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प्रकाशकीय 


लोक वित्त अर्थशास्त्र का एक अभिन्न एव अति महत्वपूर्ण भाग है | 
विशेषकर 930 के बाद के केन्स के क्रान्तिकारी विचारों से राजकीय 
नियत्रण से सरकारी क्षेत्र के महत्व मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई | एडम स्मिथ 
के समय से आधुनिक काल तक लोक वित्त की प्रकृति मे परिवर्तन एक 
लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना आर्थिक विकास मे विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप के निर्धारण मे लोक वित्त एक अहम्‌ भूमिका 
निमाता है। 


इस पुस्तक मे लोक वित्त से सबधित विभिन्न विचारधाराओं एव 
सिद्धातो का अध्ययन सरल और सुग्ठित रूप से किया गया है । 


भारतीय लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं को इस पुस्तक का आधारबिंदु 
बनाया गया है | यथास्थान एव आवश्यकतानुसार चित्रो शाख्यो एव 
उदाहरणो के माध्यम से तथ्यो को स्पष्ठ किया गया है | पाठ्य सामग्री 
का सकलन इस प्रकार से किया गया है कि यह पुस्तक विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का समावेश करती है एव नवीनतम 
'पठनीय सामग्रियो का जैसे आर्थिक समीक्षा राजा चलैया समित्ति रिपोर्ट 
भारत सरकार के बजट प्रपत्रो का रामुचित सकलन करती है | 


यह पुस्तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाऑ--आई ए एस आदि की 
तैयारी कर रहे विद्यार्थियो के लिए भी अल्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगी । 
अक्रायक्र 





] शब्द 


कल्याणकारी राज्य के आदर्श ने लोक वित्त" के अध्ययन को 
महत्त्वपूर्ण बना दिया है | अर्थशास्त्रीय विज्ञान के लिए ही नहीं, अपितु 
राज्य की महत्त्वपूर्ण नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्दयन मे इसकी भूमिका 
केन्द्रीय है । यह देश के आर्थिक जीवन मे नया प्राण कुँकता है तथा 
अन्तर्राद्रीय यार ली प्रकृति एव दिशा का भी यह निर्धारण करता है | 
देश के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और सॉस्कृतिक जीवन मे 
परिवर्तन लाने की दृष्टि से भी यह एक बहुत ही प्रभावी साधन-यन्त्र है | 
भविष्य मे इसका महत्त्व बढेगा यह प्रश्न भी निर्विवाद है | देश के प्रवुद्ध 
वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक वित्त की समस्याओं का 
गम्भीर अध्ययन करे | 


प्रस्तुत रचना लोक वित्त की विषय-वस्तु तथा रीति-मीतियो को 
समझाने का एक विशेष प्रयास है | बौद्धिक विवेचन की दृष्टि से गम्भीर 
होते हुए भी यह विषय रुचिकर और बोधगम्य बन सके इसका पूरा-पूरा 
प्रयास किया गया है | यथास्थान एव आवश्यकतानुसार चित्र साँख्य 
और उदाहरण आदि के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट किया गया है | 
भारतीय अर्थतन्त्र का विशेष सन्दर्भ प्रस्तुत रचना लो मूल्यवान बनाता 
है | आँकडे एवं तथ्य नवीनतम है | आशा है पाठक-जगत्‌ इसका 
स्वागत कर हमारा उत्साहवर्द्ान करेगा। 


डी एन जर्द 
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अनुक्रमणिका 
लोक वित्त की प्रकृति और क्षेत्र... ... ... -«+ न» न«» न «* रु 


(एग्ञार छत्रक्ाए€ ; गाए थाते 90006) 

लोक वित्त का अर्थ एव परिमाषाएं (]) लोक वित्त की विषय-सामग्री एव 
वित्त की प्रकृति (4) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लोक वित्त की भूमिका (भार 'कै “विशेष 
सन्दर्भ मे) (6) लोक वित्त और निजी वित्त मे अन्तर (0) अधिकतम प्ज्फू 
का सिद्धान्त (4) लोक वित्त का अन्य दिज्ञानों से सम्बन्ध (22) ् 


अर्थव्यवस्था में सरकार 'की भूमिका एवं राजकीय कार्य के लिए क्षेत्र, इष्टततम 
बजट-व्यवस्था 200३४ ४००६१ ४००० के 
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औाणा, 00079 ए702०॥॥8) 

सरकारी हस्तक्षेप की प्रकृति (26) आर्थिक क्षेत्र मे सरकारी हस्तक्षेप का महत्व (28) 
राज्य की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र (32) आधुनिक राज्य की आर्थिक क्रियाएँ (33) 
राज्य के आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के सम्माष्य ससाघन (37) तीव्र आर्थिक 
विकास के लिए सरकारी प्रयास (38) अनुकूलतम/इष्टतम बजट-व्यवस्था (43) इष्टतम 
बणट का निर्माण (44) मसग्रेव का अनुकूलतम/इष्टतम बजट मॉडल (46) रोजगार 
रथादित्व (49) 


सार्वजनिक व्यय सिद्धान्त एवं उत्पादन तथा वित्तरण पर प्रभाव... ... ... 
(एफ्राए. फ्राशाताणर प्राएणत & सोएतंड$ णथा. ग्रणएतांणा दाह 
एाज्ञाप0एाणा) 
सार्वजनिक व्यय का अर्थ और बढता हुआ महत्व (50) सार्दजनिक व्यय मे वृद्धि के 
कारण अथवा सार्वजनिक व्यय का उद्गम व विकास (5]) सार्दजनिक ध्यय तथा निजी 
व्यय में अन्तर (56) सार्वजनिक व्यय के प्रनियम या सिद्धान्त (57) वैगनर के विचार 
(6) सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण (6]) सार्वजनिक व्यय का नियन्त्रण (69) 
सार्वजनिक व्यय का उत्पादन और रोजगार पर प्रमाव (7]) सार्वजनिक व्यय का 
वितरण पर प्रमाव (74) सार्वजनिक व्यय के प्रतिकूल प्रभाव (76) भारत में सार्वजनिक 
व्यय (77) सार्वजनिक ग्थ की मुख्य प्रवृत्तियाँ (77) 
सार्वजनिक आय एवं उसका कार्यात्मक तथा आर्थिक वर्गीकरण 
(एफ ए९एशाएश श्रात 6& एफारीणाण 0 छ९एणएा7/णा2 (॥75॥॥ राणा) 
सार्वजनिक आय का अर्थ और महत्व (79) एक अच्छी आय-प्रणाली (80) सार्वजनिक 
आय का बर्गाकरण (80) सावजीनक आय क साधन (85) 


करारोपण एवं उसके सिद्धान्त... ... न+ नीआ नए नौए नए ह»&। «« 
(क्रफ्करांणा भाऐे एद्याणा5 ए परक्याणा) 

कर का अर्थ एवं परिमाषाएँ (92) कर की विशेषताएँ (93) करारोपण के उद्देश्य (94) 
करारोपण के प्रनियम या सिद्धान्त (96) एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त (97) 
करारोपण के अन्य सिद्धान्त (99) लिन्डाल का मॉडल (0]) एक अच्छी कर-प्रणाली 
की विशेषत्ताएँ (03) विकासशील अर्थव्यवस्था में कर-पद्धति अथवा विकास के लिए 
'कर-नीति (04) 


25 


(3) 


79 


92 


प अतदुक्मथिक्रा 


प्र 


40 


करारोपण मे न्याय 

(गात्ञाल्र था गक््यणा. छष॒ुण्ग पवुण एकुठयाणाओं गाव छदुण शिक्षाप्टाणन 
(०5 2ह00226 82&९0708) 

वित्तीय सिद्धान्त (07) लाभ का सिद्धान्त (08) सेवा लागत का सिद्धान्त (09) 
आधुनिक मत अधिकतम कल्याण का सिद्धान्त (6) 


एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता मे करापात 

(एफ्ह्वालतशाल्र एण एक्रप्काणा पाते ॥0०फ0ए शात एशएल (एणराफशा।एग) 
करापात का थर्थ (8) करापात की समस्या के अध्ययन का महत्व (2॥) 
कर विवर्तन अर्थ एव विशेषताएँ (22) कर विवर्तन और कर वचन में भेद (23) 
कर भार के कुछ प्राचीन सिद्धान्त (24) करापावे का आधुनिक सिद्धान्त निर्घारक 
तत्व (25) पूर्ण प्रतियोगिता मे करापात (27) एकाधिकार में करापात (36) 
'एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशा में कर विवर्तन (39) आय कर का करापात 
(43) सम्पत्ति कर करापात (45) व्यावसायिक लाम पर लगे कर का करापात (]47) 
बिक्री करों एव उत्पादन करों का करापात (]48) क़रापात के आधुनिक विचार (49) 
'करारोपण का प्रभाव एव कर प्रणाली की प्रगतिशीलता 

(९ शॉ€्ल॑5 ए एक्र्ब007 & श0्ट्वा5550० 0 पृ 5950॥) 

'करारोपण के उत्पादन पर प्रमाव (52) आर्थिक साधनों के लिए विभिन्न उपयोगों और 
स्थानों पर प्रमाव (57) प्रत्यक्ष करारोपण का आय व सम्पत्ति वितरण पर प्रभाव (58) 
'करारोपण के अन्य प्रमाव (63) करों की प्रगतिशीलता वी मात्रा का मापन तथा 


वा 


8 


452 


सम्पूर्ण कर प्रणाली की प्रगतिशीलता (68) च्ा 


भारतीय कर प्रणाली के लक्षण 
($9शा( 77९4ए7९5 0 [6 ॥तथा व 5 5950) 


भारत में कराघान का ढाँचा और भारतीय कर प्रणाली के प्रमुख लक्षण (70) भारतीय 
कर नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यापारिक कठिनाइयों (73) भारतीय कर व्यवस्था 
के दोष (73) भारत में कर प्रणाली में सुधार के सुझाव (77) भारतीय कर प्रणाली 
में सुधार के सरकारी प्रयत्न (80) राष्ट्रीय विकास और कर प्रणाली (9) 


भारत मे सघ सरकार के प्रमुख कर 
(0७09]07 79265 ० (6 एचरात्य 00एशशयगञ़शा) 


सघ सरकार की आय के कर साधन (97) आये पर कर (98) भारत सरकार को 
आय कर से प्राप्तिया (202) निगम कर (203) पूँज़ी लाम कर (204) आय पर लगाए 
जाने वाले करों का मूल्यौंकन (205) पूँजी पर लगाए जाने वाले कर (206) भारत में 
आस्ति कर या सम्पदा शुल्क (206) उपहार कर या दान कर (207) धन कर (20) 
व्यय कर (22) सघ सरकार के प्रत्यक्ष करों का मूल्याकन (23) सघ सरकार के 


अप्रत्यक्ष कर या वस्नु करारोपण (23) सघीय या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (24) सीमा 
शुल्क (26) 


भारत मे केन्द्र और राज्य सरकारों की आय की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और भारत के 
विशेष सन्दर्भ मे एक विकासशील अर्थ व्यवस्था की कर सरचना मे मुख्य परिवर्तन 
(४9 व्रीशा05॥7 [९ ऐे९१शाए€5 0 गा€ एश्ाफड जात 5046९ 507४९क्‍॥7॥07॥ 


वत0 9 < ऐैशण टाआइ९5 ॥॥ ऐश व्वर 5हाएटएर ० 3 0९एश०क्णड् 
एसजाण्राड जग 5ए९त॥ एरेसथशारह 00 ॥00) 


70 


496 


220 


ष 2. 


ही 


व4. 


45. 


(8. 


केन्द्रीय सरकार की आय की प्रमुख प्रवृत्तियाँ (220) केन्द्रीय सरकार कौ पूँजीगत 
प्राप्तियाँ (226) राज्य सरकारो की आय की मुख्य प्रवृत्तियाँ (228) राज्य सरकारों की 
पूँजीगत प्राप्तियाँ (230) भारत में कर-सुधार (230) भारत के विशेष सन्दर्भ मे एक 
विकासशील अर्थ-व्यवस्था की कर-सरचना में मुख्य परिवर्तन (234) 

राज्यों के आय स्रोत. +-- +« न« न» न» न हनन आन हब #«2५ ०. *«« ट35 
($0प्राट९५ 0० ऐलश्शाप९ ए 6 549825) 


राज्यों के गैर-कर आय झ्ोत (250) 


गैर-कर राजस्व : सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ... ... ... -« «« 
(०ा-9६२0१ शा0९$ : ॥0॥ 079 एकाओटय/९7/975९5) 
सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में तर्क (25) सरकार की औद्योगिक नीति के प्रकाश में 
सार्वजनिक उपक्रम (256) भारत में सार्दजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास एव 
कार्य-निष्पादन (26]) समस्या-क्षेत्र और निदान (263) लोक उपक्रमों की औद्योगिक 
उत्पादकता कैसे बढे ? (265) 

करदेय क्षमता 3३३ पल: “5० ऊ >रू : >४र टी -ककक - हक जो अभी: कर 29 आय 
(%्घात6९ (शत) 

'करदेय क्षमता की परिभाषाएँ (270) करदेय क्षमता का ज्ञान आवश्यक क्‍यों ? (272) 

करदेय क्षमता के निर्धारक तत्व (273) करदेय क्षमता की माप (276) भारत में करदेय 

क्षमता (277) 

घाटे की वित्त व्यवस्था... ««« «« «« -« 
(एशाीता पराशालाए) 

घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय (280) घाठे की वित्त व्यवस्था और घाटे के बजट 
में अन्तर (28) घाटे की दित्त व्यवस्था के उद्देश्य एव प्रभाव (28]) भारत में घाटे की 
वित्त व्यवस्था (285) 
संघीय वित्त 
(फ९त९-श प॥्रए९९) 


संघीय व्यवस्था में कार्यों एव शक्तियो का विवरण (288) संघीय राजस्व के 
सिद्धान्त (292) आर्थिक विकास व सघीय वित्त-व्यवस्था (295) 


*«०. *०० ००० *०« *० «० «०० *०० 280 


०. ०६० *०० «००० ००० ००० ००० «०० «०० 288 


', विकसित और विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए राजकोषीय नीति : प्रत्यक्ष एवं 


अप्रत्यक्ष कराधान, ऋण एवं वित्त व्यवस्था द्वारा साधन-गतिशीलता के पक्ष में तर्क 

और सभ्भावनाएँ..... ... ४ 28 3 जरा ८2 उनडो 2ड 297 
(ए5छ्छा 0007 ए 70एश079९७ ॥0 09९एश०एा३ ९९णाणाएंट5 ६ 57हपशांड 

बाद 07059९९५ ०" २९६४०००९ कशक्शीब्थांणा 099 णजातल्ल बात वाहाहश्ल 
गृनच्चाणा, 8070१ भापे पिंगरशाटांग 9) 

विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के उद्देश्य (299) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं 

में राजकोषीय नीति के उद्देश्य (30]) राजकोषीय नीति की सीमाएँ (306) 


सार्वजनिक ऋण के सिद्धान्त, इनके आर्थिक प्रभाव, वित्त के रूप मे ऋण और 
बचत, भारत के सार्वजनिक ऋण ... ... न> 308 


(7४९०५ ण॑ एफ्रॉ।ट 0क७॥, ॥5 ६९छएाण्यांर स्ञॉल्लंड, 7.045 थ्ा0 54785 35 
$0प्रा९९६ 0 [या90९९ रांशाओ शत एडाशाओ। एफेएऑंट 7७6६ ण वातां9) 


3५ अजुक्रगपिका 


सार्वजनिक ऋण का दिकास महत्व एवं उद्देश्य (308) सार्दजनिक ऋण और व्यक्तिगत्त 
ऋण (30) सार्वजनिक ऋण तथा कर में अन्तर (3॥) सार्दजनिक ऋण का वर्गीकरण 
(32) ऋण शोधन पद्धतियाँ (38) सार्वजनिक ऋण के प्रभाव (323) विकासशील 
देशों की अर्थव्यवस्था में ऋणों और छोटी बचतों का महत्व (326) सार्वजनिक ऋण की 
सीमायें (327) स्वतन्त्रता से पूर्व भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण (329) स्वतन्त्र 
भारत में सार्वजनिक ऋण (329) भारत सरकार का आन्तरिक ऋण (330) भारत 
सरकार का बाह्य ऋण (33॥) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण (332) भारत मे विदेशी 
सहायता की समीक्षा (332) भारत के आर्थिक विकास में विदेशी कर्ज की उपादेयता 
(333) आर्थिक विकास के लिए वित्त (335) 

]9 भारत सरकार की वजट नीति 
(008९9 70९9 ए॑ प्ि९ए 50४ णवाताओ 
भारत सरकार का बजट सामान्य परिचय (340) स्वतन्त्रता से पूर्व भारत सरकार की 
बजट नीति (344) स्वातत्रयोत्तर युग मे भारत सरकार की बजट नीति (345) 


20 , भारत मे केन्द्रीय और राज्य सरकारो के बीच वित्तीय सम्बन्ध वित्त आयोग की 
ध्थ् रिपोर्टों मे केन्द्रीय हस्तान्तरणो के आवटन के लिए मुख्य मापदड योजना आवटन 
के लिए एन डी सी फार्मूला उबा 
(एरशारत्र एशैजञाणा$ #एलएफलला वार एशाप्र्थ शात 5९ 00रथत्राध्यांड गा 
जाता चि्ुण एक्शन जि &0वयधणा 0 (शा एए95 ता त6 ऐ९ए05 0 
प्र€ तपागव९९ (.णातराफ,न्नणा 00 एकम्राष्रॉं॥ 0ि शिक्षा ॥0९900॥5) 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (347) स्वतन्त्र भारत मे केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध“(35) वित्त 
आयोग (358) प्रथम वित्त आयोग (358) द्वितीय वित्त आयोग (359) तृतीय वित्त 
आयोग (36]) घतुर्थ वित्त आयोग (363) पाँचवा वित्त आयोग (365) छठे वित्त आयोग 
की रिपोर्ट का साराश (367) सातवे वित्त आयोग की रिपोर्ट का साराश (369) भारत 
में केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध एव आठवा वित्त आयोग (372).य्रोजना आवटन के लिए 
गाडगिल या एन डी सी फार्मूला (374) नवें वित्त आयोग के लिए प्रथम रिपोर्ट और 
केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध (375) दसवॉ वित्त आयोग (376) 
2. भारत मे सार्वजनिक व्यय की मुख्य प्रवृत्तियाँ 

४ (४9॥०' पाशा05 0 एफाह फफशारा(ए7९ गा 7709) 
सघ सरकार के व्यय (377) भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदो का विवरण (379) 
विकास एव गैर विकास व्यय (380) राज्य सरकारों के व्यय (380) सरकारी व्यय के 
आर्थिक प्रमाव (382) सार्वजनिक व्यय में दृद्धि के कारण और मित्तव्ययित्ा के उपाय 
(383) 

अन्य कोश 387 

(07908799॥9) 


340 
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ध 


लोक वित्त की प्रकृति और क्षेत 


(शाएंर परशार€ : १४४४ए९ जात $000९0९ 


जोश कि अंधरास्त को एक गरजपून गए है. ये जाग सिकाण मे को शत के वित्त अर्थशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अग है| यह आर्थिक सिद्धान्त की शाखा का 


प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा आय और व्यय की समस्याओं का अध्ययन करना है। 
दिन-प्रतिदिन राज्य के बढते हुए कार्यो त्था आर्थिक जीवन पर राजकोषीय कार्यवाहियो के दृष्टिकोण से 
आज लोक वित्त का अध्ययन एक अनिवार्य आवश्यकता है | 


लोक वित्त का अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(शल्गांप्रट्ट भाव 00९वर॥075 0 ए०5॥४८ प॥आ०ट) 

“लोक वित्त' दो शब्दों के योग से बना है--लोक+वित्त | लोक (?7४७॥०) का आशय जन-समूह 
अथवा व्यक्तियों के समूह से है जिसमे राज्य एव सरकार के रूप मे जन समूह सम्मिलित है. जबकि 
वित्त (॥9०९) का अर्थ आर्थिक व्यवस्था से है । यहाँ जन-समूह का अर्थ सार्वजनिक सस्थाओं से 
लगाया जाता है । इन सार्वजनिक सस्थाओं में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारे, स्थानीय निकाय (जिला मण्डल, नगरपालिकाएँ ग्राम पचायते आदि) सम्मिलित 
हैं, अतएव इन सस्थाओं की आय-व्प्य सम्बन्धी क्रियाओं के समुचित अध्ययन को ही लोक वित्त कहा 
जाता है | 'लोक विकत्त* को 'राजस्व' भी कहा जाता है| 

सक्षेप मे, लोक वित्त से आशय सरकार के वित्तीय पहलुओं (7॥79॥00] ४५9९९॥५) लोक निकायो 
(90७॥८ ४800॥०$) त्था स्थानीय निकायों (.,0०॥] 800॥०७) के वित्त अध्ययन से है | लोक वित्त राज्य 
की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान और कला का अध्ययन है । राजनीतिक और अर्थशास्त्री मिलकर राज्य के 
रूप में जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं | डॉल्टन के अनुसार “लोक वित्त अर्थशास्त्र एव 
राजनीतिशास्त्र की मध्य रेखा पर स्थित विषय है | * 

सामान्यतया लोक वित्त की परिमाषाओं को तीन बर्गों मे बॉटा जा सकता है-- 

3. अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएँ (५८३ १श१० 02फ्राएगा७) 

विभिन्न परिमाषाओं मे "लोक वित्त शब्द का उपयोग अत्यधिक दिस्तृत अर्थ में किया गया है । इन 
परिमाषाओं के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री डॉल्टन बेस्टेबल, फिण्डले शिराज आदि है | 

डॉल्टन के अनुसार--. “लोक वित्त उन विषयो मे से एक है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के 
बीच की सीमा पर स्थित है | इसका सम्बन्ध लोक सस्थाओं की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक 
समायोजन से है |“ 

सी एस बेस्टेबल के अनुसार-.. लोक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय-व्यय उनके 
पारस्परिक सम्पर्क तथा वित्तीय प्रशासन और नियन्त्रण से सम्बन्ध रखता है । 

फिण्डले शिराज के अनुसार--.. "लोक वित्त सार्वजनिक सस्थाओं की आय की प्राप्ति तथा व्यय से 
सम्बन्धित सिद्धान्तो का अध्ययन है | 


079 शिग्रशए० ० एएछाद शिभापट ए़ ] 
2 (+# 82०520४४ एफार [ छग्माव्ट ए 
३. ऋफबावड 527726 वीर $टालाल्र रण एफ फ्रआत्ट रण ] 


2 लोक वित्त 


इनको विस्तृत परिमाषा इसलिए कहते हैं कि इनमे एक ओर लोक वित्त के अध्ययन में लोक 
सत्ताओं को शामिल किया यया है तथा दूसरी ओर उनकी समी प्रकार की आय तथा मौद्रिक व्यय को भी 
लिया गया है ये परिभाषाए दोषपूर्ण है क्योंकि--. 

(क) शिक्षण सस्थाओं सार्वजनिक चिकित्सालयों लोक सस्थाओं या राजकीय सस्थाओं का लोक 
वित्त से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता | 

(ख) सभी प्रकार के आय व्यय को लोक वित्त के अध्ययन क्षेत्र में शामिल करने से यह बडा 
अनिश्चित विज्ञान बन जाएगा । लोक वित्त मे केवल राज्य के मौद्रिक एव साख सम्बन्धी साधनो को 
सम्मिलित करना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त विभिन्न मौद्रिक ठथा अमौद्रिक साधनों के बीच वर्गीकरण करना कठिन है । मुद्रा 
कै है मे वृद्धि के साथ लोक वित्त का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है अत ये परिभाषाएँ अपना औचित्य 
रखती है । 
2 विस्तृत परिमाषाएँ (७0० 0८ववाठा७) 

इन परिभाषाओं के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री लुटण स्मिथ श्रीमती हिक्रा प्लेहन आदि है । 

लुटज के अनुसार-- लोक वित्त उन साधनों की व्यवस्था सुरक्षा और वितरण का अध्ययन करता है जो 
राजकीय अथवा प्रशासवीक कार्यो को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। “ 


स्मिथ के अनुसार-- राजकीय व्यय और राजकीय आय की प्रकृति तथा उसके सिद्धान्तो की 
खोज को लोक वित्त थ॒ राजस्व कहते है| 2 

श्रीमती हिक्स के अनुसार-- लोक वित्त के अध्ययन में उन पद्धतियो और प्रणालियों का विश्लेषण 
किया जाता है जिनके अनुसार शासन सस्थान जन साधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके 
सामूहिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते है| * 


प्लेहन के अनुसार-- लोक क्ति राजकोप्रीय आय व्यय की नीतियो का एक अध्ययन है। * 

उपरोक्त परिभाषाएँ भी दोषपूर्ण है क्योकि--- 

(क) इनमे आय और व्यय का अर्थ अनिश्चित है | राज्य के आय और व्यय मौद्रिक तथा अमौद्रिक 
दोनो प्रकार के हो सकते है| यदि सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप मे सार्वजनिक सुविधा प्रदान 
करती है तो यह व्यय सरकार के लिए अप्ौद्रिक होगा | 

(ख) अमौद्रिक आय व्यय का अध्ययन अनिश्चित सा है अत इसे लोक वित्त में स्थान देना 
अनुचित है । हमारे पास नाए्ते के लिए मुद्रा का मापदण्ड अधिक सुलभ है अत लोक वित्त मे मौद्रिक 
आय व्यय को ही लिया जाना चाहिए | 

(ग) आधुनिक अर्थशास्त्री राजकीय अर्थशास्त्र और लोक वित्त मे अन्तर प्रकट करते हुये राजकीय 
अर्थशास्त्र मे मौद्रिक एव अमौद्रिक आय तथा व्यय को शामिल करते है । इस प्रकार वे लोक वित्त को 
राजकीय अर्थशास्त्र का एक अग बताते है | इस दृष्टि से ये परिभ्राषाएँ उचित नहीं मानी गई है | 
3 सकीर्ण परिभाषाएँ (५७809 0९॥0णा5) 

प्रो मेहता की परिभाषा इस वर्ग के लिये उचित प्रतीत होती है-- 

मेहता एवं अग्रवाल के अनुत्तार-- लोक वित्त में राज्य के मौद्रिक एव साख साधनों के अध्ययन 
को सम्मिलित किया जाता है। 

प्रो मेहता के अनुसार लोक वित्त के अन्तर्गत केवल राण्य की मौद्रिक आय व्यय का ही अध्ययन 
किया जाता है | मौद्विक"एवं अमौद्रिक आय तथा व्यय में भेद करना आवश्यक है | व्यवहार में वित्त का अर्थ 
केवल मुद्रा से ही होता है अत लोक वित्त मे राज्य के द्राव्यिक साधनों का ही समावेश किया जाना चाहिए। 
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अन्य परिभाषाएँ (00 70८ग्रााणगाड) 

हैराल्ड ग्रोव्स के अनुसार--“लोक वित्त जॉच अथवा खोज का वह क्षेत्र है जो सरकार (सघ्ीय, 
राज्यीय और स्थानीय) के आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है | लोक वित्त के अन्तर्गत चार तत्त्व शामिल 
किए जाते हैं--) सरकारी आय, (४) सरकारी व्यय, (7) सरकारी ऋण तथा (0५) सम्पूर्ण रूप मे 
राजकोषीय व्यवस्था (75८७ 5952) की कुछ समस्याएँ, जैसे--राजकोबीय नीति ॥ 

बुचलर ने लिखा है---“लोक वित्त के क्षेत्र में शासन के व्यय, ऋण तथा अन्य विधियों से प्राप्त होने 
वाली आय और वित्तीय प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है ॥”* 
निष्कर्ष (0॥0०एश्नणा) 


इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इनमें केवल शब्दो का अन्तर है, विभिन्न विद्वानो के दृष्टिकोण में 
कोई मौलिक अन्तर नहीं है । सभी लेखकों ने सरकारी आय (?79॥0 770070), सरकारी व्यय (0७॥० 
ए>एशा।॥ण८), सरकारी ऋण (?7७॥८ 700), वित्तीय प्रशासन (शरा्माटा॥ #0ग्राग्राएप्प्राणा) तथा 
आर्थिक स्थायित्व (2007०77० $40॥580०7) को लोक वित्त की विषय-सामग्री माना है | आर्थिक 
स्थायित्वीकरण के अन्तर्गत देश की आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय नीति के उपयोग का अध्ययन 
किया जाता है | निष्कर्षत लोक वित्त अर्थशास्त्र का एक विशिष्ट अग है जो सरकार की वित्त व्यवस्था (आय, 
व्यय, ऋण आदि) से सम्बन्धित सिद्धान्तो, नीतियो, समस्याओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। 


लोक वित्त की विषय-सामग्री एवं क्षेत्र 
($फ्ुस्ल-ना॥आश' थाए 80098 ण॑ एए59॥९ ए॥9॥06) 

लोक वित्त की परिभाषाओं के विश्लेषण से इसकी विषय-सामग्री और क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। 
व्यक्ति की भाँति सरकार का कार्र भी धन अथवा मुद्रा के अभाद मे नहीं चल सकता अत सरकार के 
समस्त धन सम्बन्धी कार्य लोक वित्त की विषय-सामग्री का निर्माण करते है । सरकार द्वारा 
लोक-कल्याण के लिए धन एकत्र करना और उसका व्यय करना, यही लोक वित्त की विषय-सामग्री है | 
डॉल्टन द्वारा लोक वित्त के क्षेत्र की निर्धारित सीमा आज भी स्वीकार्य है | उनके शब्दो मे, “लोक वित्त 
अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की सीमा पर स्थित है ।' सरकार को राज्य शासन के सुचारु सचालन 
के लिए राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों पर चलते हुये जन-कल्याण की अधिकतम वृद्धि के लिए अर्थशास्त्र 
के सिद्धान्तों का सहारा लेना पडता है, क्योकि लोक विकत्त अर्थशास्त्र का ही एक अग है | डॉल्टन के 
अनुसार-.“लोक वित्त की दो ढाँगो मे से एक राजनीतिशास्त्र और दूसरी अर्थशास्त्र में फंसी हुई है । 
यदि इन टाँगो को फेलाने की सीमा जानना चाहे तो इतना ही कहा जा सकता है कि लोक वित्त के 
अन्तर्गत सरकार तथा लोक सत्ताधिकारियो की उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका 
सम्बन्ध राज्य के आय-ब्यय से होता है |* 

लोक वित्त की विषय-सामग्री को निम्नलिखित पॉच भागो मे बॉटा जा सकता है-- 

4. सार्वजनिक या सरकारी व्यय (200॥८ 557०7०४ए०)--प्रो प्लेहन के अनुसार “लोक वित्त 
के इस भाग मे सरकारी व्यय के वर्गीकरण और उन सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है जिनके 
अनुसार सरकार विभिन्न मदो पर अपनी आय ब्यय करती है ।/ सरकार का यह कार्य है कि किन मदों 
पर पहले एव किस परिमाण में व्यय किया जाए, यह व्यय किन सिद्धान्तो के अनुसार एव इनका राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था पर क्‍या प्रभाव पडेगा तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाली कठिनाइयो को किस प्रकार हल किया 
जाना है, आदि ? 

सरकारी व्यय के महत्त्व का अनुमान सार्वजनिक कल्याण के सभी कार्य सम्पन्न होने पर लग जाता 
है | सार्वजनिक व्यय की मदे और व्यय की जाने वाली राशि को देखकर जद्ध दिशपविशेष की आर्थिक, 
सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ त्था स्थितियाँ जानी जा सकती है %'लीक व्यय के कारण ही आय 
एकत्रित और अन्य वित्तीय क्रियाएँ सम्पन्न की जाती है| लोक व्यय आपकी क्रियाओं का साध्य और 
उद्देश्य है | - (व०- + 
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2. सार्वजनिक आय (070॥० ॥0070)--लोक वित्त के इस भाग के अन्तर्गत सार्वजनिक आय के 
विभिन्न स्रोतो, स्तोतों के अपेक्षित महत्त्व तथा सिद्धान्त और उनका उपयोग, उत्पादन, वितरण, बचत और 
विनियोग पर प्रभाव, आदि विषयो का सुचारु रूप से अध्ययन किया जाता है | सरकार को आय विभिन्‍न 
स्रोतो, णैसे--कर, शुल्क कीमत, विशेष कर निर्धारण, अर्थ-दण्ड, उपहार एवं सार्वजनिक सम्पत्ति से 
मिलने वाला लाभ आदि से प्राप्त हो सकती है | इन सभी स्रोतो में प्रमुख स्थान करों का है । इसमें विशेष 
रूप से कर-पद्धतियो, करारोपण और कर-भार का अध्ययन किया जाता है | इस अग में सरकार का 
कार्य होता है कि कर का कलेवर एव रूप भार किस पर पडेगा, किस कर की दर को घटाया-बढाया 
जाए, वसूली कब और कैसे की जाए एव यह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आदि २ 

3. सार्वजनिक ऋण (090॥6 0८७)--आर्थिक विकास की किसी योजना की पूर्ति के लिए विशेष 
परिस्थितियो मे, जैसे--सूखा, भूचाल तूफान, अकाल, युद्ध से उत्पन्न आकस्मिक कठिनाइयो से मुक्त 
होने के लिए सरकार को ऋण लेने पडते है, क्योकि नियमित आय से आकस्मिक व्यय-पूर्ति नहीं की जा 
सकती | देश की जनता या अन्य झ्रोतो (सरकार, बैक, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान आदि) से लिये जाने चाले 
ऋणो को लोक या सार्वजनिक ऋण कहते है । 

सार्वजनिक ऋण भी सार्दजनिक आय का एक साधन है और इसका अध्ययन भी उसी के अन्तर्गत 
किया जाना चाहिए परन्तु यह अध्ययन पृथक रूप से किया जाता है | सार्वजनिक आय के वास्तविक 
साधन से प्राप्त किए धन को लौटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता किन्‍्नु ऋण द्वारा प्राप्त धन का 
पुनर्भुगतान राज्य को करना पड़ता है और आवश्यकतानुसार ब्याज भी देना पडता है। 

लोक ऋण के अन्तर्गत राज्य किन सिद्धान्तो पर ऋण लेता है और यह किन कार्यों के लिए होगे 
ब्याज की दर क्या है इसके क्या प्रभाव होगे और इन ऋणो का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा आदि 
तथ्य आते है | ऋण लेते समय देश की आवश्यकता की गम्भीरता तथा ऋण की शर्तों का विशेष ध्यान रखना 
आवश्यक है क्योकि समय पर ऋण एव ब्याज न चुकाने से देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगने का भय रहता है। 

4. वित्तीय प्रशासन (गरशशाएयव] #वगा॥50900॥)--व्यय, आय और ऋण लोक वित्त के वे अग 
है जिनसे जनता सरकार व लोक सस्थाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है । इन सबका यथोघित प्रबन्ध 
करने के लिए पृथक्‌ सगठन स्थापित किया जाता है जो आय, व्यय, ऋण और ब्याज की प्राप्ति एव व्यय 
की उचित व्यवस्था करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य मे एक बजट विभाग होता है 
जिसका मुख्य कार्य आय्रामी बजट तैयार करना और उसकी स्वीकृत मदो का नियमित हिसाब-किताब 
रखना होता है | प्रशासन ही नए ऋणो की प्राप्ति और पुराने ऋणो के भूल एव ब्याज के भुगतान के लिए 
उत्तरदायी होता है । 

वित्तीय प्रशासन लोक वित्त का प्रमुख अग है जिसका महत्त्व विशेषकर प्रथम महायुद्ध के बाद 
काफी बढ गया है । ब्रेस्टेबल ने लिखा है. हमें केवल विधियों (श0९८०४५०5) का अध्ययन ही अपेक्षित 
नही है वरन्‌ उन सिद्धान्तो (272000७) का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है जिनके अनुसार वे विधियाँ 

अपनाई जाती है । कोई वित्त की पुस्तक तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तफ कि वह वित्तीय शासन 
और बणट की समस्याओं का अध्ययन नहीं करती | 

लोक वित्त के ये सभी भाग एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप मे सम्बन्धित है | इनके सामजस्य पर समाज 
के अधिकतम कल्याण की प्राप्ति निर्भर करत्ती है । आजकल सघीय वित्त (506८६ ॥॥00०0) का महत्त्व 
लोक वित्त के एक भाग के रूप मे काफी बढ गया है | कुछ देशो मे सघ नमूने के सरकारी सगठन, 
जैसे--कनाडा आस्ट्रेलिया भारत स्विटजरलैण्ड आदि देशो मे कुछ प्रमुख समस्याएँ है कि सघ सरकार 
और उसके अधीन इकाई सरकारों ([॥ग 60ल्‍शएगगा०ा७) में कैसे वित्तीय सम्बन्ध हों विभिन्न क्रियाओं 
का विभाजन फैसे हो, संघीय वित्त के क्‍या सिद्धान्त हो, आदि ? 

लोक वित की प्रकृति 
(षिगापार 0 09॥९ घिगाएश) 
लोक वित्त की प्रकृति के अन्तर्गत यह निश्चित करना है कि सार्वजनिक वित्त विज्ञान है या कला 


अथवा दोनों | इस सम्बन्ध मे मतभेद है फिर भी स्वतन्त्र और निष्पक्ष दृष्टि से लोक वित्त विज्ञान और 
कला दोनो है । 


लोक वित्त विज्ञान है 


लोक वित्त के विज्ञान होने के पक्ष मे प्रो, प्लेहन (]०07) ने निम्नलिखित तथ्य दिये हैं- 
]. यह सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान का अध्ययन नहीं करता बल्कि इसका सम्बन्ध मानवीय ज्ञान के 
निश्चित और सीमित क्षेत्र तक ही सीमित है। 
2 इस विज्ञान मे तथ्य और सिद्धान्तों को नियमित क्रम में सग्रहीत किया जाता है और कुछ 
नियम ऐसे है जो केवल इसी विज्ञान मे लागू किए जाते है 
3. सार्वजनिक वित्त के अध्ययन और अन्वेषण मे वैज्ञानिक विधियो का व्यापक प्रयोग किया जाता है। 
4. यह किसी विशिष्ट प्रकार के द्रव्य अथवा वस्तुस्थिति के सम्बन्ध मे निश्चित विवेचना प्रदान 
करता है और उसके बारे में पूर्व अनुमान लगा सकता है । 
घद्धति एवं स्वरूप में लोक वित्त वैज्ञानिकता लिए हुए है | आय, व्यय और ऋण आदि एक 
निश्चित योजना और मान्य सिद्धान्तो के अनुसार ही निर्धारित किए जाते है । ये सिद्धान्त वैज्ञानिक 
मान्यताओं एवं अनुभवों पर आधारित होते है | लोक वित्त में इन सिद्धान्तों की अवहेलना घातक होती है| 
लोक वित्त एक अश्लित विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की 
विषय-सामग्री का सहारा लेना पडता है | इसे स्वतन्त्र प्रकृति का विज्ञान नही माना जा सकता | 
'लोक वित्त कला भी है 


लोक वित्त कला (#/0) भी है | कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से है । 
व्यावहारिक विज्ञान मे वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है तथा आदर्श विज्ञान आदर्श 
प्रस्तुत करता है और इन दोनो स्वरूपो के मध्य स्थिति के अन्तर की समस्या का निराकरण कला है | 
कला यह बतलाती है कि आदर्श स्थिति किस प्रकार प्राप्त की जाए ? लोक वित्त कला का रूप उस 
समय घारण कर लेता है जब किसी राष्ट्र की सरकार विविध रझ्ोतो से सरकारी आय प्राप्त करके इस 
भांति व्यय करने का निश्चय करती है जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके । कर लगाने और 
उससे प्राप्त साधनो को यथोचित रूप से व्यय करने का कार्य कठिन है | प्रत्येक कर का जनता द्वारा 
विरोध होता है अत किस समय कौनसी मद पर कितना कर लगाना चाहिए, यह एक दूरदर्शी और 
कुशल आर्थिक कलाकार ही ठीक ढग से निश्वित कर सकता है | सार्वजनिक आय मे प्राप्ति की मात्रा, 
स्थान और समय का औचित्य महत्त्वपूर्ण होता है | व्यय की मद मात्रा एव समय का ध्यान रखना भी 
बडा आवश्यक है | यदि अनुचित रूप से कर लगाए जाएँ या करारोपण इस प्रकार के हो कि जनता पर 
करो का मार अधिक लगे या अनुचित म॒दों पर अनावश्यक व्यय किया जाए तो जनता द्वारा विरोध होना 
स्वाभाविक है | इस प्रकार लोक वित्त निश्चय ही कला है। 

निष्कर्ष यह है कि लोक वित्त विज्ञान और कला दोनो है ॥ लोक वित्त का विज्ञान इंटो के ढेर को 
ठीक-ठाक एक मकान के रूप मे बनाने का नक्शा दिखाता है तो लोक वित्त की कला उस नक्शे को 
क्रियात्मक रूप प्रदान करती है | 
लोक-वित्त की प्रकृति सम्बन्धी प्रमुख विचारधाराएँ 

लोक वित्त की प्रकृति के सम्बन्ध मे राजकोषीय-सिद्धान्त-वेत्ताओं ने भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ प्रस्तुत 
की है जिनमे निम्नाकित प्रमुख है-. 

. लोक वित्त का विशुद्ध सिद्धान्त (2७४ ग00% ण 9७७॥० 7४90९)--लोक वित्त के विशुद्ध 
सिद्धान्त का उल्लेख सेलिगमैन ($८॥ए॥रआ) ने किया है | यह सिद्धान्त सार्वजनिक आय और ऋण की 
समस्याओं पर तटस्थ रूप से विचार करता है | यह सिद्धान्त स्वय को कल्याण की विचारधारा से 
सम्बद्ध नहीं करता 3 उदाहरणार्थ, यह सिद्धान्त ऐसा कोई आग्रह नही करता कि राजकोषीय नीति का 
उद्देश्य धन की असमानताओं को दूर करना होना चाहिए । 

2, लोक वित्त का सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त ($000-एतव्य प्रशतणा/ ० एफ)ार 
फ्शशा००)--लोक वित्त के सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त के समर्थकों में वैगनर (५४४९॥००), एजवर्थ 
(868०४०गा)), पीयू (2800) आदि मुख्य हैं। इस दिचार के अनुसार राजकोषीय नीति का उद्देश्य होना 
चाहिए कि घनिको के पास से निर्घनो की ओर धन का स्थानान्तरण समुदाय के “सामाजिक कल्याण मे 
अधिकतम वृद्धि के लिए हो । 


6 लोक वित्त 


3. नवीन अर्थशास्त्र का सिद्धान्त (प॥909 रण १९७४ 5८००॥०5)--नवीन अर्थशास्त्र की नई 
विचारधारा का प्रतिपादन कीन्स ((८णा65) एवं हैन्सन (प्रक्षाघथ)) ने किया है। यह आवश्यक है कि 
उपभोग में स्थायित्व लाया जाए तथा उसका उचित नियमन किया जाए और इन उद्देश्यो की पूर्ति के 
लिए राजकोधीय नीति द्वारा क्षतिपूरक कार्यवाही (00॥एथ580०५ #णाणा) की जाए | इनका विश्वास 
था कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था उचित दिशा में स्वय कार्यशील नही हो सकती अत राज्य का कर्तव्य है 
कि वह अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए आगे आए । 

4. क्रियाशील वित्त का सिद्धान्त ([॥609 0० पाटण8 एश०0)--क्रियाशील वित्त का 
सिद्धान्त ए पी लर्नर (& ? [,थगाथ) का है | लर्नर ने लोक वित्त की कीन्सियन विचारधारा को ही 
क्रियाशील वित्त का नाम दिया है जिसका आशय उस पद्धति से है जिसके अन्तर्गत हम राजकोषीय 
उपायो (775८४॥ १/८७४ए८७) का मूल्याकन सम्बन्धित अर्थव्यवस्था मे क्रियाशील कार्यों के आधार पर 
करते है | लर्नर एव उनके समर्थक अर्थशास्त्रियो की धारणा है कि क्रियाशील वित्त कराधान सार्वजनिक 
व्यय और ऋण की राजकोषीय कार्यवाही मे कमी करके नीति विषयक कार्यवाहियो मे वृद्धि कर देता है 
ताकि देश मे मुदा की मात्रा प्रमावित की जा सके और कुल मॉग बढ सके । लर्नर की मान्यता है कि 
कराधान का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति न होकर ऐसे उद्देश्यो की प्राप्ति होना चाहिए जो सामाजिक रूप 
से औचित्यपूर्ण हो | कराधान का मुख्य कार्य राज्य के लिए घन एकत्र करना न होकर लोगो की क्रय 
शक्ति घटाना होता है | इसी तरह सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य कुल मॉग की मात्रा को इस तरह 
प्रभावित करना है जिससे वह कुल पूर्ति (॥887०8०6 5090/9) के बराबर हो जाए । 

सक्रियकारी वित्त का सिद्धान्त (60५ ० &लार्गगाह शवा००--सक्रियकारी वित्त 
(#०॥५४७७४४ ३0९०) का विचार क्रियाशील वित्त (7ण000॥० ७९०८९) से भिन्न है | इस विचार के 
अनुसार राष्ट्रीय आय प्रत्येक समय और स्थान पर बचत एवं विनियोग की कार्यवाहियो का फल होती है 
और लोग राष्ट्रीय आय की मात्रा कम होने के कारण गरीब होते है अत राष्ट्रीय आय की मात्रा बढाई 
जानी चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि साधनो का अनुकूलतम बैंटवारा हो | काम मे लगाए 
जाने वाले सभी सभाव्य (?०/०॥४७५) और सम्पूर्ण साधनों को सर्वोत्तम सम्भव तरीके से प्रयोग में लाया 
जाना चाहिए | राजकोषीय समायोजन (75८8 /५6|॥४॥02॥0 ऐसा होना चाहिए कि विनियोग का प्रभावी 
ठग से प्रवाह शुरू हो जाए और उससे साधनो का अनुकूलतम विभाजन सम्भव हो सके | क्रियाशील वित्त 
और सक्रियकारी वित्त मे आघारभूत अन्तर यही है कि जहाँ प्रथम ने व्यय (579०008) को अपना 
प्रारम्भ-बिन्दु (5.07008 ?०॥॥0 माना है वहाँ द्वितीय ने उत्पादन को अपना प्रारम्भ बिन्दु स्वीकार किया 
है अत सक्रियकारी वित्त की विचारधारा प्रथम की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है | 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे लोक वित्त की भूमिका 
(भारत के विशेष सन्दर्भ मे) 
(२०९ ण॑ एए)।ए गागाए& ॥ पिज्जागारय 40079) 

सरकार के कार्यक्षेत्र तथा आर्थिक जीवन पर राजकोदीय कार्यगहियो का प्रभाव बढने के 
साथ-साथ लोक वित्त का महत्त्व भी बढता जा रहा है | लोक वित्त केवल अड्भृगणित ही नहीं है वरन एक 
महान्‌ नीति है | सुदृढ लोक वित्त के अभाव मे सुदृढ सरकार सम्भव नहीं है । श्रीमती उर्मिला हिक्स ने 
लिखा है-... किसी राष्ट्र का कल्याण जितना उसके कारीगरों की कुशलता एव श्रम तथा उसके सैनिको 
की वीरता पर निर्भर है उत्तना ही उसके लोक वित्त सम्बन्धी प्रश्नो के सफल समाघानो पर भी निर्मर 
है । ॥9वीं शताब्दी तके लोक वित्त का विशेष महत्त्व नही था क्योकि उस युग की सरकारे आर्थिक 
क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती थीं | उस युग के अर्थशास्त्री अहस्तक्षेप की नीति (48502 एरवाए८ 
9०॥०५) के समर्थक थे और उनका आग्रह था कि सरकार को अपने नागरिकों के जीवन मे कम से कम 
हस्तक्षेप करना चाहिए । सरकार का कार्य केवल देश की आन्तरिक एव बाह्य सुरक्षा सचार एव विदेश 
नीति तक ही सीमित होना चाहिए । 


]. एण्डले छुन्दय एक अ्रडल लोफ अर्थश्स्त्र एद तोऊ वित्त 
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वह ६. एताट खत की जे. ल्तल्ग ] शाद्याल्ट आव 
एफवल छल्‍सलजु-व ] ७जाजा:+ 


20वीं शताब्दी मे कल्याणकारी राज्य (ए८/७० 5५४८) की घारणा के उदय के परिणामस्वरूप 
सरकार का लोक वित्त के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतया बदल गया और अब सरकार आर्थिक विषयो में अपना 
हस्तक्षेप कम करने लगी है बल्कि यह कहा जाये तो उचित होगा कि सरकार ने अपना काफी 
उत्तरदायित्व जनता का अपने हितो की पूर्ति हेतु उनकी चुनी हुई कम्पनियो को दे दिया है | इसके साथ 
ही सरकार जनता के उन सभी तथ्यो पर अपना ध्यान केन्द्रित रखती है ताकि किसी आवश्यकता के 
समय उनकी मदद की जा सके | लोक वित्त का महत्त्व आज एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है और निर्बाधावादी 
विचारधारा भृत हो चुकी है । देश मे आर्थिक नियोजन की विचारघारा के प्रारम्भ होने समाजवादी समाज 
एव लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिए जाने तथा उसका महत्त्व स्वीकार किए जाने तथा 
आर्थिक स्थायित्व के लिए अर्थव्यवस्था मे राज्य का हस्तक्षेप अमान्य हो जाने के कारण भी राज्य के 
कार्यक्षेत्र मे अविराम वृद्धि होती गई है और लोक वित्त का महत्त्व भी बढता गया है | लोक वित्त अब 
केवल मात्र बतख के पर नोचने की वह कला नहीं माना जाता जिससे वह कम से कम शोर करे (अर्थात्‌ 
लोक वित्त जनता से केवल कर वसूल करने की कला ही नहीं माना जाता) | भारत जैसे विकासशील 
देश में लोक वित्त का विशेष महत्त्व है क्योंकि देश के चहुँमुद्टी आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में 
सरकार का हस्तक्षेप एक सीमा तक ही होना आवश्यक है | 

लोक वित्त का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 
(क) आर्थिक क्षेत्र में महत्त्व (एल्‍एजाशएट गरा 8८07णाट९ फाषात) 

राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के साथ लोक वित्त का महत्त्व बढता जा रहा है | सरकार देश 
की आर्थिक स्थिति को नियमित और नियन्त्रित करती है तथा सरकार के इस कार्य मे लोक वित्त एक 
महत्त्वपूर्ण अस्त्र का कार्य करता है | फिण्डले शिराज के शब्दों में--- राज्य की बढती हुई क्रियाओं के 
लिए वित्त की आवश्यकता पड॒ती है और इस वित्त को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर सतर्कता से 
व्यय करना पडता है । यह सब लोक वित्त के सिद्धान्तो की सहायता से ही किया जा सकता है। भारत 
जैसे विकासशील देश मे जहा सविधान मे समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने त्ञथा कल्याणकारी 
राज्य की स्थापना करने का सकल्प लिया गया है लोक वित्त का विशेष महत्त्व है । लोक वित्त के 
महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है--.. 

, आर्थिक नियोजन मे महत्त्व--लोक वित्त देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास मे बहुमूल्य सहायता 
प्रदान करता है | आर्थिक नियोजन की सफ़लता लोक वित्त की उचित और प्रभावी व्यवस्था पर निर्भर करती 
है | आर्थिक नियोजन के लिए बडी मात्रा मे ससाधघन जुटाने आवश्यक होते है और फिर प्राथमिकताओं के 
अनुरूप उनको विभिन्न क्षेत्रों मे प्रभावित करना होता है । यह कार्य पूर्ण रूप से लोक वित्त की कुशल प्रणाली 
पर ही निर्भर है | आर्थिक नियोजन केवल भौतिक नियोजन ही नही होता यह वित्तीय नियोजन होता है और 
वित्तीय नियोजन की सफलता उचित राजकोषीय नीतियों पर निर्भर करती है।* 

भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया है | आठ पचवर्षीय 
योजनाएँ समाप्त हो चुकी है | नवीं योजना बनाई गई किन्तु वर्ष 99] मे केन्द्र मे नई सरकार सत्तारूढ 
हुई । उसने आठवीं योजना वर्ष 992 से लागू करने का निर्णय लिया तब से वर्ष 995 96 तक वार्षिक 
योजना ही बनाई गई | हमारी योजनाओं की सफलता सरकार की लोक वित्त की नीतियो (राजकोषीय 
नीतियो) पर निर्भर है | योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक धनराशि करो द्वारा प्राप्त की 
जाती है और इसी धनराशि से देश की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है । यदि आय और 
व्यय की व्यवस्था सही नहीं हो तो हमारा आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता | 

2. पूँजी-निर्माण मे महत्त्व--प्रख्यात अर्थशास्त्री नर्क्स (भधा८६८) ने लिखा है--- पूँजी निर्माण की 
समस्या के समाधान मे लोक वित्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है । लोक वित्त की उचित नीति द्वारा 
पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है ) इस नीति के अनेक पहलू हो सकते है यथा--पूँजी-विनियोजन 
में निश्चित अवधि के लिए करो की छूट देना दीर्घकालीन बचत तथा जीवन-बीमा प्रीमियम को आयकर 
से मुक्त करना नई कम्पनी के अशो के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए एक निश्चित अवधि तक 
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मिलने वाले लाभाश को आयकर से मुक्त करना, आदि | भारत जैसे विकासशील देश मैं, जहाँ 
गूँजी-निर्माण ३६ अभाव है लोक वित्त विशेष महत्त्व रखता है । रे 

3. धन-वितरण से सम्बन्धित विषमताओं को कम करने में सहायक--लोक वित्त का आर्थिक 
विषमताओं की दूर अथवा कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है | यह कार्य धनी वर्ग की आय और 
सम्पत्ति पर भारी करारोपण करके और इस आय को निर्घन वर्ग पर व्यय करके किया जाता है। ऐसा 
करने से आर्थिक असमानताओं को घटाना सम्भव है | सरकार निर्धनो को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान 
करती है, यथा--सस्ता अनाज, सस्ते मकान नि शुल्क चिकित्सा, बच्चो के लिए नि शुल्क शिक्षा, आदि | 
'लोक वित्त की सहायता से सरकार धन को अभीरो से गरीबो को हस्तान्तरित कर सकती है | 

भारत सरकार लोक वित्त की उचित नीति द्वारा आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए 
प्रयत्तशील है | सरकार धनी वर्ग पर भारी आय-कर सम्पत्ति-कर, धन-कर आदि लगाकर उनसे प्राप्त 
घन को वह निर्घन वर्ग के आर्थिक विकास पर व्यय कर रहीं है । 

4. औद्योगिक विकास मे महत्त्व--लोक वित्त की प्रभावी नीति द्वारा देश के औद्योगिक विकास को गति 
दी जाती है। देश मे आवश्यक वस्तुओं की मात्रा बढाने के लिए विभिन्न उद्योगो को सरकार द्वारा उपदान दिये 
जाते है। भारत जैसे विकासशील देशो मे उन उपदानो का सरकारी व्यय मे विशेष महत्त्व है। देश मे हानिकारक 
वस्तुओं के उत्पादन को कम करने के लिए सरकार द्वारा वस्तु कर लगाए जाते है । इनका उद्देश्य इन बस्तुओं 
के उत्पादन को कम करना है | इसी प्रकार सरकार अपनी कुशल कर-नीति द्वारा शिशु-उद्योगो को सरक्षण 
प्रदान करके उन्हे विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से बचा सकती है | वह विदेशी माल के आयात पर भारी कर लगाकर देशी 
उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देत्ती है। नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विदेशी पूँछी निवेश को प्रोत्साहित किया 
जा रहा है। नए-नए उद्योगो को कुछ वर्षों के लिए करो से छूट देकर उनकी स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता 
है। सरकारी उद्योगो की स्थापना और उनका विकास किया जाता है। भारत के लोहा एव इस्पात उद्योग, सूती 
चस्त्र उद्योग सीमेण्ट उद्योग जूट उद्योग इजीनियरिप उद्योग आदि की स्थापना और विकास में हमारी 
राजकोषीय नीतियो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 

5. रोजगार के अवसरो मे वृद्धि--रोजगार के आधुनिक सिद्धान्त मे लोक वित्त का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, जैसे--मदीकाल मे रोजगार की मात्रा बढाने के लिए असन्तुलित बजट अनिवार्य होता है | ऐसे 
समय लोगो को रोजगार के अवसर अधिकाधिक देने के लिए सरकार को यथासम्भव सार्वजनिक निर्माण 
कार्यों पर अधिकाधिक मात्रा मे धन व्यय करना चाहिए | इसके अतिरिक्त मदीकाल मे बेरोजगारो को भत्ते 
भी दिए जा सकते है ताकि वे अपने उपभोग-स्तर को बनाए रख सके । कीन्स का मत है कि देश में 
पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश की सरकार की विभिन्न कार्यों का निष्पादन करना अति 
आवश्यक है जिनका अध्ययन लोक वित्त मे ही किया जाना सम्भव है | उदाहरणार्थ, करो मे छूट देकर 
उद्योगों को प्रोत्साहित करना नए-नए उद्योगो की स्थापना करना सरकारी उपक्रमो की स्थापना पर बल 
दिया जाना लघु तथा कुटीर उद्योगो को करो मे छूट तथ[ कम ब्याज पर ऋण देकर स्व-रोजगार की 
स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आदि कार्य लोक विज्ञ की उचित नीति द्वारा ही सम्भव है | इन 
योजनाओं के फलस्वरूप रोजगार के साधनों का विकास होगा और बेरोजगारी मे कमी आएगी | भारत में 
बेरोजगारी एक जदिल समस्या हे जिसके समाधान मे लोक वित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 

6. आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मे महत्त्व--समाजवादी और साम्यवादी देशो मे लोक वित्त की 
सहायता से ही आर्थिक एव सामाजिक जीवन का निर्माण सम्भव है | 

'. आर्थिक स्थायित्व मे भूमिका--929 30 की आर्थिक मदी के बाद से यह स्वीकार किया जाने 
लगा है कि देश मे आर्थिक स्थायित्व लाने मे लोक वित्त की विशिष्ट भूमिका है | लोक व्यय, करारोपण तथा 
ऋण-नीतियो के मध्य उचित समायोजन करके आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। 
उदाहरणार्थ, मदी के समय घाटे का बजट बनाकर जनता पर कर-भार मे कमी तथा निर्माण कार्यों पर 
अधिक व्यय किया जा सकता है | तेजी-काल मे करो मे वृद्धि करके नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित 
करने हेतु उन्हे छूट दी जा सकती है | आज भारत का आर्थिक ढॉचा डगमगा रहा है | मूल्यो मे निरन्तर 
भारी वृद्धि हो रही है। इसकी रोकथाम केवल उपयुक्त राजकोषीय नीति द्वारा ही की जा सकती है।* 

]. एण्डले चुनदरा एव अकाल वही पृ ५ 


नेक वित्त की अक्भति और क्षेत्र 9 


8. स्वायत्तशासी उद्योगो की स्थापना एवं विकास मे महत्त्व--कम्युनिस्ट, समाजवादी, पूँजीवादी 
देशो में बड़ी तेजी से विभिन्न उद्योगो की स्थापना एव विकास किया जा रहा है | इन उद्योगो मे बडी 
भात्रा में पूँणी का विनियोजन करना पडता है | सामाजिक हित मे इन उपक्रमों को घाटे पर भी चलाया 
जाता है | इन उद्योगो के लिए अधिक मात्रा में पूँजी की व्यवस्था करने तथा उनके घाटे को पूरा करने 
'की दृष्टि से लोक वित्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। 

कुछ समय पहले भारत मे समाजवादी अर्थव्यवस्था थी | समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी 
उपक्रमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । इनको आर्थिक साधन जुटाने में भी लोक वित्त की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण है | 

राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की दृष्टि से महत्त्व--राष्ट्रीय आय के लिए अनेक कदम उठाए जा सकते 
है, यथा--स्लार्दजनिक व्यय त्तथा सार्वजनिक ऋण के उपयोग का अधिकाश भाग उत्पादन कार्यों पर 
लगाना, निजी बचतों और विनियोगो को प्रोत्साहित करना, ऐसी कर प्रणाली अपनाना जिसके द्वारा 
अधिकतम बचत करके विनियोग किया जा सके, आदि । भारत मे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय 
दोनों में वृद्धि की दृष्ठि से लोक वित्त की नीति का विशेष महत्त्व है | 

0, साधनों का उचित उपयोग--आर्थिक विकास के लिए देश मे उपलब्ध प्राकृतिक एव मानवीय 
साधनों का पूर्ण एव उचित उपयोग आवश्यक है | इस कार्य मे लोक वित्त की उचित नीति अपनाई जाती है ! 
सरकार अपनी बजट-नीति द्वारा उपभोग उत्पादन और वितरण को वाछित दिशा मे प्रवाहित कर सकती 
है । उदाहरणार्थ, सरकार पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योम-धन्धे चलाने के लिए कर सम्बन्धी छूट और रियायते दे 
सकती है त्ञाकि ऐसे क्षेत्रो का समुचित विकास हो सके और सभी क्षेत्रो मे सन्तुलित आर्थिक विकास की 
दिशा मे आग्रे बढा जा सके | भारत जैसे विकासशील देश मे साधनों के उचित उपयोग की अत्यधिक 
आवश्यकता है | सरकार लोक वित्त की प्रमावी नीतियों के माध्यम से इस दिशा मे निरन्तर प्रयत्नशील है। 
(ख) सामाजिक क्षेत्र मे महत्त्त ([ताएण0ा०८ ॥ 9029 26) 

लोक वित्त को सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है | वर्तमान मे समाज में 
भयकर असन्तोष विद्यमान है | इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानताऐँ अज्ञानता, निर्धनता, पिछडापन 
व बेरोजगारी है | इन सामाजिक समस्याओं का समाधान लोक वित्त के द्वारा किया जा सकता है। 
सरकार आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए धनी वर्ग पर भारी करारोपण करके उससे प्राप्त होने 
वाले धन को गरीबों के आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों पर व्यय कर सकती है | इसी तरह देश मे 
अज्ञानता, निर्धनता, पिछडापन व बेरोजगारी दूर करने के लिए तथा देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करने के लिए कुशल लोक वित्त नीतियो का निर्धारण किया जा सकता है | प्रो डॉल्टन ने लोक 
वित्त का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य एव सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करना ही बतलाया है | 

(ग) राजनीतिक क्षेत्र मे महत्त्व (तएणजा9708 ॥ 20॥0०9] 20) 

डॉल्टन के अनुसार--“लोक वित्त अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की सीमा पर स्थित है ।” 

सरकार को शासन के लिए जहाँ एक ओर राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार चलना पडता है, वहाँ 
दूसरी ओर अर्थशास्त्र की पूर्ति और जन-कल्याण के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन करना 

+ आवश्यक हो जाता है | अर्थशास्त्र का उद्देश्य सीमित साधनो का प्रयोग करके जन-कल्याण करना होता 
है, इन लक्ष्यों को निर्धारित करने का कार्य सरकार का शासन-वर्ग करता है अत विधिवत्‌ राष्ट्रीय नीति 
निर्धारित करना तथा ऐसे सिद्धान्तों और विधियो का उल्लेख करना जिनसे जनता के सुख-समृद्धि में 
आशातीत वृद्धि हो, सरकार का कार्य होता है | इन कार्यों को पूरा करने मे धन की आवश्यकता होती है 
और धन सम्बन्धी क्रियाएँ लोक वित्त के अन्तर्गत आत्ती है | लोक वित्त की दो टॉगों मे से एक 
राजनीतिशास्त्र और दूसरी अर्थशास्त्र मे फँसी हुई है । एक राजनीतिज्ञ के लिए लोक वित्त का ज्ञान 
उतना ही आवश्यक है जितना उसे अपने देश की भौगोलिक स्थिति को समझना आवश्यक है इसीलिए 
कहा जाता है-राज का लोक वित्त ही राज्य है” | 
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]0 लोक कित्त 
लोक वित्त और निजी वित्त में अन्तर 


(एॉहछिलशालरए 9:ए९शा ?7फस्‍ट श्ाव 75 96९ ३. ता90 ९) 

लोक वित्त के मूलमूत सिद्धान्तो को भली-भाँति समझने के लिए लोक और व्यक्तिगत अर्थ प्रबन्ध 
के भेद को समझ लेना आवश्यक है | लोक वित्त और निजी वित्त मे विशेष अन्तर नही है तथा दीर्घ 
काल में राज्य और व्यक्ति दोनों ही आय तथा व्यय में सामजस्य स्थापित करते हैं | दोनो प्रकार की 
वित्त-व्यवस्थाओं के सिद्धान्त मूल रूप से एक से होते हैं | दोनो की समस्याएँ लगभग एक-सी प्रतीत 
होती हैं और दोनो का मुख्य उद्देश्य भी 'अधिकतम लाम की प्राप्ति करना होता है | थोडे समय के लिए 
दोनों के बजट असन्तुलित होते है, लेकिन किसी न किसी स्थिति मे पहुँच कर आय और व्यय में 
सामजस्य स्थापित करना पड़ता है | कभी-कभी आकस्मिक आवश्यकताओं को ऋण लेकर पूरा करना 
पडता है ! सक्षेप मे, दोनो ही इस प्रकार व्यय करना चाहते है जिससे कि अधिकतम सन्तुष्टि मिल सके । 
दोनों सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (3७ ० छंवृण-787॥ (0७॥५) के अनुसार व्यय कर 
अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहते है | आर्थिक उच्चावचनो (ग7०७४७४०१$) का दोनो के 
अर्थ-प्रबन्धन पर समान प्रमाव पडता है | यदि देश मे मुद्रा-स्फीति अथवा महँगाई की स्थिति व्याप्त है तो 
इसका प्रभाव व्यक्ति और राज्य दोनो पर पडता है। 

व्यक्ति और राज्य की वित्तीय व्यवस्था मे इतनी समानता होने पर भी पर्याप्त अन्तर है । दोनो के 
उद्देश्य, प्रकृति, व्यवस्था और प्रशासन के कुछ मौलिक भेद है | व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध मे एक 

व्यक्ति-विशेष की आवश्यकताओं की तृप्ति के सम्बन्ध मे वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है 
जबकि लोक-वित्त मे सरकार की उन वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनके द्वारा जनता की 
सामूहिक आवश्यकताएँ पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है | 

लोक वित्त की प्रकृति को स्पष्ट करने और इसकी भ्रान्तियों को दूर करने के लिए निजी एव 
सार्वजनिक अर्थ-प्रबन्ध का अन्तर स्पष्ट करना आवश्यक है | दोनो वित्त व्यवस्थाओं मे मुख्य अन्तर इस 
प्रकार है- 

]. उद्देश्य मे अन्तर--व्यक्ति का हित सदैद निजी स्वार्थ पर केन्द्रित होता है । उसके बजट का 
मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है | इसके विपरीत राज्य क्षेत्र-विशेष के नागरिको की सुविधाओं 
और आवश्यकताओं का घ्यान रखता है | यद्यपि राज्य के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे विमाग 
हो सकते हैं जो लाभ के आधार पर सचालित होते हो (जैसे--रेल या डाक-तार विभाग आदि) प्राय 
सेवाओं में लोक-कल्याण की भावना ही प्रमुख रहती है | 

दूसरे, निजी वित्त मे केवल एक व्यक्ति के निर्णय केवल उसकी आर्थिक परिस्थितियों और 
मान्यताओं द्वारा प्रभावित होते हैं पर लोक-वित्त मे बहुधा राजनीतिज्ञो का प्रभाव शक्तिशाली होता है और 
वे कभी-कभी सरकार को (व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण) अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य कर देते है | 

तीसरे, व्यक्ति साधारणत अपनी तात्कालिक सन्तुष्टि से ही मतलब रखता है क्योकि वह इस 
कथन में विश्वास करता है कि--' दीर्घकालीन मे तो हम सब मर जाएँगे । लेकिन राज्य इतनी 
अल्पदृष्टि वाला नहीं होता । पत्ते झडते हैं पर वृक्ष खड़ा रहता है और इसी तरह व्यक्ति आते-जाते रहते 
है किन्तु राज्य का जीवन अमर इहता है | वास्तव में राज्य को वर्तमान और भविष्य के हितो मे एक 
सन्तुलन बनाए रखना पड़ता है | 

चौथे, व्यक्ति अपने व्यय को सम-सीमान्‍्त उपयोगिता नियम के अनुसार आयोजित करने की चेष्टा 
करता है लेकिन राजकीय व्यय विभिन्न राजनीतिक निर्णयों द्वारा निश्चित किये जाते हैं और सम-सीमान्त 
उपयोगिता का सिद्धान्त कोने में खडा-खडा सिसकियाँ भरता है। 

2. आय-व्यय के समायोजन मे अन्तर--व्यक्ति अपनी आय का अनुमान लगा कर अपना व्यय 
निर्धारित करता है, अर्थात्‌ 'जितनी चादर देखो उतने पाँव पसारो' (00900 ०0भ 8ए८णवाहु 40 एणाः 
८००७) वाली कहावत में विश्वास रखता है | इसके विपरीत लोक-वित्त के अन्तर्गत सरकार द्वारा पहले 
यह निश्चित किया जाता है कि उसे विमित्र मर्दों पर कुल कितना खर्चा करना है | खर्चा तय करने के 
बाद राज्य आमदनी के साघन जुटाता है। 
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दोनों ही वित्त व्यवस्थाएँ अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उचित सिद्धान्तों के अनुकूल नही 
चल पार्ती । व्यक्ति का व्यय जब बढने लगता है तब उसे अधिक आय के साधन खोजने पडते है | 
कभी-कभी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे खर्चे आ जाते है जिन्हे पूरा करना आवश्यक होता है चाहे आय 
उतनी है या नहीं | ऐसी दशा में व्यय के अनुसार आय करनी होती है । यदि राज्य के दृष्टिकोण से देखे 
तो ज्ञात होगा कि जब सरकार के बजट में आय व्यय से अधिक हो जाती है तब अतिरिक्त आय को वह 
जन-हित में व्यय करने का निश्चय करती है | दूसरे शब्दों में, सरकार को आय के अनुसार व्यय का 
समायोजन करना पडता है जो लोक वित्त के सामान्य सिद्धान्त के विरुद्ध है । यह भी आवश्यक नहीं है 
कि राज्य सदैव ही अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने मे सफल हो जाए। कभी-कभी आय के 
अमाव में सरकार को अपना व्यय कम करना पड़ता है। व्यय मे कटौती कर देने से वह उसी आय द्वारा 
ही समायोजित हो जाता है । 

3. अवधि मे अन्तर--सार्वजनिक वित्त का आयोजन दीर्घकाल के लिए होता है क्योंकि सरकार 
की अधिकाश योजनाएँ मध्यम अथवा दीर्घकालीन होती हैं क्योकि सरकार निरतर है और व्यक्ति 
मरणशील है | इस दृष्टि से व्यक्ति प्राय. अल्पकालीन आयोजन करता है । 

4. दवावकारी शक्ति मे भिन्नता--टेलर के अनुसार, “सरकार और निजी व्यवसाय मे एक 
महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि लोगों पर दबाव डालने की दोनो की शक्तियों मे भिन्नता है | जहाँ लोकप्रिय 
शासन होता है, वहा व्यदसाय-नीति की अपेक्षा सरकारी नीति का निर्धारण हो जाने पर कर तो देने 
पडते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कर से बचने के लिए आप कर-योग्य आय न कमाएँ | जिन चीजों 
पर कर लगा हो वे न खरीदे, जीवन मे सम्पत्ति का अर्जन न करे । कर देने के अतिरिक्त अन्य कोई 
विकल्प नहीं है | बिक्री-कर से बचने का एक तरीका है कि करशुदा माल खरीदा न जाए | यह ध्यान 
देने योग्य है कि व्यवसाय पर एकाधिकार के कारण ग्राहको को यह गुजाइश नहीं रहती कि माल की 
किस्म पसन्द करे और तब दाम दें | यहाँ भी बाध्यता का प्रमावकारी तत्त्व विद्यमान है ) ब्रैजामिन 
फ्रेकलिन ने कहा था कि मानव के लिए दो तथ्य निश्चित है--मृत्यु और कर | इससे पता चलता है कि 
शाजकोषीय शक्ति कितनी बाघ्यकारी है | इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस बाध्यकारी शक्ति को देखते 
हुए राजकोषीय नीति का निर्धारण बडी जिम्मेदारी का काम है | इस शक्ति को केवल इस आधार पर 
उचित कहा जा सकता है कि इसके प्रयोग से जन-साघारण का कल्याण होता है । 

5. आय की प्रकृति और लोच मे अन्तर--राज्य की बाघ्यकारी शक्ति के आघार पर व्यक्ति की 
आय की तुलना मे राजकीय आय की “अनिवार्य विशेषता" ((०॥90$509/ (४४०००) बत्ताई गई है | 
शज्य व्यक्तियों को कर देने के लिए बाध्य करके अपने अनुसार आय प्राप्त कर सकता है जबकि व्यक्ति 
इस ढग से अपनी आय मे वृद्धि नहीं कर सकता । व्यक्तिगत आय की अपेक्षा राजकीय आय लोचपूर्ण अधिक 
होती है । सरकार पुराने करो मे वृद्धि कर, नए कर लगाकर, आन्तरिक और बाह्य ऋण प्राप्त करके था 
पन्न-मुद्रा छाप कर आय बढा सकती है जबकि निजी वित्त व्यवस्था में आय के साधन लगभग बेलोच होते 
हैं अर्थात्‌ बदले नहीं जा सकते हैं । 

राजकीय आय की विशेषता अनिवार्य और लोचपूर्ण होते हुए भी ऐसी नहीं है कि वह सीमाओं से 
सर्वथा अप्रतिबन्धित हो । राजकीय आय पर निम्नलिखित कारक निश्चित रूप से प्रमाव डालते है और 
उसे सीमित बनाते हैं-.. 

() सरकार अपने राज्य की सीमाओं मे ही आय प्राप्त कर सकती है। 

(7) सरकार अपने देश की जनता से जो आय वसूल करती है, उसके प्रतिफल मे उसे आवश्यक 
सेवाएँ देनी होती हैं | 

(7) अधिक करारोपण का देश के उत्पादन पर उल्टा प्रभाव पड सकता है और करारोपण की 
अधिक दर से राजकीय आय पर प्रतिकूल प्रमाव पड सकता है | कल एचाला०' इसी बिन्दु को 
समझाता है। 

(५) यदि शाज्य अपनी आय मे वृद्धि करता है तो व्यक्तियो की आय कम हो जाती है अत राज्य 
अपनी आय बढाने के बदले केदल उस अनुपात को बदल सकता है जिसमे देश की कुल आय राज्य 
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और नागरिकों के बीच देंटी रहती है । श्रीमती हिक्स कहती है कि-. व्यक्ति अपनी आय का एक भाग 
अपनी इच्छा से व्यय करता है और दूसरे भाग को वह सामूहिक आवश्यक्ताओ की सन्तुष्टि पर व्यय 
करता है। यदि वह सामूहिक आवश्यकताओ की सन्तुष्टि मे अधिक व्यय करेगा तो उसकी व्यक्तिगत 
आय कम हो जाएगी | चूँकि राज्य अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति से घन प्राप्त करता है अत 
राज्य की आय की प्रकृति निश्चित ही अनिवार्य रूप' की है | 

राजकीय आय की लोचशीलता और उसके दिस्तार पर क़ेलिप ई टलर की टिप्पणी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है--- 

“यह ठीक है कि सरकार की सम्मादित आय की सीमा किसी निजी व्यवसाय की अपेक्षा कहीं 
अधिक विस्तृत होती है | सरकार कोई खर्च करने से पहले उसके सम्बन्ध मे व्यापक दृष्टिकोण अपनाती 
कि उस खर्च से प्रत्यक्ष आय होगी या नहीं | सरकार के नियम व्यदसाय के नियमो की तुलना मे अधिक 
ब्ध्यकारी होते है फिर भी सरकार और व्यवसाय दोनो एक ही अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करते है | 
सरकार सामान्य आय स्रोत से कर प्राप्त करती है वह अपना कोष सामान्य आय-खोतो में व्यय करती 
है वह उन्हीं साघगो से ऋण लेती है जिनसे निजी व्यदसाय उधरएर प्राप्त करता है दह गैर-सरकारी 
प्रतिहप्नों को अपने लिए उत्पादन करने के लिए नियुक्त करती है और राजकोषीय नीति गैर-सरकारी 
अर्थव्यवस्था पर अपने प्रमाद के बलबूतें पर ही चलती है या असफल होती है | राजकोषीय नीति के 
सम्बन्ध में उचित दृिकोण यह मानने मे है कि सरकार अर्थव्यवस्था का एक तत्त्व है न कि वह 
अर्थव्यवस्था पर एक फोडे के समान है | 

6 ऋण की प्रकृति मे अन्तर--दोनो व्यवस्थाओं में ऋण की प्रकृति मे अन्तर होता है। एक 
व्यक्ति जेब ऋण लेना चाहता है तो यह ऋण-दाता की इच्छा पर निर्नर करता है कि वह ऋण दे या 
नहीं लेकिन सरकार नागरिकों को ऋण देने के लिए विवश कर सकती है यह अन्तर विशेष महत्त्वपूर्ण 
नहीं है | यदि हम समान प्रवृत्ति वाली वस्तुओ की तुलना करे तो जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य को ऋण देने के 
लिए विवश नहीं कर सकता | इस प्रकार आज की प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था मे बलपूर्दक ऋण लेना 
सुगम नहीं है क्योकि इस व्यवस्था मे राज्य अपने नागरिको का ही सामूहिक रूप होता है। ऐसा केवल 
तानाशाही देशों मे ही सम्मव है | 

7. साधनों की. प्रचुरता मे अन्तर--रार्दजनिक और निजी वित्त मे एक मौलिक अन्तर यह है कि 
सरकार या सार्वजनिक सस्था की बाजार मे किसी एक व्यक्ति से अधिक साख और दोनों के साधनों मे 
अत्यधिक भिन्‍नता होती है। व्यक्तिगत आय के साधन सीमित होते है जबकि सरकार की वित्तीय पहुँच 
अत्यन्त व्यापक होती है। इसके फलस्वरूप-- 

(0) सरकार अपने देश अथवा विदेशो से ऋष प्राप्त कर सकती है जबकि व्यक्ति का ऋण-द्षेत्र अत्यन्त 

सीमित होता है। व्यक्ति सरकार की भॉति अन्तर्राद्रीय सस्थाओ से ऋण प्र'प्त नहीं कर सकता है। 

(0 व्यक्ति की अपेक्षा सरकार को अधिक सरल और सुविधाजनक शर्तों पर ऋण प्रप्त हो जप्ते 
है । कभी-कनी सरकार को ब्याज रहित ऋण मी मिल जाते है । 

(0) सरकार को बहुत बडी मात्रा में दीघकालीन ऋण प्रप्त हो जतते है जबकि यह सुदिधा व्यक्ति 
को उपलब्ध नहीं हो पाती है | 

(/७) सरकार ऋण-पत्र चालू कर आय प्र'प्त कर रुक्ती है जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है । 

(४) जब किसी भी रीति से सरकारी व्यय की मर्दों के लिए आय का प्रबन्ध नहीं हो पाता तो 
सरकार घाटे के इजट बनाकर रकम की व्यवस्था कर सकती है । हीनार्च प्रबन्धन एक ऐसा 
सघन है जिससे रज्य सकंट के समय ऊपने को उमार सकता है | व्यक्ति के पास ऐसी 
सुदिघाओं का अमाव होता है । 

(श) सरकार केन्द्रीय बैक से रकम प्राप्त कर सकती है जबकि व्यक्तिगत क्षेत्र मे यह सुविधा 
उपलब्ध नहीं है। 

सरकार वैघानिक संगठन है जिसके अधिकार दैधानिक रूप से निर्धारित और मान्यता प्रप्त होते है 
अत उसकी वित्त प्रप्त करने की शक्ति की ठुलना व्यक्लिण्त और निडी दित्त से करना उचित नहीं है । 
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8. घाटे और बचत सम्बन्धी अन्तर---निझी वित्त-व्यवस्था मे बच्चत करना श्रेष्ठता का प्रत्तीक है । 
व्यक्ति द्वारा अपनी आय मे से कुछ बचाने की नीति को बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य समझा जाता है किन्तु लोक 
वित्त मे यह स्थिति नहीं है । यदि कोई सरकार बचत का बजट ($0्ञ०5 87०) बनाती है तो यह 
समझा जाता है कि वह जनता पर अनावश्यक करारोपण कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही है । सरकार 
द्वारा बचत के बजट से दूसरा अर्थ यह लिया जाता है कि सरकार के पास रकम लगाने के लिए विकास 
योजनाएँ नही है और देश मे आर्थिक विकास की गति शिथिल है । आजकल विकासशील देशो मे 
सरकारे प्राय, घाटे के बजट (0०000 8708८) बनाकर आय की कमी की पूर्ति अतिरिक्त मुद्रा 
निकालकर करती है| 

इससे निम्न निष्कर्ष निकलते है-- 

(क) व्यक्ति के लिए बचत का बजट श्रेष्ठ है घाटे का नहीं | 

(ख) सरकार के लिए घाटे का बजट श्रेष्ठ है, बचत का नहीं [ 

किसी भी सरकार के लिए निरन्तर घाटे के बजट बनाने की नीति अपनाना हानिकारक हो सकता 
है | इस नीति के कारण देश मे निरन्तर मुद्रा-स्फीति होती जाएगी वस्तुओ के मूल्यों मे वृद्धि होगी, देश 
की मुद्रा का मूल्य गिरेगा और सरकार की साख मे निरन्तर कमी आत्ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप 
विदेशी व्यापार मे विभिन्‍न कठिनाइयौं उत्पन्न हो जाएँगी अत हीनार्थ प्रबन्धन की नीति अनियन्त्रित और 
अनियमित काल तक नहीं चलनी चाहिए । ऐसी नीति पर पर्याप्त अकुश लगाए रखना आवश्यक है | 

9. नियोजन की प्रकृति और सरकार में अन्तर-व्यक्ति अपने आय-व्यय का पूर्व अनुमान 
लगाकर अपनी गृहस्थी की योजनाएँ बनाता है । राज्य भी व्यक्तियो को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए 
अपनी सामाजिक और आर्थिक क्रियाओ का नियोजन करता है तथा योजनाओ पर व्यय किए जाने वाले 
घन की उपलब्धि के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है | दोनो व्यवस्थाओ मे नियोजन की प्रकृति और 
आकार से अन्तर है | राज्य की नियोजन-प्रणाली अति विस्तृत होती है और व्यक्ति की योजना अति 
लघु । व्यक्ति द्वारा भविष्य के लिए आयोजन करना सरकार की अपेक्षा अधिक सरल और महत्त्वपूर्ण है, 
लेकिन राज्य के सामने प्रतिदिन नदीन समस्याएँ उत्पन्न होती है तथा विश्व-अशान्ति अकाल महामारी, 
राष्ट्रीय सकट, अन्तर्राट्रीय व्यापार की स्थिति आदि अनेक घटनाएँ सरकार कै पूर्व निर्धारित अनुमानो को 
समाप्त कर सकती है | 

0. गोपनीयता का अन्तर--व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था गोपनीय रहती है जबकि सार्वजनिक अर्थ-नीति 
और साधनो का व्यापक प्रचार किया जाता है | व्यक्ति अपने आय-व्यय का और अपनी बचत एव ऋणो का 
परिचय किसी अन्य व्यक्ति को नही देना चाहता | उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि “बँधी मुद्ठी लाख की, 
खुल गई तो खाक की । इसके विपरीत सार्वजनिक वित्त का ब्यौरा न केवल प्रकाशित किया जाता है बल्कि 
उसके मदो पर परामर्श कर वह जनता की जानकारी मे लाया जाता है | सार्वजनिक दिक्त की सम्पूर्ण मदो 
और उसके हिसाब-किताब का लेखा परीक्षण होता है तथा रिपोर्ट लोकसभा, विधानसभा या साधारण बैठक 
मे प्रस्तुत की जाती है । व्यक्तिगत वित्त इन सब बन्धनो से मुक्त रहता है। 

4], सगठन और सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर--सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था एक शक्तिशाली संगठन 
के माध्यम से होती है क्योकि लेन-देन की रकमे बहुत बडी व महत्त्वपूर्ण होती है ॥ निजी वित्त की 
व्यवस्था के लिए ऐसे किसी सगठन की आवश्यकता नहीं होती | यह अन्तर दोनो क्षेत्रो के आधार की 
भिन्‍नता का फल है | 

दोनो व्यवस्थाओ मे सुरक्षा पर व्यय किए जाने के सम्बन्ध मे भी अन्तर है| व्यक्ति को सुरक्षा पर 
व्यय करने की चिन्ता इतनी अधिक नही होती जबकि राज्य का यह प्रधान कर्त्तव्य होता है कि वह 
जनता के जान-माल की सुरक्षा करे | सरकार को विदेशी शत्रुओ से रक्षा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 
सेना और सुरक्षात्मक सामग्री की व्यवस्था करनी होती है | स्वायत्त सस्थाओ को भी सुरक्षा के लिए गार्ड 
रखने पडते है | व्यक्तियो को ऐसी व्यवस्था करमे की कोई आवश्यकता नहीं होती | सुरक्षा पर व्यय 
करना राज्य के लिए कभी-कभी तो इतना आवश्यक होता है कि अन्य मदों पर की जाने वाली व्यय की 
मात्रा मे कमी करके सुरक्षा विभाग पर अधिकतम व्यय कियः जाता है | सार्वजनिक वित्त की यह विशेषता 
निजी वित्त मे नही होती । 
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अत व्यक्तिगत अर्थ प्रबन्ध और सार्दजनिक वित्त आय-व्यय दोनो मदो में कुछ मौलिक अन्तर है 
और दोनों को समानान्तर स्तरों पर चलाना कठिन है। आज के चेतनाशील और प्रजातान्त्रिक युग में 
राज्य का उत्तरदायित्व असीमित होता जा रहा है । आज राज्य न केवल सुरक्षा के लिए ही उत्तरदायी है 
अपितु राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास दायित्व भी उसके कन्धों पर है | अपने इन सब कार्यों के लिए राज्य को 
विशाल आय-व्यय के साधन जुटाने पडठते हैं | 


अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त 
(90077॥6 ए /क्राणा 5057 500९) 
दो शादियों पूर्व सत्ता की स्थिति स्वरूप और कार्य क्षेत्र अत्यन्त सीमित और परम्परावादी 
अर्थशास्त्रियों के विचार लोक वित्त के सम्बन्ध में बहुत सकीर्ण थे । वे लोग सबसे अच्छी सरकार उसे 
समझते थे जो लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता पर कम से कम दबाव डालती हो । प्राचीन अर्थशास्त्री द्रव्य 
को व्यक्तियों की जेबों में रखना अधिक उचित समझते थे । उनकी मान्यता थी कि व्यक्तियों के द्वारा 
किए गए व्यय उत्पादक हैं जबकि सरकार द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक होता है तथा द्रव्य को 
सरकार की अपेक्षा अधिक कुशलता और सावघानी से व्यय करता है | अत व्यक्ति के स्तर पर ध्यय से 
अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है | 
प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए । फ्रेच अर्थशास्त्री 
जे बी से( छ 589) का कहना था कि लोक वित्त की वही योजना सबसे अच्छी है जिसके अन्तर्गत 
कम से कम व्यय किया जाए और सब करो मे उत्तम कर वही है जो मात्रा में न्यूनतम हो । इसी तरह 
रिकार्डों (२०८४&५०) का मत था कि “यदि तुम शान्तिमय सरकार चाहते हो तो तुम्हें बजट को कम 
करना होगा । हैनरी पार्नेल ने अपने समय की विचारधारा को अधिक स्पष्ट रूप मे लिखा था कि 
जितना व्यय व्यवस्था की रक्षा तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है उससे तनिक 
भी अधिक व्यय करना अपव्यय और जनता के ऊपर अत्याचार है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों को यह 
विश्वास था कि करों से समाज को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता केवल हानि ही होती है । जब 
निर्बाधवादी लोगों ने राज्य को आर्थिक जीवन मे हस्तक्षेप करने से रोकने का प्रचार किया तो इस मत 
को और अधिक बल मिला | 
उपरोक्त मतत अर्थात्‌ न्यूनतम सामूहिक कर सिद्धान्त के विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों ने न्यूनतम 
सामूहिक त्याय का सिद्धान्त प्रतिषादित किया | उन्होंने कह कि लोक वित्त का उत्तम सिद्धान्त यह 
होना चाहिए कि कर का बोझ समाज में उचित तरीके से बॉटा जाए | इन लोगो ने यह सुझाव दिया कि 
सरकार को कम से कम कर लगाने चाहिए । इन दोनो विच्वारो के अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों ने यह मत 
व्यक्त किया कि लोक वित्त का सिद्धान्त मित्तव्ययिता होना चाहिए | व्यय करते समय सरकार इतनी 
सावधानी और सतर्कता नहीं बरत सकती जितनी एक व्यक्ति बरत सकता है। 
इस तरह स्पष्ट है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियो ने लोक वित्त के तीन सिद्धान्त बताये है--.. 
()) न्यूनतम कर सिद्धान्त 
(2) न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धान्त एव 
(3) मितव्ययिता का सिद्धान्त । 
यह सिद्धान्त कसी समय कुछ भी उपयोगिता रखते हों किन्तु वर्तमान समय में लोक वित्त के 
लिए उन्हें उपयुक्त सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | प्रथम दो सिद्धान्त इसलिए ठीक 
नहीं है कि आधुनिक परिस्थितियों में राज्य के कार्यों का क्षेत्र इतना बढ गया है कि थोड़े सै कर लगा 
कर सम्पूर्ण कार्यों को सम्पादित नहीं किया जा सकता । तीसरा मितव्ययिता का सिद्धान्त इस दृष्टि से 
उपयुक्त नहीं लगता कि व्यक्ति प्रत्येक व्यय को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखता है जबकि राज्य को व्यय 
करते समय सभी तथ्यो को देखना पडता है | कम से कम व्यय करना एक बात है और बुद्धिमानी से 
व्यय करना दूसरी बात । राज्य व्यय में बुद्धिमाती को विशष स्थान दिया णाता है जिसे व्यक्ति 
कभी कभी नहीं कर पाता । आज के युग मे कल्याणकारी भावना के उदय होने से राज्य जिन महत्त्वपूर्ण 
कार्यों का सम्पादन करता है उनमें मितव्ययिता लागू नहीं हो सकती | आज लोक वित्त का एद्देश्य 
अधिकतम सामाजिक लाम ही स्वीकार किया जाता है। 


नेक शकित्त की अक़ति और क्षेत्र [5 
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आधघुनिक अर्थशास्त्री रेकार्डो एडम स्मिथ आदि दिद्वानों के इस विचार से सहमत नहीं है कि 
राज्य द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक और व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय उत्पादक होता है | कोई 
राज्य-व्यय उत्पादक है या नहीं यह इस पर निर्मर करता है कि उससे समाज के सामूहिक कल्याण में 
कितनी सहायता मिली है | स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा आदि पर किए गए सार्वजनिक कार्यों से सामाजिक 
कल्याण में वृद्धि होती है इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा किए गए समस्त व्यय समाज के लिए लाभदायक 
नहीं होते जैसे-व्यक्तियो द्वारा मदिरा घुड दौड आदि पर किये गये व्यय व्यर्थ होते है । डॉ डाल्टन 
के अनुसार कोई भी व्यय उत्पादक है अथवा नहीं इसकी आर्थिक जाँच उस व्यय की आर्थिक कल्याण॑ 
की उत्पादकता से लगती है जैसे--शिक्षा एव स्वास्थ्य पर किया जाने वाला राजकीय व्यय बहुधा 
व्यक्तिगत भोग-विलासों पर तथा नए पूँजी माल पर किए जाने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक उत्पादन 
और कल्याणकारी है। 
प्रत्येक कर अनुचित नहीं होता है | यदि शराब तथा अन्य मादक पदार्थों पर लगा कर इनके विक्रय 
और उपमोग को कम कर देता है तो इस कर से बहुत अधिक सामाजिक कल्याण ही होता है | इसलिये न 
तो सब प्रकार के “कर और न ही सब प्रकार के 'राजकोषीय व्यय” अनुचित होते है । लोक वित्त के आय 
और व्यय के दोनो क्षेत्रों पर लागू किये जाने वाले सिद्धान्त का प्रतिपादन डाल्टन ने किया-- लोक वित्त की 
सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है | 
अधिकतम सामाजिक लाम के सिद्धान्त का आशय यह है कि सरकार इस सिद्धान्त के अनुसार आय प्राप्त 
करके उसे व्यय करती है तो समाज का अधिक से अधिक कल्याण होता है | 
सिद्धान्त की व्याख्या--डॉल्टन के विचार 'लोक वित्त के मूल मे एक बुनियादी सिद्धान्त होना 
चाहिए । इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त कह सकते हैं | लोक वित्त की समस्त क्रियाएँ 
वास्तव में समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे क्रय-शक्ति का हस्तान्तरण हैं । इस क्रय-शकति के 
हस्तान्तरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। 
राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढते रहना चाहिए जब तक इस व्यय से उत्पन्न 
होने वाला सन्तोष राज्य द्वारा लगाए गए करो से उत्पन्न होने वाले असन्तोष के बराबर न हो जाए। यह 
सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। 
इसका आशय यह है कि प्रत्येक सरकार कर ऋण आदि विभिन्‍न साधनो से आय प्राप्त करती है 
जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो यह स्वाभाविक है कि समाज पर भार पडता है जिसके 
फलस्वरूप जनता को त्याग करना पडता है | जनता से कर प्राप्त करके सरकार विभिन्‍न सार्वजनिक 
कार्यों पर व्यय करती है जिसके फलस्वरूप समाज को लाभ प्राप्त होता है अर्थात्‌ उपयोगिता उत्पन्न 
होती है | सरकार कौ इन दोनों का समायोजन इस प्रकार करना चाहिए कि समाज को मिलने वाली 
उपयोगिता उसके द्वारा किए, गए त्याग से कम न हो । 
उपरोक्त विचार के अनुसार समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ उसी दशा मे प्राप्त होगा जब 
लोक वित्त के व्यय से समाज को सन्तुष्ट किया जा सके | यदि लोक वित्त इतनी सन्तुष्ठि नहीं दे कि उस 
आय को प्राप्त करने पर समाज के त्याग की मात्रा को पूरा कर सके तो वह सार्दजनिक कार्य उचित नहीं 
ठहराया जा सकता । अधिकतम सामाजिक लाम उसी दशा में प्राप्त किए जा सकते है जबकि सार्वजनिक 
आय व्यय की उचित सीमाएँ निर्धारित कर लीं जाएँ | कर के रूप में जनता को जो त्याग करना पडता 
है उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में सीमान्त सामाजिक त्याग' (४ष्टा 502० $2८70८८) कहते हैं 
और सार्वजनिक व्यय द्वारा जो उपयोगिता अथवा सतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमान्त सामाजिक सन्तुष्टि 
(१(क४्ठ भाव 50078 $&0573०४०) कहते हैं ॥ राज्य को सार्वजनिक व्यय उसी सीमा तक बढाते जाना 
चाहिए जब त्क उस आय को प्राप्त करने से जनता को होने वाले सीमान्त सामाजिक त्याग के बराबर 
सीमान्त सामाजिक उपगोगिता दी जा सके | अत जिस प्रकार एक व्यक्ति सदैव सम सीमान्त 
ऊपयोगिता' के नियम के अनुसार अपने व्यय का इस प्रकार विभाजन करता है कि द्रव्य की सीमान्त 
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उपयोगिता बराबर हो ताकि उसे अधिकतम समन्तोष प्राप्त हो सके ठीक उसी तरह लोक वित्त मे सरकार 
व्यय करते समय ऐसा प्रयत्न कर सकती है। 

जैसे-जैसे लोगो के पास द्रव्य कम होता जाता है वैसे-वैसे उसकी उपयोगिता बढती जाती है। 
इस प्रकार जब कोई नया कर लगाया जाता है अथवा किसी तरह पुराने कर की दर बढाई जाती है तो 
कर की प्रति-अतिरिकत इकाई के लगाने से पहले की अपेक्षा समाज पर अधिक बोझ पडत्ता है और वह 
बढ़ता जाता है | दूसरे दृष्ठिकोण से अर्थशास्त्र के बढते हुए त्याग का सिद्धान्त कर के सम्बन्ध मै लागू 
होता है | दूसरी ओर राज्य अपने व्यय द्वारा लोगो को सुविधाएँ प्रदान करता है किन्तु व्यय की 
प्रति-अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए इसकी उपयोगिता पूर्वपिक्षा कम होती जाती है और एक ऐसा 
बिन्दु आ जाता है जिस पर व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तथा कर देने की मात्रा (त्याग) के 
बराबर हो जाती है और सरकार को इस बिन्दु तक ही अपने आय-व्यय को ले जाना चाहिए | यदि कर 
इस सीमा का उल्लघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता को सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली 
उपयोगिता की अपेक्षा कर देने मे अधिक कष्ट होगा | इसके विपरीत यदि कर इस सीमा से कम लगते है 
तो जनता को कष्ट त्षो कम होगा किन्तु वह उस लाभ से वचित रहेगी जो अधिक कर लगाने से प्राम होने 
वाली आय को सार्वजनिक हित के लिए व्यय करने से होता | अत ये दोनो स्थितियाँ राष्ट्र के हित मे 
नहीं हैं इसीलिए लोक वित्त इत्तना होना चाहिए कि किसी भी दइण पे (ब्यज अथवा जाए) घोडी-सी दृद्धि 
करने से प्राप्त सामाजिक लाभ किसी अन्य साधन से आय मे हुई उतनी ही तनिक-सी वृद्धि की हानि के 
बराबर हो जाए। 

उदाहरण--अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा अच्छी तरह 
समझा जा सकता है-- 





इकाई क्र की प्रत्येक इकाई से सार्वजत्रिक व्यय की प्रति इकाई 
उत्पन्न त्याग से ऊत्पन्च सन्घुषटि 
30 प्ले 
2 35 65 
| 40 55 
4 50 50 
ड़ 55 40 
6 60 30 





उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि कर की इकाई के बढने के साथ साथ कर की प्रति इकाई 
का समांज पर अधिक बोझ पड़ता जाता है अर्थात्‌ सीमान्त त्याग क्रमश बढता जाता है जबकि 
सार्वजनिक व्यय की प्रति अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होती 
जाती है | अत अधिकतम सामाजिक लाम के सिकद्धान्त के अनुसार उदाहरण मे चौथी इकाई के बाद 
सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीमान्त सामाजिक त्याग (१अहआभ $0% छा 
$907706) और सीमान्त सामाजिक सन्तोष (08॥79] 50248 $905980007) समानता के बिन्दु पर 
आ जाते हैं | 

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण--इसमें जनता द्वारा 
कर के रूप मे किया गया त्याग बढता हुआ होता है 
अर्थात्‌ समाज को होने वाली अनुपयोगिता वक्र की प्रवृत्ति 
ऊपर को उठने की होती है क्योकि सरकार अपनी आय 
बढाने हेतु कर की मात्रा एव आय के अन्य साधनों में 
वृद्धि करती है और जनता का सीमान्त त्याग बढता जाता 
है । दूसरी ओर लोक वित्त द्वारा प्राप्त उपयोगिता बक्र 
घटता हुआ होता है क्योकि सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध 
में सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम कार्यशील होता है | ये 
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2 
दोनो वक्र जिस बिन्दु पर काटते है वह सार्दजनिक व्यय की सर्वोच्च स्थित होती है | उसी बिन्दु तक 
सार्वजनिक आय-व्यय को बढाकर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है | 

चित्र मे ? ? बक्र रेखा सामाजिक अनुपयोगिता को प्रदर्शित करती है | !थ | वक्र रेखा 
समाज को प्राप्त उपयोगिता का द्योतक है । ये दोनों वक्र $ बिन्दु पर एक दूसरे को काटते हैं | इस 
तरह & 0 राज्य के लोक वित्त की वह सीमा है जिससे समाज को अधिकतम सामाजिक लाम प्राप्त 
होगा | $ वह सीमा है जिस तक राज्य को अपना कार्यक्षेत्र बढाते जाना चाहिए और इस दशा में 
बढती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी किन्तु यदि $ बिन्दु से आगे भी राज्य ने अपना कार्य किया तो 
इसका परिणाम यह होगा कि करारोपण से जनता को त्याग अधिक करना होगा अत इस स्थिति में 
कर की मात्रा कम करनी पड़ेगी | 

सामाजिक आय और व्यय का विभाजन (#श०व्थाठ्य रण ?फार ए८एशापल बात 
&/फ्था0व४)--अधिकत्तम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त केवल यही नहीं बतलाता है कि सार्वजनिक 
व्यय और आय की मात्रा में किस सीमा तक दृद्धि करनी चाहिए, वरब्‌ यह भी बतलाता है कि-- 
(क) राजकीय व्यय का विभाजन विभिन्‍न मर्दों पर किस प्रकार करना चाहिए तथा (ख) कर को 
किन-किन स्रोतों मे विभाजित करना चाहिए | 

(क) राजकीय व्यय का विभाजन--अधिकतम सामाजिक लाम के सिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक 
व्यय को विभिन्‍न कार्यों पर इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य पर जो रकम व्यय की जाए 
उससे प्राप्त होने वाला सीमान्त सामाजिक सनन्‍्तोष बराबर हो, जिससे जनता को अधिकतम मात्रा मे कुल 
उपयोगिता प्राप्त हो सके । उदाहरणार्थ, यदि सरकार रक्षा कार्य पर आवश्यकता से अधिक व्यय करती है 
और शिक्षा एव स्वास्थ्य पर आवश्यकता से कम, तो इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय से समाज को अधिकतम 
सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकेया क्योकि उक्त ढग से व्यय करने पर तीनों की सीमान्त उपयोगिता 
बराबर नहीं होगी | फलस्वरूप समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्यों से सरकार को रक्षा कार्य पर 

व्यय घटाकर स्वास्थ्य एव शिक्षा कार्य पर व्यय बढाना होगा* ताकि तीनों ही मदों से समान सीमान्त 
उपयोगिता प्राप्त हो सके | इसे रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते है--- 

रेखाचित्र में 8&8] तथा छेछ) उस समय की 
उपयोगिता वक्र रेखाये हैं जब राज्य & और 8 मदो 
पर व्यय करता है | यदि राज्य 8!८7' राशि & मद पर 
तथा & [, राशि 8 मद पर व्यय करता है तो इस 
स्थिति में सम्पूर्ण उपयोगिता & मद से 7(75/ तथा 
8 मद से 78 होगी | दोनों ही मदो से सम्पूर्ण 
उपयोगिता अधिकतम होगी क्योकि दोनों मदो की 
सीमान्त उपयोगिता बराबर है ! 

(ख) राजकीय आय के झरोतो का 
निर्धरण--यद सम-सीमान्त त्याग सिद्धान्त द्वारा 
सचालित होता है | अधिकतम सामाजिक लाम का सिद्धान्त यह बतलाता है कि करों को किन स्रोतों में 
विभाजित करना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार करों के मार का विभिन्‍न स्रोतों में विभाजन इस तरह 
किया जाना चाहिए कि प्रत्येक स्नोत का सीमान्त त्याग समान हो क्‍योंकि ऐसा करने से जनता द्वारा 
किए गए कुल त्याग की मात्रा न्यूनतम रह सकेगी | यदि सीमान्त त्याग एक मद में दूसरे मद की अपेक्षा 
अधिक रहा तो समाज के हित मे यह होगा कि पिछले मद पर कर की दर कम कर दी जाए और दूसरे 
मद पर कर की दर बढा दी जाए | इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि समाज के विमिन्‍न वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योकि यह स्पष्ट है कि एक घनी 
व्यक्ति के लिए रुपये की सीमान्त उपयोगिता एक गरीब व्यक्ति की तुलना में कम होती है | इसलिए 
धनी व्यक्ति गरीब की अपेक्षा अधिक कर दे सकता है | इसे हम अग्राकित उदाहरण द्वारा भली प्रकार 
समझ सकते हैं-... 





! शक! 
आय और व्यय 


]8 लोक़ रित्त 


मान लीजिए चार व्यक्ति हैं-अ ब स द और जद इनमें से किसी को रुपये देने पडते है, तो 
उसका त्याग इस प्रकार है 




















रुपयों की इकाइयाँ त्याग 

अ ब स्‌ द 
रुपया 8 0 [4 ]6/ 
2 रुपये १0 ]2 6/ 20 
3 रुपये 4 6/ 20 24 
4 रुपये 6/ 38 26 30 
5 रुपये 0 22. 30 36 





अब मान लीजिए कि सरकार की 20 रुपये कर से वसूल करने हैं तो उसे ,अ से 8 रुपये, द से 
6 रुपये, स से 4 रुपये और द से 2 रुपये वसूल करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति मे सबका सीमान्त 
त्याग बराबर है (अर्थात्‌ 6) । दूसरे शब्दों में घनी व्यक्तियों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीब 
व्यक्तियों से कम । इसके साथ ही कर-प्रणाली प्रणतिशील होनी चाहिए | इसको हम निम्नाकित रेखाचित्र 
द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं-... 

इस रेखाचित्र के अनुसार जब » वस्तु पर कर 
लगाया जाता है तो 8५४] सीमान्त त्याग वक्र है। इसी 
तरह 88] सीमान्त त्याग वक्र 8 वस्तु का है । जब & 
वस्तु से (0 कर तथा 8 वस्तु से [(॥ कर वसूल किया 
जाता है तो इस स्थिति में सीमान्त त्याग बराबर रहता है 
अर्थात्‌ एप! « ० । स्पष्ट है कि इस स्थिति में ही 





8 सामाजिक त्याग की कुल मात्रा न्यूनतम होगी । निष्कर्ष 

री रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ 

॥€ 7 हे बन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों का पालन 
कर करना चाहिए-- 


(0) सरकारी व्यय से प्रण्ण सीमान्त उपयोगिता और कर-भार से होने वाला त्याग (सीमान्त भार) 
बराबर होना चाहिए | 
(0) विभिन्‍न क्षेत्रों मे किए गए व्ययो से मिलने वाली सीमान्त उपयोग्रिता बराबर होनी चाहिए। 
(00) विभिन्‍न व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले कर से पडने वाला सीमान्त भार (त्याग) बराबर या 
लगभग बराबर होना घाहिए | 
सिद्धान्त की सीमाएँ एवं व्यावहारिक कठिनाइयों 
(.0800॥5 क्षात 7600065 ए ऐ/४ 00८एश8) 

लोक वित्त का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण बडा स्पष्ट, सरल और न्यायसगत है तथापि व्यावहारिक दृष्टि 
से इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि इस सिद्धान्त को क्रियान्दित करने से सार्दजनिक वित्त के लक्ष्य को 
प्राप्त करना सरकार के लिए असम्मद नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा | 

इस सिद्धान्त की जो प्रमुख कठिनाइयों हैं, वे निम्न हैं--- 

. यह कहना और समझना बडा सरल है कि कर देने से करदाताओं को होने वाली अनुपयोगिता 
तथा राजकीय व्यय से समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन करके लोक वित्त 
की क्रियाओं की सीमा बाँधी जा सकती है, किन्तु इसमें कठिनाई यह है कि यह माप कैसे की जाए २ 
जब करदाता कर देते हैं तो यह निर्णय लेना पडता है कि कर का भार करदाता पर उसकी योग्यता 
अथवा क्षमता से अधिक न पड़े और इसमें भी यही कठिनाई उपस्थित होती है कि कर का भार कैसे 
मापा जाए ? हमारे पास कपडा नापने का गज अथवा दजन तोलने का किलो जैसा कोई मापक यन्त्र 
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नहीं है जिसकी सहायता से हम करदाता की क्षमता तथा करदाता को होने वाली अनुपयोगिता एवं व्यय 
से मिलने वाली उपयोगिता का माप-त्तोल करके निष्कर्ष निकाल ले | जब एक व्यक्ति के लिए यह 
बतलाना मुश्किल होता है कि उसके त्याग से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता और आय से मिलने वाली 
उपयोगिता कब बराबर होगी तो राज्य के लिए यह बतलाना और भी मुश्किल कार्य है क्योकि राजकीय 
आय तथा करारोपण विभिन्‍न सरकारी कर्मचारियों द्वारा, विभिन्‍न क्षेत्रों में और विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत 
होता हैं | उदाहरणार्थ, यदि केन्द्र सरकार किसी एक प्रान्त के किसी व्यापारी से कर के रूप में एक 
अतिरिक्त रुपया प्राप्त करे और वही रुपया दूसरे प्रान्त के किसी सरकारी कार्यालय के लिए 
लेखन-सामग्री पर अतिरिक्त व्यय करे तो यह ऑकना बडा कठिन होगा कि कर दाता द्वारा किए गए 
सीमान्त त्याग की अनुपयोगिता प्रान्तीय सरकार द्वारा किए गए व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिताओ से 
कम है अथवा अधिक । इसी प्रकार यह मालूम करना भी मुश्किल होगा कि एक ओर किसी स्कूल पर 
व्यय करने पर अधिक सामाजिक लाम होगा जब इस रुपये को स्वास्थ्य और चिकित्सा पर व्यय किया 
जाये तो इससे अधिक लाभ होगा | स्पष्ट है कि ऐसा व्यावहारिक निर्णय लेना सरल नहीं है ॥ 

2 राज्य की क्रियाएँ बडी जटिल होती है । लोक वित्त अनेक अनार्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक 
तथ्यों से प्रभावित होता है इसलिए राज्य के लिए यह सम्मव नहीं है कि वह अनुपयोगिता का पूर्ण 
विवरण तैयार कर उसमें सन्तुलन स्थापित कर सके | 

3, करारोपण से होने वाले मिश्रित लाभो और हानियो का पता लगाना कठिन है। इस कार्य मे 
मुख्यत तीन कठिनाइयों आती है-- 

(क) जब राज्य कर लगाता है तो नागरिको की क्रय-शक्ति में कमी आती है । फलस्वरूप या तो 
उनकी बचत घट जाती है अथवा उनको उपभोग कम करना पडता है | कभी-कभी व्यक्तियों को बचत 
और उपभोग दोनो ही कम करने पउते हैं | उपभोग से कार्यकृशलता और अन्त मे उत्पादकता मे कमी 
आती है । बचत में कमी होने से व्यक्ति की उत्पादक-शक्ति में कमी आ जाती है, किन्तु इस प्रकार के 
त्याग कभी-कभी व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होते है । उदाहरणार्थ, नशीली वस्तुओ के प्रयोग पर कर 
लगाने से उनके प्रयोग में कमी आ जाती है जिसके परिणाम साधारणत अच्छे ही होते है | इससे 
नागरिकों को हानि की अपेक्षा लाम अधिक होता है । 

(ख) राज्य जब कर लगाता है तो सपाज में आय के वितरण में अन्तर आ जाता है जिससे कुछ 
लोगो को लाम होता है तो कुछ को हानि | किस वर्ग को कितना लाम हुआ अथवा किस वर्ग को कितनी 
हानि उठानी पडी इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है | इस तरह व्यय द्वारा किस वर्ग को 
कितना लाभ मिला और किस वर्ग को कितनी हानि हुई--इसे नापना सम्भव नहीं है ! 

(ग) अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोणो का अन्तर केंठिनाई का एक कारण बन जाता है | | 
व्यवहारत राज्य भावी उपयोग के लिए आय प्राप्त करता है जबकि करो का भार जनता पर तात्कालिक 
पडता है | इस प्रकार भविष्य के लाभ और वर्तमान त्याग के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ की 
कल्पना उपयुक्त प्रत्तीत नहीं होत्ती । 
सामाजिक लाभ की आर्थिक कसीटी 
(&6णाजाए 6४5 एण $०टा॥ 800था296) 

इसमें सन्देह नहीं कि अधिकतम सामाजिक लाभ के माप के व्यवहार में कठिनाइयों आती है 
लेकिन दूसरी ओर यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक जगत में हम अधिकाशत अनुमान और 
परिकल्पना पर चलते है और कुछ बिन्दुओं का घ्यान रखने से राजस्व क्रियाओं का निश्चय करने मै 
घोडा-बहुत भार्ग-दर्शन मिल जाता है | इस सम्बन्ध मे डाल्टन ने कुछ आधारों अथवा कसौटियो की ओर 
सकेत किया है जिनके द्वारा राज्य के आय-व्यय से सामाजिक लाम की मात्रा का अनुमान लगाया जा 
सकता है | ये कसौटियों निम्नानुसार हैं--.. 

. सुरक्षा और शान्ति--किसी भी देश की सरकार का यह आधारभूत कर्त्तव्य है कि वह जनता 
को विदेशी आक्रमणो से बचाए तथा आन्तरिक अशान्ति और व्यवस्था से उसकी रक्षा करे अत इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला राजकीय व्यय उचित और न्याय-सगत्त माना जाता है क्योकि 
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सुरक्षा के अभाव मे शान्तिपूर्ण एव न्‍्यायसगत नीतियों को अपनाना चाहिए । प्राय राजनीतिक आर्थिक 
और सामाजिक नीतियों के उचित न होने पर ही देश मे असन्तोष पैदा होता है | यदि उचित और 
न्यायपूर्ण नीति का अवलम्बन किया जाए तो विदेशी आक्रमणों के भय के कारण सेना और आन्तरिक भय 
के कारण पुलिस आदि पर अविवेकपूर्ण व्यय नहीं करना पडे | 
2, आर्थिक कल्याण भे चृद्धि--अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण बात देश 
के आर्थिक कल्याण की वृद्धि करना है । समाज का आर्थिक कल्याण दो बिन्दुओं पर निर्भर करता है-- 
(क) उत्पादन शक्ति मे वृद्धि एव 
(ख) उत्पादित धन के वितरण मे सुधार | 
डॉल्टन के अनुसार उत्पादन में सुधार को निम्न भागो में बॉटा जा सकता है-- 
0) उत्पादक शक्ति भें सुधार--जिससे कम से कम प्रयास से प्रत्येक श्रमिक द्वारा पहले अधिक 
उत्पादन प्राप्त किया जा सके । 
(0) उत्पादन के सगठन में सुधार--जिससे बेकारी तथा अन्य कारण से आर्थिक साधनों के 
अपव्यय को कम किया जा सके एवं 
(7) उत्पादन के स्वरूप तथा आकार मे सुधार--जिससे समाज या समुदाय की आवश्यकताएँ 
सर्वोत्तम ढग से पूर्ण की जा सकें । 
उत्पादन की शक्ति मे वृद्धि के लिए यह वाछित है कि अनिवार्य वस्तुओ पर कर नहीं लगाया 
जाना चाहिए और उद्योगों पर बहुत अधिक करारोपण नहीं करना चाहिए क्योकि ऐसा करना उनके 
विकास को निरुत्साहित करना है । चूँकि विदेशी वस्तुओं के आयातो पर कर लगाने से देश के उद्योग 
विकसित होने मे सहायता मिलती है अत यह उचित और न्यायसगत है । 
जहाँ तक उत्पादित धन के वितरण मे सुधार का प्रश्न है इसमे सुधार निम्नलिखित प्रकार से 
सम्भव है 
(0) धन के वितरण की असमानताओ में कमी लाना एव 
(00 समय पर परिवारों और विशेषकर समाज के गरीब वर्ग की आय मे होने वाले उच्चावचनों को 
कम करना | 
डॉल्टन ने लिखा है कि धन के वितरण की विषमता को कम करना इसलिए वाछनीय है कि 
इससे एक ओर तो व्यक्तियों और परिवारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आय मिल सकेगी वहीं 
दूसरी ओर उनकी आय उपभोग करने की शक्ति के अनुसार होगी | 
3 भावी पीढी पर प्रभाव--डॉल्टन का कहना है कि राजकीय क्रियाओं का भावी पीढी के हितों 
पर पडने वाले प्रभावों का प्यान रखना चाहिए क्योकि राज्य न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढी के लिए 
जिम्मेदार होता है । व्यक्ति मर जाते है परन्तु वे जिस समुदाय के भाग होते है वह जीवित रहता है | 
इसलिये राज्य को चाहिए कि भविष्य के अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए वर्तमान में कम 
सामाजिक कल्याण को स्वीकार करे | सरकार को चाहिए कि वह राजस्व की क्रियाओ का दीर्धकालीन 
दृष्विमोण से चुनाव करे | 
4 स्थायित्व की आवश्यकता--सामाजिक लाम को अधिकतम करने के लिये देश के आर्थिक 
जीवन और रोजगार के स्तर मे स्थायित्व पैदा करमा आवश्यक है | जब आर्थिक क्रियाओ में अस्थिरता 
आ जाती है तो आर्थिक सकटों के अनेक कारण उत्पन्न हो जाते है अत लोक वित्त मे ऐसे कार्यों को 
प्रोत्साहन देना चाहिये जिनसे आर्थिक जीवन मे स्थायित्व आ जाए | 
यदि इन सबको ध्यान मे रखते हुए राजस्व-क्रियाओं के सम्बन्ध में सोचे कि वे जनता के सामूहिक 
कल्याण मे अधिकतम वृद्धि करने मे सहायक हो सकती हैं या नहीं तो हमे अवश्य ही अधिकतम 
सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की कठिनाइयाँ पूरी करने में सहायता मिलेगी | यदि राजस्व क्रियाओं के 
सम्बन्ध में वैकल्पिक प्रस्ताव हो तो राजनीतिज्ञों को दोनो से प्राप्त होने वाले लामों का सभी दृष्टिको्णों से 
सुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि किस क्रिया के द्वारा सामाजिक लाभ 
अधिकतम हो सकता है तथा उसे ही चुनना चाहिये | डॉल्टन के ये शब्द उल्लेखनीय है 
कि--मृग-तृष्णाओं को छोडकर हम बराबर अधिज्तम सामाजिक लाम के सरल किन्तु व्यापक सिद्धान्त 
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पर लौट आते है | किसी भी विचाराधीन वित्तीय प्रस्ताव के सभी सम्भव परिणामो का जिनका अनुमान 
किया जा सके, पूरा लेखा-जोखा करे, समाज से होने वाले सम्भावित लाभों और हानियो से तुलना करे, 
'इस सन्तुलन की तुलना दूसरे वैकल्पिक प्रस्तावों के सन्तुलनो से करे और इन तुलनाओ के परिणाम पर 
अमल करें | जो लोग लेखे-जोखे की इन कठिनाइयो से आक्रान्त हो उठे है उन्हे प्राचीन यूनानियो की 
इस कहावत से सान्त्वना प्राप्त करनी चाहिए कि चीजे सरल नहीं किन्तु सुन्दर हुआ करती है और इसका 
कोई सस्ता ढग है ही नहीं | 
श्रीमती हिक्‍स के विचार (५॥८७५ 0 शा5 25) 
श्रीमती हिक्‍्स ने सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को दूसरी तरह समझाया है। श्रीमती हिक्स का मत 
है कि लोक वित्त की नीति और कार्यों को निश्चित करते समय दो आधार बनाने चाहिए-- 
(क) अनुकूलतम उत्पादन स्तर (0000टाणा 0.07णा7) तथा 
(ख) अनुकूलतम उपयोगिता स्तर ([0॥7 0फणगराएप) | 
श्रीमती हिक्‍स के अनुसार लोक वित्त का अन्तिम लक्ष्य सामाजिक आवश्यकताओ की सनन्‍्तुष्टि 
करना है, अत अधिकतम आवश्यकताओ की सतुष्टि करने के लिए उत्पादन अधिकतम करना चाहिए | 
यदि साधन स्थिर हो और उत्पादन को अधिकतम नही किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि वस्तु का 
वितरण चाहे किसी प्रकार भी क्यो न किया जाए सामाजिक सन्तुष्टि तुलनात्मक रूप मे कम ही होगी | 
अत आदर्श उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों का उचित वितरण भी होना चाहिए । दूसरे शब्दो मे 
'अनुकूलतम उत्पादन स्तर" तभी प्राप्त किया जः सकता है जब उत्पादन के साधनो का बेंटवारा उपयुक्त 
ढंग से हुआ हो | इस सम्बन्ध में श्रीमत्ती हिक्‍्स ने लिखा है--उत्पादन को अधिकतम करने का या 
अनुकूलतम उत्पादन-स्तर का इस प्रकार साधनो के वितरण से सम्बन्ध है | उत्पादन को अधिकतम 
करने की शर्ते यह है कि उत्पादित वस्तुओ के स्थिर रहने की दशा मे साधनो के वितरण में परिवर्तन 
करके दूसरी वस्तुओ का उत्पादन कम किए बिना, एक वस्तु के उत्पादन मे वृद्धि करना असम्भव हो | 
यद्यपि उत्पादन स्तर का आधार बहुत पहले ही साधनो के समान सीमान्त उत्पत्ति के नियम के रूप में 
प्रकट हो चुका था और यह कोई नया विचार नहीं है परन्तु यह अधिक सूक्ष्म है और दूसरे इसमे वस्तुओ 
का प्रस्थापन मूल्य के आधार पर नही किया जाता इसलिए यह सभी क्षेत्रो मे लागू होता है | 
लोक वित्त का दूसरा आधार उपयोगिता आदर्श को प्राप्त करना है जिसमे ऐसी उपभोग सामग्रियों 
'की ऐसी वितरण व्यवस्था का चयन करना आवश्यक है जिससे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके । यहाँ 
पर एक व्यक्ति की सन्तुष्टि की दूसरे व्यक्ति की सन्तुष्टि से तुलना करने की कठिनाई उत्पन्न होती है | 
फिर भी इसको क्षत्िपूर्ति की विधि द्वारा किया जा सकता है | श्रीमती हिक्स के शब्दो मे यदि वस्तुओं 
का कोई विशेष पुनर्वित्तरण पहले च्यक्ति को पहले से इतनी अधिक सन्तुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे 
व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सके और फिर भी तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा रहे तो दोनो ही इसमे 
सहमत होगे कि यह परिवर्तन पहली स्थिति मे एक सुधार होगा | इस प्रकार सन्तुष्टियो को अधिकतम 
करना या “अनुकूलतम उपयोगिता स्तर” ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि 
“अनुकूलन उत्पादन स्तर ॥ उपयोगिता उस समय अधिक होती है जब एक व्यक्ति की सन्तुष्ठि को कम 
किये बिना दूसरे की सन्तुष्टि बढाना असम्मव हो 47" 
इस विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है कि लोक वित्त की वही क्रिया उपयुक्त है जिसके करने से 
यदि मनुष्य की सन्तुष्टि मे वृद्धि हो तो दूसरे मनुष्य की सन्तुष्टि मे कमी भी हो, परन्तु पहले मनुष्य की 
सन्तुष्टि की वृद्धि दूसरे मनुष्य की सन्तुष्ठि की कमी से अधिक होनी चाहिए । श्रीमती हिक्‍स का लोक वित्त 
के विषय मे यह विचार व्यावहारिक दृष्टि से उतना ही कठिन है जितना डॉल्टन का अधिकतम सगमाजिक 
लाभ का विचार | अधिकतम सामाजिक कल्याण के नियम की भांति यह भी केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण 
से ही महत्त्वपूर्ण है । इनको क्रियान्वित करने के लिए बडी सतर्कता की आवश्यकता है | इसके अतिरिक्त * 
व्यक्ति को बहुत ही निष्पक्ष और हिसाब-किताब मे निपुण होना होगा | यदि इन आधारो को ध्यान मे रख 
कर सार्वजनिक नीतियो का निर्धारण किया जाए तो समाज को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होगा, परन्तु 
इनकी सफलता मे इतनी कठिनाइयौं भरी पडी है कि सरलता से उन्हे दूर नहीं फिया जा सकता। 
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लोक वित्त का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
(रिहा ण एफाएंट ग्रश्ारल क्षातर 0तक्‍लत $संसा<९) 
लोक वित्त के क्षेत्र और विषय-सामग्री से स्पष्ट है कि इसका अन्य अनेक शास्त्रों 
जैसे--अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र इतिहास समाजशास्त्र नीतिशास्त्र मनोविज्ञान कानूनशास्त्र आदि से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | लोक वित्त वास्तव में व्यावहारिक जीवन मे काम आने वाले सैद्धान्तिक नियमों और 
नीति सम्बन्धी विचारो का एक सयुकत रूप है | 
लोक वित्त एव अर्थशास्त्र (200॥0 घ्ाश्ाए० ज्ञात 800ण65) 


लोक वित्त और अर्थशास्त्र दोनों एक ही वश के है । दोनो सामाजिक विज्ञान है और दोनों ही 
सहोदर है । अर्थशास्त्र ज्येष्ठ है तो लोक वित्त कनिष्ठ यथार्थ में अर्थशास्त्र ही एक प्रकार से लोक 
वित्त का जन्मदाता है | लोक वित्त के सिद्धान्तों को समझने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान 
आवश्यक है । अर्थशास्त्र के मूल नियमो के ज्ञान बिना हम लोक वित्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
नहीं कर सकते | कोई नया कर लगाने से पूर्व यह आवश्यक है कि वित्त मन्त्री को मॉग की लोच' 
तथा माँग का नियम का ज्ञान हो | राजकीय ऋण और विशेषकर ऋण-भुगतान की विधियों का 
अध्ययन करने के लिए मुद्रा साख तथा बैकिय का समुचित ज्ञान होना जरूरी है | अधिकतम 
सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक आय को विभिन्‍न मदों पर किस प्रकार व्यय किया 
जाए इसके लिए सरकार को अर्थशास्त्र के सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का सहारा लेना पड़ता 
है । इस क्रम मे एडम्स ने लिखा है-- लोक वित्त की एक उचित नीति राजनीतिक अर्थशास्त्र के 
सम्पूर्ण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए | लोक वित्त की अनेक समस्याएँ अर्थशास्त्र की 
विषय-सामग्री का भी एक भाग है | बैस्टेबल के शब्दों मे अर्थशास्त्र के आधारभूत नियमों के अभाव 
में लोक वित्त के नियमो का निर्माण करना सम्भव नहीं है | 
लोक वित्त एव राजनीतिशास्त्र (?00॥0 ग्रा्ाट्ल क्षात ?णाएट्व 5टाशा००) 


डॉल्टन का कथन है कि लोक वित्त अर्थशास्त्र एव राजनीतिशास्त्र की मध्यवर्ती सीमा पर स्थित 
है | इससे प्रकट होता है कि लोक वित्त का शाजनीतिशास्त्र से भी अर्थशास्त्र की तरह ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | वास्तव मे किसी भी देश की आर्थिक नीति और राजस्व व्यवस्था अधिकाशत इस पर 
आधारित होती है कि उस देश का राजनीतिक ढॉचा कैसा है उस देश की राजनीतिक आकारक्षाएँ 
क्‍या है आदि | राज्य की सरकार जिस वाद पर विश्वास करती है उसके अनुसार राज्य की 
आर्थिक क्रियाएँ राचालित होती है । एक साम्यवादी अथवा समाजवादी देश की आर्थिक नीति एक 
एूँजीवादी देश की आर्थिक नीति से भिन्‍न होगी । एक परतन्त्र देश की आर्थिक नीति एक स्वतन्त्र 
देश की आर्थिक नीति से भिन्‍न होगी | कोई भी नया कर लगाने से पूर्व सरकार को उसके आर्थिक 
परिणामों पर विचार करना ही होता है उसे राजनीतिक वातावरण और कलेवर को जानना आवश्यक 
होता है । एक समाजवादी सरकार की नीति धनी वर्ग से अधिकाधिक धन एकत्र करने की होगी 
ताकि आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके । वास्तव में मूल्य-निर्धारण धन का उत्पादन एवं 
दितरण देश के उद्योगो का स्थायित्व नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी निर्णय काफी सीमा तक देश 
के राजनीतिक छॉचे वहाँ की राजनीतिक सस्थाओ और जनता के राजनीतिक कलेवर पर निर्भर करते 
हैं । राजनीति के नियम कुछ ऐसी कच्ची सामग्री प्रदान करते है जिसकी सहायता से हम लोक वित्त 
के नियमो का निर्माण करते है | ब्रिटेन का समूचा साविधानिक इतिहास उस सघर्ष से भरा पड़ा है 
जो राजा और ससद्‌ के बीच राष्ट्रीय कोष पर नियन्त्रण करने के लिये हुआ करता था ! बिना 
प्रतिनिधित्व के कराधान एक अत्याचार है--यह बह नारा था जिसने अमेरिकी उपनिवेशों को 
स्वतन्त्रता की प्रेरणा दी | मतदान (५४०७गष्टरी और कराधान (७४007) के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । करदाता चाहता है कि वह उन तरीको पर चियन्त्र०ण करे अथवा कम से कम उन्हे प्रभावित 
अवश्य करे जिनके द्वारा सरकार उससे लिये हुए धन को खर्च करती है । 
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लोक वित्त और मनोविज्ञान (200॥० प्राभ्ा०८ क्ात 759८० ०९५) 


लोक वित्त और मनोविज्ञान मे बडा गहरा सम्बन्ध है | इस सम्बन्ध को सारभूत रूप मे दर्शाते 
हुए एण्डले सुन्दरम्‌ एवं अग्रवाल ने लिखा है कि चूँकि वित्त मनुष्यों से सम्बन्ध रखता है अत 
इसकी अधिकाश समस्याएँ मानदीय समस्याएँ (पछणाशा छे50८॥5) है तथा वे मानव-व्यवहार 
(म्ण्ञाभा 804५70फ) पर निर्भर करती है और यह मानव-व्यवहार ही मनोविज्ञान की विषय सामग्री 
है | कम्पनियो के लामों पर लगाए जाने वाले कर के मामले को ही लीजिए | चूँकि लाभ जोखिम 
उठाने के पुरस्कार समझे जाते है अत यदि कम्पनी के लामों पर कर मे वृद्धि की जाए तब यह हो 
सकता है कि मिश्रित पूँणी बाले उद्यमो (०म्रा/ 500८८ ए&॥0४०5) में होने वाले विनियोग 
(0२९४०) पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पडे परन्तु यह भी सम्भव है कि लोगो मे जुआ खेलने की 
भावना अत्यन्त तीद्र रूप मे विद्यमान हो | अतएव वे औद्योगिक उद्यमो मे उस समय तक विनियोग 
करना जारी रखेंगे जब तक कि उनमे जोखिम रहेगी तथा कुछ न कुछ लाम प्राप्त होने की सम्मावना 
रहेगी । अनेक सरकारो ने लोगों की जुए की इस प्रवृत्ति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से पूँजी प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार लोक वित्त का अध्ययन तभी अधिक फलदायक हो सकता है 
जबकि उसे मनोविज्ञान के पर्यप्त ज्ञान से सम्बद्ध किया जाए। 
लोक वित्त और समाजशास्त्र (200॥0 [िश्याए९ थ्ात $0200₹89) 


लोक वित्त का समाजशास्त्र से भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । सरकार कर लगाते या ऋण लेते समय 
इसका ध्यान रखती है कि उसके कदम से समाज के गरीब या निर्घन दर्ग पर विपरीत प्रभाव तो नहीं 
पडेगा ) देश मे कल्याणकारी शासन स्थापित करने हेत्ु आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्गों के लिए सहायता 
की व्यवस्था करनी पड़ती है । यह इस बात का प्रमाण है कि लोक वित्त और समाजशास्त्र में गहरा 
सम्बन्ध है | 
लोक वित्त और इतिहास (ए?७॥० एञक्ा०९ 84 प्ाह्ण)) 


लोक वित्त का इतिहास से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है | इतिहास के अध्ययन द्वारा हमे अतीत की 
घटनाओं और प्रभावों का ज्ञान प्राप्त होता है जिसके आधार पर हम भावी योजनाओं का निर्माण करते 
हैं । कोई लोक वित्त नीति अतीत के ऐतिहासिक विकास को ध्यान मे रखे बिना नहीं बनाई जा 
सकती । ऐतिहासिक तथ्य ऑकडे और विभिन्‍न उदाहरण हमे ऐसी सामग्री प्रदान करते है जिसका 
लोक वित्त की नीति और उसकी क्रियाओं के निर्धारण मे बडा महत्त्व होता है | विभिन्‍न देशो के 
इतिहासों से पता चलता है कि उसके द्वारा किसी समय विशेष मे अपनाए गए लौक वित्त के विभिन्‍न 
सिद्धान्त किस सीमा तक और क्‍यों सफल या असफल सिद्ध हुए और यह ज्ञान लोक वित्त की 
चर्तमान तथा भावी नीति को प्रमावित्त करता है | अतीत के अनुभव के आधार पर लोक वित्त की 
नीतियाँ मे आवश्यक हैर-फैर किए जा सकते हैं । बैस्टेबल ने ठीक ही लिखा है-- लौक वित्त विज्ञान 
को इलिहास से महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है | यह लोक वित्त के सिद्धान्त की व्याख्या प्रमाणीकरण 
और कुछ दशाओ में ऑकडों के रूप में होती है । 
लोक वित्त और कानूनशास्त्र (?00॥2 एछंग्राआए८ था०१ [39७) 


लोक वित्त का नीतिशास्त्र और कानूनशास्त्र से भी गहरा सम्बन्ध है | साम्य (छ&पणा५) तथा 
न्‍्यायः (79०८) की अनेक वित्तीय समस्याएँ धनिको के पास से निर्धो की ओर धन का 
स्थानान्तरण तथा मानव कल्याण सम्बन्धी अन्य अनेक प्रश्न निर्णयो के लेने से सम्बन्धित है और 
उनकी जडें दर्शनशास्त्र (705०7) त्था नीतिशास्त्र (002७) के क्षेत्र मे गहराई तक पहुँची हुई 
हैं । इसी प्रकार लोक वित्त की समस्याओ के सम्मुख अनेक कानूनी मसले खडे हो सकते है ॥ 
कानूनी मसलों से आशय सरकारी नीति को लायू करते समय उत्पन्न होने वाले कानून सम्बन्धी प्रश्नो 
से है । उदाहरण के लिए किसी कर को लगाना लामदायक हो सकता है परन्तु यह सम्मव है कि 
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उसके कारण कभी न समाप्त होने वाला विवाद अथवा मुकदमेबाजी आरम्भ हो जाएं अत ऐसी स्थिति 
में सरकार यह निर्णय कर सकती है कि कर लगाया ही न जाए । 
लोक वित और र;ख्यिकीशास्त्र (९एए8८ एप्शा०ट थात $॥ह०8) 


लोक वित्त और साख्यिकी मे निकट का सम्बन्ध है क्योकि लोक वित्त सही और वैज्ञानिक ऑकडो 
से चलता है | ऑकडो के द्वारा सरकार को पता चल जाता है कि उसका व्यय किन-किन म॒दो पर 
कितना-कितना होता है कुल व्यय मे अमुक व्यय के मद का क्या सापेक्षिक महत्त्व है गत वर्षों की 
तुलना में व्यय की मात्रा कितनी बढी है आदि | ऑकडो की सहायता से यह मालूम हो जाता है कि 
सरकार को किन-किन मदो से कितनी आय हुई है गत वर्षों मे इनसे कितनी आय हुई थी और अब 
इनसे प्राप्त आय मे क्या वृद्धि हुई है आय के विशिष्ट स्रोत का कुल आय मे क्या सापेक्षिक महत्त्व है 
आदि । ऑकडो से करो के अध्ययन मे समुचित सहायता मिलती है | उदाहरणार्थ करो से राज्य को 
कितनी आय होती है प्रत्येक नागरिक कितना औसत कर चुकाता है यह ऊर-भार नागरिको पर कैसा 
है कर का एूँजी-निर्माण पर क्‍या प्रमाव पड रहा है करदाता की करदेय क्षमता कितनी है राष्ट्रीय आय 
का कितना प्रतिशत करो से प्राप्त होता है करो का वस्तुओ के उत्पादन और वितरण पर क्या प्रभाव 
पडता है आदि | सरकार को अपनी वित्तीय नीति बनाने से पहले सार्वजनिक आय-व्यय के ऑकडे 
एकत्रित करने पडते है | बजट-निर्माण मे ऑकडो का अत्यधिक महत्त्व है । बजट चालू वर्ष के 
आय-व्यय के अनुमानित ऑकडों का एक विवरण होता है जिसमे आय-व्यय के सम्बन्ध मे जो भी 
अनुमान लगाए जाते है वे साख्यिकीशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार बनाए जाते है | वास्तव में 
साख्यिकीशास्त्र लोक वित्त को एक मजबूत आधार प्रदान करता है | देश की राष्ट्रीय आय प्रति च्यक्ति 
आय व्यक्तियो का जीवन स्तर जनसख्या मुद्रा-बैकिग साख व्यापार बचत एवं विनियोग सम्बन्धी 
जानकारी जिसका प्रभाव देश के राजस्व पर पड़ता है बिना साख्यिकीशास्त्र की सहायता के नही जाना 
जा सकता | 

इस प्रकार लोक वित्त अनेक ऐसे सामाजिक विज्ञानो से सम्बन्ध रखता है जो कि मानव-व्यवहार 
के विभिन्‍न पहलुओ से साबन्धित है । 


[2] 


अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका एवं राजकीय 
कार्य के लिए क्षेत्र, इष्टतम बजट-व्यवस्था 


(एभरल्रणा९ ए 50 छवागञशा 6 ॥0ण7णा9 शात [6९ 80096 
407 कंडइटक &लांणी,, 090ए9 फ्रप्तएशांपष्ट) 





राज्य मानव के आर्थिक जीवन मे प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप मे हस्तक्षेप करता रहा है। न 
केवल साम्यवादी एव समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ मे बल्कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओ मे भी मानव के 
आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप रहा है । यह विषय प्रारम्भ से ही विवादास्पद रहा है कि राज्य को 
आर्थिक जीवन मे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं और यदि करना चाहिए तो किस सीमा तक | इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि राज्य के हस्तक्षेप का कोई न कोई कारण अवश्य है | राज्य या तो इसलिए 
हस्तक्षेप करता है कि उसके ऐसा न करने से किसी ऐसे सामान्य हित को आघात पहुँच सकता है 
जिसकी सुरक्षा का दायित्व उस पर हो राज्य इसलिए भी हस्तक्षेप करता है कि उसके हस्तक्षेप न करने 
से कुछ ऐसे कार्य अपूर्ण रह सकते है जो सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक है | वस्तुत राज्य वह 
सस्था है जो समाज का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार वह एजेन्सी है जो राज्य का प्रतिनिधित्व 
करती है | समाज का आर्थिक परिस्थितियों से गहरा सम्बन्ध है । समाज की स्थिति बहुत कुछ आर्थिक 
परिस्थितियों पर निर्भर करती है । अत जब अर्थ-व्यवस्था का जन-समाज से सम्बन्ध है और समाज का 
राज्य से तो राज्य का आर्थिक क्रियाओ से सम्बन्ध स्वाभाविक है । अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध मनुष्य 
जीवन के कार्य-कलायो और समाज के हित से रहता है और इसका सम्बन्ध अन्य परिस्थितियों से रहता 
है । अत समाज के अधिकाधिक सामान्य कल्याण के लिए राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था मे हस्तक्षेप करना 
आवश्यक हो जाता है | 

राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने के पक्ष मे एक तर्क यह दिया जाता है कि सपराज के 
सन्तुलित विकास के लिए मनुष्य के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अत्यावश्यक है | 
इसके विपरीत उन लोगो का जो व्यक्तिवाद में आस्था रखते है मत है कि राज्य का मानव के आर्थिक 
और सामाजिक जीवन मे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए परन्तु वर्तमान मे सर्वमान्य मत यह है कि देश के 
आर्थिक जीवन मे पर्याप्त विकास के लिए राज्य-नियमन तथा नियन्त्रण अनिवार्य है | इसके अभाव मे 
राज्य कल्याणकारी स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता । 

9वीं शत्ताब्दी के अन्त मे जैसे-जैसे पूँजीवादी देशो मे स्वतन्त्र प्रतियोगिता बढती गई और 
बाजार सकुचित होते गए देश का अधिकाधिक औद्योगीकरण होने लगा । इसके अतिरिक्त ज्यो-ज्यो 
ससार में आर्थिक राष्ट्रवाद (8एणाणा॥० धणात्र।आ) की भावना जोर पकडती गई त्यो-त्यो 
आश्थिक क्षेत्र मे पुरानी निर्बाधाबादी नीति का अन्त होता गया । आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण 
च्यापार-चक्रो निरन्तर बढती हुई बेकारी और घन की असमानताओ जैसी विषम समस्याओ का जन्म 
हुआ जिन्हे सुलझाने के लिए आर्थिक नियोजन (&007070 7]ग्रगाह्) का आश्रय लेना पडा | 

आर्थिक नियोजन योजनाबद्ध आर्थिक च्यचस्था (07८0 8८०॥०॥५) का प्रत्तीक है जिसमे राज्य 
कैवल आर्थिक जीवन मे हस्तक्षेप ही नही करता है वरन्‌ निजी उद्योगो की व्यवस्था स्वय प्रारम्भ कर 
देता है और उनका पथ-प्रदर्शन करत्ता है । 
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20वीं शताच्दी में चार ऐसी क्रान्तिकारी घटनाएँ और हुईं जिनके कारण अन्त्रत ससार को 
स्वतन्त्रता की नीति का परित्याय कर देना पड़ा | ये घटनाएँ थीं--प्रथम महायुद्ध रूस की 7977 की 
क्रान्ति महामन्दी काल एव द्वितीय महायुद्ध | रूस में क्रान्ति के फलस्वरूप सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर 
सरकारी आधिपत्य स्थापित हो गया | एूँजीवादी देश प्रारम्म में आर्थिक नियोजन की आलोचना इसलिए 
करते रहे कि उनकी दृष्टि में यह केवल साम्यवाद का प्रतीक थीं लेकिन प्रथम महायुद्ध की घोर 
आपदाओं ने उनकी रुचि को इस ओर बढाया | भीषण आर्थिक मन्दी ने आग में घी का काम करते हुए 
उनकी आँखें खोल दीं और वे भी आर्थिक नियोजन की नीति अपनाने के लिए मजबूर हो गए । अमेरिका 
में न्यू डील (५९८४७ 764) त्तथा फ्रास में 'ब्लूम प्रयोग' (8ाणा॥ #फथाग्राध्या) की सफलता ने इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण दिए कि आर्थिक नियोजन की विचारधाद को अपनाने से अनेक आर्थिक कठिनाइयो से बचा 
जा सकता है | आज आर्थिक नियोजन प्रत्येक देश में राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य अग है चाहे वह देश 
चूँजीवादी हो या समाजवादी | राज्य सभी देशों में मनुष्य की व्यक्तिगत और आर्थिक क्रियाओं पर 
नियन्त्रण करता है | घन के असमान वितरण ब्रेकारी मूल्यों के उतार-चढाव और उपमोक्‍्ताओं के 
शोषण को रोकने के लिए राज्य विभिन्‍न प्रकार से मानवीय आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करने की दिशा 
में अग्रसर है | साम्यवादी देशों में समस्त आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियन्त्रण रहता है । वहाँ सभी 
आर्थिक क्रियाएँ सरकार के स्वामित्व नियन्त्रण और निर्देशन में सचालित की जाती हैं | आर्थिक विकास 
का सारा उत्तरदायित्व राज्य पर होता है | विश्व की स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में भी राज्य का हस्तक्षेप 
इतना बढता जा रहा है कि सयुक्‍तराज्य अमेरिका तक में देश के कुल उत्पादन (009] 00फ०) का 
लगभग एक-चौथाई सरकार द्वारा खरीदा जाता है और कुल आय का लगभग एक तिहाई करों (७0०8) 
के रूप में सग्रह किया जाता है | ये आँकड़े कनाडा और पश्चिमी यूरोप की अन्य विकसित 
अर्थ-व्यवस्थाओं से कम हैं । इन अर्थ व्यवस्थाओं में बजटीय कार्यकलापों का माग ($॥80७ ० 
80080979 /५॥श0७६४) और भी अधिक है | बजटीय कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक नीति मौद्रिक 
नियामकीय तथा अन्य उपायों के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करती है । आधुनिक पूँजीवादी 
व्यवस्था एक पूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र एकीकृत रूप में काम करते 
हैं । ! स्वतम्त्र अथवा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाओं में न केवल घरेलू उत्पादन और कुल पूँजी निर्माण पर 
व्यय में सरकारी भाग में तेजी से वृद्धि हो रही है बल्कि कुल व्यय में सरकारी व्यय का अनुपात भी बढ 
रहा है | एक सयुकत राष्ट्र सघीय सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के अर्द्ध विकसित देशों में कुल 
राष्ट्रीय व्यय में सरकारी व्यय का अनुपात बढता जा रहा है । विकासशील देशों में सरकारी व्यय में वृद्धि 
की मात्रा अनेक बिन्दुओं पर निर्मर करती है जैसे--आर्थिक विचारधारा निजी क्षेत्र की सम्मावनाएँ और 
पहल की मात्रा सरकार की प्रशासनिक कुशलता निजी क्षेत्र की योग्यता सरकार के साधनों को 
गतिशील बनाने की शक्ति आवश्यक विनियोगों के प्रकार और उसकी अनिवार्यता जनता की प्रवृत्ति और 
सहयोग देश की राजनीतिक स्थिरता अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित्रियोँ आदि | यही कारण है कि विभिन्‍न देशों 
में व्यय की वृद्धि भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार से हुई है । इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा विकास-योजनाओं मैं 
रुचि लेना है | 2]वीं शत्ताब्दी में विश्व सरकार का मत सामने आया है | इसमें सभी सरकारों का 
अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप बढ गया है | 
आर्थिक नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप अत्तर्रा्रीय व्यापार के आघुनिक स्वरूप एवं उसके 
दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | सिंगर प्रिष्तिश परिकल्पना (59722 यरक्काओं 
प्/ः०07०89) के अनुसार व्यापार की दरें (दया) 06 7780८) अविकसित देशों के विपरीत होती हैं अत 
उन्हें लाभस्वरूप बनाने द्वेतु सरकारी हस्तक्षेप ही एक मात्र उपाय है | सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता 
अल्पविकसित देशी उद्योगों को अतिविकसित विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने हतु भी है । 
सरकारी हस्तक्षेप की प्रकृति 
(स्ब्ा(07९ 0 (05 शावाशाए [धश१शाहव0ा) 
आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप अथवा निर्बाधावादी नीति के दिन लद चुके है अब राजकीय 
हस्तक्षेप को समी क्षेत्रों में उचित और आवश्यक समझा जाने लगा है | डब्ल्यू, ए लेविस के शब्दों में 
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अर्थव्यवस्था में सरकार की श्रश्चिकरा एव शाजक्रीय कार्य के लिए क्षेत्र 27 


“कोई देश अपनी बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन पाए बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता ।” 
विकसित देशों में आर्थिक विकास की स्वय-स्फूर्त क्रिया सचालित होती रहती है और आर्थिक 
उताः-घढ़ावों को रोकने के अतिरिक्त सरकारी प्रयत्नों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता रहती है, किन्तु 
अर्द्ध-वकसित देशों में निर्धनता के विषैले चक्रों (ए/८०७५७ (४०८७) को तोड़ने तथा विद्यमान 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सस्थागत अवरोघों (800|८7००८७) पर विजय प्राप्त करने के लिए 
राज्य का हस्तक्षेप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अर्द्ध-बेकसित देशों में विकास की क्रियाओं को सचालित करने 
के लिए विशिष्ट रूप में विशिष्ट गति से भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है | इन देशो को 
विकास के लिए “बड़े धक्के" (88 ?0आ), “धक्के का व्यवहार” (?एञ। 7:४ए7थ॥) आदि की जरूरत 
होती है ताकि अर्थ-व्यवस्था को स्वय-स्फूर्त ($2-५5053726) बनाया जा सके | यह कार्य मूल्य-यन्त्र 
या व्यक्तिगत उपक्रम के द्वारा सम्मव नहीं है | वास्तव में अर्थ-व्यवस्था को सचयी गति (0प्रागशआाए6 
१४०॥ाथाए्गा) देने के लिए सरकार का उत्तरदायित्व बढ जाता है | सोवियत सघ, चीन आदि 
साम्यवादी देशों में सम्पूर्ण आर्थिक तन्त्र पर सरकार का शिकजा है, समी छोटे-बडे उद्योगों की स्थापना 
और विकास का कार्य सरकार के हाथ में है | 
पूँजीवादी देशों में भी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि में प्राविधिक और भौतिक आघार पर सरकारी 
हस्तक्षेप बढ़ रहा है | यदि हम पश्चिमी राष्ट्रों के इतिहास पर दृष्टिपात करे तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
आर्थिक विकास के क्षेत्र में राज्य ने प्रमुख भूमिका निभाई है ॥ राज्य व्यापार और व्यवसाय में आने वाली 
बाधाओं के प्रति सरक्षण की व्यवस्था करता रहा है | यह जन-सरक्षण के लिए पुलिस-शक्ति की व्यवस्था 
करता है और सार्वजनिक कल्याण की देख-रेख करता है ताकि सम्पत्ति आदि की सुरक्षा हो सके | राज्य 
'यह जाँच करता है कि अर्थ-व्यवस्था का कौन-सा अग अविकसित रह गया है। वह विकास की 
तकनीकों को विकसित करने का प्रयत्न करता है । इन सभी क्रियाओं का सम्बन्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में अर्थ-व्यवस्था से है और अर्थ-व्यवस्था में राज्य का पर्याप्त हस्तक्षेप रहा है । यह कहा जा सकता है 
कि सामान्यतया उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में सरकारी क्रियाएँ प्रघानतत नियन्त्रण की है जबकि 
अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में ये सहायक प्रकृति (85४5१ !पश्चाणा०) की हैं । 
किसी देश की आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने में उस देश की सरकार 
का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है | आर्थिक विकास की दिशा में उन्मुद्ध सरकारी नीतियों से पूँजी-निर्माण 
को प्रोत्साहन मिलता है ॥ लेविस की दृष्टि में सरकार निम्नलिखित कार्यवाहियों द्वारा देश के आर्थिक 
विकास को प्रमावित कर सकती है--() लोक सेवाओं को बनाए रखना, (2) विकास के अनुकूल 
प्रवृत्तियों को प्रमावित करना, (3) आर्थिक सस्थान बनाना, (4) साधनों के सदुपयोग को प्रमावित करना, 
(5) आय के वितरण को प्रभावित करना, (6) मुद्रा की मात्रा को विकास की आवश्यकतानुसार नियन्त्रित 
'करना, (7) पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, (8) उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करना, (9) विकास दर की 
आवश्यकत्तानुसार निवेश के स्तर को प्रभावित करना | यदि किसी देश की सरकार लोगों की आर्थिक 
प्रेरणा में वृद्धि करती है, उन्हें बचत करने और विनियोग करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती 
है, उद्योगों की स्थापना, सरक्षण और विकास में सहायता देती है या स्वय ऐसा करती है, नियोजित 
विकास की नीति को अपनाती है, त्ञो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। 
जिस प्रकार सरकारें आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकती हैं उसी प्रकार सरकार की 
कार्यवाहियों से आर्थिक विकास में बाघा भी पड़ सकती है ! कुछ देशों के आर्थिक जीवन को वहाँ की सरकारों 
से इतने आघात पहुँचा है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध जो चाहे कहा जा सकता है। 
अन्य दलों से समर्थित व कमजोर सरकारें अपनी नीतियों द्वारा विकास में बाधक बन जाती हैं और अर्थव्यवस्था 
में गिरावट या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है | आर्थिक विकास में सरकार की असफलता का कारण कम 
सहयोग तथा ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे विकास के विपरीत शक्तियों का उद्मव होता है | सरकारें जिन कारणों 
से आर्थिक गतिरोध या गिरावट उत्पन्न कर देती हैं उन्हे प्रो डब्ल्यू. ए. लेविस ने निम्न नौ समूहों में विभाजित 
किया है-() शान्ति बनाए रखने में विफल होकर, (2) एक वर्ग द्वारा दूसरे दर्ग के शोषण को बढाकर, 
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(3) विदेशी सम्पर्क के मार्ग में बाघाएँ उपस्थित कर (4) लोकोपयोगी सेवाओ की अवहेलना कर 
(5) अत्यधिक निर्बाध नीति को अपना कर (6) अत्यधिक नियन्त्रण लगा कर (7) अत्यधिक धन खर्च कर 
(8) नागरिकों को लूट कर (9) खर्चीले युद्ध आरम्म कर। 
वस्तुत आज स्वतन्त्र व्यापार नीति के सिद्धान्तो का युग समाप्त हो चुका है । आज सर्वत्र यह 
माना जाने लगा है कि पूँजीपतियो और उद्योगपतियो के विशाल तथा शक्तिशाली सगठनो और 
एकाधिकारो के सम्मुख समाज के अधिकाश साधनहीन वर्गों का टिक सकना उस समय तक सम्मव नहीं 
हो सकता जब तक कि सरकार उनकी आर्थिक दशा मे सुधार करने के उद्देश्य से आर्थिक क्षेत्र मे सक्रिय 
भाग नहीं लेती । निजी अर्थव्यवस्था के दोषो के निवारण के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है | 
सामाजिक और न्याय स्थापित करने तथा आर्थिक सत्ता का कुछ व्यक्तियो या उनके समूहो मे 
केन्द्रीयकरण रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है | सार्वजनिक लाम के कार्यों को 
सरकार को अपने ही हाथ मे लेना पडता है | आज पश्न राज्य के हस्तक्षेप का नहीं रहा है अपितु यह है 
कि राज्य का हस्तक्षेप किस भाति और किस सीमा तक किया जाए ? निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र दोनों 
का समुचित योग कितना होना चाहिए ? यदि अर्द्ध विकसित देशो मे आर्थिक विकास का प्रसार करना है 
तो राज्य का अधिकाधिक हस्तक्षेप अत्यावश्यक है । अर्द्ध विकसित देशों मे सामाजिक और आर्थिक 
वातावरण विकसित देशो की अपेक्षा पूर्णत भिन्‍न होता है अत पूर्ण रूप से निजी लाम पर आधारित 
सिद्धान्त इन देशो के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता । अनुकूलतम उत्पादन के लिए उत्पादन 
साधनो मे विवेकपूर्ण वितरण के लिए चक्रीय विकृति की असगत स्थिति को समाप्त करने के लिए 
एकाधिकार को मिटाने के लिए भेद रहित लाभ की स्थापना के लिए तथा निजी क्षेत्र द्वारा उपेक्षित किए 
गए क्षेत्रो के विकास के लिए सरकार का आर्थिक क्षेत्र मे प्रवेश आवश्यक हो गया है | 
उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों मे सरकारी व्यय मे काफी वृद्धि हुई है और अन्य बातो के अतिरिक्त 
इस अतिवृद्धि का कारण आर्थिक विकास मे लोकतात्रिक सरकारो द्वारा विशेष रुचि लेना है | 
प्रो डी ब्राइट्सिह (0 878॥57728॥) के अनुसार एशिया के कुछ देशो मे सरकार द्वारा विगत वर्षों मे 
अपने लोक कल्याणकारी कार्यों पर हुए वृद्धिमान व्ययो से निम्नलिखित तीन निष्कर्ष निकलते है-- 
(क) राष्ट्रीय उपज के अनुपात मे सरकार का विनियोग व्यय ([५०आगटा 00॥39) बढ गया है | 
(ख) कुल राष्ट्रीय विनियोजन मे सार्वजनिक विनियोजन की मात्रा अधिक है अर्थात्‌ निजी विनियोग 
की अपेक्षा सार्वजनिक विनियोग अधिक हो रहा है | 
(ग) कुल सरकारी व्यय मे सरकारी विनियोग व्यय (60५ फा5ण्ग्राथा। पंएशा०॥0०) का 
अनुपात भी बढ गया है | 
उक्त स्थिति का यह स्वाभाविक परिणाम है कि इन देशो मे सार्वजनिक विनियोग का प्रतिशत 
सकल राप्रीय उपज (0॥0$5 )४३४णा०| ए0०05८७ राष्ट्रीय विनियोग (६४७णावव ॥5०५छाणआ) तथा कुल 
सरकारी व्यय (प000 50५६ 7रएशा9॥(४६८) में बढ गया है | 
विकसित देशो मे अर्द्धवेकसित देशो की तुलना मे इस क्षेत्र मे काफी भिन्‍नता है। ब्रिटेन डैनमार्क 
फिनलैण्ड सयुकत राज्य अमेरिका फ्रास न्यूजीलैण्ड आदि उन्नत पूजीवादी अर्थव्यवस्थाओ मे निजी क्षेत्र 
का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है । एक अध्ययन के अनुसार सामान्यत पाश्चात्य औद्योगिक देशो मे 
सार्वजनिक विनियोग की मात्रा कुल राष्ट्रीय विनियोग अश के ]/5 से 2/3 के मध्य रहा है जबकि 
एशियाई देशों मे यह अश ॥/4 से 2/3 के बीच रहा है | विकासशील देशों मे सार्वजनिक विनियोग की 
यह वृद्धि अस्दामाविक नही है । इन देशो मे द्वुत आर्थिक विकास के लिए कम से कम प्रारम्भिक 
अवस्थाओ मे सार्वजनिक विनियोग बढाना अत्यावश्यक है | जहा निजी क्षेत्र का अनुपात कुल सरकारी 
व्यय से अधिक है वहाँ राष्ट्रीय साघनो के कुशल उपयोग के लिए निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक 
क्षेत्र को उपयुक्त समझा गया है । यही सरकारी हस्तक्षेप की प्रकृति है । 
आर्थिक क्षेत्र मे सरकारी हस्तक्षेप का महत्त्व 
(जाएगागभा९९ ए॑ 5७५ शाग्रा॥शा। वश धाधवका का £ (छाए 56९०7) 
आर्थिक क्रिय'ओ मे राजकीय हस्तक्षेप और उसके विस्तार के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे है । 
निजी क्षेत्र की बुराइयों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का सर्दाधिक विस्तार हो रहा है | दुर्लभ साधनो का 
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समुचित वितरण आय और घन की विषमताएँ आर्थिक अस्थिरता व्यापक बेरोजगारी एकाधिकारी 
प्रवृत्तियो मे वृद्धि सार्वजनिक हित की अवहेलना अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे उचित्त समन्वय के 
अमाव में होने वाले विनाशकारी आर्थिक उतार चढाव असन्तुलित आर्थिक विकास दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
न होना परस्पर विरोधी आर्थिक निर्णय आदि निजी क्षेत्र के ऐसे गम्भीर दोष है जिन्होने सरकारी क्षेत्र का 
विस्तार किया है | इन दोषो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक क्रियाओं के सचालन का भार पूर्णत 
निजी क्षेत्रों के हाथो मे नहीं छोडा जा सकता | इन बुराइयो को रोकने के लिए ऐसी सस्था की 
आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था की नियमित देखभाल कर सके और आर्थिक क्रियाओ का उपयुक्त ढग 
से सचालन कर सके | इसीलिए राज्य की आर्थिक क्रियाओं मे हस्तक्षेप करना पड़ा और इस क्षेत्र में » 
उसका हस्तक्षेप निरन्तर बढता जा रहा है | डॉ ब्राइटसिह के मतानुसार प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं मे 
सरकारी हस्तक्षेप पूँजीवादी सकट के निदान के रूप मे पनपा है लेकिन विकासशील देशों मे राज्य ने 
अपनी आर्थिक शक्ति प्रचलित पिछडेपन के कारण बढाई है । आर्थिक क्षेत्र मे सरकारी योगदान और 
उसके विस्तार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों को हम सक्षेप में निम्नानुसार व्यक्त कर सकते है- 

4 आर्थिक विकास मे प्रत्यक्ष रुचि--प्रत्येक देश अपने देशवासियो के जीवन स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए तेजी से आर्थिक विकास करना चाहता है | ट्रुत आर्थिक विकास के लिए विशाल मात्रा मे 
घन और साघनो की आवश्यकरतः होती है | सरकारी सहायतए के बिन्गा निजी उपक्रम पर बल देने से देश 
के आर्थिक विकास मे वाछ्तनीय गति प्राप्त करना असम्भव है | यही कारण है कि विकासशील देशो की 
सरकारों ने पूँजीगत परियोजनाओं पर प्रत्यक्ष विनियोग करना शुरू कर दिया है। 

2 कुछ अनिवार्य आवश्यक कार्य--कुछ कार्य इतनी अनिवार्य प्रकृति के होते है कि जिन्हे राज्य 
के अतिरिक्त अन्य कोई सस्था कर ही नहीं सकती। उदाहरणार्थ--आन्तरिक शाति बनाएं रखना बाहूय 
आक्रमणो से देश और समाज की रक्षा करना नियम बनाना और विभिन्‍न प्रकार के हितो की सुरक्षा के 
लिए न्याय की व्यवस्था आदि कार्य मात्र राज्य द्वारा सम्पन्न किए जा सकते है । आज सामाजिक सुरक्षा 
और विदेशी विनिमय नियन्त्रण को भी आवश्यक कार्यों मे सम्मिलित कर लिया गया है तथा इनका 
उत्तरदायित्व भी शज्य पर ही है | सडकों का निर्माण और शिक्षा का प्रबन्ध ऐसे कार्य है जिन्हे निजी 
उपक्रम समुचित ढंग से आवश्यकतानुसार सम्पादित नहीं कर सकते । वस्तुत राष्ट्रीय सुरक्षा जान-माल 
की रक्षा छल-कपट व धोखेबाजी की रोकथाम नियमों को लागू करना आदि कार्य इतने लाभकारी और 
महत्त्वपूर्ण हैं कि इनके बिना कल्याणकारी राज्य के विचार को मूर्तरूप दे पाना असम्भव है। 

3 जन कल्याण सम्बन्धी कार्य--वर्तमान विश्व में लगभग सभी जगह लोकतन्‍्त्रात्मक 
कल्याणकारी राज्यो की स्थापना हो गई है | भारत भी समाजवादी समाज की स्थापना के लिए 
प्रयत्तशील है । ऐसे कल्याणकारी समाज की स्थापना करना राज्य के लिए कोई सरल कार्य नहीं है| 
इस महान्‌ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नागरिकों की उत्पादन शक्ति और कार्यक्षमतता मे 
वृद्धि हो ताकि देश का सतत निर्बाध रूप से आर्थिक विकास हो सके | यही कारण है कि यातायात एवं 
सन्देशवाहन की व्यवस्था सिंचाई एव शक्ति के विभिन्‍न साधनो की व्यवस्था उद्योगो का सही दिशा मे 
सरक्षण विक्रय सम्बन्धी सुविधाएँ आदि कार्यो द्वारा राज्य वर्तमान आर्थिक जीवन की अनिश्चितता और 
बाधाओ को दूर कर रहा है। 

4 जन हित के कार्यों का नियमन--आज यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने दुख सुख के 
लिए स्वय उत्तरदायी नहीं होता | यह उत्तरदायित्व समाज पर है क्‍योंकि मनुष्य का समुचित विकास 
सामाजिक वाल्ञावरण पर निर्भर होता है | निजी उपक्रम इस प्रकार के सामाजिक वातावरण का निर्माण 
नहीं कर सकते जिसमे आर्थिक असमानताओं का अन्त हो या उनमें कमी आए शोषण मिटे राष्ट्र के 
भावी विकास के दृष्ठिकोण से आवश्यक ससाधनो का निर्माण हो और अर्थव्यवस्था का इस भाँति सतुलित 
विकास हो कि अधिकतम सामाजिक लाम की प्राप्ति हो सके | केदल राज्य ही ऐसे प्रयत्न करने मे सक्षम 
है जिनसे मनुष्य के विकास के लिए समुचित सामाजिक वातावरण का निर्माण हो सके मनुष्यों के कष्टो 
मे कसी हो और सुख में वृद्धि हो | इसके लिए राज्य कुछ क्रियाओं को नियमित करता है तो कुछ 
क्रियाओं को स्दय सम्पन्न करता है | 
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5. दुर्लभ साधनों का आवंटन--आर्थिक क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक है कि दुर्लभ 
साधनो का समुचित आवटन (#॥॥०८थ॥०॥ ० 5८०० 7२९८5०७८८5) हो सके | विकासशील देशों में 
साघनो की न्यूनता होती है और इन न्यून साधनो का अपव्यय न हो सके, इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप 
वाछित है । विकसित देशो मे भी राज्य का हस्तक्षेप, अभाव और दुर्बलता के समय आवश्यक हो जाता 
है | पियरे मेन्डस फ्रेंग तथा सेब्राइल आरडेन्ट का तर्क है कि विकासशील देशो में उक्त कारणों से 
समूहवाद (00॥2८॥शज्जा) आकर्षित और सर्वप्रथम विकसित हुआ है | साधनो की दुर्लमता और विभिन्‍न 
सामाजिक एव आर्थिक दुर्बलताओ के कारण विकासशील देशो में स्वत्त विकास असम्मव है | इसलिए 
इन देशो में सरकार द्वारा आर्थिक मामलों मे विवेकशील निर्देशन किया जाना चाहिए । प्रो आर्थर लेविस 
का यह दृढ मत है कि विकासशील देशों में आर्थिक क्षेत्र मे सरकार के विवेकपूर्ण निर्देशन के अभाव में 
इन देशों की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती और आर्थिक क्रियाओ का सचालन व्यवस्थित नहीं किया जा 
सकता | 

6. संतुलित आर्थिक विकास--देश का समुचित और सतुलित ढग से आर्थिक विकास हो, इस 
दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष महत्त्व है | सामाजिक क्षेत्र के द्वारा उचित और सन्तुलित योजनाओं 
के निर्माण से विकासशील देशो मे सन्तुलित आर्थिक विकास की नीव स्थापित करना सभव है | आर्थिक 
विकास का कार्य निजी क्षेत्र मे छोडने से यह पूरी सम्भावना रहती है कि देश के कुछ भाग, जो प्राकृतिक 
साधनों से सम्पन्न हैं, अधिक विकसित हो जाएँ और कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से एकदम पिछड़े बने रहे | 
निजी व्यक्ति उन्हीं कार्यों को अपने हाथ मे लेता है जिनमे बिना कठिनाई के उन्हे अधिकतम लाभ प्राप्त 
हो सके । इस व्यवस्था में प्राकृतिक ससाधनों का असन्तुलित प्रयोग होता है और भावी विकास की दृष्टि 
से आवश्यक आघारित सरचना ([785800ट८प्रा८) के निर्माण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता | 
इसके अतिरिक्त चूँकि कार्यक्रमो को व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है इसलिए अनेक प्रकार की 
आर्थिक हानियाँ भी होती है । अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे उपयुक्त समन्वय न होने के कारण 
विनाशकारी आर्थिक उतार-चढाव होते रहते है | इन सब कारणो से यह आवश्यक लगता है कि देश के 
सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक क्रियाओं मे सरकारी योगदान अधिकाधिक हो | 

7. निजी उपक्रम के परिपूरक के रूप मे--कई व्यदसायो और उद्योगो को निजी उपक्रमी 
इसलिए प्रारम्भ नहीं करते कि उनमे लाभ की मात्रा बहुत कम रहती है या प्रारम्भ में हानि होने की 
आशका रहती है | जबकि इस प्रकार के उद्योग राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते 
है अत विभिन्‍न सरकारे निजी उपक्रम की इस कमी की पूर्ति के लिए स्वय नए उपक्रमी के रूप में प्रकट 
हुई है। 

8. सामाजिक पूँजी का निर्माण--देश के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए सडको, 
रेलो, नहरों आदि का विकास आवश्यक है | मानव पूँजी के निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, 
श्रम कल्याण आदि में व्यवसाय की आवश्यकता होती है | केवल सरकार ही इतने व्यापक स्तर पर 
विनियोग करने मे समर्थ होती है । इस प्रकार के मदो में निजी उपक्रम द्वारा आवश्यक पूँजी लगाना न 
तो सम्भव है और न ही वे ऐसा करना पसन्द करते है क्योकि प्रतिफल की आशा तुलनात्मक रूप मे 
बहुत कम रहती है | 

9. सामाजिक लागतो मे कमी--अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से औद्योगिक 
बीमारियों व दुर्घटनाओ, चक्रीय बेरोजगारी अस्वस्थ वातावरण आदि सामाजिक कठिनाइयों को दूर कर 
सामाजिक लागतो मे कमी की जा सकती है तथा प्रयत्न करने पर इनसे छुटकारा भी पाया जा सकता 

है। 

0. आर्थिक विषमताओ को दूर करना और पूँजी संचय--विकासशील देश में आर्थिक 
विषमताओ को दूर करने तथा पूँजी-सचय के लिए सरकारी हस्तक्षेप वाछित है । विकसित देशों में 
आर्थिक क्राति के बाद राजनीतिक क्रान्ति आई है किन्तु विकासशील देशो मे राजनीतिक क्राति के बाद 
आर्थिक क्रान्ति हुई है । अत इन देशों मे घूँजी-सचय मे विषम कठिनाइयाँ आ रही है । औद्योगिक क्रान्ति 
पूर्ण होने से पहले ही श्रम की मजदूरी बढने लगी है । अत इसका विशेष महत्त्व है कि सामाजिक और 
आर्थिक समानता लाने वाले उपायों को क्रियान्वित किया जाए । विकसित देशो मे कल्याणकारी 
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राज्य-मीति से असमानताएँ काफी कम हो गई हैं किन्तु विकासशील देशों मे आर्थिक विषमताएँ बढती 
जा रही हैं | इन देशो मे समान और न्यायोचित वितरण के उपायो से केवल गरीबी का ही सम्पूर्ण 
विभाजन होगा क्योकि उत्पादन स्तर न्यूनतम आवश्यकताओ के अनुरूप नहीं है । गुन्नार मिर्डल के 
अनुसार इन देशों में समान वितरण के उपायो से अधिक महत्वपूर्ण धत का सचय है चूँकि धन के बिना 
वृद्धि के वितरण से मात्र गरीबी का वितरण होगा । आवश्यकता यह है कि सरकार दोनों स्तर पर 
साथ-साथ कार्य करे--प्रथम, पूँजी का सचय और आर्थिक विकास तथा द्वितीय आय और धन का 
न्यायोचित वितरण ॥ 

॥7. जनसंख्या सम्बन्धी विकास--आज अधिकाश विकासशील देशो में जनाधिक्य की समस्या है 
अर्थात्‌ तीव्र गति से बढती हुई जनसख्या विभिन्‍न आर्थिक समस्याओ को जन्म दे रही है | वृद्धिमान 
जनसंख्या और जनाधिक्य के कारण यह आवश्यक हो गया है कि विकासशील देश कम से कम इतना 
आर्थिक विकास करें कि उनका वर्तमान जीवन-स्तर बना रहे । अधिकाश अर्थशास्त्रियों का यही मत है 
कि जनसख्या सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जबकि विशाल क्षेत्र में भारी विनियोग 
किए जाएँ | इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को 'बड़ा घक्का' (8/8 ?७आ) बिना सरकारी प्रयत्नों के असम्भव 
है । जब तक राष्ट्रीय आय में यूँजी-निर्माण की वर्तमान दर अधिक नहीं हो! जाती वब तक यह सम्भव 
नहीं दिखता कि विकासशील देश दुर्बलता के विषैले वृत्तो और आर्थिक जडता (80णाणाए० 
$9979॥07) से मुक्ति पा सकेगे | इस प्रसग मे विख्यात अमेरिकन अर्थशास्त्री हेनरी जी अब्रे ने कहा 
है कि साधनों तथा सख्या की कैची (5८5५055 ठ ॥२८३०७७०९५ ॥60 ?४७४७८7५) बन्द करने का सर्वोत्तम 
उपाय औद्योगीकरण है | इससे आर्थिक और राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होगी | यह तभी सम्मव है जब 
राज्य सरकार इसमें प्रवेश करे | सामाजिक ऊपरी लागते (50८॥8 0एथ॥॥८७०७) सरकार द्वारा प्रदान की 
जाती हैं, जिन पर आर्थिक विकास का सम्पूर्ण कार्य निर्मर करता है । 

42. वाजार को विस्तृत करना--सरकार का प्रमुख कार्य बाजारों को विस्तृत बनाना है । 
विकासशील देशो के बाजार सकुचित होते है अत इन्हें विस्तृत करने के लिए सरकार स्वय इस क्षेत्र में 
प्रवेश करती है और ऐसी सस्थाओं का विकास करती है जो विस्तृत बाजार का आधार बन सके । 
विकासशील देशो मे बैकिग प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई है | जीवन-बीमा जैसी वित्तीय सस्थाएँ भी बहुत 
कम विकसित हुई हैं| सगठित मुद्रा बाजार (0845० ॥/०६५ ]८८) भी सीमित है । सरकार को 
इन सभी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व निमाना पडता है। वह इस सम्बन्ध में 
निष्क्रिय नहीं बैठी रह सकती । निजी लाम की खोज में रहने वाले उद्योगपतियों से इस प्रकार के कार्यों 
की आशा करना व्यर्थ है | 

43. सरकारी उद्यम मे अधिक कुशलता--सामान्यत यह माना जाता है कि निजी उपक्रम 
सरकारी उद्योगों की अपेक्षा अधिक कुशलता से उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि वे लाम के उद्देश्य से 
सचालित होते हैं | फिर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें सरकारी उत्पादन निजी उपक्रमों की तुलना में 
अधिफ कुराए' तिब्ट छोता' है! / आज! (विरफ के! लगाया सपी विप्कपसीए देशा आर्थिक /नियोष्टन के जाधाए 
पर विकास करने का प्रयास कर रहे हैं | योजना के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विशाल पूँजी 
विनियोग की आवश्यकता होती है जिसकी उपलब्धि केदल निजी क्षेत्र के आधार पर नहीं की जा 
सकती । इसके अतिरिक्त कुछ उद्योग जोखिम वाले होते हैं जिनमें धन लगाने से तात्कालिक लाभ की 
आशा नहीं की जा सकती | चूँकि निजी क्षेत्र ऐसे उद्योगों में धत लगाने से हिचकते हैं अत इनका 
विकास सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही हो सकता है | सुरक्षा और सैनिक महत्त्व के 
उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें गोपनीयता की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, अन्यथा राष्ट्र को खतरा उत्पन्न 
हो सकता है। ऐसे उद्योगों के सचालन का भार निजी ख़ेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता । जिने उद्योगों में 
अत्यधिक पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है उन्हें भी निजी क्षेत्र के मरोसे नहीं रखा जा सकता, 
क्योंकि ऐसा करने से उनके विकास में बहुत अधिक विलम्ब छो सकता है। 

सरकारी उय्क्रम इसलिए भी लाभकारी हैं कि उनसे प्राप्त होने वाले लाम का उपयोग आर्थिक 
विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है ॥ तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ उद्योगों में 
सार्वजनिक क्षेत्र अधिक उपयोगी और कुशल हैं, विशेषकर ऐसी दशाओं में जब विदेशी निजी कारख'ने 
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त्तकनीकी ज्ञान और पेटेन्ट अधिकारों (080०७ एप) को तब तक देने को तैयार न हो जब तक ऐसे 
उपक्रमो के स्वामित्व और नियन्त्रण में उन्हे हिस्सा न दिया जाएं। 

44, वेरोजगारी--बेरोजगारी की स्थिति का सामना करने के लिए आर्थिक क्षेत्र मे सरकार का 
हस्तक्षेप आवश्यक है | बाजार की आर्थिक व्यवस्था अनेक स्थितियों मे बेरोजगारी का पूरी तरह सामना 
करने मे असफल रही है | जब बेरोजगारी बढने लगती है तो कोई भी अकेला उद्यम उसमे सुधार नहीं 
कर सकता और पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं ला सकता | यदि अनेक निजी उद्यम इस दिशा मे प्रयास 
करे तो भी वे कुछ हद तक ही बेरोजगारी कीं समस्या से निपट सकते है सम्पूर्ण रूप से नहीं | केवल 
सरकार ही इस दृष्टि से सक्षम होती है कि वह विभिन्‍न उद्योगो और कार्यों मे बेकार व्यक्तियों को खपाए 
तथा रोजगार के अवसर बडी सख्या मे उपलब्ध करा सके । पूर्ण रोजगार के महत्त्वाकाक्षी लक्ष्य की प्राप्ति 
उसी के माध्यम से सम्भव है | 

5, युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियौं--देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक सरकारों को अधिक 
व्यय करना पड़ रहा है और उसके लिए अधिक साधन जुटाने पडते है क्योमि आधुनिक नई-नई 
तकनीक से युद्ध अत्यधिक महेँगे हो गए है | देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों से 
सहयोग लेना पडता है | अधिकाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए आयात-निर्यात व व्यापार को 
सरकार नियन्त्रित करती है | 

आर्थिक क्षेत्र मे सरकार का अधिकाधिक प्रवेश आज अनेक दृष्टियो से औचित्यपूर्ण है । विशेषकर 
विकासशील देशों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का किया जाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक 
है । इन देशो मे सरकार नव-प्रवर्तक और अनुकरणकर्त्ता (70५40 0 40007 दोनो ही है | हम 
प्रो हान्स सिंगर के इस निष्कर्ष से सहमत नही है कि यदि सरकार उद्यमकर्त्ता का कार्य भी आरम्भ कर देगी 
तो वह अपने सामान्य कर्त्तव्यो से विचलित हो जाएगी और प्रशासन पर काफी भार बढ जाएगा | इससे एक 
चरम राष्ट्रवाद का जन्म होगा लेकिन हान्‍्स सिगर का यह भय अतिरजित है । वास्तव मे देश जितना पिछडा 
होता है सरकार का उतना ही अधिक महत्त्व होता है | आर्थिक क्षेत्र मे राज्य का प्रवेश इसलिए भी उचित है कि 
उसके पास इसको वहन करने की क्षमता है | आधुनिक सरकार केवल साधनो की स्वामी और नव-प्रवर्तक ही 
नहीं है बल्कि बहुत बडी उपभोक्ता व्ययकर्त्ता और बचतकर्त्ता भी है। अपनी इस आर्थिक शक्ति के प्रभाव से 
बह सामाजिक लाभ में वृद्धि कर सकती है जो निजी एूँजी द्वारा सम्भव नही है | सार्वजनिक विनियोग की 
विवेकपूर्ण वृद्धि से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निजी क्षेत्र का विस्तार हो सकता है और देश की अर्थ-्यवस्था 
सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। 


राज्य की आर्थिक क्रियाओ का क्षेत्र 
(8007९ णी हा€ $09९5 ८ जराणार लाश) 

यह विचार सर्वमान्य बन जाने से कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करना चाहिए निर्बाधावादी 
विचारधारा मृत प्राय हो चुकी है । आज अर्थशास्त्रियो मे विवाद यह नहीं है कि' राज्य को आर्थिक 
विकास के कार्य करने चाहिए या नहीं बल्कि विवाद इस पर है कि राज्य को किस अश तक आर्थिक 
क्रियाओं को करना चाहिए अर्थात्‌ राज्य की आर्थिक क्रियाओ का क्षेत्र क्या होना चाहिए | इस सम्बन्ध में 
दो प्रमुख विचारधाराएँ है-- 

प्रथम विचारधारा के अनुसार सम्पूर्ण विकास कार्य सरकार के हाथ मे होने चाहिए | यह आवश्यक 
है कि सभी प्रकार के नियोजन कार्य सरकार ही करे अधिकतम उद्यमी क्रियाएँ एूँजी-निर्माण सरकार 
द्वारा ही हा) 

द्वितीय विचारधारा के समर्थक पूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के दृष्टिकोण से कुछ भिन्‍न दृष्टिकोण रखते है | ये 
विचारक सीमित सरकारी हस्तक्षेप के साथ साथ बाजार-क्रिया या बाजार सयत्र (६८८ !४८००श्ाता) 
और निजी प्रयत्नशीलता पर अधिक बल देते है। इनकी नीति धीरे चलने की है | ये राज्य द्वारा क्रमश विकास 
का समर्थन करते हैं । इनका कहना है कि किसी भी दौड के लिए कम से कम निश्चित गति अवश्य होनी 
चाहिए | विकास मे उपस्थित अवरोधों को समाप्त करने के लिए न्यूनतम निश्चित प्रयास तो किए जाने चाहिए 
किन्तु निजी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए | राज्य के इस विचार को हम विकास का न्यूनतम आवश्यक 
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प्रयास (धएथ धारा ४007 70६85) कह सकते है जिसके अनुसार विकास कार्यक्रम कम से कम 
न्यूनतम आकार का जो होना ही चाहिए ताकि विकास के मार्ग मे अवरोधक शक्तियों को समाप्त किया जा 
सके | विकासशील देशो मे आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में पूँजी सचय की 
आवश्यकता होती है। यह तभी सम्मद है जबकि वृहत्‌ मात्रा मे विनियोग कार्यक्रम सचालित किए जाएँ । 
अल्प-मात्रा में सीमान्त वृद्धियो से कुछ नहीं हो सकता । 

राज्य की आर्थिक क्रियाओ के क्षेत्र के सम्बन्ध में इन विचारधाराओ के प्रकाश मे व्यवहार का 
चकाजा है कि प्रत्येक विकासशील देश को अपनी परिस्थितियों उद्देश्यो प्रशासनिक शक्ति और प्रचलित 
सस्थाओं को ध्यान मे रखते हुए आर्थिक कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। 

वर्तमान मे अधिकाश विकासशील देशो मे मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाई जा रही है जहाँ 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सम्मिलित रूप रो अपने अपने उत्तरदायित्व निभाते है | उदाहरणार्थ स्वतन्त्र 
भारत मे मिश्रित अर्थ व्यवस्था को ही देश की औद्योगिक नीति का आधार माना गया है और यह निश्चित 
किया गया है कि आर्थिक क्षेत्र मे सरकार और पूँजीपति दोनो भाग लेगे तथा देश मे उत्पादन के 
अधिकतम स्तर को बढाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। भारत में सरकारी और निजी दोनो ही क्षैत्रो 
में उच्योगो की कुछ श्रेणियाँ पिर्धारित की गई है । कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए अनिवार्य रूप से 
सुरक्षित रखे गये है तो कुछ क्षेत्रो को सरकारी और निजी दोनो ही क्षेत्रों के लिए खुला रखा गया है 
यद्यापि इन पर धीरे-धीरे सरकारी आधिपत्य बढतते जाने की व्यवस्था है | कुछ उपक्रम पूरी तरह से निजी 
क्षेत्र के लिए खुले छोड़ दिए गए है । वर्तमान मे विश्व उदारीकरण की लहर के चलते अब सरकारी क्षेत्र 
को बहुत सीमित कर दिया गया है | अनेक सरकारी उपक्रमो का निज़ीकरण कर दिया गया है तथा इसे 
और बढावा दिया जा रहा है | अब सरकारी हस्तक्षेप नियगन एवं नियन्त्रण तक सीमित होता जा रहा 
है । उद्योगों में सरकार की « 7*दारी कम होती जा रही है । 

बरतुत सार्वजनिक और गिजी क्षेत्र की बहस में यह सामान्य उक्ति कि अति सर्वत्र वर्जयेत 
उपयुक्त लगती है । निरकुश निजी उपक्रम और प्रेरणाओ की समाहि तक जाने वाला सरकारी हस्तक्षेप 
दोनो ही अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुँचाते है । इसलिए अब यह सभी देशो मे अनुभव किया जाने 
लगा है कि निजी उपक्रम को ठीक प्रकार से कार्य करते रहने और बढने के लिए सरकारी सहायता 
आवश्यक है और सरकार भी उद्चमशील उपक्रमी वर्ग के सक्रिय सहयोग के बिता अधिक समय तक 
सफल नहीं हो सकती । 


आधुनिक राज्य की आर्थिक क्रियाएँ 
(६एएाणार शैलता5॥९5 ता ह00६0॥ 590) 

राज्य के कार्यों से सम्बन्धित राज्य की नीति पर विदेशी विचारघाराओ का व्यापक प्रभाव पडता 
रहता है और विधारधाराओ के परिवर्तनों के साथ साथ राज्य की नीति भी बदलती रहती है | राज्य की 
आर्थिक क्रियाओ को निम्नलिखित श्रेणियो मे विगाजित किया जा सकता है-- 

] राष्ट्र के आथिक ढॉचे की रक्षा करना--राज्य देश के आर्थिक जीवन के रूप और स्वभाव को 
निश्चित करता है | राज्य ही इस बात का विर्णय फरत्ा है कि राष्ट्र के आर्थिक जीवन का ढांचा कैसा हो 
और उसको किस प्रकार स्थायी इनाया जाए ? इन प्रश्नो का उत्तर राज्य देश की परिस्थितियों को ध्यान 
मे रखकर हूँढता है और आवश्यक निर्णय लेता है । विभिन्‍न देशो की परिस्थितियों साघनो और 
सभ्यताओ पं विभिन्‍नता होती है अत भिन्न मिन्‍न देशो का आर्थिक ढौँचा स्वत ही भिन्‍न भिन्न किस्म 
का हो जाता है ] राज्य आर्थिक ढाँचे के अनुरूप कानून की व्यवस्था करता है | सरकार और अन्य 
रस्थाएँ इन कानूनो को बनाती है और कार्यरूप देती है | इन कानूनों द्वारा सरकार देशो की आर्थिक 
उलझनों को दूर करती है | ये कानून सम्पत्ति के उत्तराधिकारियो मालिको और श्रमिकों के पारस्परिक 
सम्बन्धो प्रसविदो आदि के सम्बन्ध मे होते है और इनका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक जीवन फी 
बाधाओ को दूर करना होता है ] चूँकि मनुष्य का जीवन देश की आर्थिक प्रणाली और विदेशों के साथ 
आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बश्धो से काफी प्रभावित होता है अत राज्य इनका भी निर्धाएण करता है और 
समय सप्तय पर परिस्थितियो के बदलने के साथ साथ इनमे उचित परिवर्तन करता रहता है। 
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2 नियमन और नियन्त्रण--राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक जीवन को नियमित और नियत्रित 
करना है| राज्य श्रमिको और उपभोक्‍ताओ के शोषण को रोकने के लिए सरकार के माध्यम से आर्थिक 
जीवन को नियमित करता है और उस पर आवश्यक नियन्त्रण रखता है | वह श्रमिको एवं मालिकों के 
सम्बन्धे को ऐसा स्वरूप प्रदान करता है कि मालिक श्रमिको का शोषण नहीं कर पाते | उपभोक्ताओं के 
हित मे वह एकाधिकारियो के कार्यों और प्रसार पर नियन्त्रण रखता है | राज्य मूल्य की स्थिरता प्राप्त 
'करने के लिए बैकों और व्यापारिक क्रियाओं को नियन्त्रित करता है राष्ट्रीय हित मे देश के साघनो के 
उपयोगो को नियमित्त करता है और कुछ आधारभूत उद्योगो को स्वय भी चलाता है | हानिकारक तथा 
अस्वास्थ्यप्रद वस्तुओ के उत्पादन और उपभोग को रोकता है तथा आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति पर 
नियन्त्रण रखता है | इन सब कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए राज्य कानून बनाता है 
और इस बात की पूरी व्यवस्था करता है कि कानूनो का यथोचित रूप से पालन होता रहे । कानून के 
उल्लघनकर्त्ताओं को राज्य दण्डित भी करता है | 

3 वित्तीय सहायता--राज्य व्यक्तियो को उनकी आर्थिक क्रियाओ को सम्पन्न करने के लिए 
विभिन्‍न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है | इस दृष्टि मे राज्य उनके आर्थिक हितो का सरक्षक 
है | वह कृषकों उद्योगपतियाँ और व्यापारियों को आवश्यक ऋण सरक्षण एवं तकनीकी व्यावसायिक 

परामर्श देता है | वह यह भी ध्यान रखता है कि वस्तुएँ उचित मूल्य पर बिके तथा उपभोक्ताओं को 
उनकी सुदिधापूर्तक उपलब्धि हो सके | इसके लिए राज्य उचित विपणन व्यवस्था करता है और उनका 
नियमन करता है | राज्य व्यक्तियो को विभिन्‍न व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ देता रहता 
है । यह आवश्यक वस्तुओ की माग और पूर्ति का सन्तुलन बनाए रखने के लिए विक्रेताओ उत्पादक 
तथा बाजार पर नियन्त्रण बनाए रखता है | उसका यह प्रयास होता है कि आर्थिक जीवन की 
अनिश्चितताए और बाधाए नियमित ढग से दूर होती रहे | 

+ प्रत्यक्ष सहभागित्ता--राज्य व्यक्तियो के आर्थिक विकास मे न केवल परोक्षत बल्कि प्रत्यक्षत 
भी भाग लेता है | इस दृष्टि से वह देश की प्रमुख व्यापारिक सेवाओ और उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करता 
है अथवा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं को स्वय सचालित करता है (जैसा कि रूस और चीन मे है) ! भारत 
मे भी सीमित रूप से राज्य व्यक्तियो की आर्थिक क्रियाओं का सचालन करता है | जीवन दीमा बैकों 
रैल और वायु यातायात आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है | णे कार्य इतने विस्तृत और विशाल है 
कि व्यक्तिगत स्तर पर न तो इनका सचालन किया जा सकता है और न ही इनके सचालन का भार 
निजी उपक्रमो पर छोडा जा सकता है | सामान्यत शाज्य द्वारा इस प्रकार की प्रत्यक्ष सहमागित्ा 
(007०८ ?"0०७०४/०॥) का उद्देश्य यह होता है कि देश आर्थिक विकास और उन्नति की ओर अग्रसर 
हो तथा सामाजिक कल्याए “-- मार्ग प्रशस्त बना रहे | 

5 मौद्विक नीति--देश के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए उचित मौद्रिक नीति का 
निर्धारण भी राज्य का कर्तव्य है। वस्तुतत देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ सरकार की नीति पर 
निर्भर करता है | राज्य अपने क्षेत्र मे मुद्रा और साख व्यवस्था पर उचित नियन्त्रण लगाता है तथा 
उत्पादन और मूल्यो मे स्थिरता बनाए रखने के लिए निरन्तर संचेष्ट रहता है | इन कार्यो की मौद्रिक पूर्ति 
के लिए भ्राय केन्द्रीय बैक और प्रमुख वाणिज्यिक बैकों का राष्ट्रीयवरण कर दिया जाता है जैसा कि 
इग्लैण्ड और भारत आदि देशो मे किया गया है| 

6 सार्वजनिक वित्त--राज्य का एक अन्य प्रमुख कार्य सार्वजनिक वित्तीय कार्यों का सम्पादन 
करना है | देश मे घन के वितरण की असमानताओं को दूर करने के लिए उपरोक्त क्रियाओं को 

सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए राज्य वित्त सम्बन्धी क्रियाएँ सम्पन्न करता है । वह व्यक्तियो से कर 
और ऋण के रूप मे घन प्राप्त करता है तथा इसे जनहित मे व्यय करता है ! इन फ्रियाओ के माध्यम से 
राज्य धन के विषम वितरण पर अकुश रखता है उत्पादन और वितरण की समस्याओ से निपटता है 
तथा देश के आर्थिक विकास को अग्रसर करता है। 

7 कुशल श्रम शक्ति का निर्मण--सरकार क्रो शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण 
व्यावसायिक शिक्षण आदि के द्वारा कुशल श्रम शक्ति का निर्माण भी करना होता है क्योंकि तकनीकी 
कर्मचारियों का अभाव विकास मे एक बहुत बडा सरचनात्मक अवरोध होता है । यदि आवश्यक हो तो 
विदेशों मे भेजकर श्रमिको को तकनीकी कुशलता का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है | श्रमिको मे 
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उचित प्रेरणा बनाए रखने के लिए शोषण से मुक्ति और न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करनी होती है | 
आर्थिक विकास के लिए श्रम और पूँजी मे सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध और औद्योगिक शान्ति आवश्यक है | अत 
सरकार को श्रम और पूँजी में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने और उत्पादन ग्रतिफल की दोनो पक्षों मे उचित 
वितरण की व्यवस्था करनी होती है| सरकार को पूर्ण रोजगार सम्बन्धी नीति भी अपनानी होती है | 
प्रो हरमन फाइनर के अनुसार आर्थिक विकास के लिए श्रम-पूँजी सम्बन्धी नीति के निम्न आधार होने 
चाहिए-.) श्रम और पूँणी की शत्रुत्त और रूघर्ष को कम करना (७) हडताले त्तालाबन्दी आदि के 
द्वार होने वाली उत्पादन की हानियो को घटाना एवं (77) श्रमिको मे उत्पादन वृद्धि के प्रति 
उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना | 

$. पूर्ण रोजगार -सयुक्‍त राष्ट्रसघ के चार्टर के अनुसार प्रत्येक राज्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने 

देशवासियो को पूर्ण रोजगार देने रहन-सहन के स्त्तर में वृद्धि एव स्थायित्व की उचित व्यवस्था करे ] प्रत्येक 
व्यक्ति को काम करने का अधिकार है अत यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि यह अपने विकास कार्यों को इस 
प्रकार सन्तुलित करे कि देश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हों | आज के विकासशील और 
विकसित सभी राष्ट्र अपने साधनो के अनुरूप इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना अपना कर्त्तव्य समझते है 
कि उनकी जनता को पर्याप्त काम मिले । पूर्व साम्यवादी रूस मे तो सविधान के अन्तर्गत राज्य का यह कर्त्तव्य 
निश्चित कर दिया गया था कि वह सभी लोगो को रोजगार दे | रोजगार याना वहाँ नायरिको का मौलिक 
अधिकार माना गया था | इग्लैण्ड मे बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है | 

9, विनियोगकर्तताओ लथा नव प्रवर्तनो को प्रभावित करना--आज के राज्य विकास कार्य को 
सुचारु रूप से करने के लिए विनियोगकर्त्तओं और नव-प्रवर्तनो ([9४2005 & ग्रा॥0/8॥005) को 
प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते है । इस कार्य को करने के लिए एकाधिकार को समाप्त करना 
होता है | सरकार इस पर नियन#ण्" लगाकर अथवा इसे अवैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकती है 
जैसा कि साम्यवादी देशो मे किया जाता है । यदि राज्य इस प्रकार से सफल नही होता तो वह उद्योगों 
'को अपने हाथ मे ले लेता है | शिशु उद्योगो की रक्षा करने जनता को विनियोग की ओर आकर्षित करने 
और बचत के प्रति उत्साहित करने का कार्य राज्य का है। विनियोगकर्त्ताओं को विकास के प्रत्ति 
आकर्षित करने के लिए राज्य मूल्य वृद्धि और ब्याज दर को नियमित करता है और प्राय इस नियम का 
उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैक पर छोड देता है । राज्य बाजार से मुद्रा को उपलब्ध और उपयोगी विनियोग 
की ओर आकर्षित करने के लिए अनुचित सट्टेबाजी को कम करने का भी प्रयास करता है | राज्य जनता 
से अपने ऋण बॉण्डो द्वारा मुद्रा आकर्षित कर सकता है तथा अधिक ब्याज दर रख कर जनता द्वारा 
असचित राशि को भी अपनी ओर आकर्षित करता है | राज्य विशाल पूँजी निर्माण के लिए प्रयत्नशील 
रहता है | इसके लिए ब्रह विनियोज्य क्रिया और मुद्रा बाजार को नियन्त्रित तथा सन्तुलित्त करने का 
प्रयत्न करता है । राज्य विनियोगो पर लाभ और स्थायित्व की गारण्टी देकर विनियोगकर्त्ताओं को 
आकर्षित और प्रभावित करता है | राज्य इन सभी कार्यों को करने के लिए जनता पर अपना प्रभाव 
डालता है और आवश्यकतानुसार शक्ति का प्रयोग भी करता है। 

0 प्रवृत्तियो को प्रभावित करना--यह सर्वविदित है कि विकास के प्रतिकूल भ्रवृत्तियो की अपेक्षा 
उसके अनुकूल प्रवृत्तियाँ राष्ट्र के विकास मे बहुत अधिक सहायक होती है | प्रो आर्थर लेविस ने बतलाया 
है कि सरकार का दूसरा काम प्रवृत्तियो को प्रभावित करना है--काम के प्रति मितव्ययिता के प्रति 
परिवार के आकार के प्रति विदेशी व्यव्सायियो के प्रति सामाजिक गतिशीलता के प्रति लाभार्जन के 
प्रति पशुधन की पवित्रता के प्रति नई तकनीको के प्रति | इन प्रवृत्तियो के निर्धारण मे सरकारे बडा 
योग देती है | यद्यपि सरकारों पर जनमत का प्रभाव रहता है और दे जन्मत की अधिक अवहेलना नहीं 
कर सकती है किन्तु जनमत तैयार करने मे सरकार का बडा हाथ होता है | विख्यात नेताओं के भाषण 
और लेख तथा विधान-मण्डलो द्वारा कोई कार्यवाही करने या न करने का निश्चय जनमत तैयार करने 
मे बड़ा योगदान देते है | जो समाज तेजी से आर्थिक विकास करना चाहता है वहाँ की सरकार का बड़ा 
उत्तरदायित्व देश मे विकास के अनुकूल दृष्ठिकोण और प्रवृत्तियो क्यो विकसित करना है ) 

मूल्याँकन--इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि आज के युग मे आर्थिक क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप 
बडा व्यापक हो गया है ! कृषि उद्योग व श्रम अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण व नियमन और जन-कल्याण 
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इन सभी क्षेत्रो मे आज राज्य नये-नये दायित्वों को वहन कर रहा है ! राज्य के आर्थिक कार्यों को 
साराश रूप मे प्रकट करते हुए कहा जा सकता है कि उद्योग के पिकास के लिए सरकार ने पूँजी यन्त्र 
सामग्री इत्यादि सभी सुविधाएँ देना प्रारम्भ किया है | श्रमिक उद्योगो मे अपना दिल लगाकर काम कर 
सके इस उद्देश्य से उन्हे सुविधा देने हेतु अनेक योजनाएँ तथा नियम बनाए है | उनके लिए अच्छे और 
आधुनिक सुविधाओं से युक्त सस्ते मकानो की व्यवस्था काम करने की दशाओं मे सुधार कारखानो में 
हवा प्रकाश सफाई कल्याणकारी कार्यक्रम मनोरजन तथा शिक्षा की सुविधा तकनीकी शिक्षण की 
सुविधा चिकित्सालय उपभोक्ता भण्डार-गृह दुर्घटना के कारण क्षति-पूर्ति स्त्री व बच्चो को काम देने के 
सम्बन्ध में विशेष नियम एवं नियन्त्रण श्रमिक की सामूहिक सौदा करने की शक्ति मे बढावा देने की 
गरज से श्रमिक सघो को प्रोत्साहन रोजगार के दफ्तर बेकारी वृद्धावस्था तथा बीमारी के समय पेशन 
की व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को हाथ मे लेकर सरकार ने अपने 
कार्य-क्षेत्र मे बहुत अधिक विस्तार कर लिया है | उद्योगों के हित मे प्रशुल्क नीति आयात-निर्यात नीति 
एवं नियन्त्रण उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सारे कार्यों को 
सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है। 
कृषि उत्पादन तथा उत्पादक शक्ति मे वृद्धि के लिए सरकार नाना प्रकार के कार्य अपने हाथ में 
लेने लगी है | किसानो के लिए साख सुविधाएँ अच्छे बीज खाद खेती को नुकसान पहुँचाने वाले 
कीडे मकोड़ो को नष्ट करने की दवाइयां आधुनिकतम यन्त्र तथा औजारो की पूर्ति सिचाई की सुविधाएँ 
कृषि वस्तुओं की बिक्री तथा भाव स्थिर रखने सम्बन्धी नियम भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि सरक्षण 
खेतो के उप विभाजन तथा बिखरी खेती पर रोक तथा अन्य भूमि सुधार इत्यादि के कार्य सरकार ने 
अपने हाथ मे लिये है । 
कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाली सरकारो के व्यय काफी तीव्र गति 
से बढ रहे है । आजकल जन कल्याण की वृद्धि के लिए सरकार शराब तथा ऐसी अन्य हानिकारक 
वस्तुओं के उपभोग पर राजस्व के माध्यम से रोक लगा सकती है नए नए व्यवसायों तथा औद्योगिक 
इकाइयो की स्थापना कर सकती है और रोजगार के अवसरो मे वृद्धि कर सकती है । जनता की आय 
तथा जीवन रतर को ऊँचा उठा सकती है | अपनी प्रशुल्क नीति की सहायता से भिन्न-भिन्न व्यवसायो 
तथा क्षेत्रों के बीच साधनों के वितरण को निर्धारित कर सकती है शिशु उद्योगो को विभिन्न प्रकार के 
सरक्षण प्रदान करके विदेशी प्रतियोगिता से बचा सकती है तथा आर्थिक सहायता देकर उनकी प्रगति 
तीव्र कर सकती है । वह राष्ट्रीय हित के सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमो का विकास कर सकती है। 
ऐसे ठोस कदम उठा क५ती है ताकि राष्ट्र के सारे ही साधनों का उपयोग राष्ट्र के हित मे हो । राष्ट्र के 
सामाजिक राजनीतिक त्तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मात्रा मे विदेशी विनिमय और मुद्रा प्राप्त 
कर सकती है | सरकार जनता की सुविधा के लिए जल बिजली यातायात स्वास्थ्य और चिकित्सा 
शिक्षा आदि की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रबन्ध कर सकती है | जनता की सामाजिक सुरक्षा 
सम्बन्धी क्रियाएँ जैसे--बेफारी बीमा स्वास्थ्य बीमा प्रसव लाभ बीमारी बीमा वृद्धावस्था पेशन इत्यादि 
का प्रबन्ध कर सकती है । आर्थिक अवसादो तथा मुद्रा प्रसार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा दोषो 
को दूर कर सकती है देश के चहुँमुख्ती विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सफलतापूर्वक सम्पादन 
कर सकती है डाक तार रेल तथा अन्य आवागमन के साधन एव सचार का प्रबन्ध कर सकती है युद्धो 
से देश की सुरक्षा कर सकती है । 
प्रजातान्त्रिक सरकारे सामान्य नागरिक प्रशासन पर बढता हुआ व्यय जो चुनाव सभाओं ससद्‌ 
ग्राम पचायतो आदि पर होता है सहन कर सकती है वे दूसरे देशो मे अपने दूतावासों पर भारी व्यय 
वर सकती है बढती हुई डनसख्या की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था पर उत्तरोत्तर 
बढते हुए व्यय का भार सहन कर सकती है | वे जनता के हित मे बस्तुओं के भावो को स्थिर रखने का 
प्रयत्न करती है | वियोजन-काल मे हीनार्थ अर्थ प्रबन्धन के कारण तथा युद्ध के दिनो में वस्तुओं के भाव 
आकाश को छूने लगते है । अत ऐसी परिस्थिति मे सरकार अपनी राजस्व की क्रियाओं के माध्यम से 
और पिभिन प्रतिबच्चों से ही मूल्य नियन्त्रण करने मे सफल होती है! 
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राज्य के आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के सम्भाव्य ससाधन 
(एशाशा।ओं5 ७ 5096५ ७ ६ एएण€ | ६एणाणाट हि) 

सरकार निम्न समाव्य रूपो मे राज्य के आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग ले सकती है-- 

] सरकार उपमोक्‍ता तथा बचत्तकर्त्ता के रूप मे--अर्द्ध विकसित और विकासशील राष्ट्रो मे विकास 
कार्यों मे सरकार का सक्रिय कार्य एक उपभोक्ता और बचतकर्त्ता के रूप मे प्रारम्भ होता है। सरकार एक 
बचत्तकर्त्ता के रूप मे इसलिए कार्य करती है क्योकि उसे इसका निर्णय लेना होता है कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय के 
कितने भाग की बचत करना जरूरी है ताकि विकास के लिए पर्याप्त विनियोग राशि उपलब्ध हो सके । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की राजकोबीय तथा मौद्रिक नीति अपनाती है परन्तु सरकार 
द्वारा प्राप्त राशि इस पर निर्भर करती है कि वह जनता को कर देने के लिए कहाँ तक प्रभावित करने मे सफल 
हो सकती है | उपमोक्ता कै रूप मे भी सरकार कार्य करती है क्योकि बचत का सम्बन्ध उपभोग से है । 
सरकार द्वारा ही यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु का कितना उपभोग किया जाए और किसका 
उपभोग बढाया जाए अथवा घटाया जाए | इसी के अनुकूल सरकार को अपनी कर नीति का निर्धारण करना 
पड़ता है | स्पष्ट है कि सरकार इन दोनो रूपो मे अर्थात्‌ उपभोक्ता ज्ञथा बचतकर्त्ता के रूप में विकास को 
महत्त्वपूर्ण ढग से प्रभावित कर सकती है और सरकार की ये तीनो स्थितियों सहायक ससाधनो के रूप मे काम 
करके उसे सक्रिय बनाने मे योगदान दे सकती है । 

2 सुरक्षाकर्ता एव उत्पादक के रूप मे -सरकार ऋणो की गारण्टी देने विभिन्न क्रियाओं को 
आरोपित कर गृह निर्माण के लिए ऋण देने फसलो का बीमा करने विदेशी विनियोगो को गारन्टी देने 
आदि का कार्य करती है और इन रूपो मे वह एक प्रकार से सुरक्षा इकाई का काम करती है | उत्पादक 
के रूप मे भी सरकार का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस रूप में वह विभिन्न प्रकार के उद्योगो का स्वय 
सचालन करती है और जिन उद्योगो का संचालन नहीं करती उन्हे निजी क्षेत्र को सौप देती है (जहाँ पर 
मिश्रित अर्थव्यवस्था है) और उन उद्योगो के विकास मे उचित्न सहयोग प्रदान करती है | पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र मे सरकार का निश्चित योगदान रहता है और वह विभिन्न उद्योगों तथा 
ससाधनो का सघालन करती है । अभिप्राय यह है कि लगभग सभी देशो मे राज्य सुरक्षा इकाई और 
उत्पादक के रूप मे कार्य करता है । आर्थिक विकास के सन्दर्भ मे दोनो रुपो मे स्थान होने के कारण 

राज्य सक्रिय भाग लेता है | 

3 ससाधत धारक एवं नव प्रवर्तक -सरकार इन दोनो रूपो मे प्रमावशाली ढग से सक्रिय रहती 
है | ऐसे साधन जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं सरकार अर्थात्‌ राज्य के अधिकार मे रहते है । उदाहरण 
के लिए--खनिज शक्ति जल आदि ससाधनौ को लिया जा सकता हैं जिनका सचालन राज्य स्वय 
करता है अथवा जिनके लिए वह निजी ब्यक्तियो को लाइसेस देता है | इस तरह राज्य या सरकार का 
स्थान ससाधन घारक (२८६०७८९ 0७7०) के रूप मे होता है। इतना ही नहीं राज्य विभिन्न प्रकार की 
प्रायोजनाओं के प्रवर्तक ([70श७०) के रूप मे महत्त्वपूर्ण कार्य करता है | उदाहरण के लिए अमेरिका 
मे टैनेसी घाटी योजना जैसी योजनाओं का प्रवर्तक राज्य ही है। प्रश्न उठता है कि सरकार को इनका 
सचालन स्वय करना चाहिए अथवा यह दायित्व निजी व्यक्तियो पर छोड देना चाहिए ? उत्तर मे यही 
कहा जा सकता है कि यह निर्णय देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है ॥ स्थिति जो भी रहे यह 
अवश्य है कि राज्य की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण सम्माव्य साधन के रूप मे कार्य करती है | 

विभिन्न ससाधनो का सचालन राज्य स्वयं कर सकता है और निजी व्यक्ति को भी दे सकता है 
किन्तु अनेक देश्पे का आर्थिक इतिहास यही प्रकट करता है कि जब इन सभी साघनो को निजी 
व्यक्तियों के ऊपर छोड दिया जाता है प्तो यह स्थिति विकास मे साधक न होकर बाघक होने लगती है 
यही कारण कि अन्ततोगत्वा राज्य को इन ससाधघनो अयवा कार्यों को अपने हाथ मे लेने के लिए बाध्य 
होना पडा है | समाजवादी राज्यों मे तो यह ससाघन पूर्णत राज्य द्वारा सचालित किए जाते है किन्तु 
प्रजातान्त्रिक ब्ववस्था के अन्तर्गत राज्य के हाथ मे ये ससाधन तुलनात्मक दृष्टि से कम होते है । इन सब 
के अतिरिक्त विकास प्रणाली सास्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी ससाधनो के ऊपर 

अधिकार की बात निर्मर करती है। 
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सरकार का कोई भी रूप हो वह दीर्घकाल तक सफलतापूर्दक तभी कार्य कर सकती है जबकि 
वह कुछ आवश्यक बाते ध्यान मे रखे । सक्षेप मे हम कह सकते है कि सरकार के लिए दीर्घकाल तक 
सफलतापूर्वक काश करने के लिए आवश्यक है कि-- 

] देश की सास्कृतिक मानवीय और तकनीकी तैयारियो को ध्यान मे रखते हुए विकास कार्य 
हाथ मे लिये जाएँ | प्रारम्भिक अवस्था मे विकास कार्य बहुत अधिक और सनसनी पैदा करने वाले न 
हो | यह उपयोगी है कि शनै -शनै अनुमव के आधार पर कार्यक्रमों को आगे बढाया जाए और नए 
कार्यक्रम हाथ मे लिए जाएँ | विकास कार्यों की अन्तिम सफलता जनता के त्याग और सहयोग पर निर्भर 
करती है अत यह आवश्यक है कि विकास कार्यों की प्रारम्भिक अवस्था मे ही जनता से बहुत अधिक घन 
न लिया जाए | 

2 देश मे राजनीतिक वातावरण को विकास कार्यों के अनुकूल ढाला जाना भी विकास के 
वातावरण को निर्मित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है । राजनीतिक परिस्थितियो को इस तरह 
अनुकूल बनाया जाए कि योजनाओं पर पुनर्विचार हो सके सुधार लाए जा सके और आवश्यकतानुसार 
उन्हे आगे बढाने या समाप्त करने मे सहयोग मिल सके | जनता मे विश्वास पैदा करने के लिए और 
विकास कार्यों के प्रति आस्था जमाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपनी त्रुटियो को छिपाने का 
प्रयत्न न करे बल्कि त्रुटियो को दूर करने की प्रवृत्ति रखे । 

3 आर्थिक विकास कार्यक्रमो के निर्धारित उद्देश्यो की पूर्ति के लिए उपर्युक्त सस्थाओं की व्यवस्था 
की जाए जैसे--योजना विकास मूल्याकन समिति आदि ) 

4 उच्च तकनीकी योग्यता के आधार पर अधिकतम स्थानीय विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन दिया 
जाए और इस बात के प्रभावशाली प्रयास किए जाएँ कि देश के विभिन्न क्षेत्रों मे रहने वाले विभिन्न वर्गों के 
व्यक्तियो पर विकास का उत्तरदायित्व पडे | 

5 देश में प्रजातान्त्रिक वातावरण को बल दिया जाए क्योकि एक आर्थिक विकास के लिए 
सर्वोत्तम शिक्षा प्रजातन्त्र ही है और स्वतन्त्रता की कठिनाइयो को ठीक करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता 
"की आवश्यकता होती है । 

यदि इन सभी तथ्यों को ध्यान से रखते हुए आर्थिक विकास के क्षेत्र मे सरकार कार्य करे तो 
उसकी आर्थिक क्रियाओं की सफलता निश्चित है | 


तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकारी प्रयास 
(60% शाग्राशा।१5 परी05 (छा २99॥6 7९०70ए॥7९ 6/095[0) 

आर्थिक क्षेत्र मे सरकार के योगदान के सन्दर्भ मे सरकार की आर्थिक क्रियाओं और उनकी 
वृद्धिमान प्रकृति पर पहले ही विचार किया जा चुका है| आर्थर लेविस के अनुसार लोक सेवाओं को 
बनाए रखकर आर्थिक सस्थान बनाकर साधनो के उपयोग को प्रभावित करके आय के वितरण को 
प्रमावित करके मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करके और ठिनियोग के स्तर को प्रमावित कर सरकार 
आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है । साथ ही सरकार आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर 
आर्थिक गतिरोध भी उत्पन्न कर सकती है | आर्थर लेविस के ही मतानुसार शान्ति बनाए रखने मे विफल 
होकर सरकार नागरिको को लूटकर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को बढाकर विदेशी ससर्ग के 
मार्ग मे रोडे अटकाकर लोक सेवाओं की अवहेलना कर अत्यधिक स्वतन्त्रता की नीति अपनाकर 
अत्यधिक नियन्त्रण लगाकर अत्यधिक घन खर्च करके और खर्चीले युद्ध आरम्म करके आर्थिक गतिरोध 
उत्पन्न कर सकती है। ये सरकार के वे कार्य है जो देश के आर्थिक विकास मे बाघक होते है | अत 
स्पष्ट है कि किसी उपयुक्त अवसर पर देश का नेतृत्व ठीक व्यक्तियो के हाथ मे होने पर ही देश 
नव-निर्माण का एक नया मोड ले सकता है । ऐसा न होने पर अथवा सरकार द्वारा अनुचित और गलत 
नीतियों अपनाए जाने पर देश आर्थिक विकास की अपेक्षा आर्थिक पत्तन की ओर बढ सकता है| यह 
विशेष महत्त्वपूर्ण है कि सरकार आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए किन उपायो का आश्रय लेती है | 

सरकार आर्थिक विकास को आगे बढाने और समाज के आर्थिक जीवन को प्रमावित करने के लिए 


जो उपाय करती है उन्हे दो वर्गों मे विभाजित कर सकते है-(क) प्रत्यक्ष उपाय तथा (ख) अप्रत्यक्ष 
उपाय । 
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(क) प्रत्यक्ष उपाय 

तीद्र आर्थिक विकास के लिए सरकार निम्न प्रत्यक्ष उपाय अपना सकती है--- 

. आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी सेवाओं की व्यवस्था (20990 ण॑ 8:070770 शात $0ठ7] 
0९९४॥९०0 (७९॥0९5)--किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से आर्थिक एवं सामाजिक 
ऊपरी पूँजी तथा सेवाएँ अनिवार्य है | आर्थिक ऊपरी पूँजी का तात्पर्य परिवहन, सचार-साधन, शक्ति 
सिचाई, भूमि प्राप्ति आदि मे विनियोग से है। जबकि सामाजिक ऊपरी दूँजी के विस्तार का अर्थ शिक्षा 
स्वास्थ्य, गृह निर्माण और अन्य कल्याणकारी कार्यों पर व्यय करना है | इन दोनो ही प्रकार की 
सुविधाओं के मिलने से अन्य उद्योगो को बाह्य मितव्ययताएँ प्राप्त होती है और इस तरह उनकी पूँजीगत 
विनियोग की आवश्यकता में कमी आती है | इससे साधारण विनियोग की स्थिति अच्छी होती है । इससे 
विकास-दर मे तीव्रता आती है । आज सभी विकासशील देशों मे ये ऊपरी सुविधाएँ आवश्यकता अनुसार 
उपलब्ध नहीं है । चूँकि निजी साहसी न तो सुविधाओं के अभाव मे विकास का काम कर सकते है और 
न इन्हें निर्मित ही कर सकते है । ऐसी स्थिति मे इन विकासशील देशो की सरकारो को यह कार्य करना 
पड रहा है | विकासशील देशो की सरकारों में उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए वृहत्‌ विनियोग 
कार्यक्रम प्रारम्म किये गए है | भारत म्यामार (बर्मा) श्रीलका फिलीपाइनस थाइलैड आदि के विनियोगो 
को देखने से ज्ञात होता है कि इन देशो के विकास के प्रारम्भिक काल मे कुल विनियोगो का आधे से 
अधिक धन इन्हीं दो मदो पर व्यय किया गया है। सयुक्‍त राष्ट्र की विशेषज्ञो की समिति की मान्यता है 
कि विकासशील देशो मे मानदीय विनियोग भौतिक विनियोग से अधिक फलदायक होता है फलत 
उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि होती है । 

2. संस्थागत और सगठनात्मक परिवर्तनो का लाना (छात्राप्टागाह् 00 [ञ्ञाप्रणणाय। शात 
0780॥5४7०॥9) (.४०72०5)--आर्थिक विकास को गति देने की दृष्टि से सरकार द्वारा किये जाने वाले 
संस्थागत और सगठनात्मक परिवर्तन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं | सरकार भूमि-सुधार उत्तराधिकार तथा 
भू-स्वामित्व के नियमो मे सुघार कर सस्थागत्त परिवर्तन कर सकती है और इन सुधारो के माध्यम से 
कृषकों की स्थिति में परिवर्तन कर सकती है परन्तु इन परिवर्तनो को वास्तव मे लाने के लिए सरकार 
को विशेषत. विकासशील देशो में निवासियो के व्यवहार और उनके सामाजिक दृष्टिकोणो गे व्यापक 
परिवर्तन लाना होता है | सरथागत परिवर्तन के क्षेत्र मे सरकार प्रतियोगिता का नियमन करती है और 
एकाधिकार की व्यवस्था समाप्त करके उपभोक्ताओं और उद्योगो की स्थिति के आधारभूत दाँचे मे 
परिवर्तन करती है । ग्रामीण क्षेत्रो में नेतृत्व की जायृति लाने की व्यवस्था सरकार पवायतो और समकक्ष 
सस्थाओं का विफास करके करती है | सामुदायिक विकास योजनाओं सहकारी समितियों और अन्य 
इसी प्रकार के कार्यक्रमो द्वारा विकासशील देशों के ग्रामीण व्यक्तियो मे सरकार द्वारा सुधार लाया जाता 
है | सरकार का दायित्द पूँजीएतियों और श्रमिको के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थाण्ति करना भी है । 
सामाजिक और श्रम सम्बन्धी फानूनो घ्वारा सरकार इनके यारस्परिक सघर्षों को कम कर सकती है और 
श्रमिकों में उत्पादन बढाने त्तथा लागत घटाने की भावना जाग्रत कर सकती है । विभिन्न नियमो और 
परिस्थितियों मे सुधार लाकर राज्य द्वारा लोगो की आर्थिक स्थिति और रहन-सहन के स्तर मे सुधार 

लाया जा सकता है तथा पुराने परम्परागत रूढिवादी वातावरण को समाप्त किया जा सकता है । 

आर्थिक विकास की गति बढाने मे सरकार बाजारों की उन्नति करके महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती 
है । विकासशील देशो के विभिन्न सस्थागत कारणो और सीमित मौद्रिक क्षेत्र के कारण बाजार का आकार 
सकुचित होता है। यहाँ पर सरकार सस्थागत्त बाधाओं को दूर कर मुख्य भूमिका अदा करती है। सरकार पूँजी 
बाजार की व्यवस्था करके वित्तीय क्रियाएँ बढा सकती है । विभिन्न स्तरों पर साख की सुविधा देकर लोगो की 
उत्पादन क्रय-शक्ति मे वृद्धि कर सकती है। क्रय-शक्ति बढाने से मूल्यों की दर उचित रहेगी जिसके 
फलस्वरूप औद्योगिक साधनो द्वारा विकसित बाजार के आकार को परिवर्तित किया जा सकता है | सरकार 
द्वारा मॉग और पूर्ति का स्तर बढाया जा सकता है जहों एक ओर उपभोक्ताओं को साख की सुविधाएँ प्रदान 
कर सरकार मॉग-पक्ष को प्रभावित कर सकती है वहीं दूसरी ओर न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा श्रम बाजार के 
पूर्ति-पक्ष को प्रभावित कर सकती है। सम्पूर्ण राष्ट्र के उपभोग स्तर मे वृद्धि करके मी उद्योगों के विकास मे और 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है किन्तु यहाँ उपभोग का एक आदर्श सीमा तक बढना ही उचित है अन्यथा 


40 लीक वित्त 


अत्यधिक उपभोग वृद्धि के फलस्वरूप पहले से ही न्यून बचतो मे अत्यधिक कमी से विनियोग की गम्भीर 
कठिनाई उपस्थित हो तकती है | इन सबके अतिरिक्त परोक्ष रूप से भी सरकार सस्थागत परिवर्तन करके 
विकास में सहायता दे सकती है । वह ओद्योगीकरण की उन्नति और आय तथा रोजगार के स्तर को बढाकर 
बाजारो के विस्तार मे मदद कर सकती है। 

3 उत्पादन के साधनों की पूर्ति और गतिशीलता बढाना (#हागरलाधा8 ॥6 $णफ्ञाए भाएं 
पालध्यञ्राह प्रो एज ए ए८ ए३०ए०5 एण॑ श०त०-७००)--विकासशील देशो मे पूँजी के अभाव और 
साधनो की अगतिशीलता की समस्याएँ बहुत जटिल होती है | इन देशो मे श्रमिको की सख्या पूँजी की 
तुलना मे अधिक रहती है किन्तु केवल सामान्य श्रम ही अधिक पाया जाता है कुशल श्रम तो सदैव 
आवश्यकत्ता से कम मात्रा मे ही उपलब्ध होता है | पूँजी और उद्यमी दक्षता की बहुत अधिक कमी रहती 
है | इन सब कार्यों के फलस्वरूप इन देशो का औद्योगीकरण धीमा हुआ है अथवा बडी मन्द गति से बढ 
पा रहा है | साहस का अभाव तो इन देशो की एक बहुत बडी बाघा है । 

स्पष्ट है कि विकासशील देशो मे आर्थिक क्षेत्र मे बहुत कुछ परिवर्तन सम्भव है | उद्यमशीलता की कमी 
हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि इन देशो मे विनियोग के अवसर बहुत है जिनका उपयोग नहीं 
हुआ है और सरकार आवश्यक पर्यावरण तथा उद्यमशीलता के विकास के लिए पूर्व आवश्यकताओं को उत्पन्न 
करने की दिशा मे बहुत कुछ नही कर सकी है। साधनो मे गतिशीलता और साहस का निर्माण प्रबन्ध और 
शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा लाया जा सकता है। श्रमिको की कुशलता मे वृद्धि प्रशिक्षण और व्यावसायिक 
शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है । विशाल पैमाने पर सरकारी उद्यम द्वारा उद्यमीय दक्षता के विकास के 
अवसर उपलब्ध कराए जा सकते है | इसके अतिरिक्त छोटे उद्योगो की स्थापना के लिए सरकार पूजीगत 
सेवाएँ स्वय उपलब्ध करवा सकती है | यदि आवश्यक हो तो विकास के प्रारम्मिक चरणो मे सरकार विदेशी 
उद्यमियों की सेवाओं को भी प्राप्त कर सकती है। पूजी और वित्तीय साधनों की कमी को विदेशी पूँजी के आयात 
तथा घरेलू पूँजी के कारगर उपयोग द्वारा दूर किया जा सकता है । सरकार साधनो क्े उचित विदोहन के लिए 
वित्तीय सस्थाओं और साख को विकसित कर सकठी है और उनकी सख्या मे दृद्धि कर सकती है। वित्त 
निगमो और अधिकोषो की स्थापना से पूँजी मे गतिशीलता लाई जा सकती है | यह स्मरणीय है कि 
उद्यममशीलता सामाजिक चेतना तथा सामाजिक सस्थाओं आदि पर निर्भर करती है| यद्यपि इनके विकास में 
काफी समय लगता है लेकिन यह भी सच है कि एक बार विकास की गति प्रारम्भ हो जाने पर उद्यमशीलता की 
पूर्ति बढती ही जाती है | 

4 औद्योगीकरण मे प्रत्यक्ष भाग लेना (जर्ल एथ्लावए900 था ॥00जञाध5700)--कुछ 
विकासशील देशो मे राज्य ने आधारभूत उद्योगो के राष्ट्रीयकरण द्वारा औद्योगीकरण मे प्रत्यक्ष भाग लिया है। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने नवीन उद्योगो की स्थापना मे भी पहल की है । इस पहल और प्रत्यक्ष भाग लेने का 
मुख्य ध्येय यह रहा है कि देश मे एकाधिकारी प्रवृत्तियो पर अकुश लगाया जाए और धन को कुछ हाथो मे 
केन्द्रीभूत होने से रोका जाए। भारत जैसे कृछ देशो मे सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकाधिक विस्तार हुआ है किन्तु 
अब निजीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है जबकि अनेक अन्य देशो भे सरकार उद्योगो को प्रारम्भ करती है और उन्हे 
पर्याप्त रूप से सक्रिय करने के बाद निजी क्षेत्र फ़ो सौप देती है | कुछ ऐसे देश भी है जहाँ निजी क्षेत्र का काफी 
महत्त्व है। कुछ ऐसे भी देश है जहा निजी क्षेत्र को समाज विरोधी समझा जाता है । अनेक देश इन दोनो ही चरम 
विचारो के मध्य है | फिलिपाइन्स चिली मेम्सिको आदि देशो मे सरकारे औद्योगीकरण मे प्रत्यक्ष भाग नही लेवीं 
वरन्‌ वित्तीय और तकनीकी सहायता देना ही उपयुक्त समझती है | इसके विपरीत अन्य कई देशो मे विकास के 
प्रारम्भिक चरणो मे निजी क्षेत्र का मार्गदर्शन करने के लिए औद्योगीकरण हेतु कदम उठाए गए है। इसमे मुख्य 
तथ्य यह है कि औद्योगीकरण की गति बढ जाने पर उद्योगो को पुन निजी क्षेत्र के सुपुर्द किया जा सकता है! 

जर्मनी आस्ट्रेलिया स्विटजरलैण्ड कनाडा जापान आ“दे का औद्योगीकरण इसकी पुष्टि करता है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि केवल सरकार के द्वारा पहल करना ही औद्योगीकरण के लिए पर्याप्त 

नहीं होता | देश के निवासियो का चरित्र और चातुर्य भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। टर्की का औद्योगीकरण 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है | अत सक्षेप भे यह कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण की सफलता 
“एार्थत्र देश की आर्थिक द सामाजिक परिस्थितियो तथा उपलब्ध मानवीय साधनो के गुणों पर निर्भर 


अर्धव्यवस्था मे घरकार की कुत्िका एक राजकीय कार्व के लिए क्षेत्रव] 


करती है | यद्यपि औद्योगीकरण की सुदृढ नींव डालने के लिए सरकारी पहल आवश्यक है वही दूसरी 
और जब त्तक यह नीव पर्याप्त रूप से सुदृढ न हो जाए तब तक सरकारी आश्रय भी निहायत जरूरी है| 
(ख) परोक्ष उपाय 

त्ी्र आर्थिक विकारा के लिए उपर्युक्त प्रत्यक्ष उपायो के अलावा सरकार निम्न परोक्ष उपाय भी 
काम मे लेती है... 

, मौद्रिक नीति (४॥०७०७४७५ ए०॥८५)--मौद्रिक नीति का अर्थ अर्थव्यवस्था मे बाछनीय परिवर्तन लाने 
की दृष्टि से मुद्रा और साख की मात्रा मे परिवर्तन करना है | नियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम में मौद्रिक 
नीति विशेष भूमिका अदा करती है अत सरकार को इस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए जिससे 
आर्थिक विकास के लिए आवश्यक यन्‍्त्रो का निर्माण हो सके आवश्यक वित्त उपलब्ध हो सके अधिक मुद्रा 
प्रसार न हो और घनात्मक भुगतान सन्तुलन बनाए रखने में सहायक हो त्तथा मौद्रिक नीति देश की 
आवश्यकतानुसार साख सृजन कर सके | आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर को नियमित करने के लिए बैक 
दर नीति और खुले बाजार की क्रियाएँ आदि की अपेक्षा व्यापारिक बैको के सुरक्षित कोष सम्बन्धी नीति और 
चथनात्मक साख-नियन्त्रण पद्धतियाँ आर्थिक विकास के दृष्टिकोण शे अधिक महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। 
भारत मे रिजर्व बैक मुद्रा और साख के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त नीतियो को अपनाता है। 

2 पूल्य नीति (2८९ ?०॥८०)--आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणो में परिवहन सिंघाई भारी 
उद्योग आदि आधारिक सरचना (7 ५७०७८) के तत्त्व के विकास पर तथा पूँजीगल वस्तुओं के 
उत्पादन पर भारी व्यय करना पडता है । इनसे उत्पादन मे वृद्धि देर से होती है क्योकि इनकी परिपक्ध 
होने की अवधि लम्बी होती है किन्तु इन परियोजनाओं पर बडी मात्रा मे ध्यय से लोगो की आमदनियोँ 
बढ जाती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मॉग बढ जाती है। इन सब कारणो से मूल्यों मे वृद्धि हो 
जाती है जिसके कारण मजदूरी कच्चे माल आदि की कीमते भी बढने लगती है | इससे विकास 
योजनाओ की लागते भी बढ जाती है और सामान्य जनता को कठिनाइयो का सामना करने के 
साथ-प्नाथ विकास के मार्ग मे भी बाधाएँ उपस्थित होती है | यद्यपि विकास के लिए मूल्यो के ऊँचे होने 
की प्रवृत्ति वाउनीय और अनिषार्य मानी जाती है किन्तु एक सीमा के पश्चात्‌ इनमे कमी या वृद्धि विकास 
के लिए घातक बन जाती है । अत सरकार को उचित मूल्य नीति अपनानी चाहिए जिसका उद्देश्य 
समाज के सभी वर्गों को उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराना उत्पादन विशेषज्ञता और 
कृषि उत्पादन भे बृद्धि के लिए कृषको को प्रेरणास्पद मूल्य दिलवाना और निर्दिष्ट दिशाओं मे साधते को 
प्रवाहित करना होना घाहिए | 

3, राजकोषीय नीति (&.502) 70॥०५)--विकासशील राष्टो मे राष्ट्रीय अयय बहुत कम होटी है अत 
ऐसे देशो के स्थायी विकास के लिए विस्तृत और कारगर वित्तीय नीति का उपयोग महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है | इस सम्बन्ध मे सरकार की आय सम्पन्धी नीति अथवा राजकोषीय नीति कई प्रकार से 
सहायता कर सकती है-..- 
मे (क) ऐसी कर प्रणाली लागू की जाए जो देश मे उपलब्ध समी न्यून साधनों को बधाकर विनियोग 

लगा सके । 

(ख) सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण को अधिकाशत निर्माण की दिणा मे लगाया जाए। 
औद्योगिक और सामाजिक महत्त्व के उद्योगों का विकास सरकार स्वय करे । स्परैगलर का भी यही मत्त है 
कि सरकार बहुत-से कार्य स्वय करके साहसियो की कमी को पूरा कर सकती है। 

(ग) विभिन्न लरीको रो सरकार च्यक्तिग विनियोगो को प्रोत्साहित करे जैसे--व्यक्तिगत उद्योगो 
से कर हटा ले या कम कर दे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे यातायात के साधनो हि अल 
'करे आदि | राज्य द्वारा इन समस्त उपायो को काम मे लाने से देश की आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन 
मिलेगा जिसह्ते राष्ट्रीय आय और समृद्धि मे वृद्धि होगी । कोर्स 

(घ) विकासशील देश के सुप्त और अविकसित साघनो का विदोहन करके देश का आर्थिक विकास 
करने के लिए प्राय घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय लिया जाता है जिसका तात्कालिक प्रभाव यह 
होता है कि कीमते बढ जाती हैं अर्थात्‌ मुद्रास्फीतिजनक परिणाम उत्पन्न हो जाते है। राजकोषीय नीति 
का प्रयोग करके सरकार प्रभावपूर्ण माँग में कमी लाकर मुद्रा-प्रसार की गति को रोक सकती है । यद्यपि 
'यह एक कठिन कार्य है किन्त अग्रलिखित उपायों से राफल हो सकती है-- 


42 लोक /शितत 


(क) लोगों की क्रय-शक्ति का एक भाग अनिवार्य बचत और सार्वजनिक ऋण रीतियो के द्वारा 
कम करके ! 

(ख) विशेष प्रकार के मुद्रा-स्फीति विरोधी कर जैसे--अधि-लाम कर वस्तु-कर विलासिता की 
वस्तु पर कर आदि लागू करके । 

(ग) पूंजीगत कर नकदी-शेष ((8७॥ 89०) एव त्रल सम्पत्तियो पर कर लगा कर | 

(घ) ऐच्छिक बचतों पर अधिक जोर देकर और एक निश्चित सीमा के ऊपर की क्रय-शक्ति को 
समाप्त करने का प्रयत्न करे । 

(ड) मुद्रा-स्फीति विरोधी कर-नीति अपनाकर | 

वास्तव में आर्थिक विकास के प्रारम्मिक वर्षों मे उत्पादन और निवेश पश्चात्‌-सम्बन्ध 
(67 729४0) होने के कारण मुद्रा-स्फीति की समस्या बडी गम्भीर होती है और ऐसी स्थिति मे 
राजकोषीय नीति स्वय मुद्रा-स्फीति को रोकने में उस समय तक आशिक रूप मे ही सफल होगी जब 

त्तक कि उसके पूरक तत्त्वो के रूप में मौद्रिक बचत और उत्पादन के उपाय न अपनाए जाएँ | स्पष्ट है 
कि सरकार राजकोपीय नीति के द्वारा साघनो के वितरण आय के वितरण पूँजी-सचय और मुद्रा स्फीति 
को प्रमावित करती है । 

4 विदेशी व्यापार नीति (00708॥ 7790० 70॥०५)--आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के 
लिए विदेशो से बडी मात्रा मे मशीने औजार कच्चा माल विभिन्न पूंजीगत सामान और तकनीकी विशेषज्ञो 
का आयाते करना पडता है | यह तभी सम्मव है जबकि एक देश के पास पर्यप्त मात्रा मे विदेशी विनिमय 
हो, अत सरकार को अपनी विदेशी-व्यापार नीतियो को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे 
निर्यातों मे वृद्धि और अनावश्यक आयातो मे कमी हो और व्यापार-सन्तुलन मे आधिक्य प्राप्त करके पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा सके कितु आयात नियन्त्रण स्थापित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि ऐसी वस्तुओं के आयात पर रोक लगे जिससे आर्थिक विकास मे बाघा पहुँचती हो | इसी प्रकार उन 
वस्तुओं के निर्यात को भी रोका जाना चाहिए जिनका देश में ही उपयोग करके अधिक आर्थिक प्रगति की 
जा सकती हो । 

5. तटकर नीति (,॥ ?0॥०५)--हटकर नीति के द्वारा सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर 
भारी कर लगाकर स्वदेशी उद्योगो को सरक्षण प्रदान कर सकती है किन्तु पहले यह देख लेना चाहिए 
कि उस उद्योग के विकास के लिए देश मे आवश्यक परिस्थितियाँ है या नहीं | इस दिशा मे तनिक भी 
गलत निर्णय सम्पूर्ण आर्थिक विकास को अस्त-व्यस्त करके दिशाहीनता उत्पन्न कर सकता है। 

6. कार्यशील वित्त प्रबन्धन (१४०॥७४४ ।्रा]आ०८ |(47९०77०॥)--राजकोषीय साधन समाज मे 
जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे कार्यशील प्रबन्ध कहा जाता है | इसके प्रमुख समर्थक ए पी लर्नर की 
मान्यता है कि राजकोपीय नीतियो का प्रयोग देश में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जा 
सकता है । सार्वजनिक वित्त अथवा राजस्व क्रियाओं की उपादेयता का निर्धारण इससे किया जाना 
चाहिए कि वे अर्थ-व्यवस्था मे क्‍या कार्य करती है ? दूसरे शब्दों मे करारोपण सार्वजनिक व्यय 
सार्वजनिक ऋण रोजगार व आय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सन्तुलित-असन्तुलित बजट-निर्माण 
आदि सरकारी अस्त्रो के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि इन 
अस्त्रो के प्रयोग का समाज में उचित या अनुचित किस प्रकार का प्रभाव पडेगा । कार्यशील प्रबन्ध द्वारा 
वास्तव मै सरकार पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के चलन पर निगरानी रखने का भारी उत्तरदायित्व आ जाता 
है । राज्य देश के आर्थिक अवरोधो के प्रति उदासीन नहीं रह सकता | उदाहरणार्थ जब देश में रोजगार 
गिर रहा हो आय स्थिर हो रही हो लाभ मे गिरावट आने लगी हो तो किसी भी सरकार से यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वह देश की इस अव्यवस्था की स्थिति मे मूक दर्शक बनी रहेगी । इस स्थिति मे 
सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह राजकोषीय साधनो द्वारा स्थिति को सामान्य करने के 
व्यापक प्रयास करे और अर्थव्यवस्था को उत्थान के मार्ग पर डाले | 

कार्यशील वित्त प्रबन्धन का उद्देश्य माँग के ऊँचे स्तर पर्याप्त पूर्ति उचित कीमतो और रोजगार व 
आय के ऊँचे स्तर को बनाए रखना है | कार्यशील दित्त प्रबन्धन अरूढिवादी इसीलिए कहा जाता है कि 
वह ऐसी नीति का समर्थन करता है जो राज्य को एकाधिक क्रियाएँ प्रदान करती है | उदाहरणार्थ लर्नर 
का यह दृढ मत है कि करारोपण का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति न होकर ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति होनी 
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चाहिए जो सामाजिक रूप से औचित्यपूर्ण हो । मादक पदार्थों जैसे--शराब्र अफीम गॉज़ा पर लगाए 
गए कर का मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करने के स्थान पर इन वस्तुओं के उपयोग को कम करना होना 
चाहिए | स्वदेशी उद्योगो को बाहय प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध सरक्षण देने के लिए आयात पर भारी 
आयात-कर लगाया जा सकता है | निर्यात की जाने वाली वस्तुओ पर कर से छूट इस्र दृष्टिकोण से दी 
जा सकती है कि जिससे देशी दस्तुएँ अन्तर्राट्रीय षाजार मे प्रतियोगिता का सामना कर सके | यदि 
अर्थव्यवस्था से मुद्रा-प्रसार के कारण कीमतो मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है तो उपभोक्ताओ पर भारी 
कर लगाकर मुद्रा-स्फीतिक प्रभाव को कम किया जा सकता है | विकासशील राष्ट्री मे करारोपण के द्वारा 
चालू उपभोग को कग करके ब्रचत मे वृद्धि की जा सकती है ताकि पूँजी निर्माण के लिए अधिक से 
अधिक राशि प्राप्त हो सके | प्रगत्तिशील करो द्वारा आय और घन के वितरण की विषमताओं को भी कम 
किया जा सकता है । करारोपण का मुख्य उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि इससे कई 
प्रकार के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है| सार्दजनिक व्यय का प्रमुख उद्देश्य केयल आन्तरिक 
शाति व सुरक्षा बनाए रखना और देश की बाहय आक्रमणो से रक्षा करना ही नहीं है बल्कि विकेसित 
अर्थव्यवस्था मे व्यापाए-चक्रो को सार्वजनिक आय मे परिवर्तित करके रोका जा सकता है | वस्तुत 
सार्वजनिक आय वह यन्त्र है जिसका प्रयोग व्यावसायिक क्रिया कलापों मे रहने वाले उतार-चढाव को 
रोकने के लिए किया जा राकता है । प्रमतिशील सार्वजनिक आय से धन के वितरण की विषमता की कम 
किया जा सकता है बल्कि विकसित अर्थव्यवस्था मे व्यापार-चक्रों को सार्वजनिक आय मे परिवर्तित 
करके शेका जा सकता है | घस्तुत सार्दजनिक आय का दीर्घकालीन उद्देश्य देश मे पूर्ण रोजगार की 
अवस्थाओं को पैदा करना होता है | इसी तरह सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य भी आर्थिक विकात्त करना 
होता है । जब तक सार्वजनिक ऋण का उपमोग उत्पादन कार्यों मे होता है तब तक इन ऋणो की 
व्यापक मात्रा भी विन्ता का विषय नहीं है। करगे 
स्पष्ट है कि राजकोषीय नीति देश में स्थायी आर्थिक विकास की अवस्थाओं कौ उत्पन्न करने और 
इसको निरन्तर गति देने के लिए महत्वपूर्ण यन्त्र है। रूढिवादी विचारको की प्रतिक्रियाओं के बावजूद 
आज सभी देशों मे कार्यशील वित्त-प्रबन्चन एक स्थायी स्थान ग्रहण कर घुका है। 
अनुकूलत्म/इष्टत्म बजट-व्यवस्था 
(0979 ऐ००एश॥ह $)४शा) 
आधुनिक आर्थिक व्यवस्था मे बजट नीति का मुख्य उद्देश्य आवटन वित्तरण व स्थिरीकरण 
शाखाओं मै समुचित समायोजन करना होता है | आवटन शाखा के अन्तर्गत बजट नीति का यह उद्देश्य 
रहता है कि उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे साधनों का इस प्रकार आपदन किया जाए कि कुन आर्थिक 
कल्याण अधिकतम हो सके । वितरण शाखा के अन्तर्गत बजट नीति का उद्देश्य यह रहता है कि आय 
का वित्तरण इस प्रकार किया जाये कि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके स्थिरीकरण शाखा के अन्तर्गत 
चजट नीति का उद्देश्य यह रहता है कि अर्थव्यवस्था मे उच्चावचनों पर समुचित नियन्त्रण रखने के लिए 
मॉग का ऐसा स्तर निरन्तर बनाए रखा जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति रहे । इस प्रकार बजट नीति के 
एद्देश्यों की प्राप्ति इन तीनो शाखाओं के बजट मे उपयुक्त समायोजन द्वारा की जाती है । तीनों शाप्षाओं 
के बजट तैयार हो जाने के पश्चावृ उन्हे सकलित (0050॥0000) कर लिया जाता है. तथा 
अर्धव्यवस्था के लिए आय-व्यय कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाता है। कह 
जैसा कि हम जानते है कि सार्वजनिक वित्त यथार्थ विज्ञान होने के साथ-साथ आदर्श विज्ञान भी 
है तथा आधुनिक समय मे इसका आदर्श पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है। सार्वजनिक वित्त के 
प्र्वि एक आदर्शवादी दृष्टिकोण रखने पर इष्टतम बचाट के सिद्धान्त स्वत ही महत्त्वपूर्ण बन जाते है । 
वास्तव भे इष्ट्तम बजट-व्यवस्था द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि वास्तविक बजट इच्धब 
(00गा्) बन सके | समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आर्थिक कल्याण मे वृद्धि करना होता है) 
राज्य आर्थिक कल्याण गे वृद्धि के लिए जिन आर्थिक क्रियाओ को साथन्‍्न करता है वे बजट व्यवस्था की 
आवटन वितरण व स्थिरीकरण शाखाओ के अन्तर्गत आती है | प्रत्येक शाखा का अप आय-व्यव 
कार्यक्रम होता है | इन शाखाओं के आय-व्यय कार्यक्रम को एकीकृत कर यह निधारित किया जाता है 
कि राज्य को कितनी आय प्राप्त करती है व कितनी आय व्यय करनी है| 
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आधुनिक समय मे इट्टतम बजट की सकल्‍्पना करदान क्षमता की सकल्पना के विकल्प के रूप मे 
प्रयुक्त की जाती है | करदान क्षमता के विचार के अनुसार निश्चित सीमा के बाद करो का कार्य करने 
बचत करने व जोखिम उठाने पर विपरीत प्रभाव पडता है | इष्टतम बजट का विचार करदान क्षमता तक 
ही सीमित नहीं है बरन्‌ यह बजट की सारी क्रियाओ की जाँच करता है | करदान क्षमता कै अन्तर्गत 
केवल बजट के एक पक्ष करदान त्क ही समस्या सीमित रहती है जबकि व्यय पक्ष को पूर्णतया उपेक्षित 
रखा जाता है | इस प्रकार करदान क्षमता का विचार पक्षपातपूर्ण है | मसग्रेव के मतानुसार करदान 
क्षमत्ता शब्द ही अपने आप मे पक्षपातपूर्ण है | प्रारम्भ से यह समस्या को बजट के कर-पक्ष तक ही 
सीमित रखता है तथा व्यय-पक्ष को उपेक्षित रखता है | साथ ही यह क्षमता पर ध्यान केन्द्रित रख कर 
सार्वजनिक ब्यय की अधिकतम सीमा प्रस्तावित करता है जो निजी क्षेत्र वहन कर सके जबकि यह उस 
न्यूनतम सीमा की अवहेलना करता है जिसके बिना निजी क्षेत्र का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है । 

करदान क्षमता के अन्तर्गत निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र मूलत प्रतिस्पद्धी होते है । यह माना जाता 
है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का तात्पर्य निजी क्षेत्र मे कमी से है किन्तु इष्टतम बजट व्यवस्था के 
अन्तर्गत दोनो क्षेत्रों को पूरक रूप मे स्वीकार किया गया है । आधुनिक विचारधारा के अन्तर्गत करदान 
क्षमता के विचार के स्थान पर इष्टतम बजट-व्यवस्था को अधिक उपयुक्त माना गया है | इष्टतम 
बजट-व्यवस्था का विचार करदान क्षमता के विचार से निम्न कारणो से श्रेष्ठ माना जाता है-. 

(अ) इष्टतम बजट-व्यवस्था बजट के आय-व्यय दोनो पक्षो का अध्ययन करती है जबकि करदान 
क्षमता केवल एक ही पक्ष अर्थात्‌ कर-पक्ष का ही अध्ययन करती है अत इष्टतम बजट-व्यवस्था करदान 
क्षमता से श्रेष्ठ है । 

(ब) इष्टतम बजट-व्यवस्था निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को एक-दूसरे से पूरक के रूप में स्वीकार 
करती है जबकि करदान क्षमता इन्हे प्रतिस्पर्द्धा मानती है । 


इष्टतम बजट का निर्माण 
(#0राछागाता ण 0फञञ्राव ऐफप्व/९) 

सरकार के आय-व्यय का कार्यक्रम बजट कहलाता है | इष्टतम बजट कुछ आदर्श स्थापित करता 
है जिसके आधार पर वास्तविक बजट मे सशोधन किए जा सकते है | किसी भी बजट के निम्नलिखित 
तीन उद्देश्य होते है 

(अ) साधनो का आवटन (#&]॥0८०00 0 एर८४०७८८५)--साघनो का विभिन्‍न उत्पादन क्षेत्रो मे 
इस प्रकार आवटन किया जाए जिससे कि कुल आर्थिक कल्याण अधिकतम प्राप्त हो सके | 

(व) राष्ट्रीय आय का वितरण (0।ञ्ञा00007 ०0 ४७४०7४ 70070)--राष्ट्रीय आय का वितरण 
इस तरह से किया जाए कि उससे समाज को प्राप्त होने वाली कुल सन्तुष्टि अधिकतम की जा सके । 

(स) स्थिरीकरण ($।७७0॥079भ7०)--स्थिरीकरण के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था मे उत्पन्न होने वाले 
उच्चावचनो से बचने के लिए प्रभावपूर्ण मॉग एव राष्ट्रीय आय की मात्रा के उस स्तर को निरन्तर बनाए 
रखा जाता है जिससे पूर्ण रोजगार की अवस्था बनी रहे | 

ये तीनो उद्देश्य बजट की तीनो शाखाओं अर्थात्‌ आवटन शाखा वितरण शाखा एवं स्थिरीकरण 
शाखा द्वारा प्राप्त किये जाते है | आधुनिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर आधारित सरकारों के समक्ष इन तीनो 
ही शाखाओ के उद्देश्य एक साथ प्राप्त करना आवश्यक होता है | यहाँ पर त्तीनो शाखाओ के कार्यों का 
अलग-अलग वर्णन निम्नानुसार है-- 

()) आवटन शाखा मे बजट (8008० #.0000॥ 89707)--बजट की आवटन शाखा की 
सुख्य समस्या यह है कि सामाजिक वस्तुएँ जिनका कोई बाजार नहीं होता है के लिए कितने साधन 
आवटित किए जाएँ । ये वस्तुएँ है--सुरक्षा बाढ नियन्त्रण राष्ट्रीय राज-मार्ग आदि | करारोपण के क्‍या 
सिद्धान्त होने चाहिए जिससे सामाजिक वस्तुओ की लागत उचित ढय से व्यक्तियो मे बैंट जाए | 
सामाजिक वस्तुओ के लिए सर्वोत्तम ढग से साघन आवटन एव व्यक्तियो के कर हिस्सो के वितरण के 
लिए सरकार को सामाजिक वस्तुओ के प्रति उपभोक्‍्ताओ की सही रुचियाँ जाननी चाहिए | सामाजिक 
वस्तुओ के लिए उपभोक्‍ताओ की सही पसन्द जानना आसान बात नही है। 


अर्थव्यक्‍त्था में चाक्रार की शृप्रिकरा एच शफक्रीय कार्य के /लिए क्षेत्र45 


यदि सामाजिक वस्तुओ की सही पसन्द निर्धारित नहीं होती है तब किए गए प्रयत्नों की सफलता 
सीमित ही रह जाती है अर्थात्‌ यह आवश्यक नही होता है कि समुदाय को प्राप्त होने वाला आर्थिक 
कल्याण अधिकतम हो । अधिमान का निर्धारण न होने पर सरकारी व्यय तथा करारोपण मे भी लाभ के 
सिद्धान्त्र का प्रत्तिपलन सही ढंग से लागू नहीं हो सकेगा | इसी प्रकार करारोपण के समान त्याग 
सिद्धान्त की सफलता भी सीमित ही रहेगी तथा स्षीमान्त सामाजिक लाभ एवं सीमान्त सामाजिक लागत 
का सिद्धान्त सही अधिमान के निर्धारण के अभाव में पूर्णरूप मे लागू नहीं हो सकेगा क्योकि करारोपण 
के लाभ का सिद्धान्त समान त्याग या भुगतान की योग्यता सिद्धान्त एव सीमान्त सामाजिक लाभ और 
सीमान्त सामाजिक लागत का सिद्धान्त सही पसन्द अर्थात्‌ अधिमानो (शल[शटा०6७) के अभाव में पूर्ण 
रूप से सफल नहीं हो पाते है । 
प्रो मसग्रेव ने सामाजिक वस्तुओ के प्रति उपभोक्ताओं की पसन्द जानने के लिए राजनीतिक 
मतदान क्रिया (200८३ ?70८८५५ ण ५४ण०शा?) को सही त्तरीका माना है | मसग्रेव का मत्त है कि 
मतदान क्रिया के आधार पर सामाजिक वस्तुओ के प्रति उपभोक्‍्ताओ की पसन्द को नहीं जाना जा 
सकता है | प्रो ऐरो (४70५) का मत है कि मतदान से भी सही पसन्द को नहीं जाना जा सकता है | 
यदि उपभोक्ता की पसन्द का नमूना बहु-बिन्दु (0४७॥४ए४९ 7०४४:०४) है तो सही पसन्‍्दो को निकालना 
सम्भव है। माना कि तीन व्यक्तियों & 8 व (? के समुदाय के तीन विकल्प है--बड़ा बजद () मध्यम 
बजट ([) तथा छोटा बजट (ग) और उपभोक्ताओं की पसन्द का नमूना निम्नानुसार है-- 
ै की पसन्द का नमूना [>][> या 
98 की पसन्द का नमूना त > गा >] 
(? की पसन्द का नमूना वा >। >वा 
(यहाँ पर चिन्ह > अच्छी अवस्था को प्रकट करता है |) 
इस प्रकार / की पसन्द के अनुसार सबसे अच्छा बजट छोटा बजट होता है 8 की पसन्द के अनुसार 
सबसे अच्छा बजट बडा बजट होता है तथा ( की पसन्द के अनुसार सबसे अच्छा बजट मध्यम बजट होता 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं की पसन्द एक जैसी नही है अत सरकार को यह ज्ञात नही हो 
सकता है कि समाज बडा बजट मध्यम बजट अथवा छोटे बजट मे से किसको पसन्द करता है परन्तु 
प्रौ मसग्रेव का मत है कि गतदाम के द्वारा यद्यपि सही पसन्द प्राप्त नही होती है ठिन्‍्तु यह अनुमान तो अवश्य 
ही लगाया जा सकता है कि सामान्यत समाज की धारणा क्या है ? मस्ग्रेव दो प्रकार के मतदान की व्याख्या 
करता है-.0) १४०३०च३ ४95९७ एएाड़ (४) ?ए939 ७७५९७ ४०७98 इनमे से 720088॥॥) 095९0 ५० 
उत्तम है क्योकि इस प्रक्रिया मे विभिन्‍न विकल्पो को (७0/.४ह दी जाती है । 
आवटन शाखा मे बजट का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार कि पूर्ण 
प्रतियोगिता मे निजी उत्पादक अपने सर्वोत्तम उत्पादन का निधरिण करते है सरकार द्वारा सामाजिक 
वस्तुओ को उस मात्रा तक प्रदान करना चाहिए जहाँ पर कि व्यक्तियो की सामाजिक वस्तुओं के लिए 
समग्र माँग की पूर्ति बराबर हो जाए | इसी प्रकार आवटन शाखा के बजट मे व्यक्तियों की करदेयता का 
भी निर्धारण हो जाता है जो व्यक्ति सामाजिक वस्तुओ के लिए अधिक पसन्द देता है उसकी करदेयता 
भी अधिक होती है । जो कम फ्सन्द देता है उसकी करदेयता भी कम होती है । इस प्रकार आवदन 
शाखा के बजट मे समाज को अधिक से अधिक आर्थिक कल्याण पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है | 
(7) वित्तरण शाखा मे बजट (88ठ82 ॥7 750700/का छ8ः'ा८॥)--बजट की वितरण शाखा का 
मुख्य कार्य सरकारी आय-व्यय कार्यक्रम को इस प्रकार से समायोजित करना है कि आर्थिक कल्याण का 
आदर्श वितरण सम्भव हो सके । यहा पर आर्थिक कल्याण के आदर्श वितरण से तात्पर्य मनुष्यों के मध्य 
कल्याण के समान वितरण से है परन्तु समानता का अर्थ यहाँ पर भी रपष्ट नही किया गया है क्योकि 
समानत्ताएँ कई प्रकार की होती है जैसे--आय की समानता कल्याण की समानता अवसरों की समानता 
आदि । इन सब समानताओ के लिए एक ही प्रकार की नीति की आवश्यकता नही होती है | उदाहरण 
के लिए आय की समानता एवं कल्याण की समानता के लिए एक बजट नीति काम आ सकती है 
जबकि एक दी हुई आय से सब व्यक्ति समान कल्याण ग्राप्त करने की स्थिति मे हो यह कभी सम्मव 
नहीं हो सकता है | आय के आर्थिक कल्याण प्राप्त करने की क्षमताएँ मिन्‍न नही होतीं वरन्‌ कभी-कभी 
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आय-व्यय प्रक्रिया भी आय वी असमानत्ताएँ उत्पन्न कर देती है अत ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है 
जिसके आधार पर उपयोगिताओं की अन्‍्तर-व्यक्तीय तुलना सम्मद हो सके । इसलिए कल्याण की 
समानता या अवसरों की समानता का प्रयत्न करना निरर्थक होगा अत वितरण शाखा में बजट-नीति का 
उद्देश्य आय की समानता लाना होता है | 

(॥) स्थिरीकरण शाखा में वज़ट (89020 ॥ $09]59000)--स्थिरीकरण शाखा में बजट का 
उद्देश्य बिना मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-सकुचन के पूर्ण रोजयार की व्यवस्था को प्राप्त करना होता है । जब पूर्ण 
रोजगार प्राप्त करने में निजी विनियोग, उपमोग एव विदेशी सन्तुलन अपर्याप्त रहते हैं तब सरकार को अपना 
व्यय बढाना चाहिए अथवा निजी विनियोगकर्त्ताओं को विनियोग बढाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | एक 
समय के दौरान तथा एक समय पर पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वी समस्या भिन्‍न-भिन्‍न होती है। एक समय के 
दौरान निजी और सार्वजनिक विनियोग बढ़ा कर उत्पादन क्षमता को बढाया जा सकता है जिससे पूर्ण 
रोजगार प्राप्त किया जा सकता है | इस दौरान सार्दजनिक एव निजी दिनियोग कैदल बढ़ना ही नहीं घाहिए 
वरन्‌ पर्याप्त दर पर बदी हुई क्षमता को सोखना (8950:5) भी चाहिए। 

उप-बजटों का एकीकरण (रट्ह्राआाणा 0 $00 2008५५)--तीनों उप-बजटों को मिलाकर एक 
ध्यापक बजट बनाया जाता है जो सरकार द्वारा बढ़ाई गई आय और किए गए व्ययाँ की सूचना प्रदान 
करता है। 


मसग्रेव का अनुकूलतम/इष्टतम वजट मॉडल 
(05 ञ३४९५१६ (090त43] 90/8९0॥79 ४००९) 

इष्टतम बजट बनाना अत्यन्त कठिन कार्य होता है क्योंकि व्यापक बजट बनाने से पूर्व बजट को 
तीन उप-बजटों में विभक्‍त करना होता है अर्थात्‌ आवटन शाखा वितरण शाखा तथा स्थिरीकरण शाखा 
में बजट का निर्माण करना होता है | इस बजट का निर्माण सर्वप्रथम प्रो मसग्रेद ने किया था| इसी 
कारण से इष्टत्तम बजट को मसग्रंव का इष्टत्म बजट मॉडल भी कहते हैं | प्रो. मसग्रेव ने तीनों 
उप-बजट के निर्माण के लिए कुछ मान्यताएँ निर्घारित वीं जो निम्नानुसार हैं-. 

() अर्थव्यवस्था में दो ही करदाता हैं । 

(2) एक ही प्रकार की सामाजिक सेवा प्रदान की जा रही है। 

आवटन शाखा वित्तरण शाखा व स्थिरीकरण शाखा के व्यवस्थापक अपनी-अपनी शाखा के बजटों 
का निर्माण उन मान्यताओं को लेकर करेंगे जो निम्नानुसार हैं-. 

(अ) आवटन शाखा में बजट निर्माण--आवटन शाखा में बजट-निर्माण करते समय निम्न तथ्यों 
का ध्यान रखना चाहिए-- 

() समाज का निर्माण दो व्यक्तियों # तथा ४ से हुआ है | आवटन शाखा में बजट सन्तुलित होना 
चाहिए सरकारी व्यय की राशि और »% व ४ व्यक्तियों से प्राप्त कर-राशि की मात्रा बराबर होनी चाहिए | 

(४) आवटन शाखा के बजट में » व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कर का भुगतान ५ व्यक्ति की 
शुद्ध कमाई का परिणाम है । » व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले करों का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा 
कि वह कितनी मात्रा में सामाजिक वस्तुओं का उपयोग करत्ता है | यदि »( व्यक्ति सामाजिक चस्तुओं से 
अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है तो उसकी करदेयता भी अधिक होगी | 

(0) आवटन शाखा के बजट में व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला भुगतान ४ व्यक्ति की शुद्ध कमाई 
पर निर्मर करेगा | ४ व्यक्ति द्वारा सामाजिक वस्तुओं से अधिक उपयोगिता प्राप्त की गई है तो उसकी 
करदेयता भी अधिक होगी । 

(॥9 बजट आवटन शाखा के द्वारा & व्यक्ति को प्रदान की गई सामाजिक वस्तुओं एवं बाजार 
द्वारा प्रदात वी गई निजी वस्तुओं की कीमतों का अनुपात वस्तुओं वी लागत एवं > व ४ व्यक्तियों 
द्वारा किए गए करों के मुग्तान के अनुपात बर निर्मेर करता है । 

(२) बजट की आवटन शाखा के द्वारा ४ व्यक्ति को प्रदान की गई सामाजिक वस्तुओं एव बाजार 
द्वारा प्रदान की गई निजी वस्तुओं की कीमतों का अनुपात उन उस्तुओं की लागत एवं ४ तथा 5 
व्यक्तियों द्वारा किए गए कर भुगत्तान के अनुपातों का परिणाम या फलन है । 
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(ब) वितरण शाखा मे बजट निर्माण--वितरण शाखा मे बजट का निर्माण करते हुए निम्न तथ्यो 
का ध्यान रखना चाहिए-- 

(0 ५ व्यक्ति की आय सरकार एवं निजी उपभोक्‍ताओ को बेची जाने वाली वस्तुओ से प्राप्त आय 
का योग होती है। 

(7) ४ व्यक्ति की आय पूर्ण रोजगार की अवस्था में राष्ट्रीय आय मे से > व्यक्ति की आय 
घटाकर जो शेष बचता है उसके बराबर होती है | 

(॥0 वितरण शाखा मे भी बजट सन्तुलित होना चाहिए अत ४ व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये 
हस्तान्तरण भुगतान और 5 व्यक्ति द्वारा की गई कर भुगतान की राशि बराबर होनी चाहिये | 

(0१) वित्तरण शाखा » व्यक्ति की आय कुल आय के उचित अनुपात मे होनी चाहिए | 

(स) स्थिरीकरण शाखा मे बजट निर्माण--स्थिरीकरण शाखा में बजट का निर्माण करते समय 
निम्न तथ्यो का ध्यान रखना चाहिए-... 

0) पूर्ण रोजगार की अवस्था मे कुल राष्ट्रीय आय (0) उपभोग (0) विनियोग () तथा सरकारी 
व्यय (0) के बराबर होती है अरथत्त--(25९+7+ 6 

(0) कुल निजी उपभोग (0) # तथा १ व्यक्तियों द्वारा किए गए कुल उपभोग ((,+८,) की 
मात्रा के बराबर होता है। 

(॥0 % व्यक्धि का उपभोग उसकी आय एवं सामाजिक और निजी वस्तुओ की कीमत अनुपात 
का फलन है। 

(५) ५ व्यक्ति का उपभोग भी उसकी आय एवं सामाजिक और निजी वस्तुओ की कीमत अनुपात 
पर निर्भर करता है । 

(५) स्थिरीकरण शाखा मे ४ व्यक्ति द्वारा किए गए करो का भुगतान उसकी उचित करदेयता के 
अनुकूल होना चाहिए । 

प्रौ मसग्रेव ने उपरोक्त सभी मान्यताओ को निम्न समीकरणो द्वारा स्पष्ट किया है-- 
आर्वटन शाखा 
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०5०. [8 - 7७ - 7७) हैँ (03) 
छः 

बऋ-] ७+ 7७) . (4) 

यहाँ पर 


0- पूर्ण रोजगार आय 

]- निजी निवेश पर व्यय 

७५७ आवटन शाखा मे दी जाने वाली वस्तुओ की लागत 

७५ 5 निजी आवश्यकताओ की सन्तुष्टि के लिए प्रदत्त वस्तुओ की लागत 

॥॥< ३६ द्वारा निजी खरीददारो की बिक्री से प्राप्त आय का अश 

५ ६ ४ द्वारा राज्य को बिक्री से प्राप्त आय का अश 

5 आय का वह अश जो >» को उपयुक्त वितरण के अन्तर्गत मिलेगा 

&७ उत्पादन के करो की आय 

(< कुल निजी उपभोग 

0< वस्तुओं व सेवाओ पर आवटन शाखा का व्यय 

'> कर भुगतान (+) अथवा अन्तरण भुगतान (-) 

8 - बजट सन्तुलन अधिशेष (+) व घाटा (-) 

9.०८ निजी रूप मे क्रय की गई वस्तुओ की कीमत 

९५५०) के लिए आवटन शाखा की वस्तुओ की कीमत 

9५, > ४ के लिए आवटन शाखा की वस्तुओ की कीमत 

85 आवटन शाखा में 

0 वितरण शाखा में 

75 स्थिरीकरण शाखा मे 

%« ६ व्यक्ति 

४-४ व्यक्ति 

ए्र-निबल बजट (3८७ 808९0 

इस प्रकार तीनो उप-बजटो के निर्धारण के बाद सभी करो व अन्तरणो का योग करने पर हमे 
निम्न त्तीन समीकरण प्राप्त होगे-- 





प्र "7७ + 765+ पर (5) 
पक डी ४ 98% 9 (6) 
पृपब+ ४-० 0598 (7) 


अत. उपरोक्त तीनो समीकरणो से हमे सकलित बजट प्राप्त होगा । यहाँ पर समीकरण 
(5) ४ व्यक्ति द्वारा तीनो शाखाओ मे किए गए कर भुगतानों के योग को प्रकट करता है | समीकरण 
(6) ५ व्यक्ति द्वारा तीनो शाखाओं मे किए गए कर भुगतानो के योग को प्ररूट करता है तथा 
समीकरण (7) ५ तथा २ व्यक्तियो द्वारा किए गए कुल मुगतानो के योग को प्रकट करता है। यहा पर 
बजट (8) आधिक्य सन्तुलन अथवा घाटा तीनो ही प्रकार का हो सकता है | 

सन्तुलित बजट मे कुल कर आय और सरकारी व्यय बराबर होता है अर्थात या + 50 
होता है | घाटा बजट मे सरकारी व्यय से कर आय कम होती है अर्थात्‌ 0 > छग होता है | आधिक्य बजट में 
कर आय सरकारी व्यय से अधिक होती है अर्थात्‌ &7' > 6 होता है । आवटन शाखा एवं वितरण शाखा में 
बजट हमेशा सन्तुलित रहता है । कुल बजट यदि असन्तुलित होता है तो इसका अर्थ यह है कि स्थिरीकरण 
शाखा के बजट मे किसी प्रकार का असन्तुलन है। 


व्यावहारिक समस्याएँ--उपरोकत विधि से यदि इष्टतम बजट का निर्माण किया जाता है तो अग्र 
कुछ व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती है. 
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] सरकार सामाजिक बस्तुएँ प्रदान करती है लो इसका यह अर्थ नही कि सरकार स्वय इन 
वस्तुओं का उत्पादन करे । सुरक्षा के लिए साज-सञ्ञा के साधन राज्य भी प्रदान कर सकता है तथा 
निजी उत्पादकों से भी प्राप्त किये जा सकते हैं । यदि सरकार सामाजिक वस्तुओं का उत्पादन करने की 
सोचती है तो उसे शीघ्र अतिरिक्त आर्थिक निर्णय लेने होगे । 

2 बजट की आवटन शाखा साधनो का सामाजिक बवस्तुओ (सुरक्षा शिक्षा राष्ट्रीय राजमार्ग आदि 
का निर्माण) में आवटन करने का निर्णय ले लेती है ! यहाँ पर यह भी निर्णय लेना पडेया कि किस 
माध्यम से साधनो को व्यय कराया जाए और सामाजिक वस्तुएँ प्रदान कराई जाएँ अत इसके लिए कोई 
उचित तर्क नहीं दिया जा सकता है क्योकि सामाजिक वस्तुओ का उत्पादन एव पूर्ति का कार्य राज्य 
अथवा निजी सस्थाएँ दोनो ही कर सकती है । 

आलोचना--मसग्रेव के इष्टतम बजट मॉडल को व्यावहारिक रूप से लागू करने में कई 
कठिनाइयाँ आती है. अत इसकी निम्नलिखित कारणो से आलोचना की गई है-- 

! इस व्यवस्था मे पूर्ण रोजगार आय की मान्यता को माना गया है जो सही नहीं है। 

2 एक संघीय दविकत्त-व्यवस्था मे इष्टतम बजट प्रणाली का क्रियान्वयन और अधिक कठिन हो 
जाता है क्योकि गहों पर प्रत्येक उप-बजट को पहले राज्य के बजट से समायोजित करना होता है 
तत्पश्चात्‌ राज्य के बजट को केन्द्र के बजट के अनुसार समायोजित करना होता है अत संघीय वित्त 
प्रणाली के अन्तर्गत इष्टतम बज़ट-व्यवस्था का क्रियान्वयन सरल नहीं है| 

3 इष्टतम बजट तन्त्र अर्थव्यवस्था के कुछ समष्टि चरो के आधार पर कार्य करता है | विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओ मे जहाँ पर साख्यिकीय सस्थानो का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है व जहाँ पर आवश्यक समष्टि 
चरो के सही ऑकडे उपलब्ध नहीं हो पाते है वहाँ पर इसका क्रियान्वयन कठिन होदः है | 

4 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जहाँ पर आर्थिक विकास पर अधिक महत्त्व दिया जाता है वहाँ 
पर स्थिरीकरण पर अधिक बल दिया जाना सम्मव नहीं होता है | वास्तव मे इन देशो के लिए आर्थिक 
विकास के लिए स्थिरता की अवसर लागत बडी ऊँची होती है ) ये देश यदि स्थिरता पर अपना ध्यान 
केन्द्रित कर लेगे त्तो आर्थिक विकास की दर या गति कम होगी अत इष्टतम बजट-व्यवस्था की तीसरी 
शाखा इन देशों फे लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण नही है । पे 

रोजगार स्थायित्व 
(हक्रए09एश0 53979) ३३0 
रोजगार स्थायित्व अर्थव्यवस्था का उत्तम लक्षण है | आर्थिक स्थि 'ज एतेर्णप्रक्न्दी) स्वत 
अर्थव्यवस्था में सभी देशो मे व्याप्त रहती है । इसका प्रमाव बुराई के पट मैं बेरोजगारी फैलोता है 
अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण इस उत्ार-चढ़ाव को समाप्त कर किए ना सकता है ] राजद रु 
व्यवस्था द्वारा रोजगार के ऊँचे स्तर बनाये रखे जाते है | सार्वजनिक क्र 
भादि से राजकीय व्यय मे वृद्धि कर सरकार रोजगार उपलब्ध कराती है । इससे ५/9::2 72. 
जाता है | उत्तम रोजगार से मॉग वृद्धि होती है व्यावसायिक स्थिति स्थिर बनी ( इसे रोजगार 
स्थायित्व कहते है । मुद्रास्फीति की अवस्था मे राजकीय ऋण तथा उच्च कराघान द्वारा मूल्यों पर 
नियन्त्रण रखा जाता है | रौजगार स्थायित्व को पूर्ण रोजगार के नाम से भी जाना जाता है | यद्यपि 
स्थिरीकरण भी आर्थिक विकास के साथ आवश्यक होता है परन्तु प्राथमिक महत्त्व अधिक विकास को 
देना पडता है । 
निष्कर्ष....इष्टतम बजट प्रणाली का सैद्धान्तिक मॉडल के रूप मे महत्त्व है परन्तु जहाँ तक इसकी 
व्यावहारिकत्ा का प्रश्न है अर्थव्यवस्थाओ की सरचना के अनुसार इस प्रणाली का महत्व होगा । विकसित 
देशो के लिए यह व्यवस्था अधिक उपदुक्‍त है किन्यु विकासशील देशो के लिए यह व्यवस्था अधिक 
व्यावहारिक नहीं है [ 
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सार्वजनिक व्यय सिद्धान्त एवं 


उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव 


(एफ्रांर एकुशथावाएार [॥९०7 € पतश॑5 णा 
ए-०्तालांजणा जाए छंत्रतं)णा०णप) 





प्राचीन अर्थशास्त्रिपों ने सार्दजनिक व्यय की अवहेलना मुख्यत दो कारणों से की थी--प्रथम 
उनका विचार था कि राज्य का कार्यक्षेत्र केबल न्याय पुलिस और सेना तक ही सीमित रहना चाहिए | 
द्वितीय यह विश्वास किया जाता था कि सार्दजनिक आय अप्ययपूर्ण होती है और घन का उपयोग 
सरकार की अपेक्षा निजी व्यक्तियो द्वारा अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है | इसी प्रकार के चिन्तन 
के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय राजस्व शास्त्र में उपेक्षित विषय बना रहा लेकिन 9वीं शताब्दी से यह 
मान्यता दृढ़ता पकडने लगी कि सार्वजनिक व्यय को राजस्व शास्त्र में समुचित महत्त्व दिया जाना 
चाहिए । आज की परिवर्तित परिस्थितियों में यह सर्वमान्य है कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 


सार्वजनिक व्यय का अर्थ और बढता हुआ महत्त्व 
(४९श्ागराए एणी एफ)॥९ एडएशातापा€ ॥70 ॥05 ६९९शा556 [व70790९) 

सार्वजनिक व्यय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाने वाला व्यय है । यह उन खर्चों का सूचक 
होता है जो सरकारी प्रशासन (केन्द्र राज्य एव स्थानीय सरकारो) द्वारा अपने नागरिको की रक्षार्थ तथा 
उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किए जाते है । आधुनिक राज्यों का स्वरूप 
अधिकाधिक कल्याणकारी राज्यों' का होता जा रहा है अत अपने विशाल कार्यों और उत्तरदायित्वों के 
सम्पादन के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है | समाज की आय का एक बडा 
भाग राज्य द्वारा जनता के हितार्थ व्यय किया जाता है | सार्वजनिक व्यय एक ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे सुधार और देश के आर्थिक विकास का कार्य आगे बढाया जाता था | नागरिक 
सदैव यह जानने को उत्सुक रहते है कि उनसे लिए गए घन का उपयोग राज्य द्वारा अच्छे कार्यों में हो 
रहा है अथवा नहीं और इस व्यय का समाज पर क्या प्रमाव पड रहा है ? आज की परिस्थितियों में 
सार्वजनिक आय और व्यय का सम्बन्ध चोली दामन जैसा है | लोक वित्त के कुछ सामान्य सिद्धान्त तो 
इन दोनो विमागो पर समान रूप से लागू होते है | यहाँ तक कि सार्वजनिक व्यय की किसी बडी रकम 
को खर्च करने सार्वजनिक आय की एक भारी मात्रा प्राप्त करने के सम्बन्ध मे निश्चय करने के लिए लोक 
वित्त की सम्पूर्ण योजना का सहारा लेना पड़ा है | इस योजना मे सार्वजनिक व्यय का उतना ही अधिक 
महत्त्व होता है जितना कि सार्वजनिक आय का । 

आर्थिक क्रियाओं मे राज्य की निरन्तर बढत्ती हुई मूमिका तथा सार्वजनिक व्यय द्वारा उत्पादन 
वित्तरण और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय आज अत्यधिक महत्त्व 
प्राप्त कर चुका है । जिन कारणो से आधुनिक राज्यो के कार्यों मे वृद्धि हुई है मुख्यत उन्हीं कारणों से 
सार्वजनिक व्यय भी बढा है | आधुनिक काल मे राज्य के कार्यों मे गहनता और विस्तार दोनो दृष्टियों से 
आशातीत वृद्धि हुई है। गहन वृद्धि से आशय यह है कि उन कार्यों पर व्यय जो राज्य द्वारा प्राचीन काल 
से सम्पन्न किए जाते रहे है (जैसे--प्रतिरक्षा एव कानून की व्यवस्था) आज पहले की अपेक्षा इन पर कई 
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गुना अधिक व्यय किया जाता है | विस्तार ब वृद्धि का अभिप्राय यह है कि राज्य ने अनेक नये-नये कार्यों 
'को अपनाया है जिन पर भारी व्यय किया जाता है । इटली के विख्यात अर्थशास्त्री एफ एस निट॒टो का 
निष्कर्ष है कि चाहे केन्द्रीकृत सरकारे हो या विकेन्द्रीकृत युद्धप्रिय राष्ट्र हो या शान्तिप्रिय बड़े राष्ट्र हो 
अथवा छोटे सार्वजनिक कार्यों के सन्दर्भ मे सभी मे अधिकाधिक वृद्धि की समान प्रवृत्ति पाई है | प्रख्यात 
जर्मन राजक्ोषीय सिद्धान्तवेत्ता एडोल्फ बेगनर के अनुसार--सरकारी क्रियाओं का क्षेत्र निरन्तर बढ रहा 
है और उनकी मात्रा भी । सरकारे नये-नये कार्यों को आरम्म कर रही है और पुराने तथा नये दोनो 
प्रकार के कार्यों को अधिक कार्यक्षमठा के साथ सम्पन्न कर रही है । ऐसी स्थिति मे सार्वजनिक व्यय में 
वृद्धि होना स्वाभाविक है । 


सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि के कारण 
((405९$ एल €क्षञत्राए भा एफ)ा। ६&>फएशा807९) 
अथवा 
सार्वजनिक व्यय का उद्गम व विकास 
(0णष्ठा ग्रात 0९१९७एाशा। ण एफ) एऋशातापरारे 

सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि के प्रमुख कारण सक्षिप्त मे निम्नानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

] कल्याणकारी राज्य की विधारधारा--सरकार की क्रियाओं का निरन्तर विस्तार हुआ है | जहाँ 
प्राचीन समय मे सरकारे अपने को विदेशी प्रतिरक्षा की समस्याओं तथा कानून ब व्यवस्था की स्थापना 
तक सीमित रखती थी वहाँ अब उन्होने अनेक ऐसे कार्यों तथा सेवाओं को सम्पन्न करने का जिम्मा ले 
लिया है जो प्राचीन सम्रय में सम्पन्न नहीं किए जाते थे | उन्नत देशो मे सरकारी क्षेत्र अथवा सगठन का 
महत्त्व तथा उसका विस्तार इसलिए अधिक बढ गया है क्योकि इसी शताब्दी के मन्दी काल में 
गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य सम्पादन में बडी गम्भीर कमियाँ पाई गईं | आज ऐसी कोई क्रिया नहीं है 
जिसे सरकार अपने हाथ में नही ले सकती हो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमे वह प्रवेश न कर सकती 
हो | राज्य की क्रियाओं मे वृद्धि का मूल कारण यह है कि पिछले सौ वर्षों की अवधि मे वे मूलभूत उद्देश्य 
एव लक्ष्य ही बदल गए है जिनके लिए राज्य की स्थापना होती है । 9वीं शत्ताब्दी का राज्य मुख्य एव 
मूल रूप से एक पुलिस राज्य था जिसका मुख्य कार्य नागरिको की विदेशी हमलों से रक्षा करना तथा 
देश के अन्दर कानून व व्यवस्था की स्थापना करना था परन्तु पुलिस राज्य की इस पुरानी विचारधारा 
का स्थान अब 20वीं शताब्दी की कल्याणकारी राज्य की विचारधारा ने ले लिया है जिसका मुख्य लक्ष्य 
अपने नागरिकों का आर्थिक राजनीतिक एवं स्रामाजिक कल्याण करना है | राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य 
में म्गरी परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप आधुनिक सरकारे यह समझग्नी हैं कि देश के आर्थिक एव 
सामाजिक कल्याण व सामाजिक जीवन में सुधार करने के अलावा उनका आधारभूत कार्य व्यावसायिक 
चक्रो को समाप्त करना देश मे पूर्ण रोजगार की दशाएँ उत्पन्न करना तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर को 
जैक उमा है / यहाँ आर्थिक क्रियाओं के क्रीफ अहत्वपूर्ण केक्रो करा उत्सेया कियए जा सपा है ॥ ऋषाणा 
सरकारे पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए क्षतिपूरक व्यय करती है | दूसरे भारत जैसे 
अल्पविकरित देशो मे भारी माज्ा मे धन आर्थिक विकास तथा प्रगति के लिए विकास कार्यों पर व्यय 
किया जा रहा है | तीसरे सरकारे शिक्षा पर विशेष रूप से निशुल्क शिक्षा पर तथा सामाज़िक सुरक्षा 
के उपायो पर बडी रकमे खर्च करती है । इस प्रकार राज्य की मूलभूत विचारधारा मे परिवर्तन हो गया 
है जिसके परिणामस्वरूप अब राज्यो द्वारा नये-नये कार्य सम्पन्न किए जा रहे है जिससे सरकारी खर्च मे 
वृद्धि हो रही है )' 

2. जनसख्या मे वृद्धि--राज्यो के क्षेत्रफल तथा जनसख्या मे ठद्धि का सीधा प्रभाव राजकोष व्यय 
पर पडा है | समाज मे अधिकत्तम लाम के अनुसार सरकार को जनसख्या की सुरक्षा और सुख-सुविधा 
के विभिन्न साधन जुटाने पर काफी व्यय करना पडता है | भारत जैसे देश मे तो जनसख्य वृद्धि की दृष्टि 
से प्रतिवर्ष एक नया आस्ट्रेलिया बन जाता है | जनसख्या बढने से जन स्वास्थ्य सार्वजनिक शिक्षा 
आवागमन के साधनों के विकास सार्वजनिक मनोरजन केन्द्रों के निर्माण आदि की विकट समस्याएँ 
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उत्पन्न हो जाती है और बिना पर्यात व्यय के सरकार इन समस्याओं का समाघान नहीं कर सकती | 
जनसख्या वृद्धि जनता के प्रति जिम्मेदारी को बढा देती है अत सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है 
3 नगरीकरण की प्रक्रिया--नगरीकरण की निरन्तर प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे खर्चों में पर्याप्त 
वृद्धि हो गई है जो जान माल की रक्षा के लिए आवश्यक हैं | शहरी जीदन की परिस्थितियाँ सरकार पर 
अनेक नये उत्तरदायित्व डाल देती हैं जैसे--खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और समुचित वितरण 
जन स्वास्थ्य मे सुधार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मलमूत्र विसर्जन के स्थानों का प्रबन्ध शिक्षा के उच्च 
स्तर का विकास आवास-गृहो का निर्माण आदि | 
4 युद्ध एव युद्ध की तैयारियौं---युद्ध व्यय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सबसे बडे कारणों में से 
एक है। आधुनिक राज्य युद्ध की तैयारियों तथा युद्धो पर जितनी व्यापक मात्रा में व्यय कर रहे हैं उतना 
व्यय मानव इतिहास के किसी युग मे नहीं हुआ । आघुनिक राजनीति के शीत-दुद्ध और साम्यवादी तथा 
पूँजीवादी खेमो मे विश्व के विभाजन ने ससार के सभी देशो को दाघ्य कर दिया है कि वे सदा सशस्त्र 
रहे और युद्ध की तैयारियो मे ढील न आने दे । पड़ौसी देशो के निरन्तर आक्रामक रवैये के कारण भारत 
जैसे शान्तिप्निय राष्ट्र को भी प्रतिरक्षा पर मारी घनराशि व्यय करनी पड रही है जिसका आकार प्रतिवर्ष 
डढढता ही जा रहा है | प्रतिरक्षा मद पर इतना अधिक व्यय किया जाता है कि अनेक देशो की सरकारों 
को प्राय आन्तरिक और बाह्य दोनो प्रकार के ऋण लेने पडते हैं जिन पर प्रतिदर्ष क'फी ब्याज चुकाया 
जता है। सर्वजनिक ऋष्गे का अधिकाश उपयोग यौद्धिक क्यों में होता है जो युद्ध के पूर्व युद्ध के 
समय और युद्ध के दाद सदैव चलता रहता है जिसका कुप्रमाव दश्त्दियों तक रण'्र और समाज की 
प्रगति को अवरुद्ध कर देता है वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप विनाशकारी आणविक शस्‍स्त्रो के निर्माण 
पर प्रतिदर्ष इतना अधिक व्यय किया जा रहा है कि यदि उस घनराशि को आर्थिक और स'माजिक 
कल्याण में व्यय किया जाए तो हम आज की स्थिति से कई गुना आगे पहुँच सकते हैं | एक अनुमान के 
अनुसार सयुक्‍तराज्य अमेरिका लगभग 80 से 85 प्रतिशत भाग केवल प्रतिरक्षा पर खर्च करता है । भारत 
मे सुरक्षा व्यय 960-6] में 249 करोड रुपये था जो बढकर 982 83 में 5350 करोड रुपये और 
984 85 (बजट) मे 6800 करोड रुपये हो यया तथापि प्रतिश्तत के रूप में देखा जाए तो इस ब्यय में 
निरन्तर कमी आ रही है | जहां 965-66 मे सुरक्षा व्यय कुल व्यय का 32.5 प्रतिशत था वहाँ 
982 83 मे यह 645 प्रतिश्त रह गया | 983 84 मे 6.2 प्रतिश्त 984 85 में 5.2 प्रतिश्त 
१995 86 में 5 प्रतिश्त 3986-87 मे 63 प्रतिशत 987 88 में 68 प्रतिशत 988 89 में 36.9 
मे प्रतिशत हो गया । 989 90 के बजट प्रावधान मे सुरक्षा व्यय पर 300 करोड रुपये व्यय का 
प्रादइघान रखा गया था जबकि वर्ष 994 9» मे रक्षा सेदाओं पर 23000 करोड रुपये का व्यय किया 
गया। 
$ सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं मे वृद्धि--सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं मे वृद्धि करके 
कल्याणकारी राज्य का स्दरूप धारण करने से राजकीय व्यर बहुत अधिक बढ गया है | सामाजिक 
शिना यिशसन औमारे।'मत्त। 'भक्तृत्वलास ऊदि सामाजिक सुरक्षा येजनाओं पर प्रीतद्व सरकार को कपफी 
व्यय करना पडता है। शिक्षा स्वास्थ्य अपदि का मार घीरे धीरे पूर्णतत राज्य पर आता जा रहा है। 
नागरिको के आर्थिक र'जीतिक और सामाजिक कल्याप का उत्तरद'यित्व जितना अप्ज राज्यों को वहन 
करना पड रहा है उतना प्राचीनकाल मे कभी वहन नहीं करना पडता था। आज के राज्य 9वीं शताब्दी 
के पुलिस राज्य से सर्वधा मिन्न है। सामाजिक जीवन मे सुधार करने के अतिरिक्त आधुनिक राज्यों का 


मूल कार्य व्याइसयिक चक्रों को समप्त करना देश में पूर्ण रोजगार की दश्पएँ उत्पन्न करना तथा 
आर्थिक क्रियाओं के स्तर को ऊँचा उठाना है | 





6 राजनीतिक जागरण-राजनीतिक जागरा सर्षजनिक व्यय मे दृद्धि का एक बडा करण है। 

आधुनिक प्रजातान्द्रिक राज्यों मे चुनाव रूमाओं ससद्‌ आदि पर भारी व्यय करना पडता है तथा 
राजनीतिक 

नीतिक दृष्टि से जागरूक जनता के रुख और सन्‍्तोष के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर 


अधिकाधिक ध्यान देना पडता है । आज 'जनता द्वारा जनता का तथा जनता के लिए शासन' एक बडा 
महँगा श्यसन है। 
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7. विश्व की महान भनन्‍्दी--जैसा कि एण्डले सुन्दरम्‌ एव अग्रवाल ने लिखा है--पिछले लगमग 
67 वर्षों से सरकार के कार्यों मे वृद्धि के लिए जिम्मेदार एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण 929-30 की 
बड़ी भन्‍दी भी रही है। इस बड़ी मन्‍्दी के कारण सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया और इस 
कारण भी सरकार को अनेक नये कार्य हाथ मे लेने पडे | प्रथम, सरकार ने अनेक ऐसी कार्यवाहियाँ कीं 
जिससे कि उद्योग, कृषि तथा श्रम को प्रोत्साहन मिले ) दूसरे, सरकार ने अर्थव्यवस्था पर अपना 
नियन्त्रण बढ़ा लिया ! अन्त मे, सरकार ने अपने कच्यो पर यह जिम्मेदारी भी ले ली कि बह पूर्ण 
रोजगार की व्यवस्था करेगी और जन-कल्याण के लिए कार्य करेगी । जन-कत्याण के कार्यों में ऐसे 
लोगों एवं वर्गों के लिए सुविधाएँ जुटाना शामिल है जिन्हे कि समाज में कुछ मामलों मे बहुत कम 
सुविधाएँ तथा अवस्तर प्राप्त है | मन्दी के कारण उत्पन्न कार्यों मे महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व था--सहायत्षा 
कार्यों का आरम्म करना जिससे कि ग्रेकार लोगों को रोजगार दिया जा सके | सरकार आर्थिक विकास 
पर भारी धनराशि खर्च करती है । आधुनिक सरकारो की विनियोग सम्बन्धी क्रियाएँ भी 20वीं शताब्दी में 
सरकारी खर्च में होने दाली वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण है| 

$. वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि--वस्तुओं के मूल्यो मे वृद्धि होने से राजकीय व्यय काफी बढा है | 
एक व्यक्ति की तरह सरकार को भी विभिन्न वस्तुएँ और सेदाएँ खरीदनी पडती है और इन दस्तुओं तथा 
सेवाओं के मूल्य मे वृद्धि होने से सरकार को पहले की तुलना से अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है । 
सरकार को अपने कर्मचारियो को महँगाई भत्ता देना पडता है समय-समय पर उनकी वेतन वृद्धि करनी 
पडती है | साथ ही विकास योजनाओं का व्यय भी निरन्तर बढ रहा है। 

9, गैर -सरकारी उत्पादको की सहायता--गैर-सरकारी उत्पादको को सरकारी सहायता देने की 
नीति राजकीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है । आधुनिक सरकारे किसानो और उद्योगपतियो को ऋण देती 
हैं, अनेक ससथाओं को दान और सरकारी अनुदान देती है निजी क्षेत्र के उद्योगो का आवश्यकतानुसार 
यान्त्रिक ज्ञान तथा अन्य सूचनाएँ प्रदान करती है और इस प्रकार उत्पादन के प्रयत्नों में अधिकाधिक 
सहायता कार्यों पर पर्यप्त व्यय करती है । 

40. उद्योगों का राष्ट्रीयरण--उद्योगो के राष्ट्रीयीरण के फलस्वरूप सरकारों को व्यापक 
घनराशि क्षत्तिपूर्ति के रूप में देनी पडती है । समाजवादी अर्थनीति से प्रभावित्त राज्य अधिकाधिक उद्योगों 
को अपने हाथ मे लेते जा रहे है और स्वय बडे-बडे उद्योगों की स्थापना कर रहे है जिनका मुख्य उद्देश्य 
लाभ कमाना इतना अधिक नहीं होता जितना जन-सामान्य की सुरक्षा और सेवा करना | इसी उद्देश्य से 
प्रेरित होकर भारत सरकार ने बडे बैकों का राष्ट्रीयरण कर दिया था | आज के बैंक समाज के 
निर्धनतम वर्ग को सहायता देने लगे है जिससे उत्पादन और उत्पादकता मे आशातीत वृद्धि हुई है। 

॥. आवश्यकताओं की सामूहिक सन्तुष्टि--आवश्यकताओं की सामूहिक सन्तुष्टि को आज भारी 
महत्त्व दिया जाने लगा है । इससे एक ओर तो मितव्ययता होती है तथा दूसरी ओर नागरिकों को 
व्यक्तिगत असुविधाओं का सामना नही करना पडता | जो कार्य पहले व्यक्तियो द्वारा किए जाते थे वे 
अब अधिकतम राज्य द्वारा किए जाने लगे हैं । उदाहरणार्थ गगरों मे जल-पिद्युत यातायात व्यवस्था 
आदि पर सरकार व्यापक व्यय कर रही है। 

2. जीवन-स्तर मे वृद्धि--राष्ट्रीय घन राष्ट्रीय आय और जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि से 
सार्वजनिक व्यय बढा है | समाज के प्रत्येक सदस्य की औसत राशि और आय मे जितनी वृद्धि होगी 
राजकीय व्यय मे भी लगभग उतनी ही बढोत्तरी होगी । साथ ही देश अथवा समाज मे घन तथा आय की 
जितनी अधिक असमानता होगी राजकीय व्यय का क्षेत्र भी उतना ही अधिक बढेगा | विगत वर्षों में 
ससार के सभी देशो में राष्ट्रीय घन और राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हुई है और वितरण में असमानत्ता 
बढ़ी है अत सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र निरन्तर व्यापक होता गया है | जनता के तुलनात्मक रूप से 
सम्पन्न होने से समाज की करदेय क्षमत्ता बढी है तथा सार्वजनिक आय मे उरी के अनुसार बृद्धि हुई है । 
सार्वजनिक आय के बदने से सरकार की व्यय क्षमता बढ गई है। राष्ट्रीय आय मे वृद्धि से जीवन-स्तर 
ऊँचा होता जा रहा है और जनता की सरकार से की जाने दाली माँगो के स्तर मे वृद्धि हो रही है अत 
सरकार को जनहित के लिए पहले से अधिक रकम खर्च करनी पड रही है | यह दिशा निरन्तर 

विकासमान है| 
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3. आर्थिक नियोजन--आर्थिक नियोजन की नीति सार्दजनिक व्यय मे भारी वृद्धि का एक प्रमुख 
कारण है । आज प्राय सभी विकासशील और विकसित राष्ट्र नागरिकों के जीवन स्तर और देश की 
आर्थिक समृद्धि के लिए पूर्ण रोजगार की दिशाएँ उत्पन्न करने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा ले 
रहे है जिसमें भारी राजकीय व्यय होता है | भारत मे पचवर्षीय और एकवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक 
क्षेत्र मे जो विपुल घनराशि व्यय की गई है, वह बढते हुए सार्वजनिक व्यय का एक स्पष्ट प्रमाण है | 
वर्ष 994-95 की वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वर्तमान मूल्यों के आधार पर ,2,97 
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था | भारत की योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय-दृद्धि का एक 
अनुमान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है 








योजना राधि 
प्रथम योजना ],560 करोड़ रुपये 
द्वितीय योजना 3,650 करोड रुपये 
तृतीय योजना 6,300 करोड रुपये 
चतुर्थ योजना 3,655 करोड रुपये 
पंचम योजना 36,703 करोड रुपये 
छठी योजना 84,000 करोड रुपये 
सातवीं योजना ,80,000 करोड़ रुपये 
आठवीं योजना 4,34,00 करोड रुपये 





[4. विकासशील देशो को सहायता--विकासशील देशों को सहायता देने की नीति के फलस्वरूप 
वर्तमान काल मे विशेषकर विकसित राष्ट्रो के राजकीय व्यय मे उल्लेखनीय बृद्धि हुई है। यह सहायता 
ऋण के रूप भे भी होती है और अनुदान के रूप मे भी | भारत को अब पश्चिमी पूँजीवादी राष्ट्री की 
अपेक्षा समाजवादी राष्ट्रों से व्यापक सहायत्ता प्राप्त हो रही है । 

45. दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था और नागरिक प्रशासन--दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था और स्वार्थपूर्ण नागरिक 
प्रशासन सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है | सरकारी विभागों में प्रष्टाबार 
और वित्तीय अव्यवस्था के उदाहरण प्रतिदिन पत्र-पत्रिकाओं मे पढने को मिल जाते है | विभागों में 
बहुत से खर्च आवश्यकता से अधिक किए जाते है । भारतीय लोकसभा में इस सम्बन्ध मे अनेक बार 
वाद-विवाद हो चुका है कि दोषपूर्ण वित्त-व्यवस्था का परिणाम केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों पर 
बढता हुआ व्यय है, किन्तु अब इस व्यय की अनावश्यक वृद्धि को नियन्त्रित करने के प्रयास हो रहे 
है और कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादन बढाने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। आज 
ससार के अधिकाश देशो मे प्रशासन का जाल मकडी के जाले की तरह फैलता जा रहा है, जिससे 
प्रशासनिक व्यय में भारी वृद्धि हुई है । 

(6. स्थानीय और सामयिक सामाजिक समसस्‍्याएँ--स्थानीय और सामपिक स्नाभाजिक समस्याएँ 
सार्वजनिक व्यय में काफी वृद्धि कर देती है। उदाहरणार्थ, देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के 
पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को विशाल धनराशि व्यय करनी पडी है । 
बाग्लादेश पुक्ति सग्राम के समय भी एक करोड से अधिक आए शरणार्थियो पर भारी व्यय करना 
पडा रे श्रीलका मे तमिल-समस्या के कारण व आतकवादी गतिविधियो के कारण अनावश्यक व्यय 
बुढा है 

7. आकस्पिक सकट---पडौसी देश अपने ही क्षेत्र में आत्तक मचाकर दूसरे देश पर अनावश्यक 
आर्थिक बोझा लाद देते है । अप्रेल 797 मे पाकिस्तान द्वारा अपने ही भू-भाग पूर्वी बगाल मे जो भीषण 
नर-सहार किया गय। और जिस प्रकार का अन्गवश्यक आतक पैदा किया गया उसके फलस्वरूप भारत 
में शरणार्थियों का तौंता लग गया था | 97!-72 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार पर 
]00 करोड़ रुपये से भी अधिक का भार पडा था और जब से आज तक यह भार बढता ही चला आ 
रहा है | दक्षिण मे तूफान बढ व श्रीलका के शरणार्थियों से भारत पर व्यय भार की मार पडी थी | 
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8, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएँ---अन्तर्रा्रीय सगठन और सस्थाएँ किसी न किसी रूप में 
विभिन्न राष्ट्रो की सार्दजनिक आय का कुछ माग अवश्य ही व्यय करा देती हैं| उदाहरण के लिए विश्व 
के लगभग सभी अथवा अधिकाश राज्य सयुक्त राष्ट्रसघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैक जैसे 
अन्तर्राष््रीप सगठनों के सदस्प है | अत. वार्षिक चन्दे के रूप में और इसके अलावा भी स्थानीय 
प्रतिनिधियों, अन्तर्राद्रीय सम्मेलनो आदि पर भी प्रतिदर्ष काफी व्यय करना पडवा है | 

सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि अयुक्तिसगत अथवा अवाछनीय नहीं है, पर यह वृद्धि ऐसे कार्यों मे होनी 
चाहिए जिससे जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो । सार्वजनिक आय का व्यय मितव्ययिता के साथ किया 
जाना चाहिए । एक स्वच्छ, ईमानदार और कुशल प्रशासन अवश्य ही सार्दजनिक व्यय की प्रभावशाली 
और लोक-कल्याणकारी नीति अपना सकता है | वास्तव मे सार्दजनिक व्यय इतना लचीला मुद्दा है कि 
'यह समाज की आवश्यकताओं द इच्छाओं, देश के आर्थिक विकास की अवस्था, जनसख्या के आकार 
तथा थुण, लोगो की राज्य पर निर्भरता, लोगो की करदेय-क्षमता आदि विभिन्न बिन्दुओं पर निर्भर करता 
है । प्रो. ब्रिवलर (8॥0॥॥&) कै इस मत स॑ सहमत होना कठिन है कि “कुछ व्यक्तियो के दृष्टिकोण से 
सार्दजनिक व्यय की प्रत्येक तुलनात्मक वृद्धि एक अभिशाप है जबकि कुछ के दृष्टिकोण से यह प्रसत्रता 
की बात है और कुछ इसके प्रति उदासीन है | सरकारी व्यय की समुचित सीमा के रूप मे राष्ट्रीय आय 
के किसी निश्चित प्रतिशत का सकेत दे पाना असम्भव है क्योकि ऐसी सीमा तुलनात्मक परिस्थितियों पर 
निर्मर करती है |" 


सरकारी सेवाओं के विस्तार के मूलभूत कारण 
(छ490 २९३७०॥३ 0 छोघलाह00 0 05090: $दच्यट९७) 

ऐसे अनेक तत्त्व है जो सरकारी खर्च मे निरन्तर वृद्धि के कारणो की व्याख्या करते है तथापि, 
कुछ राजकोषीय सिद्धान्तवेत्ताओं ने सरकारी सेवाओं मे विस्तार के मूलभूत कारणों का पता लगाने की 
कोशिश की है । एक कारण है सरकारी सेवाओं की आय की लोब (00०7० छाया) | आय की 
लोच वास्तविक आय मे परिवर्तन होने पर मॉगो मे होते वाले परिवर्तन का एफ माप है | जैसे-जैसे 
वास्तविक आय बढती है, सभी वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढती है और यह तथ्य इसकी व्याख्या करने 
के लिए पर्याप्त है कि लोग अधिक सरकारी सेवाओं की मॉग क्यो करते है | दूसरा कारण यह है कि 
सरकारी सेवाएँ स्वभावत ही अविभाज्य होती है, अत उनका सापूहिक रूप से चुनाव करना होता है। 
गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति मे, मूल्य का सीधा सम्बन्ध किसी विशेष वस्तु अथवा सेवा की प्राप्ति से होता 
है परन्तु सरकारी सेवाओं की अदायगियो को, पूर्णत अथवा अशत ऐसी सेवाओं के लाभो की प्राप्ति से 
अलग करना पडता है | सामूहिक आवश्यकताओं को लागतों से पृथक रखकर चुनना होता है | कुछ 
लौगो ने वेगनर के नियम की व्याख्या बढते हुए भ्रम-विभाजन (00५80॥ ०६[.8009) के रूप मे करने 
की कोशिश की है । अर्थात्‌ यह कि व्यक्ति अपनी अधिकाधिक आवश्यकताओं को राज्य की सहायता से 
सन्तुष्ट करने लगता है, परन्तु डॉल्टन ने कहा है. श्रम-विमाजन के अर्थों मे इसकी व्याख्या अपर्याप्त है 
क्योंकि यह इस तथ्य का उल्लेख नहीं करती कि राज्य लगातार नए-नए कार्यों को अपने हाथ मे ले रहा 
है और पुराने कार्यों पर अपना पजा दृढ़ कर रहा है” जो ठीक ही है। 

डॉल्टन के अनुसार ऐसे त्तीन मूलभूत कारण है जो वेगनर के नियम (ंशप्ठाल 5 .29) की 
च्याख्या करते है। सर्वप्रथम, अनेक क्षेत्रो मे किए जाने वाले आधुनिक विकास कार्यों ने निजी सगठनो के 
मुकाबले सरकारी प्रशासन की कार्यक्षमता में अधिक वृद्धि की है | निजी एजेन्सी की तुलना में सरकारी 
अधिकारियों का चुनाव (0४०८७) बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है । दूसरे कुछ क्षेत्रों मे किए जाने चाले 
आधुनिक विकास कार्यों में सरकारी अधिकारियों (9009॥० #णा॥०7७८$) के लिए यह आवश्यक बना 
दिया गया है कि वे ऐसे नए कार्यों को अपने हाथ मे ले जो कि वस्तुल गैर-सरकारी उद्यम द्वाश प्रारम्भ 
नहीं किए जा सके है | इसका एक सुन्दर उदाहरण है आधुनिक नगरो के जन-स्वास्थ्य 
(0७॥८ प्॒ृ८॥0) की व्याख्या करना । तीसरे, जहाँ गैर-सरकारी अथवा निजी खर्च अनेक वस्तुओं और 
बाओं के व्यक्तिगत एव अनन्य उपयोग (प्राताशतत शव &४टए5५० 059) की व्यवस्था करता है, 
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वहाँ सरकारी खर्च एक समुदाय त्तथा सम्मिलित उपयोग (एणाग्राप्रार्वा जात ॥्रट्पशए८ एं5०) की 
व्यवस्था करता है उदाहरण के लिए पार्क अजायबघर और आर्ट गैलेरी आदि | 


सार्वजनिक व्यय तथा निजी व्यय मे अन्तर 
(शञाशिशा९९ एशछरशा ए4प्रार ज्ञात एस्‍रआऑस् एज्फ्शाताफा ९) 

सार्वजनिक व्यय और निजी व्यय मे काफी समानताएँ पाई जाती है यथा--दोनों की समस्‍्याएँ 
प्राय एक सी होती है दोनो में आय तथा व्यय के बीच सामजस्य स्थापित किया जाता है दोनों में 
आय व्यय के सम्बन्ध मे समान नीति अपनाई जाती है दोनो पर आर्थिक नियम समान रूप से लागू होते 
है और दोनो मे वित्त व्यवस्था का रूप एक सा होता है | इन समानताओं के बावजूद सार्वजनिक व्यय 
और निजी व्यय मे पर्याप्त अन्तर विद्यमान है जिन्हे अर्थ वैज्ञानिकों ने निम्नानुसार गिनाया है-- 

] उद्देश्य का अन्तर--सार्वजनिक व्यय की तुलना मे निजी व्यय का उद्देश्य बहुत सीमित होता 
है । निजी व्यय का उद्देश्य मुख्यत्त निजी लाभ प्राप्त करना होता है और जबकि व्यक्ति प्राय ऐसे मदों 
पर व्यय करता है जिससे उसे स्वय को या उसके परिवार के सदस्यों को लाभ प्राप्त हो । इसके विपरीत 
सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य व्यापक होता है | सरकार जन-कल्याण के लिए भारी व्यय करती है | उसे 
ऐसे कार्यों पर व्यय करना पडता है जिनसे लाभ की कोई आशा नहीं होती । सार्वजनिक व्यय जनहित 
की भावना पर आधारित होता है | 

2 आय व्यय के समायोजन मे अन्तर--निजी व्यय प्राय आय के अनुसार किया जाता है जबकि 
सार्वजनिक व्यय राज्य की आय पर निर्भर करता है । निजी व्यय के सम्बन्ध में यह कहावत है कि 

कपड़े के अनुसार ही कोट को काटना चाहिए (९0 ४०ए ००० ३०००प०॥ह ॥0 ००॥) सार्वजनिक 
व्यय पर लागू नही होती । सार्वजनिक व्यय मे सबसे पहले होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है 
और उस व्यय की पूर्ति के लिए आय के साधनों की खोज की जाती है | 

3 लोच का अन्तर--निजी व्यय मे लोच होती है अर्थात्‌ व्यक्ति अपना व्यय घटा बढा सकता 
है । इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय मे लोच नहीं रहती और कभी कभी तो व्यय को घटाना बहुत ही 
कठिन हो जाता है क्योकि शासन का प्रत्येक विभाग अपनी मॉग पर अडा रहता है | कई बार सरकार 
चाहते हुए भी अपने कर्मचारियो की छटनी नहीं कर पाती क्योकि कर्मचारियो की हडताल का भय रहता 
है | इस प्रकार जहा निजी व्यय मे अनिवार्यता नहीं होती वहाँ सार्वजनिक व्यय में अनिवार्यता का गुण 
पाया जाता है। 

4 नियन्त्रण मे अन्तर--निजी व्यय पर व्यक्ति का अपना नियन्त्रण रहता है जबकि सार्वजनिक 
व्यय पर ससद्‌ और महालेखा परीक्षक एव नियन्त्रक का नियन्त्रण रहता है | इस प्रकार जहाँ निजी व्यय 
में व्यक्ति को स्वतन्त्रता रहती है वहा सार्वजनिक व्यय स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता | 

$ मितव्ययता का अन्तर--सार्वजनिक व्यय की तुलना मे निजी व्यय मे मितव्ययता की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाता है । 

6 प्रभाव का अन्तर--निजी व्यय यदि सतर्कता और सावधानी के साथ न किया जाए तो उसका 
प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पडता है लेकिन सार्वजनिक व्यय का यदि सततर्कतापूर्ण प्रयोग न किया जाए तो 
उसका प्रभाव समूचे समाज तथा देश के आर्थिक जीवन पर पडता है | सरकार को क्षत्ति पूर्ति के लिए 
भारी कर लगाने पडते है जिनका भार जनता पर पडता है| 

7 कार्य क्षेत्र का अन्तर--निजी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र सीमित होता है अत उसके व्यय का क्षेत्र 
भी सीमित होता है जबकि सार्वजनिक सस्थाओं का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण व्यय का क्षेत्र 
भी व्यापक होता है| सार्वजनिक सस्थाओं पर गम्भीर दायित्व होते है जिनकी पूर्ति के लिए उन्हे अपनी 
व्यय नीति पर्याप्त उदार रखनी पडती है । 

इस प्रकार निजी व्यय और सार्दजनिक व्यय मे उत्तना ही अन्तर है जितना कि व्यक्तिगत और 
सामाजिक व्यय मे । 

।. एण्डलै छुन्दसत्‌ एक ऊग्रबाल वही पृष्ठ] 270 27] 


छर्प॒कविक व्यय सिद्धान्त एव उत्पादन तथा विवरण गए अगर 57 


सार्वजनिक व्यय के प्रनियम या सिद्धान्त 
(एशाणा5$ 0 ए्ाधपारई ता एफ? एकुसलाताए-श)े 
सार्दजनिक व्यय के क्षेत्र मे अनुचित व्यय की पर्यात्त सम्भावनाएँ है तथापि सरकार कुछ सामान्य 
प्रनियमों के आधार पर व्यय करने की चेष्टा करती है। सार्दजनिक व्यय के सम्बन्ध मैं निम्नलिखित 
प्रतियम अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए है... 
3, लाभ फा प्रनियम (09000 ० एथ्ाली॥) 
यह प्रतियम सार्वजनिक व्यय का सर्दोपरि प्रनियम है| इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ 
प्राप्त करना है | अधिकतम साधाजिक लाम के प्रनियम का विस्तार से विवेचन पिछले अध्याय में किया 
जा चुका है अतः यहाँ आधारभूत बिन्दुओं का उल्लेख करना पर्थप्त होगा। 
लाभ के प्रनिषम के अनुसार सरकार को इस प्रकार व्यय करना चाहिए जिससे कि समाज का 
चतुर्दिक्‌ विकास हो और अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो । डॉल्टन के अनुसार प्रत्येक अवस्था मे सार्वजनिक 
व्यय इस डग से किया जाना चाहिए कि किसी दिशा मे तनिक-सी वृद्धि करने से समाज को प्राप्त होने 
बाला लाभ हानि के बराबर हो जो कर की मात्रा मे वृद्धि करने से हो जाती है अर्थात्‌ राजकीय आय और 
राजकीय व्यय में आदर्श सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए ।' पीगू के शब्दों मे व्यय को सभी दिशाओं 
मे उस बिन्दु तक बढ़ाना चाहिए जहाँ व्यय की अन्तिम इकाई से प्राप्त सनन्‍्तुष्टि उस अन्तिम इकाई की 
सन्तुष्टि के बराबर हो जो सरकारी सेवा आदि पर व्यय की जाती है [* 
लाभ के प्रनियम के अनुसार महत्त्वपूर्ण यह है कि व्यय किसी विशेष वर्ग के लाभ के लिए नहीं 
बरन सम्पूर्ण समाज के लाम के लिए होना चाहिए अत आवश्यक है कि पिछड़े हुए क्षेत्रो के निर्धन 
निवाप्तियों की उन्नति पर भी सरकार पर्याप्त व्यय करे | अब प्रश्न यह है कि व्यय से सम्पूर्ण समाज का 
हित हो रहा है अथदा नहीं इसका पता कैसे लगाया जाए २ इसके लिए विद्वानों ने कुछ कसीदियाँ 
निश्चित की है। सर्वप्रथम व्यय करने से पूर्व यह जॉच करनी चाहिए कि कौनसी मद में कितना व्यय 
करने से समाण को अधिक से अधिक लाम होगा ? दूसरे शब्दो मे प्राथमिक व्यय को माध्यमिक व्यय से 
पहले करना चाहिए । इसका यह ऊर्थ नहीं है कि प्राथमिक व्यय को ही सदैव प्रमुखता दी जानी है 
क्योकि सुरक्षा व्यय की किसी एक सीमा तक पहुँचने के बाद यह आवश्यक हो सकता है कि उस व्यय 
'को आगे बढ़ने से रोका जाए और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए भरत यह 
आवश्यक है कि राजकीय घ्यय की भिन्न मिन्न मदो पर पूर्ण रूप से विधार करके और प्रत्येक से मिलने 
दाले लाभ को ध्यान मे रखते हुए ही व्यय करने का निश्चय किया जाए | दूसरे व्यय इस तरह हो कि 
देश का उत्पादद और राष्ट्रीय आय बढे | तीसरे देश मे राष्ट्रीय आय का न्यायोधित और समान वितरण 
होना चाहिए | चौथे देश मे आर्थिक स्वायित्व बताए रखना चाहिए । उदाहरणार्थ प्रयास यह होना चाहिए 
कि व्यय द्वारा देश मे मुद्रा सदु "न और मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण स्थापित हो सके तथा पूर्ण रोजगार 
की स्थिति प्राप्त हो सके | पाचवे व्यय केवल वर्तगात पीढी के लिए ही नहीं बरन्‌ भावी पीढियो के हितों 
को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए | 
सार्वजनिक ब्यय के लाभ का प्रतियम सर्वोत्तम है फिर भी इसके व्यावहारिक प्रयोग मे काफी 
कठिनाइयों हूँ -. प्रथम यह पता लगाना असम्भव है कि किस ज्यय से समाज को कितना लाभ हो रहा 
है ? दूसरे प्रत्येक व्यय की एक सीपा होती है जिशसे आगे व्यय करना अहितकर होता है किन्तु उस 
सीमा का सरत्ता से पत्ता नहीं लगाया जा सकता | कभी कप्ती कुछ व्यय ऐसे होते है जो समाज के 
लिए प्राय" अहितकर होते हैं लेकिन विषम परिस्थितियो के कारण सरकार को ऐसे व्यय करने पडते है | 
यह निश्चित करना कठिन है कि किस मद पर कितना घन व्यय किया जाए क्योकि परिस्थितियों के 
अनुसार राज्य को कभी किसी मद पर अधिक व्यय करना पडता है तो कमी किसी मद पर कम ॥ 
इसलिए प्रो शिराज ने कहा है-- सार्वजनिक व्यय अन्य बाते समान रहने पर इस ढग से किया जाना 
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चाहिए कि समाज को महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो, ताकि उत्पादन मे वृद्धि हो, विदेशी आक्रमशों से सुरक्षा 
हो, आन्तरिक व्यवस्था बनी रहे और यथासम्भव आर्थिक असमानताएँ कम हो 
उक्त सन्दर्भ में स्मरणीय है कि सार्वजनिक व्यय के इस प्रनियम के सम्बन्ध मे आज लगमग यह 
सर्वमान्य धारणा बन चुकी है कि राजकोष में से समाज के किसी विशेष व्यक्ति अथवा समाज के विशेष 
वर्ग के हित मे कोई भी घन उस समय त्तक व्यय नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि-- 
() व्यय की जाने वाली राशि कम न हो, 
(0) उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार न्यायालय में लायू न किया जा सकता हो, 
(॥0 व्यय किसी नीति अथवा परम्परा द्वारा मान्य न हो । 
इन नियमो का पालन विश्व के लगभग सभी देशो में होता है । उदाहरणार्थ, यदि सेना के किसी 
वीर सिपाही या अधिकारी को युद्ध में विजय प्राप्त करने की खुशी मे राज्य की ओर से कोई पुरस्कार 
दिया जाए तो इस व्यय को उपर्युक्त अपवादो के आधार पर मान्यता दी जाती है । इसी प्रकार 
पाठशालाओं, विद्यालयो, महाविद्यालयो चिकित्सालयो आदि की सहायतार्थ राज्य द्वारा स्वीकृत राशि 
उक्त सिद्धान्तो के अनुकूल मानी जा सकती है | यदि राज्य मन्दिर अथवा गिरजाघरो आदि को सहायता 
देता है तो यह न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता क्योकि ऐसा करना किसी विशेष समुदाय को सहायता 
देना होगा अथवा ऐसी सहायता मान्य नीति या परम्परा के विरुद्ध होगी | 
2. मितव्ययत्ता का प्रतियम (0७097 ७ छ८७॥009) 
इस प्रनियम के अनुसार सरकार को केवल उन आवश्यक कार्यों पर व्यय करना चाहिए जिनसे 
सामाजिक अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो | अधिकाश लोकत्नन्त्रीय देशो मे नियोजन तथा 
दूरदर्शिता के अभाव पदाधिकारियों की उत्तरदायित्व के प्रति उपेक्षा-वृत्ति, अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण आदि 
से सार्वजनिक धन का अत्यधिक अपव्यय होता है | मितव्ययता के प्रनियम के अनुसार सरकार एक ट्रस्टी 
के समान है जो जनता से प्राप्त आय को व्यय करती है । अत ट्रस्टी के आधारभूत सिद्धान्तो के अनुसार 
आवश्यक है कि उस धन का पूर्ण मितव्ययता से उपयोग किया जाए | मितव्ययता का अर्थ कृपणता नहीं 
है । इसका अभिप्राय यही है कि राज्य धन का व्यय करते समय वही सावधानी बरते जो व्यक्ति अपने 
धन को निजी कार्यों मे व्यय करते समय रखता है | व्यय की मात्रा आवश्यकतानुसार होनी चाहिए | 
सक्षेप मे मितव्ययता के प्रनियम की माँग है कि-.. 
(0) किसी भी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय न किया जाए | 
(0) व्यय इस प्रकार हो जिससे जनता की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो सके | 
(॥७) राजकीय अधिकारियो द्वारा किए शए व्यय और उनके द्वारा तैयार किए गए लेखो पर पूर्ण 
नियन्त्रण की व्यवस्था हो | 
(0५) किसी भी रूप मे धन का अपव्यय न किया जाए । 
(५) व्यय नागरिको की क्रय-क्षमता बढाने वाला हो | 
(५) सरकार व्यय के अन्तरिम परिणामों और प्रभावों पर ध्यान दे । 
मितव्यय॒ता का प्रनियम अधिकतम सामाजिक लाभ के प्रनियम का ही दूसरा रूप है जिसका 
अभिप्राय है कि सरकार लोक वित्त का सगठन एक ठोस वित्तीय प्रणाली द्वारा करे और नैतिक दृष्टि से 
अपना यह कर्त्तव्य समझे कि जनता के घन का अपव्यय करने का उसे अधिकार नहीं है | 
3, स्वीकृति का प्रनियम (्लाणा ए॑ $श्वाट0णा) 
स्वीकृति के प्रनियम का अर्थ यह है कि बिना उचित अधिकार के राजकी 4 द्रव्य का व्यय नही होना 
चाहिए । व्यय करने स॑ पहले सम्बन्धित अधिकारियो से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए | इस प्रनियम के 
अनुसार निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का पालन किया जाना आवश्यक है-..- 


0) द्रव्य की जितनी मात्रा च्यय करने की स्वीकृति मिली हो उससे अधिक व्यय नही करना 
चाहिए | 
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(0 जिस कार्य के लिए द्रव्य के व्यय की अनुमति मिली हो उसी कार्य पर च्यय किया जाना 
चाहिए। 

(॥) घ्यय की गई राशि का उचित अकेक्षण होना चाहिए त्ताकि अनुचित ढंग से व्यय न किया 
जावे और विभिन्न अधिकारी अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग और अपनी सीमाओं का उल्लंघन न 
कर सके! 

(९) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस राशि से अधिक व्यय करने की स्वीकृति नही दी जानी 
चाहिए जितना कि उसे स्वय अधिकार है | यदि किसी अवसर पर उसे ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो 
अपने से बड़े अधिकारी की, जिसे अधिक रकम व्यय करने की स्वीकृति देने का अधिकार है, पूर्व 
स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए | 

(९) ऋणो द्वारा लिया हुआ घन केवल उन्हीं कार्यों पर खर्च करना चाहिए जिनके लिए वह प्राप्त 
किया गया हो | 

(श) ऋण को उचित समय पर लौटानै के लिए शौघन-कोष (50 एणात) अथदा अन्य 
आदश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिए ! 

वास्तव में स्वीकृति के प्रनियम का महत्त्व इसगे निहित है कि इस प्रकार सार्वजनिक ध्यय में 
मित्तव्ययता आएगी, दोहरे व्यय नहीं होगे और फिजूलखर्ची रुकेगी | यदि स्वीकृति के नियमों का कठोरता 
से पालन किया जाए तो सार्वजनिक व्यय में एक नियमितता बनी रहती है क्योकि प्रजातन्त्र में सरकार 
भी झाविधानिक स्वीकृति के बाद व्यय करती है ॥ विभिन्न विभागो को वित्त मन्त्रालय में स्वीकृति लेनी 
होती है और विमागो मे भी कुछ अधिकारियो की स्वीकृति द्वारा ही व्यय किया जाता है | यद्यपि इस 
प्रक्रिया मे समय अवश्य नष्ट होता है, किन्तु सामाजिक हित को अधिकतम करने के लिए यह प्रक्रिया 
आवश्यक है ! 

4. आधिकय का प्रतियम (0थ्ञाणा ण $णए४5) 

आधिक्य के प्रनियम से आशय यह है कि सरकार को अपना आय-व्यय ऐसे सन्तुलित करना 
भाहिए जिससे कि ऋण की आवश्यकता न पड़े । जिस प्रकार एक ध्यक्ति अपने व्यय को अपनी आध्र की 
सीमा में रखा है, ठोक उसी प्रकार सरकार को भी आय से अधिक अपना व्यय नहीं करना चाहिए | 
प्रो, शिराज के शद्धो मे, "व्यक्तिगा। आय की भोंति सरकार को सन्तुल़ित बजट की सामान्य नीति का 
पालन करना चाहिए |” उन्होंने इस पर बल दिया है कि सरकार को प्राय सन्तुलित बजट अश्वा 

थोजी-बहुत बयत के बजट बनाने चाहिए | घाटे की अर्थव्यवस्था मे अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा सम्मेलन के पास 
किए गए एक प्ररत्ञाव का उल्लेख किया गया है जिसमे कहा गया था कि ' जो देश घादे के बजटो की 
नीति को स्वीकार करते है, वे फिसलने वाले मार्ग पर चलते है जिसमे अत्यधिक बर्षादी हो सकत्ती है 
और इरासे बचने के लिए जो भी बलिदान किया जाए वह कम होगा । ग्लेडस्टन (6)40५:070) ने भी 
इसी प्रकार कहा था, “ज़ब सरकारे फिजूलखर्ी आरप्म कर देती है तथा आय और व्यय के बीच का 
सन्तुलन टूट जाता है कष वित्त के क्षेत्र मे अख्घेरा छा जाता है और इसका परिणाम राणद्रोह तथा बर्बादी 
होता है इसलिए आधिक्य का प्रनियम ठोस राजस्व का आधार है [? 
उपरोक्त विचार ठोक हैं क्योकि घाटे के बजटो से जनता पर ऋण-मार बढ जाती है और देश 
तथा विदेशों मे सरकार का विश्वास कम होता है परन्तु कुछ परिस्थितियों मे देश के विकास की स्थिति 
में ऐसे बजट नितान्ा आवश्यक हो जाते है । उदाहरणस्वरूप युद्ध-काल में सरकार का घाटे के बजटों 
दिना काम नहीं चलठा | अवसाद काल मे इस प्रकार के बजट नितान्त आवश्यक है क्योकि इनकी 
सहायता से मूल्य-स्तर की गिरावट को रोका जा सकता है। आर्थिक नियोजन काल के घाटे के बजटो 
द्वारा आर्थिक क्रियाओं के स्तर को ऊँचा किया जा सकता अत आधुनिक युग में अँख-मीच कर 
सन्तुलित बजट बनाने का उद्देश्य स्दीकार नही किया जा सकता | कुछ परिस्थितियों मे घाटे का बजट न 
सिर्फ अन्तिम विकल्प होता हैं वरन्‌ अर्थव्यवस्था के लिए लामग्रद भी होता है । वस्तुत कब कैसा बजद 
बनाया जाए, यह बहुत्-कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है | अवसाद-काल आर्थिक नियोजन-काल 
तथा युद्धकाल के समय घाटे के बजट मुदा-स्फीति के काल में आधिक्य बजट और सामान्य 
7 हमें - बा बनाना उपयोगी होता है। 


60 लोक वित्त 


5. लोच का प्रनियम (0्ाणा ठ छा3प्ालाए) 

इस प्रनियम के अनुसार व्यय-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक व्यय में 
आवश्यकत्तानुसार परिवर्तन किए जा सके अर्थात्‌ परिस्थितियो में परिवर्तन होने पर, वह अपने आय-व्यय 
मे उसी अनुसार कमी-बेशी कर सके | कभी-कभी सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती 
है कि उन पर नियन्त्रण के लिए सार्वजनिक व्यय मे एकदम कमी या वृद्धि करनी पडती है, पर व्यय को 
अनायास बढाने या घटाने मे बडी कठिनाई होती है। सरकार आय के नवीन साधन खोजती है, लेकिन 
साधनों को खोजने की एक सीमा होती है जिससे आगे आय नहीं बढाई जा सकती । अनायास व्यापक 
कर घटा देने से अर्थ-व्यवस्था मे अस्थिरता आ जाती है | इसके अतिरिक्त इन साधनों की खोज कर 
आय बढाने से समाज पर कभी-कमी बुरे प्रभाव पड जाते है । अत सार्वजनिक व्यय मे यथेष्ट लोच बनाए 
रखना चाहिए और यथासम्भव व्यय एक साथ न बढा कर धीरे-धीरे बढाना चाहिए तथा इसी प्रकार व्यय 
एक साथ कम न करके शनै -शनै कम करना चाहिए ताकि साधारण जनता में असन्तोष और 
अनिश्चितता न फैले । ब्यूहलर ने लिखा है, “सार्वजनिक व्यय के परिणामों का अनुमान लगाते समय उन 
परिणामों की ओर ध्यान देना होगा जो इस व्यय की पूर्ति करने मे करारोपण अथवा आय के अन्य 
उपयोगो के परिणामस्वरूप सामने आ सकते है ॥” सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि उसमें 
समयानुसार परिवर्तन किए जा सके तथा सामाजिक हितो को क्षति न पहुँचे ) 
6. उत्पादिता का प्रनियम (ऐशणा ० ?000ण०/०णा) 


इस प्रनियम के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे देश में नए उद्योगों 
की स्थापना हो, रोजगारो के अवसरो मे वृद्धि हो और जनता के जीवन-स्तर का विकास हो | राजकीय 
व्यय करते समय यह देख लेना चाहिए कि देश मे उत्पादन-शक्तियो का विकास किस स्थिति मे है । 
उत्पादन-शक्तियों का विकास हो रहा है अथवा नहीं ? यदि सरकार सीधे-सीधे उत्पादन पर व्यय नहीं 
करती तो भी व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश का अर्थतन्त्र सुदृढ़ता की ओर अग्रसर हो और 
उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले । यदि जनता सन्तोष का अनुमव नहीं करती है और उसके 
जीवन-स्तर मे समुचित विकास नहीं होता है तो सार्वजनिक व्यय का कोई महत्त्व नहीं रह जाता | हेन्सन 
ने ठीक ही लिखा है, “कोई भी आधुनिक राष्ट्र सामाजिक और सार्वजनिक सेवाओं मे वृद्धि किए बिना 
अपने वर्तमान स्वरूप में बहुमुखी और उच्चतर जीवन-स्तर को उपलब्ध नहीं कर सकता | 

पिछली शताब्दी में सुरक्षा, शान्ति-व्यवस्था और सप्माजिक सेवाओं पर किए जाने वाला व्यय 
अनुत्पादक भाना जाता था क्योकि इस व्यय से प्रत्यक्ष उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती परन्तु इस 
शताब्दी के प्रारम्म से यह माना जाने लगा है कि इस प्रकार का व्यय अत्यन्त आवश्यक है क्योकि बिना 
इसके उत्पादन कार्य असंम्भव है। चाहे इनसे प्रत्यक्ष उत्पादन-वृद्धि नहीं होती हो लेकिन परोक्ष रूप से 
इनके द्वारा उत्पादन में निश्चित वृद्धि होती है | जिस व्यय से पूँजी-निर्माण की गति बढती है बेकारी की 
समस्या हल होती है, उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढता है और सामाजिक हित पूरे होते है वे व्यय 
निश्चित रूप से उत्पादक है | सामाजिक सेवाओं से मनुष्य की कार्यक्षमता बढती है अत उन पर किया 
गया व्यय अनुत्पादक कहा जा सकता है। 
7. समान वितरण का प्रनियम ((क्काणा ण एपणाए) 


इस प्रनियम के अनुसार सार्वजनिक व्यय नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो सम्पूर्ण जनता के 
लिए कल्याणकारी हो और जिससे घन के वितरण की विषमता कम हो | ऐसी किसी नीति को, जिससे 
गरीब अधिक गरीब तथा अमीर अधिक अमीर होते जाएँ, सार्वजनिक व्यय नीति मे कोई स्थान नहीं दिया 
जाना चाहिए । इस सिद्धान्त के मूल मे यह निहित है कि देश मे आर्थिक विषमता में जितनी कमी की 
जाएगी विकास उतना ही सर्वतोन्युखी होगा और अधिकतम सामाजिक लाभ मिलेगा अत सरकार को 
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रो में पर्याप्त सार्वजनिक व्यय किया जाए ताकि वे 
विकसित क्षेत्रों के समकक्ष आ सके | विकासशील देशों मे जहा आर्थिक नियोजन द्वारा देश के आर्थिक 
विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि घन का अधिकाधिक समान 
वितरण हो । राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घनी लोगो से प्रगतिशील करों द्वारा अधिकाधिक घन 


चावजिबिक व्यय (तिद्धान्व एव उत्पादन तथा वितरण 77 अमर 6] 


प्रात्त करत है और निर्धन लोगों के हितो के लिए नि शुल्क शिक्षा चिकित्सा आवास-ध्यवस्था मदोरजन 
के कार्यों की व्यवस्था पर इस धन को व्यय करता है | इन सुविधाओं के माध्यम से निर्धत जनता का 
जीवन-स्तर ऊँचा होने मे सहायता मिलती है । 
$ समन्दय का प्रनियम (एछलाणा! ए 00-ण"एशशाणा) 

इस प्रनियम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर देश की शास्षक-इकाइयो को पारश्परिक परामर्श करके 
पय निर्धारित करना चाहिए | जिन देशों मे स॒घात्मक अथवा प्रजातन्त्रात्मक शात्तन-व्यवस्था प्रयलित है 
उनमे विभिन्न प्रकार की सरकारे स्थापित होती है--केन्द्रीय सरकार राज्य-स्तरीय सरकार व्रथा स्थानीय 
सरकार । ये तीनों शासन इकाइयों पृथकृ-पृथकृ साधनों से आय प्राप्त करती है और पृथकृ-पृथक्‌ मदो 
पर ध्यय करती हैं | इनके द्वारा किए गए व्यय से अधिकतम सामाजिक लाम तभी मिल सकता है जब 
इनके व्ययो में सामजस्य स्थापित हो पुनरावृत्ति की आशका न हो और व्यय परिणामों में परस्पर विरोध 
नहो। 


चैगनर के विचार 
(७३87९ 5.2७) 

यह नियम बताता है कि आर्थिक विकारा के साथ सरकारी खर्च मे 05086 6६ २९७॥४० वृद्धि 
होती है | प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का ऑकलन उसके सार्दजनिक व्यय से लगाया जाता 
है | सार्वेजनिक व्यय में वृद्धि होता इसका प्रतीक माना जाता है कि देश उत्रतिशील है। इसमे वृद्धि से 
प्रति व्यक्ति उत्पादन दढता है | इससे सकल राष्ट्रीय आय (0ाधा) मे वृद्धि होती है जिससे उपमोग मे 
वृद्धि होती है | यही विचार जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर ने प्रस्तुत किया इसे १४०७० $-9७ भी कहते है | 

वैगनर का यह नियम तीन दशाओं मे प्रभावक होता है--() सार्वजनिक स्थानों की कार्य- 
कुशलता निजी सस्थानौ से अधिक होती है | यह आर्थिक उत्नति निम्न कारण से होती है 
(3) सार्यनिक सस्थानो का उत्पादत उत्तम किस्म का होता है । (ब) बाजार मै मॉग पूर्ति हैतु वस्तुओं का 
अग्ाव नहीं होता है | (स) उन्हे लागत हेतु पूँजी सरलता से उपलब्ध हो जाती है । 0) सार्वजनिक व्यय 
से सामाजिक सेवाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलती है जैसे--औषधालय स्कूल पार्क आदि 
(॥) राज्य जो कार्य सम्पन्न कर सकता है ऐसे कुछ कार्य निजी स्थान नहीं कर सकते अत 
सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि हो जाती है । यह तीसरी स्थिति है। वैगनर ने सरकारी सेदाओ में आय की 
तोच (७00॥9 0 ॥0थगाए) इकाई (प्रा) से अधिक बताई है | 

अत प्रनियमों पर चल्ककर सार्वजनिक व्यय द्वारा जनता को अधिकतम लाम पह्ुँचाया जा सकता है 
और उत्पादक एव वितरक शक्तियों को प्रोत्साहित करके धन के वितरण की विषमत्ता की कम किया जा 
सकता है | भारत का सार्वजनिक व्यय यथपि योजनाबद्ध ढग से होता रहा है और लाभ के प्रनियम की 
गथासक्षत्र ध्यान में रखकर राष्ट्र कृषि उद्योग शक्ति के साधन यातायात सपा कल्याण आदि पर 
व्यय करके चहुँमुद्ी विकास पथ पर अग्रसर है किन्तु अनेक दृष्टियो से यहाँ सार्वजनिक व्यय अपितव्यगी 
है । विदेशी अतिथियों के स्वागत आए दिन प्रतिनिधि मण्डलो की विदेश यात्रा सम्मेलन आदि पर बहुत 
अनावश्यक व्यय होता है । प्रशासनिक शिथिलता और दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के कारण सार्वजनिक 
व्यय का अपव्यय देखने मे आता है । कभी-कभी पूर्व-स्वीकृति के नियम का पालन नहीं किया जाता है 

अनेक धॉधलियों उत्पज्ञ होगी है । भारत में निरन्तर घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लिया गया 
है और लिया जा रहा है । व्यय उत्पत्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है लेकिन उत्पादन की दर व्यय के 
अगुपात यें कम है ] इसके अतिरिक्त निश्वितता का अभाव है और देश के पहाडी तथा पिछड़े क्षेत्रो की 
सपुचित रूप से उम्रति नहीं हो रही है | नई योजनाओं मे इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 
सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण 
(टा#छीलज्रौएणा ण॑ ९एााए डिफशाएएणर्) 

सार्दजनिक व्यय के वर्गीकरण से अभिप्राय राजकीय कार्यों को क्रमश सूचीदद्ध करना है ताकि 

जकौय कार्यों की प्रकृति और इन पर होने दाले व्यय की चुगमगग से जानकारी उपलब्ध हो सके | 
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सार्वजनिक व्यय से सम्बन्धित कोई सर्वमान्य वर्गीकरण आज उपलब्ध नहीं है अत हम यहाँ समी प्रमुख 
वर्गीकरणों का सक्षेप में विदेचन करेगे जो निम्न प्रकार है-- 
॥ लाभ के अनुसार वर्गीकरण 


9वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने नागरिकों को प्राप्त होने वाले लाम के आघार पर सार्वजनिक 
व्यय का वर्गीकरण किया था | इनमें जर्मनी के कॉहेन तथा अमेरिका के प्लेहन के नाम प्रमुख हैं। प्लेहन 
ने सार्वजनिक व्यय को निम्नाकित चार भागों में बॉटा है-.. 

पहले भाग में ऐसे व्यय सम्मिलित किए गए हैं जिनसे समाज के सभी नागरिकों को समान लाभ 
मिलता है जैसे--सुरक्षा व्यय शिक्षा व स्वास्थ्य व्यय शासन और सडकों पर किया गया व्यय आदि | 
राज्य का सबसे अधिक व्यय ऐसे कार्यों में होता था । 

दूसरे भाग में ऐसे व्यय सम्मिलित किए गए जो कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा वर्ग के लाभ के लिए 
किए गये परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण समाज उनसे लाभान्वित होता है | उदाहरणार्थ गरीबों और 
अपाहिजों की सहायतार्थ वृद्धों को दिया जाने वाला पेंशन व्यय | इस व्यय से उनका हित तो होता ही है 
किन्तु इससे सम्पूर्ण समाज भी लामान्वित होता है क्योंकि उन व्यक्तियो को राज्य की ओर से सहायता 
न मिलने पर यह सम्भावना रहेगी कि वे समाज में अशान्ति पैदा कर दें। 

तीसरे वर्ग मे वे व्यय होते हैं जो नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाते है इनसे 
कुछ विशेष लोगों को लाम मिलता है और अन्य लोगों को कुछ न कुछ लाभ होता है । उदाहरणार्थ 
राजकीय न्यायालयो और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर किया जाने वाला व्यय सम्पूर्ण जनता के हित के 
लिए किया जाता है पर इससे व्यक्तिगत लाम प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियो को न्‍्यायालयो को कोर्ट 
फीस के रूप में निर्धारित शुल्क देना पड़ता है | इसमें यह भी सम्मव है कि कुछ व्यक्तियों को जीवनमर 
ऐसे सार्वजनिक व्यय से लाम उठाने की आवश्यकता ही न पड़े । * 

चौथे भाग में वे व्यय सम्मिलित हैं जिनसे केवल उन्हीं लोगों को लाम मिलता है जो राज्य को उन 
सेवाओं अथवा वस्तुओं का पूरा मूल्य चुकाते है | उदाहरणार्थ राजकीय उद्योगो जैसे--रेल तार डाक 
आदि पर किया गया व्यय | 

पहली दृष्टि से तो यह वर्गीकरण सरल और युक्तिसगत लगता है क्योकि यह प्रत्येक व्यक्ति को 
प्राप्त होने वाले लाभों के अनुसार किया गया है लेकिन इसका गम्भीरता से अध्ययन किया जाए तो 
वर्गीकरण की व्यावहारिक उपयोगिता सदिग्ध है | इसका सबसे बडा दोष यह है कि इसमे गिनाए गए 
चारों वर्ग एक-दूसरे से पूर्णतया पृथकृ नहीं हैं| लगमग समी व्यय ऐसे होते है जो एक ओर तो सामूहिक 
लाभ प्रदान करते हैं और दूसरी ओर वे ही व्यय कुछ व्यक्तियों और वर्गों को भी लाभ पहुँचाते है । चौथा 
वर्गीकरण जिसमे यह कहा गया है कि कुछ सार्वजनिक व्यय केवल किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने 
के लिए किए जाते है उचित और न्यायसगत नहीं है | प्रो निकल्सन का स्पष्ट मत है कि जो सार्वजनिक 
व्यय समस्त समाज को थोड़ा भी लाम नहीं पहुँचाते अथवा लोक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किए 
जाते वर्तमान राज्यों के ढॉँचे में उनके लिए कोई स्थान नहीं है | वास्तद मे विशेष लाभ और सार्वजनिक 
लाभ में स्थायी और ठोस भेद नहीं हैं | राज्य के समस्त व्यय जनता के हित मे होते है इसलिए हित के 
आधार पर व्यर्थ का वर्गीकरण करना बड़ा कठिन है | राजकीय सेवा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
किसी न-किसी रूप में कुछ न कुछ त्याग अवश्य ही करता है चाहे वह त्याग अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष | 


अप्रत्यक्ष त्याग की जानकारी कदाचित्‌ सर्दसाधारण को न होती हो परन्तु यह सदिग्ध है कि बिना त्याग 
के राज्य की ओर से लाभ प्राप्त करना असम्भव है। 


2 आय के अनुसार वर्गीकरण 


प्रो निकल्सन ने सार्वजनिक व्यय से राज्य को प्राप्त होने वाली आय के आघार पर सरकारी व्यय 
का वर्गीकरण किया है | व्यय करने के लिए आय चाहिए और सरकार के व्यय प्रावधानों से किसी न 
किसी रूप मे राजकीय आय प्राप्त होती है । निकल्सन ने भी अपने वर्गीकरण के चार उपवर्ग किए हैं-- 

प्रथण जिससे राज्य को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती है 
जैसे---युद्ध व्यय निर्धन तथा अपाहिजो की सहायतार्थ किए गए व्यय आदि | 
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दूसरे जिससे राज्य को प्रत्यक्ष रूप मे तो कोई आव नही होती किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से आय की 
वृद्धि में सहायता मिलती है । उदाहरणार्थ राज्य की ओर से शिक्षा पर किए गए व्यय से व्यक्तियों की 
कार्य कुशलता और उत्पादन शक्ति मे वृद्धि होती है जिससे जनता की करदेय क्षमता बढती है ! 
तीसरे जिससे राज्य को आशिक रुप में प्रत्यक्ष लाम होता है अर्थात्‌ जिससे शुल्क की दर सेवा 
के मूल्य से कम होती है | राज्य की ओर से खेतो की सिचाई के लिए नहरों पर किए गए व्यय जिसमे 
लागत का कुछ भाग सिचाई शुल्क के रूप मे प्राप्त हो जाता है तथा ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध जिसमे किए 
गए व्यय के एक भाग की पूर्ति छात्रो से ली जाने वाली फीस से हो जाती है इस वर्गीकरण के अच्छे 
उदाहरण है| 
चौथे जिससे राज्य को इतनी आय हो जाती है कि राज्य की ओर से किया गया सम्पूर्ण व्यय तो 
वसूल होता ही है राज्य को अतिरिक्त आय मी प्राप्त होती है जैसे-रेल डाकखाने सडके आदि पर 
किया गया व्यय । 
प्रो निकल्सन का वर्षीकरण भी वैज्ञानिक नहीं है | यह वर्गीकरण केवल वित्त मन्‍्त्री के लिए 
लामप्रद हो सकता है क्योकि उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि विस मद से कितनी आय होती 
है | सार्वजनिक व्यय का यह वर्गीकरण सार्वजनिक व्यय की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट 
नहीं करता | इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के क्षेत्र इसमे अस्पष्ट हैं | सार्वजनिक व्यय की कोई मद ऐसी 
नहीं होती जिससे राजकीय आय भे प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि न होती हो | उदाहरणार्थ हम पहले वर्ग को ले 
तो प्रश्न उठता है--क्या गरीबों और अपाहिजों की सहायत्ार्थ किया गया व्यय अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय 
आय को सुचारु रूप से चलाने मे और सग्रह करने मे सहायता नहीं करता ? यदि हा तो व्यय के इस 
वर्ग को दूरारे वर्ण मे लेना चाहिए लेकिन यदि ऐसा क्रिया जाता है तो प्रथम और द्वितीय वर्ग मे कोई 
अन्तर नहीं रहता | स्पष्ट है कि प्रो निकल्सन द्वारा किया गया वर्गीकरण काहेन और प्लेहन के वर्गीकरण 
से कहीं उत्तम है। 
3 कार्य के अनुसार वर्गीकरण 
प्रो एडम्स ने सार्वजनिक व्यय का वगीकरण राज्य के कार्यों के आधार पर किया है | उसके 
अनुसार सार्वजनिक व्यय तीन प्रकार का है---सुरक्षात्मक व्यापारिक और विकासात्पक । बाह्य आक्रमणो 
से देश की सुरक्षा और देश मे आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था बनाएं रखना राज्य का एक प्रमुख कर्त्तव्य 
है। इस दृष्टि से राज्य सेना और पुलिस आदि पर जो व्यय करता है वे राज्य के सुरक्षात्मक व्यय है | 
दूसरे वर्ग में वे खर्च सम्मिलित किए गए है जो राज्य द्वारा व्यापार और वाणिज्य की उम्रति के लिए किए 
जाते है जैसे-रेल जार डाक बिजली आदि के नियन्त्रण तथा नियमन पर राज्य द्वारा किया जाने 
वाला व्यय | अन्तिप्र वर्ग अर्थात्त्‌ विकास राम्बन्धी ब्यय मे दे खर्चे रखे गए हैं जो देश के विकास के लिए 
और नागरिको के कल्याण के लिए किए जाते है जैसे-शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक बीमा गृह निर्माण 
आदि पर किया गया व्यय | 
प्रो एडास का वर्गीकरण इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त है कि उन्होने व्यय के एक वर्ग को दूसरे 
वर्ग से अलग रखने के लिए राजकीय व्यय से नागरिकों के कल्याण पर पडने वाले प्रभाव को आधार 
माना है परन्तु अर्थशास्त्री इस वर्गीकरण से भी सनन्‍्तुष्ट नहीं हो पाए है| विभिन्न विद्वानों के अनुप्तार इरा 
वर्गीकरण का सबसे बडा दोष यह है कि हम एक व्यय को किसी दूसरे व्यय से किसी ठोस आघार पर 
अलग नहीं कर सकते क्योकि एक ही व्यय विभिन्न दृष्टिकोणों से सुरक्षात्मक व्यापारिक और विकासात्मक 
दो सकता है । अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यय देश और नागरिकों के विकास मे सहायता करता है। इसी 
तर्क के आधार पर सैलिगमैन बैस्टेबल एव मिल आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियो ने एडम्स के इस वर्गीकरण 
कौ की है | निष्कर्षद यह स्वीकार करना ही पडेगा कि एडम्स ने राजकीय व्यय के वर्गीकरण 
का एक बहुत ही उत्तम आधार छुना है। 
4 उत्पादक एव अनुत्पादक व्यय के आधार पर वर्गीकरण 
इसे वर्गीकरण के अनुसार कुछ अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यय को उत्पादक व्ययों तथा 
अनुत्पादक व्ययो के आधार पर विमक्त किया है | पचले यह जान लेना आवश्यक है कि उत्पादक और 
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अनुत्पादक व्यय किन्‍्हे कहते है तथा दोनो में क्या अन्तर है ? यह भी जानना चाहिए कि जो व्यय 
उत्पादक है उनकी शक्ति की जाँच का मापदण्ड क्‍या होना चाहिए और क्‍या उत्पादक व्यय मे उन व्ययो 
को ले सकते है जिनसे राज्य को मुद्रा के रूप मे प्रत्यक्ष लाम प्राप्त होता है ? यह सर्वविदित है कि 
प्रत्येक देश में राज्य द्वारा ऐसी अनेक मदो पर घन व्यय किया जाता है जो अनुत्पादक होते है किन्तु 
उनसे समाज को बहुत लाम प्राप्त होता है | उदाहरणार्थ, राजकीय सिचाई सम्बन्धी व्यय से आय सदैव 
कम रहती है, लेकिन इस व्यय को अनुत्पादक नहीं माना जा सकता | यह कहा जाता है कि उत्पादक 
व्यय वे है जिनसे राज्य को कम से कम इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि व्यय पूरा निकल आता है 
अथवा जिनसे समाज के आर्थिक क्षेत्र मे प्रगति होती हो, जैसे--रेल सडक तथा शिक्षा आदि पर किया 
गया व्यय । सिचाई जैसी मदो पर किया गया व्यय राज्य को चाहे कोई मौद्रिक लाभ प्रदान न कर सके 
फिर भी ऐसे व्यय को सामाजिक कल्याण मे वृद्धि की दृष्टि से उत्पादक कहा जाएगा। 

अत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साधारणतया राज्य द्वारा बुद्धिमानी से किया गया व्यय 
उत्पादक ही होगा । ऐसे व्ययो मे से कुछ तो राजकीय आय मे प्रत्यक्ष और तत्काल वृद्धि करते है और 
कुछ दीर्घकाल मे, किन्तु दोनो ही 'उत्पादन' माने जाएँगे | उत्पादक व्यय के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि राज्य को मुद्रा के रूप मे ही लाभ की प्राप्ति हो अपितु उस व्यय से समाज का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
हित होना आवश्यक है | इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट है कि राज्य द्वारा यातायात और सवहन, 
शिक्षा, सार्दजनिक स्वास्थ्य आदि पर किए जाने वाले व्यय दीर्घकाल मे उत्पादक ही सिद्ध होगे क्योकि 
इससे समाज के आर्थिक कल्याण मे वृद्धि होगी | इसके विपरीत जो व्यय अनुत्पादक होते है उनसे न तो 
मौद्रिक रूप मे आय प्राप्त होती है और न समाज के आर्थिक क्षेत्र मे वृद्धि हो पाती है। उदाहरणार्थ, युद्ध 
पर किया गया व्यय अनुत्पादक ही है जिसमें पराजय हो गई हो | इसका अर्थ यह नही कि जीते गए 
सभी युद्धों पर होने वाला व्यय उत्पादक होगा। 
5. आवश्यक एवं ऐच्छिक व्यय के आधार पर वर्गीकरण 

मिल ने प्रो, एडम्स के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए राजकीय व्यय को दो भागो मे विभक्‍त 
किया है--(]) आवश्यक (४८८९5५३७) तथा (0) ऐच्छिक (0790072) । आवश्यक व्यय वे है जिन्हे 
सरकार अपने कुंछ पुराने वचनो अथवा कानूनी प्रतिबन्धो के कारण अनिवार्य रूप से करती है, 
जैसे--रक्षा, न्‍्याय आदि पर किया गया व्यय । ऐच्छिक व्यय वे है जो सरकार की इच्छा पर निर्भर करते 
है और सरकार उनमे यथासम्भव परिस्थितियो के अनुसार परिवर्तन कर सकती है जैसे--रेलो, 
लोक-उपक्रमो आदि पर होने वाला व्यय । 

यह वर्गीकरण भी वैज्ञानिक नही है क्योकि सरकार के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का विभाजन 
करना अत्यन्त कठिन है | वास्तव मे आधुनिक राज्य का प्रत्येक व्यय आवश्यक है और राज्य से कोई भी 
ऐसा व्यय करने की आशा नहीं की जा सकती जो बेकार या अनावश्यक हो | ऐच्छिक व्यय ऐसे होते है 
जो आवश्यकतानुसार किये जावे समयानुकूल उन्हे आवश्यक व्यय मे सम्मिलित किया जा सकता है | 
युद्ध-काल में युद्ध जीतने के लिए किया जाने वाला राजकीय व्यय अनिवार्य प्रकृति का होता है जबकि 
उन दिनो मे शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला राजकीय व्यय ऐच्छिक हो सकता है | इसके 
विपरीत शान्तिकाल मे यह वर्गीकरण ठीक नही हो सकता | अत स्पष्ट है कि समय की आवश्यकता के 
अनुसार आवश्यक व्यय ऐच्छिक वर्ग मे और ऐच्छिक व्यय आवश्यक वर्ग मे डाले जा सकते है | इस दृष्टि 
से भी मिल का वर्गीकरण अनिश्चित है। 
6, आवश्यक, लाभदायक एव हानिप्रद व्यय के अनुसार वर्गीकरण 


जर्मन अर्थशास्त्री प्रो रोशर (२०६८कथ) ने सार्वजनिक़ व्यय को आवश्यक उपयोगी और फालतू 
तीन वर्गों मे विभाजित किया है | इस वर्गीकरण का आधार कदाचित्‌ आवश्यकता की त्ीद्रता रखा गया 
है | रोशर के अनुसार आवश्यक व्यय बे है जिन्हे सरकार को आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से पूरा 
करना चाहिए । लाभदायक व्यय वे है जिन्हे यथासमय परिस्थिति के कारण स्थगित किया जा सकता 
है । फालतू व्यय वे है जिन्हे करने या न करने का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता | ऐसे व्ययों की महत्ता 
और आवश्यकता दूसरे वर्ग मे लिए जाने दाले व्ययो से भी कम होती है 





सार्वजनिक व्यय सिद्धान्त एवं उत्पादव तथा वितरण पर गाव 65 


रोशर के वर्गीकरण मे वही कठियाई आती है जो मिल के वर्मीकरण मे है | इन तीनो प्रकार के 
व्ययो को एक-दूसरे से बिल्कुल पृथक्‌ रखना या पृथक करने के लिए ऐसे नियम बनाना कठिन है 
जिससे निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि राजकीय व्यय का अमुक व्यय द्वित्तीय दर्ग मे और अमुक 
व्यय प्रथम वर्ग मे आ जाएगा । यह जानना अत्यन्त कठिन है कि किस व्यय को अनावश्यक माना जाए 
किसको लामदायक और किसको आवश्यक । द्वितीय राष्य द्वारा किए गए किसी भी व्यय को पालतू 
नहीं कहा जा सकता | आज के विश्व का कोई भी राज्य अनावश्यक व्यय करना राजकीय व्यय के 
प्रनियमों के प्रतिकूल मानता है | तृतीय व्यय किसी विशेष समय मे किसी एक देश के लिए आवश्यक 
होते है वे ही व्यय दूसरे देश के लिए उसी समय या उसी देश के लिए दूसरे समय के कदाचित्‌ 
अनावश्यक व्यय की गणना में सम्मिलित नहीं किए जा सकते है ! 
7 हस्तान्तरित एवं अहस्तान्तरित व्यय वर्गीकरण 
प्रो पीगू ने व्यय को हस्तान्चरित और अहस्तान्तरित (परआ्राईलिव8 काठ रा एा्रलम्णे 
नामक दो भागों मे विभाजित्त किया है | हस्तान्तरित होने वाला व्यय वह है जो राष्ट्र की सम्पत्ति के साघन 
की सेबाओं को क्रय करने में होता है | हस्तान्तरित व्यय के अनुसार राज्य धन को केवल हस्तान्तरित 
करता है अर्थात्‌ राज्य समाज से कर आदि के रूप मे लिए गए धन को (धन सग्रह करने के व्यय को 
कादकर बाकी बचा हुआ) समाज को वापस कर देता है । यह व्यय सरकार द्वारा नागरिको के हितो के 
लिए किया जाता है | राज्य विभिन्न करों द्वारा समाज के लोगो से द्रव्य प्राप्त करता है जिसे हम 
राजकौय ब्यय कहते है और इस आय के एक भाग को वह वृद्ध लोगो की सेबावृत्ति युद्ध से सेवानिवृत्त 
सिपाहियो की सेवावृत्ति निर्धन और अथाहिजो की आर्थिक सहायता बीमारी भत्ता बेरोज्यारी भत्ता कुछ 
विशेष वस्तुओं के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता आदि के रूप मे पुन वितरण करता है | राजकीय 
व्यय की यह राशि ज्षमाज के लो" को या तो मुफ्त मे अथवा उनकी सप्पत्ति के अधिकार के क्रय करने 
में व्यय की जाती है । ऐसे व्यय का वितरण उत्पादन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड सकता है। 
इस व्यय के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का उपभोग नहीं होता और प्रबन्ध व्यय के अतिरिक्‍त वास्तविक 
साधनों का समर्पण नहीं होता | 
हस्तान्तरित न होने वाले अथवा अहस्तान्तरित व्यय वे है जो सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए 
किए जाते है | प्रो शिराज के शब्दो मे अहस्तान्तरित व्यय मे वे व्यय शामिल किए जाते है जिनसे राज्य 
समाज की उत्पत्ति के साधनो को काम मे लाता है | इस व्यय के अन्तर्गत जल थल एवं नम सेनाओं 
पर धोने वाले व्यय तथा नागरिक प्रशासन शिक्षा सेबाओं न्‍्यायालयो डे चार आदि पर होने वाले 
व्यय सम्मिलित है । अहस्तान्तरित व्यय में राष्ट्रीय आय का उपभोग होता है | राज्य समाज की उत्तपत्ति 
के साधनों को काम मे लाता है और समाज को उन साधनो के उपयोग से वचित रखता है | प्रो पीगू ने 
अहस्तान्तरित व्यय को वास्तविक अथवा विस्तृत व्यय भी कहा है । सडक नहर पुल शिक्षालय आदि के 
निर्माण मे राज्य की ओर से किए जाने वाले व्यय के मध्यम से राज्य उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग 
करता है। 
प्रो पीयू ने राजकीय विद्युतयन्त्र निर्माण मे किए गए व्यय को वास्तविक और विस्तृत व्यय के 
उदाहरण के रूप मे दिया है | यहाँ पर यन्त्र निर्माण मे दिया गया मजदूरी व्यय विस्तृत अर्थ मे है किन्तु 
यह समझ में भही आता है जि क्या केवल वही मजदूरी विस्तृत है जो साधारण तौर पर दी जानी चाहिए 
अथवा जो साधारण मजदूरी से अधिक दी जाए वह विस्तृत है ? वस्तुत अधिक दी जाने वाली मजदूरी 
हस्तान्तरित व्यय मे शामिल की जानी चाहिए लेकिन बहुधा राजकीय व्यय मे दोनो प्रकार के व्यय 
शामिल रहते है ! यदि देश के निवासियो के लिए वेलन के रूप मे उचित सेवा पुरस्कार से अधिक व्यय 
किया जाय तो बह इस वर्गीकरण के प्रथम वर्ग मे शामिल होगा क्योकि समाज से प्राप्त किया गया धन 
समाज के लोगो को हस्त्वान्तरित्त किया जाता है । यदि देश की जनता से राजकीय ऋण प्राप्त किया जाए 
और उस पर ब्याज के रूप मे घन ऋणदाताओं को दिया जाए त्तो इस घ्यय को प्रथम दर्ग मे शामिल 
किया जाएगा लेकिन यदि विदेशो से ऋण लेकर उन्हे ब्याज के रूप मे धन दिया जाएगा तब वह व्यय 
दूसरे वर्ग की गिनती मे ही आएगा । 


प0 लेक गति 


द्वारा व्ययकारी सत्ताओं पर वित्तीय उत्तरदायित्व लागू करना आदि कार्य व्यवस्थापिका के है | अधिकाश 
लोकतन्त्रात्मक देशो मे इन कार्यों का सम्पादन निम्न सदन करता है जो कि एक निर्वाचित सदन होता 
है | उच्च सदन की दित्तीय शक्तियाँ विभिन्न देशो मे भिन्न-भिन्न है | भारत मे ससदीय पद्धति ब्रिटिश 
प्रणाली पर आधारित है । ब्रिटिश लोकसभा की भाँति भारतीय लोक-सभा वित्तीय स्वीकृति तभी देती है 
जब धन के लिए मॉगो और करारोपण के प्रस्तावों को ससद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करती है और ससद्‌ इन 
पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है | ससद्‌ को इनमे वृद्धि करने का अधिकार नहीं होता, चह केवल 
कटौती कर सकती है । 

2. कार्यपालिका (॥७ 8/०८०००४०)--वित्तीय प्रशासन का एक दूसरा मुख्य अभिकरण 
कार्यपालिका है जिसके द्वारा वित्तीय नीति का निर्धारण और वित्तीय मॉगो का व्यवस्थापिका के सम्मुख 
प्रस्तुतीकरण होता है । बजट-निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यणलिका का होता है । भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद !2 के अनुसार राष्ट्रपति ससद्‌ के दोनो सदनों के सम्मुख वित्तीय वर्ष के लिए 
सरकार की अनुमानित प्राप्तियो और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता है। 

3. वित्त विभाग (॥॥6 7॥9( ० 000आ0॥0॥)--वित्तीय मामलो की देख-रेख करने वाला केन्द्रीय 
विभाग एक या एक से अधिक हो सकता है | यह विभाग विभिन्न प्रशासकीय मन्त्रालयो के साथ मिलकर 
विचार-विमर्श करके वार्षिक दित्त विवरण तैयार करता है | बजट पर ससदीय अनुमति प्राप्त हो जाने पर 
वित्त मन्त्रालय सरकार के सम्पूर्ण व्यय को नियन्त्रित करता है और यह देखता है कि प्रशासकीय 
मन्त्रालयो द्वारा सार्वजनिक च्यय में मितव्ययथिता बरती जाए । वस्तुत वित्तीय प्रशासन का सम्पूर्ण 
ताना-बाना उसी मन्‍्त्रालय के चारो ओर बुना जाता है ॥ ग्रेट ब्रिटेन मे यह दायित्व राजकोष पर और 
भारत तथा राष्ट्रमण्डलीय देशो मे वित्त मन्त्रालय पर है | सयुकतराज्य अमेरिका मे वित्तीय व्यवस्था का 
सचालन करने के लिए ऐसी कोई एकीकृत व्यवस्था नही है | वहाँ अनेक पृथक्‌ विभाग और अभिकरण 
वित्तीय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का सचालन करते है । 

4, लेखा-परीक्षा विभाग (॥॥0 #0०॥ 0फ्थ्शापा०आ)--यह विभाग देखता है कि व्यवस्थापिका 
द्वारा स्वीकृत धन का व्यय व्यवस्थापिका के आदेशानुसार ही हुआ है या नही | लेखा-परीक्षा विभाग 
कार्यपालिका के अधीन न होकर एक स्वतन्त्र निकाय होता है | धन व्यय होने के उपरान्त लेखा-परीक्षा 
द्वारा सम्पूर्ण व्यय पर अन्वेषी प्रकाश डाला जाता है उसकी बारीकी से जाँच की जाती है ताकि व्यय की 
वैधता और औचित्य का निश्चय हो जाए | भारत मे 93 से ही लेखा-परीक्षा की स्वतन्त्रता सामान्य 
रूप से मान्यता प्राप्त कर चुकी है और वर्तमान सविधान के अनुच्छेद 48 से 5] लेखा-नियन्त्रक तथा 
महालेखा-परीक्षक के कार्यों एव स्थिति पर प्रकाश डालते है और उसे केवल ससद्‌ के समक्ष उत्तरदायी 
ठहराते है | 

5. संसदीय समितियों (0%0फलएकफफ (०.०४४६०७)--समद्‌ की दो महत्त्वपूर्ण समितियॉ--- 
अनुमान समिति (छव्नाग्रा॥0५$ (0७ता॥॥0९) तथा सार्वजनिक लेखा समिति (000॥0 #९००ए॥5 
(०१0०८) देश के वित्तीय सगठन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखती है | अनुमान समिति सरकार के 
विभिन्न विभागों के व्यय मे मितव्ययिता लाने के सुझाव देती है | सार्वजनिक लेखा समिति नियन्त्रक एव 
महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन को घ्यान मे रखते हुए विनियोजन-लेखा की जाँच करती है और उनमे 
पाई जाने वाली वित्तीय अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए भविष्य मे उनकी 
रोकथाम के लिए सुझाव देती है | ये महत्त्वपूर्ण समितियाँ ग्रेट ब्रिटेन भारत तथा अधिकाश राष्ट्रमण्डलीय 
देशो में पाई जाती है सयुक्तराज्य अमेरिका मे नहीं | 

उपर्युक्त सभी साधनों अथवा उपकरणो द्वाय सार्वजनिक धन के व्यय पर आवश्यक नियन्त्रण रखा 
जाता है | वित्तीय नियत्रण का अन्तिम उद्देश्य शासन को जागरूकता ईमानदारी और मित्तव्ययिता के 


साथ सचालित करना होता है ताकि सरकार को जो धन करदाताओं से प्राप्त हुआ है उसका दुरुपयोग न 
हो सके । 
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सार्वजनिक व्यय का उत्पादन और रोजगार पर हर न फेर 
(सील्टॉ्जएपएआआर एच्कुशाक्राप्राश ता शरछ्तालाणा जाए ७ ५॥/ अंक भर हा 


डॉल्टन ने सार्वजनिक व्यय के बहुमुखी प्रभावों का तीन शीर्षको के ईच्ययन किय 
है--उत्पादन पर प्रभाव वितरण पर प्रभाव एवं अन्य प्रभाव । किसी भी देश मे न तथा रोजगार वे 


स्तर पर सार्वजनिक व्यय का त्तीन प्रकार का प्रभाव पडता है-- (#0०ऐ० 
(क) काम करने, बचल करने तथा विनियोग करने की शक्ति पर प्रभाव ५ 
(छल था #का॥ा३ ॥0 एणोप, 8३४७ छत 07०) ० की ६ 


सार्वजनिक व्यय लोगो के काम करने बचत करने तथा विनियोग करने की : ् 
को कई तरह से प्रभावित कर सकता है । यदि सरकारी व्यय व्यक्ति की कार्य-क्षमता मे वृद्धि करता है 
तो उससे उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है । सार्वजनिक व्यय से लोगो को आय प्राप्त होती है 
तथा उनकी क्रय-शक्ति बढती है ) पेशन भत्ते बेकारी और बीमार-लाभ वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए 
गए ब्यय से सभी लोगो की क्रय-शक्ति बढली है जिससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठता है उनकी 
शारीरिक एवं मानसिक प्रगति होती है और उनकी कार्यक्षमता बढती है जिससे दीर्घकाल मे उत्पादन में 
वृद्धि होती है । सार्वजनिक व्यय देश मे उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है | सार्वजनिक 
व्यय निम्न आय वाले दर्गों के लिए अतिरिक्‍त आय की व्यवस्था करके उनकी बचतो मे वृद्धि कर सकता 
है क्योकि लोगों की आय बढ़ेगी | उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे अधिक बचाएँगे । अन्तत 
सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से सरकारी ऋणो की वापसी पर किया जाने वाला सरकारी व्यय उन लोगो 
को अतिरिक्त घनराशियाँ प्रदान करेगा जो उसे विनियोग कर सकते है | स्पष्ट है कि बचत करने त्था 
विनियोग करने की शक्ति मे बृद्धि से उत्पादन एव रोजगार की मात्रा बढ सकती है । 

कुछ अर्थशास्त्रियो ने निर्धन लोगो की क्रय शक्ति और आय बढाने में भय प्रकट किया है और 
कहा है कि अधिक धन प्राप्ति से उनकी आदते बिगड सकती है और उनमे अपव्यय की प्रवृत्ति बढ सकती 
है | ये कार्यक्षणता बढाने वाले पदार्थों पर व्यय न करके मदिरापान और जुआ जैसे हानिकारक तथा 
कार्यकुशलता घटाने वाले कार्यों या पदार्थों पर व्यय करना शुरू कर देते है | उक्त शका कुछ सीमा तक 
ठीक हो सकती है तथा यह सम्भव है कि अल्पकाल मे उनकी कार्यक्षमता न बढे किन्तु दीर्घकाल में 
उनकी कार्यक्षमता मे अवश्य ही वृद्धि होगी । वास्तव मे भनुष्यों की कार्यक्षमता का घटना या बढ़ना राज्य 
द्वारा किए गए व्यय की व्यवस्था पर बहुत्त कुछ निर्भर करता है ॥ सार्वजनिक व्यय के हानिकारक प्रभावों 
की समस्याओं को भमुख्यत त्तीन उपायो द्वारा दूर एव कम किया जा सकता है-- 

प्रथम निर्धन वर्ग की आय मे वृद्धि एकदम न करके धीरे-धीरे की जाए । सरकारी सहायता नकद 
रूप में न दी जाकर वस्तुओं के रूप मे दी जाए ताकि सहायता के दुरुपयोग की सम्भावना न रहे और 
सहायता प्राप्त व्यक्तियो की कार्यक्षमता मे निश्चित वृद्धि हो । उदाहरण के लिए राज्य नि शुल्क शिक्षा 
चिकित्सा सस्ते और कम किराए वाले मकान आदि के रूप मे सहायता प्रदान कर सकता है| इन सभी 
से व्यक्हियो की कार्यक्षमता मे वृद्धि होगी और सहायता के दुरुपयोग की सम्भावना न्यूनतम रहेगी | इन्हीं 
लाभो के कारण दिन-प्रतिदिन आधुनिक सरकारे इन मदो पर अपने व्यय बढाती जा रही है । 

दुसरे राज्य अपने व्ययो द्वार! कुछ ऐसी सुविधाएँ प्रदान कर सकता है जिनकी सहायता से व्यक्ति 
अधिक अच्छी तरह उत्पादन कर सके । उदाहरणार्थ रेल सडक सिचाई विद्युत आदि के विकास पर 
किया गया व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित करता है | 

ततौसरे राज्य उपभोग को घटाकर और आय को बढाकर व्यक्तियो की बचत करने की शक्ति मे 
वृद्धि कर सकता है । चूँकि कुछ सार्वजनिक व्ययों से व्यक्तियो की आय मे वृद्धि होती है अत व्यक्ति 
अधिक ब॑चत करने मे समर्थ हो जाते है | 

स्पष्ट है कि सार्वजनिक व्यय से व्यक्तियो के काम करने और बचत करने की शक्ति पर अच्छा 
प्रभाव पडता है | यदि राज्य की व्यय-नीति देश की पूँजी बढाने मे प्रोत्साहन देने मे सफल होती है तो 
अवश्य ही देश गे उत्पादन बढता है । राज्य अपनी ब्यय-नीति द्वारा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के 
उत्पादन की मात्रा मे आवश्यकतानुसार सन्तुलन रख सकता है। 


|| 
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(॥) विदेशी आक्रमणो के विरुद्ध देश की रक्षा और देश मे शान्ति-व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय | 
(9५) नन्‍्याय-व्यवस्था सम्बन्धी व्यय । 
(४) कृषि उद्योग एवं वाणिज्य के विकास तथा इसी प्रकार के अन्य विकास से सम्बन्धित व्यय | 
(५) शिक्षा कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यय | 
(शा) राजकीय ऋण सम्बन्धी व्यय | 
डॉल्टन ने सार्वजनिक व्यय को दो वर्गों मे विभाजित किया है--(क) अनुदान और (ख) क्रय- 
मूल्य | जब सरकार को किसी व्यय के बदले कोई वस्तु अथवा सेवा प्राप्त नहीं होती तो ऐसे न्याय को 
अनुदान की सज्ञा दी जाती है | इसके विपरीत जब सरकार को किसी व्यय के बदले कोई वस्तु अथवा 
सेवा भ्राप्त होती है तो उसे क्रय-मूल्य कहा जाता है | अकाल-सहायता बाढ-पीडितो को आर्थिक 
सहायता वृद्धावस्था-पेशन आदि अनुदान होते है | अनुदान को निर्यात प्रब्याज और अर्थ-सहायता के 
रूप मे दिया जा सकता है। अनुदान दो प्रकार के होते है--प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष अनुदान वे हैं 
जो किसी एक व्यक्ति को दिए जाते है और उनका लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है । अप्रत्यक्ष 
अनुदा7 वे होते है जो एक व्यक्ति को दिए जाते है परन्तु उनका लाभ दूसरे व्यक्तियो को भी प्राप्त होता 
है । डॉल्टन ने अपने वर्गीकरण को एक निश्चित विभाजन-रेखा की आलोचना से बचाने के लिए कहा 
है---व्यवहार मे कभी कभी दोनो प्रकार के व्यय (अनुदान और क्रय-मूल्य) एक साथ सामने आते है | 
उदाहरण के लिए सरकार किसी सेवा के लिए जो मूल्य देती है यदि वह उस मूल्य से ऊँचा है जो 
निजी व्यक्ति द्वारा दिए जाएँगे तो यह आधिक्य अनुदान कहा जाएगा | इसी प्रकार ऋण पर दिया गया 
ब्याज अनुदान भी है और क्रय-मूल्य भी । 
डॉल्टन का वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से इतना उपयुक्त नहीं है जितना तार्किक दृष्टि से | प्रथम 
यह पता लगाना सरल नहीं है कि व्यय का कितना हिस्सा अनुदान है और कितना हिस्सा क्रय-मूल्य | 
दूसरे यह सही नहीं है कि ऋण पर दिया गया ब्याज अनुदान और क्रय-मूल्य दोनो होता है | ब्याज 
अनुदान नहीं होता केवल क्रय-मूल्य ही रहता है । उस समय जो ब्याज का भुगतान किया जाता है वह 
क्रय मूल्य ही रहता है क्योकि सरकार ऋण के बराबर लाभ प्राप्त करती रहती है | 
2 श्रीमती हिक्‍्स का वर्गीकरण 
श्रीमती हिक्स ने सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे एडम स्मिथ के वर्गीकरण को 
स्वीकार किया है | उन्‍हों"े सार्वजनिक व्यय को चार भागों मे बॉटा है--सुरक्षा व्यय नागरिक प्रशासन 
व्यय आर्थिक व्यय तथा सामाजिक व्यय | प्रथम प्रकार के व्यय मे सीमा सम्बन्धी पूँजीगत सामान 
उद्योग बारूद वेतनो का भुगतान आदि सम्मिलित है | दूसरे प्रकार का व्यय देश मे प्रशासन कानून 
और न्याय की व्यवस्था के निमित्त किया जाता है | तीसरे वर्ग का व्यय आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए किया जाता है | उद्योगो को अनुदान और आर्थिक सहायता देना तथा राजकीय उपक्रमो का 
सचालन व्यय इसके उदाहरण है | चौथे प्रकार का व्यय अर्थात्‌ सामाजिक व्यय सामाजिक देशो मे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है | शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक बीमा आदि पर किए गए व्यय इसके उदाहरण है । 
3 अमेरिकी वर्गीकरण 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे सघ सरकार के व्यय मे क्रियात्मक वर्गीकरण को अपनाया गया है 
जिसके व्यय निम्नलिखित मदो मे बॉटे गए है--. 
(0) मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा (॥) अन्‍्तर्राद्रीय विषय एवं वित्त (प्रा) आवश्यक सेवाएँ तथा लाभ 
(५) श्रम एवं कल्याण (५) कृषि (७) प्राकृतिक साधन (शा) वाणिज्य एव आवास (श॥) सामान्य 
प्रशासन एव (४) ब्याज | इनमे से प्रत्येक मद के अन्तर्गत विभिन्न सहायक कार्य सम्मिलित है | इस 
वर्गीकरण को व्यावहारिक रूप देना बडा कठिन है क्योकि एक मद मे सम्मिलित होने वाले व्यय कई 
अन्य मदों मे भी सम्मिलित हो सकते है ॥ उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय की मदे अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों सम्बन्धी मदो मे भी शामिल की जा सकती है विशेषकर विदेशी सहायता | इस व्यावहारिक 
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कठिनाई के बावजूद अधिकाश अमेरिकन अर्थशास्त्री इस वर्गीकरण को उत्तम मानते हैं | उनका मत है 
कि कार्यात्मक वर्गीकरण से बजट के विभिन्न अयो की सामान्य जानकारी सुविधाजनक हो जाती है और 
यह पता चल जाता है कि सरकार करदाताओं से प्राप्त धन का किस प्रकार उपयोग कर रही है और 
उसका बजट सम्बन्धी नियन्त्रण कैसा है ? 

निष्कर्षत सार्वजनिक व्यय का कोई भी वर्गीकरण न तो पूर्ण हो सकता है और न एकदम दृढ़ 
ही । विगत वर्षों में राज्य के कार्यों मे इतनी अधिक और तीव्र गति से वृद्धि हुई त्था राज्य के विभिन्न 
कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि सार्वजनिक व्यय को स्पष्ट रूप से अलग-अलग चर्गों मे नही 
बाँटा जा सकता । फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सरकार साधारणतया इन मदो पर अवश्य 
व्यय करती है--शान्ति एवं सुरक्षा आर्थिक-निर्माण व विकास सामाजिक कल्याण न्याय-व्यवस्था 
नायरिक प्रशासन और सामाजिक ऋण-व्यवस्था । वस्तुत सार्वजनिक व्यय का राबरो अच्छा वर्गीकरण 
वही है जो व्यय के उन सार्वजनिक उद्देश्यो पर प्रकाश डाले जिनसे अधिकतम लोकहित की साधना होती 
हो। 


सार्वजनिक व्यय का नियन्त्रण 
(टएराण त॑ एल किुलाणापाह) 

व्यय-नियन्त्रण का वास्तविक उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा जो कुछ व्यय किया जाए वह समस्त 
झमाज के लाभ के लिए हो व्यय नियमितता और मितंव्ययिता के आधार पर किया गया हो ताकि जनता 
के घन का दुरुपयोग या अपव्यय न हो पाए । लुटज ने लिखा है कि--- सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय 
होने वाल़ी धनराशि का विवेकपूर्ण निर्धारण ही व्यय-नियन्त्रण कहलाता है । 
व्यय नियन्त्रण की विधियाँ 

व्यय-नियन्त्रण की प्रमुख विधियों निम्नानुसार है-- 

सही और प्रभावी बजट का निर्माण--ब्रजट सरकार के आय-व्यय का विस्तृत विवरण होता 
है | बजट के अनुमान जितने सही होगे अर्थात्‌ जितनी सुघडता से बजट तैयार किया जाएगा वित्तीय 
नियन्त्रण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। 

2. व्यय फा पूर्व नियोजन--प्यय-नियन्त्रण के लिए आवश्यक है कि प्यय एक पूर्व निश्चित 
योजना के आधार पर किया जाए। 

3, लेखा एव अकेक्षण की उचित व्यवस्था--सभी व्ययो के लेखे विधिवत्‌ और व्यवस्थित रखे जाने 
चाहिए तथा उसके अकेक्षण की प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक ब्यय की 
अनियमितताओं और दुरुपयोग का पता चल जाए। 

+ खरीददारी की केन्द्रीय प्रणाली--विभिन्न विभागो के लिए सामग्री खरीदने के लिए सरकार को 
खरीदादारी की एक केन्द्रीय द्रभाली अपनानी वाहिए' काक्ति ना केवल व्यव' व सबावितत निदष्त्रणा रखा 
जा सके वरन्‌ भ्रष्टाचार और अपव्यय के उन्मूलन मे अपेक्षित सहायता मिले | 

5. अन्य विधियाँ--व्यय-नियन्त्रण की कुछ अन्य विधियों हो सकती है जैसे--शिक्षा का प्रसार 
वित्तीय सूचनाओं और ऑकडो के सग्रह की समुचित सुविधा वित्तीय अनुसघान करदाताओं के 
शक्तिशाली सघर्ष की स्थापना आदि ! 
भारत मे वित्तीय नियन्त्रण और वित्तीय प्रशारान 

भारत मे वित्तीय नियन्त्रण तथा वित्तीय प्रशासन के निम्न मुख्य अभिकरण है-.. 

] व्यवस्थापिका (7॥० [.०8/5४35०)--प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में राजस्व पर व्यवस्थापिका का 
अधिकार होता है | व्यवस्थापिका ही आय-व्यय की मदो को निर्धारित करती है ) ससद्‌ की सत्ता इस 
सिद्धान्त पर आधारित है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर न लगाया जाए | वार्षिक बजट के माध्यम से 
सार्दजनिक घन का सरकारी क्रियाओं पर खर्च के लिए विनियोजन कर करो की अनुमति देना तथा करो 
की वर्तमान दरो मे वृद्धि करना वास्तविक ऋण की शक्ति प्रदान करना लेखो के समुचित नियन्+ 
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प्रो पीगू का वर्गीकरण तर्क की दृष्टि से काफी उत्तम है लेकिन यह भी अनेक कमियों से ग्रस्त है । 
पिछले वर्गीकरणो के समान इसका भी सबसे बडा दोष यही है कि हस्तान्तरित व्यय और अहस्तान्तरित 
व्यय इन दोनों वर्गों के बीच कोई स्पष्ठ रेखा नहीं खींची गई है | 
8 प्राथमिक एवं गौण व्यय के अनुसार वर्गीकरण 


प्रो शिराज ने सार्वजनिक व्यय को प्राथमिक एवं गौण वर्गों मे विभाजित किया है और इस 
वर्गीकरण को आदर्श वर्गीकरण कहा जाता है | इस वर्गीकरण मे व्यय का विमाजन बडा शपष्ट और 
सरल है | प्रो शिराज ने प्राथमिक व्यय मे उन व्ययो को सम्मिलित किया है जो सुरक्षा और शान्ति 
स्थापना के लिए किए जाते है क्योकि सुरक्षा और शान्ति उपलब्ध करवाना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य 
होता है | इन प्राथमिक व्ययों मे समाज की बाह्य आक्रमणो से सुरक्षा और आन्तरिक शान्ति एव 
सुव्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित व्यय आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ! प्रो शिराज का मत 
है कि इस प्रकार के व्यय प्रत्येक शासने को भले ही वह नाममात्र का हो सबसे पहले करने होते है | 
भौण व्यय वे होते है जो समाज की उन्नति मे सरकार द्वारा किए जाते है | प्रो शिराज के शब्दों मे 
गौण व्यय मे समाज लोक उपक्रम व्यय और कुछ अन्य व्यय सम्मिलित है | 
उल्लेखनीय है कि प्रो शिराज ने प्राथमिक व्यय को पुन चार भागो मे विभकत किया है-- 
(]) सुरक्षा-व्यप जिसमे सापुद्रिक स्थल एव हवाई सेना सुरक्षा-सप्बन्धी व्यय सम्मिलित है (2) विधि 
एवं व्यवस्था व्यय जिसमे विधि एवं न्‍्याय-विभाग का व्यय जेल तथा अपराधियों पर (00॥श० 
$०॥आला/) पुलिस-व्यय सम्मिलित है (3) जनपद-शासन व्यय जिसमे शासन अथवा प्रबन्ध के प्रधानो 
को दिया जाने गला वेतन तथा भत्ता मन्त्रालय के खर्चे असैनिक सेवाओं के अधिकाश खर्चे, जिसमे 
विधान-मण्डल के व्यय तथा कुछ राजनीतिक व्यय जैसे--विदेश मे प्रतिनिधियों के खर्चे सम्मिलित है | 
इनमे कर-सग्रह करने के व्यय को शामिल करना चाहिए (4) ऋण सम्बन्धी व्यय जिसमें साधारण 
अथवा अनुत्पादक एवं उत्पादक ऋण पर किए जाने वाले व्यय इस सिद्धान्त पर है कि उन ऋणो के 
लिए राष्ट्र की भविष्य की आय गिरवी रखी गई है अत उनका व्यय पर पहला अधिकार होना धाहिए | 
दूसरी ओर गौण व्यय मे सामाजिक व्यय जैसे--शिक्षा जन-स्वास्थ्य व्यय निर्धनो की सहायता 
बेरोजगारी भत्ता अकाल पीडितो की सहायता तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक सेवाओं पर किए 
जाने वाले व्यय सम्मिलित है | 
प्रो शिराज का वर्गीकरण सरल और स्पष्ट होते हुए भी सन्तोषजनक नहीं है | प्राथमिक और गौण 
व्यय मे भेद करना बडा कठिन है क्योकि राज्य का कोई भी व्यय स्थायी रूप से न तो प्राथमिक हो 
सकता है ओर न गौण | समयानुसार व्यय की प्रकृति मे परिवर्तन होता रहता है । जो इस वर्ष 
प्राथमिक व्यय है वही 5 या 0 वर्ष के बाद गौण व्यय हो सकता है | दूसरी बात यह है कि ग्राथमिक 
और गौण व्यय वे खर्चे है जो अपनी परिभाषा के लिए एक दूसरे पर आधारित है अत श्िराज के 
वर्गीकरण को सार्वजनिक व्यय का उपयुक्त वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता | 
9 अयीरियर्ती औए 'यर्चिर्ी। व्यय के जाथाए "पर वर्गीकरण न 
प्रो जे के मेहता ने राजकीय व्यय के दो भाग किए है-- () अपरिवर्तित अथवा स्थिर व्यय एव 
(2) परिवर्ती या अस्थिर व्यय प्रो मेहता के अनुसार 'उनके वर्गीकरण का आधार सार्वजनिक ध्यय की 
प्रकृति है | यह या तो व्यक्तियों के वर्गों के लिए है अथवा व्यक्ति के लिए | लोग इसको नियन्त्रित कर 
भी सकते है और नही भी | यह वित्तशास्त्रियो के दृष्टिकोण से लाभप्रद है क्योकि वह ज्ञात करना चाहता 
है कि कहों तक अपने व्यय के अनुमान घर निर्मर करता है। प्रो मेहता के शब्दों मे अपरिवर्ती या 
स्थिर व्यय वह है जिसकी राशि का निश्चय जनता को उस व्यय से प्रदान की जाने वाली १5 के 


उपयोग (जिनके हित मे यह व्यय किया जाता है) की सीमा पर निर्भर नही रहता । देश की रक्षा के 
लिए किया जाने वाला व्यय का एक अच्छा उदाहरण है| परिवर्ती अथया अस्थिर व्यय | हैजो 
उपयोग बढाने के साथ साथ बढता है और उपयोग घटाने के साथ-साथ घटता है जैसे--डाक4सेवाओं 
शिक्षा आदि पर व्यय | प्रो मेहता के शब्दों मे ऐसा व्यय जो जनता के लाभ के लिए या लाता त्रा है 
और जिसमे जनता द्वारा जनसेवा-कार्यों के उपयोग की वृद्धि के साथ साथ राजकीय व्यय मे दृद्ठे होती 
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है, अस्थिर व्यय कहा जाएगा ]* पिछले वर्गीकरणों की आलोचनाओं से बचने के लिए सार्वजनिक व्यय 
का वर्गीकरण करते हुए प्रो, मेहता ने लिखा है कि इस वर्गीकरण से यह निश्चय नहीं कर लेना चाहिए 
कि सरकार का प्रत्येक व्यय इसमें से कवल किसी एक यर्ग में आ जाएगा । उनके अनुसार प्रत्येक व्यय 
का कुछ अश स्थिर होता है और कुछ अस्थिर ॥ उनके इस कथन का अभिप्राय यही है कि राजकीय प्यय 
उक्त दोनों भागो में पूर्णतया या अशतया सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे---डाक-सेवाओं का 
बहुत-सा व्यय परिवर्ती व्यय है जबकि एक भाग स्थिर प्रकृति का । 

30, प्रशासनिक इकाई के आधार पर वर्गीकरण 


कुछ विद्वानों ने प्रशासनिक इकाई के आधार पर सार्वजनिक व्यय को तीन भागों मे विभदत्त किया 
है-.() केन्द्रीय व्यय, (2) प्रान्तीय व्यय, एवं (3) स्थानीय व्यय । केन्द्रीय व्यय वह है जो देश की 
केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे--भारत सरकार ड्वारा किए गए व्यय, सुरक्षा व्यय । प्रान्तीय 
व्यय में उस व्यय को सम्मिलित किया जाता है जो देश की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, 
जैसे--कृषि, पुलिस शिक्षा आदि पर किया गया व्यय | स्थानीय व्यय वह है जो नगर निगम, 
नगरपालिका, जिला परिषद्‌ पच्ययत आदि स्थानीय सस्थाओं द्वारा किया जाता है जैसे---सफाई एवं 
स्वच्छता पर किया गया व्यय । 

संघीय शासन मे सार्वजनिक व्ययो का निर्घारण केन्द्रीय प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारो को 
सविधान द्वारा सौपे गए कार्यों पर निर्भर रहता है | इन सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्ययों की मात्रा 
प्रायः उनके आय के साधनों पर निर्मर रहती है लेकिन केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों की उन्हे सौपे 
गए कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुघा आर्थिक सहायता अनुदान दिया करती है। केन्द्रीय, प्रान्तीय 
और स्थानीय सरकारों को कौन न से कार्य करने चाहिए तथा किस प्रकार से उनकी आय का 
विभाजन होना चाहिए ? इनका को३ निश्चित प्रामाणिक नियम नहीं है । यह प्रत्येक देश की अपनी 
ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक आर्थिक एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है । यह अवश्य है 
कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुधा उन कार्यों पर व्यय किया जाता है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से होता 
है और जिससे सघ के सभी राज्यों को लाम पहुँचता है | उदाहरण के लिए--बाह्य आक्रमण से चुरक्षा, 
न्याय, डाक-तार, यात्तायात एवं सदेशवाहन, मुद्रा, केन्द्रीय प्रशासन दूतावास आदि पर व्यय केन्द्रीय 
सरकार द्वारा किए जाते हैं | इसके विपरीत जो व्यय सघ के राज्यो द्वारा केवल अपने शासन के सम्बन्ध 
में किए जाते हैं अर्थात्‌ जिसका सम्बन्ध किसी स्थान विशेष से होता है जिसका क्षेत्र रकीर्ण होता है 
और जिसको करने के लिए प्रान्तीय विशेषताओं का व्यापक अध्ययन एवं निर.““ आवश्यक होता है, वे 
प्रान्तीय या स्थानीय व्यय होते है | इन व्ययो को प्रान्तीय अथवा स्थानीय वर्गों मे विभक्‍त करना 
कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है । उदाहरणार्थ-पुलिस जेल शिक्षा चिकित्सा, सडक 
नहर, कृषि आदि से सम्बन्धित कार्य प्रान्तीय स्तर पर पानी प्रकाश ट्राम बस रोशनी सफाई आदि से 
सम्बन्धित कार्य स्थानीय स्तर पर अधिक कुशलता के साथ सम्पत्र किए जा सकते हैं । यदि साधनो और 
उत्तरदायित्व में निश्चित विभाजन-रेखा खींची जा सके तो वह वर्गीकरण सन्तोषप्रद ढंग से काम करता 
है, किन्तृ व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कई काम समवर्ती होते हैं अर्थात्‌ जिन्हे समय और परिस्थितियों 
के अनुसार राज्य सरकार भी कर सकती है और स्थानीय सरकार भी । ऐसी परिस्थितियों मे यह 
वर्गीकरण प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । यही इसकी सबसे बडी बाघा है | 

सार्वजनिक व्यय का प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण इस दृष्टि से बडा उपयोगी है 
कि अधिकारौगण अपने क्षेत्रों में अपने अधिकारों के अनुसार तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करों 
में कमी या वृद्धि करने में स्वतन्त्र होकर निर्णय कर सकते है और अपने बजट पर पूरा नियन्त्रण रख 
सकते हैं। यह वर्गीकरण शासन तथा कर-नीति की दृष्टि से बडा उचित है । 
[[. डॉल्टन का वर्गीकरण 

डॉल्टन ने सार्वजनिक व्यय के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया है-.. 

(0) विदेशों मे कूटनीतिक प्रतिनिधियों आदि के रख-रखाव सम्बन्धी व्यय ! 

(0 नागरिक-प्रशासन सम्बन्धी व्यय ॥ 


य8 लोक गित्त 


स्वतन्त्रता पूर्व प्रवृत्ति--सन्‌ 947 से पूर्व भारत गुलामी के शिकजे में था। विदेशी सरकार का 
यही प्रयास रहा था कि यहाँ शान्ति बनी रहे तथा भारत की जनता का शोषण होता रहे | सार्वजनिक 
व्यय की मद में सरकार का ध्यान विकास कार्यों पर कम था। सार्वजनिक व्यय के रूप मे सुरक्षा पर 
व्यय सार्वजनिक निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा पर व्यय किया गया था । विश्व की महान्‌ मन्दी (!930) 
के बाद इस सरकार ने भारत को बाजार के रूप मे स्थापित किया । 930 मे कीन्‍्स के विचारों को 
प्रमुखता मिली | उसके अनुसार बिना सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि किये बेरोजगारी जैसी समस्याओं का 
समाधान नहीं दूँठा जा सकता अत 930 के बाद सार्वजनिक च्यय मे वृद्धि हुई ! 

इससे एक प्रवृत्ति यह स्पष्ट होती है कि 930 से पूर्व व्यय अत्यधिक कम रहा है। मन्दी व 
द्वितीय विश्व युद्धकाल मे सुरक्षा पर व्यय अत्यधिक मात्रा मे हुआ | 935 मे सविधान निर्माण के बाद 
उसमें बताये प्रावधानो के अनुसार अनुसूचित जाति/जन-जाति के विकास की दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा 
पर व्यय अधिक किया गया। 947 मे भारत स्वतन्त्र हुआ। 

स्वतन्त्रता पश्चात्‌ प्रवृत्तियौ--947 मे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में सबैधानिक व्यवस्था प्रारम्भ 
हो गई | उसमे बताई अनुसूचियो के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार की मरदें निर्धारित हो गईं। 950 में 
सविधान अनुसार सरकार की सार्वजनिक व्यय की मदे निर्धारित हुईं | वर्ष 95] मे सरकार ने देश में 
आर्थिक नियोजन अपनाकर प्रगति का रास्ता स्वीकार किया | 95] से अब तक भारत सरकार द्वारा 
सार्वजनिक व्यय योजनाबद्ध तरीके से किया गया । 

इस प्रकार भारत में स्वतन्त्रता के बाद वार्यिक व नियोजन के आधार पर व्यय निर्धारित किया 
गया । समय के साथ-साथ विकास व्यय मे वृद्धि दर बढ़ती गई । इस वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न 
प्रकार है-- 

] प्रतिरक्षा सेवा विस्तार--भारत मे संवैधानिक सरकार की स्थापना के बाद हिन्दू-मुस्लिम 
विद्रोह हो गया तथा भारत का विभाजन हो गया जिससे भारत को प्रतिरक्षा के विकास पर अत्यधिक व्यय 
करना पड़ा ! 

2 आधुनिक हथियार तथा सेना विस्तार--भारत मे स्व-रक्षा हेतु सेना का विस्तार करना पडा । 
पडौसी देशो को दबाने हेतु अन्तर्राट्रीय बाजार को आधुनिक हथियार क्रय करने पर व्यय बढानां पडा | 

3 आन्तरिक सुरक्षा--भारत मे आन्तरिक दंगे नहीं भडके इसके लिए सुरक्षा हेतु सार्वजनिक व्यय 
में वृद्धि करना आवश्यक हो गया | 

4 कश्मीर समस्या--विभाजन के फलस्थरूप कश्मीर समस्या ने जन्म लिया इसके हल हेतु 
अनेक प्रकार के सार्वजनिक व्यय वहन करने पडे | 

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कारणो से सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि हुई जिसमे नये कारखानो की 
स्थापना यातायात विकास व्यय नागरिक प्रशासन व्यय कर- भार मे वृद्धि विस्थापितों का व्यय 
ऋण-ब्याज व्यय आदि प्रमुख है | इन व्यय मदो के अतिरिक्त राज्य सरकार के व्यय की मदे इस प्रकार 
है-- 

] विकास व्यय 2 गैर विकास व्यय 3 शिक्षा व्यय 4 ब्रिकित्सा एवं स्वास्थ्य 5 राज्य सुरक्षा 
व्यय 6 सामाजिक उत्थान हेतु व्यय 7 ग्रामीण विकास व्यय 8 उद्योग आपूर्ति व्यय 9 राज्य ऋण 
व्यय | 


इससे स्पष्ट होता है कि भारत मे नियोजन के आघार पर सार्वजनिक व्यय की बढती प्रवृत्ति है | 


[६] 


सार्वजनिक आय एवं उसका कार्यात्मक 
तथा आर्थिक वर्गीकरण 


(?एछा९ २6 लाए शाव (५ कालीजाणश शाप एणाणाएंर 205ज्ञोट्यी0०ा) 





सार्वजनिक आय का अर्थ और महत्त्व 
(0९9गरांगहू 90वें ॥907(3॥0९ ० ॥6 ९६ शाए९) 
सार्दजनिक वित्त के अध्ययन मे सार्वजनिक आय का वही स्थान है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में 
उत्पादन का है | जिरा प्रकार उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सार्वजनिक 
व्यय के लिए सार्वजनिक आय की आवश्यकता होती है | उत्पादन की प्रत्येक क्रिया की भाँति सार्वजनिक 
आय की क्रिया लोगो के लिए कष्टदायी होती है क्योंकि इस आय को प्राप्त करनै हेतु उन्हे त्याग करना 
पडता है। भूतकाल मे अत्याधारी शासकों ने जनता पर अनावश्यक और अनार्थिक कर-भार डालकर 
उनके दिमाग मे ये भाव पैदा कर दिए कि कर लगाना उचित नही है लेकिन वर्तमान प्रजातान्त्रिक 
सरकारे लोगों की मुसीबतो का घ्यान रखते हुए उनकी जेब से मुद्रा इस ढग से निकालती है कि उन्हे 
न्यूनतम कृष्ट अनुभव हो | नागरिक यह त्याग इसलिए करते है कि सार्वजनिक आय से उन्हें सामूहिक 
रूप में लाभ होने की आशा रहती है। 
आज का युप नियोजन का युग है और राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना 
है । वर्तमान राज्य के कार्यक्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है अत राजकीय व्यय की राशि निरन्तर बढती 
जा रही है | बढते हुए व्यय की पूर्ति हेतु सरकारों के लिए अपनी आय बढ़ाना आवश्यक हो गया है | 
सार्वजनिक आय प्राप्त करने के तरीकों मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए है इसके अध्ययन का महत्त्व 
दिन-प्रतिदिन बढता जा एहा है। 
यह स्वाभाविक है कि आय के बिना व्यय सम्भव नहीं है इसीलिए राज्य को अपनी आय बढ़ाने के 
लिए नए साधन अधिकाधिक मात्रा मे जुटाने पड़ते है | राज्य को ये साधन देश के भीतर खोजने पडते है 
और प्रमुखत व्यक्तियों के रोजगार तथा आय के स्तर एवं उद्योग तथा व्यापार की स्थिति पर निर्भर 
करते हैं | आय के साधनो से अधिक महत्त्वपूर्ण राज्य की आय प्राप्त करने की नीति या दग है। 
आधुनिक युग मे आय सम्बन्धी साधनो का उपयोग केवल आय प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता बरन्‌ 
प्रभावशाली राजकोपीय यन्त्र के रूप में किया जाता है | विशेष रूप से उत्पादन रोजगार बचत और 
विनियोगो में वृद्धि के लिए इन साधनों का उपयोग होता है | सार्वजनिक आय की नीतियाँ अर्थ-ध्यवस्था 
के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
सार्वजनिक आय का अर्थ विस्तृत और सकीर्ण दानो रूपो मे लगाया जा सकता है | व्यापक अर्थ 
में इसके अन्तर्गत समी प्रकार की आय तथा प्रात्तियों सम्मिलित की जा सकती है जिनको सापान्य आंगम 
कहा जाता है । स्कीर्ण अर्थ मे सार्वजनिक आय मे सरकार को केवल वास्तव मे प्राप्त होने वाली आय ही 
सम्मिलित की जाती है। विस्तृत अर्थ मे सार्वजनिक आय मे सार्वजनिक ऋणो को सम्मिलित किया जा 
सकता है लेकिन राकीर्ण अर्थ मे सरकार की केवल वही आय सम्मिलित की जाएगी जिसे लौटाना न 
पड़े | ऋण चाहे आन्तरिक हो या दह्य सरकार की आय नहीं मानी जा सकती क्योकि सरकार को 
कभी न कभी उसका भुप गन करना ही होगा | सकीर्ण अर्थ मे सार्वजनिक आय में हम सार्वजनिक ऋण 
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रोगियो का इलाज कराना पडता है और वह अधिक निर्धन है तो उसे अधिक आर्थिक सहायता दी जाए । 
चूँकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और राजकीय व्यय मे समायोजन करना सुगम नहीं है और इसमे अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयों है अत उपयुक्त यही है कि शिक्षा चिकित्सा आदि की सुविधाएँ नि शुल्क प्रदान 
की जाएँ और वृद्धावस्था पेशन प्रसव व दीमारी-लाभ तथा अन्य प्रकार के भत्ते परिवार की 
सदस्य-सख्या के आधार पर दिए जाएँ | 
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक व्यय से कभी-कभी आय की असमानता मे वृद्धि भी हो सकती है। 
उदाहरणार्थ युद्ध के दिनो मे राज्य द्वारा धनिको से ऋण के रूप मे घन लिया जाता है और उस पर 
उन्हे ब्याज दिया जाता है | इससे धनिको की आय मे वृद्धि होती है | इसके अतिरिक्त ब्याज की राशि 
जनता से कर के रूप मे लिया गया धन होती है । यदि इस राशि का कुछ भाग गरीबो से कर के रूप 
मे वसूल किया गया हो तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि जहाँ धनिको की आय मे वृद्धि होगी 
वहों गरीबों की आय मे कमी होगी । यही कारण है कि युद्ध-काल मे धनिक अधिक धनी हो जाते है और 
अन्य लोगो की आय मे असमानता बढती है | फिर जिस देश मे प्रत्यक्ष करो की कमी होती है वहाँ आय 
की असमानता अधिक होती है क्योकि प्रत्यक्ष करो का भार गरीबों पर ही अधिक पडता है । 
कुछ राजकीय अनुदान ऐसे होते है जो समाज के किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों को सामान्य रूप 
मे लाभ पहुँचाते है किन्तु वितरण पर उनका प्रभाव जानना कठिन होता है | राज्य की ओर से 
बांग-बगीचो या पार्कों पर जो व्यय किया जाता है उसका लाभ मुख्यत उन्हीं को प्राप्त होता है जो 
उनका उपयोग करते है | यह लाभ सामान्य रूप से सभी को मिल सकता है लेकिन उपयोग लेने वाले 
व्यक्तियों की आय पर इसका प्रभाव जानना असम्भव-सा है | इसके विपरीत जब स्थानीय करदाताओं 
को उनके कार्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कुछ सहायक अनुदान मिलता है तो उनको 
सामान्य रूप से प्राप्त होने वाले अनुदान के लाभ का अनुमान लगाना इतना कठिन नहीं होता | उदाहरण 
के लिए सुरक्षा व्यय | इस व्यय का लाभ जनता को सामान्य रूप से प्राप्त होता है (केवल अपराधी ही 
इस लाभ से वंचित रहते है) | जो व्यक्ति अधिक धनी होते है और जिन्हे अधिक कर देना पडता है उन्हे 
सुरक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होता है जबकि गरीबो अथवा कम धनिको को अपेक्षाकृत कम लाभ होता है। 
इस तरह स्पष्ट है कि राजकीय अनुदानो के वित्तरण पर प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की आय पर अलग-अलग 
होता है लेकिन जीवन और सम्पत्ति के सरक्षण से धन की विभिन्न मात्रा वाले लोगो को जितना सापेक्षिक 
लाभ मिलता है इसे ठीक-ठीक ऑकना कठिन है। 
सार्वजनिक व्यय के प्रतिकूल प्रभाव 
(&॥-# 00५9 0० ॥00॥6 ॥ ६ 9९70॥407९) 
लुटज (७0०) का विचार है कि धन के वितरण को समान करने की नीति को स्थायी बनाने से 
देश को हानि होगी । यदि व्यय करते समय केवल इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखा जाएगा तो इसका 
परिणाम यह होगा कि सरकार को बहुत-सा व्यय अनुत्पादक कार्यों पर करना पडेगा | इसके अतिरिक्त 
पूँजी के एकत्रीकरण एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा लेकिन लुटज की मान्यत्ता पक्षपात रहित 
ही है. ५ यह कण उत्यित नही; है; त्कि. थण के; थित्तरण की आउमभानताओं। को। दूर करने के क्‍लिए किए णए 
व्यय का एक बडा भाग अनुत्पादक होगा । सच्चाई तो यह है कि व्यक्तियो के हित मे किया जाने वाला 
सरकार का कोई भी व्यय अनुत्पादक नही होगा । पूँजी के एकत्रीकरण मे यह माना जा सकता है कि 
इसका थोडे से पूँजीपतियो की बचत करने और कार्य करने की क्षमता पर अवश्य ही विपरीत प्रभाव 
पडेगा लेकिन दूसरी ओर यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज के बहुत बडे वर्ग की बचत करने तथा कार्य 
करने की क्षमता मे वृद्धि होगी। स्पष्ट है कि इस प्रकार धन के वितरण को समान करने की नीति से 
समाज की कुल बचत करने की क्षमता बढेगी घटेगी नही । ब्यूलहर (80जाश) ने लिखा है कि धन के 
वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को निर्धन व्यक्तियों पर उदार मन से व्यय 
करना होगा और उच्च आय वालो पर अधिक करारोपण की नीति को कुछ समय तक लागू करना 
पडेगा । ऐसा करते समय सरकार को यह अवश्य ध्यान मे रखना होगा कि उनके कार्य करने और बचत 
करने की इच्छा पर गहरा प्रतिकूल प्रमाव न पडे | यदि बचत की दर मे कमी होगी तो भविष्य मे होने 
वाले धन के वितरण मे कमी होगी और असमानता बढेगी । यह स्वीकार-योग्य है कि यदि राज्य द्वारा 
धनिको से अधिक ऊँची दर से आय-कर और मृत्य-कर लिया जाए तो बचत में अवश्य ही कमी होगी | 
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कुछ विद्वानों का मत है कि सार्दजमिक व्यय से लोगो को अधिक सुविधाएँ मिलने के कारण उनमे 
क्ाप्र करने व बचत करने की इच्छा कम हो जाती है। फल्तत्त इन सेवाओं से यदि एक ओर धन के 
वितरण मे समानता आने लगती है तो दूसरी ओर उत्पादन गिरता है तथा राष्ट्रीय आय कम हो जाने से 
व्यक्तिगत आय गिरने लगती है । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए भारी 
करारोपण करना पड़ता है जिससे उत्पादक चिरुत्ताही हाता है | साधनों के ऐसे पुनर्वितरण से समृद्धि 
का वितरण' नहीं होता बल्कि निर्धनता का वितरण होता है | स्मरणीय यह है कि इसका प्रभाव सदैव 
नहीं पडता | सरकार इसका सदैव ध्यान रखती है कि करारोपण ज्ञीव्र प्रत्रिगामी या तीव्र प्रगतिशील न हो 
जाए क्योंकि दोनो प्रकार की अति वाली स्थितियों से देश मे उत्पादन हतोत्स्ाहित होता है) कभी-कभी 
घन के वित्तरण कौ असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को ऐसे कर लगाने ही पड़ते हैं| अत 
यथार्थ रूप मे परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अधिक अच्छे उत्पादन अथवा घन के अधिक अच्छे 
वितरण के इन दोनो विरोधी उद्देश्ये मे से सरकार कौन से उद्देश्य को प्राथमिकता दे ? उचित यही है 
कि सरकार की नीति इस प्रकार निर्धारित की जाए कि घने के उचित वितरण और घन के उचित 
उत्पादग मे सन्तुलन बना रहे क्‍योंकि न्यायपूर्ण वितरण के अभाव में अधिक उत्पादन का कोई महत्व 
नही है और अधिक उत्पादन के अमाव मे न्‍्यायपूर्ण वितरण का प्रश्न ही नही उठता अत दोनो उद्देश्य 
साथ-साथ चलने चाहिए । 

अन्त मे धन के पुनर्वितरण के इस अच्छे प्रभाव को ध्यान मे रखना चाहिए कि इससे देश के 
आर्थिक जीवन मे सन्तुलन ओर स्थापित्व आ जाता है। कीन्‍्ध ने सिद्ध किया है कि निर्धनों में घनी 
व्यक्तियों की अपेक्षा उपमोग पर व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक होती है । अत जब धनी व्यक्तियों पर कर 
लगाकर धन प्राप्त फिया जावा है और इस घन को निर्धनो पर खर्च किया जाता है तो देश मे किए गए 
कुल व्यय त्तथा घन की मात्रा मे वृद्धि होती है । इससे कुल रोजगार तथा उत्पादन भी बढता है | 


भारत मे सार्वजनिक व्यय 
(एच॥९ 2िरफश0॥076 भरा #6॥4) 
सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र उस देश की सरकार की कर्यय प्रणाली राजनीतिक परिस्थितियों 

आर्थिक नीतियो देश के आकार एवं जनसख्या पर निर्मद करता है | कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि 
वात्ना देश सार्वजनिक व्यय पर अधिक रुचि लेता है| विकासशील देश का सार्वजनिक व्यय पिछडे देश 
की तुलना मे अधिक होगा | उदार सरकार के सार्दजनिक व्यय भार मे वृद्धि होगा रबाभाविक है । भारत 
के सन्दर्भ मे सार्दजनिक व्यय का अध्ययन करने पर इसमे वृद्धि के कारण निष्नाकित है-- 

] जनसख्या एव विस्तृत क्षेत्रफल 

2 संघ राज्य लोकत्न्त्रीय सरकार 

3 आर्थिक नियोजन 

4 मूल्य नियन्त्रण का अभाव 

$ प्रशासन लन्त्र का विशाल रूप 

6 प्रतिरक्षा व्यय वृद्धि 

7 अन्तर्राद्रीय ऋण ब्याज मे वृद्धि 

8 सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार 

9 सरकारी उद्यम ६ उपक्रम 

]0 लोकशाही का विस्तार 

सार्वजनिक व्यय की पुख्य प्रवृत्तियाँ 
(शा गंवा ण॑ एफ़ाए # ुशाताएश) 

सार्वजनिक व्यय वृद्धि के कारणों से मारत मे व्यय की मुख्य प्रवृत्तियों भी स्पष्ट हो जाती है | भारत 
मे यद्यपि प्राकृतिक ससाधन अन्य देशो की लुलना मे उपयुक्त है | इनका पूर्ण रूप से विदोहन नहीं होने 
से भारत पिछडी अवस्था मे है | यहाँ प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर उत्तम नहीं है | यहाँ की 
अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है | 
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है कि स्वतन्त्र प्रत्तियोगिता में सदैव ही साघनों का अधिकतम उपयोग नहीं होता इसीलिए राज्य का 
हस्तक्षेप आवश्यक है | आज सभी देशों में सरकार आर्थिक साधनों को स्थानान्तरित करने के लिए 
आवश्यक प्रयल करती है | सरकार जो व्यय सुरक्षा सरक्षण सम्बन्धी नीति सामाजिक सुरक्षा और 
परिवहन आदि के साधनों के विकास पर करती है उनसे अप्रत्यक्ष रूप से साधनों के स्थानान्तरण में 
सहायता मिलती है । 

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि राज्य द्वारा साधनों का प्रत्येक स्थानान्तरण लामप्रद होता है 
अथवा प्रत्येक स्थानान्तरण हानिकारक ही होता है | वास्तव में यह लाम या हानि तो परिस्थितियों पर 
निर्मर करती है | उदाहरणार्थ सुरक्षा सम्बन्धी व्यय को ही लीजिए | आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र राजकीय 
आय का बहुत बड़ा भाग विदेशों से सुरक्षा और आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यय 
करते हैं । अनेक लोग इस व्यय को आर्थिक विनाश की सज्ञा देते हैं और मत प्रकट करते है कि इस 
व्यय से हमारी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिलती है | यह प्रश्न स्वत उठ 
खडा होता है कि क्‍या यह सुरक्षा व्यय अनावश्यक है अथवा इस व्यय का देश के उत्पादन पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता ? इन प्रश्नों के उत्तर में हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुरक्षा व्यय न तो 
अनावश्यक ही है और न ही देश का उत्पादन इससे प्रभावित होता है | सुरक्षा व्यय के कारण विदेशी 
आक्रमणों से हम अपनी रक्षा कर सकते है अथवा आक्रमणों को रोक सकते है | ऐसा करने से जितनी 
आर्थिक क्षति आक्रमणों को न रोक सकने से हो सकती थी उससे कई गुना कम क्षति होती है । यही 
नहीं कभी-कभी अल्पकालीन और जीते हुए युद्ध किसी देश को कुछ सुविधाएँ पहुँचाकर उसे आर्थिक 
लाभ भी दे सकते है | जब देश विदेशी आक्रमण के भय से मुक्त रहता है और आन्तरिक शान्ति तथा 
सुध्यवस्था बनी रहती है तमी उत्पादन सुचारु रूप से हो सकता है | यह सत्य है कि सशस्त्र और 
सुसज्जित सेना ही आक्रमण्ों को रोक कर देश को आर्थिक हानि से बचा सकती है अत सुरक्षा व्यय 
आवश्यक है और अप्रत्यक्ष रूप से इसे उत्पादक माना जा सकता है | देश की सुरक्षा का व्यय अत्रधिक 
मात्र! में न बढाया जाए अपितु इस व्यय की मात्रा मे कमी करके बचाए गए साधनों का उपयोग अन्य 
समाज-कल्याणकारी आर्थिक कार्यों की वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए लेकिन आज के निरन्तर बढते 
हुए सुरक्षा व्यय में कमी ससार के राजनीतिक नेताओं के दृष्ठिकोणों मे परिवर्तन होने पर ही सम्भव हो 
सकती है| 

निष्कर्षत बुद्धिमत्ता से किए जाने वाले राजकीय व्यय का उत्पादन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है | 


सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव 
(6८७६ 04 7096 #59९08ए76 0ा 0507090007॥) 

सार्वजनिक वित्त के प्रनियमों का विवेबन करते समय बताया जा चुका है कि अन्य बातें समान 
रहने पर सार्वजनिक व्यय की वही प्रणाली अधिक वाछनीय है जिसमें आय की आवश्यकता को कम 
करने की अधिक से अधिक सम्मावना हो | वास्तव में यह प्रनियम कहने में जितना सरल है 
क्रियान्वयन में उतना ही कठिन है | आधुनिक विश्व के समाजवादी राष्ट्र इस प्रनियम के पालन की ओर 
अवश्य ही अग्रसर हो रहे हैं । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण मे बहुत ही असमानता है | 
समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय द्वारा आय-वितरण की असमानता 
को जितना अधिक कम किया जा सके उतना ही श्रेयस्कर है ॥ प्रो पीगू ने इसे इगित करते हुए लिखा है 
कि सामाजिक कल्याण मे वृद्धि देश मे वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढाकर की जा सकती है 
लेकिन यह सम्मद नहीं हो तो सामाजिक कल्याण की वृद्धि राष्ट्रीय लामाश के वितरण के द्वारा समाज में 
धन की असमानता को दूर करके भी की जा सकती है। लोक-कल्याण की वृद्धि हेतु सरकार के पास 
दुघारा अस्त्र होता है | एक ओर तो वह घनी व्यक्तियों पर कर लगा कर उनकी आय कम कर देती है 
और दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय द्वारा निर्धन व्यक्तियो को सेवाएँ देकर उनकी आय में वृद्धि करती है | 
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करारोपण और सार्वजनिक व्यय वी ये दोनो ही क्रियाएँ एक-दूसरे पर अवलम्बित है किन्तु यहाँ हम 
केवल सार्वजनिक व्यय के ग्रावधानो का ही अध्ययन करेगे। 
प्रतिगामी, आनुपातिक और प्रगतिशील व्यय 

आज वितरण की असमानता को दूर अथवा कम करने के लिए गरीबो की आय मे वृद्धि तथा 
राज्य की ओर से अनुदान आवश्यक है । राजकीय च्यय में सम्मिलित किए जाने वाले ये अनुदान तीन 
प्रकार के हो सकते है-- 

(0) प्रतिगामी (रट्झाटछरट) (0) आनुपातिक (0700ण०) तथा (7) प्रगतिशील 
(शरण्ट्राट5ञञ५८) । 

किसी वर्ग की आय जितनी कम होती है उसे उत्तना ही कम अनुपात मे लाभ प्राप्त होता है इसे 
प्रत्तिगामी स्लार्वजनिक व्यय कहते है | उदाहरणार्थ यदि भारत मे गरीबो के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय न करके सरकार उच्च वर्ग के बच्चो के लिए पब्लिक स्कूलों पर खर्च करती है तो यह प्रतिग्मी 
व्यय कहलाएगा । यदि विभिन्न वर्गों को उनकी आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय से लाम प्राप्त होता है 
दो इस व्यय को आनुपातिक व्यय कहा जाता है | उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को मकान 
भत्ता वेतत का 72 5% मिलता है यह सरकार का आनुपातिक व्यय है । किसी वर्ग की आय जिवनी कम 
है सार्वजनिक व्यय से उसे प्राप्त होने कले लाभ का अनुपात यदि उतना अधिक होता है तो इस ध्यय को 
प्रगतिशील कहा जाता है जैसे--निर्धन वर्ग के लिए शिक्षा चिकित्सा व्यय वृद्धावस्था पेशन आदि | 

उक्त तीनो ही प्रकार के सार्वजनिक व्यय वितरण से स्पष्ट है कि प्रतिगामी व्यय से असमानताएँ 
दूर होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ेगी | आनुपातिक व्यय भी असमानताओं को दूर करने मे अधिक समर्थ 
सिद्ध नहीं होगा | केवल प्रगतिशील व्यय ही धन के वितरण की असमानताओं को काफी हद तक घटा 
सकता है । कुछ सीमा तक आनुपातिक व्यय भी असमानताओं को कम कर सकता है लेकिन सर्वाधिक 
उपयुक्त यही है कि तीव्र प्रगतिशील व्यय किया जाए | लोगो की आय की असमानता मे कमी करने की 
दृष्टि से प्रगतिशील व्यय सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यह 
वाछनीय है कि सार्वजनिक व्यय मे प्रगतिशील अनुदान नीति का पालन किया जाए। 

प्रगत्तिशील व्यय के निम्नाकित तीन रूप हो सकते है जैसे-- 

(क) सरकार द्वारा देश के नागरिकों को नकदी के रूप में आर्थिक सहायता जैसे--वृद्धावस्था 
पेशन दुर्घटना लाभ प्रसव लाभ बेकारी एवं बीमारी लाम अ'दि | आज इस प्रकार की आर्थिक सहायता 
प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों मे कानून बनाएं जा चुके है जैसे--भारत मे कर्मचारी राज्य बीमा 
कानून (शगए09९० $ 808 त5ण्आ0० ४०) अमेरिका मे रोजगार कानून (छग्ाए/ए0॥था। #०ण) 
आदि । 

(ख) प्रगतिशील व्यय मे सरकार निर्घन व्यक्तियो को नि शुल्क अथवा सस्ती सैवाएँ और वस्तुएँ भी 
प्रदान करती है जैसे--नि शुल्क शिक्षा चिकित्सा सेवाएँ सस्ते मकान बच्चो को स्कूल में मुफ्त दूध देना 
आदि | ऐसी सेवाओं और वस्तुओं से धन के वितरण की कुछ असमानताए कम होती है और निर्धन 
व्यक्तियो को अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है | यदि इस प्रकार की सेवाएँ मुफ्त 
अथवा सस्ते मूल्यो पर मिलती रहती है तो घन की असमानताएँ अधिक कष्टदायक नहीं होतीं | जब 
अनुदान नकद रूप मे न दिया जाकर वस्तु या सेवा के रूप मे दिया जाता है तो उस अनुदान अथवा 
सहायता का मूल्याकन करना कठिन होता है | हम केवल यही कह सकते है कि निशुल्क अनुदान 
अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्तकर्त्ताओं के आर्थिक क्षेत्र की तथा समाज की उत्पादन शक्ति कौ बढाने मे अधिक 
सहायक होता है। 

(ग) प्रगतिशील व्यय का तीसरा रूप व्यक्तियों की आवश्यकत्ताओं से समायोजन का है । घन के 
वितरण की असमानता को कम करने हेतु सार्वजनिक व्यय व्यक्तियो की आवश्यकतानुसार किया जाए 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति के कुटुम्ब की सख्या जितनी अधिक है उसे उतनी अधिक आर्थिक सहायता प्रदान 
की जाए और जिस व्यक्ति के कुदुम्ब में कम सदस्य हों उसे अपेक्षाकृत कम आर्थिक सहायता दी जाए | 
इसी प्रकार आय समाव रहने की दशा मै यदि एक व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अपने कुटुम्ब मे अधिक 
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की प्राप्ति राजकीय सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि और पत्र-मुद्रा प्रकाशन से प्राप्त राशि को सम्मिलित 
करेगे | हमारा सार्वजनिक आय का अध्ययन भी सकीर्ण परिभाषा पर ही आधारित है । 

उक्त विवेचन के बाद हम कह सकते है कि सकुचित एव उचित अर्थ में सार्वजनिक आय वड आय है 
जिससे सरकार की सम्पत्ति मे वृद्धि बिना दायित्व मे वृद्धि किए हो जाती है [” एक शमृद्धिशाली देश की 
पहचान वास्तव में उसकी सार्वजनिक आय से भली प्रकार की जा सकती है | जिस प्रकार घनी व्यक्ति का 
समाज मै सम्मान होता है. उसी प्रकार एक घनी देश की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा होती है । धनादूय देश न 
कैवल अपने व्रन्‌ अन्य देशो के आर्थिक विकास पर घन व्यय कर सकता है | हमे समृद्धिशाली देश की आय 
का आकार ही नहीं प्रकृति भी देखनी चाहिए कि वह आय किस श्रेणी के नागरिको से प्राप्त होती है | यदि 
सार्वजनिक आय के सग्रह मे निर्घन जनता योगदान करती है तो देश को धनी नहीं कह सकते, क्योकि उसकी 
सार्वजनिक आय मे त्याग की मात्रा बहुत अधिक है । इसी तरह केवल घनी नागरिको से आय प्राप्त करने मे 
पक्षपात हो जाता है। सही और आदर्श वित्त-नीति के दृष्टिकोण से वही देश ठीक प्रकार से नियोजित समझा 
जाना चाहिए जिसकी आय में लोग अपनी योग्यतानुसार योगदान करते है। 


एक अच्छी आय-प्रणाली 
(& (००० २९४९॥०९ $9 शा) 

राजस्व की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के पास अपनी आय-प्राप्ति के लिए एक 
स्वस्थ और समुचित प्रणाली हो । एडम स्मिथ ने एक उत्तम आय प्रणाली मे समानता निश्चितता चुकाने 
की सुविधा एवं मितव्ययता के गुणो का समावेश किया है | बाद मे अर्थशास्त्रियो ने आय प्रणाली मे 
सरलता का गुण और जोड दिया है जो कर दाता के लिए ही नहीं बल्कि सम्बन्धित शासन के लिए भी 
आवश्यक है | एक श्रेष्ठ आय प्रणाली मे विविधता लथा लोच का होना जरूरी है । कर-नीति की सरचना 
इस प्रकार होनी चाहिए कि यथासम्मव शासन की विभिन्न इकाइयो के मध्य आय-क्षेत्र विवाद न उठ 
सके । फिण्डले शिराज ने लचीलेपन, पर्याक्‍्तता तथा उत्पादकता को श्रेष्ठ आय प्रणाली का आवश्यक गुण 
माना है | इन सबका विस्तृत विवेचन यथास्थान किया गया है | 

सार्वजनिक आय का वर्गीकरण 
(ए5ञञीट्याणा एणा एफ रेश्श्शाएशे 

डॉल्टन के अनुसार, ' सार्वजनिक आय के ख्रोतो का वर्गीकरण किया जा सकता है लेकिन आगे 
बहुत से भेद पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है और अन्य स्थानो के वर्गीकरण की खोज, स्वय वर्गीकरण की प्राप्ति 
से अधिक ज्ञानदायी है ।” सार्वजनिक आय के मुख्य वर्गीकरण निम्नानुसार है-- 
एडम स्मिथ का वर्गीकरण 

एडम स्मिथ ने सार्वजनिक आय का वर्गीकरण आय सझ्रोतो के आधार पर तीन भागों मे बॉटा है-- 

(क) प्रत्यक्ष आय (आटा, १९८४आ४८)--यह वह आय है जो सरकार को सार्वजनिक उद्योगो, 
उपहारो एवं जक्तियों [807/2॥77०७) से प्राप्त होती है । 

(ख) व्युत्पन्न आय (00४५॥५० २८४थ॥३०)--यह आय सरकार को करों शुल्को, जुर्माना आदि 
से प्राप्त होती है । 

(ग) प्रत्याशित आय (#70ट0909 २९४८०७०८)--इमृसे अभिप्राय उस आय से है जो सरकारों 
को राजकोबीय विपत्रों (77०७४४75 805) एवं अन्य प्रकार के ऋणो से होती है । 

'एडम स्मिथ के अनुसार सरकार को कर-आय अर्थात्‌ जनता से प्राप्त आय पर अधिक आय का 
प्रमावशाली साधन नहीं माना जा सकता । राज्य द्वारा सचालित उद्योगों से भी पर्याप्त आय होती है | 
एडम स्मिथ का वर्गीकरण आधुनिक राजस्व की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है क्योकि करों के 
अतिरिक्त आय के अन्य साधन भी आज महत्त्वपूर्ण समझे जाते है । 
सैलिगमैन का वर्गीकरण 

प्रो सैलिगमैन ने सार्वजनिक आय को तीन भागो में विमाजित किया है-... 

(क) निशुल्क आय (0्षा00५ 7२८ए८॥ए०८)--इसमें वे सभी आय सम्मिलित है जो राज्यों को 
'उपहारों, चन्दों आदि के रूप मे भेंट की जाती हैं अर्थात्‌ जो सरकार को बिना माँगे लोगो द्वारा स्वेच्छा से 
दी जाती हैं । इसे प्राप्त करने के लिए सरकार को श्रम नहीं करना पडता | युद्ध के समय लोगों द्वारा 


ख़र्वजतिक्र ऋग एव उम्रका क्रा्ग्रीग्रक्र तथा कार्थिक्र उर्यक्रिरया 8 


दिये गए ऐच्छिक चन्दे भी इसी श्रेणी मे सम्मिलित किए जा सकते है | वर्तमान मे ऐसी आय प्राय कभ 
देखने में आती है| 

(ख) अनुबन्धीय आय ((घ4८/७० 7९८एथआए०)--यह आय सरकार को भूमि खानो राजकीय 
उद्योगो आदि से प्राप्ति होती है | प्रो सैलिगमैन ने इसे कीमत के नाम से सम्बोधित किया है | 

(ग) अनिवार्य आय (00॥स्‍7090509 र४४८॥४८)--इसमें करों से प्राप्त आय अथवदा श्षतिपूर्ति की 
आय रखी गई है । एक सर्वशक्तिमा” सक्तः होने के कारण राज्य अपने नागरिको से कोई भी सम्पत्ति 
अथवा वरतु माँग सकता है जिसके लिए राज्य उन्हे कभी क्षतिपूर्ति (20॥राएशा59४०४ दे सकता है और 
कभी नहीं भी दे सके | सरकारी नियमों का उल्लघन करने वाले अपराधियो और अनुचित कार्य करने 
वालों को जुर्माने देने होते हैं। यह सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है। 
प्रो. बैस्टेडल का वर्गीकरण 

प्रो बैस्टेबल ने सार्वजनिक आय को दो भागों मे बॉटा है-.- 

(क) वह आय जो राज्य को एक बडे निगम (0णएएणब७णा) अथवा "न्यायाधीश (छञ्रा८ 
#2:४४०॥) होने के नाते प्राप्त होती है । इस प्रकार की आय और एक साधारण व्यापारिक फर्म की आय से 
किसी प्रकार का अन्तर नही होता | 

(ख) वह आय जो सरकार सार्वमौमिकता के कारण लोगों से वसूल करती है । करो को इस श्रेणी 
मे सम्मिलित किया जा सकता है। 

प्रो मैस्टेबल का यह वर्गीकरण सीमित है और सकीर्ण है। 
प्रो लुदज का वर्गीकरण 

प्रो लुदूज के अनुझार सार्वजनिक आय को छ भागों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) व्यापारिक आय (ख) प्रशारानात्मक तथा विविध आय (ग) करारोपण (घ) सार्वजनिक ऋण 
(ड) आर्थिक सहायता व अनुदान तथा (च) बहीखाता या स्थानान्तरण सम्बन्धी आय । 

प्रो लुटूज ने इस वर्गीकरण में सार्वजनिक ऋणों को आय में सम्मिलित कर दिया है यद्यपि यह अनुमद 
करते हैं कि दीर्घकाल मे सभी ऋणो का भुगतान करना पडता है और उस पर ब्याज भी देना पडता है। 
प्रो जे के मेहता का वर्गीकरण 

प्रो सेहता ने सार्वजनिक आय को चार भागों में विभाजित किया है-- 

(क) कर सम्बन्धी आय (ख) शुल्क (फीस) (ग) महसूल तथा (घ) पचमेल आय जैसे--उपहार 
जुर्माना विशेष कर आदि । 
प्रो एडम्स का वर्गीकरण 

प्रो एडम्स ने सार्वजनिक आय का जो वर्गीकरण किया है वह अग्राकित झारिणी मे स्पष्ट किया 
गया है। 

एडम स्मिथ के वर्गीकरण मे प्रथम प्रकार की आय के वर्ग अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आय का भी विस्तार हो 
गया है क्योकि इसके अन्तर्गत व्यापारिक कार्यों से होने वाली आय को प्रशासनिक कार्यों से होने वाली 
आय में मिला दिया गया है । वास्तव में इन दोनो प्रकार की आयो के स्वरूप में मिन्नता है अत इन्हें 
अलग अलग देखना चाहिए। 
टेलर का वर्गीकरण 

टेलर ने सार्वजनिक आय के साधनो को निम्नलिखित चार भागो मे बाटा है- 

(क) अनुदान व उपहार--इस वर्ग मे एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को दी गई आर्थिक सहायत्ता 
आती है जैसे--केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों अधवा राज्य सरकार स्थानीय सत्ताओं को विभिन्न कार्यों 
के लिए अनुदान देती है | राज्यो को उपहार दानशील नागरिको द्वार प्राप्त होते हैं | 

(ख) प्रशासनात्मक आय--इस वर्ग मे शुल्द लाइसेस फीस जुर्माना आदि से प्राप्त आय तथा 
वह आय जो राज्य को किसी व्यक्ति के बिना उत्तराधिकारी छोडे मर जाने पर उसकी सम्पत्ति से प्राप्त 
होती है सम्मिलिल की गई है । 

(ग) वाणिज्य आय--इस वर्गे मे सामाजिक सम्पत्ति और उद्योगो से प्राप्त आय शामिल है जैसे-- 
पोस्टेज टोल टैक्स आदि । 
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(घ) कर आय--इस वर्ग मे कर सम्बन्धी आय शामिल की गई है-- 


प्रो एडम्स का सार्वजनिक आय का वर्गीकरण 

















सार्वजनिक आय 
हक न या जा न 
प्रत्यक्ष व्युत्पादित अनुमानजनक 
(ाच्ट0 (एटार्टव) (#ग0009/09) 
प्ह्ज्लककललका 
सार्वजनिक सार्वजनिक. उपहार जब्त तथा साख-विपत्रों की बिक्री कोषागार-पत्र 
क्षेत्र उद्योग (0॥७) हजनि (520 0 8005 ०८)... (००४०५ ५०८७) 

(?ए०॥९ (?प्णशाए (एलागा३) 

$6007) ._[0005॥0$) 

कर फीस जुर्माने दण्ड तथा विशेष विर्धारण 
। 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
कक शा! ह्न्ज उतनी 
व्यक्तिगत सम्पत्तिगत उपभोग-कर वस्तु-कर 
फि्/टहिज पर 
| [तप उतना 
पूँजी मूल्य वाषिक मूल्य उत्पादन-कर सीमा-कर 
(४ ०४७॥ ५४००) (#॥7ण०१) ४३॥०) 
आयात-कर निर्यात-कर 
रिजर्व वैक ऑफ इण्डिया का वर्गीकरण 


सार्वजनिक आय का सबसे सरल व्यावहारिक और सक्षिप्त वर्गीकरण रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने 
किया है जो इस प्रकार है-- 








लोक आय 
कर, बम अनदयकबए2 धन  स कर सम्बन्धी 
शा का 
प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर उपहार अनुदान. उस्पुओं 
(जैसे--आय-कर (जैसे--उपमोग- सम्पत्ति व सेवाओं 
मृत्यु कर व कर उत्पादन से आय का विक्रय 
सम्पत्ति-कर) कर बिक्री कर) 


स्पष्ट है कि सार्वजनिक आय के साधनो का भिन्न-भिन्र रीतियो के अनुसार वर्गीकरण किया गया है! 
इनमे कई वर्गीकरण एक-दूसरे से मिलते-जुलते है | अनेक वर्गीकरणो मे केवल नाम मे परिवर्तन देखने 
को मिलता है अन्यथा आधार बहुत कुछ समान है | यही लगता है कि सार्वजनिक आय के विभिन्न 
साधनों में कोई विशेष अन्तर न होने के कारण उनके मध्य विभेदक रेखा नही खींची जा सकती | कई 
स्थानो पर वे एक-दूसरे मे समाविष्ट होते हुए मालूम होते है। अनेक बार कर और कीमत की प्रकृति 
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एक-सी होती है | स्थानीय अधिकारियों द्वारा मीटर की सहायता से पानी की पूर्ति के लिए लिया गया 
मूल्य इसका एक उदाहरण है | ठीक इसी भाँति विशेष कर-निर्धारण के विषय में यह सुनिश्चित करना 
कठिन है कि उसे कर कहा जाए अथवा शुल्क समझा जाए क्योकि अनिवार्य होने के कारण उसे कर 
कहा जा सकता है और देने बाले व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तु, सेवा या सुविधा प्राप्त होने के कारण उसे 
मूल्य भी कहा ज्य सकता है | इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमो के लाभो की प्रकृति भी बहुत कुछ कर के 
समान होती है | ऐसी स्थिति मे डॉल्टन का यह विचार सही ही है कि “सार्वजनिक आय के स्रोतो का 
वर्गीकरण किया जा सकता है परन्तु उसके अनेक भेद पूर्णतया प्रत्यक्ष नहीं है एव अन्य स्थानों के 
वर्गीकरण की खोज स्वय वर्गीकरण की प्राप्ति से अधिक ज्ञानप्रद है | 
सार्वजनिक आय के साधन 
(8090₹5 ० ॥.9॥6 765 ९9०७९) 
उपर्युक्त वर्गीकरण के आघार पर सार्वजनिक आय के मुख्य स्रोतो को स्पष्ट कर सकते है | 
स्मरणीय है कि उत्तरोत्तर लोक आय की "विकासशील आवश्यकता को केवल करारोपण से पूर्ण नहीं 
किया जा सकता है इसके लिए सरकार को दूसरे साधनों की खोज करनी पडती है । 
इस प्रकार सार्वजनिक आय के दो स्रोत है- 
(क) कर सम्बन्धी साधन 
करारोपण प्राचीन काल में सार्वजनिक आय का एक प्रमुख साधन रहा है । आज कुल सार्वजनिक 
आय का एक बड़ा भाग करारोपण से ही प्राप्त किया जाता है | प्लेहन के अनुसार कर (७०0 दान के 
रूप मे दिया गया वह सामान्य अनिवार्य अशदान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाम पहुँचाने के 
लिए किए गए खर्चे को पूरा करने हेतु व्यक्तियो से लिया जाता है । कर सामान्य लाभ पहुँचाने के लिए 
न्यायसगत कहा जा सकता है लेकिन उसे माना नही जा सकता है । प्रो सैलिगमैन के शब्दों मे कर 
एक व्यक्ति का सरकार के लिए अनिवार्य अशदान है उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो सबके 
सामान्य हित में किए जाते है जिसका सकेतत विशेष लाभो की प्राप्ति के लिए नहीं होता । 
फिलिप्स ई टेलर ने लिखा है कि वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना करदाता को किसी 
प्रत्यक्ष लाम की आशा के किए जाते है कर हैं । 
इन सभी परिमाषाओं के विश्लेषण से कर की निम्नलिखित मौलिक विशेषताओं कौ ओर सकेत 
मिलता है-- 
१ कर एक अनिवार्य भुगतान है । 
2 कर की आय का उपयोग सामान्य लाम के लिए किया जाता है [ 
3 सरकार करदाता को कर के बदले मे कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती | राजकीय अधिकारी 
हक करदाता के बीच कोई आबश्यक जैसे को तैसा (४०९०५५७७ (१णत एछ० 4४०) व्यवहार का अभाव 
गता है । 
4 यद्यपि कर देते समय कौन व्यक्ति अपती आय तचथा पूँजी को काम मे ले सकता है लेकिन 
अन्त मे “कर आय द्वारा घोषित किया जाता है क्योकि पूँजी भी पिछली बचाई हुई आय ही होती है | 
5 कर वस्तुओं अथवा झम्पत्ति पर लगाया जात्मा है किन्तु उसका भुगतान व्यक्तियों द्वारा होता है 
और यह उनका निजी कर्त्तव्य भाना जाता है | 
6 करो में करदाता को बलिदान अथवा त्याग करना पडता है किन्तु यह प्रतिफल रहित त्याग 
है । कर सेवा का लायत मूल्य नही होता ! 
7 करारोपण वैधानिक सत्ता पर आधारित तथा निर्धारित होता है | 
8 कर प्रत्िफल नहीं देता लेकिन इसका उपयोग न्यायोचित उद्देश्य के लिए सामूहिक हित मे 
किया जाता है । 
यदि करारोपण मे सरकार के उद्देश्य को ले तो कहा जा सकता है कि सरकार प्राय (क) अपनी 
आय मे अभिवृद्धि के लिए (ख) सामाजिक बुराइयो को दूर करने के लिए (ग) आर्थिक जीवन में 
स्थायित्व लाने के लिए तथा (घ) घन के वितरण की विषमताओं को दूर करने के लिए करारोपण करती 
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है | सरकार का करारोपण में उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पर यह अवश्य है कि कर सार्वजनिक आय का 
प्रधान द्रोत है और करारोपण से सरकार की आय अवश्य बढती है | यद्यपि यह सम्मव नहीं है कि 
प्रत्येक कर इन समी लक्ष्यो को प्राप्त करे फिर भी सर्वाधिक हितों को घ्यान में रखकर करारोपण के शस्त्र 
का प्रयोग किया जाता है | प्रत्येक कर में किसी विशेष उद्देश्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है 
और अन्य उद्देश्य गौण होते है । 

(ख) अ-कर साधन 


बीसरवीं शताब्दी के प्रारम्म तक करें से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक आय का प्रमुख साधन 
माना जाता रहा परन्तु विश्व-युद्ध ने इस स्थिति को एकदम बदल दिया | आज राज्य को अपने विस्तृत 
कार्यों के सम्पादन के लिए जितने घन की आवश्यकता पडती है उतना धन वह केवल करों ([90८७) 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता । आवश्यक पर्याप्त घन की उपलब्धि के लिए राज्य को आय के अन्य साधनों 
की खोज करनी पड़ती है | आय के अन्य मामलों में अ-कर साधनों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढता जा 
रहा है। विमिन्न देशों के बजट को देखने से ज्ञात होता है कि कर सार्वजनिक आय का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है, लेकिन अ-कर साघन भी कुल आय में लगभग ॥/4 से लेकर ]/3 भाग तक योगदान करते 
हैं । अमरेरिका जापान दक्षिणी अफ्रीका व मध्यपूर्व एशिया के देशो में समस्त आय का एक-तिहाई 
भाग कनाडा और फ्रास मे /4 भाग और इग्लैण्ड में 0 प्रतिशत भाग अ-कर साधनों से प्राप्त होता है | 
मारत मे लगमग 35 से 40% भाग अ-कर साघनों से उपलब्ध होता है और रूस में तो समस्त आय का 
लगभग 90 प्रतिशत अ-कर साघनो से प्राप्त होता है । आज कल्याणकारी राज्य की स्थापना और 
समाजवादी विचारधारा के गठन के लिए विभित्र देश अग्रसर हो रहे हैं | ऐसी अर्थव्यवस्था में अ-कर 
आय के साधनों का महत्त्व और अधिक बढ जाता है | अ-कर आय के साघनों के महत्त्व की इस 
अभिवृद्धि के त्तीन आघारमूत कारण बताए जाते हैं-- 

] इन साधनो से राज्य को असीमित आय प्राप्त हो सकती है जबकि करों से सीमित आय प्राप्त 
होती है । समाज की करदेय-क्षमता समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ अनिश्चित मात्रा में कर नहीं लगाए जा 
सकते जबकि अ-कर साघन पर्यप्ति मात्रा में लोचपूर्ण होते हैं । 

2 करारोपण का देश के उत्पादन तथा लोगो की बचत और विनियोग की शक्ति पर विपरीत 
प्रमाव पड़ता है जबकि अ-कर साघन ऐसा प्रमाव नहीं डालते । अ-कर साघनों के द्वारा देश के उत्पादन 
में वृद्धि होती है, लोगो को रोजगार और लाम मिलता है जिससे उनकी आय, बचत तथा विनियोग करने 
की इच्छा और शक्ति बढती है। 

3 अ-कर साधन अर्थव्यवस्था को सन्तुलन में रखने के लिए उपयोगी हैं | राज्य इन साधनों के द्वारा 
अर्थव्यवस्था पर प्रमावशाली नियन्त्रण रद सकता है । मुद्रा-प्रसार में सरकार उत्पादन करती है तथा निजी 
एव सार्वजनिक उद्योगों में सामजस्य स्थापित कर रोजगार आदि व्यवस्थाओं में सुघार करती है। 

अ-कर आय के जो विभिन्न साधन हैं उन्हे निम्न त्तीन भागों में विभाजित किया जाता है-- 

(क) व्यावसायिक आय या सार्वजनिक उच्चमो से प्राप्त आय (२७४९५९४ गा) एिणा० 
छण&एएए६६९;--व्यावसायिक वाणिज्यिक उद्यमों से प्राप्त आय सम्पत्ति के सरकारी स्वामित्त से तथा 
सरकारी उद्यमो से प्राप्त होती है । सरकार अथवा अन्य लोक सस्थाएँ विमिन्न प्रकार के व्यापारिक और 
औद्योगिक कार्य अपने हाथ मे लेती हैं । परिवहन, विद्युत, जल, टेलीफोन एव डाक-तार आदि जनहित 
की सेवाएँ प्रदान करना तथा विभिन्न उद्योगों का सचालन और उनकी वस्तुओं का विक्रय करना इन 
कार्यों के उदाहरण है | इनसे मूल्य के रूप मे प्राप्त होने वाली आय व्यावसायिक आय कहलाती है | 
समाजवादी और साम्यवादी देशो में समस्त उद्योगों पर राजकीय स्वामित्व होता है, जबकि पूँजीवादी देशों 

में प्राय आघारमूत उद्योय राज्य के अधिकार मे होते हैं शेष निजी अधिकार मे होते हैं । 

प्रत्येक देश में कुछ सम्पत्ति ऐसी होती है जो राष्ट्रीय सम्पत्ति कहलाती है, जैसे--वन, पर्वत, 
नदियाँ आदि । इनसे प्राप्त होने वाली आय इसी वर्ग में आती है ॥ वनों के ठेके, खानों से खनिज, 
निकालने के पट्टे जल-वहन और पत्थर निकालने के ठेके आदि ऐसी आय के उदाहरण हैं | डॉल्टन ने 
लिखा है कि सम्पत्ति और उद्योगो से प्राप्त शुद्ध मौद्रिक आय से उनकी सकल आय बढ जाती है | इस 


आय की प्राप्ति से लोक सत्ता करों मे थोडी कमी और व्ययों में वृद्धि कर सकती है जो इसके अमाद में 
सम्मव नहीं है। 
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शज्य द्वारा इन व्यापारिक और औद्योगिक उपक्रमों का सचालन क्यो किया जात़ा है ? इसके कुछ 
प्रमुख कारण स्पष्ट किये जा रहे है-- 

]. सरकार कुछ अनावश्यक सेवाओं की व्यवस्था उस स्थिति मे करती है जबकि व्यक्ति अथवा 
गैर-सरकारी सगठन सचालन की व्यवस्था स्वय नहीं करना चाहते अथवा यदि उन्हे व्यक्तिगत हाथो में 
सौप दिया जावे तो उनका सचालन कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ--रेल, परिवहन व 
डाक-तार आदि की व्यवस्था । विभिन्न प्रकार की सेवाओं में आवश्यक पूँजी की भात्रा निजी क्षेत्र के 
ससाधनो से कहीं अधिक होती है | अतः सरकारी क्षेत्र में पूँजी लगानी पडती है | इसी प्रकार कई सेवाएँ 
इतनी आवश्यक होती है कि उन्हें निजी क्षेत्र में नहीं रदा जा सकता है । 

2 कुछ आवश्यक सेवाएँ सरकार द्वारा इसलिए की जाती हैं कि एकाघधिकारी, अर्द्ध:-एकाधिकारी 
अथवा कुशल व्यवस्था वाले गैर-सरकारी सग्ठनो से उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा की जा सके अर्थात्‌ 
अनावश्यक प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ताओं के शोषण की समस्याओं को बढावा न मिल सके, जैसे--नगर 
परिवहन व नगर जल-पूर्ति की सेवाएँ | 

3. कभी-कभी मादक पदार्थों के उपयोग को कम करने और जनता के जीवन-स्तर को उच्च करने 
के लिए इनके उत्पादन और विक्रय पर राजकीय नियन्त्रण लगाया जाता है| इन वस्तुओं के उपयोग को 
नियमित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इन वस्तुओं की उत्पत्ति और बिक्री की जाती है । अफीम पर 
सरकार का एकाधिकार होना इसका उदाहरण है | 

4. लामोपार्जन के दृष्टिकोण से सरकारी सस्था द्वारा किसी उद्यम का सचालन किया जा सकता है। 

5. किसी वस्तु की पूर्ति कम होने पर राज्य उसका राशरनिंग एव व्यापार प्रारम्भ कर सकता है। 

6. यह सम्भव है कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगो का स्थान इतना मब्त्त्वपूर्ण हो कि 
सरकार ही इनका सचालन करना वाछनीय समझे 

सामान्यत सरकारी उद्योगों का मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जेन नहीं होता बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति 
अथवा किसी नीति को क्रियान्वित करना होता है । यह अवश्य है कि सरकारी उद्योगों के पीछे प्रेरणा 
चाहे जो भी हो, ये भी आय के साधन है । आधुनिक काल मे अ-कर आय का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्रोत इन व्यावसायिक उद्योगों से होने वाली बचतेैं है ये बचतें अनेक देशों के बजटों मे निरन्तर 
अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है | ईरान और इराक जैसे कुछ मध्यपूर्वीय देशों में तेल 
से प्राप्त होने वाली रायल्टी राजस्व का सबसे बडा भाग हो गयी है । राष्ट्रीयवरण की नीति से आय के 
इस साधन का महत्त्व बढ़ गया है । राजकीय व्यापार आय का दूसरा रूप है और इसका भी प्रभाव वैसा 
ही होता है । समाजवादी (50०३७॥5) या समूहगदी (00॥८/श७) अर्थव्यवस्थाओं मे राज़कीय व्यापार 
और उद्यमो से पर्याप्त मात्रा मे आय प्राप्त होती है | 

उल्लेखनीय है कि राज्य को जो व्यादसायिक आय प्राप्त होती है, उसके बदले मे वह लोगों को 
प्रत्यक्ष सेवाएँ और दस्तुएँ प्रदान करता है अर्थात्‌ यहाँ “जैसे को तैसा" (0७6-970-५००) व्यवहार होता 
है । प्रत्यक्ष प्रतिफल या आदान-प्रदान का यह तत्त्व ही ऐसी आय को करो से पृथक्‌ करता है | मूल्यों 
से प्राप्त आय और करों से प्राप्त आय मे जो पृथकता है वह निम्न प्रकार से प्रकट की जा सकती है-- 

(0) कर अनिवार्य होते है लेकिन मूल्य ऐच्छिक होते हैं | जनता अनिवार्य रूप से सरकार को कर 
देती है, लेकिन मूल्य केवल उन व्यक्तियों को देना पडता है जो सरकार द्वारा सुलम सेवाओं और 
वस्तुओं का उपमोग करते हैं 

(0) मूल्य उस समय दिया जाता डै जब व्यक्ति उसके बदले में कोई सेवा या वस्तु प्राप्त करता है। 
इसके विपरीत करदाता को सरकार यह गारण्टी नहीं देती कि उससे प्राप्त कर आय को उसी के लाम के लिए 
ध्यय किया जाएगा। यदि सरकारी एकाधिकारी बनकर कोई व्यवसाय करती है और जनता से अपनी वस्तुओं 
तथा सेवाओं के बदले मे मनमाना मूल्य लेती है तो उसे मूल्य न कहकर कर ही समझना चाहिए। 

लोक-ऊपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं का मूल्य किस प्रकार निश्चित किया 
जाए और सरकारी उद्यम की मूल्य-नीति क्‍या हो ? इस सम्बन्ध में डॉल्टन ने निम्नलिखित तीन सिद्धान्त 
बनाए हैं... 

(0 बिना सेवा लागत को ध्यान में रखे हुए सामान्य करारोपण के सिद्धान्तो के अनुसार मूल्य 
'निश्पित हो, 
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(0) सेवा के लागत-मूल्य के अनुसार मूल्य निश्चित हो, त्तथा 

(अऐ स्वेच्छापूर्वक मूल्य का निर्धारण हो ) 

वास्तव में सरकारी उद्यम की मूल्य नीति द्वारा उत्पादित वस्तुओं व प्रदत्त सेवाओं का 
मूल्य-निर्धारण एक कठिन समस्या है | राज्य यदि लोक-उपक्रमों की वस्तुओं का मूल्य लागत से अधिक 
रखता है तो इससे जनता का शोषण होता है और उसका जीवन स्तर नीचे चिरता है | यदि वह मूल्य 
लागत से कम रखता है जो जन-साधारण पर कर-भार बढता है क्योकि वस्तुओं के विक्रय से 
लोक-उपक्रमों के व्यय पूरे नहीं हो पाते और उसकी पूर्ति अधिकाधिक करारोपण द्वारा की जाती है | 
राज्य यदि मूल्य बिना लाम-हानि के सिद्धान्त के अनुसार मूल्य निर्धारित करता है तो उसे अतिरिक्त 
आय की प्राप्ति नहीं होती है । इन परिस्थितियो मे वास्तविकता यही है कि लोक-उपक्रमों की वस्तुओं के 
मूल्य का निर्धारण उपक्रम के उद्देश्य देश-विशेष की परिस्थितियों पर निर्मर करता है| वाछनीय यही है 
कि उद्यम कम से कम स्वावलम्बी अवश्य हो और सामान्य राजस्व के लिए भार न बनें लेकिन कुछ 
परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है जब जन-कल्याण की दृष्टि से इस सिद्धान्त का पालन करना सम्मव 
नहीं हो जैसे--सस्ते खाद्यान्न अथवा दूध आदि की बिक्री की स्थिति | दूसरी ओर अनेक सरकारी उद्योग 
ऐसी सामान्‍य व्यावसायिक प्रकृति के होते है कि उनका सचालन लाभ-प्राप्ति के आधार पर किया जा 
सकता है | विकासशील देशों मे सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त आय धन-प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण र्नोत हो 
सकती क्योकि वहाँ सभी साधनों की तीव्र आर्थिक विकास की दिशा गतिशील किए जाने की आवश्यकता 
होती है लेकिन यह सम्भव है कि सार्वजनिक उद्योगो की स्थापना के प्रारम्मिक दिनो में अधिक बचत न 
हो सके और कुछ घाटा वहन करना पडे | 

सार्वजनिक क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य-निर्धारण करने के सम्बन्ध में 
प्रो हेन्सन के अनुसार निम्नलिखित प्राथमिक आर्थिक उद्देश्यो को ध्यान मे रखना चाहिए--- 

() उपस्थित पूँजी का अधिकतम उपयोग 

(0) बढती हुई दर से उसका रुग्रह 

(॥॥) कुछ विशेष प्रकार के उपयोग मे अन्य उपभोगो की अपेक्षा वृद्धि तथा 

(५) कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए तीव्रतम प्रोत्साहन । 

प्रत्येक निर्णय के लिए कुछ न कुछ समझौता करना पडता है लेकिन न तो उसे बिना समझे 
करना चाहिए और न किसी राजनीतिक तथा आर्थिक दबाव मे पडकर करना चाहिए । भारत मे 
सार्वजनिक उद्यमो पर आगे पृथकृ अध्याय मे प्रकाश डाला गया है। 

(ख) प्रशासनिक आय (#0०0ााब्राक्।ए८ ८४८वए०)--राज्य का एक प्रमुख कर्त्तव्य देश की 
सुरक्षा का वातादरण बनाए रखना है | जब तक किसी दैश मे शात्ति और सुव्यवस्था नहीं होती तब तक 
आर्थिक-सामाजिक किसी प्रकार की प्रगति सम्मव नहीं होती अत सरकार शान्ति और सुव्यवस्था के लिए 
नियम बनाती है और जो समाज-विरोघी तत्त्व उन नियमो का उल्लंघन करते है उन्हे अर्थदण्ड भी देती 
है | दण्ड-व्यवस्था के अतिरिक्त वह विभिन्न ढगो से आय प्राप्त करती है | टेलर के अनुसार प्रशासनिक 
आय उस समय एकत्र की जाती है जब राज्य सामान्य कार्यों की व्यवस्था बनाए रखते समय कुछ विशेष 
व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है | प्रशासनिक आय के मुख्य साधन ये है-- 

[. शुल्क (7८८४)--राज्य समाज को कुछ सेवाएँ प्रदान करता है जिनके बदले वह पूर्ण अथवा 
आशिक लागत प्राप्त करता है इसे शुल्क कहते है | यह शुल्क उर्न्ही व्यक्तियो से लिया जाता है जो उस 
सेवा से लाम उठा सकते है | शुल्क सेवा की मात्रा के अनुसार लिया जाता है । सरकार बहुत-सी 
सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करती है जैसे-फीस स्टाम्प पीस रजिस्ट्रेशन फीस आदि । 

एडम्स के अनुसार शुल्क विशेष सेदा के लिए स्दीकार किया जाता है और यह सेवा राज्य के 
किसी विस्तृत कार्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है । प्लेहन का दृष्टिकोण है कि शुल्क घन के रूप 
में एक अनिवार्य अशदान है जो किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम व्यक्ति को सार्वजनिक अधिकारी की 
आज्ञानुसार सरकार के किसी कार्य मे लगे व्यय के किसी अश अथवा पूरे मुगतान के लिए देना पडता 
है. यह जहाँ सामान्य लाम गहुँवाता है वहाँ विशेष प्रकार का लाम भी यहुँदावा है । सेलिग्रमैन के 
विचारानुसार शुल्क एक ऐसा दातव्य है जिसे सरकार अपनी अनवरत्‌ सेवाओं को विशेषकर जन-हित 
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में चलाने के लिए करती है परन्तु शुल्क देने वालो को इनसे विशेष लाभ होता है जिसका माप किया जा 
सकता है । शुल्क की इन सभी परिमाषाओं से इसकी निम्न विशेषताएँ प्रकट होती है-- 

(0 शुल्क किसी व्यावसायिक सेवा का भुगतान न होकर राज्य के प्रशासनिक एवं न्याय सेवा का 
भुगतान है | (0) शुल्क मे "जैसे को तैसा' सम्बन्ध होता है | इसका भुगतान केवल वे ही व्यक्ति करते है 
जो राज्य प्रदत्त सेवा का लाभ उठाते हैं और यह भुगतान उन्हे अनिवार्य रूप से करना होता है । 
(४४) शुल्क की राशि प्रदान की जाने षाली सेदा की पूरी या आशिक लागत के आधार पर तय की जाती 
है । (४) शुल्क के प्रतिरूप मे की गई सेवाएँ कभी-कमी प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए की जाती है । 
(५) शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है | शुल्क में लौक-हित का उद्देश्य 
निहित होता है । 

शुल्क द्वारा प्राप्त घन से राज्य के होने वाले सभी व्यय पूरे नहीं होते । इससे केवल लागत का 
कुछ भाग प्राप्त हो सकत्ता है | ऐसी दशा मे राज्य के सेवा अर्पित करने का यह अभिप्राय होता है कि दे 
सभी लोग इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सके जो शुल्क चुकाने मे असमर्थ है और जिन्हे उस सेवा की 
आवश्यकता है । 

शुल्क और कर में अन्तर--शुल्फ और कर मे कत्रियय आधारभूत अन्तर निम्न है-- 

(क) शुल्क किसी विशेष लाभ के बदले मे दिया जाता है जबकि कर सार्वजनिक हित के लिए 
दिया जाता है। 

(ख) करदाता को कर से कोई प्रत्यक्ष एव समान लाभ नहीं मिलता परन्तु शुल्क के बदले मे 
सरकार शुल्कंदाता को कुछ विशेष लाभ प्रदान करती है । 

(ग) शुल्क की मात्रा सेवा की लागत के बराबर होती है अर्थात्‌ शुल्क लाभ के अनुपात मे होता 
है. । इसके विपरीत कर और लाभ में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता | हटर के शब्दों मे शुल्क एक 
अर्द्ध-अनिदार्य कर है जो मुख्यत्ञ सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से दिया जाता है किन्तु इससे उस 
व्यक्ति को भी एक निश्वित लाभ होता है जो कि शुल्क देता है । 

शुल्क और मूल्य में अन्तर--शुल्क और यूल्य भी परस्पर भिन्र है। जिस सेवा के बदले शुल्क 
दिया जाता है वह सेवा जनता के लिए अधिक महत्त्द की समझी जाती है अपेक्षाकृत उस सेवा के 
जिसके लिए कीमत देनी पडत़ी है । यही कारण है कि जनता को शुल्क देने से त्याग की अपेक्षा अधिक 
लाभ प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए विद्यार्थी स्कूल मे शुल्क (#८८७) देता है लेकिन बह इस शुल्क 

से ज्यादा लाम उठाता है | मूल्य मे ऐसा नहीं होता । इसमे व्यक्ति विशेष को मूल्य के बराबर ही लाम 
होता है | उदाहरणार्थ रेल के टिकट का मूल्य इतना ही होता है जितना व्यक्ति विशेष को लाभ मिलत्ता 
है | इस तरह हम कह सकते है कि जनता को मूल्य की तुलना मे शुल्क ट्वारा अधिक लाम होता है । 
सार्वजनिक हितों का मूल्य की अपेक्षा शुल्क मे अधिक महत्त्व है | शुल्क केवल सरकार द्वारा लिया हुआ 
बिक्री का रुपया है । जब सरकार एकाधिकारी होती है तो वह मूल्य अधिक भी लेती है | शुल्क की दर 
प्राय सेवा उत्पादन खर्च से कम रहती है जबकि मूल्य राज्य उद्योगों से सम्बन्धित होता है जिसका 
निर्धारण लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है और जिसमे लागत खर्च से ऊँची रखी जाती है | हमारे 
देश मे रेलो से प्रति वर्ष करोडो रुपये प्राप्त होते है ) रेलो के बलने के खर्चे से रेल-भाडा द्वारा प्राप्त धन 
सदा अधिक होता है। 

शुल्क का उद्देश्य-शुल्क का उद्देश्य साधारणतया सरकार द्वारा उत्पादित किसी वस्तु अथवा सेवा 
के उपयोग के उपभोग को सकुचित करना होता है | इसके विपरीत उत्पादन अथवा उपभोग पर कर 
लगाने का अभिप्राय निजी रोतों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपमोग क' नियमन या सकुचन 
करता होता है । ऐसी परिस्थिति मे यह प्रश्न स्वत उठता है कि राज्य अपनी ही उत्पादित वस्तुओं 

अथवा सेवाओं का उपभोग सकुचन क्‍यों करता है ? इसमे यह सम्भावना रहती है कि ऐसी वस्तुओं 
अथवा सेवाओं का दुरुपयोग हो और चूँकि राज्य को उन पर घन खर्च करना होता है अत यह 
आवश्यक हो जाता है कि उसका ठीक-ठीक उपयाग हो । उदाहरणार्थ सरकार अदालतो का प्रबन्ध 
करती है और उसे इतना अधिक खर्च करना पडता है जितना न्यायालय शुल्क द्वारा एकत्र नहीं हो पाता 
लेकिन यहाँ न्यायालय शुल्क किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए नहीं लगाया जाता बल्कि यह 
न्यायालय के उपयोगो को सीमित करने के लिए लगाया जाता है | यदि न्यायालय शुल्क न लगाया जाए 
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तो न्याय-सेवा का दुरुपयोग हो सकता है और अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढने से समाज को लाम 
के स्थान पर हानि अधिक होने लगेगी । 
शुल्क का सिद्धान्त--शुल्क का उद्देश्य समझ लेने पर उसके सिद्धान्त का निश्चय करना सरल 
है | जब शुल्क का उद्देश्य उन वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को जिन पर वह लगाया जात्ता है 
नियमन करने का होता है तो कठिनाई यह होती है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अथवा सभी 
राज्यो के लिए एक ही प्रकार का नियमन कारगर नही हो सकता क्योंकि कुछ मे तो शुल्क को ऊँचा 
रखने से उद्देश्य की प्राप्ति होती है और कुछ मे उन्हे नीचा रखना श्रेयस्कर होता है अत एक साधारण 
सिद्धान्त यह बनाया जा सकता है कि वस्तु अथवा सेवा का उपयोग लाभप्रद सीमाओं के अन्दर ही रहे 
लेकिन प्रश्न उठता है कि लाभप्रद सीमाओं को कैसे निश्चित किया जाए ? सैद्धान्तिक रूप से यह कहा 
जा सकता है कि जब उस वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाला सीमान्त सामाजिक लाम सीमान्त उत्पादन 
कार्य-मूल्य के बराबर हो जाए त्तो लाभप्रद सीमा एक प्रकार से निश्चित हो जाती है ॥ वास्तविकता यह 
है कि व्यावहारिक जीवन मे सीमान्त सामाजिक लाभ अथवा सीमान्त सामाजिक उत्पादन खर्च का पता 
लगाना असम्भव-सा प्रतीत होता है अत इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देना सम्भव नहीं है | 
इस कठिनाई के कारण इस सिद्धान्त को व्यर्थ छोड देना युक्तिसगत नहीं है | इस सिद्धान्त कै 
अनुसार शुल्क लगाना सम्भव नही है किन्तु उसके बहुत निकट तक पहुँचा जा सकता है | किसी देश 
के वित्त मन्त्री सदैव इस दिशा मे प्रयत्नशील रहते है और शुल्को की दरो में निरन्तर परिवर्तन करके 
अपने एद्देश्य की पूर्ति करते है । उदाहरणार्थ शराब पर कर लगाते समय यह कभी नही हो सकता कि 
शराब के उपभोग पर उसका क्या प्रभाव पडेगा लेकिन इस सम्बन्ध मे एक व्यावहारिक अनुमान लगाया 
जा सकता है। व्यावहारिक जीवन मे कर और शुल्क साथ साथ लगाए जाते है पर करो के सिद्धान्त 
और प्रभाव शुल्कों के सिद्धान्त और प्रभाव की तरह नही होते | इसीलिए इन दोनो को एक साथ लगाने 
मे कठिनाइयों उत्पन्न होती है | वित्त मन्‍्त्री को सदैव एक ऐसे मध्यम मार्ग की तलाश रहती है जिससे 
कर और शुल्क दोनो मिलकर अधिकतम सामाजिक लाभ उत्पन्न कर सके | 
2 लाइसेस शुल्क (./(०॥८० 5०००)--कुछ लेखको ने शुल्क और लाइसेस शुल्क मे भेद किया 
है । साधारण बोलचाल मे और व्यावहारिक जीवन मे ऐसा देखने मे नही आता लेकिन आर्थिक दृष्टि से 
इन दोनो मे थोडा सा अन्तर है | लुटज ने बताया है कि लाइसेस शुल्क उस स्थिति मे आता है जब 
सरकारी अधिकारी स्वय कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट सेवा न करके किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञा 
प्रदान करते है तथा उसे अधिकारी सौपते है जबकि शुल्क उन मामलो मे दिया जाता है जब वास्तव में 
कोई सेवा सम्पन्न की जाती है | लाइसेस शुल्क मे नियमन और नियन्त्रण का अश छिपा रहता है | 
समाज हित मे कुछ सेवाओं को सम्पन्न करने के लिए केवल कुछ ही व्यक्तियो को अधिकार दिया जाता 
है और लाइसेस द्वारा इन व्यक्तियों की क्रियाओं को नियमित किया जाता है जैसे--मादक पेयों एव 
वस्तुओं के विक्रय के लिए या बन्दूक प्रयोग करने के लिए लाइसेस दिए जाते है और लाइसेस शुल्क 
लिया जाता है । यदि कोई व्यक्ति लाइसेस शुल्क अदा करना भूल जाता है तब वह उन क्रियाओं को 
नहीं कर सकता जिनके लिए उसे अधिकार प्राप्त था | 
3 जुर्माना व सम्पत्ति जब्त करना (वा का0 ९एग७ग्रगशा0--जुर्माना अथवा अर्थदण्ड वह 
धनराशि है जो वैधानिक नियमों का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जात्ती 
है | यह आय का बहुत मामूली साधन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नही होता है | इसका मुख्य उद्देश्य 
तो अपराधियो को दण्ड देकर समाज मे होने वाली बुराइयो को दूर करना या रोकना होता है | आधुनिक 
समाज लोगो का सुधार और आत्म-विकास करने भे विश्वास करता है अत लोकमतत दण्ड के विरुद्ध 
होता जा रहा है। 
सम्पत्ति जब्त करने से सरकार को कभी-कभी आय प्राप्त होती है | जब कोई व्यक्ति बिना 
उत्तराधिकारी के या बिना वसीयतनामा लिखे मर जाता है तो ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त 
कर ली जाती है | ऐसी सार्वजनिक सस्थाओं की सम्पत्ति जिसकी कोई देख-रेख करने वाला नहीं होता 
राज्य जब्त कर लेता है । इस मद से भी सरकार को कोई विशेष आय प्राप्त नहीं होती । 
4 विशेष निर्धारण (5८८७७ 8६5८३आ९०॥0--जब सरकार की कुछ सेवाओं के फलस्वरूप 
व्यक्तियों की आय अथवा सम्पत्ति मे अनायास बिना किसी परिश्रम के वृद्धि हो जाती है और बिना कमाई 
हुई वृद्धि (ए॥०0ा०१ ॥0ट2:70॥0 पर सरकार कर लगा देत्ती है त्तो इस कर को विशेष निर्धारण कहां 
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जाता है | उदाहरण के लिए कहीं सडक-निर्माण होने अथवा नहर निकाल देने से उसके आस-पास की 
भूमि का महत्त्व बढ जाता है। ऐसी दशा मे विशेष निर्घारण द्वारा सरकार आय प्राप्त कर लेती है ! इसी 
तरह यदि किसी शहर मे नगरपालिका कोई नई सडक बना दे या यार्क बना दे या नालियों की उचित 
व्यवस्था कर दे तो उससे व्यक्तियो को विशेष लाम प्राप्त होगा जिसके लिए नगरपालिका विशेष कर 
'लगाएगी | टेलर का मत है कि लोक क्रियाओं के परिणास्वरूप नागरिकों का सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि 
होने पर विशेष कर निर्धारण किया जाता है | प्रो सैलिगमैन ने इस विशेष निर्धारण की परिभाषा करते 
हुए लिखा है कि 'विशेष निर्धारण एक अनिवार्य अशदान है जो प्राप्त हुए विशेष लामों के अनुपात में 
लगाया जाता है जिससे जनहित के लिए सम्पत्ति में विशेष सुधार करने की लागते पूरी हो जाएँ 

प्रो सैलिगमैन ने विशेष निर्धारण के पाँच गुण बताए है-- 

(]) उनका विशेष उद्देश्य हो (2) विशेष लाम नापा जा सके (3) निर्धारण प्रगतिशीलता के 
आधार पर नहीं होकर लाभ के अनुपात मे हो (4) स्थानीय विकास का प्रतिफल हो तथा (5) स्थान के 
पूँजीगत मूल्य मे वृद्धि होती हो । 

सक्षेप में विशेष निर्घारण द्वारा सार्वजनिक कोष मे विकास द्वारा प्राप्त अनार्जित लाभ का एक भाग 
आता है | वास्तव मे इस विशेष कर की प्रथा का प्रारम्म अमेरिका मे हुआ था | वहाँ सरकार द्वारा किए 
गए पिकास कार्यों के फलस्वरूप लोगों की सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि होने से उन्हे अनार्णित लाम प्राप्त 
होते लगा था अत इस लाम का एक भाग सेवा लागत के अश के रूप में सरकार ने 'व्यक्ति विशेष" से 
कर लेना शुरू कर दिया | 

विशेष निर्धारण और कर में समानताएँ तथा असमानताएँ--समानताओं की दृष्टि से दोनो में 
जनहित का अश विद्यमान है और दोनो ही अनिवार्य है | अन्तरो की दृष्टि से दोनो मे निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण भेद है. 

(क) कर सामान्य हित के लिए लगाए जाते है किन्तु विशेष निर्धारण से करदाता को व्यक्तिगत 
लाम होता है | (ख) कर के लाम को नापना कठिन है परन्तु विशेष निर्धारण से प्राप्त लाम मापा जा 
सकता है | (ग) कर का निर्धारण किसी निश्चित आघार पर होता है जैसे--आयातित सम्पत्ति मे उपभोग 
आदि के आघार पर । इसके विपरीत विशेष निर्धारण प्राप्त लाम के अनुपात मे लगाया राणा है ' 
(घ) विशेष निर्धारण से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक स्थायी पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए 
व्यय किया जाता है जबकि कर से प्राप्त होने वाली आय को किसी प्रकार भी व्यय किया जा सकता है। 
(ड) विशेष निर्धारण से विशेष लाम मिलता है लेकिन कर से नहीं । 

विशेष निर्धारण व शुल्क मे अन्तर--विशेष निर्धारण व शुल्को मे कई मौलिक अन्तर है-- 

(क) विशेष निर्धारण केवल विशेष स्थानीय सुधार के लिए लगाया जाता है जबकि शुल्क प्रशासन 
सम्बन्धी कार्यों के लिए लगाया जाता है । (ख) विशेष निर्धारण केवल सम्पत्ति के मूल्यो में वृद्धि होने की 
स्थिति मे दिया जाता है जबकि शुल्क किसी भी प्रकार के प्रबन्ध से उत्पन्न होने दाले लाभों के लिए दिया 
जा सकता है | (ग) शुल्क का भुगतान बार बार होता है जबकि विशेष निर्धारण केवज एक बार ही होता 
है। (घ) शुल्क की द * श्चित होती है जबकि विशेष निर्धारण मे दर निर्घारण लामो के अनुपात में होता 
है। (ड) शुल्क व्यक्तिगत रूप में लगाया जाता है और इसमे केवल व्यक्ति विशेष को होने वाले लाम के 
अनुसार भुगतान करना होता है जबकि विशेष निर्धारण सामूहिक रूप मे लगाए जाते हैं | जब अचल 
सम्पत्ति वर सुधार होने से एक स्थान पर रहने वाले लोगों को सामूहिक लाम पहुँचता है तो सब पर 
विशेष निर्धारण लागू किया जाता है किसी एक व्यक्ति पर नहीं । 

विशेष निर्धारण और मूल्य मे अन्तर--इन दोनो मे प्रमुख अन्तर निम्न हैं- 

(क) विशेष निर्धारण अनिवार्य होता है जबकि मूल्य स्वैच्छिक । 

(ख) विशेष निर्धारण मूल्य की भँँति किसी विशेष अनुब्बच्ध विशेष का प्रतिफल नही होता | 

इग्लैण्ड मे ऐसे विशेष कर निर्धारण को 'बेटरमेन्ट लेवी' (820०४गरथह 7,053) कहते है | भारत 
में आच्चय प्रदेश मद्रास तथा उड़ीसा राज्य सरकारो ने भूमि पर बेटरमेन्ट लेवी लागू की है | यह विशेष 
निर्धारण का एक अच्छा उदाहरण है। 

विशेष निर्धारण की कुछ समस्याएँ--विशेष निर्धारण बहुधा मतमाना होता हैं । अत इसमे कुछ 
समस्याएँ उत्पन्न होती है जिन्हे दूर करने के लिए कुछ सिद्धान्त प्रतिषादित किए गए है। व्यवहार मे 
प्रत्येक देश में स्थानीय अधिकारियों ने अपनी अपनी सुविघानुसार विशेष निर्घारण के सम्बन्ध में नियम 
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बना लिये है । इससे एक समस्या यह पैदा होती है कि किस प्रकार और किस सीमा तक व्यक्तियों को 
विशेष निर्धारण का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाए ? इस प्रकार की सीमा का निर्धारण निश्चय 
ही बहुत कठिन है लेकिन इस विशेष निर्धारण के नयायोचित होने के लिए सुधार योजनाओं मे स्थानीय 
लोगो को जानकारी दी जाती है | यदि स्थान विशेष के अधिकाश व्यक्ति उन सुधार योजनाओं को 
स्वीकार कर लेते है तभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है अन्यथा नहीं | योजनाओं के 
क्रियान्वयन से जिन व्यक्तियों को सम्पत्ति की हानि होती है उन्हे मुआवजा दिया जाता है और जिनको 
लाभ होता है उन पर विशेष निर्धारण लगाया जाता है। 

किसी विशेष क्षेत्र मे विशेष योजना से स्थानीय लोगो के लाम के अतिरिक्त सामान्य जनता को भी 
लाम मिलता है अत विशेष कर निर्धारण की समस्या रहती है | इस हेतु अलग-अलग सिद्धान्त अपना 
कर समस्या का निराकरण किया जाता है | 

5 उपहार व अनुदान (0॥0७ ०04 (3आ॥»०)-यह वह राशि है जो सरकार को स्वेच्छा से दी 
जाती है। 

(0) उपहार--सरकार को अपनी आय का कुछ भाग उपहार अथवा भेटो द्वारा प्राप्त होता है । 
प्रत्येक देश मे कुछ उदार देशभक्त और सरकार से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति होते है जो सरकार को 
उपहार देते रहते है । विदेशी सरकारे भी कभी-कभी दूसरी सरकार को उपहार देती है । व्यक्तियों या 
सरकारो द्वारा यह उपहार साधारणतया विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है जैसे--युद्ध-सचालन के 
लिए अकाल-पीडितो की सहायता के लिए अस्पताल खोलने के लिए आदि । हमारे देश को अमेरिकी 
सरकार से बहुत बडी राशि उपहार क॑ रूप मे प्राप्त होती रही है । भारत-चीन युद्ध के उपरान्त भारतीय 
नागरिको भे रक्षा कोष मे बहुत बडी मात्रा मे सोने चॉदी या नकदी सरकार को दी थी | अकाल पीडितो 
के लिए तथा बाठग्रस्त लोगो की सहायता के लिए भी भारतीय नागरिक उदारतापूर्वक उपहार के रूप मे 
घन राशि देते रहे है | अन्य सघनो से प्राप्त आय सरकार जन-कल्याण पर खर्च करती है | डॉल्टन ने 
इस मद से प्राप्त आय को कॉन्शन्‍्स मनी कहा है | 

उपहार बिना किसी अनिवार्यता के सद्भावपूर्वक दिया जाता है और उपहार देने वालो को इनके 
उपलक्ष मे कोई अप्रत्यक्ष लाम नही मिलता । कभी-कभी सरकार राजनीतिक नेताओं आदि का दबाव 
पडने के कारण उपहार अनिवार्य हो जाते है यद्यपि ऊपर से वे ऐच्छिक ही लगते है | राजस्व की 
आधुनिक व्यवस्थाओं मे भेट या उपहारो को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है | 

(॥) अनुदान--एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को आर्थिक सहायता के रूप मे जो अनुदान दिए जाते 
है उनका काफी महत्त्व है। विकसित देश अधिकाशत विकासशील देशो को अनुदान के रूप मे आर्थिक 
सहायता प्रदान करते है | ये अनुदान तकनीकि सहायता दिकास सहायता अथवा सैनिक सहायता के रूप मे 
होते है । अमेरिका सोवियत सघ कनाडा आस्ट्रेलिया पश्चिमी जर्मनी जापान आदि की सरकारो ने पिछडे 
देशों के आर्थिक विकास के लिए समय समय पर ऐसी सहायता प्रदान की है ! ये अनुदान विकासशील देशो 
के विकास मे बडे सहायक सिद्ध हुए है किन्तु इनसे कभी-कभी अन्तर्राट्रीय कठिनाइया व उलझने भी पैदा हो 
जाती है। इसके अतिरिक्त अनुदान अनिश्चित होते है और इनका जारी रहना या न रहना ससार की तथा 
अनुदान देने वाले देश की प्रचलित परिस्थितियो पर निर्मर रहता है। 

सघीय श्यसन के अनुदान का अपना ही महत्त्व है | अधिकाश देशो में स्थानीय सस्थाओं की 
निधियो (७४05) के बहुत बडे भाग की पूर्ति सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदानो से ही की जाती है। 
संघीय शासन वाले देशो मे साधारणत केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय या-राज्य सरकाये को इसलिए सहायक 
अनुदान देती है कि वे अपने विकास-कार्यो को पूरा कर सके | सघीय सरकार द्वारा प्रादेशिक सरकारों 
को दिए जाने दाले अनुदानो का उद्देश्य वित्तीय अमाव को दर करते हुए राज्य के विभिन्न अगो के मध्य 
समन्वय स्थापित करना और उनका उचित्त नियमन व निर्देशन करना हांता है | ये अनुदान या तो बिना 
किसी शर्त के दिए जा सकते है अथवा केवल कुछ विशिष्ट कार्यों की पति के लिए भी दिए जा सकते 
है | ऐसे अनुदानों के परिणामस्वरूप अनेक प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएँ उत्पत्र होती रहती हैं । 
जिस तरह सधघीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को अनुदान देती है उसी तरह प्रान्तीय या राज्य सरकारें 
भी स्थानीय सरकारो को अनुदान दे सकती है।' 


विस्तार के लिए देखिये इसी पुस्तक का अध्याय 'सघीय दित्त व्यदस्था के सिद्धान्त । 
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(6) अन्य साधन (002 $0ए०८७)--अ-कर आय के उक्त विभिन्न स्रोत्तों के अतिरिक्त सरफार 
के पास कुछ अन्य साधन है : 

९) महसूल (0006७)--आवश्यकता की सतुष्टि करने वाली प्रत्येक वस्तु मे उपयोगिता होतो है 
लेकिन उपभोग के कुछ घदार्थ ऐसे होते है जिनके प्रयोग से मानवीय कार्यक्षमता पर कुप्रभाव पडता है 
और विविध हानियों उत्पन्न होती है । उदाहरणार्थ भादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य गिर जाता है और 
नैतिक स्तर का पतन होता है । इन सबकी राष्ट्रीय आय पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा समाज का 
विकास अवरुद्ध होता है अत. रारकार भाग, गॉणा, शराब्र आदि मादक पदार्थों पर महसूल (00065) 
लगा देती है जिससे मूल्य वृद्धि होने से समाज मे इन वस्तुओं का उपमोग कम हो जाता है | महसूल का 
मुख्य उद्देश्य आय प्राप्ति नहीं बल्कि अवाछित उपभोग पर नियत्रण रखना होता है। 

(7) दरे (२७(६४)--मगरपालिका और जिला परिषदे अपनी सीमाओं के भीतर स्थानीय जनता की 
अचल सम्पत्ति पर जो कर लगाती है उन्हे दरे कहते हैं | ये दरे रथानीय महत्त्व के अनुसार मिन्न-मिन्न 
ज़गहो पर मिन्न-मिन्न होती है और स्थानीय महत्त्व के अनुपात में बदलती रहती है । 

(॥) ऐफ्िफ एवं बलातू ऋण (४०७४४ आ। (00॥7080५ [,0॥9)--ऐच्छिक एव बलातृ 
ऋण सरकार की अ-कर आय के अन्य स्रोत है | ऐच्छिक ऋण नागरिक स्वेच्छा से देते है। विकासशीज 
देश में इनका यधेष्ट महत्त्व है | भारत सरकार की विभिन्न बचत योजनाएँ इसके उदाहरण हैं [ बल्लात्‌ 
ऋण राज्य द्वारा आपातकाल मे लिए जाते है। जब सरकार आय के अत्य साधनो द्वारा अपने खर्चे की 
पूर्ति नहीं कर पाती तो बह बलातू ऋण प्राप्त करती है | ये ऋण सरकार अपनी सार्वभौमिक सत्ता का 
प्रयोग करके वसूल करती है | यद्यपि बलातु ऋण सरकार आपातृकालीन अथवा विशेष परिस्थितियों मे 
ही प्राप्त करती है लेकिन इन ऋणों से नागरिकों का देश की सरकार से विश्वाश हट जाने का भय रहता 
है | कई बार मुद्रा स्फीति की परिस्थितियों से निपटने के लिए बलातू ऋण लिए जाते है । 
उदाहरणस्थरूप, तीव्र मूल्य फो रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सभी सरकारी 
कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जया योजना लागू की गई और सामान्य देतन-वृद्धि के अतिरिक्त अन्य 
सभी वेग़न-वृद्धियो का कुछ प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा किया गया । इस पर यथोचित ब्याण भी 
दिया गया। 

(9) पत्र मुद्रा निर्गभन (9॥॥8 ता ऐश०४ |७०१८))--अपने खर्च की पूर्ति सरकार अतिरिक्त मुद्रा 
का निर्गमन करके भी कर सकती है | इसके अतिरिक्त सरकार मोट छापकर अपने पास राशि की मात्रा मे 
वृद्धि करती है । इससे सरकार को जन-कल्याण पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल जाती है। 
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे इस साधन को योजनाओं के खर्च की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह 
विधि उसी समय अपनाई जाती है जब आय के अन्य झ्रोत सूख जाते है। कुछ विद्वानों ने इसे परोक्ष विधि कहा 
है क्योकि नोट छापने से मूज्य-स्तर ऊँचे हो जाते है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है | अधिक मात्रा में 
मुद्रा-प्रकाशन से नागरिको के कष्ट बढ जाते है और सफल अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने का भय रहता है 
किन्तु निर्धारित सेवाओं भे सर उपयोग लामदायक होता है। 

इस राम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक आप मै राबसे अधिक महत्त्व कर का है और 
सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों मे मेल करना कठिन है क्योंकि कभी-कभी एक साधन दूसरे साधन में 
जा पिलते हैं | यह सुनिश्चित है कि सरकार एक नही वरन्‌ विमितने साधनो से आय प्राप्त करती है | 
लोक-आय का महत्त्द अन्य किसी भी काल की अपेक्षा अधिक हो गया है और इसको सरकार एक 
शक्तिशाली राजकौषीय यन्त्र के समान देश की अनेक आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग 
करती है | बचत व विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उत्पादन को बढाने के लिए सार्वजनिक 
आय की नीतियों का अब अधिक प्रयोग किया जाने लगा है | विकसित राष्ट्रो मे राजकोषीय प्रणालियों के 
निर्माण में सार्वजनिक आय नीति का विशेष महत्त्व रहता है क्योकि इन राष्ट्रो में पूँजी-निर्माण को 
प्रोन्‍्लाहित करके आर्थिक विकास करने की तीब्र आवश्यकता रहती है | विकसित एवं उन्नत देशो में भी 
आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आय-नीति को प्रयुक्त किया जाता है। 


[5] 


करारोपण एवं उसके सिद्धान्त 


(9रशाणा 900 (797775 ०0 9६४97॥0॥) 





सभी देशो मे सरकार की आय के साधनो मे करो का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । आधुनिक 
सरकारे अपनी आय का एक बहुत बडा भाग केवल करो से प्राप्त करती है । करारोपण का उदय कब 
और कहाँ हुआ यह निश्चित भहीं है लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शासन-सत्ता के 
विकास के साथ करारोपण का विकास हुआ | 500 ई तक करारोपण का कोई स्पष्ट स्वरूप देखने को 
नहीं मिलता । उसके बाद के काल मे करारोपण धीरे धीरे स्पष्ट होता गया | करारोपण की प्रणाली का 
पूर्ण विकास आधुनिक युग मे हुआ है । आधुनिक समय मे राज्य का आर्थिक क्रियाओं के प्रति दृष्ठिकोण 
बदल गया है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य की आय का मुख्य र्रोत कर ही थे । 
सरकार के कर्च॑व्यो मे वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय की मात्रा निरन्तर बढती जा रही है जिसको 
पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते है ) कर के सम्बन्ध मे 
कहा जाता है. कर लगाने की शक्ति एक बडी शक्ति है जिस पर समूचे राष्ट्र का ताना बाना आघारित 
होता है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए यह उतना ही आवश्यक है जितना कि एक व्यक्ति 
के लिए श्वास लेने के लिए वायु की आदश्यकता है | यह केवल नष्ट करने की शक्ति ही नहीं है वरन्‌ 
जीवित रखने की भी शक्ति है। 
कर का अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(टशाएए भात 0 (705 0 9 9858) 
कर” से आशय उस धनराशि से है जो सरकार अपने नागरिकों से अनिवार्य रूप में वसूल करती 
है ताकि वह सार्वजनिक हित के कार्यों पर होने वाले व्ययो को पूरा कर सके किन्तु कर के भुगतान तथा 
उसके बदले मे करदाता को मिलने वाले लाम के मध्य कोई सीधा या प्रत्यक्ष सम्बन्ध महीं होता । यह 
सरकारी आय का एक मुख्य झ्नोत होता है । कर की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित है-- 
डाल्टन के अनुसार कर किसी सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अशदान है भले ही इसके 
बदले मे करदाताओं को उतनी सेवाए प्रदान की जाएँ अथवा नहीं । यह किसी कानूनी अपराध के 
दण्डस्वरूप नही लगाया जा सकता | स्पष्ट है कि इस परिमाषा के अनुसार कर अनिवार्य अशदान है 
फित्तु आनियाणित क्रियाकलाएं के कारए लाया दण्ड नहीं है! इसीलिए कर देना रूयाणा यो असप्मान 
और हीनता का द्योतक नहीं है| 
सैलिगमैन के अनुसार कर एक अनिवार्य अशदान है जो कि एक व्यक्ति द्वारा सरकार को उन 
व्ययो को पूरा करने के लिए दिया जाता है जिन्हे वह सामान्य हित के लिए करती है तथा जिनका 
सम्बन्ध कोई विशेष लाभ प्राप्त करने से नहीं होता है । 
प्लेहन ने लिखा है कि कर घन के रूप मे लिया गया वह सामान्य अनिवार्य अशदान है जो राज्य 
के निवासियों को सामान्य ल्ाम पहुँचाने के लिए किए गए खर्चे को पूरा करने हेतु व्यक्तियों से लिया 
जाता है | कर सामान्य लाम पहुँचाने के लिए न्‍्यायसगत्त कहा जा सकता है परन्तु उसे मापा नहीं जा 
सकता | इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कर जहा एक ओर राज्य द्वारा जनता से प्राप्त किया जाता है 
वहीं दूसरी ओर राज्य समाज को सेवाएँ और सुविधाए भी प्रदान करता है | 
].रायुक्‍्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय (एण्डले सुन्दरम्‌ एव अग्रवाल से उद्घृत) दही पृ ॥48 
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शिराज के शब्दों में “कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाने बाला वह अनिवार्य 
भुगतान है जो सार्वजनिक हित के खर्वे को पूरा करने के लिए लिया जाता है जिसका किसी विशेष लाभ 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

टॉप्िंग के मतानुसार कर तथा अन्य भुगठानों के बीच मुख्य अन्तर यह होठा है कि करदाता 
और सार्जनिक अधिकारी के बीच कोई प्रत्यक्ष जैसे को तैसा' सम्बन्ध नहीं होता है । 

ब्ैस्टेबल ने लिखा है. कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सम्पत्ति का वह भाग होता है 
जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता है। 

डॉ प्रेम प्रकाश ने लिखा है. कर के बदले में राज्य ड्वारा करदाता को कीई प्रत्यक्ष हित लाभ 
प्राप्त नहीं होता किन्तु अकस्मात्‌ ही किसी करदाता को कोई प्रत्यक्ष या विशेष लाभ हो सकता है | कर 
के पीछे भुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है | 

डी मार्कों के अनुसार कर नागरिकों की आय का वह भाग होता है जिसे राज्य सामान्य 
जन सेवाओं के सचालन हेतु आवश्यक शाघन जुटाने की दृष्टि से एकत्रित करता है। 

करारोपण जॉच समिति (924 25) के अनुसार कर समाज के सदस्यों द्वारा सरकार कौ दिया 
जाने वाला एक ऐसा अनिवार्य अशदान है जो सामान्य व्यय पूर्ति के लिए दिया जाता है और जिसके 
बदले में निश्चित माप योग्य सेवा की कोई गारन्टी नहीं होती । 

करारोपण सिर्फ आय प्राप्त करने का ही साधन नहीं है बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
प्रधुक्त किया जाता है | सरकार व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यो की पूर्ति के लिए कर चसूली 
करती है | इस सम्बन्ध मे प्रो व्यूहलर का मत जानने योग्य है। उन्होने लिखा है कि कर राज्य सत्ता 
की सहायता के लिए अथवा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए एक अनिवार्य देन है । कर लगाने 
का उद्देश्य राज्य के लिए आय प्राप्त करमा कुछ विशेष क्रियाओं का नियमन करना किसी विशेष 
सामाजिक एद्देश्य की पूर्ति अथवा आय और नियमन दोनो हो सकते है | 

कर सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त नहीं किया जाता है यह सामान्य उपयोग के लिए 
होता है और यह आवश्यक हीं है कि करदाताओं को कोई सीधा लाभ प्रदान किया जाए । प्रो मेहता के 
अनुसार 'कर एक मनुष्य द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से देय वह धन है जो सबके लाभ के लिए 
कार्यों की व्यय की पूर्ति के लिए है लेकिन यह बिचा किसी विशेष लाम देने के सन्दर्भ मे प्राप्त किया 
जाता है | 

विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन एव विश्लेषण करने के पश्घात्‌ कर की एक उपयुक्त एवं सरल 
परिभाषा है... 

कर व्यक्तियों (प्राकृतिक अथग सम्ामेलित) द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान 
है जिसे सरकार सामान्य हित के कार्यों पर व्यय करती है और उसके बदले मे करदाता को कोई प्रत्यक्ष 
सेवा सुविधा प्रदान नहीं करती | * 

कर की विशेषताएँ 
(एाफ़ाइ्रशश+ज्ञा05 ण॑ 9 ४) 

कर की विभिन्न परिमाषाओं से निम्माकित आधारमूत विशेषताएँ सामने आती हैं-- 

॥ अनिवार्य देय--कर एक अनिवार्य देय (& 000एप्राषण ॥/्रणाश३) है । इसे दैने से इन्कार 
करने पर वैधानिक दण्ड मिल सकता है | प्रत्यक्ष कर जिस समुदाय अथवा व्यक्ति पर लगाये जाते हैं 
उसे वह देना ही होता है । अप्रस्यक्ष कर वस्तु के उपमोग करने पर देय होता है| उस्तु का उपमोग न 
किया जाए त्तो कर देने से बच्चा जा सकता है उदाहरणार्थ कपड़े का कर | इसमे सरकार किसी व्यक्ति 
को कर देने के लिए तभी बाध्य करती सकती है जब वह कपडा खरीदे [ 

2 सामूहिक हित पर व्यय--कर सी नागरिकों को सामान्य हित के लिए किए जाने वाले व्यय 
भुणवान में अदा किया जाता है | राज्य द्वारा कर सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है ताकि राज्य कै 
खर्चा का भार सामान्य रूप से सभी उठाएँ | कर से प्राप्त आय सम्पूर्ण समाज पर खर्च होती है पर यह 


अनजन- तन > 
]. छएण्डज़े हुन्दरतू एक उग्रदाल वहीं पृ ॥49 
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सम्भव है कि समाज के किसी अग को या कुछ व्यक्तियों को अधिक लाम मिल जाए और दूसरो को 
अपेक्षाकृत कम | कर का यह लक्षण करारोपण के क्षेत्र मे होने वाले आधुनिक विकास की व्याख्या नहीं 
करता अर्थात्‌ सामाजिक हित मे किए जाने वाले खर्चों की अदायगी के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को विभिन्न 
प्रकार से प्रभावित करने वाले एक वस्त्र के रूप मै इसके उपयोग की व्याख्या करता है। 
3. कर के बदले मे कोई विशेष लाभ नहीं--सरकार करदाता को कर के बदले मे कोई विशेष 
लाभ प्रदान नहीं करती और न ही करदात्वा को सरकार से किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा करनी चाहिए ! 
कर न तो किसी सेवा का मूल है और न ही किसी सरकार द्वारा सुलभ किसी वस्तु का मूल्य अथवा कर 
के बदले किसी सुविधा या वस्तु देने का वायदा भी नहीं होता। 
आधुनिक लेखको के विचार मे राज्य तथा व्यक्तियो मे कर का भुगतान एक प्रकार की विनिमय 
क्रिया है अर्थात्‌ व्यक्ति भुगतान करते है और इस भुगतान के बदले मे राज्य व्यक्तियो को सेवाएँ प्रदान 
करता है । प्रो डिमार्कों ने लिखा है. कर प्रत्येक नागरिक द्वारा सरकार को दी जाने वाली वह कीमत 
है जो वह उन सामान्य सार्वजनिक सेवाओं की लागत के अपने हिस्से के बदले में अदा करता है जिनका 
कि वह उपभोग करता है | इस परिभाषा की व्याख्या मे डिमार्कों ने कहा है कि आधुनिक राज्यों में 
कराधान का कानून अदला-बदली के रुम्बन्धो की अर्थात्‌ राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक 
सेवाओं की व्यवस्था के लिए राज्य को की जाने वाली अदायगी की मान्यता पर आधारित है ॥ आधुनिक 
राज्यो की साविधानिक व्यवस्था मे जहाँ नागरिफ का यह कर्तव्य या दायित्व होता है कि वह कर अदा 
करे वहाँ राज्य का थह कर्तव्य या दायित्व होता है कि वह उनके बदले में सार्वजनिक सेवाओं की 
व्यवस्था करे | 
डिमार्को के ये विचार व्यवहार मे खरे नही उतरते है । प्रत्येक देश मे अनेक ऐसे बच्चे होगे जिन्हे 
राज्य की सेवाएँ उपलब्ध होती है और जिनका सम्पूर्ण भरण पोषण राज्य करता है लेकिन वे कोई कर 
नही देते । उदाहरणार्थ लाखो अनाथ व्यक्तियों पागलो अपाहिज व्यक्तियों विधवा औरतों और 
नव-शिशुओं को राज्य से विविध सेवाएँ प्राप्त होती है | 
सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधाओं से मिला लाभ जितना निर्घन लोग उठाते है 
उतना घनी लोग नहीं उठा पाते जबकि इन सेवाओं का भार धनिको को अधिक वहन करना पड़ता है । 
सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करना सरकार का कर्त्तव्य हो सकता है किन्तु यह आवश्यक नही है कि 
ये सारी अथवा इनमें से कोई भी सेवा किसी विशेष करदाता को प्राप्त हो ही जाए। इस सम्बन्ध मे 
प्रो सैलिगमैन ने कहा है. सरकार को वास्तव मे उस सहयोग अथवा समर्थन के बदले मे कुछ करना 
ही चाहिए जो उसे समाज की ओर से प्राप्त होता है परन्तु सरकार का यह परम्परागत दायित्व पृथक 
रूप से व्यक्ति के प्रति नही होता अपितु सम्पूर्ण समाज या समुदाय के एक अग के प्रति होता है | विशेष 
लाम सामूहिक लाभ मे समा जाता है | सरकार इसका विचार किए बिना कि किसी व्यक्ति ने कर अदा 
किए है या महीं या किसी ने अधिक कर अदा किया है और किसी ने कम सभी नागरिकों के लिए 
समान सेवाओं की व्यवस्था करती है | 
उल्लेखनीय है कि कभी-कभी कुछ विशिष्ट उद्देश्य वाले कर लगाये जाते है । उदाहरणार्थ 
सार्दजनिक ऋण के भुगतान के लिए सम्पत्ति पर विशेष कर लगाया जा सकता है किन्तु यहाँ भी व्यक्ति 
द्वारा कर के रूप मे दी जाने वाली राशि और उसके द्वारा प्राप्त लाभ के मध्य कोई सम्बन्ध नही होता । 

निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कुछ सीमाओं को छोडकर कर अनिवार्य रूप से 
की जाने वाली एक अदायगी है और इसका उपभोग सरकार की साम'न्‍्य आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए किया जाता है तथा सरकार द्वारा किसी भी करदाता को विशेष सेवा प्रदान किए जाने से इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त कर प्रतिफल भले ही न दे पर यह निश्चित है कि राज्य इसका 
उपभोग न्यायोचित ढग से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए सामाजिक हित मे ही करेगा । 

करारोपण के उद्देश्य 
("४ सत+ ९5५ ण॑ एडाणा) 


'कर क्यो लगाए जाते है ? वे कौन से उद्देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए करारोपण आवश्यक है ? 
इस विचार का औचित्य कि कर का मुख्य उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना है उस युग मे था जब राज्य 
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के कार्य बहुत सीमित थे । आज का कल्याणकारी राज्य करारोपण केवल आय-प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि 
पा पा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। आधुनिक युष मे करारोपण के मुख्यत्त निम्मलिखित 
उद्देश्य 

, राजकीय व्यय के लिए आय प्राप्त करना--आर्थिक कार्यों के विस्तार ने यह आवश्यक कर 
दिया कि राजकीय व्यय के लिए पर्याप्त कोष हो | कर ही वह सर्वोत्तम लौचपूर्ण और सुगम साधन है 
जिसके द्वारा पर्याप्त कोष उपलब्ध हो सकते है | विभिन्न सरकारे प्राय एक न एक नये कर की खोज मे 
लेगी रहती है त्ताकि करारोपण द्वारा अधिकाधिक आय प्राप्त की जा सके । 

2. नियमन एवं नियन्त्रण करना--आज करारोपण द्वारा लाभो उपभोगो आयातो निर्यातो आदि 
को नियन्त्रित किया जाता है | उदाहरणार्थ तम्बाकू का उपभोग घटाने के लिए सरकार तम्बाकू पर 
उत्पादन कर लगा देती है और आयातो को कम करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 
आयात-कर लगाकर उनका मूल्य बढा देती है। यदिं सरकार देश और समाज के हित मे कुछ वस्तुओं 
का उपमोग कम करना चाहती है अथवा मौद्रिक व्यवहारों (१००) प्राक्मा5०८४०7७) को सीमित 
करना चाहती है तो करारोपण के माध्यम से वह मूल्य बढा कर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है । 
नियन्त्रण के लिए जो कर लगाए जाते है उनका मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण करना ही होता है आय प्राप्त 
करना नहीं । विलासिता की वस्तुओं पर कर इसलिए लगाए जाते है ताकि देश की जनता के कोष अन्य 
प्रकार के उत्पादनो की ओर आकर्षित हो | 

3. सम्पत्ति की असमानता मे कमी करना--समाजवादी अर्थ-व्यवस्था मे करारोपण का प्रयोग 
समाज के घन के पुनर्वितरण के लिए किया जाता है । एक ओर राज्य करारोपण द्वारा धनिक बर्ग रो 
अधिकाधिक आय प्राप्त कर उनकी सम्पत्ति और आय को कम करता है तथा दूसरी ओर निर्धनो से कम 
कर लेकर अथवा उन्हे अधिक सुविधाएँ देकर उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाता है| इस उपाय से धनिको 
और निर्धनों के बीच की खाई कम होती है | हमारे देश मे सरकार ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
प्रगतिशील कर (आय-कर मृत्यु-कर सम्पत्ति-कर आदि) लगा रखे है ताकि क्रय-शक्ति का हस्तान्तरण 
धनिक वर्ग से निर्धत वर्ग की ओर किया जा सके । 

4. राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करना--कर से प्राप्त आय को सरकार उत्पादन कार्यों मे लगाती है 
जिससे उत्पादन, उपभोग और रा्वीय आय मे वृद्धि होती है | भारत मे अधिकाधिक करारोपण के पक्ष में 
सरकार की ओर से प्रबल तर्क यही दिया जाता है कि वह जनता से घन प्राप्त करके उसे योजनाओं में 
लगा रही है और प्रत्येक योजना से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है तथा इस प्रकार विकास-क्रम चलता 
रहता है। 

5. मुद्रा प्रसार की रोकथाम--आधुनिक युग मे करो का एक प्रमुख उद्देश्य गुद्रा-प्रसार पर 
रोकथाम करना है | देश में जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो राज्य को चाहिए कि भारी करो द्वारा 
अतिरिक्त मुद्रा को हाथ मे ले ले ताकि आर्थ-व्यवस्था को मुद्रा-स्फीतिजनक दोषों से बचाया जा सके | 

6. स्थिरता के साथ विकास--राज्य आर्थिक विकास के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना 
किसी अन्य कार्य के लिए । राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं मे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता 930 की 
भहान्‌ गन्दी के बाद निरन्तर महसूस की जा रही है । अर्थ-व्यवस्था मे विकास आधुनिक राज्य का 
भहत्त्पूर्ण कार्य है और राज्य करों द्वारा प्रात्त आय को निदेश कर अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में 
दृद्धि करता है | आय के किसी निर्धारित स्तर को बनाए रखने के लिए करारोपण प्रयुक्त होता है । 
निर्बाध गति से अर्थ-व्यवस्था अपने सवृद्धि-पथ पर बिना विचलित हुए बढती रहे यह आधुनिक राज्य का 
उत्तरदायित्व है । इसमें स्थिरता स्वत सत्रिहित है | इस प्रकार स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने के 
लिए राज्य करारोपण का उपयोग करता है।' 

7. भुगतान शेष--एक देश की अर्थ-व्यवस्था का अनेक देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पाया 
जाता है| ऐसी परिस्थिति मे राज्य के स्थिरता के प्रयास बढ जाते है । विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के 
त्तमक्ष भुगतान शेष की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है | यदि आयात निर्याती से अधिक है तो इसका तात्पर्य है 
कि आन्तरिक मांग आन्तरिक पूर्ति से अधिक है | यदि निर्यत्त अधिक है तो स्थिति विपरीत होगी | राज्य 
की कर-नीति पर मुगतान शेष का बडा निर्धारक प्रमाव पडता है | देश के घाटे के भुगतात शेष को 
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कर नीति द्वारा नियन्श्रित किया जा सकता है ) करों को इस परिस्थिति में मुख्यत निम्म उद्देश्यों की 
प्रापि के लिए प्रयुक्त किया जाता है -- 

(अ) कीमत वृद्धि को रोकने के लिए 

(बो आयातों की मॉग को हतोत्साहित करने के लिए 

(स) आन्तरिक माँग को कम करने के लिए। 

8 साधन सग्रह---अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार साधन-सग्रह करना करारोषण का एक मुख्य 
उद्देश्य है । विशेष रूप से अर्द्धवेकसित अथवा विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं में जहाँ पर आर्थिक विकास के 
लिए विकास के अवसरों का प्राचुर्य होता है किन्तु साधनों का अभाव पाया जाता है वहाँ करारोषण का यह 
एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है । न्यून उपभोग स्तर को सहन करने के बाद जब आर्थिक विकास से इन 
देशों में आय स्तर बढता है तो लोगो की यह प्रबल इच्छा होती है कि उपमोग का स्तर ऊँचा किया जाए | जिन 
अर्थ व्यवस्थाओं में उपमोग का स्तर आर्थिक विकास के साथ साथ बढता जाता है जिनमें बढी हुई आय का 
'कम भाग बच पाता है व निवेश के लिए साघन कम उपलब्ध हो पाते हैं। एक ओर साधनों की कमी होती है 
दूसरी ओर निवेश के लिए निरन्तर बढती माँग होती है | ऐसी स्थिति में करारोपण के माध्यम से ही उपमोग को 
नियन्त्रित किया जा सकता है व साधन सग्रह किया जा सकता है | विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं में यह 
नि सन्देह एक उपयोगी यन्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । 

साधन सग्रह के लिए प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनों कर लगाए जा सकते हैं। विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष करों की बजाय अप्रत्यक्ष करों का अधिक महत्त्व है व साधन सग्रह की दृष्टि से ये अधिक उपयोगी 
सिद्ध होते हैं ! यद्यपि अप्रत्यक्ष कर प्रकृति से प्रतिगामी होते हैं व इनका भार कम आय वाले व्यक्तियों पर 
अधिक पड़ता है किन्तु जिस परिमाण में विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं को साधनों की आवश्यकता होती है 
इनके लगाए जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है! अप्रत्यक्ष करों को युक्‍्तिपूर्वक लगा कर इनके प्रतिकूल 
प्रमावों को न्यूनतम किया जा सकता है । प्रत्यक्ष कर साधन सग्रह के लिए महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु इन्हें अधिक 
भात्रा में लगाने पर निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। 

9 बचत व निवेश को प्रोत्साहित करना--साघन-सग्रह के साथ-साथ निवेश को प्रोत्साहित 
करना कराधान का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। विकासशील अर्थ-प्यवस्थाओं मे सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तो 
राज्य द्वारा किया जाता हैं साथ ही साथ निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। 
निवेश वृद्धि के लिए प्राथमिक आवश्यकता बचत में वृद्धि करने की है | इन देशों में विमिन्न प्रकार की 
बचतों पर कर न लगाकर राज्य की बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए । करों का स्वरूप इस प्रकार का 
होना चाहिए कि वह बचत और निवेश की क्षमता एवं इच्छा को कम न करे । उदाहरण के लिए पोस्ट- 

ऑफिस बीमा निगम आदि में जमा कराई जाने वाली राशि को कर-मुक्त रखना इस दिशा में एक 
उल्लेखनीय कदम है। राज्य को निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त परिवेश तैयार करने 
के लिए उसे कर मुक्त रखे | हमारे देश में कुछ निर्धारित क्षेत्रों में निवेश करने यर उस निवेश को एक 
निश्चित काल के लिए कर मुक्त रखा जाता है | 

यह स्पष्ट है कि आधुनिक समय में करारोएण का एकमात्र उद्देश्य राज्य द्वारा आय प्राप्त करना नहीं 
है अपितु राज्य करारोपण को आर्थिक नीति के प्रमावशाली यन्त्र के रूप में प्रयुक्त करता है व इससे कई 
उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलता है ।' 

करारोपण के प्रनियम या सिद्धान्त 
(टश्ामणाछ ०7 शा्टफ्रा९ जै पक्रबतका) 

निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक सरकार अपने देश में करारोपण करती है। करारोपण मनमाने 
डग से न होकर क्रमदद्ध और वैज्ञानिक तरीकों से हो इस दृष्टि से करारोषण के कुछ सिद्धान्तों की रधना की 
गाई है अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से करारोपण के सिद्धान्तों को दो भागों में रख सकते हैं... 

(क) एडम स्मिथ के सिद्धान्त तथा 

(ख) अन्य सिद्धान्त | 
पठ5ठ केडकाक शक वही वू % झा 
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(क) एडम स्मिथ के करारोपण के तिद्धान्त 
(40॥्का डि्न॑त्रि5 (9ाएफ5 ए 4६७०) 

एडम स्मिथ सम्मवत्तः पहला लेखक था जिसने अपनी पुस्तक 'राष्ट्री का घन' (शरथआंए ४ 06 
९800॥9) में करारोपण के सिद्धान्तो पर विधार प्रकट किए | उसने करारोपण को किसी भी अच्छी 
कर-पद्धति में समावेश करने के लिए निम्नलिखित चार सिद्धान्त प्रस्तुत किए-- 

. क्षमता या समानता का सिद्धान्त (0ऋरणा ० 3७॥३ ० छएणण७)--करारोपण का यह एक 
महत््पूर्ण सिद्धान्त है | समानता के दृष्टिकोण में मत्मेद हो सकते है | एक हो सम्मावना यह है कि 
करदाता की आय तथा परिस्थितियों पर कोई विचार किए बिद्ा ही सब पर रामान मात्रा में कर लगा 
दिए जाये, लेकिन काल्लान्तर मे यह सोचा गया कि दो व्यक्तियों के लिए कित्ती दी हुई धनराशि की 
सीमान्त उपयोगिता समान नहीं होती है अत आनुषातिक कर लगाए जाने पर इसका भार धनिकों की 
अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा | इस दृष्टि से दूसरा विचार समानता के दृष्टिकोण से 
प्रगविशीक्ष कर-प्रणाली के रूप में विकसित हुआ । ऐसी मान्यता है कि इसके अन्तर्गत करदाताओं पर 
कर-मार समान पडता है | 

अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा को 
सरकार की सहायता के लिए यथासम्मव अपने अशदान अपनी-अपनी योग्यतताओं के अनुपात में देने 
चाहिए अर्थात्‌ उन्हें उस आय के अनुपात मे, ज़ो वे क्रमश सरकार की सुरक्षा में प्राप्त करते है, घन देना 
चाहिए । इस सिद्धान्न का पालन करने से करारोषण की समानता प्राप्त की जा सकती है और इसकी 
उपेश्षा करने से करारोपण की असमानता |” यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि सरकार की अपने राज्य 
शासन के व्यय के लिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुपात में कर दर्ूूल करना 
चाहिए । अर्थशास्त्रियों के द्रीच इस 'सप्तानता' शब्द को लेकर बडा मतभेद है | वाकर तथा कुछ अन्य 
प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार समानता का अर्थ आनुपातिक करारोपण' से है। इसके विपरीत चेपमैन, 

रौलिगमैन, कोहेन का विचार है कि समानता का अर्थ प्रगतिशील करारोपण से है। आगे चलकर एडम 
ने स्वथ समानता शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर लिखा है “घनादय व्यक्तियों कौ अपनी आय के 
अनुपात में नहीं दरन्‌ इस अनुपात से अधिक कर देना अनुधित न होगा (” इस तरह गविशील करारोपण 
की घारणा को ध्यान में रखकर कर लगाना चाहिए अर्दाते धनिकों को अध्रिक और गरीबों को कम, 
अपनी क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए । सक्षेप में समानता दो प्रकार की होती है-क्षित्िजीय 
(पड) तथा उर्ध्ववलीय (शला॥८७) झ्लिविजीय समानता से हमार तात्पर्य यह है कि समान 
में रहने दाले सभी व्यक्तियों के साथ एकंसमान व्यवहार किया जाए । इससे अलग, 
ऊर्घ्वततीय समानता वह समायता होती है जिसके अन्तर्गत मित्र-मित्र परिस्थितियों में रहने पाले व्यक्तियों 
के साथ मिन्न-मिन्न च्यवहार प्रपततिशीलता के सिद्धान्त को ध्यान मे रखते हुए किया जाए। 

2. निश्चित्तता का सिद्धान्त (08070 ण॑ 0थवण॥छऐ-करारोपण का दूसरा सिद्धान्त यह है कि 
कर में निरिषत्तत्ता होनी चाहिए | करदाता और कर-संग्रहकर्ता दोनो को पूर्ण स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि 
किस समय, किस प्रकार, कितना धन, किस स्थान पर देना होगा या प्राप्त होगा ? एडम स्मिथ के शब्दों 
में, “प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कर देना हो वह निश्चित होना घाहिए, यह किसी की स्वेच्छा पर निर्मर 
नहीं होना चाहिए | अदायगी का समय, अदायगी की रीति, कर की मात्रा आदि करदाता तथा अन्य 
व्यक्तियों को स्पष्ट होनी चाहिए क्योकि करों की अनिश्चितता बेईमानी कौ प्रोत्साहन देती है और उन 
व्यक्तियों को प्रष्ाचार करने के लिए उत्साह प्रदान करती हैं जौ स्दमादत, भईमान होते हैं। यहाँ तक कि 
उन ब्यक्तियों को यह अनिश्चितता रेईमानी के दायरे में खींच लेती है जो बेईमान नहीं होते हैं ।" एडम 
स्मिथ ये आगे लिखा है, “कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो रकम जदा करनी है उसकी निश्चितता 
इतने महत्त्व की बाद है कि समस्त देशों के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है,कि काफी बडी मात्रा 
कौ असमानता इतनी भयानक नहीं होती जितनी कि थोड़ी मात्रा की अनिश्चिता |" 

करारोपण में निश्चितता के इस सिद्धास्व को हैडले में स्वीकार किया है । वास्तव में कर की 

निश्थितता करदाता और राज्य दोगों के लिए लाभप्रद होती है | करदाता अपने इजट के सम्बन्ध में 
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निश्चित रहता है और उसका कर-भुगतान-खर्च कम हो जाता है | प्राय कहा भी जाता है कि “पुराना 
कर कर नहीं होता ।” इसका आशय यही है कि पुराने कर को देने से अम्यस्त और निश्चय का पूर्व 
ज्ञान होने से उसका भार अधिक मालूम नहीं पड़ता । कर की निश्चितता से राज्य भी अपने बजट के 
सम्बन्ध में निश्चित रहता है और उसका कर एकत्र करने का खर्च भी कम होता है | इन सबका परिणाम 
यह होता है कि आर्थिक कल्याण बढता जाता है। 

3, सुविधा के सिद्धान्त ((70॥ 06 0०६८०॥८८७)--एडम स्मिथ के अनुसार करारोपण का 
तीसरा प्रमुख सिद्धान्त सुविधा का है | एडम स्मिथ के शब्दो में, * प्रत्येक कर ऐसे समय और ऐसी रीति 
द्वारा वसूल किया जाना चाहिए कि वह करदाता को सबसे अधिक सुविधापूर्ण हो ।” ऐसे कर जिनके 
भुगतान के समय और तरीके की निश्चित जानकारी होती है और जो ऐसे समय पर एकत्र किए जाते हैं 
जबकि लोगों के पास मुद्रा होती है, लोगो को बहुत कम खटकती है | उदाहरणार्थ, भूमि पर लगान 
फसल कटकर तैयार हो जाने पर लगाया जाना चाहिए क्योंकि उस समय किसान के पाप्त कर की राशि 
चुकाने के लिए पर्याप्त धन होगा और उसे कर देने से कोई असुविधा न होगी । अप्रत्यक्ष कर इतने 
सुविधाजनक होते है कि अगर कोई व्यक्ति करो के भुगतान की तुलना मे वस्तुओं की कीमत देने मे 
अधिक असुविधा महसूस करते है तो यह उसकी अपनी गलती है | उपभोग्य वस्तुओं, जैसे--विलासिता 
तश्ा ऐश की वस्तुओं पर कर लगाएँ | कर बहुत सुविधापूर्ण होते है क्योकि उपभोक्‍ताओं को जिस रूप मै 
उन्हे कर देना पडता है वह बहुत सुविधाजनक होता है | वह धीरे-धीरे वस्तुएँ खरीदता है वैसे-वैसे वह 
थोडा-थोडा कर अदा करता रहता है और जब चाहता है तमी अदा कर देता है क्योकि बस्तुओं को 
खरीदना अथवा न खरीदना उसकी इच्छा पर निर्मर करता है। 

4. मित्तव्ययिता का सिद्धान्त ((शा०) रण 8८०/७॥०)-इस सिद्धान्त के अनुसार कर वसूल 
करने का खर्च न्यूनतम होना चाहिए | यदि कर वसूल करने में अधिक खर्च होता है तो राज्य को इतनी 
आय प्राप्त नहीं होगी जितना भार उस कर का एकत्रित करने बाले व्यक्तियों पर पड़ता है | करारोपण 
एक प्रकार का उत्पादन कार्य है अत इसमे जितनी अधिक मितव्ययिता होगी, उतना ही अधिक लाभ 
राज्य और करदाताओं को प्राप्त होगा | एडम स्मिथ के शब्दों मे, * प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना और 
वसूल किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सरकारी कोष में जितना द्रव्य आए उससे अधिक जनता की 
जेब से द्रव्य न निकाला जाए अथवा जनता द्वारा दिए जाने दाले कर का सरकारी कोष में आने वाली 
रकम से आधिक्य न्यूनतम हो | 

आधघुनिक अर्थशास्त्री मित्व्ययिता का अर्थ विस्तृत दृष्टिकोण से लगाते है | उनका विचार है कि 
यदि किसी कर से देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार व उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ता है तो उस कर की 
मितव्ययी नहीं कहा जा सकता | इस दृष्टि से भारी आय-कर मितव्ययिता के सिद्धान्त की सन्तुष्टि नहीं 
करता, लेकिन मादक पदार्थ पर करारोपण को उचित माना जा सकता है | इस प्रकार मितव्ययिता का 
अर्थ यह होगा कि कर प्राप्त करने में कम से कम खर्च होना चाहिए और इससे समाज के उत्पादन तथा 
लोगो के धन व उनकी बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रमाव नहीं पडना चाहिए॥ कर की 
82 की ओर सावधानी इसालिए आवश्यक है कि कर सवय करने मे निम्न कारणो से अपष्यव हो 
जाता 

] कर सचय के लिए इतने अधिक कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते है कि कर का अधिकतम 
भाग उनके वेतन मे ही चला जाता है। 

2 कमी-कर्मी कर व्यक्तियों को ऐसे कार्य में विनियोग के लिए प्रोत्साहित करवा है जिससे 
व्यक्तियों को बड़ी मात्रा मे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता | 

3 कभी-कभी कर इस प्रकार अर्जित किए जाते है कि उनका भुगतान करने के लिए करदाताओं 
को विशेषज्ञ रखना पडता है, फलस्वरूप करदाताओं को विशेष भार वहन करना पडता है ! 

4 करारोपण इस प्रकार भी हो सकता है कि एूँजी में कमी आ जाए । ऐसा होने से भावी उत्पादन 
पर विपरीत प्रमाव पडता है और मितव्ययिता समाप्त हो जाती है | 

उक्त सभी कारणों से आज मितव्ययिता के सिद्धान्त को पर्याप्त महत्व दिया जाता है और 

मित्तव्ययिता का आशय केवल कर दसूल करने में खर्च कम करने से नहीं बल्कि अपव्यय को रोकने से 
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है | डॉल्टन ने लिखा है, “कर की सर्वोत्तम प्रणाली वही है जिसमे कर वसूल करने की लागत कर से 
प्राप्त आय के अनुपात मे कम से कम हो ।” वैगनर, रॉबर्ट, जोन्स, विन्स्टैड और हॉब्सन के अनुसार 
मितव्ययिता का नियम एक उचित सिद्धान्त है। 

एडम स्मिथ के करारोषण के सिद्धान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पत्ता चलता है कि उनका 
पहला सिद्धान्त कर-नीति से सम्बन्धित है तथा कर-नीति का नैतिक और आर्थिक आधार-स्तम्म है | यह 
सिद्धान्त इसलिए नैतिक है कि उससे उचित-अनुचित करारोपण ज्ञात होता है और आर्थिक इसलिए है 
कि राज्य सरक्षण में करदाता को प्राप्त आप के आधार पर कर लगाया जाता है | इस प्रथम सिद्धान्त को 
छोड़कर अन्य सभी सिद्धान्त व्यावहारिक नियम मात्र है और दे कर-नीति का आधार निश्चित नहीं करते 
हैं। शिराज के अनुसार, वास्तव मे वे सिद्धान्त नहीं हैं, बल्कि कर अधिकारियों के प्रशासन सम्बन्धी 
निर्देशन (#4ा॥ं।७7॥0५९ [0700007७) हैं | उदाहरणार्थ--सुविधा का सिद्धान्त यह बताता है कि कर 
किस समय और कैसे वसूल किए जाएँ ? यद्यपि प्रथम सिद्धान्त न्‍्यायशीलता पर आधारित है लेकिन वह 
दोष रहित नहीं है क्योंकि यह करदेथ-क्षमता का कोई निश्चित नाप नहीं बताता । 

कुछ भी हो, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आज उतने ही महत्त्वपूर्ण है जितने वे उस 
समय थे जबकि उनका प्रतिपादन किया गया था । प्रो श्राज ने लिखा है कि ' जितनी सफलता एडम 
स्मिथ को कर के सिद्धान्त को सूक्ष्म करके सरल और स्पष्ट रखने में मिली है उतनी सफलता अन्य 
किसी विद्वान को नहीं मिली | आज एडम स्मिथ के कर सिद्धान्त वित्त के अध्ययन का एक आवश्यक 
अग बन गये है |” 


(ख) करारोपण के अन्य सिद्धान्त 
(00७४ (श्लाणा5 ० ज्नच्छाणा) 

कुछ बाद के लेखकों ने इन चार सिद्धान्त के अतिरिक्त कराघान के कुछ नए सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया है, जो निम्नलिखित है- 

4. उत्पादकता का सिद्धान्त (0आणा रण ?000५४०७)-प्रसिद्ध अर्यशास्त्री बैस्टेबल ने कर की 
उत्पादकता पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यय के 
लिए आय प्राप्त करना है | उतके अनुसार, राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यय के लिए आय 
प्राप्त करना है, अत. अच्छे कर का एक आवश्यक गुण उसकी उत्पादकता होनी चाहिए | दूसरे शब्दों मे 
कर ऐसा होना चाहिए कि सरकार को वर्तमान यथेष्ट आय प्राप्त हो सके और भविष्य मे भी वह आय का 
झ्रोौत बना रहे | छोटे-छोटे अनेक ऐसे करों को लगाने की अपेक्षा जो अनुत्पादक हैं, एक ऐसा बडा कर 
लगाना अधिक उपयुक्त है जो अधिक उत्पादक हो | कर ऐसा होना चाहिए कि करदाता की कर के भार 
से उत्पादन-शक्ति के ह्वास का अनुमव न हो और उसके उपभोग, आय तथा बचत करने की इच्छा व 
योग्यता पर बुरा प्रमाव न पड़े | इसका स्वामाविक परिणाम यह होगा कि व्यक्तियों का जीवन-स्तर 
उन्नतिशील होता रहेगा तथा देश का उत्पादन बता रहेगा। 

प्रो, जे, के. मेहता भे इस सिद्धान्त को मितव्ययिता के सिद्धान्त का ही एक प्रतिरुप बताया है| 
व्यावहारिक दृष्टि से यही सिद्धान्त संबसे महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि सरकारों की वित्तीय 
आवश्यकताएँ निरन्तर बढती जा रही है। कर की उत्पादकता पर वस्तुत अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों 
दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सम्भव है कि कुछ कर वर्तमान समय में तो उत्पादक प्रतीत 
हों लेकिन दीर्घकाल में उतने उत्पादक सिद्ध न हो सकें। इसके विपरीत कुछ कर ऐसे भी हो सकते हैं जो 
अल्पकाल में अधिक उत्पादक सिद्ध हों, लेकिन दीर्घकाल में जाकर उत्पादक बन जाएँ। 

2. लोच का सिद्धान्त (0आ0 ॑ 8॥57०७)--ईैस्टेबल ने लोच के सिद्धान्त पर काफी महत्त्व 
दिया है| करारोपण का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि उसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढाया जा सके | 
यदि कर-प्रणाज्ली में लोच का अभाद होगा तो सरकार को सकटकालीन स्थिति में असुविधा का सामना 
करना होगा । ऐसे अदसर प्रायः आया ही करते हैं जब अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 
'यह आवश्यकता सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए या विकास कार्यों के लिए अथवा 
दिन-प्रतिदिन के सरकारी व्यय की पूर्शि के लिए उत्पन्न हो सकती है | अत. कर प्रणाली ऐसी होनी 
चहिए कि सरकार को जब अधिक आय की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कर लगाकर वह उसे पूरा कर 
सके | इस दृष्टि से आय कर महृत्त्यपूर्ण है क्योकि इसमे पर्याप्त लोच होती है । इसी कारण वर्तमान समय 
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में यह कर सरकारी आय का एक महत्त्वपूर्ण साघन बना गया है | आयकर की तुलना में सम्पत्ति तथा 
वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर इतने लोचदार नहीं होते हैं। 

3. विविधता का सिद्धान्त ((थ्ाणा ० 9९८79(9)--विविधता के सिद्धान्त्र का तात्पर्य यह है कि 
कर-प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कर होने चाहिए ताकि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग सरकार को घन आप्त 
करने के उत्तरदायित्व में अपना उचित भाग वहन कर सके | विभिन्न करों का गठन इस प्रकार किया 
जाना चाहिए कि देश का कोई व्यक्ति अपने आप को अपना अशदान देने से न बचा सके | उल्लेखनीय 
है कि यदि विविधता का अभिप्राय करों की सख्या अधिकाधिक बढाना हो तो यह उचित नहीं है | यदि 
कर अधिकतम सख्या मे होंगे तो उससे मितव्ययिता और उत्पादकता के सिद्धान्त पूरी तरह से लागू नहीं 
हो पाएँगे | राज्य को बहुसख्यक करों को एकत्रित करने में अत्यधिक खर्च करना पडेगा | इसके 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के कर लगाने से प्रत्येक कर से केवल थोडी-सी ही धनराशि सरकार को आय 
के रूप में प्राप्त हो सकेगी अत करों की अनेकता अथवा मित्रता को उचित नहीं कहा जा सकता । इस 
प्रकार की विविधता का प्रयोग केवल निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत ही होना चाहिए | 

4. सरलता का सिद्धान्त (0.00 एण $ए॥/079)--कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरलता का भी कराघान 
के एक सिद्धान्त के रूप मे उल्लेख किया है । इसके अनुसार कर-प्रणाली के अन्तर्गत कर इस प्रकार लगाए 
जाने चाहिए कि उनके निर्धारण के उद्देश्य और प्रभाव की जानकारी सरलता से हो कर सचय करने मे कोई 
कठिनाई न हो तथा करदाता को प्रशासनिक और हिसाब-किताब की कठिनाइयों का सामना न करना पडे | 
यदि कर-प्रणाली जटिल होगी तो जनता रादैव सरकार से अरुन्तुष्ट बनी रहेगी और कर पूरी मात्रा मे वसूल 
नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त जटिल कर प्रणाली को समझने के लिए लोगो को वकीलों और विशेषज्ञों से 
सलाह लेने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा जो व्यर्थ जाएगा और इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा । इसमें 
सन्देह नहीं है कि करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से करो मे सरलता वाछनीय है हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इस सिद्धान्त का अनुगमन सरल काम नहीं है | वास्तविकता यह है कि आधुनिक सरकारों की 
दिन-प्रतिदिन बढती हुई वित्तीय आवश्यकताओं ने और कराघान को अधिक समान तथा न्यायपूर्ण बनाने की 
मॉग ने कर-पद्धतियो को उलझनपूर्ण बना दिया है। 

5. भमन्वय का सिद्धान्त (८0 ० 00-00॥7200॥)--कुछ लेखको के मतानुसार कर प्रणाली 
में समन्वय होना चाहिए । करारोपण ऐसा होना चाहिए कि विभिन्न करो के एकत्रित करने मे सीमाओं का 
उल्लधन न हो । एक कर अधिकारी दूसरे कर अधिकारी के सीमा-द्षेत्र मे प्रवेश न करे और उनमें 
आपस में समुचित सामजस्य स्थापित हो जाए | एक लोकतन्त्र में केन्द्र राज्य प्रान्तों तथा स्थानीय 
निकायों द्वारा विभिन्न कर लगाए जाते है जबकि करदाता वही होते हैं | अत आवश्यक है कि इनके करों 
के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाए । विरोधी करो के दोषो को पारस्परिक समन्वय द्वारा दूर 
किया जा सकता है और एक कर दूसरे कर के लिए पूरक होने का कार्य कर सकता है। 

6. वाछनीयता का सिद्धान्त (0० ० एतएव्काथा०५)--वाछनीयता के सिद्धान्त का अभिप्राय 
यह है कि प्रत्येक कर पर्याप्त सोच-विचार के पश्चात्‌ लगाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक कर के पीछे 
'कोई न कोई आधार बना रहे और उसकी अनिवार्यता प्रकट की जा सके । करदाता मे यह विश्वास 
ज़ाग्नत हो कि उस पर लगाया कर उचित है। लोकतान्त्रिक युग मै लोग प्रत्येक कर के सम्बन्ध में यह 
जानने के इच्छुक होते हैं कि वह कर किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया गया है अथवा क्या वह कर 
उचित है ? बे पूर्ण सन्तुष्ट होकर ही नए कराघान को स्वीकार करते है और अपना सहयोग देते हैं 
अन्यथा वै अवाछित कर का भरपूर विरोध करते हैं । अनुचित करो का जनता पर बुरा प्रभाव पडता है 
और वे सरकार की अकर्भण्यता तथा जन-विरोधी विचारधारा के द्योतक होते है । अत जब त्तक किसी 
कर का लगाना आवश्यक न हो अर्थात्‌ उसकी वाछनीयता सिद्ध करने के लिए समुचित तथ्य न हो तब 
तक उस केर को नहीं लगाया जाना चाहिए । 

7. परिवर्तनशीलता तथा पर्यापता के सिद्धान्त (एल्वाणा५ ० छाल्पणाए शव 
$0ए८०7०५)--फिण्डले शिराज के विचार से नम्यता और पर्याप्तता करारेपण के आवश्यक सिद्धान्त 
होने चाहिए | शिराज के नम्यता का आशय यह बताया है कि कर-प्रणाली इस प्रकार की होना चाहिए 
कि बिना किसी उथल-पुथल के या परेशानी के नए कर लगाये जा सके और पुरान कर हटाए जा सकें । 
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पर्याप्तता बडा अस्पष्ट गुण है क्योकि पर्याप्तता का सम्बन्ध आवश्यकता से है | आय पर्याप्त है या नही, 
यह इस पर निर्भर करता है कि राज्य की आवश्यकताएँ कितनी है २ राज्य के निरन्तर घढते हुए 
कार्यक्षेत्र कं कारण यह आवश्यक नहीं रहा है कि जो आय इत्त वर्ष है वह अगले दर्ष भी पर्याप्त होगी | 
इत्तके अतिरिक्त मूल्यों की वृद्धि आज के आर्थिक जगत्‌ की एक सामान्य घटना है अत आवश्यकत्ताएँ 
समान रहते हुए भी राजकीय खर्च में वृद्धि हो सकती है और इस बई की पर्याप्त आय अगले वर्ष अपर्याप्त 
हो सकती है । स्पष्ट है कि पर्या्तता एक निरपेक्ष शब्द नहीं है वरन्‌ इसका सम्बन्ध अन्य परिस्थितियों से 
है अतः जब तक उन परिस्थितियो का उल्लेख न किया जाए या तकनीकि दृष्टि से जब तक पर्यप्तता को 
सापेक्षिक सदर्भ में न देखा जाए. तब तक वह गुण बेकार है | 
8. करों की एकरूपता का सिद्धान्त (090० ए एश्ञात्गि/)--निदूटी और कोनार्ड नामक 
अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार कर एकरूप (एज) होना चाहिए 
परन्तु समरूपता के स्वय में दो अर्थ हो सकते है--प्रथम क्या करो का भार प्रत्येक करदाता पर एक-सा 
पड़ना चाहिए ? यदि हाँ, तो उससे समान त्याग की ध्वनि निकलती है | द्वितीय, कुछ अर्थशास्त्री एकरूप 
शब्द का अर्थ कर की दरों का एक-सा होना लगाते है | यह अर्थ बडा दोषपूर्ण है, क्योकि प्रत्येक प्रकार 
के करों की दरें एक-सी नहीं हो सकती | उदाहरण के लिए आयकर की दर तथा विक्रय-कर दर को 
एक-सा करने में अनेक कठिनाइयों उपस्थित हो जाएँगी | 
यद्यपि एक अच्छी कर-प्रणाली उपयुक्त सभी सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार 
में यह सम्मव नहीं है कि ये सभी गुण एक ही कर-प्रणाली में प्राप्त हो जाएँ । लुदूज ने लिखा है, "न तो 
कोई कर पूर्ण रूप से अच्छा है और न ही कोई कर पूर्ण रूप से खराब | अत यह सम्भव है कि किसी 
एक कर को लगाते समय उक्त सभी नियमो का पालन करना सम्मव न हो | इसलिए व्यक्तिगत करों 
को न देखकर सम्पूर्ण कर-प्रणाली को देखना उचित है क्योकि एक कर के दोष अन्य करो द्वारा दूर हो 
सकते है | श्रीमत्ती हिक्‍्स का भी कहना है कि प्रत्येक कर को पृथकृ-पृथक्‌ न लेकर सम्पूर्ण 
कर-व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए और वाछित निवारण व्यवस्था की स्थापना एक ऐसी क्षतिपूरक 
कर-सरचना द्वारा करनी चाहिए जिसमें एक कर के दोष दूसरे करो से दूर हो जाएँ । केवल उन्हीं करो 
का चयन करना, जिसमे सभी कर सिद्धान्तो का पालन हो सके, व्यर्थ है। ऐसे कर है ही नहीं |” 
यह सर्वमान्य है कि सर्वोत्तम कर-प्रणाली मे बुरे प्रभाव कम से कम होने चाहिए और एक उपयुक्त 
कर-प्रणाली वही समझी जा सकती है जिसमें उपरोक्त अधिकाश सिद्धान्तों का समावेश है और ऐसी 
स्थिति में अधिकतम साम्राजिक लाम प्राप्त होगा । अन्त मे, करो पर पृथक रूप से विचार किया जाना 
रचित महीं है। उचित यही है कि सरकार के अन्य राजकोषीय उपायों (75८8 ?४८७५७४५) के साथ 
करो पर विचार किया जाए, ऊदाहरणरवरूप करों का अध्ययन सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण कै 
साथ किया जा सकता है ) वस्तुत्त करो को सरकारी सम्पूर्ण आर्थिक नीति का केवल एक अग मानना 
चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की कर-नीति का निर्धारण किसी एक पर नहीं बल्कि 
अनेक त्तत््दो पर निर्मर है, जैसे---सरकार की आर्थिक तथा राजनीतिक नीति, प्रचलित आर्थिक तथा 
राजनीतिक दिशाएँ और कराघान का वर्तमान प्रतिरूप तथा ढाँचा । 
लिन्डाल का मॉडल 
(_शण्वल जी आाहआ) 
कराधान के निर्धारण मे लिन्डाल ने अपना एक सिद्धांत स्थापित किया था जिसे लिल्डाल का 
मॉडल (#०१० ०(१040) के नाप से जाना जाता है । उनके अनुसार लोगों की कर देने की क्षमता 
एव राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुपात में कर भार का वितरण होना चाहिए | यह व्यवस्था व्यक्तिगत 
प्राथमिकताओं (गरताश्ञताए। 00006) के अनुसार तीन बिन्दुओं पर निर्भर करती है-- 
।. सरकारी व्यय और कुल करों की मात्रा। 
हल 2. विभिन्न सामाजिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराये गये साधनों पर राज्य सरकार के व्यय का 
टदारा | 
3. विभिन्न च्यक्तियों के मध्य करों का कुल बैंटवारा । 
ये हीनों बिन्दु एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं अत- इन्हें साथ-साथ रखना अनिवार्य है, 


02 लोक वित 


लिन्डाल ने इस मॉडल के लिए बाजार की समान मूर्ल्यौकन प्रक्रिया (#॥20:005 छशालाह 
ए70००८५५) को आधार बनाया । उन्होने दो वर्ग के करदाता #, 8 तथा एक सामाजिक वस्तु की सकल्पना 
रखी । इस वस्तु की पूर्ति दोनों », 8 करदाताओं को लाम हि फ चचाती है | इस लाम को सवूहिक हिक उत्पादन 
(0०॥६८४५९ 770000007) बताया है & व 8 इतना अश देंगे कि उसकी लागत पूरी हो सके | यदि एक 
अधिक भुगतान करेगा तो दूसरा भुगतान कम करेगा । 

53 के प्रतिशत का अश भुगतान की राय छ करेगा | उसका विश्लेषण 4 की नज़र में 
सामाजिक की पूर्ति शक ची (5७एए9४ ॥80८) के रूप में होगी | इसी तरह # के प्रस्ताव का 
विश्लेषण 5 अपने दृष्टिकोण से पूर्ति अनुसूची के रूप में करेगा । यह चित्र द्वारा नीचे प्रस्तुत है-- 





लिन्डाल मॉडल 


लिन्डाल ने उदाहरण देकर समझाया--क्षैतिज रेखा पर वस्तुएँ दर्शायी हैं जिस पर माप भी अकित है। 
बायीं खड़ी रेखा पर # की लागत का प्रतिशत अकित है ) दायीं खडी रेखा पर विपरीत स्थिति में लागत का 
प्रतिशत अकित है| ४0 84 वक्र & की कुल मांग अनुसूची का प्रतीक है । इसकी स्थिति अनुसार मूल्य का 
माप लागत के प्रतिशत के रूप में किया जायेगा । # करदाता 0 6 उत्पादन के लिए 00 प्रतिशत लागत 
देने को तत्पर है जबकि 0 0 उत्पादन के लिए वह 50 प्रतिशत लागत के लिए सहमत है | 8] 8 वक्र 9 
करदाता की माँग अनुसूची प्रदर्शित करता है । 88] वक्र रेखा 8 की सामाजिक वस्तुओं की माँग के 
अनुरूप अर्थात्‌ # की सामाजिक वस्तुओं की पूर्ति प्रदर्शित करता है | सक्षेप में छ उत्पादन की मात्रा को 
प्रतिशत 00 अश देने को तैयार है । जबकि # को यह निशुल्क मिल रहा है | 8 करदाता सामाजिक 
वस्तुओं की 0 ४ मात्रा का 75 प्रतिशत अशदान देने को ठत्पर होता है | जबकि यह मात्रा करदाता # की 
25 प्रतिशत ही है । साम्य उत्पादन (24ुणााओफा। 7000 उस बिन्दु पर होगा जहाँ &॥ #] तथा 8] 8] 
एक दूसरे को काटेंगी | साम्य की स्थिति में दोनों हिस्से 00 पर रहेंगे । इस साम्य अवस्था में & का 
जअशदान '४ ४० प्रतिशत तथा छ का जश ० प्रतिशत है ॥ & 0० से अधिक वस्तु 'की कोई मात्रा ० 
'करदाता स्वीकार करने को सहमत होते हैं | यह 00 प्रतिशत से कम होता है| जैसे उत्पादन 00 के लिए 
दोर्ना का अश योग ] )/ प्रतिशत कम पड़ेगा | इस स्थिति में 0 0 की पूर्ति नहीं की जा सकती । उत्पादन 
की यह मात्रा घटानी ही पडेगी | 0 & से कम की किसी भी पूर्ति के लिए दोनो » छ करदाता माँगों की 
अपेक्षा अच्छी कीमत देने को सहमत रहेंगे | उदाहरण के लिए 0 )पर पर कुल सहमति लागत से ह 2 
प्रतिशत बढता है ) & का भाग )४॥२ के भाग के बराबर है ) 8 का भाग 07ए मात्रा पर व 7 [३ मूल्य पर 
उपलब्ध होगी जबकि वह 72 तक देने को तैयार है | यदि इस स्थिति मे 8 का अश 722 के बराबर है तो 
2 इस मात्रा को ९2 मूल्य मे खरीद लेगा | जबकि दह इसके लिए ?९॥२ त्तक समर्पण क्यो तैयार है | यदि 
4 अपना अश 7९३ और 9 अपने अश 73 पर सहमत है तो दोनो पहले के अनुपात में कम अश देंगे। 

पिष्कर्षत सामाजिक वस्तुओं की इकाई 0 & तक न पहुँचे दोनों करदाता अधिक मात्राओं का समर्थन 
करेंगे | सामाजिक सुविधाओं के लिए राजस्द व्यय की प्रक्रिया का निर्धारण वस्तु बाजार की तरह प्रतिस्पर्धा 
द्वारा होता है । लाभ का आधार विनिमय प्रक्रिया राज्य सेवा की मात्रा कर भार के वितरण के सम्ध निर्धारित 


होता है । उन्होने इस प्रकार फे कर भार को भ्यायोचित माना | यह सिद्धान्त लाभ सिद्धान्त कथा 
सामर्थ्य-सिद्धात्त्त को भी स्पष्ट करता है | 


कप्ारैपण एक उचके छिद्धान्त 03 


एक अच्छी कर-प्रणाली की विशेषताएँ 
(एशम्लशाहइाए5 ए 3७ 5००१ 9६ 8१5४ शा) 
उपर्युक्त प्रसग मे यह प्रश्न उठता है कि एक उत्तम कर-प्रणाली किसे माना जाए ? व्यावहारिक 
जगत मे ऐसी कर प्रणाली की कल्पना असम्भव है जो दोषो से सर्वथा मुक्त और पूर्णतया आदर्श हो ! 
विख्याद दार्शनिक एडमण्ड दर्क ने रोचक शब्दो में लिखा है कि कर लगाना और लोगो को प्रसन्न 
रखना उसी प्रकार कठिन है ज़िस प्रकार मुहब्बत करना और इडुद्धिमान होना | किसी समय विशेष मे 
जौ कर-प्रणाली उचित हो सकती है घही परिस्थितियों ददलने पर अनुचित बग सकती है। यही वारण 
है कि भारत में प्रति पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती है जो कर-प्रणाली में उचित साम्रजस्थ 
और सुपार करने की सिफारिश करता है। 
एक अच्छी कर-प्रणाली मे क्या विशेषताएँ हो यह सरकारी व्यय की प्रकृति सरकारी कार्यों मे जनता 
के बिचारो राजकोषीय नीति देश की आर्थिक दशा और राजनीतिक लक्ष्य आदि अनेक तथ्यो पर निर्भर करता 
है। एक रामय था जब राज्य के पुलिस कार्यों पर जोर दिया जाता था और यह माना जाता था कि राज्य को 
करारोपण द्वारा लोगो कौ अधिक आय अपने हाथ मे नहीं लेनी चाहिए क्योकि इसका अर्थ होगा--साधनो का 
उत्पादक उपयोगो की ओर से अनुत्यादक उपयोगो की ओर अन्तरण । इसके विपरीत कल्याणकारी राज्य के 
वर्तमान युग में एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो राज्य के सभी आवश्यक कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त 
आय का प्रबन्ध कर सके आय का पुनर्विवरण करके गरीबी-अभीरी की रदाई को कम करने मे सहायक हो 
आर्थिक स्थिरता की दिशाएँ उत्पन्न करे आदि | एक अच्छी कर पद्धति की जो कल्पना उन्नत देशो मे होगी 
उससे भिन्र कल्पना विकासशील देशो मे होगी क्योकि वहाँ राज्य को आर्थिक क्षेत्र मे अधिक सक्रिय और 
गतिशील योगदान देना होता है । अत यही कह सकते है फि एक अच्छी कर प्रणाली वह हो सकती है जो दैश 
की परिस्थितियों के अनुकूल हो जिसमे अच्छे करो की इहुलता को अर्थात्‌ ऐसे कर हो जौ करारोपण के 
अधिकाश सिद्धान्त को सन्हुष्ट करते हो अधिक आय प्रदान करते हों लोगो की आर्थिक दशा को विपरीत रूप 
में बहुत कम प्रमावित करते हो तथा उत्पादन के लिए लोगो को प्रोत्साहित करते हो | ऐसी कर प्रणाली के 
40004 आदर्श कर-प्रणाल्ी वही मानी जा सकती है 
] कर, करारोपण सिद्धान्तो के अनुरूप हो--एक आदर्श कर-प्रणाली वही मानी जा सकद॑ 
कं करारोपण ५/00०९%%0880 घू्ति ३ उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ अधिकाधिक पाई 


() कर-पद्धति मे सत्यता निश्चितता क्रदाता और सरकार का सुविधा व सरलता तथा मितव्ययिता 

] (0) कर-पद्धति लोचदार त्तथा व्यायहारिक हो । (0) कर-पद्धति का आधार यथासम्भव विस्तृत हो | 

(५) कर-प्रणाली उत्पादक हो और उससे वर्तमान समय मे ही नहीं वरन्‌ भविष्य मे भी आगम ज्ोत निरन्तर 

प्रभावित रहे | (५) कर ऐसे हों जिनसे देश मे धन-सचय में बाधा ने पडे | (५७ प्रशासनिक दृष्टि से 

कर पद्धति सरल और समुचित हो और उसमे भ्रष्टाचार की सम्भावत्ा कम से कम हो । (६॥) करो के भार 
का वितरण उचित हो तथा प्रत्येक कर के आर्थिक ढाँचे मे एक निश्चित और उचित स्थान हो | 

2 प्रत्यक्ष और परोक्ष करो मे उचित शामन्वय हो--अत्यक्ष और परोक्ष करो का पृथक-पृथक्‌ 

प्रभाव पढ़ता है । प्रत्यक्ष करो का भारँ घनी वर्ग पर और परोक्ष करो का भार प्राय निर्धन दर्ग पर पड़ता 

है अत यदि इनमे से किसी एक--प्रत्यक्ष या परोक्ष कर की प्रधानता है तो देश की कर प्रणाली 

ज्यायसगत नहीं मानी जा सकती । कर प्रणाली मे समता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि 

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो मे उचित समन्वय हो और दोनो प्रकार के कर लगाए जाएँ ताकि कर-भार 

समाज के पिमिन्न वर्गों पर यथासम्भव न्यायोचित रुप मे पड़े | यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष करो की 

संख्या द मात्रा परोक्ष की अपेक्षा अधिक रखी जा सकती है क्योकि प्रत्यक्ष करो का भार समाज के घनी 

वर्ग पर अधिक पडता है जिससे समाज मे घन के वितरण की असमानता से कमी आती है और समाज 

कुल लाभ अथवा विकास में सहायता मिलती है। 

3. त्याग की समामता--एक अच्छी कर-प्रणाली उसे माना जा सकत्ता है जिसमें करारोपण के 

जनता से छीन लिए जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई ऐसा प्रमाव न पडे णो 

परस्पर दुर्धावना को विकसित करने वाला हो सभी यह पानते है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह 

कर्तव्य है कि वह सरकार के कार्य मे थोडा-बहुत कर देकर अवश्य योगदान दे | अपवादरवरूप अत्यन्त 


04 लोक कित 


निर्घन व्यक्तियो को छोडा जा सकता है | यह उचित समझा जाता है कि घनिक वर्ग चूँकि अधिक त्याग 
कर सकता है अत निर्धनो की अपेक्षा उस पर भार अधिक पडना चाहिए ) समानता की दृष्टि से 
आनुपातिक कर को अच्छा न मानकर प्रगतिशील कर को उचित ठहराया जाता है | प्रगतिशील कर से 
एक ओर सरकार को आय अधिक प्राप्त होती है और दूसरी ओर इससे देश मे धन की असमानताओं में 
कमी आती है जो आधुनिक समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक अग है| 

4. वहुकर प्रणाली--सरकार के कार्यक्षेत्र मे वृद्धि से सार्वजनिक आय की मॉग बढ रही है | 
स्वभावत इसका दबाव कर-प्रणाली पर पडता है| इसी कारण आज बहुकर प्रणाली को अपनाया जाता 
है। दूसरे शब्दो मे,एक अच्छी कर-प्रणाली मे विभिन्न करो का इस तरह गठन किया जाता है कि उनके 
मध्य उचित समन्वय बना रहता है और समाज के सभी करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए 
अधिकतम आय प्राप्त की जा सके । 

5 अधिकतम सामाजिक लाभ--कर-प्रणाली को सार्वजनिक वित्त के अधिकतम सामाजिक लाभ 
के सिद्धान्त के अनुरूप होना आवश्यक है | डॉल्टन ने स्पष्ट कहा है कि 'करारोपण की सर्वोत्तम प्रणाली 
घही है जिससे अधिक लाभ मिले अथवा बुरा आर्थिक प्रभाव कम से क्र पडे | करदाता से जब कर 
लिया जाता है तो उसे त्याग करना पड़ता है | उसे अपनी आय के उपमोग करने से बचित कर दिया 
जाता है अत कर के रुप मे उसे प्राप्त सन्‍्तोष त्याग की मात्रा से अधिक होना चाहिए | यह अनेक तथ्यों 
पर निर्भर करता है । उदाहरणार्थ यदि उपभोक्ता इस आय से मादक द्रव्य या हानिकारक वस्तुओं का 
उपभोग करता है तो उसे कर के रूप मे प्राप्त किया जाकर जनहित मे खर्च करना सर्वथा उचित होगा | 
दूसरी ओर यह ध्यान रखना होगा कि करारोपण से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पडे | जो कर 
उत्पादन की मात्रा घटा देते है उन्हे अच्छा नही समझा जाता | आधुनिक युग मे इस पर विशेष बल 
दिया जाता है कि एक अच्छी कर-प्रणाली मे ऐसे करो की बहुलता होनी ही चाहिए जो उत्पादन और 
वितरण पर अच्छा प्रभाव डाल सके । 

6 करदाताओं के अधिकारों और समस्याओं का मूल्याकन--एक अच्छी कर-पद्धति के लिए 
आवश्यक है कि उसमे करदाताओं के अधिकारों और समस्याओं का ठीक ठीक मूल्यॉंकन किया जाए 
तथा उनके हितो की रक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए | लोकतान्त्रिक ढॉचे मे सरकार से अपेक्षा की 
जाती है कि करदाताओं की समस्याओं को विवेकपूर्ण ढग से सुलझाया जाए और उनके हितो तथा 
अधिकारों को पर्याप्त मान्यता दी णाए | कर सम्बन्धी कानूनों को प्रभावपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से लागू 
किया जाए तथा ऐसे उपाय किए जाएँ जिनसे करदाताओं का नैतिक स्तर ऊँचा उठे | करो की अदायगी 
और करों के सग्रह के क्षेत्र मे हस्तक्षेप और असुविधा को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाए | 
'कर-पद्धति की सरचना ऐसी हो जिससे उत्तेज्ना तथा रोष को प्रोत्साहन न मिले कर सम्बन्धी दायित्वो 
से लोग बचने का प्रयत्न न करे करदाता कर अपवच्न की दिशा को अलाभप्रद समझे | करों को लायू 
करने वाले अधिकारी अपने व्यवहार मे शिष्ट और सहिष्णु हो | 

7, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप कर व्यदस्था हो--एक अच्छी कर-पद्धति इस रूप में 
लोचदार होनी चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यक्रताओं के अनुरूप सुगमता से ढल 
सके या परिवर्तित हो सके | इससे आर्थिक उतार चढादों पर नियन्त्रण पाया जा सके पूर्ण रोजगार की 
दिशा में आगे बढ़ा जा सके निरन्तर गतिहीनता की स्थिति से निकला जा सके और मुद्रा-स्फीधविक 
दशाओं पर अकुश लगाया जा सके | 


विकासशील अर्थव्यवस्था मे कर पद्धति 
(कान्माणा 20029 ए 9९४श0०फ४ एएजाणाए) 
अथवा 
विकास के लिए कर-नीति 
(ए६६३॥णा ?0090॥९ए कि 9 सतएग्राशात 
विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों विकसित अर्थव्यवस्था से बहुत भिन्न और विशिष्ट होती है 
अत्त उसमे एक भिन्न प्रकार की कर-पद्धति अपनानी पडती है जो बाघाओं तथा विपरीत परिस्थितियों के 
घेरे को तोडकर आर्थिक विकास को गति दे सके | एण्डले सुन्दरम्‌ एव अग्रवाल ने लिखा है--- पिछडी 
अर्थव्यवस्था त्तया विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की समस्याएँ तथा कठिनाइयों इस प्रकार की होती है कि 
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उनमें मिन्न प्रकार की कर-पद्धति अपनानी पड़ती है | एक पिछड़ी अर्धव्यवस्था (84प0 थ0 8८000) 
की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उत्पादन के निम्न स्तर एद निर्घनता के उछ उत्तर के दुश्दक 
(00% 00७0 को तोड़ा जाए और समर्श मॉग (8॥6८४४ ८0720) के स्तरो को ऊँचा उठाया 
रे पथा इसके द्वाचय उत्पादन, रोजगार तथा आय के स्तरों में वृद्धि की जाए । यह वह स्थिति होती है 

प्रकार को महत्वपूर्ण रोल अदा करना होता है ! कराधान तथा सरकारी व्यय का सावधानी के 
हाथ उपयोग करके सरकार तीव्र गति से आर्थिक विकास तथा आय का श्रेष्तर वितरण कर सकती है 
और ऐसा करके जनता के आर्थिक कल्याण में वृद्धि कर सकती है। 

“एक अच्छी कर-मीत़ि अनिवार्यद एक व्यापक आर्थिक नीति का ही भाग होती है। एण्डले 
पुदरम्‌ एवं अग्रवाल के शब्दों में एक विकासोन्मुद्ध देश (0०/६0०78 (०0०५) मे कर-नीति 
(20०४) का दुरुपयोग आर्थिक विकास को गति को तेज करने मे किया जाना चाहिए । इस 
बदेएप की पूर्ते के लिए कर-पद्धति के द्वारा लोगो में काम करने बचत करने तथा विनियोग करने की 
गैणाएँ एत्नन्न की जानी धाहिए जिससे आर्थिक दिकास में मदद मिल सके | एक अल्पविकसित देश मे 
खत समस्‍या बूँजी की कमी तथा पूँजी-निर्माण की चीमी दर होती है. अत कर-वीति और इसी पर्देश्य के 
लिए, रकाधी की सामान्य आर्थिक नीति का निर्देशन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह लोगो को 

जौसिम उठाने तथा अधिक विनियोग (0069) करने के लिए प्रोत्साहित करे तथा उनमे यह मादना 
पत्र करे कि उनके प्रयत्नों का पुरस्कार अवश्य मिलेगा और इस प्रकार पूँजी के निर्माण मे सहायता 
करे। कराबान को केबल राजस्व की प्राप्ति का साधन नहीं माना जाना चाहिए अपितु यथासम्भव बचत 
देधा विनियोग के स्तरों को ऊँचा उठाने तथा उनका पोषण करने का साधन भी माना जाना चाहिए अंत 
धान क्े द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन सब लोगो को जो बचत करते है विनियोग 

की अमावपूरण प्रेरणाएँ (॥८८॥0५८७, मिले और जो पहले से ही विनियोग मे रुचि रखते हैं उन्हे 
बतादन उच्यपों (%000०:४० छाश्थय750०) में और अधिक विनियोग करने को प्रोत्साहन पिले | 

पह तर्क दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति न्‍्दून आप बचत और निवेश के उच्च स्तर में एक बहुत 
रा है परन्तु यह कथन एक-पश्चीय और वास्तविकता से परे है। जैसा कि एस ये पढेल ने 

है--“यद्यपि भारत पे प्रति व्यक्ति आय नीधी है तथापि यह आवश्यक नहीं है कि विकसित देशों 
है बना में यहां बचत की सम्मादी दर काफी नोधी हो क्योकि दोनों तरह के देशों (विकसित और 

में बचत उत्पन्न करने बाली आय का अनुपात अथवा सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली कुल आय 
जैपमण समान ही पाई जाती है । 

इक विकासशील देश गे पूजी की कमी और पुँजी-निर्माण की धीमी दर की गस्‍्भीर समस्या होती है। 
जत सरफार की कर-नीति और सामान्य आर्थिक नीति का निर्देशन इस प्रकार होगा चाहिए कि लोगों भे 

उठाने और अधिक विनियोग करने का उत्साह जागे तथा यह मावना पैदा हो कि उनके आर्थिक 
ोका करे सकार गर मिलेगा ] एक अच्छी कर-पद्धति का विकासशील अर्थव्यवस्था मे यह इल्म कार्य 
है कि दह उस आधिषय (8(ज०॥॥० $0700७) को गतिशील करे जो अर्थव्यपस्था में हाल ही में 
राख हुई हो ( विकाराशील अर्थव्यवस्था की ण्ड विशिष्ट माँग होती है कि आर्थिक विकास के कारण वर्तमान 
टन और खर्च के $ जा अन्तर है उसका सदुपयोग किया जाए | इस आधिक्य को उत्पादक विनियोगों 
मत जाए ] पाजा चेलियाह ने लिखा है कि. आर्थिक विकास के लिए कर-नीति का कार्य इस आधिल्य 
को गतिगौल बनाना है उसको उत्पादक क्षेत्रों की ओर मोडना है और उसके आकार में निरन्तर वृद्धि करना 
है। इस हेतु यह बाकि है कि साधनों को निजी उपभोग से लोक-विनियोग की ओर लाया जाए ! 
विकास की प्रारम्भिक अवस्था में शाष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है । यदि इस बढती हुई आय 
जे कैदल उपभोग के कारों में लगाया जाए तो आर्थिक आधिक्य की मात्रा मे वृद्धि नहीं होगी । अत देश 
् आर्थिक की प्रारम्भिक अवस्था मे करारोपण की ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उपभोग 
हो वो वृद्धि के अनुपात प्रे न बढे | इसके लिए वस्तु कराधान (000॥704॥9 प४५७४०४) अथ्व परोक्ष 
का ग (काध्ल गछ७0७) की मात्रा को ऊँचा रखना अपेक्षित है | एक विकासशील आर्थिक 
में धह आवश्यक है कि करारोपण व्यक्ति की अशदाव योग्यता के अनुसार किया जाए | व्यक्ति 
की अशदान योग्यता का पता आय के उस भाग से लगाया जा सकता है जिसको वह उत्पादक 
विनियोण में नहीं लगाता है| तात्यय॑ यह है कि इस आधिक्य को उत्पादक कार्यों मैं लगाया जाना मुख्य 
रप है | किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है इसका अनुमान अच्छी सरकार ही लगा सकती है । 


06 लोक' वित्त 


विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
अशदान दे अत. इन अर्थव्यवस्थाओं में अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं पर कर लगाने होते हैं । 
कर-देय योग्यता सिद्धान्त और कर-भार के वितरण मे न्याय सिद्धान्त, इन दोनों आधारों पर विकासशील 
देशों में कर-पद्धति का निर्धारण कठिन होता है किन्तु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कर-प्रणाली में 
न्यायशीलता उत्पन्न करना सम्भव है | न्याय की माँग है कि देश के विभिन्न वर्गों पर आर्थिक समृद्धि के 
भार का न्यायपूर्ण वितरण हो | दूसरे शब्दों में, ऊंची आय वाले वर्ग स्वत अपनी आय आधिक्य के एक 
उचित भाग को विनियोजित करें और कम आय वाले वर्ग अपने उपभोग को नियमित व नियन्त्रित करें | 
करारोपण ही इसका एकमात्र उपयुक्त माध्यम बन सकता है अत करारोपण यथासम्मव सामर्थ्य के 
आधार पर होना चाहिए। 

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में एक अच्छी कर-पद्धति का अन्य मुख्य लक्षण यह होता है कि मुद्रा-स्फीति 
सम्बन्धी प्रवृत्तियो (॥4009 [2002॥0765) का प्रतिकार किया जाए | प्राय समी प्रकार के विकासात्मक 
खर्च से मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक ओर विनियोग की मात्रा बढती है, दूसरी ओर उत्पादन 
में तत्काल वृद्धि नहीं हो पाती और परिणामस्वरूप उपमोग के लिए बस्तुएँ तत्काल नहीं मिलती | इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि वस्तुओं की माँग और मूल्य दोनों बढने लगते हैं तथा मुद्रा-स्फीति की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है | इस स्थिति को रोकने के लिए करारोपण एक प्रमावशाली और उपयुक्त साधन 
माना गया है| अधिक लाभ-कर और वस्तु-कर दोनों दिशा में प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं | भारत में 
'कराघान जॉच आयोग (]8७णा क्ातृणा। 0०गण ०) ने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया कि “वे 
कर, जो प्रत्यक्ष रूप से बड़ी-बडी अतिरिक्त आयों पर पडते है और वस्तु-कर ((१७॥४09॥9 7:0289) जो कि 
मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप बढी हुई सामान्य क्रय-शक्ति पर पड़ते है, मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। 

'कर-प्रणाली का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे प्रमुख उद्देश्य आय की विषमताओं को कम करना 
है । करारोषण द्वारा आय के वितरण को समान करके आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। अत- 
कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एक ओर तो पूँजी-निर्माण की दर तथा उत्पादन में वृद्धि हो 
और दूसरी ओर आय का समान वितरण प्रोत्साहित हो । करदाता की दृष्टि से कर इस प्रकार का होना 
चाहिए कि सभी लोग यह अनुमव करने लगें कि करों के लगाने में औचित्य को प्राथमिकता दी गई है 
तथा जो धन कर के रूप में उन्हे देना पड़ रहा है उसका उचित उपयोग किया जा रहा है। कर जोँंच 
आयोग ([७(क्षाणा ध्ापृष्रा# (७9॥$$80)) का मत था कि “आय घन और अवसरों में व्यापक स्तर 
पर समानता लाना आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति का अमित्र अग होना चाहिए | यह माँग, कि 
कराधान के साधनो को सामाजिक न्याय से भी अधिक मात्रा में आय का पुनर्वितरण करने वाले उपाय के 
रूप मे प्रयोग किया जाना चाहिए असम्भव मान कर नहीं छोड़ी जा सकती ।"* 

अन्त मे कर-पद्धति का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन (9]20०॥/७00॥) इस प्रकार होना चाहिए 
कि जनता का कोई भी वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और यह 
कि उसके देय माय से अधिक कर-भार वहन करने की माँग की जा रही है जबकि कुछ अन्य लोगों पर, 
जिनकी आर न्यूनाधिक रूप से उसके जितनी ही है, कम भार डाला गया है | इसके अतिरिक्त, करदाताओं के 
मस्तिष्क में यह विश्वास होना चाहिए कि करों के रूप मे उन्होंने जो घन दिया है, वह बुद्धिमत्ता के साथ व्यय 
किया जाएगा | प्रशासनिक अक्ुशलता, अक्षमता (00एशथा८७) तथा भ्रष्टाचार (007ए०0०) के कारण 
वह बर्बाद नहीं किया जाएगा । एक अच्छी कर-पद्धति की कसौटी यह है कि उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह 
सरकार के राजकोषीय आधार पर ऐसा विश्वास उत्पन्न कर सके जो जनता के नैतिक स्तर को बनाए रखे तथा 
उत्पादकीय प्रयत्नों द आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन दे ॥ 
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करो का न्याय पर आधारित होने से तात्पर्य यह है कि कर किससे लिया जाए और किससे नहीं 
लिया जाए तथा कितना और किस आधार पर लिया जाए आदि पर रारकार नयामिक दृष्टिकोण से निर्णय 
ले । यदि करारोपण का वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा तो कुल सागूहिक त्याग धु०छ 0णी०्ताए०७ 
53076) की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिके होगी । कप्रारोपण का भार अधिक प्रत्नीत होगा और 
नागरिकों मे विद्रोह की भावना जाग्रत होने की सम्भावना बनी रहेगी जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण 
अर्यव्यवस्था के अस्त व्यस्त होने का अन्देशा उत्पन हो जाएगा श्रीमती हिल्स ने कहा है कि 
रोमन-साझ्रज्य के पतन का कारण त्रुटिपूर्ण ढण से सगठित और विस्तृत कर-प्रणाली थी । फ्रास की 
क्रान्ति का मुख्य कारण भी अन्यायपूर्ण कर-प्रणाली थी जिसमे निर्धन वर्ग की अपेक्षा घनिकों पर कर का 
भार कम था। अत आवश्यक है कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से करारोपण के 
वित्तरण में न्याय का ध्यान रखा जाए। 
'करारोपण मे न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समय समय पर अर्थशास्त्रियो ने विभिन्‍म 
सिद्धान्त प्रतिपादित किए है जिनमे से कुछ मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है-- 


। वित्तीय सिद्धान्त 
(लागगाद्ाह 70079) 
यह सिद्धान्त अत्यन्त प्राधीय है । इसके अनुसार करारोपण का एकमात्र ध्येय आय प्राप्त करना है [ 
राज्य को कर इस प्रकार लगाने चाहिए जिससे कि उसे अधिकतम आप उपलब्ध हो सके और जनता 
विरोध भी कम से कम करे ! फ्रासीसी वित्त मन्त्री काल्वर्ट के शब्दों मे. बतख को इर प्रकार नोचो कि 
वह कम से कण विरोध के साथ चिल्‍्लाए | / लोगो मे करो के भार का वितरण किस प्रकार किया जाए 
ताकि करो के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके और कम से कम कठिनाई अथवा विरोध पैदा 
हो यह विद्यारणीय है | 
स्पष्ट है कि कर के वित्तीय सिद्धान्त को लाथू करने से काफी अन्याय होगा क्योकि इस प्रणाली में 
करों का भार प्रघानत कमज़ोर और ऐसे व्यक्तियो पर पडेगा जिनकी आवाज़ नहीं है जबकि प्रमावशाली 
और पहुँच वाले व्यक्ति तया सामान्यत धनी लोग करो के अपने देव भाग की अदायगी से बे रहेगे । 
प्राय व्यवहार मे यहीं देखा जाता है कि करो के विरोध मे क्षमतराशील धनी व्यक्ति अधिक 
चीखते-चिल्लाते है | निर्घन व्यक्ति प्राय प्रत्येक स्थिति को सह लेने और चुपचाप बैठ जाने के अभ्यस्त 
हो जाते हैं | भारत की निर्धन जनता भाग्य के भरोसे सनन्‍्तोष करके बैठ जाती है | जाहिर है कि वह 
वित्तीय सिद्धान्त करारोपण में न्याय की समस्‍या का समाधान खोजने मे असमर्थ है क्योकि निर्धन व्यक्ति 
साधनों के अमाव मे सगठित हौकर विरोध नहीं कर पाएँगे और उन्हीं फी अधिक कर-भार वहन करना 
होगा जो अन्यायपूर्ण होगा | आज के प्रजातान्त्रिक युग मे हम करारोषण के इस सिद्धान्त को 
अव्यावहारिक पुराना और अवाछनीय मानते है ! 
97 फर्क 8०05५ भडी #5 (हघु८ बचुघटकेपयढ १७ ७० ड, 
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2 लाभ का सिद्धान्त 
(हलछ्लाथा। 7॥९०)७) 
इस सिद्धान्त को “जैसे को तैसा' (0०० ए0-५००) सिद्धान्त भी कहते हैं | इस सिद्धान्त के 
अनुसार करदाता से उतना कर वसूल करना चाहिए जितना लाम राज्य की सरक्षता में उसे प्राप्त होता 
है | दूसरे शब्दों में जो मनुष्य जितना अधिक लाम सरकारी क्रियाओं से प्राप्त करेगा उसको उतना ही 
अधिक कर देना पडेगा | स्पष्ट है कि विभिन्‍न व्यक्तियों के मध्य उनको सरकार के कार्यों से प्राप्त लाम 
के अनुसार कर विमाजन किया जाना चाहिए तभी न्याय के सिद्धान्त का पालन हो सकेगा | तब जो 
जितनी सेवाएँ अथवा लाम प्राप्त करेगा उतना ही माग कर के रूप में देगा | 
इस सिद्धान्त के मूल विचारक डिमार्को तथा एरिक लिंडाल हैं | उनके अनुसार 'राज्य को 
सामाजिक सेवाओं की पूर्ति उस सीमा तक करनी चाहिए णहाँ इन सेवाओं के प्रति व्यक्ति की कुल माँग 
तथा पूर्ति बराबर हो तथा इन सेवाओं की लागत समस्त व्यक्ति्याँ द्वारा दी गई कीमत के बराबर हो। ः 
एडम स्मिथ का मत था कि एक बडे राष्ट्र के निवासियों के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च 
लगमग वैसे ही होते हैं जैसे कि एक बड़ी जायजाद के उन सयुक्त किराएदारों के प्रबन्ध सस्था के खर्चे 
जो उस जायदाद में अपने अपने हितों के अनुपात में अशदान देने को बाध्य होते हैं । “ प्रसिद्ध 
अर्थशास्त्री विलियम प्रिटी के शब्दों में “सरकारी व्यय में यौगदान सार्दजनिक शान्ति में उसके माग तथा 
हितों के अनुसार होना चाहिए। 
लिंडाल अपने ऐच्छिक विनिमय सिद्धान्त के आधार पर यह बताता है कि सामाजिक सेवाओं के 
लिए कितने साधन लगाए जाएँगे एव इन सेवाओं की लागतों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों पर 
कर-मभार का वित्तरण किस प्रकार हो । यहाँ सरकार को यह ज्ञात होने की भान्यता स्वीकार की जाती है 
कि किस सेवा के बदले जनता योगदान करने को तैयार है और सामाजिक पदार्थों पर सरकार को 
कितना खर्च करना चाहिए । 
यह रिद्धान्त वैसे तो बडा सरल और उचित प्रतीत होता है किन्तु व्यवहार में अपनाने और 
गम्मीरता से विधार करने पर इसमें अनेक दोष दिखाई देते हैं जो निम्न है-- 
प्रथम करदाता को मिलने वाले लाम और कर के बीच 'जैसे को तैसा” जैसा कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है । 
दूसरे राज्य कर के रूप में जो कुछ लेता है उसे वह प्राय सामान्य लामों के लिए खर्च कर देता 
है अत इस सर्व या सम्मान्य हित मे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है कि प्रत्गेक व्यक्ति को 
अलग-अलग कितना लाम हुआ ? 
तीसरे इस तिद्धान्त को सामाजिक सेवाओं में लायू नहीं किया जा सकता क्योंकि सामाजिक 
सेवाओं जैसे--नि शुल्क शिक्षा दूध आदि के लिए मूल्य नहीं लेना केवल अनुचित ही नहीं प्र॒त्युद्‌ 
हास्यास्पद लगता है| 
चौथे यह सिद्धान्त अन्यायपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत धनिकों की अपेक्षा निर्धनों को अधिक 
कर-भार वहन करना पड़ेगा। 
पौँचवें यह सिद्धान्त वितरण की समस्या और आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व लाने में असफल है 
जबकि सार्दजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व को प्राप्त करना है । उदाहरणार्थ यदि लाम के 
अनुसार करारोपण किया जाए तो आय में जो असमानता है उसे दूर नहीं किया जा सकेगा | इसके 
विपरीत इसको लागू ऊरने के फलस्वरूप आय वितरण की असमानता में तीव्रता से वृद्धि होगी | 
छठे यह सिद्धान्त राज्य के कार्य के पैमाने को अनावश्यक रूप से सीमित करता है | जब कमी 
सरकार कोई नई योजना का निर्माण करेगी तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि इससे प्राप्त होने वाले 
लाभ करों की क्षतिपूर्ति कर सकेगे या नहीं ? यह कार्य अस्तम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य है 
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इसका सीमित प्रयोग सम्मव है और आज बहुत से कर विशेषकर स्थानीय कर इसी आधार पर 
लगाये जते हैं | उदाहरणार्थ पानी बिजली गैस आदि | शिक्षा पर लगने वाली फीस भी उच्च कक्षाओं में 
बदती जाती है | इसी तरह कक्षा एक ही होने पर भी कला के छात्रो को विज्ञान के छात्रों से कम फीस 
देनी होती है | प्रो ब्यूहलर ने ठीक ही कहा है. 'लाम का सिद्धान्त करारोपण के आधार के रूप में 
कितना ही अज्नन्तोषजनक क्‍यों न हो लेकिन करारोपण मे यह महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 

इसकी एक महत्त्वपूर्ण देन यह है कि सरकारी खर्च द्वारा आर्थिक जीवन मे जो योग दिया जाता है 
उत्त पर विशेष बल देता है और दूसरे इसको स्पष्ट करता है कि निजी व्यक्ति उत्पादन और उपमोग 
दोनों के लिए ही राज्य पर निर्भर रहते है । यह अवश्य है कि यह सिद्धान्त करो के भार का सर्वश्रेष्ठ 
वितरण करने भे हमारी सहायता नहीं कर सकता अत्त इसे इसकी मूल भावना के साथ स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 


3 सेवा लागत का सिद्धान्त 
((९038 056756९ [९०079) 
लाम के सिद्धान्त के विपरीत दिशा में सेवा की लागत का सिद्धान्त बन जाता है | लाम का 
सिद्धान्त यह बताता है कि सरकार को उतनी मात्रा मे कर लेना चाहिए जितना करों से लोगों को 
सामूहिक रूप से लाम प्राप्त होता है | इसके विपरीत सेवा के लागत का सिद्धान्त यह बतलाता है कि 
लोगों को लाभ अथवा सेवा प्राप्त करने मे सरकार का जो खर्च होता है या जो लागत इसे सेवा के बदले 
प्रदान करनी पड़ती है उसे करो द्वारा प्राप्त किया जाए यानी कर सरकार को उसकी सेवाओं की लागत 
के रूप में दिए जाने चाहिए | सरकार को कर भार का वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि विभिन्‍न 
व्यक्तियों या व्यक्ति समूहो से उनको प्रदान किए गए लाम की लागत प्राप्त हो जाए। प्रो ब्यूहलर के 
अनुसार बहुत से लेखकों ने सुझाया है कि कर सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई सेदाओ का मूल्य 
होना चाहिए और जनता को सरकारी सेयाओ को लेने या न लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए | स्पष्ट 
है कि इस सिद्धान्त के अनुसार कर मूल्य के समान है | 
सेव की लागत का सिद्धान्त देखने मे सरल और उचित प्रतीत होता है परन्तु इसका व्यावहारिक 
महल्व नगण्य है और इसे लागू करना कठिन है । इसके कई महत्त्वपूर्ण कारण हैं-- 
प्रथम यह सिद्धान्त कर की परिभाषा के प्रतिकूल है । कर जनता पर लगाया गया अनिवार्य 
अशदान होता है। इसमे जैसे को तैसा' का सम्बन्ध नहीं होता । इसके अतिरिक्त यह रामान्य हिल के 
लिए लगाया जाता है न 
दूसरे यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है | सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकाश सेवा' 
के लिए पृथक पृथक न होकर सामूहिक रूप से सम्पूर्ण जनता के लिए होती हैं । इन विभिन्‍न 
की लागत को मापने का कोई सही एवं उचित मापदण्ड उपलब्ध नहीं है। 
तीसरे ज्ञाम के सिद्धान्त की भाति यह सिद्धान्त भी सरकारो के कार्यों के पैमाने को सीमित कर 
दैता है क्योंकि इसके अनुसार सरकार जनता को वहीं सेवाएँ प्रदान कर सकती है जिनकी लागत का 
निर्धापण हो सके ॥ 
चौथे यह सिद्धान्त अन्यायपूर्ण है। आधुनिक सरकारें अधिकाशत ऐसी सेवाएँ प्रदान करती हैं 
जिनसे निर्धन व्यक्ति को अधिक लाम मिलवा है लेकिन यदि इस सिद्धान्त को लागू किया जाए तो इन 
व्यक्तियों कौ न केवल उस वस्तु अथवा सेवा का मूल्य चुकाना पडेगा जो सरकार द्वारा उन्हें मिलती है 
बल्कि उसका भार भी वहन करना पडेगा है उस व्यवस्था पर खर्च हुआ है | स्पष्टट यह स्थिति 
जव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण होगी 
पाँचवें यह सिद्धान्त राज्य की सदस्यता ऐच्छिक बताती है जबकि वह अनिवार्य होती है। 
विभिन्‍न दोषों के बावजूद यह सिद्धान्त बहुत से क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है 
रैल डाक पानी ड्िजली आदि के मूल्य या दरे निर्धारित करना । इस निर्धारण को दास्तविक 
पक ६ हम "क्रय मूल्य की सज्ञा दे सकते हैं 'कर' की नहीं क्योकि कर में जैसे को तैसा' का तत्त्व 
नहीं होता है। 


0 लोक वित्त 


4 सेवा लाग का सिद्धान्त 
(#छा॥]9 (0 749 ॥ 605) 
इस सिद्धान्त की चर्चा एडम स्मिथ के करारोपण सम्बन्धी नियमो का वर्णन करते समय कर चुके 
है | यह सिद्धान्त इस पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कर देना 
चाहिए । समाज मे सभी व्यक्तिणे की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती | यदि समाज को मुख्य रूप से 
निर्धनों और धनिको में विम'जित करे तो पता लगता है कि धनी वर्ग इतना सम्पन्न है कि वह अतिरिक्त 
आय रखता है जिसे वह कर के रूप मे दे सकता है जबकि निर्धन व्यक्ति को अभी सम्पन्न होने के लिए 
काफी सुविधाओ वी आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त कर के रूप मे त्याग करने या अधिक त्याग करने 
की सामर्थ्य भी उनमे नहीं है । अत न्यायशीलता के दृष्टिकोण से यह उचित है कि प्रत्येक व्यक्ति से 
करदेय योग्यता के अनुसार कर लिया जाए | एडम स्मिथ ने इसे करारोपण का सिद्धान्त माना है और 
अपने समता के सिद्धान्त में आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि समानता का आशय यह है कि 
घनिक वर्ग अधिक कर देने योग्य होता है अत उस पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए जबकि निर्धन 
वर्ग की करदेय योग्यता कम होती है अत उसे कर-मुक्त किया जाना चाहिए अथवा उस पर कम मात्रा 
मे कर लगाया जाना चाहिए । 
वास्तव मे करदेय-योग्यता का सिद्धान्त अन्य सभी सिद्धान्तो की अपेक्षा न्याय के अधिक अनुरूप 
है | बेस्टन के अनुसार कर-निर्धारण क्षमता का यह एक नैतिक आदर्श सिद्धान्त है और कोहन के 
शब्दों मे क्षमता नैतिक सुन्दरता के विस्तृत सिद्धान्तो की एक प्रणाली है । 
आदर्श होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से यह एक कठिन सिद्धान्त है | प्रथम कठिनाई यही है कि 
'कर-योग्यत्ता किस प्रकार और किस आधार पर निश्चित की जाए तथा दूसरी महत्त्वपूर्ण कठिनाई यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य की करदेय-क्षमता किस प्रकार आँकी जाए ? इस समस्‍या के हल के लिए अर्थात्‌ 
करदेय-योग्यता का उचित आधार मालूम करने के लिए समस्या का प्राय दो दृष्टिकोणों से अध्ययन 
किया गया है--..] व्यक्तिगत या भावात्मक दृष्टिकोण ($४७|८०॥५८७७) तथा 2 वस्तुगत या बाहय 
दृष्टिकोण (00/0:0९०॥५) । 
| व्यक्तिगत या भावात्मक दृष्टिकोण (570/०८४४८४)--भावात्मक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से 
करदाता के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ करदाता की कर देने की योग्यता का अनुमान 
उसके कष्ट उठाने की शक्ति असुविधाओं को सहने की शक्ति तथा त्याग करने की शक्ति से लगाया 
जाता है क्योकि करदाता को कर देने मे कुछ न कुछ भार सहन करना पडता है । दूसरे शब्दो मे कर 
अदा करने में कुछ त्याग करना पड़ता है ) 
व्यक्तिगत दृष्टिकोणो को अपनाने में कुछ स्वामाविक कठिनाइयों उपस्थित होती है | करदाता कर 
अदा करने में जो त्याग (58०४॥००) अनुमव करता है वस्तुत वह एक मानसिक क्रिया है जिसे जानना 
अत्यन्त ही कठिन है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या विचार उठ रहे हैं या कितना कष्ट हो रहा है या 
कितनी प्रसन्नता हो रही है यह गुणात्मक ठत्त्व है मात्रात्मक नहीं | किसी व्यक्तित, की मन स्थिति के 
विषय मे अनुमान करना या उसको मापना अथवा किसी अन्य व्यक्ति की मन स्थिति से उसकी तुलना 
करना यदि सम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है | व्यावहारिक कार्यों के लिए ये कठिनाइयों अजेय नहीं है| 
इस सिद्धान्त को कार्य रूप देने के लिए यह मान लिया जाता है कि एक ही वर्ग मे रखे जाने वाले 
व्यक्तियों पर कर का लगमय समान प्रभाव पडता है | प्रो पीगू के कथनानुसार “यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति 
की कुछ विशेषताएँ होती हैं कि सामान्य परिस्थितियो मे रहने वाले व्यक्ति पर समान प्रमाव पडता है । 
दूसरी कठिनाई यह है और जाति भेद तथा शिक्षा व आदतों के कारण मित्नताएँ होती है तथापि हम 
यही पाते हैं कि इसमे अच्छे व बुरे की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | करारोपण से लोगों कौ 
त्याग तो अधिक करना पड़टा है परन्तु नैतिकता के दृष्टिकोण से ऐसा करने के प्रभाव अच्छे होते हैं 
जैसे--शराद पर लगाया गया कर | इसमें शराब पीने वालो को करारोपण के कारण त्याग तो अधिक 
करना पडता है लेकिन शराब का उपयोग कम होता है | इस रूप मे कराधान सामाजिक कुरीतियों को 
दूर करने का माध्यम बन सकता है | प्रो पीगू के विचार में ऐसे करो में त्याग की अपेक्षा इनके अच्छे व 
बुरे परिणामों पर ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । अत स्पष्ट है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण का महत्त्व 


क्रशशेफ्रण मे न्याय ]] 


केवल रैद्धान्तिक रूप मे ही भहीं वरनू इत्तका व्यावहारिक मूल्य भी है ! व्यक्तिगत दृष्टिकोण से करारोषण 
के तीन अधार हैं जो इस प्रकार है-- 

(क) समान त्याग का सिद्धान्त [श00॥6 ए 24) #0७5०0७७ 5$9थ08) 

(ख) सप्रानुपातिक त्याग का सिद्धान्त (शा02८काट णर0090एए० $०पएी०८) 

(|) न्यूनतम त्याग वा सिद्धान्त (मतदाज० ए फिफिशाएणा 52008) 

डॉल्टन ने एक अन्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है और वह है--- 

(६) तटस्थता का ज़िद्धान्त (07८० ७ १०ए०७०॥३) । 

(का) समान त्याग का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुत्तार करारोपण तभी न्यायपूर्ण हो सकता है 
जबकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए त्याग की मात्रा समान हो । डॉल्टन के मत में. करारोषण के प्रत्यक्ष 
द्र्-भार का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समी करदाताओं पर प्रत्यक्ष वास्तविक भार समान 
हो। मिल ने इस सिद्धान्त को स्पष्ट फिया है-- राजनीति के एक सिद्धान्त के रूप म॑ करारोपण की 
स॒पानता का अर्थ है कि सरकार के खर्च के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिये जाने ढाले धन का इस प्रकार 
निर्धारण किया जाए कि वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा न्यून या अधिक व हो | 
ही यह ध्यान रखना चाहिए कि त्याग का सम्बन्ध मनुष्य की मानसिक दशा से है जौ भिन्‍न-मिन्न 

पी है । अत इसका पता लगाना कठिन है! फ़िर विभिन्‍न मनुष्यों के त्याग की लुकषना ना की जा 

सकती है । यदि कर लगाने के लिए आप को आधार मान लिया जाए ठो समान रूप हे त्याग प्रात्त करमे 
के लिए निम्नलिखित तीन परिस्थितियों की कल्पना की जा सकती है-- 

] प्रथम परिस्थिति मे जब आय तेजी से 

डढती जाती है और उपयोगिता हास नियम के 

न्‍ अनुत्तार आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ आप की 

सीमान्व उपयोगिता ही गति से गिरती छाती है तो 

कर की दर प्रगतिशील होगी । दूरारे शब्दों में आय 

की दृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति को अधिक अनुपात 

हि में कर देना पड़ेगा | दिया गया चित्र अ पह 

बताता है कि करो की दरों को तीन प्रकार से 

प्रगतिशील बनाया जा सकता है। चित्र अ से स्पष्ट 

पल है कि जैसे-जैसे धीद्र गति से आय में वृद्धि होती है 

४७) चैसे-वैसे ही सीमान्त उपयोगिता भी कम होती जाती 

है । अत त्याग की रामानता प्राप्त करने के लिए 

ब्लित्र “अ आय के साथ-साथ अधिक ऊँधी दर से कर लगाना 

3 आवश्यक हंता है। 

रघ्ती दूसरी परिस्थिति मे जर आय धीरे-धीरे 
४2263 और उसकी सीमात्त उपयोगिता धीरे-धीरे 
दी है द्ञो समान त्याग प्राप्त करने के लिए हर 
कर करारोपण किया जाएगा अर्थात्‌ ऊँची 
पल ५७५४५ वाले सप्री ध्यक्तियो पर समान 
से कर लागू किया जाएगा | सत्नग्न चित्र द' 
स्पष्ट होता है कि तीन दरों मे रो किसी मी ड़ 
श््ड को लागू किया जा सकता है | घित्र '' मे 
छह है कि आय की घीमी गति से वृद्धि के 
“साथ आय की सीमान्त उपयोगिता धीमी गति 
कारक 5 जाती है अत त्याग को समान 
है। ए कर की आनुपातिक दर आवश्यक चित्र वर 
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3 तीसरी परिस्थिति मे यदि आय गिर रही है 
तो उसके फलस्वरूप आय की सीमान्त इकाइयों से 
प्रारम्भ मे उपयोगिता बढती जाती है | ऐसी अवस्था 
मे समान त्याग करने के लिए प्रतिगामी करारोपण 
डि जि आवश्यक है अर्थात्‌ अधिक आय वाले कम अनुपात मे 

3 और कम आय वाले अधिक अनुपात मे कर देगे | 

2 दिए गए चित्र 'स' मे बताई गई किसी भी दर से 

हि करारोपण हो सकता है | चित्र स से स्पष्ट है कि 

जाय हे आय में कमी होने पर सीमान्त उपयोगिता बढती 

८84 जाती है अत त्याग की मात्रा समान करने के लिए 
वित्र 'स प्रतिगाग्ग कर लगाना होगा । 

उल्लेखनीय है कि उपर्यक्त तीनो चित्रों मे वक्र रेखाएँ | 2, 3 कर की विभिन्‍न दरों को प्रकट 
करती है जिनमे से प्रत्येक स्थिति मे कोई-सी भी दर प्रयोग की जा सकती है | समान त्याग के सिद्धान्त 
के अनुसार करो की दर प्रगतिशील प्रतिगामी अथवा समानुपातिक होगी यह आय की सीमान्त 
उपयोगिता से निर्धारित होगा | यदि सीमान्त उपयोगिता वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है तो करों 
की दर प्रगतिशील होगी | यदि वक्र की लोच एक के बराबर होगी तो करो की दर समानुपातिक होगी 
और यदि चक्र की लोच एक से अधिक होगी तो करो की दर प्रतिगामी होगी | 

वास्तव मे त्याग की समानता का अर्थ स्पष्ट नहीं है । प्रो पीगू का विचार है कि समान 
परिस्थितियों के व्यक्तियो के त्याग की समानता का अर्थ तो समझ में आता है परन्तु असमान 
परिस्थितियो के व्यक्तियों का नहीं | यदि इससे तात्पर्य सभी व्यक्तियों द्वारा समान मात्रा मे कर का 
भुगतान है तो यह अन्यायपूर्ण है क्योकि सभी व्यक्तियों की द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता व करदेय-क्षमता 
समान नहीं होती है । अत यह सिद्धान्त लागू करना कठिन है। 

(ख) समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत करदाताओ पर कर का भार 
समान नहीं रहता बल्कि उनकी आर्थिक शक्ति के अनुपात में निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में कर की 
दर आय के घटने-बढने के साथ कम व अधिक होती रहती है | जिन व्यक्तियों मे अधिक त्याग करने 
की शक्ति होती है वे अधिक धनराशि कर के रूप मे देते है जिनमे तुलनात्मक रूप से कम शक्ति होती 
है वे कम धनराशि देते है और जिनमे बिल्कुल नहीं है वे करमुक्त रहते है | इस पद्धति के अनुसार 
करारोपण न्यायसगत होने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए | समानुपातिक त्याग के सिद्धान्त के अनुसार 
करों की दर प्रगतिशील प्रतिगामी अथवा समानुप्रतिक होगी | यह आय की सीमान्त उपयोगिता एवं 
औसत उपयोगिता के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध से निर्घारित होगा | यदि था), > 0, तो करों की दर 
प्रगतिशील होगी यदि भा), 8(0,, हो तो करो की दर समानुपातिक होगी और यदि ना, < 80, 

हो तो करों की दर प्रतिगामी होगी। 

ऊसमें क़र आग के एक ,निश्दित आनुफज़ में सराप्प उत्तज्ा है । उप्टजरपास्कलय प्लाक्ञ लीजिए तीन 
व्यक्ति अ बा तथा स' की कुल आय क्रमश 00 रु ,000 रू तथा 0,000 रु है। 
समानुपातिक त्याग के सिद्धान्त के अनुरूप 0% कर लेने का निर्णय लिया जाता है | ऐसी स्थिति में 
'अ' व्यक्ति को 70 रु 'ब व्यक्ति को 00 रू तथा 'सः व्यक्ति को 000 रु कर के रूप मे अदा 
करने होगे | स्पष्टत स व्यक्ति को सर्वाधिक घन देना पडेगा जबकि अ' व्यक्ति को सबसे कम लेकिन 
तीनो का आनुपातिक त्याग समान होगा | यद्यपि यह सिद्धान्त समान त्याग के सिद्धान्त से अधिक 

न्यायपूर्ण है लेकिन अभी न्याय की गुजाइश बची रहती है | जैसाकि सर्दविदित है कम आय वाले व्यक्ति 
के लिए कर के रूप में दी गई मुद्रा की प्रत्ति इकाई की उपयोगिता अधिक आय वाले व्यक्ति द्वारा कर 
के रूप में दी गई मुद्रा की प्रति इकाई की उपयोगिता की अपेक्षा नि सन्देह अधिक होगी | पे 

(ग) न्यूनतम त््याय का तिद्धान्त--त्याग का एक अन्य सिद्धान्त है--न्यूनत्म त्याग का 
सिद्धान्त | इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एजवर्थ तथा कार्वर ने किया है और पीगू तथा डॉल्टन जैसे 
अर्थशास्त्रियों ने उसका समर्थन किया है । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कर-भार की समस्या का अध्ययन 
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सामूहिक रूप में किया जाता है न क़ि व्यक्तिगत रूप मे अर्थात्‌ इस पर बल दिया गया है कि हमे 
व्यक्तियों के त्याग की अपेक्षा सगाज के कुल त्याग पर विचार करना चाहिए | इस सिद्धान्त के अनुसार 
कर का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सब करदाताओ द्वारा जो कुछ भी त्याग किया जाए 
उसकी मात्रा कम से कम हो और सामाजिक लाभ अधिकतम हो । यह उसी समय हो सकता है जब 
सभी करदाताओं का सीमान्त त्याग ()/ए/वए0 $2००5८७) बराबर हो दूसरे शब्दों मे करारोपण इरा 
प्रकार का हो कि प्रत्येक करदाता को मुद्रा की अन्तिम इकाई देने से समान त्याग का अनुभव हो ] 
प्रत्येक व्यक्ति को कर के करृप मे एक रुपया अदा करने में उतनी ही त्याग की अनुमूतति होनी चाहिए 
जितनी कि एक रुपया अदा करने वाले दूसरे व्यक्ति को होती है | इसको एक उदाहरण द्वारा भली 
प्रफार समझा जा सकता है । 

भान लीजिए त्तीम व्यक्ति है--अ ब और स। अब इसमे रो किसी एक को एक रुपया दैना पडता 
है तो उसका त्याग इस प्रकार है-- 
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अब भान लीजिए कि राज्य (* 8 रुपये कर के रूप मे वसूल करने है गो उसे अ से 4 रुपये 
ब से 3 रुपये और स से ] रुपया वसूल करना चाहिए क्योकि इस स्थिति मे सबका सीमान्त त्याग 
बराबर है अर्थात्‌ 6 इकाइयाँ हैं। 

वारतव में यह अधिकतम सन्तुष्टि (७४३गल्‍रगएशाश 5423$/9:00॥) अथवा समसीमान्त उपयोगिता 
(50७ ए॥एताभ (0॥॥५) के सिद्धान्त का विपरीत पहलू है जिसके अनुसार यदि दिये हुए खर्च की 
सीभान्‍्त उपयोगिता (300॥079 00009) प्रत्येक दशा में एक समान हो तो उस खर्च से अधिकतम 
सन्तुष्टि प्राप्त की जा राकती है । यदि प्रत्येक करदाता द्वारा किया जाने वाला सीमान्त त्याग बराबर 
(या लगमग बराबर) हो तो सम्पूर्ण समुदाय का समस्त त्याग (8हह०898 $2८०॥००) न्यूनतम हो 
सकता है | इसी कारण से न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त को सम-सीमान्त त्याग के सिद्धान्त 
(800 ॥स्‍99॥्श $३९४ह०6 '॥००५) अथवा न्यूनतम समस्त त्याय के सिद्धान्त (०४५ /ह8०2१७ 
०थ्याछ 77९09) के नाम से सम्बोधित किया जाता है! 

न्यूनतम त्याग का यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध क्रमागत उपयोगिता हास नियम (9 0 
0॥09॥8 09009) पर आघारित है जिसके अनुसार आय अधिक होने के जञाथ-रफ़्थ घ्यक्ति विशेष 
के लिए इसकी प्रति इकाई उपयोगिता घट जाती है | अत बहुत अधिक आय वाले व्यक्तियों की अन्तिय 
इकाइयों यदि कर के रूप मे ले ली जाएँ तो ऐसे व्यक्तियो को कोई विशेष कष्ट नहीं होगा | इसके 
विपरीत न्यून आय दालो को चूँकि उनके रुपये की सीगान्त उपयोगिता अधिक होती है कर से मुक्त 
कर दिया जाना चाहिए । 

एक उदाहरण देते हुए कह सकते हैं कि यदि न्यूनतम त्याय का छिद्धान्त लागू किया जाए वो 
सर्वप्रथम कर उस व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जिसकी आय अधिकतम हो क्योकि उस व्यक्ति द्वारा 
किया जाने बाला त्याग न्यूनतम होगा और जब करारोपण के कारण उसकी आय घटती है तब उसके 
डाद के दूसरे स्थान के बडे धनी व्यक्ति के स्तर तक आ जाए त्तो उन दोनों ही व्यक्तियों पर कर लगाया 
आरम्म कर देना धाहिए | इसका कारण यह है कि अब दोनों ही व्यक्तियों को कर के रूप मे एक रुपया 
अदा करने में झ्रमान भार महसूस होगा | इसके बाद कराशोपण द्वारा उन दोनों ही व्यक्तियों को समाज 
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के तीसरे स्थान के घनी व्यक्ति के स्तर तक ले आना चाहिए | यह क्रम उस समय तक जारी रहना 
चाहिए जब तक कि सरकार को यशथेष्ट मात्रा मे आय प्राप्त न हो जाए | इसका अर्थ यह हुआ कि एक 
निश्चित स्तर के ऊपर की सभी आयों को करारोपण द्वारा घटा कर उस निश्चित स्तर पर लाना 
चाहिए । प्रो पीगू ने कहा है, “सम-सीमान्त त्याग की पूर्ण रूप से अपनाई गई प्रणाली में न्यूनतम आय 
के ऊपर की प्रत्येक आय को काट कर कम कर देने का अर्थ निहित है ।” 

'करारोपण के जिस न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त का विवेचन किया है, वह यद्यपि अन्य सिद्धान्तो की 
अपेक्षा अच्छा है और प्रो पीगू ने इसे “करारोपण का अन्तिम सिद्धान्त' कहा है तथापि इस सिद्धान्त की 
अनेक सीमाएँ है | ये इस प्रकार है-- 

प्रथम इस सिद्धान्त मे करारोपण से उत्पन्न होने वाले भावी परिणामो की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया है | यद्यपि इसमे गतिशील कर-प्रणाली के आधार पर करारोपण किया जाता है लेकिन इस 
करारोपण से बचत निरुत्साहित होती है | उदाहरणार्थ जब धनिक वर्ग पर अधिक करारोपण होता है तो 
इसका उनकी बचत क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और पूँजी-निर्माण कम हो जाता है। अन्त में 
उत्पदन तथा रोजगार का स्तर गिर जाता है | इसी प्रकार धनी व्यक्तियो पर कर-भार होने से एक ओर 
उनके त्याग की मात्रा बढेगी और दूसरी ओर बेरोजगारी के कारण निर्घन व्यक्तियो के त्याग की मात्रा में 
वृद्धि हो जाएगी । फलस्वरूप त्याग की मात्रा भविष्य मे वर्तमान की अपेक्षा अधिक हो जाएगी और भविष्य 
में समाज का कल्याण अधिकतम होने के स्थान पर न्यूनतम हो जाएगा । 

दूसरे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के त्यागो का ऐसी रीति से त्याग करना अत्यन्त कठिन है कि कुल 
त्याग न्यूनतम हो | 

तीसरे त्याग एक भावात्मक विचार है अंत त्याग को नाप सकना असम्भव-सा है | फिर कर के 
रूप मे एक रुपये का भुगतान करने से एक व्यक्ति को जो त्याग करना पड़ता है वह सम्भव है कि 
कैवल उसकी आय पर ही निर्भर न हो, बल्कि कुछ अन्य परिस्थितियों जैसे उसके परिवार के आकार 
आदि पर निर्भर हो यहाँ तक कि यदि इन परिस्थितियों के लिए कुछ भत्ता भी दिया जाए तो इसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कर देने की सामर्थ्य केवल आय की मात्रा पर ही निर्भर नहीं होती वरन्‌ 
आय के स्रोत और प्रकृति पर भी निर्भर होती है । वास्तव मे सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय और काम 
करके प्राप्त होने वाली आय के बीच तथा स्थिर रहने वाली आय और घटने-बढ़ने वाली आय के बीच 
महत्त्वपूर्ण अन्तर है। 

चौथे, यदि इस सिद्धान्त को पूर्णत लागू किया जाए और फलस्वरूप सभी व्यक्तियों को एक 
निश्चित स्तर तक घटा दिया जाए तो इससे गतिशील कराघान को कोई प्रोत्साहन न मिलकर 'सर्वस्व 
अपहरण” (00॥#5०५0०॥) को बढावा मिलेगा | लाम तथा आय के कराघान पर नियुक्त ब्रिटिश शाही 
आयोग (छोाएओ र२०५व (0छ0ग्राग्राडएडा0 था [७६७॥०॥ 0 एणी। श्ञा0 0076) के शब्दों मे, “न्यूनतम 
त्याग का सिद्धान्त केग्ल ऐसी स्थिति के अतिरिक्त और कहीं लागू नहीं हो सकता जो कि इसके 
सैद्धान्तिक परिणाम से बहुत दूर हीं आगे का मार्ग बन्द कर द॑ती है|” 

यह कहा जा सकता है फि न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त कर के अच्छे और बुरे परिणामों की और 
ध्यान नहीं देता | यह सैद्धान्तिक अधिक और व्यावहारिक कम है । प्रो पीग्‌ का विचार है कि त्याग की 

अपेक्षा करो के अच्छे परिणामों की ओर ध्यान देना चाहिए । 

2. वस्तुगत अथवा बाह्य दृष्टिकोण से (0श८थारण०))--चूँकि त्याग या व्यक्तिगत सिद्धान्त को 
लागू करने मे अनेक गम्भीर कठिनाइयाँ सामने आती है, अत कुछ लेखको ने विशेषकर अमेरिका में, 
कर अदा करने की सामर्थ्य को जौंचने के लिए वस्तुगत दृष्ठोकोण का आश्रय लिया है | इस 
दृष्टिकोण में वे मनुष्य की भावनाओं एवं त्याग की ओर ध्यान नहीं देते वरन्‌ मनुष्य की बाह्य बातों के 
करदेय-शक्ति का पता लगाते है इन अर्थशास्त्रियो ने करदेय-थोग्यता के स्थान पर करदेय-सामर्थ्य 
शब्दों का प्रयेग क्या है.। इन लेखको के अनुसार, मनुष्य की करदेय-सामर्थ्य को चार आधारों से 
जाना जा सकता है-(क) मनुष्य का उपमोग स्तर या व्यय, (ख) सम्पत्ति, (ग) आय एवं 
(घ) पारिवारिक आकार । 
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(क) उपभोग स्तर या व्यय--किसी व्यक्ति का उपभोग या उसका व्यय करदेय-योग्यता का 
अच्छा माप है ! जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो, उससे उतना ही कर वसूल किया जाना 
चाहिए । हॉन्स, मिल आदि का मत था कि करारोषण उपमोग अथवा व्यय की मात्रा के अनुसार लगाया 
जाना चाहिए । प्रो निकोल्स काल्डर का मत है कि न्यूनतम सीमा के बाद जिस व्यक्ति का व्यय जितना 
अधिक हो, उस पर उतना ही करारोपण होना चाहिए | यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि घनी 
व्यक्ति का व्यय निर्धन व्यक्ति की उपेक्षा कहीं अधिक होता है, अत अधिक व्यथ करने वाले व्यक्ति मे 
'करदेय-योग्यता अधिक होती है | वास्तव मे करदान-योग्यता को नापने का यह आधार व्यावहारिक रूप 
से उचित नहीं है । उपमोग को आधार मानकर हम करारोपण को न्यायसगत्त नहीं बना सकते क्योकि-- 

प्रथम, किसी एक मनुष्य का अधिक व्यय इस बात्त का निश्चय सूचक नही होता कि उसकी 
करदेय-क्षमता अधिक है । उदाहरणार्थ एक बडे परिवार का व्यय छोटे परिवार की अपेक्षा अधिक होता 
है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि बड़े परिवार की करदेय-योग्यता भी अधिक है। 

दूसरे, उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को अपना उपभोग कम करना पडेगा | 
फलस्वरूप शनै -शनै उनकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी और अन्तत देश के उत्पादन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडेगा, अत स्पष्ट है कि मनुष्य के उपभोग स्तर या व्यय को करदेय-क्षमता का न्‍्यायसगत आधार 
नहीं माना जा सकता 

(ख) सम्पत्ति-- सम्पत्ति को कुछ लेखको ने करदेय-योग्यता का अधिक अच्छा आधार बताया है। 
इसके अनुसार जिस मनुष्य के पास जितनी अधिक सम्पत्ति हो उससे उतना अधिक कर लेना चाहिए | 
मनुष्य की सम्पत्ति यह प्रकट करती है कि समाज मे उसकी स्थिति कैसी है ? जिसके पास जितनी 
अधिक सम्पत्ति होती है वह उनता ही घनी समझा जण्ता है| जो अधिक धनी होता है उसकी कर देने 
की योग्यता अधिक होती है । उस प्रकार सम्पत्ति करदाता की करदेय-योग्यता नापने का एक सबल 
साधन बन सकता है, परन्तु वास्तव मे किसी मनुष्य की सम्पत्ति को करदेय-क्षमता का उचित आधार 
नहीं भाना जा सकता, क्योकि-- 

प्रथम, करदेय-क्षमता को नापने में सम्पत्ति हमेशा आधार नहीं हो सकती | कभी-कभी तो सम्पत्ति 
के आधार पर करदाता की करदेय-योग्यता का बिल्कुल पता नहीं लग पाता | उदाहरणार्थ समाज में 
अनेक ऐसे व्यक्ति होते है जो पहले से ही धनी होले है और जिनकी आय यद्यापि अधिक होती है लेकिन 
मितव्ययी नहीं होने के कारण उनकी कोई सम्पत्ति नहीं होती | यदि सम्पत्ति को दृष्टि में रखकर 
करदेय-योग्यता का अनुमान लगाया गया तो ऐसे सम्पत्तिहीन व्यक्तियों की करदेय-योग्यलरा शून्य होगी 

जबकि आय के आघार पर इनकी करदेय-क्षमता बहुत बढी हुई होगी | वास्क्रेव मे उक्त स्थिति मे सम्पत्ति 
को कर देने की योग्यता का आधार मानना मितव्ययित्ता पर कर लगाना होगा जिसके प्रभाव अनार्थिक हो 
सकते हैं । 

द्वितीय, यह सम्भव है कि समान आकार वाली सम्पत्तियो से समान आय प्राप्त न हो | किसी एक 
व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति से कम आय प्राप्त होती है जबकि दूसरे प्यक्ति को उतनी सम्पत्ति से अधिक 
आय प्राप्त हो सकती है अत ऐसी स्थिति मे दोनों की समान सम्पत्ति होते हुए भी यह नहीं कहा जा 
सकेता कि उनकी करदेय-योग्यत्ता समान है । इस त्तरह सम्पत्ति का आधार भ्रामक हो सकता है | 
तृतीय, सम्पत्ति के आधार पर ध्यक्ति की करदेय-क्षमता का अन्य कारण से भी अनुचित अनुमान 
लगाया जा सकता है | मान लीजिए, किसी व्यक्ति के पाँच मकान है जिमका मासिक किराया 200 रुपये 
है और दूसरे व्यक्ति के पास केवल एक मकान है जिसका मासिक किराया भी 200 रु है | इस स्थिति 
में सम्पत्ति के आघार पर पहले व्यक्ति की करदेय-क्षमता अधिक है और दूसरे की कम जबकि 
वास्तविकता यह है कि दूसरे व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिए क्योकि उसको सम्पत्ति से अधिक आय 
प्राप्त होती है । 

चतुर्थ, सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य ऑकना बडा कठिन है | 

पंचम, सम्पत्ति के आधार पर एक परिणाम यह भी हो सकता है कि एक और तो करारोपण 
अन्यायपूर्ण हो जाए त्तथा दूसरी ओर व्यक्ति देश में सम्पत्ति एकत्रित करने के लिए निरुत्साहित हों और 
अमितव्ययी हो जाएँ । 

इस प्रकार सम्पत्ति का आधार भी न्‍्यायसगत्त नहीं है | 
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(ग) आय--कुछ विद्वान्‌ आय मुद्रा' को कर देने की योग्यता का उचित आधार मानते है और 
आजकल करारोपण का यही आधार है | ऊँची आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है और 
नीची आय वालों पर या तो कर लगता ही नहीं है या नीची दर पर कर लगाया जाता है | दूसरे शब्दों 
मे, कह सकते है कि कर देय क्षमता आय के बढने के साथ-साथ बढती है और आय के घटने के 
साथ-साथ कम हो जाती है परन्तु मौद्रिक आय को करदेय-क्षमता का सन्तोषप्रद प्रमाण नहीं कहा जा 
सकता, क्‍्योंकि-- 

प्रथम दो व्यक्तियो की मौद्रिक आय समान अर्थात्‌ बराबर होते हुए भी उनकी करदेय क्षमता 
अलग-अलग हो सकती है | एक के दायित्व दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकते है। 

द्वितीय कुछ व्यक्ति आय अपने परिश्रम से अर्जित करते है तो कुछ व्यक्तियों को आय अपनी 
पैतृक राम्पत्ति से प्राप्त होती है अत ऐसी दशा में कर की दर दोनों व्यक्तियों पर रामान नहीं हो 
सकेती । 

इन्हीं कठिनाइयो को देखते हुए लॉर्ड स्टैम्प ने कहा है कि अन्य आधारो की घुलना मे आय का 
आधार करदेय क्षमता का एक सर्वेत्तिम प्रमाण है । 

आधुनिक कर प्रणाली मे उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है | अब प्रश्न यह है कि 
करदेय-क्षमत्ता को नापने के लिए व्यक्तिगत अथवा वस्तुगत दोनो दृष्ठिकोणो मे से कौनसा दृष्टिकोण 
अधिक उपयुक्‍त है ? करदेय-क्षमता नापमे के वस्तुगत आधार ही अधिक उपयुक्त है क्योकि व्यक्तिगत 
आधार करदातता के त्याग पर निर्भर करता है और त्याग की भावना मानसिक स्थिति से सम्बन्धित होती 
है अत उसे मापा नहीं जा सकता | यह ध्यान रहे कि करदेय-क्षमता सिद्धान्त के दोनो ही दृष्टिकोणो मे 
कठिनाइयौ का सामना करना पड़ता है और यह कह देना अपर्यप्त है कि देश मे कर लोगो की कर देैने 
की योग्यता के अनुसार होना चाहिए । वास्तव से इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कभी यह है कि यह 
करारोपण और करदेय-क्षमता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोई उचित माध्यम प्रदान नहीं 
करता है। न्यूनतम त्याग का रिश्धान्त इस दिशा मे अपूर्ण है। दोनो ही सिद्धान्तों मे यह कमी है किन्तु 
यह सकेत अवश्य होता है कि करारोपण पद्धति प्रगतिशील होनी चाहिए । 

निष्कर्षत यह स्पष्ठ है कि लोगो में करो के भार का वितरण किरा प्रकार किया जाए ? इस 

समस्या का अन्य सब सिद्धान्तो से अधिक विश्वास तथा निश्यित हल करदेय-योग्यता का सिद्धान्त ही 
प्रस्तुत करता है । यहाँ भी कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है | जहाँ तक व्यवहार में करारोपण की 
नीतियो का राम्बन्ध है मे :थ किसी एक कर सिद्धान्त के आधार पर निर्मित नहीं की जाती है | कहीं 
पर लाभ तथा करदेय क्षमत्ता के सिद्धान्तो को मिला दिया जाता है तो कही पर आय प्राप्ति के उद्देश्य को 
सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है और करदेय-क्षमदा के सिद्धान्त की उपेक्षा कर दी जाती है । अत यह 
कहना उचित है कि व्यावहारिकता की दृष्टि से सभी सिद्धान्त अपने-अपने स्थान पर उचित भी है और 
अनुचित भी | किसी कर प्रणाली की न्यायशीलता केवल इसी बात पर आधारित नहीं होती कि कर-भार 
का वितरण कैसा हो बल्कि इस पर निर्भर करती है कि कराघान का उत्पादन, वितरण और देश में 
रोजगार के स्तर आदि पर कैसा प्रभाव पड रहा है । 


आधुनिक मत : अधिकतम कल्याण का सिद्धान्त 

(४00त807॥ श९छ : 'ैक्चत्चंगणा "सागर एगञातफाशे 
आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कर-भार के उचित वितरण के लिए न्याय सिद्धान्त के स्थान पर 
कल्याण सिद्धान्त को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है| पीगू ने कल्याण को ध्यान मे रखकर समान सीमान्त 
त्याग का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । एजवर्थ ने इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह विचार 
प्रकट किया है कि व्यक्तियों द्वारा अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उपभोग की गई वस्तुओं पर उनकी 
आय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि वास्तविक अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो साथ ही 
कल्याण मे क्षति कम से कम हो | यह सभी जानते है कि आय की प्रत्येक वृद्धि से प्राप्त होने वाली 
उपयोगिता कम छोती है अत लोगों का कल्याण अधिकतम तभी हो सकता है जब सभी व्यक्तियों की 
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आय समान हो अर्थात्‌ उसकी सीमान्त उपयोगित्ताएँ समान हो । इस प्रकार एजवर्थ के अनुसार करारोपण 
नीति को समान सीमान्त त्याग के आधार पर आधारित करने के उपरान्त समाज को अधिकतम कल्याण 
प्राप्त हो सकता है। 

पीगू ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि अधिकतम औसत कल्याण करने के लिए न्यूनतम 
औसत त्याग के सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहिए | उनका कथन है कि “सभी इससे सहमत है कि 
सरकार की क्रियाओं का नियमन इस तरह होना चाहिए कि उससे नागरिको का कल्याण अधिकतम हो | 
यही सरकार की सम्पूर्ण कानून प्रणाली की कसौटी है और करारोपण के क्षेत्र मे यही न्यूनतम त्याग का 
सिद्धान्त है । सिजविक और मार्शल समान त्याग के सिद्धान्त को अच्छा मानते थे । समान त्याग 
सम्बन्धी सिद्धान्त का सबसे बडा दोष यह है कि उसके द्वारा यह ज्ञात नही हो पाता कि सभी व्यक्तियों 
को वास्तविक सन्तोष समान मात्रा मे मिल रहा है अथवा नहीं । पीगू ने इसी आधार पर सिजविक के 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया किन्तु वे इस बात का कोई प्रमाण नही दे सके है और केवल इतना ही 
कह कर रह गए + कि न्यूनतम औसत त्याग का सिद्धान्त करारोपण का अन्तिम सिद्धान्त है तथा 
इसकी उपयुक्तता के विषय मे उसकी मानसिक चेतना ही बता सकती है । 

इसके बाद पीगू ने करारोपण के वितरण पहलू का अध्ययन किया है | उन्होने बताया कि न्यूनतम 
औसत त्याग प्राप्त करने के लिए करो का वितरण इस भॉति करना चाहिए कि सभी करदाताओं को 
भुगतान के लिए किए गये कर की सीमान्त उपयोगिता समान हो । इसका आशय यह है कि समाज को 
सभी सदस्यो द्वारा किया गया सीमान्त त्याग समान है न कि कुल त्याग | इसलिए कर-प्रणाली का 
निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि न्यूनतम आय की सीमा के ऊपर वाली सभी आयो पर कर का निर्धारण 
ऐसी दर से हो कि कर लागू होने के बाद सभी आय समान हो ज़ाए । दूसरे शब्दों मे सरकार सबसे 
पहले सबसे ऊँची आय पर कर लगाए। तत्पश्चात्‌ मध्य आय वाले वर्गों पर कर लगाए और निम्नतम 
आय वाले वर्गों को उस समय तक सहायता दे जब तक कि सभी आयो मे रामानता स्थापित नहीं हो 
जाती अत व्यवहार मे सबसे अधिक कर भार समाज मे ऊँची आय वाले वर्ग को सहन करना होगा 
अर्थात्‌ अधिकाशत प्रगतिशील एव प्रतियामी करो का उपयोग होगा । वास्तव मे कर-भार के वितरण के 
सम्बन्ध मे न्याय के लिए यह आवश्यक है कि करो का भार उन्ही व्यक्तियों को वहन करना पडे जो 
उसको सहन करने योग्य हो लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था मे इसका प्रभाव ठीक नहीं होगा और इससे 
व्यपत्तायी धर्ग में उत्पादन में वृद्धि के प्रति निरुत्साह व्याप्त होगा । अप यह आवश्यक है कि न्यूनतम 
औसत त्याग प्राप्त करने के लिए करारोपण मे इस ढग से परिवर्तन किया जाए कि उत्पादन करने की 
इच्छा पर विपरीत प्रभाव न पडे । 


7 


एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में करापात 


(धफार ध्रत्वेद्वशा०8 ण॑ 7चछधंणा एक तराक्तणए 
शात एसल्स ((णाएशा।णा) 





सार्वजनिक वित्त के सम्बन्ध मे करापात (090॥08 ०( 79५98॥०) और कर-विवर्तन ($क्राप्राह 
0४५८७) का बड़ा महत्त्व है| व्यावहारिक दृष्टि से यह ज्ञात करना आवश्यक है कि कर का भार किस 
व्यक्ति को सहन करना पड़ रहा है ? करों के भार का न्यायपूर्ण वितरण इसी धारणा से सम्बन्धित है । 
'करापात की समस्या मे हम इन प्रश्नो पर विचार करते है कि कर का भुगतान वास्तव मे कौन कर रहा 
है ? क्या करापात उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है जिस पर कर लगाया गया है ? अथवा क्‍या करापात 
सभी व्यक्तियों पर समान है या असमान | करापात की समस्या इसलिए उठती है कि कर का भार सदैव 
उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे वह दसूल किया जाता है | जिन व्यक्तियों पर कर का भार पड़ता है 
वे स्वय उसे सहन नहीं करते बल्कि दूसरों पर डाल देते है जिससे यह भार दूसरे लोगो को सहन करना 
पड़ता है | इसे कर-विवर्तन कहते है | कर-विवर्तन वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं पर लगाए 
गए करों को दूसरों पर टाल देते हैं | करापात से अभिप्राय प्रत्यक्ष मौद्रिक-मार (006८६ (0709 
8070७/) से होता है ॥ 


करापात का अर्थ 
(6997४ ए॥798900९8 ण॑ 959॥07) 
'करारोपण से करदाता को कष्ट होता है । कर के रूप मे एक भार उस पर आ पडता है | कर 
लगाने की क्रिया के फलस्वरूप जो भार या परिणाम मिन्न-मिन्र व्यक्तियों पर पड़ता है, वह निम्नानुसार 
हो सकता है- 


करापात 
मौद्रिक भार (5 
स््निनलनोना तह ] . नम न-+--> है क्त्क्ज 
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष 
(करापात) (ब्याज की हानि). (अधिक त्याय) (सन्तु्टि की हानि) 


कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से आशय उस भार से है जो कर चुकाने मे करदाता के ऊपर उ्रत्यक्ष 
रूप से पड़ता है | कर का परोक्ष या अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार करदाता पर सीधा न पड़ कर परोक्ष रूप से 
पड़ता है जब वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो उपभोक्ताओं को दस्तुओं का मूल्य कर की मात्रा से 
अधिक चुकाना पड़ता है | वह अतिरिक्त मौद्रिक भार कर का अप्रत्यक्ष या परोक्ष मौद्रिक भार है | होता 
यह है कि यदि किसी वस्तु पर विक्रेता कर देता है तो उस कर को उपभोक्ता को विवर्तन (5900) करने 
में कुछ समय लगता है | अत विक्रेता उस वस्तु का मूल्य कर की राशि के अतिरिक्त उस पर 
हस्तान्तरण की अवधि के ब्याज के रूप में बदा देता है | यह ब्याज की राशि उपभोक्ता पर अतिरिकत 
मौद्रिक भार होती है । 
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कर का वास्तविक मार भी होता है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से सहन करना पडता 
है | जद उपभोक्ता को करारोपण से वस्तु का मूल्य बढ जाने से उस दस्तु पर अधिक व्यय करना 
पडता है जिसके कारण उसका त्याग बढ जाता है तो यह कर प्रत्यक्ष वास्तविक भार होता है। दूसरी 
ओर जब किसी वस्तु का मूल्य बढ जाने से उपभोक्ता को बाध्य होकर उसका उपभोग कम करना पड़ता 
है तो उसकी सन्तुष्टि भे कमी आ जाती है और यह कर का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार है। 
डाल्टम ने कर के जो उक्त चार प्रकार कै प्रभाव बताए है उन्हे ठीक-ठीक समझने के लिए एक 
उदाहरण ले सकते है | तम्बाकू पर लगा हुआ कर पहले ही उत्पादकों अथवा व्यापारियों से वसूल किया 
जा सकता है | यदि लोग तम्बाकू के मूल्य को कर की मात्रा के बराबर बढाते है तो कर का भार प्रत्यक्ष 
रूप से उपभोक्ता पर पडेगा | उसे तम्बाकू के मूल्य के रूप मे पहले से अधिक धन देना होग' और हम 
कहंगे कि कर का भार उपभोक्ता पर पड़ रहा है तथा कराघात (॥9८) उत्पादको पर लेकिन यदि 
उत्पादको अथवा थोक व्यापारियों ने कर के रूप मे कुछ हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा करा दिए 
हैं और वे लोग मूल्य मे वृद्धि करके इस घन को उपभोक्ताओं से कुछ महीनो या वर्षों मे अपना सम्पूर्ण 
स्टॉक बढठाकर बसूल कर पाएँगे तो उन्हे उस घन पर जब तक वह व्यापार परे लगा हुआ है और 
लौटफर नहीं आ जाता है ब्याज की हानि होगी और इस हानि को कर का अप्रत्यक्ष मौद्विक भार कड्ठा 
जाएगा | उपभोक्ता को कर के कारण उस वस्तु पर अधिक धन व्यय करना पड़ेगा और इस कारण 
उसका त्याग बढ जाएगा यह कर प्रत्यक्ष वारतविक भार कहलाएगा । त्तम्बाकू पर अधिक व्यय करके 
श्रथवा मूल्य बढाने के कारण उसके उपभोग मे कमी करने से उपभोक्ता की सनन्‍्तुष्टि मे हानि होगी। 
उसको अब थह वस्तु कम मात्रा मे उपमोग के लिए प्राप्त होगी या किन्हीं और वस्तुओं में उसे कभी 
करनी पड़ेगी | यह कर का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार होगा । 
राजस्व के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष मौद्रिक भार (0060 १(०१६४ 80702) को ही करापात कहते हैं 
अन्य प्रकार के कर प्रमावो की करापात के अन्तर्गत नहीं लिया जाता | इस प्रकार करापात के 
सम्बन्ध में तीन तथ्य प्रकट होते है-- 
(क) करापात मौद्रिक भार है करारोपण से पडने वाले अन्य प्रभावों से यहाँ प्रयोजन नहीं है 
(ख) करापात प्रत्यक्ष होना चाहिए एव 
(ग) करापात उस व्यक्ति पर पडता है जिससे कर वसूल किया गया है अथवा वस्तु के क्रेता या 
पर पड़ता है | 
इस प्रसग में श्रामतती हिक्‍्स के विचार उल्लेखनीय है | उन्होंने औपचारिक (#णग्राओं) और 
प्रभावगुक्‍त (20:0९८) करापात के बीघ भेद बताया है | इनका उपरिक (70772) करापात डॉल्टन कै 
प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से मिलता-जुलता है अर्थात्‌ उनके अनुसार कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार ही कर का 
उपरिक भार है। श्रीमत्ती हिक्स के अनुसार अर्थशास्त्र मे हम करदाताओं पर पडने वाले करो के भार 
को दो घारणाओं से सम्बद्ध कर सकते है । प्रथम उस राशि की साख्यिकीय गणना से जिसके अनुसार 
किसी विशेष अवधि (साधारणतया एक वर्ष) मरे किसी विशेष कर से आय प्राप्त की जाती है अर्थात्‌ वस्तु 
का बाजार मूल्य जिस पर कर निर्धारित किया गया है और उसकी उत्पादन लागत के बीच का अन्तर 
नागरिकों में विभाजित किया जाता है अथवा वैकल्पिक व्यक्तियों की आय का वह अनुपात जौ उन 
लोगो को आय खदान नहीं करता णो उन्हे दस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करते है अपितु प्रशासनिक सस्थाओं 
को स।मूहिक भ्न्मुष्टियो के वित्तीय प्रबन्ध को दिया जाता है । इस गणना के परिणाम को कर का 
भार (&0778 00:70०) कहते है । 
दूसरी ओर श्रीमती हिक्स ने प्रभावपूर्ण करापाह का अर्थ कर के विस्तृत प्रभावों से लगाया है। इस 
प्रकार के अध्ययन मे करो से होने बाली प्रतिक्रियाओं और प्रभावों का पता नहीं चलता अत प्रमाषपूर्ण 
भार के अध्ययन की आवश्यकता होती है । उन्होने कर के विस्तृत प्रमादो का अध्ययन कर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि किसी कर के सम्पूर्ण आर्थिक परिणामों का पता लगाने के लिए हमे दो चित्र बनाने होगे 
पे उनकी तुलना करनी होगी--एक वह आर्थिक स्थिति (उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं आयों का 
वित्तरण और साधनों का विभाजन) जो पिशिष्ट कर के लागू होने से होठी है और दूसरी और वह आर्थिक 
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स्थिति जो कर के अभाव में पैदा होती है । तात्पर्य यह है कि कर के प्रभाव मौद्रिक ही नही बल्कि 
विभिन्न प्रकार से पडने वाले और विस्तृत होते है । 

'करापात को ज्षमझने के लिए निम्नलिखित अन्तर समझ लेना आवश्यक है- 

(क) करापात और कराघात मे अन्तर (0507८॥त्रा हटछललशा गराटाएंथाए बात ग्राए82(ए 
'्‌४७)--जब कोई कर लगाया जाता है तो वह जनता के किसी वर्ग से वसूल किया जाता है | जो व्यक्ति 
था सस्था सर्वप्रथण सरकार को कर देती है उस पर कराघात होता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति 
वास्तव मे कर का भार सहन करता है उस पर कर के भार का करापात (70907॥06) होता है | 
सरकार के रेकार्ड मे करदाताओं की पजीकृत सूची मे उस व्यक्ति का नाम होता है जिस पर कर का 
कराघात होता है । जिस व्यक्ति पर करदेयता होत्ती है उसकी आय मे से ही कर की रकम सरकारी 
खजाने मे जमा होती है | यदि यह व्यक्ति सरकारी खजाने मे जमा की जाने वाली कर की रकम को 
किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियो से वसूल कर लेता है तो यह कहा जाएगा कि प्रथम व्यक्ति पर कर का 
दबाव या कराघात है लेकिन इस कर का भार दूसरे व्यक्ति पर है | अत करापात प्राय उस व्यक्ति पर 
होता है जिसकी आय कम होती है । यदि व्यक्ति कर को दूसरो पर नही डाल सके तब करापात और 
'कराघात दोनो इसी व्यक्ति पर होगे [ 

उदाहरणार्थ---मान लीजिए सरकार ने एक दुकान से उसके माल पर 50 रु कर वसूल किया | 
यहाँ कर का भार या करापात दुकानदार पर होगा । यदि दुकानदार वस्तु का भाव बढाकर खरीददार से 
50 रु वसूल कर लेता है तो वह कर-भार खरीददार पर पड़ेगा | यदि दुकानदार वस्तु का मूल्य न बढां 
पाए और उसे ही 50 रु सहन करने पडे तो ऐसी स्थिति मे करापात और कराघात (9920) दोनो ही 
दुकानदार पर पडेगे। 

इस प्रकार कर-भार से आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियो की खोज से है जो अन्तिम रूप से कर 
के रूप में हानि उठाते हैं। प्रो पीगू ने लिखा है. जो धन सरकारी कोष मे पहुँचता है वह किसकी जेब 
से निकलता है अथवा यदि कर के रूप मे सरकार घसे न लेती तो वह धन किसी की जेब में सुरक्षित 
रहता है । अत करापात के अन्तर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि कर-विवर्तन के कारण कया है और यह 
किस सीमा तक किया जाता है | करापात उस व्यक्ति पर होता है जो इसे और किसी पर टाल नहीं 
सकता | 

(ख) करापात और कर के प्रभाव मे अन्तर ()रावटाणा 9शएला धाएतथआ०& 80 छील्टार्ण 
प०७0--करापात और कर के प्रभाव दोनो मे अन्तर है । 'करापात से तो केवल यह स्पष्ट होता है कि 
करदाता पर मौद्रिक भार कितना पडा है अथवा कर की राशि का भुगतान कौन कर रहा है ? इसके 
विपरीत कर के प्रभाव का अर्थ बहुत विस्तृत रूप से लगाया जाता है | कर के प्रभाव मे इन दोनो बातों 
प्रर अध्ययन किया जाएगा कि करारोपण से करदाता के उपभोग बचत तथा कार्य करने की इच्छा व 
शक्ति वस्तुओं के मूल्य आदि पर किस प्रकार के प्रभाव पड रहे है ? क्‍या किसी कर से वस्तु का 

उपभोग और बचत हतोत्साहित हुई अथवा प्रोत्साहित हुई ? क्‍या वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि हुई अथवा 
नहीं हुई तथा इन मूल्य परिवर्तनो से उत्पादक की बिक्री पर तथा उपभोक्ता की उपभोग की मात्रा पर 
क्या-क्या प्रमाव पडा ? इन समस्त समस्याओं का अध्ययन कर के प्रभावों के अन्तर्गत किया जाता है| 
सक्षेप में हम कह सकते है कि करापात के अन्तर्गत केवल करो के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार का अध्ययन 
किया जाता है जबकि कर के प्रभाव के अन्तर्गत करों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आर्थिक 
सामाजिक और राजनीतिक परिणामो तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है ) 

(ग) करापात और कर विवर्तन मे भेद (>ड्यादाणा एलफ०ला 0०6 धात॑ जातिह रण 
7४४)--कर-मार से आशय केवल यह है कि कर की राशि का भुगतान वास्तव मे कौन करता है अथवा 
किसी करदाता पर कर का मौद्रिक भार कितना पडता है | इसके विपरीत कर-विवर्तन (कर को टालनां 
या कर को अन्तरित करना) का अर्थ है करदाता द्वारा कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर टालना | इसे 
त्तरह कर-विवर्तन वह क्रिया है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति करो का भार दूसरे व्यक्ति अथवा विभिन्न 
व्यक्तियों पर डाल देता है | सरकार को कर की निर्धारित राशि कर-भार पडने वाले एक व्यक्ति से मिल 
जाती है लेकिन वह व्यक्ति मूल्य बढाकर या कसी अन्य ढंग से इसको दूसरो पर डाल देता है| 


एकाबिकार और टरर्ण धतिगरित मे कराणत 2] 


बलाव में विदर्तन करदाता की क्षत्तिपूर्ति है। वह अपनी उत्त हानि अथवा त्त्याग को, जो सरकार को कर 
देने में हुआ है दूसरो से पूरा करता है| 

यह भी कहा जा सकता है कि मूल्य में बिना परिवर्तन किए अर्थात्‌ वस्तु का मूल्य बढ़ने की अपेक्षा 
वस्तु की मात्रा या गुणों मे कमी करके कर-भार विदर्तित किया जा सकता है लेकिन यह तर्क उचित 
नहीं है, ब्योकि ऐसा करना अनैतिक होगा और वस्तु पुराने पूल्य पर ही किन्यु कम मात्रा में देने का 
वास्तविक अर्थ उस वस्तु का मूल्य बढ जाना ही होगा | खरीददार को पहले वाली मात्रा और उसी गुण 
की वस्तु प्राप्त करने के लिए अब पूर्वपिक्षा अधिक मूल्य देना पड़ेगा | 


करापात की समस्या के अध्ययन का महत्त्व 
(्राएजक्रा०८ ० 06 904) ण॑ँ 06 एए०ाशा। ए॑ ए॥ल60006 ० [३्ांग 

आधुनिक युग में करारोपण के बढ़ते हुए महत्त्द के सन्दर्म में यह जानना बहुत आवश्यक है कि 
किसी कर का भार समाज के विभिनर वर्गों पर किस प्रकार पड़ रहा है | प्राचीन काल मे करारोपण का 
एकमात्र तद्देश्य आप प्राप्त करना मारा जाता था । अव उरा शामय करापात के अध्ययन का कोई महत्व 
नहीं था लेकिन आज करारोपण का उद्देश्य कैद आय प्राप्ति ही नहीं है वरन्‌ घन के असमान वित्तरण को 
कम करना, उसका उत्पत्ति पर पड़ने बाले प्रमावों को रोकना और सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं का 
नियमन करना भी है | करारोपण की न्‍्यायशीलता इस पर निर्मर है कि उसका भार लोगो पर उनकी 
करदेय-क्षमता के अनुसार पडे और यह तब तक सम्मद नहीं है जब तक हमें यह पता न लग जाए कि 
वस्तुत, विमिन्न करो का मौद्रिक भार किन-किन व्यक्तियों पर पड रहा है । इससे यह जानकारी मिलती 
है कि कर प्रणाली करदेय सिद्धान्त (आ0०)/6 ०६ 60॥9 (० 28)) के अनुरूप है अथवा नहीं | 

वास्तव में कर-विदर्तन के कारण करापात्र जानने की समस्या जटिल हो जाती है | कर ज्गाति 
समय सरकार का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष पर क्र-भार डालने का होता है, लेकिन कर-विवर्तन के 
कारण कर-भार वास्तव से किसी दूसरे दर्ग पर हो जाता है और सरकार अपने उद्देश्य को पाने में 
अराफल रहठी है | करारोपण में कर-दिवर्तग की क्रिया इत्ननी तीड़ होती है कि यह ज्ञात करना कठिन 
हो जाता है कि अप्रुक कर का भार विमित्र व्यक्तियों पर कितना पड़ रहा है । प्रत्पक्ष करों में कर-विवर्तन 
कठिनता से हो पाता है अत उनके पड़ने वाले करापात की जानकारी सुगमता से की जा सकती है । 
इसके विफीत अप्रत्यक्ष करो में कर-विवर्तव शीघ्र व अधिक होता है | करापात की समस्या के अध्यपन 
में आगे बाली कुछ मुख्य कठिनाइया इस प्रकार है-- 

]. भूल्यों में उद्चायधन--वस्तुओं के मूल्यों में सदा उतार-चढाद होते रहते हैं जिससे वास्तविक 
कर-भार का सही पहा नहीं लग पाता । वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करारोपण के अतिरिक्त अन्य 
कारणों से भी होती है, जैसे--वस्तु का अत्यधिक निर्यात, मजदूरी मे पृद्धि आदि ) ऐसी दशा में यह 
पता लगाना कठिन होता है कि मूल्य-वृद्धि किस कारण हुई है ? यदि यह वृद्धि अशत' करारोपण से 
और अशत: अन्य कारणों से हुई है तो यह निश्यय करने की समस्या पैदा होती है कि करारोपण के 
कारण मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ? 

2. कर-भार एक तुलनात्मक विदार--करं-मार को पता जगाने के लिए पहले यह जानना 
आवश्यक है कि अलग-अलग व्यक्तियों पर पडने वाला कर-भार क्या है और उनकी पारस्परिक 
तुलना करके यह ज्ञात करना होता है कि किस व्यक्ति या वर्गव्विशेष पर कर का भार अधिक व 
कम पड रहा है | स्पष्ट है कि किसी वर्ग-विशेष पर पडने वाले करापात के आधार पर यह निर्णय 
नहीं किया जा सकता है कि यह व्यक्ति पर दूसरे कौ अपेक्षा कर का भार अधिक या कम पड़ रहा 
है। प्रो. केनन ने लिखा है कि “जो व्यक्ति कर का भुगतान करते है उनको कर के लगाने से, उन 
ध्यक्तियों की लुझना में जो कर का भुगतान नहीं करते, कम हानि उठानी पड़ती है | एक व्यक्ति जो 
पुत्न पर ज्गे हुए पुल कर (छा905 7णा) से बचने के लिए प्रतिदिन दो मील का चक्कर लेगा कर 
जाता है, उसको इस कर के हटने से अधिक लाभ होगा अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कर का 
भुगतान करते है ] 
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3, व्यवहार में करापात और कर-प्रभाव मे अन्तर बताना कठिन--कर-भार और कर के प्रभावों 
में सैद्धान्तिक दृष्टि से अन्तर किया जा सकता है लेकिन व्यवहार में इन दोनों के मध्य अन्तर कर पाना 
कठिन है | कर-भार का अध्ययन करना भी असुविधघापूर्ण है । इसके अतिरिक्त करापात के अध्ययन से 
यह आवश्यक नहीं है कि करापात का वितरण न्यायपूर्ण हो जाए। सरकार किसी कर से सम्बन्धित 
'कर-भार और कर-विवर्तन का अध्ययन करके ऐसे उपाय अपना सकती है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो 
जाए अर्थात्‌ कर-भार ऐसे व्यक्तियों पर ही पडे जिन पर वह इसे डालना चाहती है | किसी देश का 
वित्तीय सुदृढ सचालन तथा सर्वमुरी विकास इस तथ्य पर आधारित है कि वहाँ कर-भार का सही 
अध्ययन कर समाज पर उसका उचित वितरण किया जाए और करारोपण के प्रभावों का अध्ययन तमी 
सम्मव है जब हम कर-भार ज्ञात कर लें | सैलिगमैन ने स्पष्ट लिखा है. 'यह कर-भार निश्चित कर लेने 
पर सम्मव है कि हम करो के विस्तृत प्रमावों पर विचार कर सकें । 


कर-विवर्तन * अर्थ एव विशेषताएँ 
($्रीपड ण॑ 785 िर्शापए शाते एफक्ला३८श४४८७7९5) 

'कर-विवर्तन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वय पर लगाए गए कर-मभार की अन्य 
व्यक्तियों पर डाल देता है | प्रत्येक व्यक्ति कर के भार को टालने की कोशिश करता है | दह इस कार्य 
में कमी सफल और कभी असफल हो पाता है । सफल न होने की स्थिति में उसे कर-भार स्वय ही 
दहन करना पड़ता है | उदाहरणार्थ यदि सरकार श्रमिको की मजदूरी पर कर लगा देती है तो श्रमिक 
मालिकों से अधिक मजदूरी की माँग करेगे और कर को मालिक के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। 
यदि मालिक मजदूरी में वृद्धि कर देता है तो वह उसे वस्तुओं के मूल्य पर लगा देगा और कर-भार को 
उपभोक्ताओं से प्राप्त करने की कोशिश करेगा । इस प्रकार मजदूरी मे वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर आ 
पड़ेगा । कुछ कर इस प्रकार के होते हैं कि उनका कर-मार केवल एक बिन्दु तक ही विवर्तित हो पाता 
है | यदि किसी क्षेत्रीय दुकानदार पर कर लगाया जाए तो दुकानदार कर का भार उपभोक्ताओं पर टाल 
देता है लेकिन उपभोक्ता इसे किसी के ऊपर नहीं टाल सकते । यदि विवर्तन नहीं होता है तो कर-भार 
और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर पडते हैं। 

कर-विवर्तन की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ--कर-विवर्तन की आधारभूत विशेषत'एँ निम्न प्रकार हैं-- 

(क) एक अथवा अनेक विन्दुओं पर विवर्तन---जब कभी कर का भार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
पर, दूसरा तीसरे पर तीसरा चौथे पर और चौथा पॉचवे पर हस्तान्तरित करता रहता है तो कहा जाता 
है कि कर का विवर्तन कई बिन्दुओं पर हुआ | उदाहरण के लिए मिल-मालिक उत्पादन-कर के भार 
को दस्तु के मूल्य में वृद्धि करके थोक विक्रेता पर ढकेल देता है थोक विक्रेता इसे फुटकुर विक्रेता पर 
डाल देता है और फुटकर विक्रेता अन्तत इसे उपमोक्‍ता पर डाल देता है । इस तरह कई बिन्दुओं पर 
'कर-विवर्तन होता है लेकिन जब कंभी वस्तु पर कर लगाकर व्यापारियो द्वारा उपभोक्ता पर ढकेल दिया 
जाता है और पुन आगे नहीं ढकेला जाता तब इसे एक बिन्दु से दूसरे (बिन्दु पर कर-विवर्तन कहते हैं। 

(ख) कर विवर्तन की रीतियाँ--कर-विवर्तन दो प्रकार का हो सकता है--(॥) अग्रगामी विवर्तन 

(#05'थ्ात 5008) तथा (0) प्रतियामी विवर्तन (830०७थपच 598) 
अग्रगामी विदर्तन में कर के भार को आगे की ओर ढकेला जाता है । उदाहरण के लिए व्यापारी 
वस्तु पर लगे कर को उपभोक्ताओं पर दकेल दे । यदि वह कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालने में 
असफल हो जाता है तो कर को आगे की ओर ढकेलना कहा जाता है। 

प्रतिगामी विवर्तन में कर को पीछे की ओर ढकेला जाता है | कभी-कमी व्यापारी या उत्पादनकर्त्ता 
यह अनुमव करता है कि यदि दस्तु का मूल्य बढा दिया जाएगा तो बिक्री कम हो जाएगी अथवा ग्राहक 
असन्तुष्ट हो जाएँगे । ऐसी स्थिति मे वह उन उत्पादक कार्यकर्त्ताओं की मजदूरी कम करके कर-भार को 
उन पर हस्तान्तरित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार का विदर्तन कर को पीछे की ओर ढकेलना 


अर्थात्‌ प्रतिगामी विदर्तन कहा जाता है | कर-विदर्तन की इन रीतियों पर दिशाओं को हम अग्राकित चित्र 
द्वारा प्रकट कर सकते हैं... 
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| कच्चा माल व प्रतिगामी | अग्रगामी विदर्तन 
पूर्तिकर्ता विवर्तन 


उल्लेखनीय है कि सौमर्स ($97/थ७) ने कर-विवर्धन को समय के अनुत्तार तीच भागों में 
विभाजित किया है...(0) बाजारकालीन विवर्तन, (४) अल्पकालीन विवर्तन एवं (00) दीर्घकालीन विवर्तन ] 
आाजारकालीन विवर्तन, वर्तमान पूर्ति की कीमत में परिवर्तन करके किया जाता है | अल्पकालीन विदर्तन 
तब होता है जब साधनों द्वारा होने वाली भादी पूर्ति की कीमत में परिवर्तन करके दिवर्तन किया जोए | 
इसके विषरीत यदि स्दय उत्पत्ति के साधनो की कीमतों मे परिवर्तन करके विवर्तन किया जाता है तो इसे 
दीर्घकात्ीन विवर्तन कहा जाता है। 

(॥) कर-विवर्तन के स्वरूप---कर-विवर्तन के दो रूप हो सकते है--प्रथम व्यापारी कर की 
मात्रा के बराबर वस्तु का मूल्य बटा कर कर-मार को उपभोक्ताओं पर ढकेल देता है और प्वितीय, इस 
प्रषण में सफल न होने पर थे कर की मात्रा के पूल्य के बराबर वस्तु के गुण था मात्रा अथवा दोनों में 
की कर देते हैं| 

(घ) कर-विवर्तन की मात्रा-व्यापारी कर की समस्त रकम उपभोक्ताओं पर टाल देता है या 
उत्पादकों पर, परन्तु इसमें सफलता न मिलने पर कर का भार उत्पदको, उपभोक्ता और व्यापारी तीनों 

ही सहन करना पढ़ता है.।: 
फर-॑ववर्तन और कर-दंचन में भेद * 
70&#9९00॥ 9€श $80तह शत 8५३घंणा ण॑ । 0 

लोग भ्रमदश कर-विवर्तन को कर-दचन समझने लगते है, परन्तु इन दोनों में अन्तर है | 
फर-विपर्तन का अर्गू है कि करदाता कर के भार को दूसरे ध्यक्ति पर डाल देता है जबकि फर-वधन 
के अर्थ है कि करेदाता ऐसी विधि अपनाता है जिससे उसे कर नहीं देना पडे | इन दोनों के बीच का 
अन्तर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

0) कर-विवर्तन के' अन्तर्गत सरकार को राजस्व की हांने नहीं होती जबकि कर-वचन में सरकार 

है 

(७) कर-तिव्न सें कर-भार किसी न किसी को सहना पड़ता है लेकिन कर-वचन मैं कर-भार 

का प्रश्न ही नहीं उठता । 

कर-वधन एक अदाउउनीय गतिविधि है और भ्रष्टाचार का एक अग है | कर-बचन की दो विधियाँ 
हो सकती हैं-..(क) वैघ विधि, जैसे कोई व्यक्ति चोरी से स्विद्जरलैण्ड से घड़ी मेंगाकर उसका उपयोग 
ही न करे तोकषानूनी कर से बच सकता है, एव (ख) अवैध विधि, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्विदृजरलैण्ड 
से घड़ियों लेकर बिना आयात कर दिए हुए भारत में चोरी से लाता है या कोई व्यक्ति आय को छिपा 
कर आय कर से बचना चाहता है त्तो यह अवैधानिक कर-वचन है । करदाता हिसाव-किताब झूठा 

करके अथवा कर-निर्धारण अधिकारी को घूछ देकर रूएकार को पूरा कर नहीं देता और पूर्ण 
जधवा आशिक कर-भार से छुटकारा पा जाता है | स्पष्ट है कि कर-वचना एक बेईमाती है लेकिन 
कर-विवर्तन नियम के अन्तर्गत ईमानदारी से स्वाभाविक रूप मे किया गया कृत्य है | इसमें कर की पूर्ण 
राशि का सरकार को भगवान किया जाता है, केवल कर-भार कराघात द्वारा अन्य व्यक्ति पर डाल दिया 
जाता है | 

यदि नैतिक वृष्ठ जाए तो कर-वचव और कर-दिवर्तन दोनो ही बुरे हैं| कर-विवर्तन में 
भी नैतिकला का पतन खा कर पा में भी लेकिन कर-विवर्तन को उस समय अनैतिक नहीं 
कहा जा सकता जब सरकार इसी उद्देश्य से ही करारोपण लागू करती है कि कर का विवर्तन किया 
जाए और अप्रत्यक्ष रूप से वाजछित व्यक्तियों को ही कर-भार त्तहन करना पड़े । 
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कर-भार के कुछ प्राचीन सिद्धान्त 
(5078 ए््ा॥श [॥९0765 0 ग्रालातशा८€ ० [श्च5॥07) 
कर-भार के अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किए जाते रहे हैं किन्तु प्राचीन सिद्धान्तों में से निम्नलिखित 
दो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हैं- 
4, कर का सकेन्द्रण सिद्धान्त ((णाव्शाएब४० ग्गा०ण5) 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन फ्रेन्च निर्दाधावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था जिन्हें निर्वाघावादी 
(009४०८०४७) कहा जाता है | उनका कहना था कि कोई कर किसी भी व्यक्ति पर और चाहे कहीं भी 
लगाया जाए किन्तु अन्तत वह करदाताओं के एक विशेष वर्ग भूमिपतियों (जमींदारों) पर केन्द्रित होने 
लगता है अथवा उर्ही की ओर खिचने लगता है | निर्बाघावादियों (950८7४७) का विश्वास था कि 
केवल कृषि ही एक उत्पादक व्यवसाय है और अन्य सभी उद्योग तथा व्यवसाय अनुत्पादक हैं। केवल 
कृषि से ही शुद्ध उपज पैदा होती है । चूँकि अन्य वर्गों के लोग शुद्ध उत्पादन (८ ९060९0 नहीं कर 
पाते अत ये कर भी अदा नहीं कर सकते और परिणामस्वरूप वे कर-भार को अन्य व्यक्तियों पर डाल 
देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। केवल कृषक ही घन के अतिरेक ($छ.।७५ ४४८७॥)) में से कर अदा 
कर सकते हैं जिसका कि दे निर्माण करते हैं । निर्दाधावादियों ने बताया कि कृषकों के अलावा अन्य 
व्यक्तियों पर जो कर लगाए जाएँगे उनका अन्तरण या विवर्तन ($0्राणा?) अन्य व्यक्तियों की ओर ही 
होगा | केवल कृषकों पर लगाए गए करों का ही और आगे विवर्तन नहीं हो सकता | करों के विवर्तन या 
पुनर्विवर्तन (9॥ाह् 0 २९ #श्रपाह) की निरन्तर प्रक्रिया के द्वारा समी कर अन्तत कृषकों या 
भूमिपतियों पर ही केन्द्रित हो जाते है तथा इसके बाद और आगे इन करों का विवर्तन नहीं हो सकता | 
चूँकि समी कर अन्त में जाकर भूमि की शुद्ध आय पर केन्द्रित हो जाते है अत केवल भूमि पर ही कर 
लगाना उचित है | यह मितव्ययिता की दृष्टि से उचित है कि कर को अप्रत्यक्ष रूप से भूमिपतियों या 
कृषकों पर ही लगाया जाए। 
निर्बाधावादियों ने अपने उक्त तर्कों के आघार पर जिस एक स्तरीय कर का समर्थन किया उसे 
+ु॥0: 0॥70०७' कहते थे । उनका यह विचार चाहे तत्कालीन परिस्थितियों में कुछ उपयोगी रहा हो 
लेकिन आज के युग में इसका कोई महत्त्व नहीं है। आज केवल भूमि ही करारोपण का एक मात्र साधन 
नहीं है और कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी उत्पादक होते हैं। यदि भूमि पर ही करारोपण किया 
जाएगा तो बड़ी-बडी आय वाले अन्य व्यक्ति करारोपण से बच जाएँगे | ऐसा होना समाज में धन के 
वित्तरण की असमानताओं में वृद्धि करेगा जो अन्यायपूर्ण होगा | निर्बाधावादियों के इस सिद्धान्त में केवल 
एक ही गुण है कि कर का भुगतान आधिक्य-आय से चाहता है अन्यथा सब दृष्टियों से यह सिद्धान्त 
अमान्य है! 
2, कर का प्रसरण सिद्धान्त (/0ड्ल्‍रणा 7॥९09) 
कर के सकेन्द्रण सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत एक अन्य प्राचीन सिद्धान्त है कर का प्रसरण या 
विकेन्द्रण सिद्धान्त । इस सिद्धान्त को केनार्ड फ्रेंच लेखकों ने प्रस्तुत किया था । इस सिद्धान्त के अनुसार 
कर-विवर्तन उस समय तक होता रहता है जब तक वह सारे समाज पर न छा जाए | कर चाहे किसी 
भी व्यक्ति पर लगाया जाए प्रत्येक सौदे के द्वारा यह क्रेता और विक्रेता के बीच उस समय तक बढ़ता 
ही रहता है जब तक यह समान रूप से सम्पूर्ण समाज में फैल न जाए | चूँकि कर का अन्तत प्रमाव 
सभी पर पडता है इसलिए इसमें भेदमाव का प्रश्न ही नहीं उठता | कैनार्ड ने कर लगाने की तुलना 
मनुष्य की किसी एक नाडी या नस में से कुछ रक्‍त निकालने से की है | इसने कहा है. "यदि किसी 
व्यक्ति की नस में से खून निकल जाए तो केवल उसी नस में खून की कमी नहीं होती बल्कि सारे शरीर 
में खून की कमी हो जाती है। 
स्पष्ट है कि कर के प्रसरण सिद्धान्त में इसका कोई महत्त्व नहीं है कि प्रारम्म में किस व्यक्ति पर कर 
लगाया गया है और यह कितना न्याय तथा अन्यायपूर्ण है क्योंकि बारम्दार किए जाने वाले सौदों और 
समन्वयों के बाद कर की अन्यायशीलता स्वय समाप्त हो जाती है और कर का भार समान रूप से बैंट जाता 
है । दूसरे शब्दो मे सम्पूर्ण समाज मे कर-भार समान रूप से फैल जाता है और इस स्थिति में किसी व्यक्ति 
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का कर-भार अन्य व्यक्ति के मुकाबले भारी या हल्का नहीं होता | इस सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता 
है कि ' एक पुरामा कर कर चहीं है। ' क्योकि पुराने कर का भार अन्तत विवर्तित होकर सम्पूर्ण समाण पर 
फैला होता है और लोग उसके अम्यस्त होकर उसके मनोवैज्ञानिक एव मौद्रिक भार को भूल जाते है। प्रसरण 
सिद्धान्त के समर्थकों का यह तर्क है कि कर-भार के सिद्धान्त के अध्ययन से कोई लाम नहीं क्योकि करो का 
बिवर्तन द्वारा विकेच्ित होना एक स्पष्ट सत्य है | प्रसरणवादी अपने सिद्धान्त कै समर्थन मे घाहे कुछ भी कहे 
आधुनिक अर्थशास्त्री निम्न आधारो पर इसे अमान्य ठहराते है--- 

() यद्यपि कुछ हद तक कर प्रसार हो सकता है लेकिन इसको स्वाभाविक और अनिवार्य मान 
लेना सर्वधा अनुचित है | भहुत से प्रत्यक्ष कर जैसे-आय-कर उत्तराधिकार कर ऐसे होते है जिनमे 
विवर्तन सामान्यत सम्मव नहीं होता । 

(४) यह सिद्धान्त इस अव्यावहारिक मान्यता पर आधारित है कि बाजार मे पूर्ण तथा मुक्त 
प्रतियोगिता पाई जाती है ) 

(४0 यह मानना उचित नहीं है कि भार का वितरण समाग रूप से समाज के सभी व्यक्तियों पर 
होता! है । इसके अतिरिक्त कर-विवर्तन के लिए कुछ विशेष परिस्थित्रियो की आवश्यकता होती है | 

इसगे केवल एक भुण है कि इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर भार का राही सही पता लगाना 
सम्मव नहीं होता | 

यदि हम कर के राकेन्द्रण सिद्धान्त और प्ररारण सिद्धान्त की तुलना करे तो दोनो ही सिद्धान्तों में 
कुछ समानता दिखाई देती है | दोनो सिद्धास्त यह स्वीकार करते है कि कर का भुगतान लोगो की 
आप-अआधिक्य में से किया जाता है | अन्तर केवल इतना है कि निर्वाघादादी (2॥980८७/9 कैवल भूमि 
उपज को आधिक्य मानते हैं जबकि प्रसरण सिद्धान्त के प्रवर्तती का कहना है कि केवल भूमि से 
आधिक्य उपज ग्राप्त नहीं होती बल्कि प्रत्येक वस्तु से आधिक्य आय उत्पन्न होती है | जहाँ निर्बाधावादी 
कैवल भूमि पर अकेले कर के पक्षपाती थे वहाँ फ्रासीसी लेखक अर्थात्‌ प्रसरण सिद्धान्तवादियों में सभी 
प्रकार के करों को उपयुक्त बताया है | यदि इन दोनो सिद्धान्तो को व्यक्तिगत रूप में देखे हो न तो 
निर्दाधावादियो का विचार ही उपयुक्त है और न प्रसरण सिद्धान्त ही मान्य है | 


कर-भार का आधुनिक सिद्धान्त * निधरिक (तत्व 
(880067% ॥6059 ण ताठहतेशात्श ऐशैशाका॥ए 0३७०5) 
आधुनिक लेखको ने अर्थ और मूल्य के विश्लेषण को कर भार की समस्या अध्ययन पर लागू 
किया है | कर-भार या कर का विवर्तन जिन तत्तों से शासित होता है ये इस प्रकार है-- 
6) पिनिमय कार्य होना अथवा मूल्यों का आदान प्रदान होना--कर-भार का आधुनिक सिद्धान्त 
इस यर जोर देता है कि कर का विवर्तन पिनिमय द्वारा होता है | पुराने सिद्धान्त्रों की भाँति आधुनिक 
भी यही मानता है कि कर का भुगतान केवल आधिक्य या अतिरेक में से ही किया जा सकता है 
और जब किसी व्यक्ति को कोई आधिक्य नहीं मिलता तो वह कर-भार को टालने का प्रयास करता है | 
आधिक्य या अतिरेक न होने की स्थिति मे कर का विवर्तन उस समय तक होता रहेगा जब तक 
परिस्थितियों ऐसी उत्पन्न न हो जाएँ कि उसको आधिवय प्राप्त होने लगे । यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर 
लगाया जा रहा हे! कि उसके क्रेत्ता और विक्रेता दोनो को आधिक्य या बचत प्रात्त हो रही हो वो 
केर-भार दोनो पर पडेगा। 
कर-भार का आधुनिक सिद्धान्त यह मानता है कि कर उत्पादन लागत का एक अग है । जिस 
प्रकार श्रमिकों और पूँजीपतियो को मजदूरी तथा ब्याज दिया जाता है उसी प्रकार सरकार को कर दिया 
जाता है | अत वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए जिससे कर की राशि का भुगतान किया जा सके | 
यदि वर्तमान मूल्यों से कर की पूर्ति हो जाती है तो इसका अभिप्नाय यही है कि वर्तमान मूल्यों पर 
आधिक्य प्राप्त हो रहा था। यदि क३ का भुगतान वर्तमान मूल्यों से गही हो पाता तो इस स्थिति मे वृद्धि 
तब तक जारी रहेगी जब तक कि कर का भुगतान पूरा-पूरा न होने लगे | यदि पूल्य मे वृद्धि थोडी-सी 
होती है तो कर का कुछ अश क्रेताओं को सहन करना होगा और शेष अश विक्रेता सहन करेगे। 
++7------ 
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यह स्पष्ट है कि किसी कर-मभार का विवर्तन ठमी सम्मव है जब विनिमय-कार्य होता है अथवा जब 
वस्तुओं और सेव'यगें के पूल्य का आदान-प्रदान होता है । यदि मूल्य का आदान-प्रदान नहीं होता तो 
'कर-विवर्तन नहीं हो सकता | वह व्यक्ति जिस पर कर लगाया गया है सदैव अपने कर-भार को दूसरों 
पर टालने की चेष्टा करता है| इस क्रिया को प्राय वह वस्तु के मूल्यों मे वृद्धि करके ही सम्पन्न करता 
है । अत यदि वस्तु के मूल्य का आदान-प्रदान हो जाता है तब तो करदाता कर-भार का विवर्तन करने 
मे सफल हो जाता है और यदि विनिमय-कार्य सम्पन्न नहीं होता तो कर-विवर्तन नहीं कर पाता और 
कर-मार उसे स्वय को सहना पडता है। 

(॥) कर की प्रकृति--करदाता कितना कर दूसरो पर विवर्तित कर सकता है अथवा कर क्रेता 
और विक्रेता पर कितने-कितने अश मे पडेगा यह कई बातो पर निर्भर करता है जैसे--कर की प्रकृति 
उत्पादन की परिस्थितियों वस्तु की मॉय आदि । कर की प्रकृति से आशय है कि कर किसी वस्तु पर 
लगाया जाता है या आय पर या सम्पत्ति पर या उत्पादन अथवा विक्रय पर | 

(0) उत्पादन की परिस्थितियौं--कर-विवर्तन वस्तु के उत्पादन की परिस्थितियों पर निर्मर 
करता है जैसे वस्तु का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में हों रहा है या एकाघिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता 
में और उत्पत्ति का कौन-सा नियम लागू हो रहा है अर्थात्‌ उत्पादन के बढते हुए या घटते हुए या स्थिर 
नियमों में से किसके अन्तर्गत हो रहा है । 

(९) मौँग व पूर्ति की लोच-कर-भार का निर्माण माँग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है 
अर्थात्‌ यह देखना होता है कि वस्तु की मॉग की लोच कैसी है ? इसी तरह वस्तु की पूर्ति की लोच 
किस प्रकार की है ? बस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार (53$00 5४००५) होती है व्यवसायी वस्तु 
की पूर्ति को घटाकर और इसके मूल्य को बढाकर कर-भार को क्रेताओं पर ढकेलने में अधिक सफल हो 
पाता है लेकिन यदि वस्तु की मॉय लोचदार (5]9970 70५7970) होती है तो क्रेता मॉग की चेष्टा करते 
है और मॉग जितनी अधिक होती है क्रेता कर-मार को उल्टा ढकेलने में उतना ही अधिक सफल होता 
है। अत करारोपित वस्तु के विक्रेता कर-भार को क्रेताओं पर ढकेलने का प्रयत्न करते है और क्रेता इसे 
विक्रेताओं पर वापस डालने की चेटा करते है | इसके परिणामस्वरूप कर-भार वस्तुओं के क्रेताओं और 
विक्रेता की सापेक्षिक सौदा करने की शक्ति (२९४५९ छ9ष्टआशह 70४८७) के अनुसार दोनों पक्षों 
पर डाला जाता है | स्पष्ट है कि वस्तु करो मे क्रेता-विक्रेताओं की यह सौदा-शक्ति (898५ 
9०४९) वस्तु की मॉग और पूर्ति की लोच पर निर्मर करती है | 

(») स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता--कर-भार स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता से शासित 
होता है | यदि कर लगी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएँ सुलभ होटी है तो कर-भार प्राय विक्रेताओं पर 
पडता है और यदि स्थानापन्न वस्तुएँ सुलम नहीं होती है तो कर-भार क्रेताओं पर पडा करता है | 

(५) कर की मात्रा--यदि कर की मात्रा कम होती है तो उत्पादक अथवा विक्रेता इस मार की 
स्वय वहन कर लेता है और यदि कर की मात्रा अधिक होती है तो कर-मार क्रेताओं पर पड़ता है । बडी 
माता में लगाया गया क़र प्राय क्रेता और किक्े्ला दोनों प्र ही किक्की न किसी अर्प्त्ञा में पडता है । 

(श7) श्रम व पूँजी की गतिशीलता--यदि श्रम और पूँजी गतिशील है तो कर-भार उपमोक्ताओं 
पर पडा करता है और यदि दे गतिशील नहीं है तो कर-भार स्वय उत्पादको को वहन करना पडता है| 

(४0 अन्य परिस्थितियाँ--कर-भार एवं कर-विवर्तन सम्बन्धी समस्‍या पर कुछ अन्य बातों का 
प्रभाव पडता है जैसे जिस क्षेत्र मे कर लागू किया गया है उसका आकार तथा कर-घारा की प्रवृत्ति 
विभिन्न प्रकार की दरें कर का मौलिक दबाव एव राजकोषीय नीति | यदि कर बहुत ऊँचा होता है तो 

कर-भार का विवर्तन होना कठिन हो जाता है | एक विशेष क्षेत्र मे लगे हुए उत्पादन-कर का भुगतान 
करने से लोग बच सन्ते है यदि वे उसी वस्तु को अन्य स्थान से खरीदने का निश्चय कर ले। 

स्थानीय दाएँ ती अपेक्षा सम्पूर्ण देश पर लगे हुए कर-मार का विवर्तन सुगमतापूर्वक हो सकता 
है । इसका कारण यह है कि उनमे एकरूपता होती है और वे एक विस्तृत क्षेत्र मे लागू किए जाते हैं| 
उन करों का भार जिनका आघार बडा विस्तृत होता है उन करो की अपेक्षा जो कुछ व्यक्तियों अथवा 
वस्तुओं पर लागू किए जाते है अपेक्षाकृत सरलता से टाला जा सकता है| 
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प्रगतिशील करों का विवर्तन इतना सरल नहीं होता, विशेषकर उस समय जब उनका भार 
मिन्न-मिन्न व्यक्तियों और सगठमों पर मिन्न-मित्र प्रकार से पड़ रहा हो। वस्तुओं पर विशेष दरों से लगने 
वाले करों का भार हल्की किस्म और कमर मूल्य दाली वस्तुओं पर अधिक पड़ता है इसीलिए कर-विवर्तन 
सरलता से नहीं किया जा सकता | कर की दरें जितनी ऊँची और सरल होती हैं, कर का विवर्तन प्राफ 
उतना कठिन होता है, क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति में यह स्वामाविक प्रदृत्ति होती है कि वह कर-भार से बच्चना 
चाहता है [ 

कर-दिवर्तन करिन्च सीमा हफ़ हो सकता है, यह इस पर निर्मर करता है कि कर को किस समूह 
पर लागू किया गया है| उदाहरणार्थ, जो कर उत्पादकों पर लगता है उसका विदर्तन अपेक्षाकृत सरलता 
पे हो जाता है | इसके विपरीत उपमोक्ताओं पर लगे हुए कर का विवर्तन नहीं हों सकता क्योकि वस्तुओं 
के क्रय-विक्रय में उपभोक्ताओं के बाद और कोई ऐसा व्यक्ति शेष नहीं बचता जिस पर करो का विवर्तन 
किया जा सके | कर-भार के विवर्तन की सीमा का निर्धारण राजकोषीय नीति से भी होता है | 
कमी-करी सरकार करापात के विवर्तन को वैधानिक और अनिवार्य घोषित कर देती है। 


पूर्ण प्रतियोगिता में करापात 
(ततशाह९ णै॑ (७४ एच. एश/०८६ 0०ाफुलात्णा) 
'रापात दे कर-विवर्तन में आधुनिक विचार और निर्घारक तत्त्वों पर समीक्षा के बाद मुख्य श्रेणियों 
के करों के लिए विवर्तन की प्रक्रिया त१0:६७५ ० $9ण्ाड ० १७0 पर विचार करेगे। 
वास्तव में कर एक भार है अत, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में करारोपण होने पर उसका भार क्रेता 
और विक्रेता परस्यर एक-दूसरे पर ठालने का प्रयास करते है । पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और 
विश्ेताओं की सख्या बहुत अधिक हुआ करठी है, अत कोई एक विक्रेता अपने निजी प्रयत्नो से वस्तु 
के मूल्य में परिवर्तन नहीं कर पाता क्योकि वह तो कुल पूर्ति का एक थोडा-सा भाग ही उत्पन्न कर 
रहा होता है | इसके फलस्वरूप पूर्ण-प्रतियोगिता की अवस्था में प्रत्येक उत्पाएक को अन्तत: बाजार 
मूल्य पर ही अपनी वस्तु बेधनी पड़ती है | जद कभी सरकार किसी वस्तु पर कर लगा देती है तो 
प्यापारी अथवा उत्पादक वस्तु का मूल्य बढाकर उसे उपभोक्ताओं पर डालने का प्रथत्न करते हैं और 
उपभोक्ता इसे व्यापारियों एवं उत्पादकों पर ढकेलने का प्रयस्‍्न करते हैं । कर विवर्तन उख्य रूप से 
-हीन तो पर निर्मर करता है->. पक 
0) वस्तु की मौग व पूर्ति लोध (8850600/ ०६ एचाशत 0 5णुक्रा३) 
(2) कर का स्वरूप (00:2८०8४८ एवकषष्थाणा) 
8) रुमय (० ९७४०७) 
दोनों दर्ग अपने-अपने भ्रयत्लो में कहाँ तक सफल होते है यह सफलता विम्नलिखित कारकों 
पर निर्मर करती है 
(0) वस्तु को फोंग और पूर्ति की लोच 
किसी वस्तु पर लगाए गए कर का भार किस अश तक क्रेता पर और किस हद तक व्िक्रेठा पर 
पढ़ेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि वस्तु की मौँग और पूर्ति की लोच कैसी है। 
(क) मौंग की लोच--जब किसी वस्तु पर कर (बिक्री-कर अथवा उत्पादन-कर) लगता है तो 
इससे बस्तु की लागत अधिक हो जाती है । उत्पादक अथवा विक्रेता इस कर था लागत की पूरा करने 
लिए वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है । उत्पादक अपने इस प्रयत्न मैं सदैव सफल 
होता है कि नहीं, यह अशत बस्तु की मॉग की लोच पर निर्मर करती है । 
अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु की माँग जितनी अधिक बेलोधदार होती है, कर-भार का उतना 
ही अधिक अश का पर पड़ता है अर्थात्‌ यदि वस्तु ऐसी है कि उराके भूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी 
ड्चकी व मम में और कमी नहीं होती, तो विक्रेहा उत्पादन मूल्य में वृद्धि करके करापात को पूर्णतया 
क्रेताओं पर डालने में सफल हो जाते हैं | इसके विपरीत अन्य बाते सम्रान रहने पर वस्तु की माँग 
अधिक लोचद होती है कर का उतना ही अधिक मार विक्रेता को वड़न करना पडता है, अर्थात्‌ 
मूल्य में तनिक बांद्ध हो जाने पर वस्तु की मौँग में भारी कमी हो जाती है और वस्तुओं पर कर लग जाने 
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पर विक्रेत्ता उनका मूल्य नहीं बढा पाते हैं क्योकि उन्हें मय रहता है कि मूल्य-वृद्धि से कहीं माँग में मारी 
कभी न आ जाए और उन्हे अत्यधिक हानि उठानी पडे। 

इस तरह स्पष्ट है कि कर लगी वस्तु की माँग जितनी अधिक लोचदार होगी कर का उतना ही 
अधिक भार विक्रेता पर पड़ेगा और इसके विपरीत करारोपित वस्तु की मॉग जितनी कम लोचदार होगी, 
कर का उतना ही अधिक भार क्रेताओं पर पडेगा | यही कारण है कि अनिवार्यताओं, जैसे--नमक, गेहूँ 
आदि तथा अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं, जैसे--जेवर, ऊँचे मूल्य के बर्तनों आदि पर करारोपण करके 
'कर-भार पूर्णतः उपमोक्ताओं पर डाला जा सकता है क्योंकि कर से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने 
पर भी उपमोक्ताओं की इन वस्तुओं की माँग पूर्वदत्‌ बनी रहेगी | इसके विपरीत साइकिल, फाउण्टेन पैन 
आदि आरामदायक दस्तुओं त्था रेडियो आदि कुछ विशेष विलासिता की वस्तुओं पर लगा हुआ कर प्राय. 
उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं हो पाता बल्कि इस भार को व्यापारियों और उत्पादको को स्वय सहना 
पड़ता है क्योंकि मूल्य-वृद्धि होने से इन वस्तुओं की माँग घट जाती है । कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं जब वस्तु की माँग की लोच के ,अनुसार कर-भार आशिक रूप से उपभोक्ता और 
आशिक रूप से विक्रेता दोनों पक्षों को सहना पडता है | इस सम्पूर्ण स्थिति को निम्न रेखाचित्रों द्वारा 
भलीभौंति स्पष्ट किया जा सकता 

चित्र 4, पूर्णतः छोघदार मोंग--.हस स्थिति में वस्तु पर लगे कर का पूर्ण भार विक्रेहाओं को 
सहन करना पड़ता है, क्योकि मूल्य वृद्धि से वस्तुओं की माँग के कम होने की सम्मावना होती है । 

प्रस्तुद चित्र में 00) पूर्ण लोचदार मॉग की रेखा 
है ॥ करारोपण से पूर्व मूल्य #8 था और करारोपण के 
बाद भी मूल्य वही रहा है, अर्थात्‌ #व5] | हाँ, वस्तु की 
बिक्री अवश्य छा5 से कम होकर छठ रह गई है। इस 
स्थिति से स्पष्ट है कि कर-भार पूर्णरूप से विक्रेताओं को 
सहन करना पड़ता है | व्यावहारिक जीवन मे यह स्थिति 





देखने को नहीं मिलती । 
8 ह्चध् है चित्र 2 लोचदार मौंग-इस स्थिति में विक्रेता 
पूर्णत लोच माग मौँंग की लोच की सीमा तक तो कर-भार स्वय वहन 
कर लेता है किन्तु इसके बाद वह वस्तु के मूल्य में वृद्धि 
चित्र कर देता है । 


प्रस्तुत चित्र मे करारोपण १२$ के कारण मूल्य [२5 से बढ़कर 7२5। हो गया है | माँग केवल 
लोचदार होने से वस्तु की बिक्री भी 85 से कम होकर छ5| हो गई है, लेकिन उतनी कमी नहीं हुई है 
जितनी घित्र । में हुई थी | प्रकट है कि ऐसी स्थिति में विक्रेता कर को पूर्णरूप के मूल्य में सम्मिलित न 
करते हुए कर-भार का अधिकाश अश स्वय वहन करेया और बहुत कम भार क्रेताओं पर डालेगा । इस 
प्रकार चित्र के अनुसार कर का [रोर भाग क्रेताओं को तथा ५७ भाग जो एष में अधिक है विक्रेताओं 
को देना होगा। 

चित्र 3. कम लोचदार माँग--ऐसी माँग की 
स्थिति में कर लगाने पर विक्रेता कर-भार को अधिक 
मात्रा में वस्तु के मूल्य में शामिल कर लेने में समर्थ 
हो जाता है और कर-भार को अधिक मात्रा में 
क्रेताओं पर डाल देता है। 

इस चित्र में करारोपण (२$) के कारण वस्तु 





का मूल्य 7२8 से बढ़कर शाठ हो गया है, लेकिन 8 ६६ ई> 
माँग कम लोचदार होने से वस्तु की मात्रा छेछ्ठ से लोचदार माग 
घटकर छठ] हो गई है, किन्तु यह बिक्री इतनी कम चित्र 2 


नहीं हुई है जितनी चित्र | और 2 में हुई थी । मौँग में अधिक कमी न होने से चित्र में कर-भार शाप 
क्रैताओं को देना है जबकि कर-भार 5 (जो उ९॥7९ से कम है) विक्रेताओं को सहन करना है । 





ह६ ढ़ 
कम लाखदा साप 
बिक्री 


चित्र 3 
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चित्र 4, पूर्णतय जोचदार मौंग--इस स्थिति 
में कर लगाने पर कर-मार विक्ेता पूरे तरह से 
क्रैताओं पर डाल देता है | प्रस्तुत चित्र में ॥॥., 
करारोपण के कारण मूल्य 8 से बढकर साठ हो 
गया है जो ठीक कर की माज्ञा है लेकिन वस्तु की 
माँग छ८ ही रही है जो पहले के समान है। अत 
विक्रेता सारा कर-मार क्रेताओं पर डाक्षने में समर्थ हैं 
और क्रेता उत्तको सहन करते हैं | व्यावहारिक जीवन 
में यह स्थिति नहीं मिलती ॥ 

घित्र 5. विभिष्ठ प्रकार की वस्तु की माँग 


लोव--विमिप्न प्रकार की वस्तु की मॉग की लोच के 


अन्तर्गत कर-मार का विवर्तन किस प्रकार होगा 
निम रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 


मिम्न चित्र में तीन माँग तक दिखाएं गए हैं। 

35 बहुत ल्ोचदार माँग वक्क है जबकि |, कम 

ल्ेधदार माँग वक् है | 9९ पूर्ति वक्र है जो कर लगने 

सै ला है और ए)९) पूर्ति बक्र कर लगने के 
। 


शद्‌ 


प्रथम स्थिति में, जहों माप कम लोचदार है 


करारोपण से पहले मौँग एव ६र्ण वक़ ॥६) बिन्दु 


मिलता है तथा #ह वस्तु की मात्रा के लिए कहा 


जञाएग 
का गया है। चूँकि क्रेता पहले से ही 





शिधाय 6 & 


(६ 
वस्तु की मात्रा 


चित्र 5 


यह 





|] 
पूर्णत लोचदार माग 
मित्र 4 


लेते हैं । इस स्थिति में यदि »॥8। करारोपण किया जाता है तो पूर्ति चक्र उठकर 9,9) हो 
और नया मूल्य &8॥ हो जाएगा | पुराने मूल्य में होने वाली पृद्धि को पित्र में ॥8। व्वारा 


पर 


ह6। (अर्थात्‌ १।5) दे रहा है इसलिए उस पर 
कर-मार का अश &।5 पड़ेगा जबकि शेष माग 
$]8। विक्रेता को चह करना पड़ेगा । दूसरी स्थिति 
में क्रेता पर कर-भार और भी कम है क्योकि 8252, 
#0५॥ से कम है और ढिक्रेता पर कर-भार अधिक 
है। अत यदि एक पूर्णतया लौचदार माँग वक् 
खींचा जाए तो ऐसी स्थिति मेँ विक्रेता को ही सम्पूर्ण 
कर-भार वहन करना पड़ेगा | मांग की लोच 
कर-भार का जौ प्रभाव पड़ता है उसके निष्कर्ष को 
हम निम्न क्प में प्रकट करते हैं-- 

(0 वस्तु की मौंग पूर्णत लोचदार होने पर 
कर-मार विक्रेता पर पड़ता है। 


(0) दस्तु की माँग पूर्णत बेलौचदार होने पर कर-भार क्रेत्ता पर पडता है। 
पर प्ले की मौंग जितनी अधिक लोचदार होती है कर-भार का उतना ही अधिक अश विक्रेता 
। 


के वस्तु की सौंण जितनी अधिक बेलोचदार होती है कर-भार का उतना ही अश क्रेत्ता पर 
॥ 


दो (७) पूर्ति की लोब--पूछि को लोच की दृष्टि से कर-भार की विवेधना में मिम्न परिवर्तन दिखाई 


) पूर्व 


जाती है। अन्य 
आय दी्घकालीन 


वच्चू की बढ़ मात्रा है जो किसी विशेष्ठ मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा विक्रय हैतु प्रस्तुत की 
बातें समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार (2॥७5७९ 579)9) होती है (यह गुण 
लौन ज्ाजार में शीघ्र नष्ट न होने वाली उस्तु में पाया जात्ता है क्योंकि मूल्य-परिवर्तन के 
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अनुसार उत्पादन या व्यापारी घट-बढ कर सकते है) तो ऐसी स्थिति मे विक्रेता कर-भार को उपमोक्‍्ता 
पर डालने में सफल हो जाते है परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता मे कोई उत्पादक वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं कर 
पाता, अतः प्रश्न उठता है कि वह कर-भार को किस प्रकार उपमोक्ताओं पर डाल पाता है ? सरकार 
जब किसी वस्तु पर करारोपण करती है तो उत्पादन की दृष्टि से उसके उत्पादन व्यय का एक मद 
(07) बन जाता है | इस कर से उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है | किसी वस्तु के सभी 
उत्पादक समान कुशलता के नहीं होते अर्थात्‌ कुछ कुशल होते हैं जिनका उत्पादन-व्यय कम होता है 
कुछ बहुत कुशल होते है या सीमान्त उत्पादक होते है और इनका उत्पादन व्यय बहुत अधिक होता है ! 
ऐसी स्थिति में करारोपण के कारण सीमान्त अर्थात्‌ अकुशल उत्पादकों का लागत व्यय बढ जाता है और 
वे अपना उत्पादन-कार्य लम्बे समय तक नहीं चला पाते । फलस्वरूप करारोपण के कारण या तो वे 
अपने उत्पादन की मात्रा कम कर देते है या उत्पादन कार्य एकदम रोक देते है | ऐसा होने से बाजार में 
वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है जिससे वस्तु के मूल्य में स्वत वृद्धि हो जाती है (यह मानते हुए कि वस्तु 
की माँग पूर्ववत ही है) | इस प्रकार मूल्य बढ जाने पर उत्पादक कर की राशि को पूर्णत या अशत 
उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं यानी कर का भार पूर्ण रूप में या आशिक रूप में क्रेताओं पर पडता 
है । यह स्पष्ट है कि पूर्ति मे जितनी कमी होगी कर-भार उतना ही अधिक मात्रा मे उपभोक्ताओं पर 
डाला जा सकेगा । 

(४) अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है यह गुण अल्पकालीन 
बाजार म॑ शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में होता है क्योकि विक्रेता मूल्य परिवर्तन के अनुसार वस्तु की 
पूर्ति में घट-बढ नहीं कर पाता ॥ ऐसी स्थिति मे कर-विवर्तन नहीं हो सकता अर्थात्‌ विक्रेता कर-भार को 
उपभोक्ताओं पर ढकेलने में सफल नहीं होता और कर-भार उसे स्वय ही सहना पडता है । ऐसे उद्योगों 
की वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है जहाँ पूँजी का विनियोजन बहुत बडी मात्रा में होता है अथवा जहाँ 
अधिकांश पूँजी अचल रूप मे होती है । 

(४) उपरोक्त परिस्थितियों के बीच क्रेता और विक्रेता पूर्ति के अनुसार कर-भार सहन करते हैं । 
करारोपण वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही अधिक मात्रा में कर-मार क्रेता पर 
डाल' जा सकेगा और इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक बेलोचदार होगी कर-भार उतनी 
अधिक मात्रा में विक्रेता को सहन करना होगा । 

रेखाचित्नो द्वारा स्पष्ीकरण---उक्त तीनो स्थितियों को हम रेखाचित्रो द्वारा भी स्पष्ट कर सकते है-- 

चित्र 6. पूर्णत लोचदार पूर्ति--इस स्थिति में 
यदि कर की दस्तु की पूर्ति पूर्णत लोचदार है तो 
विक्रेता कर का सभी भार क्रेताओं पर डालने में 
समर्थ हो जाता है । 

प्रस्तुत चित्र में 7? रेखा पूर्णत लोचदार पूर्ति 
को प्रदर्शित करती है और ?7] करोपरान्त पूर्ति की 
रेखा है | करारोपण 79] के कारण मूल्य 8८ से 
बडढकर $3) हो गया है जो कर की मात्रा के समान 
है अत सम्पूर्ण कर-भार क्रेताओं पर पड रहा है। 





चित्र 6 
चित्र 7. पूर्णतया वेलोचदार पूर्ति--यह वह ० ्ि 
स्थिति है जिसमे कर का सम्पूर्ण भार विक्रेताओं पर 
पड़ता है | इस चित्र में ? बेलोच पूर्ति की रेखा हर 


है | इसके अनुसार 898 वस्तुएँ 78 मूल्य पर | ( 

बिकती है किन्तु कर लगाने से न तो वस्तु का ॥] 

मूल्य ही बढा है और न वस्तु की बिक्री ही कम हुई 

है अत सम्पूर्ण कर-भार विक्रेता पर पड़ रहा है [ नर हु के 
वित्र 8 पूर्णतया लोचदार और पूर्ण मात्रा 


बैलोथदार पूर्ति के बीच की स्थिति--उक्त दोनों चित्र 7 
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परिस्थितियों के बीच क्रेता और विक्रेता पूर्ति के अनुसार कर-भार वहन करते हैं | सलग्न चित्र में जब 
पूर्ति कम लोचदार है (0? वक्र) तो कर-भार अधिक 
मात्रा में (.5) विक्रेता पर पड़ रहा है और कर-भार 
का कम अश (22) क्रेता को वहन करना पड़ रहा 
है । इसके विपरीत जब पूर्ति अधिक लोचदार है 
(22९2) तो इस स्थिति में विक्रेता पर कर-मार 
अपेक्षाकृत कम (6.5) हो जाता है और क्रेता को 
कर-भार अधिक 6.२2) सहन केरना पड़ता है। पूर्ति 
के पूर्णतया लोचदार होने पर कर का सम्पूर्ण भार 
क्रेता पर ही पड़ता है जैसा कि पूर्ववर्ती रेखाचित्र 6 में 
बताया गया है| 
चित्र 8 डॉल्टन ने माँग और पूर्ति की लोध का 
विश्लेषण करते हुए लिखा है कि विक्रेता वस्तु की पूर्ति भें कमी करके, कर के भार को क्रेताओं पर 
डालने का प्रयत्न करते हैं और क्रेता वस्तु की मॉग में कमी करके इसको विक्रेताओं पर उल्टा फेकने का 
प्रयत्न करते हैं । इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में जो अधिक योग्य होते है परिणाम उसी के अनुरूप 
होता है | एक दूसरे स्थान पर डॉल्टन ने लिखा है कि “पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसी भी 
करारोपित वस्तु का मार क्रेताओं और विक्रेत्ताओं में क्रमश दस्तु की पूर्ति की लोध और उसकी माँग की 
लोच के अनुपात में विमाजित हो जाता है लेकिन ज्गसि स्थान पर पूर्ति और मॉग की लोच बराबर होती 
है वहाँ कर का भार क्रेत्ताओं २२ विक्रेताओं दोनों पर समान रूप मे बैंट जाता है अर्थात्‌ वस्तु का मूल्य 
कर की आधी मात्रा के बराबर ही बढ़ता है ।” प्रो. टेलर ने लिखा है कि---'“किसी कर का विवर्तन होना 
प्रतिपक्षी की उस शक्ति पर निर्मर करता है जिसके द्वारा उसका विवर्तन रोका जा सकता है | यह 
रक्षात्मक शक्ति मॉग और पूर्ति की लोच द्वारा प्रदर्शित होती है ।” 
उल्लेखनीय है कि कर के भार का उक्त सिद्धान्त केवल आन्तरिक व्यापार पर ही लागू नहीं 
<- होता । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात-निर्यात करों के विषय में भी यह सिद्धान्त क्रियाशील होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु पर आरोपित आयात-निर्यात करों का भार कौन-सा देश वहन करता है, यह 
इस पर निर्मर है कि दो देशों में किस वस्तु की म्ंग कम लोचदार है अथवा पूर्ति अधिक लोचदार है | 
कर-भार का ज्यामित्तीय प्रदर्शन 
(0७जञा७0८४॥ ए९फ़ा९इथा।00 ० ॥0एथाए: 0 ७) 
डॉल्टन का विचार है कि कर-भार को पूर्ण प्रतियोगिता कौ स्थिति में ज्यामितीय पद्धति द्वारा 
सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उसने एक उदाहरण द्वारा इसका अकगणितीय 
मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया है-- 





माल लीजिए 00॥72 किसी वस्तु विशेष (या 
सेवा) का माँग वक्र है 552 पूर्ति बक्र है, ? !/ प्रति 
इकाई मूल्य है और ?]४ समय की प्रत्येक इकाई पर 
बिकने वाली मात्रा है। जब वस्तु पर कराधान किया 
जाता हे त्तो कर की राशि विक्रेताओं से कसूल की 
जाती है ! माना कि $॥२2 नया पूर्ति वक्र है 7 ४/ 
नया मूल्य है, ?” ॥२” बिकने वाली नई मात्रा है, और 
7? 0 प्रति इकाई कर है | इस प्रकार मूल्य में ए” 0 
वृद्धि हो गई है और बिक्री 7” 0 कम हो गई है । कर 
9" ए का सम्पात (भार) क्रेताओं और विक्रेताओं के 
बीच बेंट जाएगा ) क्रेता 7” 0 भार बहन करेगा और 
विक्रेता 07२ भार । 
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एर. ६४ 
दूसरे शब्दों में कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं के दीच पूर्ति की लोच के साथ मँग की लोच 
के अनुपात में ईंट जाता है । यदि यही कर विक्रेताओं के स्थान पर क्रेताओं से दसूल किया जाएं तो 
अन्तर सिर्फ़ यही होगा कि पूर्ति दक्र चढने के स्थान पर माँग वक्र नीचे गिरेगा | 
यदि । प्रति इकाई कर है तो स्पष्ट है कि-- 
६-7 8-7? 0+ 0२ 
पथ [ 
कं मर और (यह: « 6घ+ ० 
निम्नलिखित सीमान्त स्थितियाँ स्दय स्पष्ट हैं--(क) पूर्णत लोचदार मँँग की स्थिति में 9] 92 
सरल रेखा होगी और 7” तथा 0 समबिन्दु होंगे जिससे 7” 2 का लोप हो जाएगा और मूल्य कर से 
अपरिदर्तित रहेगा हालौंकि बित्री घट जाएगी । (ख) पूर्णत बेलोच माँग की स्थिति में 7)] 02 उदग्र 
सरल रेखा हेगी 9]0 त्था छ दोनों से समदिन्दु होगग और ए 05६ होगा जिससे मूल्य कर की पुरी 
मात्रा के बराबर बढ ज'एग्ग और बिक्री अपरिवर्तित रहेगी ॥ (ग) पूर्ति पूर्णण लोचदार होने पर $] 52 
और $ | 52 दोनों समस्तर सरल रेखाएँ होंगीं 0 और [२ समविदु होंगे और 7” 0 >॥ होगा जिससे 
मूल्य कर की पूरी मात्रा के बराबर बढेगा और बिक्री घट जाएगी | (घ) पूर्ति के पूर्णत बेलोचदार होने 
पर 5] 52 उदग्र सरल रेखा होगी और 552 उसके सम्प'त होगी जबकि ? 7” ९ और 7 सब एक 
ही बिन्दु पर स्थिति होंगे जिससे 7” 0 का लोप हो जाएगा मूल्य कर से अपरिवर्तित रहेगा और बिक्री 
भी अपरिवर्तित रहेगी । 
वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच विभिन्न तत्त्वों पर निर्मर करती है | उदाहरणार्थ पूर्णत 
बेलोचदार मग की स्थिलि य्यवहार में बहुत कम होती है लेकिन विलासिता की बस्तुओं की माँग काफी 
अधिक लोचदार होती है | अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की लोच बहुत कम होती है | अत यदि 
अन्य परिस्थितियाँ समाच रहें तो आवश्यकता की वस्तुओं (४८०८५६४:८७) पर करारोपण से उनके मूल्य 
में कहीं अधिक वृद्धि हो जाएगी अरेक्षादृत्त इसके कि उत्तना ही कर विलासिता (.ए:णा5७) की वस्तुओं 
पर लगाया जाए | जहाँ तक पूर्ति का सम्दन्ध है इसके बेलोच्दार होने के उदाहरण अधिक प्रभावशाली 
हैं | वस्तु की पूर्ति की लोच उसके स्वाद ज्ञान एव समय पर भी निर्मर करती है | उदाहरणार्थ कृषि 
पदार्थों की पूर्ति की लोच आगामी फसल आने तक देलोचदारी होती है ? उन उद्योगों में उत्पादित 
वस्तुओं की पूर्ति की लोच कम होती है जिनमें स्थायी या अचल सम्पत्ति:डडीक्षाद्रय में लगी हुई होती है 
क्योंकि इतनी विश्णल पूँजी को उत्पादक किसी अन्य उद्योग में #ंप्रेमनताईसेल्नहीं लगा सकते और यह 
सम्म'दना बनी रहती है कि कुछ अदधि तक दे हानि उठाकर म्टल्गदेडनलालू रख । अत्पकाल में भी 
वस्तुओं की पूर्ति कम लोचदार होली है पर दीर्घकाल में इसकी प्रवृत्ति लोचेदार हो जाती है क्योंकि उस 
समय करारपित दस्तु उद्योग में दिनियोग कम होने लगता है तथा पूर्ण प्रतियोगिता की दश्य में वह अन्य 
लामकारी उद्योग में लगाया जाता है अत पूर्ति कम करके उत्पादक मूल्य वृद्धि ध्वारा कर मार का 
दिवर्तन करने में सफल हो सकता है। 
[पूर्ण प्रतियोगिता मे करारोपण ([#८0०॥ एव एथारिट (णगएटए0णा) 
यह कहा जा चुका है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कदारोपण होने पर उत्पादक कम 
उत्पादन करने के लिए ब्ध्य हो जप्ता है और उसका कुल लाम अथदा कुल बदत कम हो जाती है | 
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अतः एक प्रश्न उठता है कि क्‍या यह उचित होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा मे करारोपण ही न 
किया जाए ? प्रो, जे. के. मेहता ने इस प्रश्न पर विचार किया है और रेखाचित्रों के द्वारा अपने विधार 
प्रकट किये है | 
पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा के अन्तर्गत विक्रेता केवल अपनी लागत ही प्राप्त कर पा रहा है, उसे कोई आधिक्य 
नहीं मिल रहा है | रेखाचित्र में #0 औसत लागत वक्र है | बिन्दु रेखा वाली वक्र (00060 0एर०) 
507 कर लगाने के बाद की स्थिति को इगित करती है | #()/ करारोपण से पहले का और एछार 
'करारोपण से बाद का मूल्य है । 97२ दोनों ही स्थितियों में मूल्य-वृद्धि को प्रदर्शित करता है | 
करारोपण से जो हानि हुई है उसे झरएऋ॒ए 
से नापा गया है | यह वह मात्रा है जिसका त्याग 
उपभोक्ता को करना पडता है | दूसरी ओर इस 
कर से सरकार को जो लाम-प्राप्ति या आय-प्राप्ति 
होती है । वह 9५४ए7' है। इस प्रकार उपभोक्ताओं 
को होने वाली हानि रेखाचित्र | के अनुसार सरकार 
हर को प्राप्त होने दाले लाभ के बराबर है और इस 
2 9. स्थिति मे विक्रेता को कोई कर-भार वहन नहीं 
मात्रा करना पडता है क्योकि मूल्य-वृद्धि द्वारा वह अर्थात्‌ 
रेखाचित्र [ कर-भार उत्पादक-उपमोक्‍्ता पर ढकेल दिया है | 
स्पष्ट है कि यदि रेखाचित्र की स्थिति है तो करारोपण किया जा सकता है लेकिन व्यवहार में ऐसी 
स्थिति नहीं होती । 
रेखाचित्र 2 में सरकार को प्राप्त होने वाले 
लाभ और करारोपण से उपभोक्ताओं को होने वाली 
हानि में ऋणात्मक सम्बन्ध है । इसका कारण यह 
है कि रेखाचित्र 2 की स्थिति मे बाज़ार में पूर्ण 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत माँग-वक्र पूर्ति-वक्र को 
निम्नतम बिन्दु पर काटती है और इस परिस्थिति मे 
सरकार को प्राप्त होने वाले लाम की अपेक्षा 
उपमोक्‍ताओं को अधिक हानि सहनी पडती है । 
पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में करारोपण से 
समाज की कुल हानि में वृद्धि होती है लेकिन यह 
कहना वस्तुत. कठिन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादित और बिक्री की जाने वाली वस्तु पर 
'कशरोपण किया ही नहीं जाना चाहिए | वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर-भार की समस्या को 
'कैदल माँग और पूर्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसकी अन्य बातों का अध्ययन भी किया 
जाना आवश्यक है। 
2. स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता (#एथ्यो॥»॥7 0 50०॥025) 
यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु सुलम हो और यदि उस्तु पर कर लगाने से इसके मूल्य में 
वृद्धि हो जाती है तो उपमोक्‍ता करारोपित वस्तु का उपमोग कम या बन्द कर देगे और इसके स्थान पर 
स्थानापन्न वस्तु का उपभोग आरम्म कर देंगे | इस स्थिति में कर-भार उत्पादक अथवा विक्रेता को ही 
बहन करना पड़ेगा | यदि दे ऐसा नहीं करेंगे और मूल्य-वृद्धि कर करारोपित वस्तु का कर-भाए क्रेत्ता पर 
डालना चाहेंगे तो लोग स्थानापन्न वस्तु का उपमोग करेगे जिससे करारोपित वस्तु की पूर्ति कम होने से 
विक्रेता को बहुत अधिक हानि उठानी पडेगी | उदाहरण के लिए, सिगरेट पर कर लगाया जाए तो 
उपभोक्ता बीड़ी का उपभोग करने लगेंगे अथवा यदि चाय पर कर लगाया जाए किन्तु कॉफी जैसी 
स्थानापन्न वस्तु पर कर ज्ञागू न किया जाए वो लोग कॉफी का उपमोग करने लगेंगे और सिगरेट या 
चाय का उत्पादक या विक्रेता सिगरेट या चाय का मूल्य नहीं बढा सकेगा क्‍योंकि इन वस्तुओं का मूल्य 
बढ़ने पर इसके ग्राहक और भी कम हो जाएँगे ) स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में सिगरेट या चाय के 
उत्पादक या विक्रेता को ही कर-मार सहना पडेगा । उल्लेखनीय है फि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह ठीक हो 
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किन्तु व्यावहारिक दृष्ि से ठीक नही होता | उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग बहुत अधिक 
मजबूरी मे करते है क्योकि जिस वस्तु का उपभोग करने की आदत पड जाती है उन्हे सन्तुष्टि उसी 
वस्तु से मिलती है| अत यह सम्भव है कि उपभोक्ता थोडा कर-भार सहने पर स्थानापन्न वस्तुओं की 
ओर आकृष्ट न हो ' यह भी सम्भव है कि वे कर-भार उस समय तक सहन करते रहे जब तक कि 
स्थानापन्र वस्तुओं का उपभोग करने की आदत उत्पन्न न कर ले | 

3 कर की मात्रा (#॥00॥ ० पक) 


'कर-भार या कर-विवर्तन कर की मात्रा से भी शासित होता है | जब कर थोडी मात्रा मे लगाया 
जाता है तो उत्पादक अथवा विक्रेता इसको उपभोक्ता पर डालने का प्रयत्न नही करता क्योकि वह अपने 
ग्राहक की मॉग को मूल्य-वृद्धि से प्रभावित नहीं करना चाहता | इससे कुल लाभ मे कमी होने की 
सम्भावना रहती है | ऐसी स्थिति मे कर-मार को स्वय वहन कर लेना अच्छा समझता है लेकिन जब 
अधिक मात्रा मे करारोपण होता है तो उसे विक्रेता स्वय वहन करने मे असमर्थ हो सकता है | अत ऐसा 
कर अन्य परिस्थितियो की अनुकूलता मे लगाया जाए तो इसका व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है । 

4, श्रम एवं पूँजी की गतिशीलत (0७09 ण.800ण क्षात 0गजञा) 

इसका आशय यह है कि श्रम एव पूँजी को आवश्यकतानुसार बढाया जा सके एक उद्योग का 
श्रम दूसरे उद्योग मे सरलता से आ-जा सके तथा एक स्थान की पूँजी दूसरे स्थान या अन्य उद्योगों में 
लगाई जा सके । यदि श्रम एव पूँजी की गतिशीलता की सुविधाएँ होती है तो उद्योग एव करारोपण पर 
बुरा प्रभाव नहीं पडता है | जब भी करारोपण होता है उत्पादक मूल्य-वृद्धि करके उसे उपभोक्ताओं पर 
डालना चाहता है किन्तु इसका परिणाम यह होता है कि मूल्य-वृद्धि से मॉग घट जाती है | इस स्थिति 
मे पूर्ति कम की जा सकती है अर्थात्‌ श्रम एव पूँजी को अन्य उद्योगो मे सुगमतापूर्वक लगाया जा सकता 
है और इस तरह करारोपण का अर्थ-व्यवस्था पर बहुत प्रमाद नहीं पड पाता | यदि समाज मे श्रम एव 
पूँजी की पूर्ण गतिशीलता होती है तो उत्पादको को हानि नहीं उठानी पडती क्योकि वे पूर्ति कम करके 
'कर-भार को उपभोक्ताओं पर डालने मे सफल हो जाते है लेकिन यदि स्थिति ऐसी नहीं हो तो कर-भार 
उत्पादकों को ही वहन करना पड़ता है। 

5. उत्पादन नियमो के प्रभाव (76८७5 0,305 077000200) 

उत्पादन की विभिन्न स्थितियाँ भी कर-भार और कर-परिवर्तन पर समुचित प्रभाव डालती हैं । 
उत्पादन के तीन नियम है जिनके अन्तर्गत उत्पादन हो सकता है-... 

(क) क्रमागत उत्पत्ति ह्वास नियम (39 ० जागधरजाहु रलणा) 

(ख) क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम (3७ 0 ए८7९३७आाह एल) 

(ग) क्रमागत उत्पत्ति समता नियम (8७ ण॑ (0णा5घआ ऐशफा) 

किसी दिए हुए समय पर दस्तु की उत्पत्ति इन तीनो मे से किसी एक नियम के अनुसार अवश्य 
होती है | ये तीन नियम कर-भार और कर-विवर्तन को किस प्रकार प्रमावित करते हैं यह निम्न वर्णन 
से स्पष्ट है-- 

(क) क्रमागत उत्पत्ति हास नियम--इस नियम के अन्तर्गत उत्पादन होने से श्रम एव पूँजी की 
इकाइयों मे वृद्धि करने से घटता हुआ उत्पादन मिलता है यानि अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त श्रम 
और पएूँजी की इकाई लगानी पडती है | दूसरी ओर उत्पादन कम करने पर श्रम एवं पूँजी की इकाइया 
कम कर देने से लागत कम हो जाती है | यह हम जानते है किसी वस्तु पर कर लगाने से उसके मूल्य 
में वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी मॉग मे कमी आ जाती है | वस्तु की मॉग मे कमी से उत्पादक 
इसका उत्पादन कम कर देते है और वस्तु की प्रति इकाई लागत कम (घटती उपज के नियम के 

अन्तर्गत उत्पादन होने से) हो जाती है। वस्तु की लागत कम होने से इसका मूल्य कम हो जाता है | 
अत जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है जिसका उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम के 
अन्तर्गत हो रहा है तो करारोपण से उत्पादक वस्तु के मूल्य मे जो बढोत्तरी होती है वह कर की मात्रा 
की अपेक्षा कम होती है और इसलिए कर-भार का अश क्रेता सहन करता है और दूसरा अश विक्रेता । 


'काविकार और इर्प छवियोगिता में कराप्रत (35 


उदाहरणार्थ--मान लीजिए 5 थी की उत्पादन 2 हू ति इकाई की लागत से हो रहा है और यह 
ब्राजार में 2 रु प्रति इकाई पर बेची जा रही |0७ ् , यदि वस्तु पर कर 50 पैसे प्रति इकाई की 
दर से लगा दिया जाता है तो बे ,.#' प्रति इकाई हो जाएगा । इस मूल्य-वृद्धि से 
वस्तु की मौंग और उत्पादन घटकरे' (जाती है और इस तरह लागत 2 रु से घटकर ॥ 75 
रू रह जाती है तो इस अवस्था में कर-रोशि की जोड़कर वस्तु का मूल्य 225 रू (। रू 75 पैसे + 
50 पैसे) हो जाएगा । स्पष्ट है कि यदि वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति ड्वास नियम के अन्तर्गत हो 
रहा है त्तो कर के कारण वस्तु के मूल्य मे वृद्धि कर की मात्रा से कम होगी और कर का कुल भार 
क्रेताओं पर नहीं पड़ेगा | इसे हम रेखाचित्र द्वारा निम्नाकित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं-.. 

इस चित्र में ? रेखा करारोपण से पहले की पूर्ति 
रेखा है और ?] करारोपण के बाद की पूर्ति रेखा है | 8 कं हास नियम 
इसमें 7१ $ प्रत्ति इकाई कर की मात्रा है | करारोपण से | 
यहले का मूल्य एरए है तथा करारोपण के बाद का मूल्य 
8। ४] है जिसमें केवल शशि से ही वृद्धि हुई है जो कर... 
की मात्रा ९5 से कम है। स्पष्ट है कि कर की कुल मात्रा 
२१8 में से )४५ विक्रेताओं को तथा केवल रगर क्रेताओं 
को वहन करना पड़ेगा । 

(खत) फ्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम--जब किसी वस्तु सर कराए 5 
का उत्पादन इस नियम के अन्तर्गत होता है तो उत्पत्ति की वस्तु की यात्रा 
मात्रा बढने से प्रति इकाई लागत घट जाती है । यदि कर उस 
वस्तु पर लगाया जाता है जिसका उत्पादन इस नियम के अन्तर्गत हो रहा है तो करारोषण से वस्तु का मूल्य 
कर की मात्रा से अधिक बढ जाता है और उपमोक्‍्ता पर कर-भार कर की मात्रा से अधिक पडता है अथवा 
कुल कर-भार उपभोक्ता (या क्रेता) को वहन करना पडता है | इसका कारण यही है कि करारोपण से मूल्य में 
वृद्धि होती है तो मौंग कम हो जाती है| माँग कम हो जाने से वस्तु की पूर्ति कम कर दी जाती है जिससे वस्तु 
की प्रति इकाई लागत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ जाती है | इस अवस्था मे करारोपण से वस्तु का मूल्य 
कर के अनुपात में बहुत अधिक बढ जाता है जिससे उपभोक्ता पर कर का भार बहुत अधिक पड़ता है | इसे 
हम पूर्व उदाहरण से भली प्रकार समझ सकते हैं । मान लीजिए कि 00 वस्तुओं का उत्पादन 2 रु प्रति 
इकाई की लागत के अनुसार हो रहा है ओर वस्तु बाजार में 2 रु प्रति इकाई मूल्य पर बेची जा रही है। अब 
यदि वस्तु पर 50 पैसे प्रति इकाई की दर से करारोएण कर दिया जाए तो इसका मूल्य तुरन्त बढकर 2 50 
रुपये हो जाएगा | किन्तु मान लीजिए मूल्य वृद्धि से इसकी मांग और उत्पत्ति घटकर 80 इकाई हो जाती है 
और इस त्तरह उत्पादन लागत बढकर 2 25 रुपयै प्रति इकाई हो जाती है तो ऐसी स्थिति मे कर की मात्रा को 
जोड़कर पस्तु का मूल्य 275 (225 + 50 पैसे) हो जाएगा | स्पष्ट है कि क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के 
अन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्त्‌ पर करारोपण के कारण मूल्य मे जो अभिवद्धि हो जाती है वह कर की 
राशि से अधिक होती है और कर का कुल मार क्रेता पर पडता है | आगे रेखाचित्र द्वारा इसे स्पष्ट किया गया 
है 

इस चित्र में ? रेखा करारोपण से पहले की पूर्ति रेखा और 7] बाद की पूर्ति रेखा है । कर 
लगाने से मूल्य 7२५ से बढकर 7५३ हो गया है ) इसमें 
२।$ के बराबर वृद्धि हुई है जबकि कर की मात्रा केवल 8 के उत्पत्ति वृद्धि नियम 
प्यार ही है | इसमें क्रेताओं को कर-राशि से अधिक री 
'कर-भार बहन करना पड़ रहा है। 

(ग्रे) क्रमागत उत्पत्ति समता नियम--जब किसी 
वस्तु का उत्पादन इस नियम के अन्तर्गत होता है तो 
उत्पादन घट-बढ़ होने पर प्रति इकाई लागत समान 
रहती है | इस स्थिति में यदि वस्तु पर करारोपण किया 
जाता है तो मूल्य में जो वृद्धि होती है वह ठीक कर की 








वस्तु की मात्रा 
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राशि के बराबर होती है और कर का सम्पूर्ण भाग उपभोक्‍ता को वहन करना पड़ता है | इसका कारण 
यह है कि मूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप मॉग के कम होने (अथवा पूर्ति कम होने) पर भी उत्पत्ति व्यय में 
कुछ परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ उत्पादन व्यय पूर्ववत्‌ रहता है | उत्पादक मॉग में कमी के अनुसार वस्तु 
की पूर्ति में कमी कर देता है और इस तरह के भार को उपमोक्‍्ताओं को सहने के लिए बाध्य कर देता 
है | यहा पहले वाले उदाहरण को ही लेते है | मान लीजिए कि 00 दस्तुओं का उत्पादन 2 रु, प्रति 
इकाई की लागत के अनुसार हो रहा है और वस्तु बाजार में 2 रु. प्रति इकाई मूल्य पर बेची जा रही 
है | अब यदि वस्तु पर 50 पैसे प्रति इकाई कर लगाया जाए तो इसका मूल्य तुरन्त बढकर 2.50 रुपये 
हो जाएगा | मान लीजिए कि मूल्य मे वृद्धि से वस्तु की माँग एव पूर्ति 80 इकाई हो जाती है किन्तु 
2 रू. प्रति इकाई उत्पादन-लागत भी पूर्ववत्‌ रहेगी । इसके फलस्वरूप इस अवस्था में कर की मात्रा को 
जोड़कर वस्तु का मूल्य 250 रुपये (2 रु.+ 50 पैसे) प्रति इकाई होगा । स्पष्ट है कि क्रमागत उत्पत्ति 
समता नियम के अधीन उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर करारोपण करने से इनके मूल्य में वृद्धि कर की 
मात्रा के बराबर होती है और कर का भार उपमोक्‍ताओं या क्रेताओं को ही वहन करना पड़ता है | 
रेखाचित्र द्वारा इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते है-- 
इस चित्र में ? करारोपण से पहले की रेखा और ए] 
करारोपण के बाद की रेखा है | 7९४ करारोपण से पहले का 
हर ये समता नियम और २] ५] बाद का मूल्य है जिसमे वृद्धि 7२$ के बराबर हुई 
तथा यही (अर्थात्‌ १)$) कर की मात्रा है । इसलिए कर का 
सम्पूर्ण भार उपभोक्ताओं को ही वहन करना होगा। 
इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर कर 
लगाने से इसका मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढने पर इसकी माँग 
कम या अधिक घट जाती है, मॉग के घटने से उत्पत्ति कम 
क्सतु' कौमावा . होती है। उत्पत्ति कम होने पर बस्तु की प्रति इकाई लागत 
उत्पत्ति के नियमों के अनुसार कम या अधिक या समान रहती है 
और अन्तत्त. कर का भार उपभोक्ताओं पर इस मूल्य परिवर्तन के अनुसार पडता है | इसलिए करारोपण 
की दृष्टि से ऐसी वस्तुएँ अच्छी समझी जाती है जिनका उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार होता 
है। 





शि 


निष्कर्षत पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर-भार का विवर्तन विशेष कर क्रेता-विक्रेताओं के सौदे 
करने की शक्ति पर निर्भर करता है। डॉल्टन के शब्दों मे, “वस्तु की पूर्ति कम करके विक्रेता कर-मार 
क्रेता पर डालना चाहते है, जबकि मॉग मे कमी करके क्रेता कर-भार विक्रेता पर डालने का प्रयास करते 
हैं । इन दोनों में जो अधिक योग्य होता है, परिणाम उसी के अनुरूप निकलता है । क्रेता-विक्रेताओं के 
मध्य माँग और पूर्ति करने की क्षमता उस वस्तु की मॉग-पूर्ति की लोच पर निर्मर करती है ।”“ 


“एकाधिकार में करापात 
>(तततशा<० छडएश िणाकण)) 

'एकाधिकार उत्पादन की वह दशा है जब किसी वस्तु के उत्पादन या पूर्ति पर एक व्यक्ति अथवा 
एक ही सस्था का एकाधिकार होता है । इसका परिणाम यह होता है कि बाजार में प्रतियोगिता का 
अभाव रहता है । चूकि उत्पादन, पूर्ति और मूल्य पर एक ही व्यक्ति का आधिक्य है, अत वह कर के 
भार को क्रेताओं पर ढकेल देगा ) उस वस्तु के मूल्य में कर राशि की वृद्धि करके, कर को विवर्तित कर 
देगा और स्वय कर-भार से मुक्त हो जाएगा लेकिन व्यावहारिक स्थिति मे ऐसा नहीं होता | 

एकाघिकारी, स्वय ही उस वस्तु की पूर्ति करता है, अर्थात्‌ उस वस्तु का केवल एक मात्र विक्रेता 
होता है | वह उत्पादन की मात्रा और वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उसे अपने 
व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त हो | एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सीमान्त आय को 
सीमान्त लागत के बराबर करने का प्रयास करता है । एकाघिकारी प्रतियोगिता के अमाव मे अपनी वस्तु 


रे 
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को सीमान्त उत्पादन व्यय पर बेचने को बाध्य नहीं होता | अधिकतम लाम प्राप्त करने के उद्देश्य से वह 
स्वय निर्धारित करता है जो सदैव ही सीमान्त उत्पादन लागत से अधिक होता है। 


यदि कोई व्यक्ति या सस्थ! वास्तद मे एकाघिकार की स्थिति मे है और अपनी एकाधिकारी 
शक्तियों का प्रयोग करता है तो यह आशा की जानी चाहिए कि वह करारोपण से पहले ही उत्पादन की 
पात्रा और मूल्य का निर्धारण इस प्रकार कर चुका होगा कि उसे अधिकतम आय की प्राप्ति हो रही 
होगी | अब करारोपण के दाद वह पूर्ति में कमी करके मूल्य में वृद्धि करता है तो उसका कुल लाम गिर 
जाएगा | कर-भार स्वय सहने पर उसके एकाधिकारी लाभ मे अदृश्य कमी आ जाएगी लेकिन उसका 
कुल लाम, कर राशि कम देने पर भी अधिकता ही रहेगा बशर्ते कि बह पुरानी निर्धारित मात्रा में 
उत्पादन करता रहे और उस मूल्य पर अपनी वस्तु का विक्रय करे | 


एकाधिकार पर करारोपण कई प्रकार से किया जा सकता है और उसके अनुरूप ही यह कहा जा 
सकता है कि वह कर-भार का विवर्तन करने मे सफल हो सकता है या नहीं | जिस वस्तु का उत्पादन 
या वितरण एकाधिकारिक दशा में हो रहा है उस पर करारोपण किए जाने पर कर-भार उपभोक्ताओं 
पर नहीं डाला जा सकेगा | केवल कुछ विशेष प्रकार के करों द्वारा यह सप्मव है कि कर-भार विवर्तित् 
किया जा सके । एकाधिकारी पर प्रघानत कर दो प्रकार से लगाए जाते है-- 

(क) एकमुश्त कर या एकाघिकार लाभ पर कर (8 [.७०ए३0॥ 48 ण (४४ ०॥४ण०एग/ शणा) 

(ख) उत्पत्ति की मात्रा के आघार पर कर (& ॥8५ था शणएण्गराणा (0 00000) 

(क) एकमुश्व कर था एकाधिकार लाभ पर कर--यदि कर उत्पादन की मात्रा से स्वत्न्त्र है 
तब यही उससे या तो एकपरुर्त रकम (.धा0४४॥) या उसके लाम के किसी अनुपात के रूप में 
(0 शएएण0० 0 ॥७ फॉग) लिया जाता है और दोनो अवस्थाओं में एकाथिकारी कर का विदर्तन्‌ 
उपभीक्ताओं पर नहीं कर पाता यानी कर-भार को उसे स्वयं ही वहन करना पडता है । इसका कारण 
बह है कि एकासिकार्स से करासपण से पूर्व हो अपनी दस्तु के मूल्य या वस्तु की उत्पात क्वरारोपण से उस्तु के मूल्य या वस्तु की की मात्रा का 
इस प्रकार निर्धारण किया होगा कि उसे अधिकतम वास्तविक एकाधिकारी लाभ (क्षण ० 
१4०१०७०/ ९0०90 प्राप्त हो राके | इस स्थिति मे करारोपण के उपरान्त यदि एकाधिकारी वस्तु के मूल्य 
में वृद्धि करता है अथवा वस्तु के उत्पादन मे कमी करता है तो ऐसा करने से उसका कुल एकॉधिक्ारी 
जलाम बहुत कम हो जाएगा और वह घाटे मे रहेगा क्योकि शब उसकी कर की राशि अपने लाम में से 
देनी पड़ेती | इसके विपरीत यदि वह कठ्ारोपण के उपरान्त भी अपनी पूर्व निश्चित योजना में कोई 
परिवर्तन नहीं करता तो कर चुकाने के उपरान्त लाभ शेष रहेगा वह भी निश्चित रूप से अधिकतम 
होगा । इस स्थिति मे उसका उत्पादन और विक्रय अधिकतम रहेगा | इस सम्बन्ध मे टेलर (8907) ने 
लिखा है कि “ऐसी दशा होने पर करारोपण से स्थायी लागत मे वृद्धि होती है लेकिन सीमान्त लागत में 
कोई परिवर्तन नहीं आता । एकाधिकारी कर से सीमान्त लागत और सीमान्त लाभ मै कोई परिवर्तन न 
होने के कारण विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा अथवा विक्रय मूल्य मे कोई परिवर्तन नहीं होता और 
कर का विवर्तन भी नहीं होता । 

जब एकाधिकारी के कुल लाभों या कुल दिक्री के किसी अनुपात के अनुसार कर लिया 
जाता है तो एकाधिकारी कर को उपभोक्ताओं पर विदर्तित न कर स्वय ही बहन कर लेता है | 
कारण यह है कि एकाधिकारी पहले ही ऐसा मूल्य निश्चित कर चुका होता है जिरा पर उसे 
अधिकतम लाम मिल रहा होता है | अब करारोपण के बाद और अधिक मूल्य-बृद्धि की सम्मावना 
नहीं होती । इस रिथिति मे यदि वह कर राशि अथवा उसके भाग को मूल्य मे जोड़ना चाहे तो 
माँग घट जाने से कुल लाम कम हो जाएगा | अत वास्तविक क्तप मे होता यही है कि 
'एकाधिफारी मूल्य मे वृद्धि करके कर-मार का विदर्तन नहीं करता अर्थात्‌ मूल्य बढ़ाकर क्रेता पर 
कर-भार डालने की अपेक्षा स्वय वहन करता है | यद्यपि इस स्थिति मे उसके कुल लाम में कमी 
जा जाएगी लेकिन कर के भुगतान के बाद जो दास्तविक लाभ शेष रहेगा वह उस रकम से 
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अधिक होगा जो वह कर के कारण उत्पादन या मूल्य मे परिवर्तन करके प्राप्त कर सकेगा | इसी 
स्थिति को आगे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है- 





&0 5 औसत लागत 
(#एधा8९ ए०च) 

0 5 सीमान्त लागत 
(४क्वष्टा॥9| (05) 

शार 5 सीमान्त आय 
(४98॥॥| रिट्एटाए2) 

&ट >  मॉग वक्र 
(एथ्ाक्ात (पार्ट) 


उक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि करारोपण से सीमान्त लागत या सीमान्त आय मे कोई*परिवर्तन 
नहीं होता और इसीलिए वस्तु का मूल्य तथा बिक्री वस्तुओं की मात्रा भी पहले के समान ही है। ४0 
करारोपण से पूर्व की औसत लागत वक्र रेखा है । एक इकाई की औसत उत्पादन लागत कर है तो कुल 
उत्पादन लागत #0२052 हो जाती है | करारोपण के बाद औसत लागत वक्र #() हो जाती है और कुल 
लागत ४१0॥5। हो जाती है । चूँकि एकाधिकारी करारोपण से पूर्व ही एशर मूल्य लेता आ रहा है अत 
लागत मूल्य मे कर जुड़ जाने के बाद भी औसत लागत अधिकतम मूल्य एेए से कम है| इस प्रकार का 
सम्पूर्ण भार एकाधिकारी ही वहन कर रहा है | करारोपण के कारण कुल लागत 5005 में वृद्धि हो 
जाती है अत इसके बराबर एकाघधिकारी के लाभ में भी कमी आ जाती है । 

उक्त स्थिति में पूर्ण एकाघिकार की कल्पना की गई है जबकि वास्तविक जीवन में पूर्ण एकाधिकार 
की अवस्था नहीं मिलती | यह बहुत कठिन होता है | एकाधिकारी विभिन्न परिस्थितियों मे राजकीय 
नियमन उपभोक्ताओं की शक्ति प्रतिस्पर्द्धा की सम्मावगा अलोकप्रियता आदि के कारण एकाधिकारी 
मूल्य से कम मूल्य ही लेता है । ऐसी स्थिति में जब कर लागू होता है तो एकाधिकारी मूल्य में वृद्धि 
करके वस्तु का विक्रय एकाधिकारी मूल्य पर प्रारम्म कर देता है लेकिन इसे कर-विवर्तन नहीं कहा जा 
सकता । यह तो केवल एकाघिकारी मूल्य प्राप्त करने का उसे एक अवसर मात्र मिला है क्‍योंकि वह 
अपने ग्राहकों को समझा सकता है कि कर लगने के कारण मूल्य ऊँचे हो गए हैं। 

(ख) उत्पत्ति की मात्रानुसार कर--जब कमी एकाघिकारी पर उसके उत्पादन के अनुपात में कर 
लगाया जाता है, जैसे--प्रति उत्पत्ति इकाई पर 50 पैसे कर अथवा उसकी उत्पत्ति बढने के साथ कर 
'की राशि भी बढती जाती है अथवा उत्पत्ति के घटने के साथ कर की राशि भी घटती जाती है तो ऐसी 
स्थिति में एकाघिकारी कर का विवर्तन करने में सफल हो जाता है | दूसरे शब्दों में प्रति इकाई उत्पादन 
व्यय बढ़े जाता है। तस़्तु को स़ीमान्त ज्ञागत में ठृक्षि हो जाने से एका ढस्तु को स्ीमान्त लागत में वृद्धि हो जाने से एकाघिकारी को पुराने मुल्य पर उत्पत्ति 
की मात्रा बेचने पर लाम नहीं होता अत वद्ध उत्पत्ति की मात्रा कम करके वस्तु को बढे हुए मूल्य पर 
बेचने लगता है और अपने लाभ को कम नहीं होने देता है । एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा को कम 
करके वस्तु के मूल्य में इस प्रकार वृद्धि करता है कि सीमान्त आय और नई सीमान्त लागत पुन बराबर 
हो जाए | स्पष्ट है कि चूँकि एकाधिकारी ने मूल्य-वृद्धि की है अत वह मूल्य-वृद्धि द्वारा उपभोक्ताओं पर 
कर का विवर्तन कर देता है | टेलर ने इस स्थिति को चित्रित करते हुए लिखा है कि दूसरे वर्ग के 
करों (उत्पत्ति की मात्रा के आधार पर लगाए जाने वाले कर) को साधारणत आगे की ओर विवर्तित 
किया जा सकता है क्योकि सीमान्त लागत की एक ही दर से सम्पूर्ण तालिका में वृद्धि हो जाती है 
जिससे सीमान्त लागत और सीमान्त लाभ में नया सन्तुलन स्थापित होता है और नया मूल्य तथा नई 
मात्रा का स्तर भी निर्धारित हो जाता है। रेखाचित्र द्वारा इसे आगे स्पष्ट किया जा रहा है- 

इस चित्र मे करारोपण से पूर्व (९ सीमान्त लागत वक्र रेखा है । यह सीमान्त लाम की वक्र रेखा 
को 7 बिन्दु पर काटती है और मूल्य 08 है | करारोपण के बाद सीमान्त लागत वक्र रेखा उठकर 
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कट हो जाती है | यह सीमान्त लाभ वक्र को श 
बिन्दु पर काटता है | मूल्य बढ कर 09 हो जाता 
है | उत्पत्ति की मात्रा #6 से कम होकर &5 रह 
जाती है । यद्यपि कर #४& के बराबर लगाया गया है 
लेकिन उपमोक्ता पर केवल ॥॥8 कर-भार ही पड़ता है 
और शेष कर-भार एकाधिकारी को वहम करना पड़ेगा । 
उपरोक्त सन्दर्भ मे यह स्मरणीय है कि एकाधिकारी कर 
का कितना भार उपभोक्ताओं पर डाल सकेगा, यह दो 
बातों पर निर्मर है--0) वस्तु की मॉग और पूर्ति की 
लोच, एवं (0) उत्पत्ति के नियम | 
कर-भार का विवर्तन इस पर निर्भर करेगा कि 
एकाधिकारी उत्पादन पर कौन-सा उत्पत्ति नियम लागू है | यदि वस्तु का उत्पादन बउते हुए प्रतिफलो 
का नियम (9७ 0 [॥6९35॥8 ७) के अनुसार हो रहा है दो करारोपण द्वारा मूल्य वृद्धि होगी 
जिससे दस्तु की माँग कम हो जाने से उत्पादन गिर जाएगा । उत्पादन गिर जाने से वस्तु की उत्पादन 
लागत बढ़ेगी । इस प्रकार वरतु का भूल्य कर राशि से अधिक बढ़ जाएगा और इस स्थिति में 
एकाधिकारी अपने कुल लाभ को अधिकतम बनाए रखने के लिए कर-भार स्वयं वहन करेगा | यदि 
उत्पादन ड्वास प्रतिफल नियम ([39 ए 0॥ग्राधरओणड रण) के अनुत्तार हो रहा है और वस्तु की 
मात्रा के अनुसार कर लगाया गया है तो एकापिकार पूर्ण अथवा आशिक कर-भार का उपमोक्ताओं पर 
दिवर्तन कर सकेगा | यदि उत्पादन समता नियम (39 ० एजआाउप्मा: सटाण्या) के अन्तर्गत हो रहा है 
तो ऐसी दशा में कर-भार एकाधिकारी एव उपभोक्ता के मध्य बैंट जाएगा अर्थात्‌ थोड़ा-धोडा कर-भार 
दोनों ही वहन करेंगे। 
स्पष्ट है कि एकाधिकार की दशाओं में उत्पादन होने पर कर-विवर्तन हो सकेगा अन्यथा नहीं, यह 
करारोषण की दर, करारोपित वस्तु की माँग, पूर्ति की लोच. उत्पत्ति के नियमों के अन्तर्गत होने बाले 
उत्पादन की दशाओं आदि पर निर्मर करता है | परन्तु एकाधिकार की स्थिति में प्रो. जे के. मेहता ने 
लिखा है, "मूल्य अप्रभावित रहता है और कर-भार पूर्ण रूप से वस्तु कै विक्रेता पर पड़ता है. जिस 
पर यह कर लगाया जाता है ।" 
एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशा में कर-विवर्तन 
(80॥78 ए 3 "४७5 एग्रऐश 'चैं॥009ण०७॥८ (०ए्रएशा॥०/) 
एकाधिकारी प्रतियोगिता वह स्थिति है जब कुछ व्यावसायिक सस्थाद एक ही वस्तु का निर्माण 
करते हैं और उनमें परस्पर प्रतिस्पर्द्धा रहती है । इस प्रकार न तो पूर्ण एकाधिकार होता है, न पूर्ण 
॥ उदाहरण के लिए, वनस्पति घी, डालडा, रथ, पनघट, अकुर नटराण आदि कुछ 
उत्पादक द्वारा निर्मित हैं | यद्यपि प्रत्येक उत्पादक कौ अपनी स्वतन्त्र उत्पादक"नीति है और वह 
अपने दृष्ठिकोण से वस्तु की किस्म तथा कीपत रखता है, किन्तु वे एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं, 
क्योंकि इन उत्पादकों को आशिक एकाघिकार होते हुए भी परस्पर प्रतियोगिता का सामना करना 
_कता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में कर-भार का विवर्तेन एकाधिकारी अथवा पूर्ण प्रतियोगिता की 
अधिक अनिश्चित रहता है [ 
को प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर-भार अनेक बातों पर निर्मर करता है, जो सक्षेप में इस 





प्रकार 

(0) साथान्यत. एकाधिकारी प्रतिपोगिता के अन्तर्गत कर-मार का विवर्तन वस्तु की भाग और पूर्ति 

लोध की सापेक्षिक शक्ति पर निर्मर फरता है। इस पर कुछ अन्य बातें जैसे--कर की प्रकृति, 
यात्रा, स्वरूप आदि का भी महत्तद होता है। 

(४) एकाधिकारिक प्रतियोगिताओं की दशाओं मे यदि व्यादसायिक सस्थान या फर्मों पर एकमुश्त 

कर डाल दिया जाए अर्थात्‌ बिना किसी आधार के एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाए तो इससे 
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उत्पादकों के सीमान्त उत्पादन व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी और इसलिए न तो वे उत्पादन ही कम 
करेंगे और न मूल्य ही बढाएँगे, लेकिन यह प्रभाव अवश्य पड़ सकता है कि फर्मो के पारस्परिक सम्बन्ध 
का प्रभाव रहे | फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध में कई सम्मावनाएँ उत्पन्न हो सकती है । प्रथम, ऐसा हो 
सकता है कि कुछ उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकल जाएँ और द्वितीय यह कि वे सभी मिलकर 
कर-भार को टालने के लिए वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दे और इस प्रकार कर-विवर्तन को सम्मव बना 
कर-विवर्तन में वे कहाँ तक सफल हो सकेंगे यह इस पर निर्मर होगा कि वस्तु की मॉग की लोच कैसी 
है ? जहाँ तक पहली सम्मावना की बात है (अर्थात्‌ कुछ उत्पादकों द्वारा उत्पादन छोड़े जाने का प्रश्न 
है) जो उत्पादक बाहर चले जाएँगे, उनके ग्राहक अपनी दस्तुएँ दूसरे उत्पादकों से खरीदेगे | परिणाम 
यह होगा कि कुछ फर्मों या उत्पादको की वस्तुओं की मॉग अन्य फर्मों की अपेक्षा बढ जाएगी और वे 
अपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके कर का कुछ भार क्रेताओं पर डालने में सफल हो जाएंगे | 
(77) यदि एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में कर उत्पादन की मात्रा के आधार पर लगाया 
जाता है त्तो वस्तु का उत्पादन व्यय बढ जाएगा जैसा कि एकाधिकारी उत्पादन की अवस्था में होता है। 
इस स्थिति में प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके कर-विवर्तन करने मे कहाँ तक 
सफल हो सकेगा, यह मुख्यत तीन तथ्यों पर निर्मर करता है- 
(क) वस्तु की मॉग तथा पूर्ति की लोच का अनुपात, 
(ख) विभिन्न फर्मों या उत्पादकों के मूल्य सम्बन्ध, तथा 
(ग) कुछ उत्पादकों के उत्पादन-दक्षेत्र से हट जाने पर शेष उत्पादकों की बढती हुई वस्तुओं 
की माँग । 
जहाँ तक प्रथम बिन्दु का तथा वस्तु की पूर्ति की लोच के अनुपात का सम्बन्ध है, इसका विवेचन 
हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में भली प्रकार कर चुके है। 
दूसरे बिन्दु के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में वस्तु 
के रूप और मूल्य में मिन्नता पाई जाती है | भिन्न-भिन्न उत्पादक एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न व्यापारिक 
चिह्नों (790० ?/(॥:5) के अन्तर्गत बेचते है और यह भी सम्मव है कि वे इसके लिए अलग-अलग मूल्य 
निर्धारित करें | स्वामाविक है कि इस अवस्था में (अर्थात्‌ मिन्न-मिन्र व्यापारिक चिह्न की स्थिति में) विभिन्न 
उत्पादकों की वस्तुओं में भेद उत्पन्न हो जाता है और वे अलग-अलग युण वाली समझी जाती हैं (चाहे वे 
वस्तुएँ एक-सी ही क्‍यों न हों) । अब यदि अलग-अलग उत्पादक अपनी-अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा 
देते हैं जैसा कि लोगो की प्रवृत्ति होती है, वे अधिक मूल्य वाले उत्पादकों से वस्तु खरीदना बन्द करके 
उन उत्पादकों से वस्तु खरीदने लगते हैं जिनका मूल्य अपेक्षाकृत कम है । 
यहाँ दो परिस्थितियों उत्पन्न हो सकती है---एक यह कि विभिन्न उत्पादक या फर्में कर की राशि 
के अनुपात में वस्तु के मूल्य मे वृद्धि करे और दूसरे यह कि जिन उत्पादकों ने पहले वस्तुओं के मूल्य 
दूसरों की अपेक्षा कम निश्चित किए थे, वे मूल्य बढा दें और जिन उत्पादकों के पहले वस्तुओं के मूल्य 
अधिक थे वे मॉग कम होने के भय से वस्तु के मूल्य में वृद्धि न करे | पहली स्थिति में यदि मूल्य कर 
की मात्रा के अनुपात में बढाये जाते हैं तो स्थिति पहले के समान बनी रहेगी और उसमें कोई अन्तर नहीं 
आएगा । इसका कारण यह है कि विभिन्न उत्पादकों के मूल्यों में उतना ही अन्तर रहेगा जितना 
मूल्य-वृद्धि से पूर्व था | अत्त. जो ग्राहक जहाँ से वस्तु खरीदते थे, वे वहीं से खरीदते रहेंगे लेकिन यह 
सम्भव है कि यदि बाजार में बेचने के लिए स्थानापन्न दस्तुएँ उपलब्ध हो तो उत्पादकों की वस्तुओं की 
मौंग कम हो जाएगी और उत्पादक यह जानते हुए कर-भार स्वय ही सहन कर लें कि उनकी वस्तु की 
मौंग मूल्य बढने पर घट जाएगी । दूसरी स्थिति में यह हो सकता है कि जो ग्राहक केवल सस्ती वस्तु 
खरीदना (स्थानापत्र वस्तुएँ उन्हें मिल रही हों तो वे या तो उस वस्तु को खरीदना) पसन्द करते हों और 
अन्य स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग करने लगेंगे लेकिन जो लोग मूल्यों की अधिक परवाह न करते हुए वस्तु 
के गुणों पर ध्यान देते हैं, वे अपने-अपने उत्पादकों से वस्तुएँ पूर्ववत्‌ खरीदते रहेंगे | ऐसी स्थिति में 
उत्पादक अपना कर-भार केवल उन्हीं ग्राहकों पर टालने में सफल हो जाएँगे जो मूल्य से प्रभावित नहीं 
होते लेकिन फिर भी वस्तु की माँग घट जाने से उत्पादकों को कर का कुछ भार स्वय अवश्य ही वहन 


एकाबिकार और पर ग्रतिकोरिता में कच्रफ्त ॥4 


करना पड़ेगा | इसके विपरीत जिन उत्पादकों ने अपने मूल्यो में कोई वृद्धि नहीं की है जिनकी वस्तुओं 
का मूल्य पहले से अधिक रहा है वे इस कर-भार को क्रेताओं पर विवर्तित नहीं कर सकेगे और 
कर-भार उन्हें स्दय ही वहन करना पडेगा | यह भी सम्भव है कि कुछ उत्पादक उत्पादन-क्षेत्र से ही दूर 
चल्ले जाएँ अर्थात्‌ अपनी वस्तु का उत्पादन ही बन्द कर दे । 

यदि वस्तुओं के विक्रय पर कर लगाए जाएँ तो उत्तकें कर-भार का निर्णय सरलत्तापूर्वक नहीं 
किया जा सकता क्योकि इस दशा मे कश्-विवर्तन वरतु की माँग की लोच पर निर्मर रहता है | सम्मवत्त 
उन वस्तुओं पर विक्रेता कर-भार विवर्त्तित कर सकते हैं जिनकी माँग लोचदार है किन्तु करारोपित वस्तु 
की मांग लोचदार है तो मूल्य बढाकर कर-मार दिवर्तित करना विक्रेता के स्वय के हित्त में नहीं होगा 
और कर-मार वह स्वय दहन करेगा | इस प्रकार एकाघिकारिक प्रतियोगिया के अन्तर्गत बिक्री-कर का 
विवर्तन उस वस्तु की भांग की लोच पर निर्मर करेगा । 

साराश रूप मे हय कह सकते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण प्रतियोगिता तथा 
एकाधिकारी स्थिति की भाँति कर-मार का निर्णय माँग और पूर्ति की लोच की सापेक्षिक शक्ति के 
अनुपात पर निर्भर रहता है. अन्तर केवल इतना है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति मे कर-भार 
का विवर्तन निश्चित्त नहीं किया जा सकता है क्योकि उत्पादको की उत्पादन नीति और पूल्य नीति 
एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है । कर का स्वभाव मात्रा और रौति भी कर-मार विवर्तन को 
प्रमावित करती है | 
संयुक्त पूर्ति तथा माँग का कर भार से सम्बन्ध 

कुछ बस्तुएँ ऐसी होती है जिनकी मॉग और पूर्ति संयुक्त होती है । एक वस्तु का उत्पादन करने 
में जब दूसरी वस्तु का उत्पादन आवश्यक कप से होना होता है जैसे--रूई के साथ बिनौला तो उसे 
सपुक्त पूर्ति कहा जाता है और यदि इनमें से किसी वस्तु पर करारौपण होता है तो उसका विवर्तन 
दूसरी पस्तु के मूल्य में कर दिया जाता है | उदाहरणार्थ यदि रूईं पर करारोपण किया जाता है तो 
किसान रूई का भूल्य बढाकर तो कर का विवर्तन नहीं कर पाता लेकिन वह बिनौले का मूल्य बढाकर 
कर-भार सरलता से उपभोक्ता पर टाल देता है। 

सयुकत पूर्ति की माँति जब एक वस्तु की मॉग के साथ दूसरी वस्तु की मौग बढती है तो उसे 
सपुकत मय कहा जाता है उैसे--पैन के साथ स्याही की माँग | जब सपुक्त मॉग की किसी वस्तु पर 
कर लगाया ज़ात्ता है तो एक वस्तु पर लगे कर को विक्रेता द्वारा दूसरी वस्तु के मूल्य में विवर्तित कर 
दिया जाता है । उदाहरणार्थ यदि पैन पर कर लगा दिया जाता है तो विक्रेता उसका विवर्तन स्थाही का 
मूल्य बदाकर कर सकता है। 
भूमि पर लगाए गए कर का भार 

भूमि पर कर के कई रूप होते हैं। इन करो के भार का अध्ययन करते समय इन सभी का ध्यान 
रखना पड़ता है | यदि भूमि पर कर आर्थिक लगान के आधार पर लगाया जाता है हो इसका मार 
भू-स्वामियों पर ही पडता है क्योकि यह कर आर्थिक लगान में से दिया जाता है और आर्थिक लगान 
उत्पादन व्यय निकाल कर बचता है । चूँकि लगान भूमिपति से मिलता है इसलिए कर भी वहीं देता है | 
किसान को खेती मे फ्गमान्य लाभ (४०7४ 97000) के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता अत वह भूमि 
पर कर के भार को सहने के लिए कभी तैयार नहीं होता लेकिन यदि भूमिषति पूरा लगान नहीं ले रहा है 
तो लगान को कर के अनुपात से बढ़ाकर कर का भार काश्तकार पर डाला जा सकता है। 

यदि भूमि पर कर किसी फसल विशेष (जैसे--गेहूँ की फसल) के अनुसार लगाया जाता है तो 
यह कर-भार इस फसल (अथांत्‌ गेहूँ) के उपमोक्ताओं पर डाला जा सकता है। इसका कीरण यहे है 
कि यदि गेहूँ के उपभोक्ता कर-भार वहन करने के लिए तैयार नहीं होगे तो किसान भूमि पर कोई अन्य 
फसत्र दोना आरम्भ कर देगे | यहाँ यह मान्यज्ञा स्वीकार की गई है कि इस दूसरी फसल के उत्पन्न 
करने पर भूमि पर कोई कर नहीं है| इस प्रकार गेहूँ कौ पूर्ति कम हो जाएगी जिससे गेहें का मूल्य बढ़ 
जाएगा और इस सूल्य वृद्धि द्वारा किसान मूमि-कर के आभार को उपभोक्ताओं यर डालने में सफल हो 
जाएगा | यह स्परणीय है कि इस प्रकार के कर-विवर्तन पर अनेक तत्त्वों का प्रमाव पड स्त्ता है | 
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(क) यदि गेहूँ की माँग बेलोचदार है तो कर का विवर्तन सरलतापूर्वक हो सकेगा और यदि गेहूँ 
की पूर्ति बेलोचदार है तो कर का विवर्तन सम्भव नहीं होगा । 

(ख) यदि किसान कर-विवर्तन में असफल रहने से गेहूँ का उत्पादन बन्द करने का निश्चय करे 
तो उसके सामने यह प्रश्न उठेगा कि वह इसके स्थान पर अन्य कौन-सी फसल बोए ? उसे यह सोचना 
पड़ जाएगा कि यह दूसरी फसल उसकी भूमि में पैदा हो सकेगी या नहीं ? फसल कितनी मात्रा में पैदा 
होगी और उसका बाजार मे क्‍या मूल्य होगा ? यदि दूसरी फसल कम मात्रा मे अथवा बहुत कम मूल्य 
की उत्पन्न होती है तो किसान उसे बोना पसन्द नहीं करेगा | वह इस दाम में पहली फसल को ही 
बोएगा और कर-भार स्वय ही सहना ठीक समझेगा लेकिन चूँकि कृषि से कोई बचत या आधिक्य 
(5०0७) प्राप्त नहीं होता अत वह कर-भार सहन नहीं करना चाहेगा और सम्मवत कृषि कार्य ही 
बन्द कर देगा और अन्तत वह भूमि-कर भू-स्वामियों को ही सहन करने के लिए बाघ्य कर देगा | 

(ग) यदि कर भूमि की उपज की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है तो कर-भार का विवर्तन वस्तु 
की माँग की लोच के अनुसार होगा | करारोपण से वस्तु का मूल्य बढ जएगा अत यदि वस्तु की माँग 
बेलोधचदार है तो कर-भार भूमिपति पर पड़ेगा | 

जो कर भूमि-पूँजी पर लगाया जाता है तो उसका विवर्तन सामान्यत हो जाता है | इसका कारण 
यह है कि यदि भूमिपति भूमि-सुधार के लिए पूँजी लगायेया तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाएगी और 
भूमिपति काश्तकार को यह कर देने के लिए बाध्य कर सकेगा । 
आयात और निर्यात करो का भार 

किसी देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर लगे कर को निर्यात कर और देश में आने वाली 
वस्तुओं पर लगे कर को आयात कर कहा जाता है | इन करो के भार की समस्या यह है कि इन करों 
का भार किस-किस देश पर और कितना-कितना पडता है | 

() आयात॑ कर--साघारणत जद्द कोई वस्तु आयात की जाती है तो आयातकर्त्ता आयात-कर 
वस्तु के मूल्य मे जोड देता है और वह कर-भार उपभोक्ताओं को विवर्तित कर देता है लेकिन इस 
कर-भार के विवर्तन में दस्तु की मॉग और पूर्ति की लोच का बहुत अधिक महत्त्व है । यदि आयातकर्त्ता 
देश के लिए आयात की गई वस्तु की मॉग बेलोचदार है अर्थात्‌ आयातकर्त्ता देश के लिये वह वस्तु 
उपलब्ध महीं है या इस उस्तु की मॉग अन्य देशो मे भी बहुत अधिक है तो ऐसी अवस्था में उस वस्तु 
पर लगे आयात-कर के भार को आयातकर्त्ता देश अथवा उस देश के उपमोक्‍्ताओं को वहन करना 
पड़ेगा | इसके विपरीत यदि आयातकर्त्ता देश के लिए वस्तु की माँग लोचदार है अथवा देशवासियों की 
मौँंग बहुत कम है अथवा निर्यातकर्त्ता देश के लिए वस्तु (अर्थात्‌ निर्यात) बेलोचदार है या निर्यातकर्त्ता देश 
उस वस्तु को अन्य देशों में बेच नहीं पा रहा है तो इन स्थितियो मे आयात-कर का भार उत्पादक एवं 
निर्यातकर्त्ता देश को ही वहन करना पडेगा किन्तु यह स्थिति बहुत कम पाई जाती है अधिकाश 
मामलों में आयात-कर उपभोक्ताओं को ही सहना पड़ता है | यदि माँग के बेलोचदार होने के साथ-साथ 
पूर्ति लोचदार होती है यानी अन्य बाजारो से मॉग की पूर्ति की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में कर का 

कुछ भार निर्यातक देश और आयात देश के बीच बैंट सकता है । 

60 निर्यात कर--प्राय निर्यात-कर का भार निर्यातकर्त्ता को वहन करना पडता है | इसके 
कई कारण हो सकते है जैसे--(क) निर्यातकर्त्ता मूल्य बढाकर कर-भार को आयातकर्त्ता देश पर नहीं 
ढकेल पाता क्योकि विदेशों में वस्तु का मूल्य प्राय निश्चित रहता है तथा कोई एक निर्यातकर्त्ता इस 
मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता (ख) आयातकर्त्ता देश में यदि वस्तु का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन 
होता है तो निर्यातकर्ता देश अपनी वस्तु के मूल्य मे वृद्धि करके विदेशों पर कर-भार डालने में 
सफल नहीं हो सकता तथा (ग) आयातकर्त्ता देश मे यदि वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध हो तो 
यह स्वाभाविक ही है कि दस्तु के मूल्य मे वृद्धि होते ही उसकी मॉग घट जाएगी | इसके विपरीत 
यदि निर्यातकर्त्ता देश कच्ची सामग्री जैसी चीजों का निर्यात कर रहा है जिनकी विदेशों में माँग 
बैलोचदार है, या आयातकर्त्ता देश में जिनकी स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हैं या जिनकी पूर्ति करने 
के लिए निर्यातकर्त्ता देश एकाधिकारी स्थिति मे हो तो यह सम्मावना रहती है कि निर्यातकर्त्ता देश 
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कर का भार बहुत कुछ आयात्तकर्ता पर डालने में सफल हो जाएगा किन्तु व्यवहार में यह स्थिति भी 
बहुत कमर पाई जाती है फलत, अधिकांश उदाहरणों में निर्यात-करों का भार निर्यातकर्त्ताओं को ही 
सहना पड़ता है | 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि “आयात-कर अथवा निर्यात-कर का भार दो व्यापारिक देशों के 
मध्य उनकी किसी वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता के प्रत्यक्ष अनुपात में उनकी गस्तु की माँग की लोच 
के उल्टे अनुपात मे वितरित होता है |” 


आय-कर का करापात् 
(एलंठलाएल त॑ ॥000ा6 "0 

आय-कर एक प्रत्यक्ष कर है | इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इस प्रत्यक्ष कर का भार 
दिवर्तित नहीं किया जा सकता । कराघाव और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं किन्तु इससे समी 
अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आय-कर का भार विवर्तित किया जय 
भ्रकता है | इसके अध्यपन से पहले आय-कर के स्वरूप की जानकारी आवश्यक है। इस कर में पेंशन, 
वैतन, मजदूरी, व्यावसायिक आय आदि सम्मिलित होती है| मारत मे आय-कर के कई रूप विद्यमान 

“कर, अधि-कर, लाम-कर, अधिलाम-कर, पूँजीगढ़ लाम-कर, कृषि आय-कर आदि | 

सर्वप्रथम हम डॉल्टन के आय-कर के कर-भार विवर्तन सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करेंगे | 
डॉल्टन के अनुसार “अब में आय पर कर-सत्राप (कर-भार) पर विचार करूँगा | किसी कर के राताप॑ 

सिद्धान्त में सामान्यतया यह लक्षण बुनियादी महत्त्व रखता है, क्योंकि साधनों को कर-ौक्षेत्र से कर- 
क्षेत्र में पलटा ले जाने से ऐसे कर से सताप का विदर्तन नहीं किया जा सकता । चूंकि कर सामान्य है, 
इसलिए कर-मुक्त क्षेत्र होता ही नहीं ।“ अधिकारा अर्थशास्त्री इस मत से सहमत है कि आय-कर का 
सताप्र (मार) आय पाने वाले पर होता है, जिसे 'आय-कर चुकाने पाले' की सज्ञा दी जाती है | बार-बार 
उद्धरित किए जाने वाले एक वक्तव्य के शब्दों गे यह सिद्धान्त करीब-करीब पूरे क्षेत्र के लिए सही 
चतरता है तथा सभी काल के लिए सही है और अगर इसके कोई अपवाद है तो वे स्थानीय तथा स्थायी 
होने के नाते इसे अम्रान्य बनाने को यधेष्ठ कारण नहीं है । ्‌हुत से व्यावसायियों का यह विश्वास है कि 
डैन पर लगाया गया आय-कर बढ़े हुए मूल्यों द्वारा उनके माल के क्रेताओं पर टाला जा सकता है, कुछ 
अपवादों को छोड़कर यह ठीक नहीं है | हालाँकि अर्थशास्त्री इस पर सहमत हैं कि सामान्य तौर से 
ाय-कर का दिदर्तन नहीं हो सकता फिर अल्पकाल में यह बिल्कुल सम्गव नहीं है, किन्तु अक्सर इस 

निष्कर्ष पर पहुँचने दाले त्कों में मतमेद मिलता है अत निम्नलिखित तर्क निर्णायक प्रतीत होते हैं-... 
पहला, जौ व्यादसायी इसके विपरीत घत का खण्डन करते हैं उनके उत्तर में कहा जा सकता है 
आय-कर कच्चे माल पर कर या तैयार माल पर कर के समान नहीं होता और न स्थानिक दरों की 
मॉति होता है, जिसे राधा 'ऊपरी खर्थ माना जा सके और जो 'उत्पादन-प्यय' में शामिल हो सके | 
जहां तक व्यावसायिक आयों का सम्बन्ध है, आय-कर केवल लागों पर लगा कर होता है | यदि अतिरेक 
नहीं है हो आय-कर प्री नहीं लगेगा ) आय-कर उत्पादन की लागत नहीं है, बल्कि व्यावसाय में 
सफलता की लागत है। ज़हों तक दूसरे प्रकार की आयों और विशेषकर परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली 

फैथाई आयो का सम्बन्ध है, व्यावसाथी लोग अपने आय-कर को टाल सकते हैं। 

'दूक्वरा, कुछ व्यवसायी यह सोच सकते हैं कि आप-कर सहित वे अपने सारे कर दास्‍्तव में अपने 
भाल के विक्रय मूल्य में मिला लेते है, लेकिन यह भ्रम है । पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता के पास बाजार 
'प में कोई फेरबदल करने की शक्ति नहीं होती, पूर्ण एकाधिकार में उसकी शक्ति असीम होती है. 
अपूर्ण अथदा आशिक एकाधिकार में उसे कुछ शक्ति रहत्ती है। इन तीनों स्थितियों में, यह 
ध्यान में रखते हुए कि उस्ते क्या अवसर सुलम हो सकते हैं, जो मूल्य उसे अधिकतम लाभ दे सकता है, 
उम्का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता कि यह आय-कर चुकाता है या नहीं या कितना चुकाता है | 

तीसरा, यह कारण पिछले दोनों तकों का आध्यार है | इस सिद्धान्त का यह सबल तर्क है कि 
आय कर के भार को टाला जाना समप्तव नहीं है ! जिन साधनों पर सामान्य आव-कर लगा होता है 
उसकी पूर्ति की ज्ञोच कम से कम अल्पकाल में नगण्य होती है। साधनों का एक उपयोग से दूसरे 
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उपयोग में दिग्परिवर्तन अगर पहले लामप्रद नहीं था तो अब आय-कर लामप्रद नहीं होगा और ऐसे 
दिग्परिवर्तनों की सम्मावना कुछ विशिष्ट प्रकार के साधनों की पूर्ति को दूसरी स्थितियों में लोचदार बना 
देती है | पूर्ति की यह बेलोच प्रवृत्ति जिसकी अल्पकाल में उपस्थिति करीब-करीब पक्की होती है 
कभी-कभी लम्बे समय में भी निश्चित रह सकती है, विशेषकर अगर प्रयास और त्याग के रूप में उनकी 
आय की माँग की लोच भी जो उन साधनों की पूर्ति करते हैं अत्यधिक ब्रेलोचदार होती है | यह मानने 
के पर्याप्त कारण हैं कि अक्सर स्थिति यही होती है ॥ 

इसी मान्यता के आघार पर साधनों की पूर्ति लम्बे समय में अपेक्षाकृत लोचदार होती है | इस मत 
के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि लम्बे समय में कभी-कभी आय-कर के भार के कुछ भाग 
का विवर्तन किया जा सकता है | कुछ स्थितियों में यह मान्यता उचित हो सकती । इसकी पुष्टि का अर्थ 
यह है कि अल्पकाल में आय-कर के भार का आय पाने दालों द्वारा विवर्तन नहीं किया जा सकता इससे 
तात्पर्य यह इन्कार करना नहीं है कि आय-कर के प्रमावों में काल, बचत और विनियोग के मार्ग में 
रुकावट डालना शामिल हो सकता है । 

डॉल्टन के उक्त विचार से प्रकट है कि अन्य करों की भाँति आय-कर का वस्तु लागत अथवा 
विक्रय-मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता है न इससे साधनों की गतिशीलता पर कोई प्रमाव पड़ता है 
अत ॒कर का भार विवर्तित नहीं किया जा सकता है ) इस विचार को झ्ही मान लें तो इसका अर्थ यह 
होगा कि आय की मॉग अथवा आय प्राप्त करने के साधनों की पूर्ति पूर्ण रूप से बेलोचदार है लेकिन 
व्यवहार में सदैद ऐसा नहीं होता । आय क्रय-विक्रय की जाती है । वस्तुओं की भाँति आय के 
क्रय-विक्रय के लिए क्रेत्ता-विक्रेताओं के मध्य विनिमय सम्बन्ध स्थापित होते हैं अत आय-कर का भार 
भी विवर्तित किया जा सकता है | डॉल्टन ने आय के किराया तत्त्व (२७७६ 8|श॥०॥) पर विचार नहीं 
किया है । किराया तत्व का आशय आय के उस अत्ििरेक से है जो सम्भावित लागत के ऊपर प्राप्त होती 
है | यदि ध्यान से देखें तो बहुत-सी आय थोड़ा-बहुत किराया तत्त्व रखती है इसलिए आनुपातिक तथा 
निश्चित भात्रा के कर विवर्तित नहीं किए जा सकते लेकिन जब कर किराया तत्त्व से ऊपर पहुँच जाता 
है तो यह प्रयत्नो में कमी होगी। यही स्थिति आय पर लगाए जाने वाले करो की है जो तेजी से किराया 
तत्त्व की भौति प्रगतिशील है | उस स्थिति मे यह सम्भव है कि करदाता अपने प्रयासों को कम कर 
अधिक आनन्द उठाएँ | बहुत-सी वस्तुओं में किराया तत्त्व न्यून होता है और इसलिए उन वस्तुओं की 
आय पर कर-विवर्तन हो जाता है। 

आय-कर का अध्ययन करने के लिए यह उचित होगा कि इसे दो भागों मे विभकत कर इसकी 
विवेचन किया जाये-.. 

(क) वैयक्तिक शुद्ध आय पर कर--देतन मजदूरी पेंशच आदि पर जो कर लगाया जाता है 
वह प्राय विवर्तित नहीं हो सकता है क्योकि उत्पादक मजदूर को मजदूरी या वेतन उसकी सीमान्त 
उत्पादकता के अनुसार देता है। जब व्यक्ति को अपनी मजदूरी अथवा वेतन पर आय-कर देना पडता है 
तो इससे उसकी सौदा-शक्ति (88भागा् 70४८) में कोई वृद्धि नहीं होती । दूसरे शब्दों में वह 
करारौपण के बाद भी उत्पादक के लिए पहल॑ स॑ अधिक वृद्धि उपयोगी नहीं हो जाती वरन्‌ पहले जैर्सा 
ही उपयोगी रहती है | परिणामत कर लग जाने के बाद भी उत्पादक उसे अधिक मजदूरी नहीं देता है 
और कर-भार मजदूरी को स्वय वहन करना पडता है लेकिन यदि मजदूरी सीमान्त उत्पादन से कम दी 
जा रही है तो श्रमिक कर-भार स्वामी पर डाल सकते है और मजदूरी बढवाने के प्रयास मे सफल हो 
सकते हैं। 

(ख) व्यावसायिक आय पर कर-..इस कर भार के सम्बन्ध में दो विचार मिलते हैं | व्यावसायी 
वर्ग का मत है कि मूल्यों में वृद्धि कर आय-कर का भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है जबकि 
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि व्यावसायिक आय पर लगे कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
कर का भार वस्तुओं के मूल्यों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । अब हमे देखना है कि इन दोनों में 
से कौन-सा मत उपयुक्त है | साधारणत व्यावसायी ऐसी स्थिति मे नहीं होता कि वह मूल्य बढाकर 
अपने आय-कर का विवर्तन कर सके | इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मे वस्तु का 
मूल्य भौंग और पूर्ति के सन्तुलन से निर्धारित होता है तथा उत्पादक को अपनी वस्तु प्रचलित बाजार 
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मूल्य पर ही बेधनी पड़ती है जिस पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं होता यौर इसका निर्धारण ऐसे तथ्यों 
डर होता है जो उत्तके नियन्त्रण से दूर होते हैं। इस दशा! मे यदि व्यावसायी आय-कर देने के कारण 
कु के यूल्य में वृद्धि करता हैं तो उसके ग्राहक दूद जाने का खतरा बना रहता है। ग्राहक टूट जाने से 
कर-विवर्तन के बाद उसकी जो कुछ भी शुद्ध आय बचेगी वह कर विवर्तन से पहले की तुलना मे 
निश्चित रुप से कम होगी अत स्पष्ट है कि आय कर के कारण व्यावसायी चूँकि वस्तुओं का मूत्य बढाने 
मे सफल नहीं होता इसलिए कर भार कौ स्वय सहता है । दूसरे शब्दों मे दह आय कर न तो वस्तु की 
सैमान्त लागत को ही प्रभावित कर पाता हैं और न ही वस्तु की पूर्ति को ही सीमित करता है इसलिए 
रत विवर्तन नहीं हो पाता । पूर्ण प्रतियोगिता की भौति एकाधिकार की दशा मे व्यवसायी आय कर को 
लगे में सफ़ल नहीं होता क्योकि एकाधिकारी उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा और मूल्य का 
पस प्रकार करते हैं क्ि उन्हें अधिकाबिक लाम प्राप्त हो ) यदि एकाधिकारी आय कर का विर्व्तन 

पर विर्तित करने के लिए उत्पादन की माज्ा कम और मूल्य मे वृद्धि करता है । इस नवीत 

में उसका वास्तविक एकाधिकारी लाभ रथ कणा000५ शणत्री पहले की अपेक्षा क्रम हो 
जाहपा। स्पष्ट है कि एकाधिकारी उत्पादन आय कर के भार को विवर्तित न करते हुए उसे स्थय ही 
इन करना पसन्द करेगा। इस्सैण्ड की काल्वेयन कमेटी ऑन गेशचल डेब्ट एण्ड टेक्सेशन (0099 
िकावा॥45 00 ५६४0७०७/ 960 छव "कण 927 का आय कर के सम्बन्ध मे यही विचार था कि 
अत पिवन नहीं किया जा सकता है । समिति का निष्कर्ष था कि यह आर्थिक तर्क (कि आय करो 
के विव्तन नहीं किया जा सकता) व्यावहारिक रूप मे राभी क्षेत्रों के लिए तथा समयो के लिए सत्य है। 


80328 कोई अप्रवाद हो भी तो वह केवल स्थानीय अथवा स्थायी हौमा और इसे अमान्य नहीं कर 
4; 


सम्पत्ति कर का करापात 
(॥॥0]00ठक्षारट ए॑ [३६5 क #५09९ 0) 
सामति कौ दो गुरुय श्रेणियों मे विभाजित कर सकते है... 
() प्रत्यक्ष रूप से उपभोग मे ली जाने वाली सम्पत्ति व 
(0) उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सम्पत्ति । 
(0 है दोनों प्रकार की सम्पतियों पर लगा कर भार अलग अलग रूप यें सहना पडता है । 
मैप कोई कर ऐसी सम्पत्ति पर लगाया जाता है जी उपभोग के काम मे लाई जाती है (जैसे---मकान 
जामुपण आदि) तो इसमें विनिमय की कोई प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होती णिएसे कीमतों के बढ़ने की 
नहीं रहती और कर विवर्तन (न्ताताव हाहु) आगे की और नहीं किया जा 
और हर भार सापत्ति के स्वागी को ही सहन करना पडता! है। कुछ दशाओं मे इसके पीछे की 
और अर्थात्‌ गरतिगाम विवर्तन (98८0ल्‍द0 50009) अवश्य हो जाता है | इस प्रकार का विवर्तन 
अस भ्मय होता है जबकि कर लगी वस्तु को खरीदा जाता है अर्थात्‌ सम्पत्ति को कम मूल्य पर 
ओर अविध्य में दिए जाने वाले कर की क्षतिपूर्ति कर ली जाती है ! राम्पत्ति कर को पीछे हे 
बताया लेने की इस प्रक्रिया को कर का पूँजीकरण (09]00॥5000॥ ए [90 कहते है । ब्यूहलर गे 
है कि ईूजीकर गे वार्षिक आप के पूँजीगत मूल्य की गणना होती है । इसे हम वार्षिक आय में 
प९ का धाग देकर मालूम कर लेते है | उदाहरण के लिए 5 प्रतिशत की दर 50 रुपये की 
प ला हो. लीग मूल्य 00 « ॥0 <]000 रुपये होगा या 000 रुपये की पूजी दर 
लिए वर्ष दर से 90 रुपये की वार्षिक आय प्रदान करेगी । पूँजीकरण को स्पष्ट करने के 
ए विगत उदाहरण उपयुक्त होगा__ 

छा मर किसी यकान से 50 रु प्रतिवर्ष किराया प्राप्त होता है । कर का पूजीकरण रादा 
फल सोज की दर पर होता है। अप ब्याज की दर 5 प्रतिशत है तब 5 प्रतिशत ब्याज की दर 
हो, किन का यूल्य (000 रू होगा। 'यदि सरकार मकान की आय पर 20 प्रतिशत कर लगाती है तब 
*. पान के खरीदने वाले की वास्तविक आय 40 रू अतिवर्ष हो जाएगी । तब 000 रु की पूँजी को 
पु 7 7 गा कि उसका विनियोग ऐसा हो कि प्रचलित 5 अतिशते ब्याज 
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की दर पर 50 रु प्रतिवर्ष आय प्राप्त हो जाए । यह व्यक्ति उक्‍त मकान को 000 रु में नही खरीदेगा 
क्योकि कर भुगतान के बाद उसकी वास्तविक शुद्ध आय केवल 40 रुपये की होगी और उसे अपने 
विनियोग पर प्रतिवर्ष 0 रु की हानि होगी | यही व्यक्ति इस मकान को उसी स्थिति मे खरीदने के 
लिए तैयार हो जाएगा जबकि विक्रेता उसका केवल वास्तविक मूल्य ही ले | उक्त मकान का 5 प्रतिशत 
ब्याज की दर पर वास्तविक मूल्य 40 रु प्रतिवर्ष आय (कर का भुगतान करने के बाद) के आधार पर 
800 रु है। अत क्रेता इस मकान को कैवल 800 रु मूल्य पर खरीदने कौ तैयार होगा । 

इसका अर्थ यह होगा कि क्रेत्त ने मकान की आय पर कर पूँजीकरण कर लिया है | यद्यपि क्रेत्ता 
को प्रतिवर्ष कर का भुगतान करना पडेगा परन्तु उसने समस्त भावी कर का भार आरम्भ में ही मकान 
कै क्रेता पर डाल दिया है क्योकि वह अपनी विनियोजित पूँजी पर 5 प्रतिशत ब्याज की दर से आय प्राप्त 
कर रहा है | इस त्तरह क्रेता के लिए यह मकान अन्य बाते समान रहने पर सदा ही कर-भार रहित 
रहेगा | उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कर का पूँजीकरण कर देने से करदाता कर-भार का अनुभव नहीं 
करता | 

कर का पूँजीकरण इतना सरल नहीं होता जितना समझा जाता है | इसके लिए कुछ शर्तों की 
आवश्यकता होती है जिन्हे पूजीकरण की शर्तें (0णाशाणा5$ जि पा (.४७9॥85ण 0 [88) कह 
सकते है | शर्तें प्रधानत इस प्रकार है-- 

] वह सम्पत्ति टिकाऊ होनी चाहिए और इसकी पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसको सरलतापूर्वक 
घटाया-बढाया नही जा सके । इस प्रकार मकान भूमि आदि पर कर का पूँजीकरण सम्भव है लेकिन 
दूध रोटी आदि पर नही | 

2 कर केवल एक वस्तु पर होना चाहिए | यदि कर सभी वस्तुओं पर समान दर से लगाया 
जाएगा तो कर का पूँजीकरण नही हो सकेगा क्योकि तब विनियोगकर्त्ताओं को सभी वस्तुओं से समान 
लाभ प्राप्त होगा | इसके विपरीत यदि एक ही वस्तु पर कर लगाया जाएगा तो इस वस्तु से अन्य वस्तुओं 
की तुलना में कम लाभ प्राप्त होगा और क्रेता इस वस्तु को तभी खरीदेगा जब इस पर कर-भार का 
पूँजीकरण हो गया हो | इससे स्पष्ट है कि जब किसी एक वस्तु पर करारोपण होता है और वस्तु का 
स्वामी इसे बंचना चाहता है तो इसका विक्रय तभी सम्भव होगा जब इस पर कर-भार का पूँजीकरण कर 
दिया जाएगा | 

3 कर दीर्घकाल के लिए लगाया ज्गए तभी कर का पूँजीकरण होया | यदि कर केवल अस्थायी 
रूप से अल्पकाल के लिए लगाया गया है तो सम्पत्ति का मालिक उसको बेचना नहीं चाहेगा और वह 
कर हटने के समय की »ताक्षा करेगा ताकि उचित मूल्य पर वह अपनी सम्पत्ति बेच सके । इसका कारण 
यह है कि वह सम्पत्ति को कर की उपस्थिति मे बेचेगा तो उसे सम्पत्ति का कम मूल्य प्राप्त होगा | अत 
वह सम्पत्ति का पूरा मूल्य पाने के लिए उसको तभी बेचेगा जब कर हटा दिया जाए । स्पष्ट है कि कर 
का पूँजीकरण केवल तभी होगा जब करारोपण दीर्घकाल के लिए किया गया हो | 

4 कर का यूँजीफरण' उ्ही कस्तुओं बर हो' सकता है जिनका बाजार से क्रव-विक्रय' होता है । 
मजदूरी पर कर का पूँजीकरण नही हो सकता क्योकि वस्तु की तरह मजदूरी को खरीदा-बेचा नहीं जा 
सकता । 

5 जिस वस्तु पर करारोपण किया जा रहा है उसका स्वामित्व शीघ्र बदलते रहना चाहिए । बेचने 
व खरीदने मे वस्तु का मूल्य कम होता रहे । इसी कारण सैलिगमैन ने भूमि कर मे पूँजीकरण का पक्ष 
लिया है। 

6 कर का पूँजीकरण उसी वस्तु का हो सकता है जिसका पूँजीगत मूल्य हो और वार्षिक आय 
प्राप्त होती हो । 

अब प्रश्न यह उठता है कि पूँजीगत कर-भार किस पर पडता है सम्पत्ति के क्रेता पर या विक्रेता 
पर ? इस पर लोगो की अलग अलग राय है | पूंजीगत कर का भार विक्रेताओं पर पडता है क्योंकि 
उनको मूल्य कम करना पडता है । डॉल्टन का विचार है कि दूँजीगत कर का भार क्रेता पर पडवा है 
क्योंकि कर हटने के बाद उसे लाभ प्राप्त होता है| 
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(0) जहाँ तक दूसरे प्रकार की सम्पत्ति अर्थात्‌ उत्पादन के काम मे आने वाली सम्पत्ति का प्रश्न 
है उसमें कर-भार का निर्धारण लगभग उसी तरीके से किया जाता है जिस प्रकार किसी व्यवसाथ पर 
एकमुश्त रकम के रूप में लगाने वाले कर-भार का निर्धारण होता है । ऐसा कर व्यवसाय की स्थायी 
उत्पादन लागत बन जाता है। ऐसे कर से व्यक्साय की सीमान्त लागत (१(्टञा8 (00%) में कोई वृद्धि 
नहीं होगी अत सम्पत्ति के मूल्य मे तब तक कोई बढोत्तरी नहीं होती जब तक कि उसकी पूर्ति कम न 
हो जाए अथवा उसकी मॉय बढ न जाए ! सम्पत्ति-कर में प्राय न तो माँग ही बढती है और न पूर्ति 
घटती है इसलिए कर का विवर्तन नहीं हो पाता । हॉ दीर्घकाल में यह हो सकता है कि सम्पत्ति के 
कुछ ऐसे रकमी जिन पर कर-भार बहुत अधिक पड रहा हो उत्पादन करना ही छोड़ दे । फलस्वरूप 
वस्तु की पूर्ति मे कमी आ जाए और कीमते बढ जाएँ और दिवर्तन सम्मव हो जाए | इसलिए यह कहा 
जा सकता है कि उत्पादन में काम आने वाली सम्पत्ति पर जो कर लगाया जाता है उसका आगे की ओर 
व्िवर्तन (६09भ0 झआाएिशए्र) अल्पकास मे तो कठिन होता है किन्तु दीर्घकाल में कुछ सीमा तक 
उसका विवर्तन अवश्य किया जा सकता है। 

व्यावसायिक लाभ पर लगे कर का करापात 
(एफ त्लतशाट९ ० ऐ चच९55 770॥ ।8४25) 

व्यावसायिक लाम पर लगे करों के विवर्तन का प्रश्न बडा विवादास्पद है | पहले यह घारणा थी 
कि करो का विवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन आज अधिकाशत यह विश्वास किया जाता है कि 
इन करो के भार का विवर्तन सम्मव है | 

व्यावसायिक लाभो पर जो कर लगाए जाते हैं वे तीन प्रकार के होते है--- 

(क) साझेदारी और कम्प, ऐ' की आय पर कर 

(ख) सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों की आय पर कर तथा 

(ग) अत्यधिक लाभों पर कर । 

सैद्धान्तिक रूप में व्यावसायिक करो का विवर्तन नहीं हो सकता उदाहरणार्थ-ल्ञामकर | ये कर 
शुद्ध लाभों पर लगाए जाते हैं अर्थात्‌ श्रम पूँजी सगठन भूमि आदि पर होने वाले व्ययों को निकालने के 
बाद जो वास्तविक लाभ बचा रहता है उस पर ये कर लगाए जाते हैं । इन करों का व्यक्तिगत 
विनियोगो पर बुरा प्रभाव नहीं पडता । इसके अतिरिक्त इन करो को लगाते समय विभिन्न व्यवसायो में 
भेद नहीं किया जाता । जिन व्यावसायिक इकाइयों मे केवल सामान्य ₹् हो रहा है उन्हें प्राय 

कर-मुक्‍फ्ा रखा जाता है | इन करो का मूज्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पडता इसलिए इनका वियर्तन 
नहीं हा सकता | व्यवहार में यह पाया गया है कि शुद्ध अथवा सकटकालीन अवस्था मे जब वस्तुओं की 
माँग बहुत बढ जाती है और मूल्य बढने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं तब इन करो का विवर्तन उपभोक्ताओं के 
ऊपर सरलतपपूर्वक कर दिया जाता है | 

सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों की आय पर भी करारोपण किया जाता है | इन करों को उन 
सभी कम्पनियों से वसूल किया जाता है जो अपने हिस्सेदारों की और से आय प्राप्त करती हैं। हिस्सेदारों 
द्वारा लगाई गई पूँजी का ब्याज व्यावसायिक उत्पादन व्यय का एक अग होता है अत इन पर आरोपित 
कर का भार लागत के एक महत्त्वपूर्ण भाग पर पडता है । कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि कम्पनियों 
की आय पर लगे हुए कर व्यक्तिगत विनियोग को निरुत्साडित करते 8 और देश की व्यावसायिक स्थिति 
पर विपरीत प्रमाव डालते हैं । इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऐसे करो का विवर्तन दीर्घकाल में ही 
सम्भव है | विचारको का एक दूसरा पक्ष इन अर्थशास्त्रियों से सहमत नहीं है | उनका तर्क है कि इस 
प्रकार के कर व्यावसायिक लागतो का एक भाग बन जाते हैं जिनको मूल्य मे शामिल कर लिया जाता 
है । कम्पनियाँ मूल्यों को प्रभावित कर सकती है और कर-मार को उपभोक्ताओं पर ढकेलने में सफल हो 
सकती हैं । यड ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक जगत्‌ में ऐसा नहीं होता क्योंकि एकाधिकारी दशाओं 
में छोटे-छोटे व्यवसायी मूल्यों से स्वय प्रमावित होते है वे मूल्यों को प्रमादित नहीं कर पाते | इसके 
अतिरिक्त व्यवसाय पर आ्रप्त होने वाली आय पर कर लगाए जाते है । कुछ लोगों का कहना है कि 
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व्यावसायिक करो का विदर्तन केवल अशत किया जा सकता है । इन करों का भार व्यवसायी और 
उपमोक्‍्ता दोनो को थोड़ा-थोडा वहन करना पडता है। 

इस विवेचन से प्रकट है कि व्यावसायिक कर-मार के विवर्तन के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों मे कोई 
मतैक्य नहीं है | विचारों की इस भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं | प्रथम बाजार की परिस्थितियाँ 
इतनी जटिल हो गई हैं और बाजार को प्रभावित करने वाले तत्त्व इतने अधिक हो गए है कि यह 
ठीक-ठीक अनुमानित नहीं किया जा सकता कि कर-विवर्तन हो रहा है या नहीं यदि हो रहा है तो 
किस अश तक । 

दूसरे प्रत्येक उद्योग की मॉग सारिणियाँ अलग-अलग होती हैं । लोचदार माँग वाली दस्तु के भूल्य 
पर नियन्त्रण रखने में व्यवसायी असफल होते हैं । इस स्थिति में उस वस्तु पर लगे कर का विवर्तन 
करना सम्मव नहीं होता | यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल में जब तक वस्तु की पूर्ति पर 
एकाधिकारी के समान नियन्त्रण नहीं होता और उत्पादक उसके मूल्य को प्रमावित करने की क्षमता नहीं 
रखता तब तंक उस बस्तु के ऊपर लगे कर भार का विवर्तन होना बहुत कठिन है चाहे माँग की स्थिति 
कुछ भी हो । कम्पनी आय-कर का विवर्तन तब अधिक सुगम होगा जब वस्तु विशेष की माँग और समाज 
की कुल माँग में बढोत्तरी होने छे मूल्यों में ऊपर चढने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए । 

तीसरे कम्पनियों की आय पर लगे कर का विवर्तन वस्तुओं की पूर्ति पर निर्मर करता है | जब 
पूर्ति नियन्त्रित होती है तो उत्पादक पूर्ति की मात्रा कम करके कर-मार का विवर्तन कर सकते हैं और 
यह दीर्घकाल मे सम्भद हो पाता है जबकि उत्पादक पूर्ति घटाकर अपने साधनों को अन्य वस्तु के 
उत्पादन में लगा दे | यदि वे अपने साधनों को अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाने में असमर्थ रहें और 
पूर्ति को कम करने की स्थिति में न हों तब उसके लिए कर-भार का विवर्तन करना सम्मव नहीं है । 

एकाघिकार के लिए कर का विवर्तन करना अधिक सुगम होता है | ऐसा तभी होता है जब उसे 
अधिकतम लाम की श्राप्ति नहीं होती | एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादक कर विवर्तन में 
आशिक रूप से सफल हो सकता है जबकि सम्पूर्ण उद्योग की वस्तुओं के मूल्य दढाए जाएँ । 


बिक्री-करो एवं उत्पादन-करों का करापात 
(रा प्ञाद्मतशा९€ 0 590९5 79565 29 5९५९ 79565) 

बिक्री-कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है और उत्पादन-कर वस्तुओं के उत्पादन 
पर लगाया जाता है। कर-भार के अध्ययन के दृष्टिकोण से इन दोनों को वस्तु-कर (0शधरण्वाए 
7990) का माम दे दिया है 

बिक्री कर लगाने से वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है | इससे उपभोग की मात्रा घट जाती है 
और उपभोक्ताओं की रहन-सहन की लागत (0०5: ०/शाह्) अधिक हो जाती है। मॉग कम हो जाने 
से वस्तु का उत्पादन निरुत्साहित होता है श्रमिकों द मालिकों में मजदूरी के सम्बन्ध में सघर्ष होने लगते 
हैं इसी प्रकार के अन्य परिणाम निकलते हैं । यदि करारोपित वस्तु की माँग बेलोचदार होती है तब 
मूल्य वृद्धि द्वारा कर-भार उपभोक्ता पर विवर्तित किया जा सकता है | यदि दस्तु की मॉग लोचदार होती 
है तो कर-भार अशत उपभोक्ता को और अशत उत्पादक या विक्रेता को वहन करना पडता है । वैसे 
साधारणत दस्तु पर लगे करों का भार उपमोक्ता सहन करते हैं और इन करों को लगाते समय सरकार 
का यही उद्देश्य होता है कि इसका भार सभी उपमोक्‍्ता वहन करें | व्यवहारत वस्तु पर लगे कर का 
विवर्तन होना या न होना वस्तु की मांग या पूर्ति की लोच पर निर्मर करता है | यदि वस्तु की पूर्ति 
बेलोचदार और माँग लोचदार होती है तो कर लयाने पर कर-भार का विवर्तन नहीं हो पाता और सम्पूर्ण 
कर का भार उत्पादकों को वहन करना पड़ता है। 

बिक्री-कर दो तरह के होते हैं--सामान्य बिक्री-कर और विशेष दिक्री-कर | सामान्य दिक्री कर 
सभी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जबकि विशेष ढिक्री-कर केवल विशिष्ट वस्तुओं पर लगाए जाते हैं । 
सामान्य बिक्री-कर के लगने पर उत्पादक कर-मार को पूर्णत उपभोक्ताओं पर दिवर्तित कर देते हैं और 
सरकार का यही उद्देश्य होता है | विशेष बिक्री-कर के भार का विदर्तन इतना सरल नहीं होता ॥ यदि 
उस दस्तु की स्थानापत्र दस्तुओं पर करारोपण नहीं होता है तो इन करों का भार उत्पादकों को वहन 
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करना पडता है । यदि वस्तु की माँग लोचदार होती है ठों उसके कर मार को उत्पादक वहन करते है। 
इसके विपरीत करारोपित वस्तु की स्थानापत्र वस्तु के बाजारों में न होने पर और उसकी माँग बेलोचदार 
होने पर कर-भार को उपभोक्ताओं पर ढकेला जा सकता है। 

मारत में बिक्री-कर की स्थिति कुछ मिन्न है | यहाँ बिक्री-कर राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं अत 
उपभोक्‍ता उस वस्तु को जिस पर एक राज्य मे कर लगा हुआ है किन्तु दूसरे मे नहीं, अन्य शाय्यों से 
मैंगा लेते हैं और कर-भार उपभोक्ताओं पर डाला जाना सम्भद नहीं हो पाता तथा उत्पादक स्वय 
अधिकाशत'" कर-भार सहन करते हैं । 

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि कर-मभार किस अश तक क्रेता-विक्रेता अथवा उत्पादकों पर पड़ेगा, 
यह अनेक तत्त्वो पर निर्भर करता है, जैसे--करारोपित वस्तु की मॉग-पूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम, 
उत्पादन अथवा विपणन दशा, स्थानापत्र वस्तुओं की उपलब्धता, कर की प्रकृति आदि | 

करापात के आधुनिक विचार 
(॥॥एएतछा। शंरकरूऊ जा हाट परंतत्कतरल ज॑ प७5) 

'कर-भार के सम्बन्ध में आधुनिक विचार परम्परागत विचारो से एकदम भिन्न हैं | तब तक कर-भार 
का अर्थ प्रत्यक्ष मौद्रिक-भार ([9॥९८ ४०८५ 8002) से लिया गया है, किन्तु आधुनिक विचारघारा में 
प्रत्यक्ष मौद्रिक-भार एव अप्रत्यक्ष मौद्रिक-भार जैसे कर-भार के वर्गीकरण को महत्त्व नहीं दिया जाता । 
आधुनिक अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है कि कर-भार के अध्ययन के लिए कर के प्रभावों से सम्बन्धित 
समी तक्त्वों का ज्ञान होना आवश्यक है | हमारे लिए यह ज्ञान करना जरूरी है कि करारोपण से मजदूरी, 
वेतन, लाभ, ब्याज आदि पर क्‍या प्रभाव पड सकते हैं ? करारोपण के बाद वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य 
में क्‍या परिवर्तन हो सकते हैं २? ये परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से होते है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ? ये परिवर्तन 
व्यक्तियों की आय की दिशा में होते हैं अथवा व्यय की दिशा मे ? 

प्राचीन लेखक उक्त तथ्यों की जानकारी के सम्बन्ध में प्राय स्पष्ट नहीं हैं | वे कर-भार विवर्तन 
को मुख्यतः उसी धारणा पर आधारित करते हैं कि प्रत्येक कर का अन्तिम भार होता है, जबकि 
व्यवहारत' कर-भार का पता त्मी लगाया जा सकता है जब कर लगने से साधनों का हस्तान्तरण 
व्यक्तिगत उपयोग से सार्वजनिक या राजकीय उपयोग मे होता हो । पुनश्च, पिछले अर्थशास्त्रियों की यह 
घारणा है कि करारोपण से किसी न किसी व्यक्ति को हानि होती ही है जबकि वास्तव में ऐसा होना 
आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त हानि का पता लगाने के लिए करों के साथ-साथ राजकीय व्यय का 
अध्ययन किया जाना आवश्यक है | एकाकी रूप मे हानि के अध्ययन उपयुक्त व तर्कस्तगत नहीं हैं । 
करारोपण से यदि किसी को हानि होती है तो राजकीय व्यय से किसी को लाम होता है। 

परम्परागत मत के इन दोषों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कर-भार का विस्तृत विवेचन 
किया है । आधुनिक विचारों का उदय मुख्यत. स्वीडन के अर्थशास्त्रियों विशेषकर विकसैल (५७/४८६८5९॥) 
से हुआ है और श्रीमती हिक्स, मसग्रेव आदि लेखकों ने इन नवीन विचारों का विकास किया है | इन 
लेखकों मे बताया है कि करायात का अभिप्राय आय के वितरण में पैदा होने वाले उन परिवर्तनों से है जो 
करारोपण एवं सार्दजनिक व्यय सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण उत्पत्र होते हैं ॥ यह माना गया है कि 
आय-व्यय के बजट में तीन प्रकार के परिवर्तन या ग्रमाव होते हैं-- 

(क) साघनों के निजी उपयोग से राजकीय उपयोगों के लिए स्थानान्तरण, 

(ख) उत्पादन सय्बन्धी परिवर्तन, तथा 

(ग) आय के वितरण सम्बन्धी परिवर्तन । 
आधुनिक लेखकों ने अन्तिम प्रकार के परिवर्तनों (व्यक्तियों के बीच आय के वितरण सम्बन्धी 
परिवर्तन) के अध्ययन को ही करापात से सम्बद्ध किया है और इसमें लोक-आय तथा लोक-व्यय दोनों 
यक्षों को सम्मिलित किया है। 

आधुनिक लेखकों के इन विचारों को विस्तार से समझने पर उपरोक्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । 
इसके लिए सर्वप्रथम हम उन स्थितियों को लेते हैं जिनयें यह माना गया है कि बजट की कर-नीति 
में परिवर्तन कर दिए गए हैं पर सार्वजनिक व्यय नीति यथापूर्व है | कर-नीति में परिवर्तन के 
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फलस्वरूप वितरण में जो परिवर्तन होते है उन्हे अर्थशास्त्रियों ने विशेष कर-मार (596०॥6 प७ 
एाट्ातआा००) कहा है | ये परिवर्तन इस उदाहरण से समझे जा सकते है कि यदि पूर्ण रोजगार की 
स्थिति में आय-ब” की दर कमर कर दी जाएगी तो लोगों के पास वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय 
करने के लिए पहले की तुलना मे अधिक आय बची रहेगी | इससे उनके मूल्यों में वृद्धि होगी और 
क्रय-स्तर को पूर्ववत्‌ बनाए रखने के लिए लोगो को अधिक व्यय करना पड़ेगा । इससे मुद्रा-स्फीति 
की स्थिति थदा हो जाएगी । आय-कर की दर मे वृद्धि करने से मुद्रा-सकुचन की स्थिति पैदा हो 
जाएगी । ये दोनों ही दशाएँ आय के वितरण को प्रमावित करेगी | इस विवरण से स्पष्ट है कि 
कर-नीति सम्बन्धी परिवर्तनों मे दो प्रकार के भार होते है-- 

(9) किसी विशेष कर-नीति सम्बन्धी परिवर्तनो के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भार एद 

(0) मुद्रा-स्फीति या मुद्रा-सकुचन के कारण उत्पन्न होने वाले भार या प्रमाव | 

ये दोनों प्रभाव एक-दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि स्थिति बडी जटिल हो जाती है । 
इसलिए विशेष करों के भार का अध्ययन करना कठिन और पेचीदा हो जाता है। 

कभी-कभी सरकार इस उद्देश्य से कि उसकी आय मे कोई परिवर्तन न हो पाए एक कर के 
स्थान पर दूसरा कर लगा देती है | ऐसा करने से उस कर के कारण आय के वितरण में जो परिवर्तन 
उत्पन्न हो जाते है उन्हें विभेदात्मक कर-भार (0॥टिाथा08) [४६ ॥70702८९) कहा जाता है। सरकार 
द्वारा इस प्रकार के करारोपण करने पर सरकारी व्यय मे कोई परिवर्तन नहीं होता । वस्तुओं और सेवाओं 
की मॉग पहले जैसे ही बनी रहती है पर चूँकि अलग-अलग प्रकार के कर व्यक्तिगत माँग को 
अलग-अलग ढग से प्रभावित करते है अत मूल्य-स्तर पर अवश्य प्रभाव पडता है | इसका अमिप्राय यह 
है कि व्यक्ति को अपने घ्यय की स्थिति को यथापूर्व कायम रखने के लिए अपने वास्तविक व्यय में 
परिवर्तन करने पड़ते हैं | फलस्वरूप करों के परिवर्तन के साथ-साथ सरकार की भौद्रिक आय समान 
नहीं रह पाती जिससे विभेदात्मक कर-भार ([6िश09॥ 9५ [0007०6) का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त 
नहीं हो पाता है | विभेदात्मक कर-मार के समुचित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त दोनों 
करों के वित्तरणात्मक परिणामों का अध्ययन किया जाए | इसके लिए दोनो करो के समय बाजार मूल्यों 
के सन्दर्भ में उनसे प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय का अध्ययन करना होगा | यह अध्ययन विशेष कर-मार 
के अध्ययन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक उपयुक्त होगा क्योकि इसमे मुद्रा-स्फीति और 
मुद्रा-सकुचन के प्रभावो के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
व्यय-भार (&एुशावाएाड ॥00९7708) 

अमी तक हमने बजट सम्बन्धी नीतियो के परिवर्तनो से उत्पन्न होने वाले वितरणात्मक परिवर्तनों 
की समस्या का विश्लेषण यह मानत हुए किया है कि यदि सार्वजनिक व्यय यथापूर्व बना रहे और 
'कर-नीति सम्बन्धी परिदर्तन कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था मे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कैसे 
किया जाना चाहिए | अब हम यह मानकर आगे बढते हैं कि सरकार की कर-नीति मे तो कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ है किन्तु सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन किया गया है तो ऐसी स्थिति मे आय के वितरणात्मक 
परिवर्तनों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक व्यय के इन प्रभावों को "सार्वजनिक 
व्यय सम्बन्धी भार ("00॥0 #फुटाकापाल पटावथ००) कहा जा सकता है । ये भार भी दो प्रकार के 
होते हैं-- 

() विशेष सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी भार एव 

(४) विमेदात्मक सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी मार । 

सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप व्यक्ति की आय मे होन वाले परिवर्तनो को विशेष सार्वजनिक 
व्यय-भार कहा जाता है | जबकि सार्वजनिक व्यय के वितरणात्मक प्रमादो को विमेदात्मक सार्वजनिक 
व्यय-भार कहते हैं । इन दोनों का विश्लेषण किया जाना उपयुक्त है | 

जब॑ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तो व्यक्तियों की आय मे बढोत्तरी होती है जिससे 
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ जाते है | सर्वजनिक व्यय में कमी करने से व्णक्तियो की आय कम हो 
जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी घट जाते है | इस प्रकार के अध्ययन मे दो तरह के 
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परिवर्तनों का ज्ञान किया जाना आवश्यक है--प्रधथम, उन परिवर्तनों का जो सार्वजनिक व्यय के कारण 
उत्पन्न होते है और द्वितीय, उन परिवर्तनो का जो मुद्रा-सकुचन के कारण प्रैदा होते हैं | दोनों का 
अध्ययन उतना ही कठिन और जटिल है जितना विशेष आय-कर मे वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले 
परिवर्तनों का अध्ययन । अत. इस कठिनाई अथवा जटिलता से बचने के लिए यह आवश्यक है कि 
सार्वजनिक व्यय के परिवर्तनो का अध्ययन बजट नीति को घ्यान में रखकर किया जाए । यदि 
सार्वजनिक व्यय में एक दिशा मे वृद्धि होगी तो दूसरी दिशा में कमी होगी क्योकि बजट नीति का प्रभाव 
सन्तुलित करने के लिए व्यय का समायोजन भी आवश्यक होता है ॥ ऐसे सार्वजनिक ब्यय के 
विवरणात्मके प्रभावों को विभेदात्मक सार्वजनिक वब्यय-भार कहा जाता है ! मराग्रेव का मत है कि 
सार्वजनिक व्यय भार अध्ययन इत्तना उपयोगी नहीं होता जितना विमेदात्मक कर-भार का होता है | 
इसका कारण यह है कि कर-नीति के परिवर्तन अधिक उत्सुकता पैदा करने वाले होते है तथा 
सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभो का विवरणात्मक महत्त्व अवश्य होता है लेकिन ये लाभ भार' 
(॥स्‍0070९706) का एक अश नहीं कहे जा सकते 
सन्तुलित दजट भार (890९0 80486 परात्रत&॥0९) 

अब तक हमने अलग-अलग कर-नीति के परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले और व्यय नीति से 
उत्पन्न होने वाले वितरणात्मक परिवर्तनो की चर्चा की है। कर-नीति और व्यय-नीति दोनों के परिदर्तनो 
से उत्पन्न होने दाले वितरणात्मक परिवर्तनो को सन्तुलित बजट मार (84[97०९6 8७096 [एत॑थया००) 
कहा जा सकता है| यदि इसके साथ-साथ कर-नीति मे परिवर्तन कर दिए जाते है तो उससे सरकार 
को आवश्यक कोष प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार का अध्ययन अर्थशास्त्रियो की दृष्टि से सबसे उपयुक्त 
है। 

इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आधुनिक लेखक परम्परादादी लेखको की भौत्रि केवल कर-भार के 
अध्ययन को काफी नहीं मानते बल्कि कर-मभार के उचित अध्ययन के लिए सरकारी बजट के आय तथा व्यय 
दोनों यक्षों का अध्ययन आवश्यक मानते हैं । वास्तव में तमी कर-भार का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
इसमें यह भी स्पष्ट है कि कर-मार को विभिन्न रीतियो से विभिन्न परिस्थितियो मे विभिन्न व्यक्तियो पर वित्तरित्त 
किया जा सकता है | यहाँ स्मरणीय है कि कर-भार की समस्या अत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है लेकिन 
व्यवहार में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । व्यावहारिक जगत में किसी भी देश में करारोपण केवल 
सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर ही नहीं होता वरन्‌ राजनीतिक परिस्थितियों का उस पर प्रमाव पडता है। 
अत; इस अध्ययन का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व ही अधिक है। 


[8] 


करारोपण का प्रभाव एवं कर-प्रणाली की प्रगतिशीलता 


(धप र#९९५$ ते पषशाणा & ए0ट्टा९छांणा ् (95-8ए॥शा) 





करारोपण का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं होता है बल्कि इसका उपभोग, उत्पादन, 
वितरण एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर क्‍या प्रमाव पड़ता है, आदि का अध्ययन करना भी है | अतः 
करारोपण इस प्रकार होना चाहिए कि उसका प्रभाव यथासम्मव अच्छा हो | कर नीति का उद्देश्य 
अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और तेजी एव मन्दी को रोकना होना चाहिए | 
करारोपण के भावी तथा वर्तमान आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि 
व्यवहार में सरकार किसी एक सिद्धान्त का निश्चित रूप से पालन नहीं करती | वह अधिकाशत अपनी 
आवश्यकताओं के अनुसार कर-नीति निर्धारित करती है | अत. करारोपण के प्रमाव में केवल व्यक्तिगत 
करों के प्रभाव ही नहीं, अपितु कर सम्बन्धी नीतियों के प्रमाव भी सम्मिलित होते हैं । करों की दरों व 
भावी करारोपण की आशा से सभी आर्थिक क्रियाओं की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है | उत्पादन 
घटता है और बढता है, धन का वितरण समान और असमान होता है, मूल्य स्तर में उच्चावचन आते हैं । 
इसी प्रकार रोजगार व उपमोग और बचत व पूँजी में परिवर्तन होता रहता है । कहने का आशय हुआ कि 
करारोपण के प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के होते हैं । यदि अच्छे प्रमाव अधिक होते हैं और बुरे 
प्रभाव कम तो कर-प्रणाली सर्वोत्तम समझी जाती है| 
करों का वास्तविक प्रभाव तभी ज्ञात किया जा सकता है जब यह पता लगा लिया जाए कि कर 
से प्राप्त आय व व्यय का क्या प्रमाव पडता है ? यदि करारोपण के प्रभाव अच्छे हैं, किन्तु उसके व्यय के 
प्रमाव बुरे पडते है तो उस करारोपण को उचित नहीं माना जा सकता | यह सम्मव है कि करारोपण के 
प्रभाव तो बुरे पड़ें लेकिन उससे प्राप्त आय के प्रभाव अच्छे हों । अत. उचित यही है कि करारोपण को 
अच्छा तथा बुरा ठहराने के लिए इससे सामूहिक प्रमावों का अध्ययन किया जाए | इस अध्ययन का 
व्यावहारिकता की अपेक्षा सैद्धान्तिक महत्त्व अधिक है | मनुष्य की मनोवृत्तियाँ बदलती रहती हैं और इन 
परिवर्तन से किसी भी नीति में अच्छाइयॉ-बुराइयाँ उत्पन्न होना स्वाभाविक है | 
डॉल्टन ने करारोषण के प्रभावों का तीन शीर्षको के अन्तर्गत विवेचन किया है--(क) उत्पादन पर 
प्रभाव, (ख) वितरण पर प्रभाव, तथा (ग) अन्य प्रमाव । 
करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव 
(शॉी€ट॑5 णी (ब्विदबगाणा ता ए030टाणा) 
'करारोपण के उत्पादन पर पडने वाले प्रभावों को भी तीन भागों में विभाजित किया है- 
] व्यक्तियों के कार्य करने और बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, 
2 व्यक्ति के कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर प्रमाव, एव 
3, आर्थिक साघनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रमाव | 
, कार्य करने व बचत करने की योग्यता पर प्रमाव 
यह कहा जाता है कि करारोपण के भार से व्यक्तियों की कार्यक्षमता और उनकी बचत तथा 
विनियोग करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पडत्ता है-- 
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(9) कार्य करने की योग्यता--जब किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है त्तब प्रत्यक्ष कर 
के अन्तर्गत करदाता आय का एक निश्चित भाग कर के रूप में दे देता है जिससे उसकी आय कम हो 
जाती है | इसी तरह अप्रत्यक्ष करारोपण के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ जाती है जिससे करदाता की 
आय तो समान रहती है किन्तु वह पहले की अपेक्षा कम वस्तु क्रय कर यात्ता है । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दोनों ही करो का प्रमाव यह होता है कि करदाता कौ अपना उपभोग घटाना पडता है | उपमोग की कमी 
और जीवन-स्तर के नीया हो जाने के कारण करदाताओं की क्रय-क्षमता पर बुरा प्रभाव पडता है | यह 
प्रभाव घनी व्यक्तियो की तुलना में निर्घधन व्यक्तियों पर अधिक पडता है क्योंकि निर्घनों की आय पहले से 
ही इतनी कम होती है कि क्रय-शक्ति थोडी-सी भी कमी आने से उनकी कार्यक्षमता बहुत घट जाती है। 
इससे निर्धनो के बच्चो की भी काम करने की योग्यता कम हो जाने का निश्चित भय रहता है । अल यह 
एक व्यावहारिक निष्कर्ष है कि सरकार को उन वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए (अथवा कम से कम 
लगाना चाहिए) जिनका उपभोग मूलत समाज के निर्घन वर्ग द्वारा किया जाता है। 

मादक वस्तुओं पर लगाए गए करों का कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव नहीं पडता है | करप्रोपण से 
इन हानिकारक वस्तुओं का मूल्य बढ जाता है जिससे उपभोक्ता वर्ग इन वस्तुओं का उपभोग या तो 
पूर्णतः छोड देता है या उपभोग की मात्रा कम कर देता है | फलस्वरूप स्वास्थ्य विनष्ट होने से बच जाता 
है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ जाती है । 

(0) बचत करने की योग्यता--बचत दो बातों पर निर्मर करती है--(क) व्यक्ति विशेष की आय 
एवं (ख) उसका व्यय । चूँकि करारोपण से व्यक्ति की क्रय-शक्ति का ह्वास होता है दूसरी ओर वस्तुओं 
के म्रल्य ऊँ -वद्धि हो जाती है अत. वह आय की अधिक मात्रा का उपमोग करता है अर्थात्‌ उसे अपने 
उपभाग पर पहले से अधिक व्यय करना पडता है । यरिण्यामस्वरूप व्यक्ति की बचत करने की योग्यता 
कम हो जाती है जिससे देश में पूँञी-निर्माण कम होता है और उत्पादन की वृद्धि के लिए पूँजी का 
अभाव रहता है | यह प्रभाव निर्धन व्यक्ति की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक एडता है क्योकि 
निर्धन व्यक्तियों में तो करारोपण से पहले बचत करने की शक्ति प्राय नहीं के बराबर थी । 

इसी तथ्य को हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं | यद्यपि कर देने से आय की मात्रा कम हो 
जाती है और आय का वह भाग जिसकी बचत' की जा सकती थी, अब सरकार के पास कर के रूप में 
चला जाता है ) कर भी एक प्रकार की बचत ही है ) करारोपण से प्राप्त घनराशि को यदि उत्पादक 
थोजनाओं पर लगाया जाए तो इसका वही प्रमाव होगा जो प्रभाव इस धन के करदाता के पास पूँजी 
अथवा बचत के रूप में रहने पर होता । भारत मे आज ऐसी स्थिति है कि एक तरफ तो कराधिक्य के 
कारण व्यक्तिगत बचते कम हो रही हैं किन्तु दूसरी तरफ समाज की शुकत्रित बचतें (करो के रूप में 

आय) बढ़ती जा रही हैं और इन एकत्रित बचतो का उपभोग पचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है | इन एकत्रित बचती से समाज उसी प्रकार न्यूनाधिक 
रूप से प्रभावित हो सकेगा जिस प्रकार से करदाता अपनी व्यक्तिगत बचत से प्रभावित होते हैं । 

उल्लेखनीय है कि करारोपण से घनी व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है | व्यक्ति जितना 
अधिक चंनी होता है उतना ही अधिक उसकी बचत करने की योग्यता कम होती है । अत आज विभिन्‍न 
देशों की कर-प्रणाली में प्रगतिशीलता के सिद्धान्त का महत्त्व बढता जा रहा है परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों 
का विचार है कि अधिक प्रगतिशील कर व्यक्तियों की बचत योग्यता पर बुरा प्रभाव डालते है और यह 
तथ्य विशेषकर विकासशील देशो के लिए अधिक उपयुक्त है । ऐसे देशो में भारी करारोपण के कारण 
बचतें उत्पादन से निकलकर उपभोग में जाने लगी हैं । उत्पादव कार्य के लिए उपलब्ध होने वाली एूँजी 
कम होने लगती है तथा पुँजी क्षेत्र में उत्पादन का स्तर गिरने लगता है | इसी आधार पर इन 
अर्थशास्त्रियों का विचार है कि विकासशील देशों में कर-प्रणाली प्रतिगामी होनी चाहिए ताकि बचठों को 

प्रोत्साहन मिलता रहे उत्पादन का स्तर ऊँचा रहे तथा पूँजी निर्माण की गति तीव्र होती रहे । ये 
अर्थशास्त्री रूप का उदाहरण प्रस्तुल करते हैं जहा नियोजन काल में उपभोग की वस्तुओं पर बहुत ऊँचा 
कर लगाने से उपभोग को नियन्त्रित किया गया । एक निर्धन देश को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण 
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के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त करने के लिए चाहिए कि वह हर सम्भव बचत उपाय अपनाए चाहे कोई 
उपाय न्‍्यायसगत न हो । इस तरह प्रतिगामी कर प्रणाली इन देशो के लिए अधिक उपयुक्त होगी । 
2 कार्य तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव 

इच्छा मनुष्य की एक मानसिक स्थिति है जिसका अध्यया करना बड़ा कठिन है | यही कारण है 
कि करारोपण मे मनुष्य की कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर पडने वाले प्रभावों की माप करना 
या उनका निश्चयात्मक विवरण देना सम्भव नहीं होता । यहा अध्ययन के दो अलग अलग शीर्षक है। 

0) करारोपण से व्यक्ति विशेष के कार्य व बचत करने की इच्छा (]7८७॥/9०) पर क्या प्रमाव 
पडता है। 

(7) करारोपण से फर्मों तथा उद्योगपतियो की कार्य करने व बचत करने की प्रेरणा पर क्या प्रभाव 
पडता है। 

इनमे वस्तुत पहला प्रश्न कार्य करने की इच्छा (#00॥॥५० ॥0 १/णा० से सम्बन्धित है ! 

व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं की प्रकृति (४॥घ० रण ॥त/शवता4। ॥१९७०॥०॥)--करारोपण व्यक्तियों 
की काम व बचत करने की इच्छा को किस सीमा तक प्रभावित करता है यह दो बातो पर निर्भर 
है... (क) करदाता की मानसिक प्रतिक्रिया एव /ख) करो की प्रकृति । 

(क) करदाता की भानसिऊ प्रतिक्रियाएँ--करारोपण से व्यक्ति के मस्तिष्क मे क्या प्रतिक्रियाएँ 
उत्पन्न होती है । यह बहुत कुछ उस व्यक्ति की आय की माग की लोच पर निर्भर करता है | व्यक्ति की 
आय की मॉग की लोच का अभिप्राय है कि व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करने 
को तैयार है । आय की माग लोच तीन प्रकार की होती है--- 

(0) आय की वेलोचदार भौंग--आय की माग तब बैलोचदार होती है जब मनुष्य की निश्चित आय 
मॉँग हमेशा रहरी है | उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अब्छा जीवन सुपर बनाए रखने के लिए एक हजार रुपये 
मासिक की आवश्यकता महसूस करता है और वह इस जीवन स्तर को सदैव बनाए रखना चाहता है| 
अब यदि उसकी आय पर 00 रुपये प्रतिमास कर लगाया जाता है तो उसे अपने जीवन स्तर को 
पूर्ववत्‌ बनाए रखने के लिए इतना अधिक परिश्रम और करना पडेगा कि उसे ]00 रु प्राप्त हो सके | 
अत स्पष्ट है कि आय की मॉग बेलोचदार होने पर उत्पादन मे वृद्धि कर देते है और मनुष्य की कार्य 
करने व बचत करने की इच्छा मे वृद्धि हो जाती है | 

(0 आय की भाग लोचदार होना--व्यक्ति की आय की माँय लोचदार उस समय कहलाती है 
जब वह एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील या इच्छुक नहीं होता | ऐसी स्थिति में 
'करारोपण से उसके काम तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पडता है | डॉल्टन ने इस सम्बन्ध मे 
लिखा है--- यदि आय की मॉग बेलोचदार हो तो कर की दर बढा दो और यदि आय की मॉग लोचदार 
हो तो कर की दर घटा दो | कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जिनका परिवार बहुत छोटा होता है अथवा जो 
शानदार जीवनयायन के लिए प्रेरित नहीं होते । इस प्रकार के व्यक्तियो की आय की मांग लोचदार होती 
है। ऐसे व्यक्ति यह जानते हुए भी कि करारोपण से उनकी वास्तविक आय घट गई है न तो अधिक 
परिश्रम करते है और न कुछ बचत करने की चिन्ता करते है | 

(00 आय की माँग की लोच इकाई के बरावर होता--समाज मे कुछ लोग ऐसे होते है जिनकी 
आय की मॉग की लोच इकाई के बराबर होती है अर्थात्‌ उनकी काम करने व बचत करने की इच्छा 
लगमग समान रहती है चाहे कर लगे या न लगे | ऐसे व्यक्ति बराबर काम व बचत करते रहते है 
क्योकि इनके लिए काम करना और बचत करना एक आदत बन गई है | इसके अतिरिक्त व्यक्तियों मे 
प्रतियोगिता की भाषना होती है और प्रत्येक व्यक्ति केवल धनी ही नही वरन्‌ दूसरो की अपेक्षा अधिक 

घनी बनना चाहता है । इसीलिए पीगू ने लिखा है कि धनी व्णक्तियों को अपनी निरपेक्ष आय की तुलना 
में सापेक्ष आय की वृद्धि मे सन्तुष्टि का अधिकाश भाग प्राप्त होता है । यदि सभी धनी लोगो की आय को 
एक साथ घटा दिया जाए तो सन्तुष्टि का यह भाग नष्ट नही होता | यदि एसी स्थिति मे सभी व्यक्तियों 
की आय मे समान रूप से परिवर्तन कर दिया जाए तो उनकी तुलनात्मक स्थिति पहले के समान रहेगी 
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और लोगों की कार्य करने व बच्रत करने की इच्छा पर विपरीक्त प्रमाव नही पडेगा | समाज में अधिकाश 
व्यक्तियों की आय की माँग बेज्ञोघदार होती है । इस माँग को बेलोचदार बचाने वाले घटक मुख्यत 
निम्नलिखित है-- 

(अ) लगमग समी व्यक्ति एक निश्वित जीवन स्तर व्यतीत करने के आदी हो जाते है और इसके 
लिए प्रक्‍त्नशीत रहते है कि उच्का जीवन स्तर पहले के समान बना रहे 

(ब) बहुत से ध्यक्ति भविष्य मे एक निश्चित आय की अपेक्षा करते है | ऐसा वे या त्ञौ स्वय अपने 
लिए करते हैं अथवा अपने उत्तराधिकाश्यों के लिए । इस मावना से प्रेरित होकर निश्चित बचत करने 
को प्रयलशील रहते हैं और यदि करारोषण से उनकी बचत घट जाती है तो वे अधिक परिश्रम करके 
उस बचत को पहले के समान बनाए रखने की चेष्टा करते हैं । 

(स) अनेक व्यक्ति सम्ताज में बड़ा बनने व शानदार जीदन बिताने के लालच से धन एकत्र करना 
चाहते हैं | इस सम्बन्ध मे प्रो कारबर ने लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के पास एकत्रित धन उच्च 
सीमा से अधिक हो जाता है जो उसके बच्चो की सरक्षकता के लिए आवश्यक है तो फिर अधिक 
एकत्रीकरण का घदेश्य ही बदल जातः है । ऐसी स्थिति मे वह कार्य करने एप अधिक बन प्राप्त करने के 
ध्येय रो व्यापारिक उपक्रमो मे काम करने लगता है और एकत्रित पूँणी तब इस खेल का एक यन्त्र बच 
जाती है | जब तक खिलाडी का इस यन्‍्त्र पर अष्कार रहत्य है और वह खिलाड़ियों में से एक 
खिलाड़ी होता है तब तक एक्ज्रीकरण के लिए वह केवल इसी से निरुत्साहित नहीं होता है कि उसकी 
मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की अपैक्षा राज्य क्यो एकत्रित धन प्राप्त होगा ) लीवर हल्म ने कहा है 

आय-क़र की दर की प्रत्येक दृद्धि से उन प्रयत्नो में दृद्धि हुई है जौ उन आयो की बढ़ाने पै सफल 
हुए है जिनमे से बढे हुए करो का मुगतान किया जात्ता है। 

यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकाश व्यक्तियों की आय की माँग डैलोचदार अथवा इकाई के 
बरावर होती है इसीलिए अधिकाश व्यक्तियों की काम करने या बधत की इच्छा पर करारोपण का बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता | इसमें शर्त यह है कि करारोेपण की दर बहुत अधिक नहीं होनी भाहिए अथवा 
करारोपण बहुत प्रगत्तिशील नही होना चाहिए | 

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि करारोपण किस सीमा तक करदाता के कार्य करने व बचत 
करने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है | यह इस पर निर्भर करता है कि करारोपण किन 
परिस्थितियों भे किया गया है| यदि करारोपण समृद्धि काल मे किया जाएगा तो कर की ऊँची दर 
लोगों को काम करने से हतोत्साहित नहीं करेगी क्योकि ऐसे समय आशावादिता वृद्धि पर रहती है। 
इसके विपरीत अवसाद काल में एक छोटा कर भी कार्य और बच्चत करने की इच्छा को काफी हद 
तक हतोत्साहित कर देता है फ्योफि हानि का भय सदैव बना रहता है | अन्त में यदि कोर्ई कर 
थोडे सयय के लिए लगाया जाए तो व्यक्तियों के काम करने व बचाने की इच्छा पर सामान्यत 
विपरीत प्रमाव नहीं पड़ता क्‍योंकि वे जानते हैं कि कुछ समय बाद यह कर हट जाएगा | इसके 
अतिरिक्त सकटकालीन परिस्थितियों मे जैसे--युद्धकाल मे लोग अधिक कर देने यर भी उसी प्रकार 
उत्पादन करते रहते है । 

(ख) करो की प्रकृति--करारोपण के प्रभावों को व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बाद 
विशेष करो की प्रकृति के अनुसार अध्ययन करते समय यह स्मरण रखना होगा कि सभी करो की प्रकृति 
हर समान नहीं होती अत सी के प्रभाव भी एक जैसे नहीं होते । हम नीचे कुछ विशिष्ट करो की 

++ 

0) कुछ कर ऐसे होते है जो बचत करने व काम करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं डालते 
जैसे--लाटरी था होर्स रेस ये आकस्मिक आयों पर कर युद्धकालीन अतिरिक्त आय यर कर 
उत्तराधिकार में प्रात्त सम्पत्ति पर कर आदि । चूँकि करदाता को इन आये की यहले से कोई आशा नहीं 
होती और न ही इन्हें ग्रात्त करने के लिए उन्हे कोई परिश्रम करना पडता है अत्त जब इन आयो पर कर 
जगत है तो करदाता को इनका सुगताव करना बुरा नहीं लगता । फलस्वरूप ऐसे करो का व्यक्तियों के 
कीम करने और बचत करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पडता । इसी प्रकार एकाधिकारी लाम पर 
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कर कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रमाव नहीं डालता क्योकि एकाघधिकारी अपनी 
अधिकतम आय के लिए अपनी वस्तु का मूल्य पहले ही नेश्चित कर चुका होता है | क्रय-कर और 
बिक्री-कर से व्यक्तियो के कार्य करने या बचाने की इच्छा कम नहीं होती यद्यपि उपमोग अवश्य कम हो 
जाता है। 

(॥) कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका करदाता की काम करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा 
प्रभाव पडता है । उदाहरण के लिए यदि आय-कर बहुत प्रगतिशील होता है तो इससे करदाता काम 
तथा बचत करने के लिए हतोत्साहित होता है क्योकि वह जानता है कि प्रत्येक ऐसे प्रयत्न के बदले में 
उसे बहुत कम मात्रा मे आय प्राप्त होगी और उसके श्रम का अधिकाश भाग कर के रूप में चज्ञा 
जाएगा | आय-कर से लोगों की कार्य और बचत करने की इच्छा कितनी प्रभावित्त होती है यह आय की 
माँग की लोच कर की दर और राज्य प्रदत्त कर सम्बन्धी सुविधाओं पर निर्मर करती है । 

(00 सम्पत्ति-कर कुछ दशाओं मे उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और कुछ दशाओं में 
हतोत्साहित | यह बचतो को भी निरुत्साहित करता है | आय-कर की अपेक्षा सम्पत्ति-कर के प्रभाव कम 
प्रतिकूल होते है । इसी प्रकार मृत्यु-कर व पूँजी-कर का लोगो की कर्श्ण और बचत करने की इच्छा पर 
कोई बुरा प्रमाव नहीं पडता । मृत्यु-कर किसी भी अवस्था मे बचत को हतोत्साहित नहीं करते । 
पूँजी-कर जो किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया है काम करने व बचाने की इच्छा पर इसलिए 
बुरा प्रभाव नहीं डालता क्योकि करदाता यह जानता है कि उसे इसका भुगतान बराबर नहीं करना 
होगा । वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर से उपभोग कम हो सकते हैं तथा उत्पादन 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है । वस्तुओं के मूल्य बढ जाने से उपभोक्ताओं की मॉग कम हो 
जाती है जिससे उत्पादकों को अपना उत्पादन कम करना पडत्ता है | यही प्रभाव बिक्री-करो का होता 
है । सीमा-कर अन्य देश के उद्योगों को सरक्षण और प्रोत्साहन देते हैं किन्तु यदि सरक्षण अकुशल 
उद्योगों को प्राप्त हो जाता है तो इनसे हानि भी हो सकती है | सीमा-कर तभी हितकर सिद्ध हो सकते हैं 
जब देश के कुशल उद्योगो को सरक्षण प्रदान किया जाए। 

करारोपण का सामान्य प्रमाव पुराने उद्योगो की अपेक्षा नए स्थापित उद्योगो पर अधिक पडता है 
क्योकि पुराने उद्योग तो कर-भार को सुगमता से सह लेते है किन्तु नए उद्योग के लिए यह कष्टकारी 
सिद्ध होता है । उनकी अपनी ही व्यवस्था कठिनाई से हो पाती है । उल्लेखनीय है कि कुछ लोगो ने 
करारोपण को पूर्णत मित्र दृष्टिकोण से देखा है। इनके अनुसार करों से प्रष्त आय सम्पूर्ण समाज के 
लिए की जाने वाली सामूहिक दचत का एक रूप है | यदि सरकार करारोपण द्वारा प्राप्त निधियों का 
उपयोग पूँजीगत भाल के उत्पादन मे करती है अथवा उनको भावी उपयोग के लिए स्थायी प्रयोजनों पर 
व्यय करती है तो वह वही कार्य सम्पन्न करती है जो एक गैर-सरकारी व्यक्ति करता है। करारोपण से 
व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की शक्ति लथा इच्छा दोनों ही पर विपरीत प्रमाव पडता है | इसकी 
क्षतिपूर्ति सरकार ड्ार उत्पादित एूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन से हो जाती है क्योकि समाज की सामूहिक 
उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है । इससे राष्ट्रीय आय बढती है और अन्त मे व्यक्तियों के बचाने व काम 
करने की शक्ति एव योग्यता मे वृद्धि हो जाती है। 

स्मरण रखना चाहिए कि करारोपण उन अनेक तत्त्वों में से एक है जो' बचत विनियोग और उद्यम 
का निर्धारण करते हैं | हर्ष्द्ड व्यावसायिक सस्थान द्वारा करारोपण के कुछ अध्ययन किए गए जिनके 
निष्कर्षों का सक्षेपीकरण करते हुए जे कीथ बटर्स ने लिखा है कि “यदि एक सामान्य वक्तव्य दिया जाए 
तो उनका महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे मूलमूत प्रेरणाएँ जो गैर-सरकारी अर्थव्यवस्था को गतिशील 
करती हैं और अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण ढांचा इन दोतों पर ही करों का केवल अपेझ्ाकृत सीमित एव 
विशिष्ट प्रमाव होता है | 

जब हम करारोपण के अप्रेरणात्मक प्रभावो पर यदि कोई-हो विचार करते हैं त्तो उस समय उन 
अवसरो, प्रेरणाओं और बाह्य मितव्ययिताओं को महत्त्व प्रदान करते हैं | इनके कारण परिवहन, शक्ति 

तथा अन्य सुविधाओं के रूप में राजकीय विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है | 
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आर्थिक साधनो के लिए विभिन्न उपयोगो और स्थानों पर प्रभाव 

कर उत्पादन पर न्यूनाघिक अप्रेरणात्मक प्रमाव डालते हैं अत यह सम्मव है कि कर भार से 
बचने के लिए आर्थिक साधन वर्तमान उपयोगो से हटकर अन्य उपयोगो अथवा एक स्थान से दूसरे 
स्थान को अन्तरित्त या स्थानान्तरित हो जाएँ और साधनों के उद्योगो तथा व्यदसायो के दीघ नवीन 
वितरण से देश में उत्पादन प्रभावित हो ! साधनों के पुनर्वितरण से उत्पादन को लाभ अथव हानि दोनों 
हो सकती हैं । कुछ कर ऐसे होते है जिनसे साधनो का स्थानान्तरण नहीं होता जैसे--एकाघिकार कर 
आकस्पिक लाम पर कर भूमि की स्थिति पर कर आदि | 
() साधनो का विभिन्न उपयोगों में स्थानान्तरण 

इस प्रकार के स्थानान्तरण से उत्पादन को लाम अथदा हानि हो सकती है। 

(क) लाम्प्रद क्थानान्तरण--कुछ करों स आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण इस्न प्रकार होता है कि 
देश के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है जैसे--शराब भाग गौजा आदि मादक पदार्थों पर लगे कर | कर 
तगने से इन वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि होती है जिससे इनका उपभोग हतौत्साहित होता है और इच 
एद्योगो मे लगी श्रम ड पूँजी का किसी अन्य उपयोग था उद्योग की ओर स्थानान्तरण हो जाता है | 
पादक पदार्थों दा उत्पादन कम और अन्य सामान्य हित की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो जाता है। 
उत्पादन पर एक अन्य प्रकार से प्रनाव पडता है | उपभोक्ता जो घन पहले मादक पदार्थों को खरीदने में 
व्यय करते थे उसे वे बचाते है अथवा कुछ अन्य उस्तुओं के खरीदने मे लगा सकते है । घचतो की वृद्धि 
से विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश मे नवीन उद्योगों की स्थापना होती है | कुछ विशिष्ट 
वस्तुओं की मॉग बढ जाने से इन वस्तुओं का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक होने लगता है| इसके 
अतिरिक्त अच्छी और हितकारी वस्तुओं का उपभोग बढने से उपभोक्ताओं की कार्य क्षमता बढती है 
जिसका अच्तत देश के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है | स्पष्ट है कि मादक पटार्थों के करारोपण 
से आर्थिक साधनो का पुनर्वितरण समाज के हित मे होता है | इसी प्रकार विलासिताओं पर लगाया गधा 
कर नी साधनो का स्थानान्तरण समाज के हित्त मे करता है | सरक्षण कर का भी यही प्रभाव होता है 
क्योंकि इस कर से साधन उन उद्योगो की ओर स्थानात्तरित होने लगते हैं जिनका विकास विदेशी 
प्रतियोगिता के कारण नहीं हो सका | 

(ख) हानिप्रद स्थानान्तरण--कभी कभी करो से आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण इरा प्रकार होता 
है कि देश के उत्पादन मे कमी हो जाती है अथवा देश के उत्पादन पर अनुकूल प्रमाव पडता है | इन 
परिस्थितियों मे ये स्थानान्तरण समाज के लिए हानिकारक होते है | उदाहरण के लिए यदि मकानों पर 
करारोषण किया छात्ा है जो इससे समाज में मकानों की पूर्ति में कमी हो सकती है । मकान मालिक नए 
मकान बनाने की ओर हस्तोत्साहित हो सकते है । नागरिकों को रहने के लिए पर्याप्त निवास स्थान नहीं 
मिल सकने से उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय रहता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है 
और इसका समाज में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इसी प्रकार सरक्षण कर से प्राय किसी 
उच्योग और साधनो का हानिकारक स्थानान्तरण हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि देश के लिए अकुशल 
अथवा अनुपयुक्त उद्योग को सरक्षण दे दिया जाए तो साधनों का लामदायक पुनर्वितरण नहीं होता । 
थदि ऐसे उद्योगों को जिनके लिए देश मे पर्याप्त प्राकृतिक ख्तोत तथा आर्थिक परिस्थितियों उपलब्ध नहीं 
हैं सरक्षकता कर द्वारा सरक्षण दे दिया जाए तो देश के आर्थिक साधन उत्पादक एद लामप्रद उद्योगों 
से हटकर इन उद्योगों को स्थानान्तरित हो सकते है | इस प्रकार के सरक्षण प्राप्त उद्योग से सरक्षण 
हटाते ही वे तप्प हो जाते है। सरक्षण करों के कारण कभी कभी आर्थिक साधन अधिक उपयोगी उद्योगों 
से हटकर अकुशल एवं अनुपयोगी उद्योग को स्थानान्तरित हो सकते है जिससे उत्पादन में वृद्धि 
जल्पकालीन होठी है अधवा साधनो का अमितव्ययी स्थानान्तरण होता है । 

(ग) वर्तमान से भावी और भादी से वर्तमान उपयोगो की ओर स्थानान्तरण--कुछ कर ऐसे होते 
हैं जो साधनों का स्थानान्तरण वर्तमान उपयोगो से भावी उपयोगों के लिए कर देते है | उपभोग पर 
लगाए गए कर उपभोग को हतोत्शाहित और बचल को प्रोत्साहित करते हैं | इस प्रकार के करों द्वारा 

साधन दर्तमान उपयोगो से हटाकर भावी उपयौगों कौ ओर हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं जिससे 
समाज की भादी ऊपादन शक्ति मे वृद्धि होही है | बिक्री कर या क्रय कर अथवा व्यय कर ऐसे हैं 
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जिनसे खर्चों मे कमी की प्रेरणा मिलती है और बचत को प्रोत्साहन मिलता है | इन करो द्वारा साधनों 
का उत्पादकीय स्थानान्तरण हो सकता है | बचत क पक्ष मे दिए जाने वाली कर-मुक्तियो का ऐसा ही 
प्रमाव पड़ता है| 

इसके विपरीत जो कर बचत के प्रति लोगो को हतोत्साहित करते है वे साधनो को भावी उपयोगों 
से हटाकर, वर्तमान उपयोगो की ओर परिवर्तित कर देते है और उत्पादन को हानि पहुँचाते है | जब 
सरकार करारोपण द्वारा ऐसी निधियाँ प्राप्त करती है जो अन्य प्रकार से बचाई और निवेशित की जा 
सकती थीं और उनके दैनिक प्रशासकीय खर्चों मे या किन्हीं अनुत्पादकीय खर्चों मे व्यय कर देही है तो 
भी साधनों का भावी उपयोगों से वर्तमान उपयोगो की ओर रथानात्तरण हो जाता है । साधनों का 
स्थानानत्तरण देश के हित मे या अहित मे होना सरकारी व्यय पर निर्भर करता है । 

(घ) वे कर जिनमे साधनो का स्थानान्तरण नहीं होता--कुछ कर ऐसे होते है जिनसे साधनों 
का एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय की ओर स्थानान्तरण नहीं होता । उदाहरणार्थ एकाघिकार पर 
आरोपित कर | एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार 
करता है कि जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके | यदि किसी कारणवश वह अपना उत्पादन 
घटाता है तो इससे उसका लाभ कम हो जाता है । अत स्पष्ट है कि करारोपण के बावजूद एकाधिकारी 
अपने उत्पादन मे कोई कमी नहीं करना चाहेगा और परिणामस्वरूप जो साधक उसके व्यवसाय में लगे 
होंगे, उनका अन्तरण अन्य किसी उपयोग की ओर नहीं होगा । इसी प्रकार आकस्मिक लाम पर कर, 
भूमि की स्थिति पर कर आदि ऐसे उदाहरण है जिनमे साधनों का रथानान्तरण नहीं होता । 

(४) साधनो का विभिन्न स्थानों मे स्थानान्तरण 

करों से साधनो का पुनर्वितरण ऐसा होता है कि साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को 
स्थानान्तरित होने लगते है जैसे--बिक्री-कर अत्यधिक प्रगतिशील आय कर आदि | जिस राज्य में 
अन्य राज्यो की तुलना मे बिक्री-कर कम होता है उस राज्य में अन्य राज्यो से श्रम और पूँजी के साधन 
आकर विनियोजित होने लगते है और दोनो राज्यो की उत्पादन की मात्रा प्रभावित हो जाती है । यदि 
किसी एक स्थान पर कर बहुत अधिक मात्रा मे लगाए गए है तो सम्मव है कि लोग अपनी पूँजी को वहाँ 
से हटा कर अन्य किसी स्थान पर लगा दे जहाँ कर-भार अपेक्षाकृत कम हो ऐसे स्थानान्तरण की 
झम्मावना को कम ऊरने का प्रभावशाली उपाय यह है कि देश भर मे एक समान दरो से कर लगाए 
जाएँ । सधीय शासन वाले देश मे यह कठिनाई पैदा हो सकती है कि विभिन्न राज्य भिन्न-मिन्न दरो से 
करारोपण करे किन्तु ऐसी परिस्थितियों मे विभिन्न राज्य पारस्परिक समझौतो द्वारा करो की एकसमान 
दरें निश्चित कर सकते है | यदि एक देश मे आय लाभ-कर प्रगतिशील हो अथवा करो की दरे ऊँची हों 
तो वहाँ के नागरिक अपनी पूँजी हटाकर किसी ऐसे देश मे विनियोजित करने लगते हैं जहाँ कर-भार 
कम हो | इस स्थानान्तरण को रोकने के लिए यह उपाय किया जा सकता है कि लोगो की सम्पूर्ण आय 
पर कर लगाए जाएँ चाहे वह आय देश के अन्दर कमाई गई हो अथवा विदेश से प्राप्त हुई हो | ऐसा 
होने से करो से इचने के लिए पूँजी देश से बाहर नहीं जाएगी जब तक कि उस पूँजी का स्वामी ही 
विदेश न चला जाए और ऐसा नहीं होता है| 
साधनो के पुनर्वितरण की माँग मे कठिनाइयाँ 

! उत्पत्ति के साधन पूर्णत गतिशील नहीं होते तब वे स्वतन्त्र रूप मे एक व्यवसाय से दूसरे 
व्यवसाय में नहीं जा सकते है | 

2 श्रम और एूँजी दोनो की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती है | श्रमिक जलवायु, भाषा, धर्म, 
रीति-रिवाज आदि के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक उद्योग से दूसरे उद्योग मे जाने में 
कठिनाई महसूस करते हैं | पूँजी का बडा भाग जब भवनो यन्त्रो आदि मे नियोजित कर दिया जाता है 
तो उसे सरलतापूर्वक किसी दूसरे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 

प्रत्यक्ष करारोपण का आय व सम्पत्ति वित्तरण पर प्रभाव 
(४९७ ० एार्ल पभांगा जा धार एिज्राफ।एंणा त एर्णाह बाते शा) 

अधिकाश देशो मे धन के वितरण में असमानता पाई जाती है । यह असमानता विविध सामाजिक, 

राजनीतिक एव आर्थिक बुराइयो से प्रमावित होती है। धन के वित्रण की इस असमानता को दूर करने 
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से अधिकतम आर्थिक सन्तोष समाज को प्राप्त हो सकेगा और मानवीय शक्ति एड उत्साह को उत्पादक 
कार्यों में अधिक सजगता द स्फूर्ति के साथ लगाया जा सकेगा फलस्वरूप देश के आर्थिक और 
सामाजिक कल्याण मे वृद्धि होगी । सरकारी खर्च द्वारा जहॉ गरीबों का जीवन स्तर ऊँचा उठाकर 
वितरण की विषमताओं मे कमी की जा सकती है वहाँ करारोपण के द्वारा घनी व्यक्तियो का जीवन स्तर 
नोचा करके इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है | प्राचीन लेखक घन के वित्रण के लिए 
करारोपण का उपयोग करने के प्रयत्नो को विरोध की दृष्टि से देखते थे | उनका मत था कि करारोपण 
का एकमात्र ध्येय राज्य के लिये आय प्राप्त करना है। कर-आय इस तरह प्राप्त करनी चाहिए जिससे 
करदाताओं को कम से कम असुविधा हो। 

यह तथ्य अधिकाधिक स्वीकारा जा रहा है कि करारोपण घन के वितरण की असमानताओं को दूर 
करने मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाता है | करारोपण के इस प्रमुख उद्देश्य की और सर्पप्रथम ध्यान 
आकर्षित करने का श्रेय जर्मन अर्धशस्त्री बैगनर को है जिसने करारोपण के माध्यम से धन की 
असमानताओं को दूर करने का प्रबल समर्थन किया है| उनका मत था कि राजस्व का उद्देश्य केवल 
राज्य के लिए साघन एकत्रित करना ही नहीं है बल्कि राजकोषीय नीति देश की सामाजिक आर्थिक एव 
राजनीतिक परिस्थितियो पर आधारित होनी चाहिए जिससे देश मे घन का वितरण यथासम्भव समान 
रहे । प्रो. पीगू के मतानुसार यदि राष्ट्रीय लाभाश की मात्रा मे कमी नहीं आए तो घन के वितरण मे 
प्रत्येक ऐसा सुधार जिससे लाभाश पे से निर्धनो के पास जाने वाली मात्रा मे दृद्धि हो जाती हो सामूहिक 
'जनकल्याण की अभिवृद्धि करेगा ! 

धन की विषमता से किसी देश की सामाजिक राजनीतिक एव आर्थिक बुराइयो से सम्बन्ध होता 
है | धन के वितरण की विषमता के कारण मानव जीवन मे राज्य का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
है और समाजवादी राष्ट्रो मे मानव जीवन का प्रत्येक पहलू राज्य और उसकी नीतियो से नियन्द्रित होने 
लगा है | धन के वित्तरण मे वाछित समानता लाने की मुख्य नीलियों दो है---)) सार्वजनिक व्यय तथा 
(0) करारोपण । 

सार्वजनिक खर्च मे राज्य अपना खर्च इस प्रकार सम्पन्न कर सकता है कि समाज में घन की 
असमानता कम से कम हो अर्थात्‌ राज्य एक समुचित खर्च की नीति द्वारा निर्धनो के धन का स्तर ऊँचा 
उठाकर, वितरण की विषमता को दाम कर दे | करारोपण का उद्श्य घनी व्यक्तियों के धन का स्तर 
नीचा कर घन के वितरण मे समानता लाना है | करारोपण केवल घनी व्यक्तियो के धन का स्तर नीचा 
करने के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रमों के लिए राशि प्राप्त करने के लिए 
भी जरूरी है | धन के विद्वरण में समानता लाने के लिए करारोपण के स्थानापन्न के रूप मे फेपल यही 
हो सकता है कि निजी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से (अथवा बडे पैमाने पर) उन्मूलन कर दिया जाए किन्तु 
'यह श्रेष्ठतर विकल्प नहीं होगा | यह हो कराराप्ण के विरोधियों को स्वभावत और अछिक बुरा एव च्ीक्ष्ण 
प्रतीत होगा । अत निश्चयात्मक रूप में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयरण की अनुपस्थिति में 
करारोपण ही धन का समान वितरण करने वाला एक अत्पन्त महत्वपूर्ण साधन हो सकता है| 
करारोपण के रूप ([-कगा5 ण॑ क्रबाणा) 

ऊँचा करारोपण सरकार के हाथ मे धन की विशेषताओं को घटाने का एक शक्तिशाली शस्त्र है 
अंत सरकार अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए करो की दरो मे हेर फेर करती रहती है | करो की दरो के 
आधार पर कर के चार प्रकार है - (;) आनुपातिक (2ए0७0एणा7)) 0) प्रतिगामी (२२८टञ८5९६७), 
(00) अधोगामी (06ह7९55।४८) (१४) प्रगतिशील ('एट०5४९। | प्रथम तीन करो का भार धनिको की 
सुलना मे निर्धनो पर अधिक पड़ता है अत इनसे आय के यितरण की असमानता कम होने की आशा 
नहीं की जा सकती | केवल प्रगतिशील कर ही घन के वितरण मे समानता ला सकते है क्योकि इनका 
भार निर्घनों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पडता है ! प्रगतिशील करो द्वारा ही सामूहिक ब्याज 
कौ मात्रा न्यूनतम हो सकती है और धन का श्रेष्ठ वितरण सम्भव है । चूँकि व्यक्ति ज्यो-ज्यों घनी होता 
जाता है त््यों-त्यो उसके द्रव्य की सीमान्त उपयोगिवा घटती जाती है और उसकी करदेय क्षमता बढती 
जाती है, अत घन की ;उषमता को दूर करने का यह एक महत्त्वपूर्ण तरीका है कि अति प्रगतिशील करो 
के द्वारा घनी व्यक्तियों के घन को कम करके सामान्य स्तर के बराबर लाया जाए | यह स्मरणीय है कि 
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अत्यधिक प्रगतिशील करों द्वारा उत्पादन हतोत्साहित हो सकता है इसलिए प्रगतिशील कर-प्रणालो पर 
निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तो इसस उत्पादन निस्त्साहित नहीं हो और दूसरी ओर 
घन के वितरण मे समानता आती जाए। 

विभिन्न प्रकार के कर और वितरण 

(आलिया: ६॥05 छा 7४380 शव [05079एणा) 

क्र आय के वितरण पर मित्र निन्न प्रकार से प्रमाद डालते हैं जो निम्न प्रकार हैं--- 

] आय कर वितरण--दितरण के दृष्टिकोण से आय पर लगने वाले करो (5 0 ॥007०) 
का भारी भहत्त्व है क्योकि ऐसे करो को आसानी से प्रगतिशैल या आरोही (7067९55।५6) बनाया जा 
सकता है | ब्यक्तियो की आय को विनिन्न श्रेणियों में बांट कर अलग अलग दर से करारोपणप किया जा 
सकता है अर्थात्‌ कर की दर अण्य मे वृद्धि के रूघध स'थ बढती जाती है । कहीं कहीं आय कर दो 
प्रकार से प्रगतिशील बनाया जाता है एक तो ऊँची आ'यों पर अतिरिक्त कर लगाकर जैसे--अतिरिक्त 
लाभ कर या अति कर और दूसरे न्यूनतम कर मुक्त सीमा को ऊँचा करके अथवा निम्न आय वाले को 
अधिक सुविधाएँ देकर जैसे--उन व्यक्तियो को जिनके कुदुम्ब मे सदस्यो की सख्या अधिक है कुदुम्ब 
भत्ता देना | वितरण मे समानता लाने के उद्देश्य से आय कर में अन्य अनेक प्रकार की छूट दी जा 
सकती हैँ जैसे--एक दिश्ष्ट स्तर से नीचे की आमदनियो को करो से पूर्णत मुक्त कर देना सम्पत्ति 
की आय की तुलना मे अधिक आय पर कम दर से कर लग्णना चिकित्सा के घ्यय को कर योग्य आय 
(79५४0०० ॥007८) में से घटाना विदर्घहित को अदिव"हित की तुलना में कुछ छूट देना बच्चों की सख्या 
के अधार पर कर में छूट देना आदि | चूँकि आय कर को प्रगतिशील बनाना बडा सरल है अत 
अधिकाश देशो में इस कर के द्वारा धन की दिषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

2 मृत्यु कर व वितरण कर--किसी घ्यक्ति की मृत्यु के बदद उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तराप पर 
दो प्रकार से कर लगाए छा सकते है--पहल्ण उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित होने से पूर्व की कुल 
सम्पत्ति पर कर (85008 [७५) दूसरा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार के फलस्वरूप प्राप्त हुए माग पर 
कर (एञध्गाआ०९ [४९) । मृत्यु कर आय के वितरण की असमानता को त्तीन प्रकार से कम करते हैं-- 

(ख) अधिक धनराशि मे कमी होने से अधिक आय स्दत कम हो जाती है। 

(ख) घनिकों पर कर भार बढ जाने से निर्घनो पर कर भार घट एण्ता है। 

(ग) सरकार की आय इस प्रक"र के करारोपण से बहुत बढ जाती है जिससे निर्घनो को सरकार 
द्वारा अधिक दस्तुएँ तथा सेदाए सुलम हो सकती हैं । 

इस सम्बन्ध मे दो बातो पर ध्यान देना आवश्यक है--प्रथम उत्तराधिकारी करों (ग्रौला।॥06 
पृ७४९७) को प्रगतिशील होना चाहिए द्वितीय उत्तराधिकारियो का मृतक से सम्बन्ध जितना दूर का हो 
कर की दर उतनी ही अधिक होनी चाहिए । 

3 व्यय कर और वितरण--प्रे कैल्डोर ने व्यय कर नामक एक नए कर का सुझाव दिया है। उनके 
अनुसार व्यय कर करारोपण को करदाता की कर प्रुग्त'न करने की सममर्थ्य के अनुरूप बनाने का एक 
प्रमावश्यली सघन है | जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्ययः होत' है दह उतनी ही अधिक करदेय क्षमता 
रखता है अत समाज मे घन के वितरा मे सम'नता ल'ने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति पर उतना ही अधिक कर 
लगाया जा सकता है । व्यय कर द्वारा व्यक्ति के प्रदर्शन उपनोग (005छारा००७ 005एगरए707 को रोका 
जा सकता है जो घन के वितरण की असम'नत'ओ के कारा उत्पन्न होता है | 

+ सम्पत्ति कर एव वितरण--प्राय धनी वर्ग आय कर एवं व्यय कर से बचने के लिए सम्पत्ति 
खरीदने लगते है | इस क्रिया से भी वे घनी बनते है अत ऐसी स्थिति में उन पर सम्पत्ति कर लगाकर 
उनकी सम्पत्ति की दृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है त"के दे और अधिक धनी नहीं बन पाएँ। 

$ अप्रत्यक्ष कर और वितरण--डिक्ली कर आयात कर उत्पादन कर आदि अप्रत्यक्ष कर या 
वस्तु कर होते हैं | इन करों के प्रतिगामी प्रभाव (?८४:८५७४६५७ हह९८७) हो सकते हैं और प्रगतिशील 
(0४०ह्व०5७६८) भी । अनिदरग्यताओं पर करारोपाा करने से इनका मार घनी दर्ग की तुलना में निर्धनों पर 
अधिक पडता है। दुकानदार कर की मात्रा को वस्तु मूल्य मे जोडकर खरींददार से दसूल कर लेते हैं 
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चूँकि निर्धन वर्ग के लिए रूपये की सीमान्द उपयोगिता धनी व्यक्ति की छुलना भे अधिक होती है अत 
उसको अधिक त्याग करना पड़ता है | इस प्रकार कर-भार का शिकार निर्धन वर्भ अधिक होता है | स्पष्ट 
है कि अप्रत्यक्ष-करों से देश में घन के वितरण की असमानता कम होने के स्थान पर और अधिक हो 
जाती है | यदि सरकार अनिवार्य वस्तुओं को कर से मुक्त कर दे और विलासित्ता की वस्तुओं अथवा 
चुनी हुई वस्तुओं पर जिनका उपमोग धनी वर्ग करता है प्रगतिशीज्ञ करारोपण करे तो इन करो से घन 
के विवरण की असमानता घटाई जा सकती है । विलासिताओं पर करों का भार निर्धनों की तुलना में 
धनी वर्ग पर अधिक पडता है जिससे ये कर घन के वितरण में समानता लाने मे सहायक होते हैं । 
सामान्य बिक्रौ-कर ((८॥०८॥ $3९5 79%) चूँकि सभी पदार्थों पर लगाया जाता है जिसमे कि अनिवार्य 
आवश्यकताओं और सामान्य उपभोग के पदार्थ भी सम्मिलित है अत इनका प्रतिगामी प्रभाव पडता है| 
यदि अनिषार्य आवश्यकताओं और सामान्य उपभोग की दस्तुओं को करारौपण से मुक्त कर दिया जाए तो 
इन करों की प्रतिगामित्ता कम की जा सकती है | 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि करारोपण रूपी शक्तिशाली अस्त्र आय के वितरण की असमानता 
को दूर करने का प्रमुख साघन है और करारोपण इस प्रकार होना चाहिए कि जहाँ तक सम्मव हो निर्घनों 
पर कोई भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए या कप से कमर कर लगाना चाहिए ! धनी ध्यक्तियो से कर 
सूत्र करके उसे ऐसी सेवाओं पर व्यय किया जाना चाहिए जिससे निर्घन व्यक्तियों को लाम पहुँचे 
उनकी उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हो उनकी क्रय-शक्ति और देश में रोजगार बढ़े आदि वितरण की 
असमानता के लिए करारोपण करते समय उत्पादन पर पड़ने दाले इसके प्रभावों का ध्यान रखना चाहिए 
क्योकि यदि उत्पादन कमर होता जाएगा तो वित्तरण किस वस्तु का होगा और कमान विवरण से क्‍या 
लाभ होगा २ 
वित्तरण बनाम उत्पादन (05एफणाणा ४५ शि06000०)) 

उपर्युक्त किए गए विवचन से यही प्रकट होता है कि वितरण के दृष्टिकोण से अत्यन्त प्रगतिशील 
कर-व्यवस्था (8॥80|) ऐ०४६७४४४ 79५ $98/०0) लागू की जानी चाहिए किन्तु उत्पत्ति पर पड़ने 
वाले प्रभाव को ध्यान मे रखना चाहिए । अत्यधिक प्रातिशील एवं भारी करो का उत्पादन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है | इससे उत्पादन कम होने लगता है और यदि उत्तादन को हानि पहुँचती है वो वितरण 
दी समानता का अर्थ घन का समान वितरण नहीं घरन्‌ केदल गरीबी का समान वितरण होगा अत यह 
नितान्त आवश्यक है कि वितरण सम्बन्धी बातो पर विचार करते समय उत्पादन सम्बन्धी पहलुओं की 
उपेक्षा नहीं की जाए | यह स्परण रखना चाहिए कि अत्यधिक प्रगतिशील करारोपण प्रत्येक परिस्थिति में 
नहीं बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों मे ही उत्पादन के लिए हानिकारक होता है | दूसरे शब्दों मे कुछ 
परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें प्रगतिशील करारोपण से उत्पादन को हानि नहीं पहुँचती बल्कि 
प्रोत्लाहन मिलता है । उदाहरण के लिए यदि एक उपयुक्त व्यय-कर ($000(९ ६फुश0॥06 9090 
लगाया जाए तो बचत को प्रोत्साहन मिल सकेगा | आशय यह है कि उत्पादन और वितरण दोनो के 
उद्देश्यों के बीच सामन्जस्य स्थापित किया जाना चाहिए और करारोपण की योजना का निर्धारण इस 
प्रकार होना चाहिए कि जहाँ एक ओर यह उत्पादन के मार्ग मे कोइ अनुचित अदरोध न करे वहाँ दूरारी 
ओर घन के वितरण की विषमताओं को कम करने मे सहायक बने | 
विकाप्तशील रा्ट्रो मे करो के वितरणात्मक प्रभाव 

विकासशील देशों की समस्याएँ विकसित देशो की समस्याओं से भित्र होती है । विकसित्त देशो मे 
उत्पादन तथा राप्ीय आय का स्तर काफी छँचा होता है अत राष्ट्रीय आय के पुनर्दितरण की समस्या पर 
अधिक बल दिया जाता है किन्तु विकासशील देशो मे मूलत दो समस्याएँ होती है--एक उत्पादन मे 
चृद्धि करके राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने की समस्या । इसमे दो विद्यार है--एक भत यह है 
कि उत्पादन तथा रोजगार के आकार भे वृद्धि करता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होना 
चाहिए और आय के रामान वितरण की ओर बाद मे घ्यान देना चाहिए । दूसरा मत्र यह है कि 
विकासशील अर्धव्यवस्थाओं मे धन के न्यायपूर्ण वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । थे दौनो दिचार 
परस्पर विरोधी और अधूरे हैं चूँकि जिस देश का उत्पादन और रोजगार बढाने के लिए कर ढाँचे मे ऐरो 
परिवर्तन आवश्यक होते है जिससे लोगो की काम करने बचत करने और जोखिम सहन करने की 
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शक्तियों पर अधिक बुरा प्रमाव न पड़े, वहाँ यह आवश्यक है कि धन के पुनर्वितरण पर अति प्रगतिशील 
करारोपण किया जाय और वास्तदिकता यह है कि विकासशील देशों मे इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति 
एक साथ करना सम्भव है | 
हम यह जानते है कि व्यक्तियो के काम करने और बचत करने की इच्छा पर सभी करों का 
समान प्रमाव नहीं पडता । उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष करो से मनुष्यों के काम करने और बचत करने की 
इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है जबकि अप्रत्यक्ष करो के सामान्यत्त ये प्रमाद नहीं होते | प्रत्यक्ष करों 
के प्रभाव तमी बुरे हो सकते है जब व्यक्तियों की आय सम्बन्धी मॉग लोचपूर्ण होती है | जब्द व्यक्तियों 
की आय के प्रति माँग ब्ेज्नोचदार हो जाती है तो वे काम करने के लिए हतोत्साहित नहीं होते | चूँकि 
समाज में अधिकाश व्यक्तियों की आय की मॉग बेलोचदार होती है, अत करारोपण से उनके कार्य करने 
व बचाने की इच्छा पर बुरा प्रमाव नहीं पड़ता है | सम्पत्ति तथा मृत्यु-करो का प्रमाव यही होता है। 
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पुराने उपक्रमों के विस्तार, नए उपक्रमो की स्थापना, सम्पत्ति के सग्रह 
तथा वृहत्‌ सगठनों की भावनाएँ इतनी अधिक होती है कि किसी भी प्रकार के आय एव सम्पत्ति करों का 
भार व विनियोग तथा पूँजी-निर्माण पर बुरा प्रभाव नहीं पडता | 
इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए नियोजन व्यवस्था अपनाई जाती है 
जिसमें विनियोग की दर इतनी तीव्र गति से बढती है कि एक ओर आय बढती जाती है दूसरी ओर 
उपमोग की वस्तुओं व सेवाओं की माँग मे वृद्धि होती है । चूँकि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई मॉग को 
पूरा करने में असमर्थ रहता है (यद्यपि उत्पादन भी बढता है) अत मॉग बदने से वस्तुओं के मूल्य भी 
बढ जाते हैं जिससे व्यापारियो व उत्पादकों के लिए लाम की मात्रा में वृद्धि होती है और वे कर देने से 
भयभीत नहीं होते और उनके विनियोग करने की प्रेरणाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पडता | 
आज की कर-व्यवस्था की कुशलता व कर-दचना की सम्भावनाओं की उपस्थिति में करारोपण 
का विनियोजन पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय नहीं रहता या बहुत कम भय रहता है | यह प्रवृत्ति दिखाई 
देती है कि अधिकाधिक करों के बावजूद नए-नए कारखाने और नए-नए उद्योग स्थापित होते जा रहे है| 
पिछले 20 वर्षों के आर्थिक इतिहास से प्रकट है कि करों के भार में निरन्तर वृद्धि होने पर आर्थिक 
विकास और औद्योगिक प्रयति की गति घीमी होने के स्थान पर तीव्र हो रही है। 
जब आर्थिक नियोजन के कारण लोगों की आय मे वृद्धि होती है तो वे अपनी आय को उपभौग 
पर व्यय करते है बचत तथा दविनियोग मे नहीं लगाते । इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना अत्यन्त 
आवश्यक है | देश और समाज के आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि आय को उपभोग में ही 
व्यय नहीं किया जाए बल्कि बच्चत और विनियोग के लिए रखा जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य 
को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे निजी बचतो को प्रोत्साहन मिले देश की उत्पादन-शक््ति प्रोत्साहित 
हो । धनी व्यक्तियों का अपव्ययी उपमोग कम हो और साधारण व्यक्तियो का उपभोग भी नियन्त्रण में 
हो । राज्य के निजी कोष को उत्पादक-विनियोगो मे लगाने के लिए राजकीय कोष का विस्तार करना 
होगा | ये सब कार्य कररोपण के द्वारा ही सम्मव हो सकते हैं । 
विकासशील देशो में घन कुछ लोगों के हाथों मे ही केन्द्रित हो जाता है । कुछ व्यक्तियों के हाथों 
में घन के एकत्रीकरण की रोकथाम के लिए विकासशील देशों की सरकारो को प्रत्यक्ष करो का उपयोग 
करना चाहिए । इसके लिए सरकार को प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए । निम्न आय वाले वर्गों के 
मन में कहीं यह शका उत्पत्र न हो जाए कि घनी व्यक्तियों को कर सहन ही नहीं करने पड रहे हैं, 
परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि कर-भार के वितरण को सन्तुलित बनाने की दृष्टि से कर-व्यवस्था इस 
प्रकार होनी चाहिए जिससे ऊँची आय वाले वर्गों पर कर का भार उतना ही पड़े जितना कि प्रत्यक्ष करों 
की सख्या में वृद्धि होने से निर्धन वर्गों पर पड रहा है | यदि ऐसा न हुआ तो देश में आय की 
विषमताओं में और अधिक वृद्धि हो जाएगी । 
कुछ लोगो की धारणा है कि आय और घन की असमानताओं से बचत एकत्रीकरण पे सहायता 
मिलती है । दूसरे शब्दों में इन लोगों का कहना है कि करारोपण के कारण लोगो की बचत हतोत्साहित 
होती है | यह कहा जाता है कि पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण से निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय 
बढ जाती है जिससे उपमोग बढता है और बचत तथा विनियोग कम हो जाते हैं | इस सम्बन्ध में यह 
ध्यान में नहीं रखा गया है कि आय मे वृद्धि के साथ-साथ घनी वर्ग के उपभोग और अपप्यय में वृद्धि हो 
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जाती है | इसके अतिरिक्त यह कहना भी उचित नहीं है कि घनी वर्ग की बचत ही विकासशील देशों को 
निर्घनता के जाल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगी | दूसरे विचार के प्रस्तुतकर्त्ता यह मूल गए है 
कि विकास सम्बन्धी व्यय मे निर्धन वर्गों का भी यथेष्ट योगदान होता है क्योकि उन्हे अप्रत्यक्ष करो का 
अधिकाश भार वहन करना पडता है । यह नहीं भूलना चाहिए कि उपमोग का स्तर नीचा होने पर निर्धन 
दर्ग की कार्यक्षमता मे वृद्धि करना आवश्यक है | निम्न आय वाले वर्गों की आय में वृद्धि करके सम्पूर्ण 
राष्ट्र की उत्पादन शक्ति को बढाने में सहायता करते हैं 

निष्कर्ष रूप मे यह कहना उचित है कि विकासशील देशो में उत्पादन मे वृद्धि और आय तथा घन 
के पुनर्वितरण दोनो ही उद्देश्यो की पूर्ति एक साथ सम्मव है ) 


'करारोपण के अन्य प्रभाव 
(एस छहास्ल॑5 ता प७४७७ण) 
उत्पादन और वित्तरण पर करारोपण के प्रभावों के अतिरिक्त अन्य प्रभाव भी पडते हैं किन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि करारोपण के प्रभाव एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ किये जा सकते हैं । वास्तव मे 
करारोपण के सभी प्रभाव परस्पर सम्बन्धित और न्यूनाघिक रूप में अन्योन्याश्रित होते हैं| 
'करारोपण एवं उपभोग (90000णा छा0 (008एाए0ण) 
करों का उपमोग पर बड़ा प्रमाव पडता है। करारोएण करदाता की क्रय-शक्ति को कम कर देता 
है क्योकि वह कर का भुगतान आय में से करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को अपना उपभोग कम 
करना पडता है । उपभोग कम होने से करदाता के रहन-सहन का स्तर नीचा हो जाता है | यही कारण 
है कि कम आय वाले दर्गों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर दाछनीय नहीं माने जाते । सामान्य उपभोग 
के पदार्थों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है | ऐसे करारोपण से पदार्थों 
पर जो कर लगाए जाते हैं उन्हें उन पदार्थों के लिए अधिक मूल्य चुकाना पडत्ता है| स्पष्ट है कि यह 
स्थिति इन लोगों के लिए भार-पूर्ण सिद्ध होती है । अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की माँग 
सामान्यत बेलोचदार या मूल्य-निरपेक्ष होती है अर्थात्‌ अधिक महँगी हो जाने पर भी उन वस्तुओं को तो 
खरीदना ही पडता है | अ्रदिष्ठा रक्षक अथवा रूढ आवश्यकताओं की वस्तु पर लगाए गए करों का 
अधिकाश भाग निर्धन वर्ग को ही वहन करना पड़ता है क्योंकि उनकी मौंग बेलोचदार होती है । ऐसे करों 
से निर्धन वर्ग की कार्यक्षमता कम हो जाती है । ठीक यही प्रभाव उस समय होता है जब करारोएण उन 
चस्तुओं पर किया जाता हैं जो कार्यक्षमता को बढाने वाली हैं । उदाहरणार्थ दूघ आदि इन वस्तुओं की 
अधिक कीमते चुकाने की अपेक्षा लोग उनके उपभोग में कमी करने या उनका उपभोग बिल्कुल त्थाग देने 
'को तैयार रहते है | ऐसी वस्तुओं पर करारोपण से उनके उपभोग में कमी करने की प्रेरणा मिलती है| 
विलास की वस्तुओं पर लयाए गए कर अच्छे समझे जाते है क्योकि ऐसी वस्तुओं के कम उपयोग 
से समाज लाभान्वित होता है और इन करों का भार धनी दर्ग को सहन करना पडता है । मादक एव 
हानिकारक वस्तुओं पर किए गए करारोपण से समाज को लाभ पहुँचता है क्योकि कर लगाने से इनका 
मूल्य बढ जाता है जिससे इनका उपभोग कम हो जाता है और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है | ऐसे पदार्थों 
के उपभोग मे कटौती या कभी किस प्रकार की जाए यह कुछ परिस्थितियों पर निर्मर होता है | थे 
परिस्थितियों हैं---मारी करारोपण द्वारा अथवा उनके विर्माण विक्रय और उपमोग को प्रतिबन्धित करके ) 
उदाहरण के लिए हमारे देश मे कुछ राज्यों द्वारा पूर्ण या आशिक मद्य-निषेध नीति अपनाई गई है और 
कुछ राज्यों मे इन पदार्थों के उत्पादन पर करारोपण की नीति अपनाई गई है | इन दोनों ही नीतियी के 
सापेक्षिफ गुणों के सम्बन्ध में लोगों में तीव्र मतमेद है। 
एक सामान्य कर और मूल्य-वृद्धि तथा उत्पादन के मध्य सम्बन्ध में प्रो रोल्फ ने लिखा है-- एक 
पूर्णतया सामान्य कर की दशा में ऐसा कोई कर-रहित क्षेत्र नहीं होगा जिसमे साधन अपनी आय में होने 
वाली कटौती से बचने का प्रयास करे | जब कोई कर लगाया जाता है तो फर्म प्रत्यक्ष रूप से कीमतो में 
वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होती हैं ॥ अत उन्हें उत्पादन में कमी करने की प्रेरणा मिलती है | अन्लिम 
परिणाम यह होता है कि समस्त साधघनो की आय में आनुपातिक कमी आ जाती है । रोल्फ ने यह 
निष्कर्ष निकाला है. 'एक पूर्णतया किस्म की उत्पादन करों की एक-सी व्यवस्था में उपभोक्‍ता के लिए 
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कीमतें नहीं बढती है । दूसरे उत्पादन की बनावट मे परिवर्तन नहीं होता है | यह व्यवस्था साधनों के 
स्वामियो की मौद्रिक आय मे आनुपातिक कमी उत्पन्न करती है [” 

करारोपण द्वारा वस्तुओं के उपमोग को प्रतिबन्धित करने का उद्देश्य आय प्राप्त करने के उद्देश्य से 
टकराता है, क्योकि यदि कर वस्तुओं के उपमोग पर प्रतिबन्ध लगाने में सफल हो जाता है तो इससे 
सरकारी आय निश्चित रूप से घट जाती है जबकि इसके विपरीत यदि सरकारी आय पहले के समान 
अधिक बनी रहती है तो इसका आशय यही है कि उपमोग में कोई कमी नहीं हुई है और कर अपने 
उद्देश्य में असफल रहा है। 

करारोपण एवं सन्तुष्टियाँ--उपमोक्ता की सन्तुष्टियो (205एग्राश5 $259000) पर करारोपण 
के जो प्रमाव पड़ते है उनका कल्याण की दृष्टि से कुछ महत्त्व है। करारोपण से वस्तुओं का जो उपभोग 
कम होता है उससे व्यक्तियो की सन्तुष्टि सदैव ही कम नहीं होती | उदाहरण के लिए, यदि कशरोपण 
ऐसी वस्तु पर किया जाता है जिसकी मॉग लोचदार या मूल्य-सापेक्ष है तो उपभोक्ता उस वस्तु के 
उपभोग में कमी कर देते है जिससे उसकी कीमते नहीं बढ पार्ती | इसका अर्थ यही है कि या तो वस्तु 
ही इस प्रकार की है जो उपमोक्ता को अधिक सन्तुष्टि प्रदान नहीं करती या उस वस्तु के स्थान पर अन्य 
किसी सस्ती वस्तु का उपयोग किया जा सकता है अथवा उसका उपभोग आवश्यक ही नहीं है और 
भविष्य के लिए उसे स्थगित किया जाना सम्भव है | इस प्रकार ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर 
उपभोक्ता के लिए एक प्रकार से ऐच्छिक होते हैं यानी उपभोक्ता उस टस्तु को खरीदना बन्द करके कर 
के भुगतान से स्वय को बचा सकते है | ऐसे करो से राज्य को कोई विशेष आय प्राप्त नहीं हो सकती 
है । केवल बेलोचदार वस्तुओं पर करारोपण करके ही राज्य को आवश्यक आय प्रा्त हो सकती है| 
इससे लोगों की सन्तुष्टि कम हो जाती है । आय-कर से लोगो की सन्तुष्टि इतनी कम नहीं होती जितनी 
वस्तुओं पर कर लगाने से क्योकि आय-कर से केवल आय ही कम होती है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि 
नहीं होती । लोगो की सन्तुष्टि मूल्यो की वृद्धि से अधिक होती है | 
करारोपण एवं आर्थिक स्थिरता (प#पाएणा भा 80070 50909) 


जिस प्रकार सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक जीवन को स्थायी बनाया जा सकता है, उसी प्रकार 
समाज के आर्थिक जीवन का नियमन करने के लिए सरकार करारोपण का सहारा ले सकती है । 
प्रो. लर्नर ने यहॉँ तक कह दिया है कि “करारोपण का एकमात्र उद्देश्य देशों मे आर्थिक क्रियाओं यानी 
उत्पादन, वितरण एव उपभोग सम्बन्धी क्रियाओं के आकार को नियमित करना ही होना चाहिए ।” इनका 
विश्वास है कि आय अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे--मुद्रा पूर्ति मे वृद्धि करके । कर द्वारा 
व्यक्तियों की क्रय-शक्ति और व्यय-शक्ति को कम करना चाहिए । 

सरकार का करारोपण का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, पर आर्थिक क्रियाओं पर करारोपण का 
प्रमाव अवश्य पडता है । करारोपण व्यक्तियो के उपभोग एवं विनियोग करने की शक्ति को प्रमावित 
करके देश के व्यापार उद्योग तथा रोजगार की स्थिति को प्रमावित करता है | राज्य करारोपण से 
आर्थिक क्रियाओं का नियमन करते हुए देश के शेजगार के स्तर को स्थायी बना सकता है तो पूर्ण 
रोजगार छी स्थिति स्पष्ट कर सकता है | यह स्पष्ट है कि देश मे सभी आर्थिक क्रियाएँ उपमोग के स्तर 
से निर्धारित की जाती है ॥ वस्तु-विशेष का उपभोग बढने से उसकी माँग वृद्धि होती है और मूल्य तथा 
उत्पादन बढता है | इसी प्रकार उस उद्योग-विशेष में अधिक व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होने लगता है | 
इसके विपरीत उपभोग के कम होने से स्थिति बिल्कुल बदल जाती है । विनियोगों द्वारा पूँजीगत वस्तुओं 
का उत्पादन बढता है जिसके फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि होती है और स्वभावत- देश 
मे रोजगारो मे वृद्धि होती है । अत यह कहना चाहिए कि जिन करों से उपभोग निरुत्साहित होता है 
तथा धन विनियोगो मे लगने के स्थान पर सचित कार्य (7०05) की ओर पलायन करता है, वे कर 
बेरोजगारी बढाने वाले और बुरे होते हैं। 

कर एवं मुद्रा-स्फीति---मुद्रा-स्फीति गण) तथा मन्दी (0थएए४5४०ा) या मुद्रा-सकुचन 
(0श्वीआ0०7) के दिनो मे आर्थिक स्थिरता कायम करने के लिए करारोपण मित्र-मभिन्न प्रकार से योग देता 
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है । मुद्रा-स्फीति मे मूल्यों मे निरन्तर वृद्धि होती रहती है जिससे समाज के बहुसख्यक लोगो को हानि 
होती है । ऐसी स्थिति मे करो का उद्देश्य व्यक्ति की व्यय-शक्ति को घटाकर मूल्यों के बढने की प्रवृत्ति 
को रोकना होता है | व्यक्तियो की अतिरिक्त क्रय-शक्ति व्यक्तियो के पास से करारोपण द्वारा सरकार 
के पास पहुँच जाती है। दूसरे शब्दों मे सरकार भारी करारोषण करके व्यक्तियों की अतिरिक्त आय को 
स्वय खींच लेती है | ऐसा होने से व्यक्तियो के पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा घट जाती है और अब वे 
उतना व्यय करने योग्य नहीं रहते जितना ये पहले कर सकते थे | इस सम्बन्ध में आय-कर तथा 
व्यय-कर अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं ॥ आय-कर व्यक्ति की क्रय-शक्ति को कम करते है और 
व्यय-कर व्यय करने की प्रवृत्ति को होत्साहित करते हैं जिससे वस्तु की माँग अधिक नहीं बढ पाती 
चूँकि मुद्रा-स्फीति का एक कारण उत्पादन का आय की अपेक्षा कम होना होता है अत उत्पादन को 
प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करो मे छूट देना लाभकारी सिद्ध हे'ता है। यह उचित होगा कि नए 
उत्पादको एर कोई करारोपण नहीं किया जाए ताकि उन्हे उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन मिले । 
वस्तुओं की मात्रा आयातों द्वारा मी बढाई जा सकती है | स्पष्ट है कि करारोपण द्वारा मुद्रा-स्फीति काल 
में आय और व्यय पर अत्यधिक भारी करारोपण करने से तथा उत्पादन एव आयात करों को कम करके 
मूल्य स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है। 

कुछ विचारकों का मत है कि एक सीमा के उपरान्त करारोपण मूल्य स्तर मे स्थिरता लाने की 
अपैक्षा उसमें दृद्धि कर देता है क्योकि एक ओर चलन मे मुद्रा की मात्रा बढती है दूसरी ओर वस्तुओं 
तथा सेवाओं का अभाव बढता है | इन विचारको ने अपने यक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए है जो इस 
प्रकार है--- 

(0) ऊँचे करारोपण से जहाँ लोगो की क्रय-शक्ति घट जाती है वहाँ श्रमिक अधिक पारिश्रमिक 
की मॉग करने लगते हैं । यदि सरकार श्रमिको की माँग को स्वीकार कर लेती है तो इससे मुद्रा प्रसार 
और अधिक हो जाता है । 

(0) ऊँचे करारोपण के कारण सार्वजनिक व्यय बढ जाता है जिससे चलन मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि 
हो जाती है । गुणक प्रभावों से इसके परिणाम और तीव्र होते है 

(॥0 करारोपण द्वारा राज्य विनियोगो को प्रौत्राहन दे सकता है जिसका कभी-कमी यह परिणाम 
होता है कि उत्पादन मे वृद्धि हुए बिना ही मौद्धिक आय मे वृद्धि हो जाती है। 

(९) ऊँचे करारोपण से लोगो का उपभोग व्यय बढ जाता है और बच्चत कम हो जाती है जिससे 
मुद्रासश्फीति का मार अधिक हो जाता है। 

(५) करारोपण की ऊँची दरो के कारण श्रमिक वर्ग-सघर्ष को जन्म देता है जिससे वस्तुओं का 
उत्पादन कम हो जाता है । 

अत आवश्यक है कि राज्य करारोपण के साथ-साथ मुद्रा प्रसार को रोकने के अन्य उपायो का 
प्रमावशाती ढंग से आश्रय ले और व्यय नौति मे उचित परिवर्तन करता रहै । 

कर एव मन्दी या मुद्रा सकृचन--मन्दी काल या मुद्रा सकुचन की स्थिति मे करो को एक अन्य 
प्रकार का भाग अदा करना पड़ता है। मन्‍्दी काल मे नए कर लगाना सामान्यत वाछनीय नहीं समझा 
जाता क्योकि इसमे एक ओर क्रय-शक्ति कम हो जाती है और दूसरी ओर विनियोग मे भी कमी हो 
जाती है । लोगो की क्रय-शक्ति में कमी होने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि वे कम व्यय कर 
सकेगे इससे वस्तुओं लथा सेदाओं की मॉय झामान्य रूप से कम हो जाएगी और रोजगार एवं 
व्यावसायिक क्रियाओं मे शिथिलवा आ जाएगी ! विनियोग मे कमी होने से रोजगार एवं व्यावसायिक 
क्रियाओं में शिथिलता आ सकती है । अत मन्दी काल की दशा में यह आवश्यक है कि करो की मात्रा 
पहले से कम कर दी जाए सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि कर दी जाए और ऐसे उद्योगो को चालू किया जाए 
जिनमे अधिक व्यक्तियो को नौकरी मिल सके । 

मन्दीकाल के लिए घाटे के बजटो का ही सुझाव दिया जाता है क्योकि ऐसे बजदों से लोगो के 
हाथो में रहने वाली क्रय शक्ति के परिणाम मे वृद्धि हो जाती है | मनन्‍्दी काल मे उन करो मे कमी करना 

विशेष कृप से आवश्यक होता है जिनका भार कम आय वाले ज़था निर्धन दर्ग पर अधिक पडता है। जिन 
करो का भार घनी व्यक्तियों पर अधिक पडता है उनमे अधिक कमी करने की आवश्यकता नहीं होती 
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क्योकि उपभोग की मात्रा मे केवल निर्धनों का कर-भार कम करने से ही वृद्धि होगी । इस प्रकार करो 
द्वारा जो घन का पुनर्वितरण होता है वह मन्‍्दी को रोकने में सहायता करता है क्योकि पुनर्वितरण 
सम्बन्धी करारोपण के कारण क्रय-शक्ति समाज के धनी वर्ग की ओर से निर्धन वर्ग की ओर 
स्थानान्तरित हो जाती है । यह भी सुझाव दिया जाता है कि मन्दी काल मे उपभोग को बढाने के लिए 
बचतों तथा धन-सचय पर कर लगाना चाहिए ताकि लोगो को अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहन मिल 
सके और वस्तुओं की अधिक माँग उत्पन्न हो सके तथा व्यावसायिक क्रियाओं एवं रोजगार मे वृद्धि हो 
सके | उन करो को घटा देना चाहिए जिनसे विनियोग हतोत्साहित होते है क्योकि ऐसे करो मे उत्पादन 
क्रियाओं का स्तर नीचा ही बना रहता है और वे मन्दी काल को बढावा देते है | नए विनियोगों को 
प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुछ रियायते देनी चाहिए | स्पष्ट है कि मन्दी काल मे करारोपण द्वारा 
आर्थिक क्रियाओं को स्थायी रूप प्रदान कर सकते है और रोजगार की स्थिति को सुघार सकते है| 

यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति मे नए कर लगाकर तथा पुराने करो की दरे बढाकर 
लोगो की जेबो से अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करके और मुद्रा-सकुचन या मन्‍्दी काल मे करो को 
हटाकर या करों की दरे कम करके तथा नए करों का विचार स्थगित करके मूल्यो को स्थिरता प्रदान 
की जा सकती है और रोजगार की स्थिति को स्थायी बनाया जा सकता है | इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं का उपयोग आधुनिक सरकारे स्वय करती है और करारोपण प्रत्येक 
सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य अथ बन गया है | आधुनिक लेखक इसी को कार्य सम्पादन सम्बन्धी 
वित्त व्यवस्था (000073) ॥772॥0०) के नाम से सम्बोधित करते हैं | प्रभावशाली कदम उठाने के लिए 
इस पर बल दिया जाता है कि करारोपण सरकारी व्यय और सरकारी ऋण की एक समन्वयपूर्ण नीति 
अपनाई जाए | यह आवश्यक है कि इन राजकीय उपायो एवं आर्थिक नियन्त्रण तथा उपयुक्त मौद्रिक 
नीति आदि अन्य उपायो के बीच समन्वय स्थापित किया जाए | 

करारोपण मूल्यों तथा रोजगारो को स्थायी रखने मे सहययक होता है । पिछले वर्षों मे लॉर्ड कीन्स तथा 
लॉर्ड विलियम बैवरिज की रचनाओं द्वारा पूर्ण रोजगार का विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया और कर-प्रणाली 
का प्रयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा है | लॉर्ड कीन्स ने इस सम्बन्ध में जो विचार 
प्रस्तुत किए है वे उल्लेखनीय है जिनका विवरण प्रो न्यूमैन के द्वारा नीचे प्रस्तुत है-- 

जहाँ तक सम्भव हो ब्याज की दर को न्यूनतम रखा जाए त्ताकि लाभ अर्जित करने के लिए 
पूँजी का विनियोग सरलतापूर्वक किया जा सके । 

2 निजी विनियोग को सार्वजनिक विनियोय द्वारा सहायता दी जाए। 

3 प्रगतिशील कर-प्रणाली का प्रयोग करके जिसका बोझ बचत पर पडेगा घटाते हुए उपभोग 
करने की शक्ति को दूर किया जाए । 

प्रो न्यूमेन ने लिखा है कि हमारा पिछला अनुभव इसकी पुष्ठि करता है कि नए विनियोग पर 
गुणक प्रभाव बहुत कुछ वैसा ही था जेसा कि कीन्‍्स ने बताया था और इससे सार्वजनिक निर्माण के 
नियोजन के काम को बहुत अधिक महत्त्व मिला है | यदि अमेरिकी व्यापारियो का एक बडा वर्ग घाटे के 
व्यय (00600 8/.थ॥0॥07०) तथा उपभोग से होने वाली कुल वृद्धि मे अविश्वास व्यक्त न करता तो 
सार्वजनिक निर्माण की नीति को जो सफलता प्राप्त हुई उससे कही अधिक सफलता प्राप्त हुई होती | 

आर्थिक स्थिरता के विचार के अन्तर्गत विनिमय स्थिरता (2₹८0॥9॥2० 5090॥॥0)) और मूल्य 
स्थिरता (206 $७७0/9) दोनो शामिल है तथा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिरता 
अनिवार्य है | कीन्स के शब्दो मे. मौद्रिक नीति (/णा०ा/ 70॥०9) का उद्देश्य व्यापार-चक्रों द्वारा 
उत्पन्न होने वाली तेजी और मन्‍्दी को कम करना एव रोजगार के बिन्दु पर बचत तथा विनियोग के मध्य 
साम्य स्थापित करना होना चाहिए । उनका कहना था कि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का नियमन करना होगा । प्रो डडले डीलार्ड के अनुसार सक्षेप मे कीन्‍्स 
का विश्वास था कि निजी पूँजीवाद को बनाए रखने के लिए उसके सबसे बुरे दोषो को दूर करना होगा! 
वह इसमे विश्वास करता था कि निजी औद्योगिक पूँजीदाद की मूल बातो मे बिना कोई परिवर्तन किए 
इन दोषों को समाप्त या दूर किया जा सकता है। निष्कर्षत आज के युग मे आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य 
को प्राप्त करने के लिए राजकोबीय नीति का प्रयोग एव महत्त्व अत्यधिक बढ गया है । 
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करारोपण तथा पूँजी निर्माण (0णा गाव एन मठ्ताहागा) 
विकासशील देशों मे मुख्य समस्या पूँजी-निर्माण की गति को तेज करके उत्पादन बढाने की होती 
है | करारोपण को इन अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी-निर्माण के एक महत्त्वपूर्ण साधन अथवा यन्त्र के रूप मे 
स्वीकार किया गया है क्‍योंकि इसके द्वारा बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है और 
अप्रयुक्त साधनो का उपयोग सम्मव है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विकासशील भर्थव्यवस्थाओं में 
जब तक पूँगी-निर्माण की दर में 72 से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं होगी तब तक वे विकसित 
अर्थव्यवस्थाओं के समान नहीं हो सकेंगी | 
आगे बढने से पहले हमे पूँजी-निर्माण का अर्थ समझ लेना चाहिए । इससे हमारा अभिप्राय 
मुख्यत ॒त्वीन बातो से है-- 
(क) उन साधनों को जो या तो बेकार पडे है या जिसका उपयोग उपभोग सम्बन्धी क्रियाओं पर 
किया जा रहा है जैसे-पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाना ! 
(ख) एक सुदृढ बैकिग और वित्तीय व्यवस्था की स्थापना करना ताकि देश मे बचत गतिशील की 
जा सके और विनियोग को बढावा मिल सके | 
(ग) देश के मौद्रिक एव अन्य साधनो को पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाना | 
'करारोपण विकसित एवं विकासशील दोनो ही अर्थव्यवस्थाओं में पूजी-निर्माण में पर्याप्त सहायता 
प्रदान करता है । जिन देशो में आर्थिक विकास ऊँची अदस्था मे है वहाँ लोगो की आय पर्याप्त होती है 
और करदैय क्षमता अधिक होती है । इसलिए राज्य करारोपण द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त कर सकता है और 
आप को पूँजी निर्माण योजनाओं में लगा सकता है | यही कारण है कि हमे विकसित देशो में सरकार 
द्वारा सडकों ऐलो त्तार व टेलीफोन जल विद्युत-शक्ति आदि की अनेक व्यवस्थाएँ देखने को मिलती 
हैं | इन सबकी व्यवस्था सरकार द्वारा करारोपण द्वारा प्राप्त आय से की गई है अथवा ऐसे ऋणों द्वारा 
की गई है जो बाद मे करारोपण द्वारा प्राप्त आय से चुकाए ज़ाऐँगे। 
कुछ लेखकों ने इसके विरुद्ध आपत्ति प्रकट की है कि करारोपण विकसित देशो में पूँजी-निर्माण 
के प्रभावशाली सहायक के रूप में सिद्ध होता है । इसके लेखको का मत है कि प्रत्यक्ष करों से लोगो के 
कार्य एव बचत करने की प्रेरणाएँ कम हो जाती है और पूँजी-निर्माध की गति धीमी पड जाती है | 
अप्रत्यक्ष करो का प्रभाव यह होता है कि इनसे वस्तुओं की मौंग कम हो जाती है जिससे उद्योगों का 
विस्तार रुक जाता है । यद्यपि कुछ विचारकों ने इस मत का खण्डन किया है और कार्य करने की 
शक्तियां हतोत्साहित नही होती तथापि हमे यह स्वीकार करना होगा कि करारोपण की ऊँची दरों से 
अर्थव्यवस्था को अवश्य ही हानि पहुँचती है और व्यक्तियो की बचत एवं विनियोग करने की प्रेरणाओं को 
आधात लगता है ) करारोपण के ये दोष ऐसे नहीं है जिन्हे दूर न किया जा सके ) इन दोनों को दूर 
करने के लिए सार्वजनिक व्यय का उपयोग एक क्षतिपूरक नीति के रूप मे किया जा सकता है और 
आए प्लेण्णाए जजक़ एफ फिस्पिपा के उल्तड़ो को ,स्किह रखा जा सकता है ।॥ ग्रह कहता जफय्रक्त है फ़ि 
'करारोपण का उद्देश्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी-निर्माण की गति को स्थायी बनाए रखने का होता 
है तथा इस ओर राज्य का व्यवहार तटस्थता का रहता है । 
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे निर्घधनता अमितव्ययी उपभोग तथा विनियोजन के उचित अवसरों के 
अमाव में पूँजी-निर्माण की गति धीमी होती है | विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना मे विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओं में इस गति मे कम से कम 3? से 5 प्रतिशत तक वृद्धि की आवश्यकत्त होती है । इस 
दिशा मे निजी प्रयत्न अधिक प्रभावी नहीं होते | इसलिए राज्य का यह कर्तव्य रह जाता है कि वह उस 
समय तक पूँणी निर्माण के प्रयत्व जारी रखे जब तक उनके अभाव मे पूँजी निर्माण के स्‍तर को स्थायी 
रखना सम्मव न हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि बचतो और विनियोगों को 
प्रोत्साहित किया जाए ताकि करारोपण इस दिशा मे सहायक सिद्ध हो । 
जब सरकार करारोषण द्वारा पूँजी निर्माण करती है तो उसका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक 
पडता है ! एक तो उनका जीवन स्तर पहले ही गिरा हुआ होता है और दूसरे करारोपण से जीवन स्तर 
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और नीचे गिरने लगता है । इसलिए सरकार उपभोग पर नियन्त्रण करके साधनो को पूँजीगत वस्तुओं के 
उत्पादन में लगाती है | इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह अप्रत्यक्ष करारोपण करती है | सरकार 
का यह प्रयास होता है कि लोगो को तत्कालीन जीवन-स्तर से नीचे उपभोग को न गिरने दिया जाए 
और आय मे जितनी वृद्धि होती जाए उसे बढते हुए अनुपात मे पूँजी-निर्माण में प्रयुक्त किया जाए | 
सरकार के लिए यह वाछित्त है कि वह प्रत्यक्ष करो द्वारा धनी लोगो के अपव्ययी उपमोग को कम करे या 
उस पर अकुश लगाए | इसलिए वह व्यय-कर मृत्यु-कर आदि लगाती है | इसमे दो लाम होते है--एक 
तो साधन अधिक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जा सकते है और दूसरे करारोपण से प्राप्त 
आय को राज्य पूँजी-निर्माण मे लगा सकता है | सामाजिक और आर्थिक पूँजी जैसे--सड़क रेल तार 
एवं डाक नदियो पर पुल आदि के निर्माण पर कर राशि को खर्च किया जा सकता है तथा सरकार 
स्वय प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक उत्पादन मे भाग ले सकती है। 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकासशील देशो के करारोपण को पूँजी-निर्माण की दिशा में एक 
प्रमावपूर्ण अस्त्र के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है | इसकी कुछ सीमाएँ है | विकासशील देशो में 
प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है अत लोगो की करदेय-क्षमता कम होती है जिससे राज्य को प्रत्यक्ष 
व अप्रत्यक्ष करो से कम आय प्राप्त हो पाती है । यदि अप्रत्यक्ष करो की दरो मे वृद्धि की जाए तो इससे 
जीवन-स्तर के नीचे हो जाने का भय रहता है और यदि प्रत्यक्ष करो की दरे ऊँची की जाएँ तो धनी 
लोगो की कार्य और बचत करने तथा विनियोग करने की प्रेरणाएँ हतोत्साहित होती हैं जिससे 
पूँजी-निर्माण की गति तीव्र होने के स्थान पर मन्द पड जाती है | जैसा कि वॉन फिलिप्स ने कहा है 
"यदि उचित स्थान पर अतिरिक्त प्रत्यक्ष करारोपण किया जाए तो उससे विकास के प्रथम चरणो में 
निजी पूँजी-निर्माण की हानि नहीं होगी और जो कुछ हानि होगी उसकी पूर्ति अतिरिक्त कर आय द्वारा 
सार्वजनिक तथा निजी विनियोगों मे वृद्धि से हो जाएगी | 

विकासशील देशो मे करारोपण नीति की सफलता के मार्ग मे एक बाधा इसलिए उत्पन्न होती है 
कि अर्थव्यवस्था का अधिकाश क्षेत्र अमौद्रिक होता है जिससे वास्तविक आय के अनुमान लगाने तथा 
बंचतो को गतिशील बनाने मे कठिनाइयों आती है । ऐसे क्षेत्रो (ग्रामीण क्षेत्र) मे बैकिग और वित्तीय 
सस्थाओं का अमाव रहता है । अत यह कह सकते है कि करारोपण द्वारा विकासशील देशो में अपव्ययी 
उपभोग को बन्द करके और सभी वर्गों को बचतो तथा विनियोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर 
पूँजी-निर्माण किया जा सकता है | 


करो की प्रगतिशीलता की मात्रा का मापन तथा सम्पूर्ण 
कर-प्रणाली की प्रगतिशीलता 
(ररधदाउपाधाशा ए 0९866 ए॑ शाह शि02्टा९५5ाता ता [६९5 जाप 0शश वो! 
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करों की प्रगातिशीलता की मात्रा के धापन और सम्पूर्ण कर-प्रणाली की प्रगतिशीलता के अध्ययन 
बिना करारोपण का अध्ययन अधूरा रहेगा | करारोपण के लाभ के सिद्धान्त को प्रो मिल ने इस आधार 
पर अस्वीकार कर दिया कि लाभ सिद्धान्त के अन्तर्गत गरीब व्यक्तियो को अधिकतम कर देने पडते है 
क्योंकि सामाजिक वस्तुओं का अधिक उपभोग गरीबों द्वारा किया जाता है | अत करारोपण 
करदेय-क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए | करदेय क्षमता सिद्धान्त के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा 
कर के भुगतान के रूप मे किया गया त्याग बराबर होना चाहिए | इस सिद्धान्त के अनुसार करों का 
ढाँचा प्रगतिशील होना चाहिए | प्रगतिशील करारोपण का औचित्य निम्नलिखित तर्क के आधार पर किया 
जाता है--एक धनवान व्यक्ति आय की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करके नीची सीमान्त उपयोगिता प्राप्त 
करता है | यदि वह आय की एक इकाई का सरकार को कर देने के रूप मे त्याग कर देता है तो उसे 
कम सन्तोष था कम उपयोगिता का त्याग करना पडता है अत धनवान की करदेय क्षमता अधिक होती 
है | धनवान की करदेय-क्षमता कुल रूप में ही नही वरन्‌ प्रति इकाई आय के रूप मे भी गरीब व्यक्ति से 
अधिक होती है । एक निर्घारित आय मे से कर देने मे घनवान को कम त्याग करना पडता है जबकि 
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उसी राशि पर गरीब द्वारा उतना कर लगा दिया जाए तो उसे अधिक त्याय करना यडता है। अत 
प्रगतिशील कशारोपण समान सीमान्त त्याग के सिद्धान्त पर ही हो सकता है । 

त्याग की समानता को त्ीन प्रकार से व्यक्त कर सकते है--..समान कुल त्याग समान आनुपातिक 
त्याग एव समान सीमान्त त्याग | अब हम यहाँ पर पहले दो समानताएँ लेकर चलेगे जो निम्नानुसार 
हैं. 

(आओ) सब व्यक्ति अपने-अपने आय स्तरों पर आय से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करते हैं । 

(3) जैसे-जैसे आय बढती है उसकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है । 

करों की प्रगतिशीलता का निर्धारण हम निम्न सारिणी के अनुसार कर सकते हैं-- 











त्याग का रिद्धान्द करदेय क्षमता कर की प्रगतिशीलता 
धनवान व्यक्ति 
3 समान कुल त्याग न्यूनतम न्यूनतम प्रगतिशील 
2 समान आनुपातिक त्याग अधिक प्रगतिशील 


3 समान सीमान्त त्याग अधिकतम अधिकतम प्रगतिशील 





बह कर जिसका भार घनवान पर अधिक पडता है तथा निर्घन व्यक्ति पर कम से कम पडता है 
प्रगतिशील कर कहलाता है | कर की प्रगतिशीलता की माप कर के द्वारा डाले जाने वाले कर भार से 
की जाती है अत वही कर प्रगतिशील होगा जो समान सीमान्त त्याग सिद्धान्त के अनुसार लगाया 
जाएगा ! जो कर समान आनुपातिक त्याग के सिद्धान्त पर लगाए जाएँगे वे कम प्रगतिशील अर्थात्‌ 
आनुपातिक कर कहलाते है | जो कर समान कुल त्याग के सिद्धान्त के आघार पर लगाए जाते है दे 
बहुत कम प्रगतिशील अर्थात्‌ प्रतिगामी कहलाते हैं । अत एक प्रगतिशील आय-कर प्रणाली वह होगी 
जिसमें करदेय-क्षमता आय की बढने की दर से अधिक दर पर बढती है । कर की प्रगतिशीलता की माप 
निम्नलिखित आघार पर कर सकते है-- 

। कर-भार समाज के निर्घन वर्ग पर अधिक पडता है या धनवान वर्ग पर । जिस कर का भार 
घनवान वर्ग पर अधिक पडता है और निर्धम वर्ग पर कम से कम पडता है तो वह कर प्रगतिशील 
कहलाता है ! 

2 करदेय-क्षमता के आधार पर कर की प्रगतिशीलता को मापा जा सकता है। जिस कर में 
घनवान की करदेय क्षमता अधिकतम मापी गई है और निर्धन की करदेय-क्षमता कम से कम मायी गई 
हो तो बढ़ कर प्रगतिशील कहलाता है | 

3 जिस कर से घनवान और निर्घन दोनो व्यक्तियों का समान सीमान्त त्याग होता है वह कर 
प्रगतिशील कर कहलाता है । 

निष्कर्ष रूप में कराध्पण के अनेक प्रमाव एडते है । एक अच्छी-सरकार का निर्धारण वहाँ की 
'करारोपण व्यवस्था से किया जा सकता है । 


[9] 


भारतीय कर-प्रणाली के लक्षण 


($ग्वासा। एश्वाप्ा'९5 ए तह ताताबा ववि5 ५५छशा) 





भारत एक विकासशील देश है | विकासशील देशो मे कर प्रणाली के लक्षणों एव दाँचे पर विधार 
करते समय विनियोग को प्रोत्साहन करना एवं आर्थिक असमानता दूर करना प्रमुख उद्देश्य होता है | 
विकसित देशो के द्वारा विकसित कर प्रणाली और उसका ढॉँचा विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं 
होता है | कर प्रणाली पर किसी भी देश की लोक वित्त व्यवस्था निर्भर करती है | आदर्श कर प्रणाली 
वह है जो निर्धारित उद्देश्यों को उचित रूप से प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करे | 


भारत में कराधान का ढॉचा और भारतीय कर-प्रणाली के प्रमुख लक्षण 

भारतीय कर जॉच आयोग के अनुसार कर ढोंचे के प्रमुख उद्देश्य--वितरण में सुधार सार्वजनिक 
क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन निजी क्षेत्र मे उत्पादन मे वृद्धि एव स्थायित्व को प्रोत्साहन--होना चाहिए | 

भारत सरकार के एक प्रकाशन मे भारतीय कर व्यवस्था के ढाचे और मुख्य लक्षणो को निम्त रूप 
में व्यक्त किया गया है--- देश मे आन्तरिक साधनो को जुटाने का साधन है कर लगाना | समानता के 
सिद्धान्तो के आधार पर आर्थिक विकास के मूल उद्देश्यो को प्राप्त करने का सबसे प्रबल और उपयुक्त 
साधन प्रत्यक्ष कर है। आजादी से पूर्व आयकर ही सरकारी राजस्व का एकमात्र स्रोत था । आजादी के 
बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना ($562भ्रा॥० एथाशा। 
$00८(३) करना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर ढॉचे को एक मुख्य आधार माना गया । कर ढॉँघे 
का निर्माण विभिन्‍न उद्देश्यो--आर्थिक असमानतता दूर करना उत्पादन प्रणाली मै अनुकूल परिवर्तन करना 
राजकीय राजस्व को बढाना देशी उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना एव क्षेत्रीय असमानता को दूर करना 
रहा है | पारस्परिक रूप से विपरीतगामी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित कर प्रणाली अकुशल बन गई । 

भारतीय कर व्यवस्था मे प्रत्यक्ष एव परोक्ष दोनो प्रकार के कर लगाये जाते है । कर प्रणाली 
पूर्णत सघीय व्यवस्था के सिद्धान्तो पर आधारित है । प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील एव परोक्ष कर प्रतिगामी होते 
है । परोक्ष कर सरकारी राजस्व मे 75 80% तक का योगदान देते है अत भारतीय कर प्रणाली मुख्य 
रूप से परोक्ष करो पर निर्भर करती है| 

हाल के वर्षों मे करो के क्षेत्र मे सुधार किये गये है जो समस्त कर प्रणाली को तर्कसगत एव 
विकासोन्मुख बनाने की दिशा मे एक प्रयत्न है | कर प्रणाली मे किये गये सुधारो के अतर्गत प्रत्यक्ष एव 
अप्रत्यक्ष करो में सरलता लाई गई है करो की दरो मे कमी की गई है एवं करो को प्रगतिशील बनाया 
जा रहा है। कर प्रणाली मे सुधारों से न केवल राजस्व मे वृद्धि हुई है बल्कि कर अपवचन पर भी 
अकुश लगाने के प्रयास किये गये है | 

भारतीय कर प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार है- 

4 बहु कर प्रणाली--भारतीय कर ढाचा एक बहु कर प्रणाली का रूप है जिसमें प्रत्यक्ष एव परोक्ष 
करो को समायोजित किया गया है । प्रत्यक्ष कर प्रमुखत आर्थिक असमानता दूर करने हेतु एवं परोक्ष 
कर उत्पादन प्रणाली मे समुचित परिवर्तन करने हेतु प्रयोग किए जाते है | दोनो प्रकार के कर सरकारी 
आय के स्रोत भी है जो विकासोन्मुख योजनाओ की उत्तरोत्तर बढती जरूरतों को एक हद तक पूरा 
करते है । 


ग्रारतीय कर-अथाली के लक्षण [7] 


2, परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों में अधिक निर्भरता--भारतीय कर-प्रणाली मे अप्रत्यक्ष कर 
40 75% त्क कर आय में योगदान देते है। 99 92 मे अप्रत्यक्ष करो ने सकल कर राजस्व में 
75 5% योगदान दिया था एवं 7996 97 मे यह 70 3% रह गया । अप्रत्यक्ष करो में अधिक निर्भरता का 
कारण निर्धनता है जो कि करारोपण क्षमता को कम करती है । अप्रत्यक्ष करों द्वारा सरकार उपभोग के 
स्वरूप में अनुकूल परिवर्तन लाने एव व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहित करती है । परोक्ष करो मे अत्यधिक 
निर्भरता के कारण सम्पूर्ण कर प्रणाली प्रतिगामी बच जाती है एवं यह मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण 
है । 

3. अधत्यक्ष करो मे उत्पादन शुल्क का अनुपाद अधिक--विभिन्‍न अप्रत्यक्ष या परोक्ष करो से 
उत्पादन शुल्क का भार आय के अकेले साधन के रूप मे सबसे अधिक है | नव कक शुल्क तीन प्रकार 
के हैं। कुछ कर आवश्यक वस्तुओं पर लगे है जिन्हे निम् आय वर्ग प्रयोग मे लाता है। इन वस्तुओ की 
कीमतों में वृद्धि से निर्धन वर्ग पर चोट लगती है । कुछ कर मध्यवर्ती वस्तुओ पर लगे है जिनकी कीमत 
को थौड़ा बढने दिया जा सकता है ) अन्य कर विलासिता की बस्घुओ पर लगे है जिनकी कीमत मे वृद्धि 
प्राय उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती । 996-97 मे उत्पादन शुल्क सकल कर राजस्व का 35 5% 
था जबकि यह 955 56 में 35% था ) 

4. प्रमाजवादी सिद्धान्त पर आधारित करांघान-सरकार प्रारम्भ से कर-पद्धति को इस रूप में 
ढालती रही है कि बह समाजवादी समाज की स्थापना के ज्क्ष्य की पूर्ति मे सहायक बने । भारत की 
कराधान नीति इस प्रकार की है कि धन का केन्द्रीयकरण कम हो और लोगो के बीच आय का जो भारी 
अन्तर है वह घटे । ऊँचे कराघान से ऊँची आय वालो के काम करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रमाव पडने 
सम्बन्धी तर्क को वास्तव भे बढा-चढा कर पेश किया जाता है | भारत सरकार इसके प्रति सजग है कि 
करदेय क्षमता के अनुसार कराघान का सिद्धान्त बनाया जाए। 

5. विकास कार्यक्रम के अनुकूल कर-प्रणाली--भारतीय कर-प्रणाली इस रप मे ढाली गई है कि 
वह देश के विकास कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहक सिद्ध हो । यदि विकास योजनाओ के लिए अपेक्षित 
मात्रा में वित्त प्रबन्ध करना है तो स्वाभाविक है कि हमें राष्ट्रीय आय पर आधारित अनुपात को बढ़ाता 
होगा । कर-प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि उपयोग को नियन्त्रित करके बचत और 
विनियोग को प्रोत्साहित किया जाए । भारतीय कर-व्यवस्था निरन्तर अधिकतम सामाणिक लाभ ग्राप्त 
करने की दिशा में अग्रसर है। 

6. कराशोेपण छा निरन्तर क्षेत्र-विस्तार--मारतीय कर-प्रणाली की एक विशेषता करारोपण के 
निरन्तर क्षेत्र-विस्तार की प्रवृत्ति है | प्रतिवर्ष उपभोक्ता वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क बढाया जाता है और 
यह प्रयत्न रहता है कि समाज के हर वर्ग पर कर-भार पड़े ) यथासम्मद अतिरिक्त कराधान अधिकतर 
प्रत्यक्ष करो के रूप में होता है जिसका भार विशेष रूप से सम्पन्न वर्गों पर पडे | सरकार का प्रयत्न 
अतिरिक्त कराघान ऐसे पत्णष करों के रूप मे करने का रहता है जिनका प्रमाव विलास-वस्तुओ जैसी 
सामग्री पर पडता है। 

4. करो के द्वारा प्रोत्साहन--निजी बचत और पूँजी-निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 
कर-नियमो को उदार बनाथा गया है उसमें कर-प्रेरक सुदिधाएँ उपजव्य है । उदाहरणार्थ जीवन बीमा 
प्रीमियम (किस्त) और सामान्य भविष्य निधि और मान्यता प्राप्त भविष्य-निधि तथा निवर्तन निधि मे जमा 
किए गए धन पर कर में छूट का लाम पहले मिलता है |! जनता भविष्य-निधि डाकघर बचत बैके की 
सचयी सावधि जम यौजना मे जमा की गई बचते और यूनिट से जुडी बीमा योजना में दिया गया धन 
इस छूट का लाभ पाता है। जो व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार सरकारी प्रतिभूत्ति बैंक जमा किसी 
आरतीय कम्पनी या सहकारी समिति के लिए नए शेयर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटे आवास 
बोर्डों मे लगाई गई विशिष्ट पूँजी से आय प्राप्त करते है वे ऐसी आय पर छूट पा सकते हैं । सरकार की 
विशिष्ट छोटी बचतो से होने वाली आय तथा लगाई गई पूँजी की सीमा तक आय-कर व सम्पत्ति-कर से 
छूट मिलती है| 

चुने हुए क्षेत्रो में बढती हुई औद्योगिक प्रगति नियोजित विकास की नीति का महत्त्वपूर्ण भाग है। 
इस प्रयोजन के लिए कर के क्षेत्र मे और पर्यात प्रोत्साहन भत्तों और पूँजी खर्च की वापसी के रूप में 
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दिया जाता है | इसका उद्देश्य उद्योगो के वर्तमान स्वरूप को बढाना फैलाना और आधुनिक बनाने के 
लिए विदेशी पूँजी तकनीकी ज्ञान और कुशलता के आने मे सहूलियत पैदा करना है | साथ ही मुख्य 
क्षेत्रो मे नए उद्योगो को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास के द्वारा नई औद्योगिक 
प्रक्रिया तकनीकी तथा इन्जीनियरी कुशलता प्रदान करना भी है। 

8 करो की बढती आय और लोच का प्रश्न--कर-प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होने पर करारोपण से होने वाली आय स्वत बढ जाए | 980 8 में कुल कर 
राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर) 9358 करोड रुपये था जो कि 996 97 मे बढकर 9730 करोड 
रुपये हो गया । (स्रोत आर्थिक समीक्षा 996 97) । पुराने करों मे तथा समाज की मौद्रिक आय मे 
वृद्धि हुई है । बहुत से बजट अनुमान अपरिवर्तित दरो पर भी कर-आय मे वृद्धि दिखाते है । कुल आय 
मे से कर-आय लगभग $] प्रतिशत है तथा कुल राष्ट्रीय आय का कर-आय ]8 प्रतिशत है ! 
कर-प्रणाली मे लोच दिखाई देती है क्योकि प्रतिवर्ष कर दरो मे परिवर्तन से कर-आय से पर्याप्त वृद्धि हो 
जाती है । हमारी कर-प्रणाली मे उत्पादनकर्ता का गुण है किन्तु यह बहुत अधिक नहीं है | 

9 गैर कृषि आय पर अत्यधिक कर भार--दर्मा के दाद भारत ही ऐसा देश है जहाँ गैर-कृषि 
क्षेत्र मे सबसे अधिक कर-भार है राष्ट्रीय आय का लगभग 43 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से आता है किन्तु 
इस कर का भार बहुत कम है | करो का भार गैर-कृषि आय पर बहुत अधिक है| पचवर्षीय योजनाओं 
मे कृषि शोघ कृषि प्रसार सिचाई साख एव उर्दरको पर सार्वजनिक क्षेत्र मे हुए भारी निवेश के कारण 
कृषि उत्पादन तथा आय मे पर्याप्त वृद्धि हुई है किन्तु कृषि करारोपण का स्तर अपेक्षाकृत नीचा है | 
वस्तु-कर का भार किसानो पर शहरी क्षेत्रो मे रहने वाले व्यक्तियो की अपेक्षा पर्याप्त हल्का है । कृषि 
गणना (#॥80णणय। ("शार०० के अनुसार 5 प्रतिशत किसानो के पास खेती किए जाने वाले कुल 
कृषि क्षेत्र का 60 प्रतिशत भाग था अत इसी वर्म को कृषि आय मे वृद्धि का बडा लाभ हुआ है | यह 
ग्रामीण समाज का उच्च वर्ग है किन्तु इनकी कृषि आय पर कोई कर नही है। 

0 आय कर की दरो में कमी और सरलीकरण--कुछ दर्षों पहले तक 40 हजार से अधिक 
आय पर 82 ७ प्रतिशत से 97 73 प्रतिशत तक कर लगता था | यह दर विश्व मे सबसे ऊँची थी और 
आर्थिक क्षेत्रों का स्पष्ट मत था कि इतनी ऊँची दर पर जनता की नैतिकता समाप्त हो जाती है तथा 
'कर-चोरी को प्रोत्साहन मिलता है | वॉचू समिति का यही मत था कि कर-अपवचन और काले धन के 
पीछे एक बडा कारण व्यक्तिगत आय पर करो की अत्यधिक ऊँची दर है । नेशनल कौसिल ऑफ 
एप्लाइड एकोनोमिक रिसर्च के भूतपूर्व महानिदेशक एस भूतलिगम्‌ के अनुसार प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव आय 
मे समानता लाने की दिशा मे प्रशसनीय होते हुए भी बचत को कम करते है तथा विकास के लक्ष्य मे 
बाधा उपस्थित करते है। एक अध्ययन के अनुसार आय-कर का 80 प्रतिशत भाग उन करदाताओ से 
आता है जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है । उनसे 974 73 के बजट से आय-कर की दरो को 
कम करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई और 984 85 कै दजट मे सब दरे 5 प्रतिशत कम कर दी गई | 
अधिकतम दर 55 प्रतिशत इछी गई क्िन्छु देश-कर पएश 72 5 प्रतिशज अधिमाह ऋण्लग से लगाने की 
व्यवस्था रही | 98५ 86 के बजट मे निजी आय-कर के ढाँचे पर नि सन्देह काफी सरलीकरण कर 
दिया गया | न सिर्फ आय-कर पर अधिमार समाप्त कर दिया गया वरन्‌ आय-कर मे छूट की सीमा भी 
]5 हजार रुपये से बढाकर ]8 हजार रुपये कर दी गई । इसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख 
आय कंरदाताओ मे से 0 लाख एक ही झटके मे आय-कर की गिरफ्त से मुक्त हो गये । वर्ष 
995 96 के बजट मे आयकर मे यह छूट 35 हजार से बढाकर 40 हजार रुपये कर दी है। जाहिर है 
कि कर नीति मे परिवर्तन का उद्देश्य यही है कि कम आय वालो को जहाँ कर के बोझ से मुक्त कर 
दिया जाए वही ज्यादा आमदनी वालो से सख्ती से करो की वसूली की जाए | निजी आय कर मे 
रियायते यहीं पर समाप्त नही हो जाती हैं | उच्चतम आय-वर्ग से अभी तक आय-कर की दर 675 
प्रतिशत थी जिसे अब कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है | कर ढाँचे के सरलीकरण की प्रक्रिया 
मे आय-खण्डो (स्लैब) की सख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है | मृत्यु कर समाप्त कर सरकार ने 
समझदारी और कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। यह सभी जानते है कि इसकी वसूली के लिए 
जित्तनी रकम खर्च करनी पडती थी उसके मुकाइले वसूली की मात्रा बहुत थोडी थी | साथ ही मध्यम 
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वर्ग के ईमानदार लोगो के परिवारों को इस कर से अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता था | 
कुछ ऐसे मामले सामने आए है कि मृत्यु-कर की अदायगी के लिए सम्पत्ति बेचनी पडी है। सरकार कर 
के ढॉचे को युक्तियुक्त और सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है | निकट भविष्य में इस दिशा मे अनेक 
उपाय किये जाने के सकेत है । 

4. करारोपण के सिद्धान्तों का पालन--भारत में कर-प्रणाली के सिद्धान्तों का समुचित पालन 
(किया जा रहा है | कर-रचना में प्रगतिशील करो का मुख्य स्थान है और आय-कर इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है । धनिक वर्ग को निर्धन वर्म की तुलना में उत्तरोत्तर अधिक कर देना पड रहा है ! 
कर-प्रणाली में निश्चितता विद्यमान है । कर की मात्रा समय व स्थान आदि नियत है और कर दाताओं 
की सुविधा का यथासम्मव ध्यान रखा जाता है | आय-कर वेतन मे से लिये जाते हैं और भूमि-कर 
फसल तैयार होने के समय बसूल किये जाते है। करो की वसूली मे मितव्यण्तिा का गुण भी मौजूद है 
और उत्पादकता तो इसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । इसके अतिरिक्त एक योजना-काल मे करो से 
जो धन प्राप्त किया जाता है वह आगामी योजनाओ मे पुनर्विनियोग के काम आता है। 


भारतीय कर-नीति के उद्देश्यो की प्राप्ति में व्यापारिक कठिनाइयॉ 
952 मे नियुक्त कर जाँच आयोग के अनुसार भारतीय कर-नीति का उद्देश्य आर्थिक योजनाओं 
हेतु धन प्राप्ति बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करके पूँजी-निर्माण को बढाना और घन तथा सम्पत्ति 
की विषमता को कम करना है | योजना आयोग ने कर जॉच आयोग की इन बातो का समर्थन करते हुए 
यह मत्त व्यक्त किया कि विकास कार्यक्रमों की सफलता हेतु धन एकत्र करने के लिए धनी वर्ग पर 
करारोपण द्वारा ऐसी नीति निर्मित करनी है जिससे देशवासियों के कार्यकलापो तथा बचत क्षमता को 
प्रोत्साहित किया जा सके | 
तृतीय योज्ना मे योजना आयोग ने भारतीय कर-नीति के ये उद्देश्य बताए--सार्वजनिक आय मे 
वृद्धि करमा बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित कर उत्पादन को बढाना मुद्रा-प्रसार को नियन्त्रित 
करने हेतु उपभोग को नियन्त्रित करना ताकि आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके और 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय में वृद्धि करना। 

उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है किन्तु निम्नलिखित व्यावहारिक 

'कठिनाइयो के कारण सरकार उन्हे प्राप्त करने मे पूर्णत सफल नहीं हो पाई है-- 

] भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अत इस आय का अधिकाश 
भाग उपभोग मे काम आ जाता है जिससे लोग बचत नहीं कर पाते और करारोपण द्वारा 
अनिवार्य बचत हेतु बाध्य करने पर लोगो द्वारा उसका विरोध किया जाता है। 

2. प्रजातान्त्रिक देश होने के कारण भारत मे किसी भी योजना को जनता पर उसकी इच्छा के 
विरुद्ध नहीं थोपा जा सकता और यह भी असत्य नहीं है कि भारतीय जनता मे अभी तक राष्ट्र 
कल्याण हेतु त्याग की भावना पूर्णतया विकसित नहीं हुई है 

3 अधिकाश भारतवासी अशिक्षित है। वे बचत विनियोग तथा पूँजी निर्माण आदि की महत्ता को 
नहीं समझ्ञ पाते | 

4 भारत की लगमग 72 प्रतिशत जनता गाँवो मे रहती है जहाँ वित्तीय सस्थाओं के अभाव में 
बचत की प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता । 

5 भारत मे थोडे लोगो पर कर लगता है। गैर-कृषि कार्यों से होने वाली आय पर ही प्रत्यक्ष"कर 
लगाया जाता है कृषि से होने वाली आय प्रत्यक्ष करों से पूर्णतया मुक्त रहती है | 

6 भारतीय करदाता कर-अपवचन तथा कर की चोरी करने मे बहुत ही चतुर हैं इनके नियन्त्रण 
हेतु किए गए प्रयास पूर्णत सफल नहीं हुए है! 

भारतीय कर-व्यवस्था के दोष 
4 करो की गुणवत्ता में कमी--कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे सरकार को निरन्तर पर्याप्त 
मात्रा मे धन प्राप्त होता रहे तथा सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने मे वह सहायक हो किन्तु 
भारतीय कर-व्यवस्था ऐसी है कि करारोपण के उत्पादन वितरण तथा उपभोग पर पडने वाले प्रतिकूल 
प्रभावों की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता | इससे विदित होता है कि भारतीय कर-व्यवस्था का 
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विकास आकस्मिक आर्थिक कठिनाइयो के निराकरण हेतु किया गया था जिससे न तो विविध करो मे 
समन्वय है और न ही वे एक-दूसरे के पूरक है। 

2. कर-आय मे परिवर्तन कठिन--मारतीय कर-व्यवस्था में इस गुण का अभाव है कि राष्ट्रीय 
आय त्रथा आर्थिक क्रिया-कलाप मे परिवर्तन होने पर कर-आय मे परिवर्तन किया जा सके | साथ ही 
कर से होने दाली आय देश की वर्तमान आवश्यकताओ को देखते हुए बहुत कम है। 

3 राष्ट्रीय आय कर न्यून अश--वर्तमान समय में भारत में करारोपण से प्राप्त धन कुल श्ट्रीय 
आय का केवल 8 8 प्रतिशत है जो कि अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है। 

4 कराधान का वैज्ञानिक ठाँचा--भारतीय कराधान का ढॉचा प्रयत्न करके किसी समुन्नत 
वैज्ञानिक आधार पर स्थित नही हो पाया है | कर-प्रणाली के समय-समय पर परिवर्तन अधिकॉशत 
इसलिए होते रहे है कि समय-समय पर उत्पन्न होने दाली आर्थिक कठिनाइयो को दूर किया जा सके । 
बजट मे सन्तुलन प्रमुख विचारणीय विषय रहा है । इन बातों पर कम ध्यान दिया गया है कि उत्पादन 
पर करो का क्‍या प्रभाव पडेगा इनका करापात कौन सहन करेगा आदि | विभिन्‍न करो में समन्दय 
स्थापित करने के प्रयत्न निराशाजनक रहे है | वे एक-दूसरे के पूरक नहीं है और इस दिशा मे अभी तक 
जो प्रगति हुई है वह उत्साहजनक नहीं कही जा सकती | 

5 गैर कृषि-क्षेत्र पर भार--जैसा कि हम बता चुके हैं एन एम पालकीवाला के अनुसार बर्मा के 
बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गैर-कृषि क्षेत्र मे सबसे अधिक कर-भार है | ग्रामीण समाज के 
उच्च वर्ग को कृषि-आय मे वृद्धि से भारी लाम हो रहा है लेकिन इस कृषि-आय पर कोई कर नहीं है| 

6 कर आधार सकुचित है--हमारा कर आधार हमेशा सकुचित रहा है । राष्ट्रीय आय तथा करो 
से प्राप्त आय के बीच अनुपात बहुत कम है । 99] 92 में सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 
09% था जो कि 996 97 मे घट कर 0 6% रह गया। 

7 वाछित लोच का अभाव--भारतीय कर-प्रणाली मे आज समुचित लोच का अभाव है। देश की 
कर-व्यवस्था देश की आर्थिक क्रियाओ से इस प्रकार जुडी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक 
क्रियाओ मे वृद्धि के साथ करों से प्राप्त होने वाली आय भी स्वत बढ़े परन्तु इस दृष्टि से भारत की स्थिति 
सन्तोषप्रद नही है | यद्यपि कर-आय पिछले 40 वर्षों मे लगभग कई गुना अधिक हो गई कुल आय का 
शुद्ध कर-आय भाग लगभग 72 प्रतिशत है और कुल राष्ट्रीय आय का कर-आय लगभग ॥8 प्रतिशत 
किन्तु यह लोच वाछित स्तर से कम है क्योकि कर-दरो में वृद्धि के बावजूद कर-आय सरकार को पर्याप्त 
साधन नही जुटा सकी है और सरकार को बार-बार बाजार-ऋण तथा हीनार्थ प्रबन्ध का सहारा लेना 
पडता है | भारतीय कर-व्यवस्था मे वाछित लोच की कमी के कारण ही सामाजिक सेवाओं और विकास 
कार्यों पर बढते हुए व्यय के अनुरूप सरकार अपनी आय मे पर्यप्त वृद्धि करने मे असमर्थ रही है। जब 
देश स्वयस्फूर्त विकास के लक्ष्य की ओर उन्पुख है और जहाँ प्रगतिशील कर-प्रणाली अपनाई गई है बहाँ 
कर-प्रणाली की लोचशीलता इकाई से अधिक होनी चाहिए जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है । 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के अनुपात मे केन्द्र और राज्य सरकारों के कर-राजस्व मे वृद्धि नहीं हो पाती । 

8 प्रतिगामी और असन्तुलित कर-प्रणाली--देश की कर प्रणाली प्रतिगामी है | समाजवादी 
कर-नीति पर काफी कुछ कहा जाता है लेकिन व्यवहार मे कर-व्यवस्था मे समानता और औचित्य के 
नियम का पालन नहीं होता | कर-मार गरीब जनता पर बढता जाता है | धनिको पर कर-मार आज भी 
काफी कम है । कुछ प्रत्यक्ष करो को छोड़कर अधिकाश कर प्रतिगामी है । प्रत्यक्ष करो के मुकाबले 
अप्रत्यक्ष करो या वस्तु-करो मे वृद्धि की मात्रा अधिक रही है फलस्वरूप देश मे निम्न तथा मध्यम आय 
वाले वर्गों पर पडने वाले कर मार मे वृद्धि हो रही है | प्रो के टी शाह का यह कथन आज भी ठीक है 
कि “धनी वर्ग अपेक्षाकृत थोडे भार के साथ बच जाते है यद्यपि कर-भार को सहन करने की उनकी 
क्षमता अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है जबकि निर्धन दर्ग जो इस भार से बच नहीं सकते उनकी स्थिति 
एक मेमने जैसी है | 

9. मित्तव्ययिता का अभाद--मारतीय कर-प्रणाली में मितव्ययिता की बडी कमी है | करो को 
एकत्रित करने पर बहुत अधिक व्यय होता है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बोलबाला है | 974 75 से 
अब तक के सरकारी प्रयासों से स्थिति मे सुधार आ रहा हैं और 995 में वित्त मन्त्री ने स्पष्ट किया है 
कि करों की वसूली मे मितव्ययिता पर पूरा ध्यान दिया जायेगा | 
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40. अनिश्चितता-मारतीय कर-व्यवस्था अनिश्चितता का शिकार है | भारतीय बजट को मानसून 
का जुआ कहा जाता है । प्राय प्रतिवर्ष कहीं न कहीं सूखा पड जाता है या बाढो से फसल नष्ट हो जाती 
है या शत्रु राष्ट्र की कार्यवाही से सैनिक राजनीतिक अथवा आर्थिक सकट पैदा हो जाते है और देश की 
कर-प्रणाली में इन विपदाओं से निबटारे के लिए नए सिरे से प्रयास करने पडते है | इसके फलस्वरूप 
कर-व्यवस्था मे अस्त-व्यस्तता आ जाती है। 

., कर यचन के पर्याप्त अवसर-भारतीय कर-व्यवस्था इसलिए दोषपूर्ण है कि यहाँ 
कर-अपवचन (४०५ 5५४०७०॥) बहुत अधिक होते है । करो की बसूली दोषपूर्ण ढग से होने के कारण 
करदाताओं द्वारा कर को बचाने की प्रवृत्ति बढ रही है और उन्हें ईमानदारी से कर चुकाने का प्रोत्साहन 
नहीं मिल रहा है प्रो काल्डर ने भारतीय कर-व्यवस्था का अच्छी तरह अध्ययन करने के उपरान्त 
956 में ही यह मत व्यक्त किया था कि देश मे लगभग 200 300 करोड रुपये के कर की प्रतिवर्ष 
चोरी होती है | वॉचू आयोग ने 797] मे अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि देश मे प्रतिवर्ष 4 से ॥0 हजार 
करोड रुपये की काली मुद्रा का सृजन होता है। प्रख्यात विधिवेत्ता पालकीवाला ने कुछ वर्ध पूर्व बताया 
था कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार करोड रुपये की काली मुद्रा का निर्माण होता है और अब ऐसा 
अनुमान किया जा रहा है कि यह मात्रा बढकर ]5 हजार रुपये करोड प्रतिवर्ष हो गई है | इन ऑकडो 
से यह स्पष्ट होता है कि आज कर-अपवचन पहले की तुलना मे काफी अधिक बढ गया है । कुछ वर्षों 
पूर्व प्रत्यक्ष करो के सेन्‍्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा किए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ था कि 50 प्रतिशत 
डॉक्टर वकील इजीनियर तथा ठेकेदार कर नहीं देते है । आय-कर और विभिन्‍न कर विभागों मे 
तालमेल न होने के कारण भी करो की चोरी को प्रोत्साहन मिला है । सरकार ने अक्टूबर 975 में 
स्वेच्छया प्रकटन योजना (५०चाथ्यज> 0332005092 50८७४) की घोषणा की | इसके अन्तर्गत 
3। दिसम्बर 975 तक स्वेच्छा से काला धन प्रकट करने वालो के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का 
घचन दिया गया | इस योजना से लाम उठातै हुए 25 लाख से अधिक व्यक्तियों ने 587 करोड़ रुपये 
की छिपी आय तथा धन की घोषणा की थी | करो की चोरी के कारण वास्तविक करदाताओ पर 
कर-भार बढ़ जाता है | 989 मे किये एक सर्वेक्षण के अनुसार काली मुद्रा (880 ॥.0॥८५) अनुमानित 
रूप से 80000 करोड रुपये के बराबर है । 997 98 के बजट मे स्वेघ्छया आय प्रकटन योजना 
(एजणा५ 05000508 0 ए०07७ $७8०॥6) की घोषणा हुई जो कर अपवचन द्वारा जमा काले घन 
को कानूनी स्वरूप प्रदान करेगी | काली मुद्रा का स्वरूप इतना विशाल है कि वह सकल घरेलू उत्पाद 
(0]४०) |के लगभग बराबर है | प्रारमिक अनुमान के आधार पर काले धन का आकार 996 मे लगभग 
50,000 करोड रुपये के बराबर था । 

42 करों की बकाया राशि-करो की बकाया राशि जो वसूल नहीं की जा सकी एक गम्मीर 
समस्या बन गई है | 3] मार्च 970 को 786 85 करोड रुपये करो के रूप मे सचित हुए जबकि 
840 70 करोड रुपये बकाया थे | 984 मे यह राशि बढ़कर 2 000 करोड़ रुपये त्ञक पहुँच गई | 
डॉ बी नदराजन के अनुसार देश मे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करो मे वृद्धि की अब गुजाइश नहीं है 
आवश्यकता इस बात की थी कि कर-सचय की मशीनरी को कसा जाए तथा 2000 करोड़ रुपये की 
बकाया राशि को वसूल किया जाए । इसी प्रकार विश्व बैक की सम्मति में भारत मे कर की <दर बढाने 
की गुजाइश नहीं है | उसने मौजूदा पूँजी का अधिक उपयोग करने और पिछले एवं भावी निवेशों पर 
बेहतर मुनाफा कमाने की जरूरत पर बल दिया है | बैक की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत 
और सम्मावनाएँ---मध्यकालिक सिहावलोकन ने यह बात कही है | 

3 कर-आय का अनुत्यादक कार्यों मे प्रयोग--भारत मे कर-व्यवस्था के दोष सार्दजनिक व्यय 
द्वारा भी दूर नहीं हो पाते ! आय का बहुत बडा भाग कैवल नागरिक प्रशासन और सुरक्षा पर व्यय हो 
जाता है | इस तरह राष्ट्र-निर्माण कार्यों के लिए बहुत कम भाग बच पाता है फलस्वरूप जनता पर 
कर-भार बहुत अधिक बद जाता है। सार्वजनिक कर-व्यदस्था के दोएें से उत्पन्न होने वाली क्षति की 
पूर्ति नहीं हो पाती [ 

34 जटिल प्रणाली-कर कानून जदिल है तथा उसमे बार-बार परिवर्तन होता रहता है | इस 
कारण कर-प्रणाली मे सरलता का गुण नहीं है | वर्तमान कानूनो को करदाता या उनका वकील त्तो क्‍या 
स्वय कर अधिकारी अच्छी तरह नहीं समझ पाते । कर कानूनों मे धाराएँ उपघाराएँ छूटें रियायते 
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अनुसूचियों दी गई है जो कानून को जटिल बनाती हैं | करदेयता के विभिन्‍न अर्थ लगा लिए जाते है | 
अत कर बचाव बढ जाता है | काल्डोर ने कहा था कि हमारे कर कानून मूल धाराणाओं की दोषपूर्ण 
परिमाषाओ से पीडित है तथा कर-वचन के लिए छिद्र छोड देते है | कर-व्यवस्थाओ से पूँजी-निर्माण 
तथा आर्थिक विकास की दर बढाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष करो में विभिन्‍न छूटे तथा रियायते दी जाती हैं। 
इससे कर कानून जटिल हो जाते है। 

5. कर की ऊँची दरे--भारत मे करो की दर-सीमाएँ भी बहुत अधिक रही है | एक सीमा के 
बाद तो यह दर [00 प्रतिशत से अधिक हो जाती थी । इतनी ऊँची होने से विनियोग की प्रेरणाओ का 
बुरा प्रभाव पडता है । करों की ऊँची दरो का विनियोगकर्ताओं तथा व्यापारिक वर्ग पर मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव अच्छा नहीं पडा है वे यह सोचने लगे है कि उन पर कर का भार अधिक है | 985 86 के बजट 
मे सरकार ने कर की ऊँची दरो को घटाने का सुविचारित प्रयास किया | 989-90 के बजट में मध्यम 
आय वर्ग के करदाता को रियायत दी गयी | दर्ष 989 90 तक करो मे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती रही 
थी किन्तु वर्ष 995 96 के बजट मे करो मे जनता को विशेष छूट दी गई क्योकि उन्होने कर-वसूली 
पर विशेष ध्यान देने का सकल्‍्प लिया | 

46. विलासिता की वस्तुओ की पुरानी परिभाषा--भारत सरकार करो मे निरन्तर वृद्धि करती जा 
रही है और यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि विलासिता की वस्तुओ पर तथा आर्थिक असमानता को 
दूर करने हेतु करो मे वृद्धि की जा रही है | ऐसा करते समय सरकार यह भूल जाती है कि भारतीय 
जनता का जीवन स्तर 950 5] की अपेक्षा आज अधिक ऊँचा उठ चुका है। ऐसी दशा मे जो वस्तुएँ 
]950 में सामान्य आवश्यकता तथा विलासिता की वस्तुएँ थी वे आज अनिवार्य आवश्यकता और सामान्य 
आवश्यकता की वस्तुएँ हो गई है | इन वस्तुओ मे प्रमुख है--टेलीविजन सिनेमा आदि मनोरजन सामग्री 
फ़ैशन सामग्री विटामिन अच्छी किस्म के सूती तथा ऊनी कपडे आदि । ऐसी दशा मे करो मे वृद्धि करने 
से उच्च वर्ग पर कोई विशेष प्रभाव नही पडता किन्तु मध्यम वर्ग का व्यक्ति गरीब होता जाता है यानी 
असमानता बढती है | 

॥7 करदेय क्षमता की अनदेखी--श्री के टी शाह का कहना है कि धनी लोगो पर अपेक्षाकृत 
बहुत कम कर-भार है जबकि उनकी करदेय क्षमता बहुत अधिक है | दूसरी ओर निर्धन लोगो पर 
अत्यधिक कर-भार है यद्यपि उनकी करदेय क्षमता भेड के बच्चे से भी कम है । 

]8 कर आय का सदोष विभाजन--केन्द्र तथा राज्यो के मध्य कर-आय का विभाजन दोषपूर्ण 
है । केन्द्र सरकार की आय मे जितनी तेजी से वृद्धि हो रही है राज्य सरकारों की आय मे उतनी वृद्धि 
नहीं हो रही । फलस्वरूप राज्यो को अनिवार्य सामाजिक सेवाएँ जुटाने मे कठिनाई होती है | राज्यों को 
शिकायत रही है कि निगम-कर और सीमा-शुल्क की आय तथा अधिभारों मे जो वृद्धि की जाती है उसमे 
राज्यों का कोई भाग नही है । लोचदार कर-साधन केन्द्र के पास है | राज्य सरकारो की कर-आय का 
मुख्य स्रोत बिक्री-कर है । इसे समाप्त करने की मॉग उठती रहती है किन्तु इसे समाप्त करना बहुत 
कठिन है | सधीय उत्पादन शुल्को का मात्र 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यो मे बेंट पाता है। _ 

9 करो का बोझ सामान्य व्यक्ति पर अधिक--प्रत्यक्ष करो मे पर्याप्त प्रगतिशीलता है किन्तु 
परोक्ष करों पर अत्यधिक निर्भरता गरीब व्यक्ति पर अधिक बोझ डाल रही है | परिणामत्त कर-प्रणाली 
देश में आय की असमानताओं को कम करने मे असफल रही है तथा सामाजिक एव आर्थिक न्याय लाने 
का उपकरण नहीं बन सकी है | करो द्वारा सामाजिक दृष्टि से अपव्ययपूर्ण एव प्रदर्शनपूर्ण उपभोग को 
नहीं रोका जा सका है | ऊँची आय वाले व्यक्ति करो की चोरी कर रहे है जिससे निम्न आय स्तर की 
जनता पर कर-भार बढ रहा है। 

एक अल्प-विकसित देश मे कर-प्रणाली के उद्देश्य विकसित्त देश से भिन्‍न होते हैं | विकसित देश 
में आर्थिक विकास की गति मे तेजी लाने की समस्या नही होती । ऐसा देश बचत करने तथा निवेश 
करने की पर्याप्त क्षमता रखता है । आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानताएँ होते हुए वितरणात्मक 
न्याय की समस्या वहाँ महत्त्वपूर्ण नहीं होती । वहाँ मुख्य समस्या आय तथा रोजगार मे स्थिरता लाने की 
होतो है तथा कर-प्रणाली को इसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है परन्तु अल्प-विकसित देशों में 
मुख्य समस्या आय तथा रोजगार मे स्थिरता लाने की नही होती वरन्‌ आर्थिक विकास में तेजी लाने 
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निर्धनता के दुष्बक्र को तोडने तथा आय की विषमताओ को दूर करने की होती है ॥ अनावश्यक आयातों 
में कमी करने आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने तथा निर्यातो में के की होती है तथा 
कर-प्रणाली का प्रयोग इन उद्देश्यो के लिए किया जाता है । भारतीय कर- इसी दिशा में सुधार 
चाहती है । 


भारत मे कर प्रणाली मे सुधार के सुझाव 
($एह2257075 0₹ रिश0्षषय छा 70799 ॥9४ 895/009) 

भारतीय कर-व्यवस्था मे सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं--.. 

4. कराधान करदेय क्षमता के अनुकूल हो--एक ओर कर सरकार की आमदनी कं; प्रमुख 
ज़रिया है दूसरी ओर जनता को ईमानदारी से उसकी अदायगी करनी होती है | इसलिए टैक्स सीमा 
का ध्यान रखना चाहिए कि देश के निवासियो को उतना ही कर देना पड़े जिसे वे आसानी से दे सके | 

2. आर्थिक अतिरेक का संचय करना--कर-नीति ऐसी होनी चाहिए कि आर्थिक अतिरेक 
(8८७णाध० $ए७/४७४) का सचय किया जा सके ॥ आर्थिक अतिरेक का अभिप्राय' चालू उत्पादन तथा 
आवश्यक उपभोग का अन्तर है । करो द्वारा इस अतिरेक का सग्रह किया जाना चाहिए । भारतवासी 
आर्थिक अतिरेक का उपयोग प्राय अनुप्पादक कार्यों मे कर देते हैं अठ कर-नीति ऐसी होनी चाहिए कि 
इस अतिरेक का सचय करके उत्पादक कार्यों तथा आर्थिक विकास पर व्यय किया जा सके । भारत को 
पूँजी-निर्माण की दर मे वृद्धि करना अत्यावश्यक है ) 

3 कर-प्रणाली लोचदार हो --कर-प्रणाली में आय-लोच होनी चाहिए । आय-लोच से तात्पर्य 
करों में प्रतिशत परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के बीच अनुपात से होता है । दूसरे शब्दों में देश में 
नियोजन के फलस्वरूप आय मे वृद्धि होने पर करो से प्राप्त होने वाली आय मे उसी अनुपात मे वृद्धि की 
जाए । कर-प्रणाली मे एक अन्त-निर्मित लोब (8ण भरा ॥"0079) होनी चाहिए | उन वस्तुओं पर 
कर लगाने चाहिए जिसकी माँग की आय लोच (0006 ह9लटा> ० 67790) अधिक हो ! 
जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता है वैसे-वैसे देश को अधिक आर्थिक साधनों की आवश्यकता 
होती है अत देश की कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकतानुसार कर-आय में वृद्धि की जा 
सके । 

4. अनावश्यक उपभोग पर नियन्त्रण और बचत को प्रोत्साहन--ऐसी कर-नोति आवश्यक है 
जिससे आवश्यक एव प्रदर्शनपूर्ण (0ज50(200४5) उपमोग पर अकुश लगाया जा सके और बचत तथा 
निवेश की दर बढाई जा सफै । कर नीति ऐसी होना चाहिए जिससे बचत करने वाले हतोत्साहित न हो | 
डॉ पी एस लोकनाथन के शब्दों में भारत सरकार की औद्योगिक नीति और वित्तीय नीति में बहुत 
विरोघाभास है | औद्योगिक नीति मिश्रित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का महत्त्व स्वीकार करती है जबकि वित्तीय 
नीति पूँजी बाजार में कुशल सचालन को क्षति पहुँचाती है ! भारतीय कर-प्रणाली के कारण लोगो को 
विनियोग करने हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलता और करारोपण के विस्तृत जाल के कारण लोग विनियोग 
करने से बचना चाहते हैं । आवश्यकता यह है कि व्यक्तिगत बक्त तथ्य विनियोग को प्रोत्साहित करने 
हेतु विनियोजित बचतो को कर म्रुक्‍्त किया जाए अथवा विनियोजित बचतों पर कर से छूट दी जाए | 
कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमानत उपभोग प्रवृत्ति (28799 शिएशाडआए 0 (0जाइफाद) 
घठे और सीमान्त बचत प्रदृत्ति में अभिवृद्धि हो । 

5. समतापूर्ण करारोपण--मारत ने समाजवादी ढग की अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय किया 
है अत उचित हीं है कि करारोपण में प्रगतिशीलता हो । आय तथा सम्पत्ति के वितरण मे असप्ानताएँ 
कम हो तथा वितरण के ढॉँचे को सुघारा जा सके ॥ कर-ग्रणाली समत्व (ए4ण७) कै सिद्धान्त पर 
आधारित हो | कर-मार का न्यायपूर्ण बँटवारा हो | यदि निर्घनो की सीमान्त उपमोग प्रवृत्ति पर रोक 
लगाई जाती है तो घनिकों के प्रदर्शनपूर्ण अपव्यय पर भी ऊँची दर से कर लगाने चाहिए | इसके 
अतिरिक्त डॉ चैल्लिया के अनुसार करारोपण मे क्षैत्ेजिक समानता (परणाटणा9। 84०४३) के गुण 
का समादेश होना चाहिए जिसका अर्थ है कि समान आर्थिक परिस्थितियों मे रहने वाले व्यक्तियों पर 
समान रूप से कर लगना चाहिए | हमारे देश मे कृषि-आय ठथा गैर-कृषि आय में अन्तर नहीं होना 
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चाहिए | ऐसा विश्व के किसी देश मे नहीं है । कर समिति ने कृषि जोत-कर (#ह87रष्गााान्न म्रणकाए 
"ु्‌४७) लगाने का सुझाव दिया था जिससे 200 करोड रुपये की आय हो सकती है | 
6 प्रत्यक्ष एव परोक्ष करो के बीच सन्तुलन--कर-प्रणाली मे समत्व अपेक्षित है किन्तु भारत जैसे 
विकासशील देशो मे प्रत्यक्ष करारोपो से काम नहीं चल सकता | प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष करों के बीच 
एक सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए । जो व्यक्ति प्रत्यक्ष करो से छूट जाएँ उन पर परोक्ष कर 
लगने चाहिए । परोक्ष करारोपण उन व्यक्तियो पर हो जिन पर प्रत्यक्ष कर लगे | प्रत्यक्ष करो की 
प्रमत्िशीलता की दर तथा अश परोक्ष करो के साथ ऐसा होना चाहिए कि सभाज के विभिन्‍न दर्गों पर 
कर का बोझ न्यायसगत्त हो | 
7 कर वचन पर अंकुश--कर अपवचन तथा कर-चोरी पर नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि 
प्रत्येक कर की दर मे कमी की जाए । प्रो कैल्डोर के मतानुसार आय-कर की अधिकतम दर 
45 प्रतिशत होनी चाहिए । वास्तव मे किसी भी ब्यक्ति से इतना ही कर वसूल करना चाहिए- 
(क) जितनी उसकी कर देय क्षमत्ता हो (ख) वह कर' लोगो को अधिक आय अर्जित करने मे 
हतोत्साहित न करता हो (ग) कर-अपवचन तथा कर-चोरी को प्रोत्साहित न करता हो । एन एन 
'पालकीवाला के मतानुसार भारत मे प्रत्येक कर की दर विश्व मे सबसे अधिक है । भारत में घनी बनना 
अब भी सम्भव है किन्तु केवल योग्यता उद्यम तथा परिश्रम द्वारा ही नही । उनके अनुसार--. 'नए 
घनिको के पॉच वर्ग है--करवचक काले बाजार के व्यापारी सरकारी सस्थाओ के बडे अधिकारी समृद्ध 
किसान तथा सफल राजनीतिज्ञ । कर-सरचना इस प्रकार की हो कि कर-बचन की मात्रा कम की जा 
सके | कर-चोरी तथा कर-वचन पर अकुश लगाने के लिए कर-प्रशासव कठोर बनाना चाहिए | नए 
करारोपण के पूर्व कर-भार की मात्रा तथा उत्पादन और उपभोग पर पडडने वाले प्रभावों का ध्यान रखना 
चाहिए । न्यायमूर्ति पी एन भगवती के अनुसार देश मे टैक्स के कानून और नियमों को सरल बनाना 
चाहिए ताकि उन्हे जनता आसानी से समझ सके और उनका ईमानदारी से पालन हो | राजा चैलेया के 
अनुसार कर अपवचन न केवल अधिक कर दरो के कारण होता है बल्कि जनता मे सामाजिक दायित्वो 
के आमास की कमी (4०८ ० (0श। (८०॥४००४७) और सरकार द्वारा प्रताडित होने के भय की कमी 
(0.0८ 0 6क ग0॥ ७०7१४ ए705०८७॥०७ ७५ 0॥८ 536) इसके प्रमुख कारण हैं । इन परिस्थितियों में 
जनता में कर न देने की आदत पड जाती है| 
8 परोक्ष करो में स्थान--भारत मे कर-आय का लगमग 80 प्रतिशत भाग परोक्ष करो से आता है 
इसीलिए यहॉ की कर-प्रणाली को प्रतिगामी कहा जा सकता है किन्तु यह सत्य है कि भारत जैसे 
विकासशील देश मे प्रत्यक्ष करो से आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटाया जा सकता अत 
परोक्ष करारोपण का अधिकाधिक सहारा लेना पड़ता है ! कुछ लोगो का यह मत है कि जन-सामान्य के 
आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर करारोपण करना न्यायिक नहीं किन्तु यह विचार अनुचित है | देश की 
आर्थिक सवृद्धि की दृष्टि से सभी वस्तुओ पर करारोपण किया जाना उचित है | अप्रत्यक्ष करारौपण करते 
समय ध्यान रखना आवश्यक है कि विलासिता की वस्तुओं पर आवश्यक वस्तुओ की अपेक्षा अधिक कर 
लगना चाहिए क्योकि लोगो के जीवन स्तर मे दृद्धि से विलासिता की वस्तुओ त्था आवश्यक वस्तुओ की 
सूची में परिवर्तन होता जा रहा है | हमारे बजटो का मूल दोष यह रहा है कि करारोपण करते समय 
भारतीय जनत्ता के बढे जीवन-स्तर की स्थित्ति को भूलकर उन वस्तुओ पर अत्यधिक कर आरोपित किए 
गए है जो 950 5] में तो विलासिता की बस्तुएँ थीं किन्तु आज वे मध्यम वर्ग की आवश्यक उपमोग की 
वस्तुएँ हो गई है | भारतीय कर-प्रणाली मे परोक्ष करों के स्थान और महत्त्व को इग्रित करते हुए 
डॉ कौशिक ने लिखा है-.. 
आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से परोक्ष करो का भी महत्त्व है | इन करों से व्यक्ति की आय मे 
वृद्धि के साथ उसके उपभोग में वृद्धि को रोका जा सकता है | विकास की क्रिया बचतो की दरों में वृद्धि 
चाहती है जो निवेश का रूप ले सके | अतिरिक्त बचदें उस अतिरिक्त आय से आएँगी जो पचवर्षीय 
योजनाओं से उत्पन्न होगी | यह अतिरिक्त आय सामान्य जन की भी होगी परन्तु सामान्य जन बचत का 
आदी नहीं है तथा उसका रहन-सहन बहुत नीचा है अत वह आय खर्च कर दी जाएगी | ऋण लेकर 
वित्त-व्यवस्था में उपभोग पर व्यय नहीं रोका जा सकेगा अत कराधान से यह आय ली जा सकती है । 
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परोक्ष करों मे आर्थिक विकास मे योगदान अनेक प्रकार से होगा---() विलासिता की वस्तुओ के उपभोग 
को घटाकर आर्थिक विकास मे पूँजी लगाने को प्रोत्साहन देना (॥) सरकारी पूँजी के लिए साधन 
जुटाना तथा (00) बचत के अनुपात को बढाना । परोक्ष कराधान जाँच समिति (झा समिति) ने मत व्यक्त 
किया है कि परोक्ष करों मे सुधार का लक्ष्य विभिन्‍न करों का दोहरापन दूर करना तथा आन्तरिक ढाँचे 
को युक्तिसगत बनाना होना चाहिए जिससे एक समन्वित परोक्ष कर-प्रणाली विकसित हो सके । समित्ति 
ने विशिष्ठ उत्पादन शुल्कों की अपेक्षा मूल्यानुसार शुल्को के अधिक प्रयोग करने की सिफारिश की । 
उसने मत व्यक्त किया कि उत्पादन शुल्कों को जहाँ तक सम्मव हो अन्तिम उत्पादों पर लगाया जाए 
मध्यवर्ती एवं पूँजीगत वस्तुओं पर नहीं । आदानों (0०७) पर करो को धीरे-घीरे समाप्त किया जाए । 
इसके लिए मूल्य जोडकर प्रणाली ५५7 को लागू करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया । 

9. कर-कानूनो मे स्थिरता और सुधार--कर-कानूनों में स्थिरता होना आवश्यक है | यह तभी 
सम्भव है जब आय-कर की दरे कुछ अवधि तक निश्चित रहे और करदाताओ को वे दरे पहले से मालूम 
हों | कर-दरों को बार-बार बदलना उचित नहीं है | कर-प्रणाली में तदर्थवाद (8&6॥02८90) समाप्त 
होना चाहिए। कर-विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु बिवादो के निपटाने की उचित अधिकतम सीमा निश्चित 
कर दी जाए । कर-विवादो मे अपीलीय श्रृंखला को कम करने हेतु केन्रीय कर-न्यायालय स्थाएति किए 
जाएँ ॥ 

१0 विक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क अथवा परिवर्द्धित मूल्य-कर--देश के व्यापारी 
'ब्रिकी-कर को समाप्त कराना चाहते हैं । उनकी यह माँग बल पकंड रही है क्योकि इसके कारण उन्हे 
बहुंत-से रिकार्ड रखने पडते हैं तथा प्रपत्र मरने पडते है। इसके अतिरिक्त बिक्री-कर की विभिन्‍न राज्यों 
में विभिन्‍न दरे है जिससे कश्दाताओ की कठिनाई बढ जाती है ! यह उचित होगा कि बिक्री-कर के 
स्थाग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क लगाया जाए किन्तु बिक्री-कर राज्यो का विषय है | 
ऐसा राज्य सरकारों की सलाह से ही किया जा सकता है | जब तक ऐसा न हो सके तब तक यह 
प्रयत्त किया जाना चाहिए कि बिक्री-कर कानून तथा प्रक्रिया में एकरूपता लाई जाए । ऐसा या तो 
केन्द्रीय काबून द्वारा किया जाए अथवा कानून आयोग द्वारा एक आदर्श कानून (४००० 7१.89) का ड्राफ्ट 
बनाकर किया जाए जिसे सभी राज्य मान लें । इसके अतिरिक्‍त राज्य सरकारों को धीरे-धीरे एक 
स्तरीय-कर ($छाष्टा७ 7७७६ 7४७) की ओर बढना चाहिए | यह लक्ष्य 5 वर्षों मे प्राप्त कर लेना चाहिए । 
आदर्श कर-प्रणाली की खोज मे परोक्ष करो के स्थान पर परिवर्द्धित मूल्य-कर (ए४0७९ 4१0०0 १४७) 
लगाने के विचार को जन्म दिया है| झा समिति ने इस विकल्प पर अध्ययन किया था । उसके अनुसार 
यदि परोक्ष कर-प्रणाली को युक्तिसगत बना दिया जाए तो अगले कदम के लिए रास्ता खुल जाएगा 
अर्थात्‌ परिवर्द्धित मूल्य पर कर लगाना सम्भव होगा [ परिवद्धित मूल्य-कर बेची जाने वाली वस्तु पर नही 
होता बरन्‌ विक्रेता द्वारा बढाए गए मूल्य पर होता है । झा समिति की सिफारिश के आधार पर पिछले 
वर्षों मे परिवर्द्धित मूल्य कर लगाया गया । 

27, कर-प्रणाली का रोजगारपरक होना आपश्यक--भारत मे प्रत्येक करारोपण से पूँजी गहन 
तकनीको को प्रोत्साहन मिलता है | करों मे रियायते जैसे निवेश भत्ते (9९5छाध्या #॥0फथ८९७) के 
अन्तर्गत मिलने वाले वित्तीय लाभ नई मशीनों में निवेश की जाने दाली पूँजी से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
होते है। नए निवेश के लिए कुछ वर्षों तक करों में छुट्टी (78८ &०॥099) का यही प्रभाव होता है। पूँजी 
निवेश की राशि जितनी अधिक होगी करो में रियायत्ें उतनी ही अधिक होंगी | कर-प्रणाली इस प्रकार 
की हो कि पूँजी निवेश से जितने अधिक व्यक्तियो को रोजगार मिलेगा उतनी ही अधिक रियायते 
मिलेगी । 

भारतीय कर-व्यवस्था सरकारी प्रयासो की शिथिलता और देश की विषम राजनीतिक तथा आर्थिक 
परिस्थितियों के कारण न्यूनाधिक ग्रम्भीर दोषो की शिकार रही है | देश की परिस्थितियों को देखते हुए 
सरकार के लिए यह सम्मव नहीं है कि कर-प्रणाली मे तुरन्त ही आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया जाए | 
सरकार का प्रयत्त यह रहा है कि कर-ढाँचे मे इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि व् समाजवादी नीति 
के अनुरुप बने उसमे उत्पादन और बचत की प्रेरणाओ पर विपरीत प्रभाव न पड़े और मुद्रा-स्फीतिक 
पअदृत्तियो को नियन्त्रित किया जा सके । पिछले कुछ वर्षों मे सरकार ने कर-नीति और राजकोषीय नीति 
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मे उत्साहवर्धक हेर-फेर किये है और इस दिशा मे प्रभावी कदम उठाए गए हैं कि कर-सम्बन्धी व्यवस्था 
अधिकाधिक युक्तियुकत बने | राजीव सरकार ने कर-प्रणाली मे सुधार की दिशा में उत्साहवर्धक कदम 
उठाए थे | 989-90 के बजट प्रस्तावों मे 8 हजार रुपये तक की आय को आय-कर से मुक्त रखा 
गया | यह सीमा वर्ष 995-96 मे 35 हजार थी | इसे बढाकर 40 हजार कर दिया गया | आय-कर 
की अधिकतम सीमा अब 50 प्रतिशत होगी | आय-कर पर अधिमार समाप्त कर दिया गया है | मध्यम 
आय वर्ग के करदाता जिनकी आय 8000 से 25000 रुपये के बीच थी इसके लिए आयकर की दर 
25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है | मृत्यु के बाद लगने वाला सम्पदा शुल्क समाप्त कर 
दिया गया और धन-कर की सीमा डेढ लाख रुपये कर दी गई है । अनिवार्य बचत योजना सम्नाप्त कर 
दी गई है परन्तु इसका भुगतान एक वर्ष तक स्थगित रहेगा | निगयम-कर सम्बन्धी प्रस्तावों के अन्तर्गत 
कम्पनियों पर लागू होने वाली आय-कर की बुनियादी दरों मे 5 प्रतिशत की कमी की गई है | “अगर 
करो की दरे सगत हो तो भारत के अधिकाश आय करदाता कानून का पालन करना और कर देते रहना 
चाहेंगे ।' 
भारतीय कर-प्रणाली में सुधार के सरकारी प्रयत्न 
(60 श्शाधशा। 075 00 रिशताय॥ ता [9६४ 53 50॥) 

स्वतन्त्र भारत मे आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ से ही सरकार ने कराधान सम्बन्धी जाँच कराई है 
और कर-प्रणाली को सुधारने के लिए समय-समय पर महत्त्वपूर्ण प्रयास किये है । इनका एक सक्षिप्त 
लेखा-जोखा निम्न प्रकार है--. 
कर-जौँच आयोग, 953 ([४चकआा० छापणा। (00गरापराइडण), 953) 

.. डॉ जान भयाई की अध्यक्षता मे अप्रेल, 7953 में एक कर-जौच आयोग की नियुक्ति की कई 

जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 954 में प्रस्तुत कर दी । आयोग की मुख्य सिफारिशे इस प्रकार थीं-- 

व. सामान्य कर-पद्धति सम्बन्धी सुझाव-- 

(0) करदाताओ की करदेय क्षमता अभी अधिक है अत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो की दरे बढाई जाएँ 
और दोनों प्रकार के नए कर लगाए जाएँ । 

(0) आर्थिक असमानता कम करने के लिए प्रत्यक्ष करो को अधिक प्रगतिशील तथा विस्तृत बनाया 
जाए। 

(00) वर्तमान परिस्थितियो मे आवश्यक वस्तुओ पर लगे कर कायम रखे जाएँ | इनसे उपभोग 
कम किया जाकर बचत को प्रोत्साहन मिलता है | 

(५) करो से प्राप्त आय का व्यय उचित ढग से किया जाए ताकि लोगो की करदेय क्षमता अधिक 
से अधिक बढ सके | 

(५) करो से प्राप्ति होने वाली आय में वृद्धि के लिए सरकार अप्रत्यक्ष करो की अपेक्षा प्रत्यक्ष करो 
मे अधिक वृद्धि करे | 

(५) सार्वजनिक व्यय मे मितव्ययता लाई जाए। 

(५॥) विकास योजनाओ के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने तथा हीनार्थ प्रबन्ध को कम करने के 
लिए सरकार करारोपण और सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि करे । 

(शा) देश में आर्थिक समानता लाने के लिए राष्ट्रीय आय मे सार्वजनिक आय और सार्दजनिक 
व्यय के अनुपात को बढाया जाए | 

(७0 सघ एव राज्यो के तथा विभिन्‍न राज्यो के प्रशासन व करारोपण नीतियो मे समन्वय स्थापित 
करने हेतु एक अखिल भारतीय करारोपण परिषद्‌ की स्थापना की जाए। 

(४) व्यावसायिक साधनों से सरकार अधिकाधिक आय प्राप्त करे 

2. केन्द्रीय कर-व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव--इस सम्बन्ध मे आयोग ने आय-कर निगम-कर, 
सम्पत्ति-कर तथा वस्तु करो के सम्बन्ध मे जो सिफारिशे कीं उनमे से मुख्य निम्न थीं-. 

() आय-कर वसूल करने के लिए आय ज्ञात करने मे आय-कर से सम्बन्धित व्यय घटाने की 
व्यवस्था हो | 
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(0) राष्ट्रीय महत्त्द के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी प्राप्त आय पर लगने वाले 
आय-कर मे 25 प्रतिशत की विकास छूट दी जानी चाहिए । यह नई अथल सायत्ति का 25 प्रतिशत हो, 
जो वर्तमान में दी जाने वाली प्रारम्भिक घिसाई की छूट के स्थान पर दिया जाए | 

(03) 20 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली सहकारी समितियों से प्रतिमूतियों पर ब्याज तथा 
सम्पत्ति से आय-कर वसूल नहीं किए जाने चाहिए | 

(६४) डेढ लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय पर 85 प्रतिशत आय-कर के रूप में लेना चाहिए । 

(५) कर्मचारियों की सकल आय मे उसके मालिक द्ारा प्रोविडेन्ट फण्ड में दिया गया अशदान 
आय-कर की वसूली के लिए सम्मिलित नहीं करना चाहिए | 

(५) अर्जित आय की छूट केवल 25 हजार रुपये त्तक की वार्षिक आय कमाने वाले करदाताओं 
'को दी जानी चाहिए ! 

(५४) प्रत्येक आय-कर आयुक्त के साथ एक गैर-सरकारी समिति होनी चाहिए जिसमे जनता के 
बडे प्रतिनिधि त्तदस्प हों । इस समिति को कर-आयुक्‍त के साथ समय-समय पर कर-वसूली के साधनों, 
उनकी उपयोगिता तथा सफलता, आय वृद्धि के नए साधनों आदि पर विचार-विमर्श करना चाहिए ! 
इससे जनता का दृष्टिकोण आय-कर विभाग को ज्ञात होता रहेगा । 

(५४१) कर-चोरी के मामलों की सुनवाई तथा उन पर निर्णय के लिए आय-कर जाँच आयोग की 
नियुक्ति की जानी चाहिए । 

(५0 कम्पनियों की वार्षिक आय पर जो निगम-कर लगाते हैं उसकी दर प्रथम 25 हजार रुपये 
पर एक आना (6 पैसे) प्रति रुपया तथा शेष पर दो आने (3 पैसे) प्रति रुपया रखा जाना चाहिए । 

(0) झम्पत्ति-कर से छूट की सीमा कम करनी चाहिए | 

(0) उपहार-कर नहीं लगाए जाने चाहिए | ऊनी कपडों, कागज बिस्कुट, सिलाई मशीन, 
वनस्पति त्तेल, बिजली के पखे व लैम्प, शीशा और शीशे के सामान, शुष्क और स्टोरेज बैट्रियाँ रोगन एव 
मिट्टी के बर्तनों पर नए उत्पादन-कर लगाए जाने चाहिए | 

(७७७) मिट्टी के तेल, चीनी, दियासलाई, चाय व सभी प्रकार के कपडो पर करों की दरों में वृद्धि 
कर दैनी चाहिए। 

3, प्रान्तीय राजस्व सम्बन्धी सुझाव--आयोग ने प्रान्तीय राजस्व के सम्बन्ध म॑ मुख्यतः बिक्री-कर, 
सनोरजन-कर, मालगुजारी, सिचाई शुल्क, आदि की चर्चा की । आयोग ने निम्न सुझाव दिए--- 

(0) बिक्री-कर राज्य सरकारो के अधीन हो दिन्तु प्रान्तीय बिक्री-कर पर करारोपण का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार का रहे। 

(॥) बिक्री-कर की दर । प्रतिशत हो । कोयला, लोहा, इस्पात, कपास, खाद, तिलहन, पटसन 
आदि विशेष महत्त्व की वस्तुओं पर लगाए गए बिक्री-कर की दर एक यैसा प्रति रुपया रहे | इन वस्तुओं 
घर बिक्री-कर एक ही स्थान पर लगे--खरीदने पर या बेचने के समय | 

(४0 बिक्री-कर अधिकाधिक व्याएक होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस कर के प्रभावों से बच 
न सके । आयौग ने सुझाव दिया कि बहु-बिन्दु विक्री-कर (/घ५कआा 59005 प४2) लगाया जाए, 
जिसकी दर )-2 रुपया प्रतिशत से अधिक न हो । यह कर उन व्यापारियों से लिया जाना चाहिए, 
जिनकी वार्षिक बिक्री 5 हजार रुपये से अधिक हो 

(09५) देश के सभी प्रान्तो में बिक्री-कर में एकरूपता हो और यह एकरूपता लाने का कार्य अखिल 
भारतीय कर कौसिल (»]॥00॥3 7:00 ९0एा०॥) पर डाला जाए] 

(५) मनोरजन-कर के सप्बन्ध में वर्तमान खण्ड-दर पद्धति ($96 $परशत्रा)) के स्थान पर 
प्रतिशत-दर (7९०८९०॥०६४८ ९७८५) अपनानी चाहिए। 

(५0) सब राज्यो को उच्च कृषि-आय पर कृषि आय-कर लगाना चाहिए | किसानो पर मालगुजारी 
का भार कम करना चाहिए | राज्य सरकारो को मालगुजारी से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का कम से 

कम 4 प्रतिशत भाग अपनी सीमा में स्थित स्थानीय सरकारों को उस अनुपात में बॉट देना चाहिए जिस 
अनुपात में उनकी सीमाओ मे से मालयुजारी की रकम प्राप्त की गई है। 

(५7) सिंचाई शुल्क का प्रबन्ध-सचालन इस तरह होना चाहिए कि नहरों के पानी का 
मितव्ययतापूर्वक प्रयोग हो तथा सिचाई योजनाओ का व्यापक पैमाने पर विकास हो सके | 
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(५४४) राज्य सरकारा को, नये कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए आवश्यक विक्त प्राप्त करने हेतु, अपने 
क्षेत्रों में कृषि-भूमि पर विकास-कर लगाने चाहिए 

(४0 राज्यों में सीमा-शुल्क वसूल करने की व्यवस्था शनै.-शनै. समाप्त की जाये | इससे होने 
वाली हानि की पूर्ति अन्य साधनो द्वारा हो | 

(9) केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय तीनो ही सरकारें मोटर वाहनो त्तथा मोटर तेल पर कर 
लगाकर आय प्राप्त करती है अत. उचित यह है कि सभी सरकारें इस राशि को यातायात और सडकों के 
विकास पर व्यय कर दे | 

4. स्थानीय राजस्व सम्बन्धी सुझाव--इस सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव दिया कि- 

0) इन करों को लगाने का अधिकार केवल जन-स्रत्ताओ को हो--भूमि और भवनो पर कर, 
स्थानीय जन-सत्ता सीमा के अन्तर्गत उपभोग, बिक्री या उपभोग वस्तुओं पर कर थान्त्रिक वाहनों को 
छोड़कर रिक्शा, तौंगा, बैलगाड़ी आदि अन्य वाहनो पर कर, पशुओ तथा नावो पर कर, समाचार-प्रों में 
प्रकाशित विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनो पर लगाये गये कर मनोरजन कर, व्यवसाय या रोजगार 
पर कर, सड़क और जल-मार्गों से आने वाले माल व यात्रियों पर कर आदि | 

(0) चुगी-कर को धीरे-धीरे समाप्त करके उसके स्थान पर अन्य कर लगाना चाहिए। 

(00) राज्य सरकारो को स्थानीय सस्थाओ को उदारतापूर्वक अनुदान देना चाहिए । अनुदान की 
मात्रा निर्धारित करते समय तीन बिन्दुओ का ध्यान रखना चाहिए--जनसख्या, क्षेत्रफल व आय के 
साधन । अनुदान देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि स्थानीय सरथा इस अनुदान के अतिरिक्त अन्य 
आवश्यक राशि अपने पास से व्यय कर सकती थी या नहीं | यदि उसके पास अन्य आवश्यक घन व्यय 
करने को नहीं है तो अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए | अनुदान अल्पकाल तक दिया जाना चाहिए ताकि 
स्थानीय सस्थाएँ स्वय आत्म-निर्मर बनने की चेष्टा करें | आवश्यकता के समय राज्य सरकारों को 
अन्नवृत्ति-अनुदान देना चाहिए। 

क़र-जाँच आयोग की रिपोर्ट से हमारे सामने देश की कर-व्यवस्था की तस्वीर स्पष्ट हो गई और 
उसकी कमियों तथा उनके निराकरण के सुझावों का विस्तृत विवरण मिला | सरकार ने आयोग की 
अनेक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कई करो मे वृद्धि की । अनेक क्षेत्रों मे यह आलोचना की 
गई कि आयोग भारतीयों की करदेय क्षमता का ठीक अनुमान नहीं लगा पाया और भारत में कर-आय 
तथा राष्ट्रीय आय के अनुपात की तुलना विदेशों से करना समुचित नहीं था । आयोग के इस निष्कर्ष पर 
आपत्ति की गई कि सार्वजनिक व्यय से लोगो की करदेय क्षमता मे वृद्धि हो गई है क्योकि प्रारम्भिक वर्षों 
मे सार्वजनिक व्यय का सामान्य व्यक्तियों को अधिक लाम नहीं मिल पाया था और स्वय सरकार को यह 
ठीक से मालूम नहीं था कि राष्ट्रीय आय मे हुई वृद्धि का वितरण किस प्रकार किया गया है | आयोग के 
इस सुझाव को भ्रामक बतलाया गया कि उपभोग पर नियन्त्रण होना चाहिए ताकि अधिक विनियोजन 
सम्भव हो सके । यह कहा गया कि कीन्स आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
उपभोग और विनियोग एक-दूसरे पर निर्मर होते हैं--दोनो एक साथ गिरते है और एक साथ बढते है | 
सस्ती मुद्रा नीति से अधिक मुद्रा के चलन गुणात्मक सिद्धान्त (/७॥0ए॥थ 7?770]/०) के कारण लोगों 
की आय में वृद्धि हो जाती है जिससे उपभोग को कम किये बिना व्यक्ति बचत कर सकते है | आयोग के 
अनेक सुझावों से लोगों के कार्य करने की इच्छा और शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका व्यक्त 
की गई | 

आलोचनाओं के बाद भी आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण थी और सिफारिशें करते समय आयोग 
ने यह ध्यान मे रखा कि भारत एक विकासशील देश है। 
प्रो. काल्डोर के कर-प्रस्ताव (20 ९40075 ४5 0090539) 

जनवरी, 956 में आमन्त्रित क्ैम्न्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रो. निकोलस काल्डोर की 

रिपोर्ट पाक प्र: एटणया--२९एवध ०६9 5ण२०४' जून, 956 में प्रकाशित हुई । प्रो. काल्डोर ने 
भारतीय कर-प्रणाली की जॉंच के उपरान्त अपनी रिपोर्ट में करारोपण के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने प्रस्ताव 
नहीं दिये बल्कि प्रत्यक्ष करारोपण पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की तथा अनेक आवश्यक परिवर्तनों की 
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सिफारिशें कीं | प्रो काल्डोर ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा कि भारत मे प्रत्यक्ष करारोपण की वर्तमान 
प्रणाली अकुशल और अन्यायपूर्ण है क्योकि करारोपण आय का आधार करदैय क्षमता के एक माप के 
रूप में दोषपूर्ण और पक्षपाती है तथा करदाताओ के कुछ विशेष वर्णों द्वारा इसमे अपने हित के लिए 
फैर-बदल हो सकता है | चूँकि करदाताओं द्वारा दी गई सूचना बहुत सीमित होती है इसीलिए यह 
अकुशल है और सम्पत्ति सम्बन्धी सौदो तथा आय के सम्बद्ध मे एक विस्तृत सूचना प्रणाली के अभाव के 
कारण छुपा कर या लाभों और सम्पत्ति आय को कम बता कर एक बडी मात्रा में कर का बचन होना 
अपेक्षाकृत सरल हो जाता है| प्रो काल्डोर ने अनुमान लगाया कि भारत मे प्रतिवर्ष 200 300 करोड 
रुपये के कर छिपा लिये जाते है । अपने इन्हीं निष्कर्षो के आधार पर उन्होने मुख्यत निम्नलिखित 
सुझाव दिए-- 

प्रत्यक्ष कर-प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक और अति-उत्पादक बनाने के लिये नये कर लगाये 
जाएँ--पूँणी लाभ पर कर ((०छाणछा 5५05 790) सम्पत्ति-कर (५८४४ ॥७0 व्यय-कर 
(#एथा0ए१९७ प४७0) तथा उपहार कर (3 790) । वे दरे भी प्रकाशित की गईं जिनके आधार पर ये 
कर लगाने थे ! भारत सरकार ने ग्रो काल्‍्डोर के सुझावो का आदर करते हुए दरो मे न्‍्यूनाधिक हैर-फेर 
के साथ पूँजी-लाम-कर नवम्बर 956 से सम्पत्ति-कर और व्यय-कर 957 से तथा उपहार-कर 
958 से लागू कर दिया । 

2 उपरोक्त करो का निर्धारण एक विस्तृत हिसाब-किताब के लेखे के आधार मर एक साथ किया 
जाना चाहिए जिससे कर की चोरी की सम्भावना कम से क़म हो सके ! 

3 आय-कर की अधिकत्तम दर 45 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए जबकि वर्तमान मे यह 
दर 92 प्रतिशत है । जब कर की दर 90 प्रतिशत होती है तो करदाता को अपने कमाये हुए प्रत्येक 
१00 रुपये में केवल 0 रुपये ही प्राप्त होते है अत वह्ठ अर्जित आय फिजूलखर्ची मे उडा देता है । वह 
जानता है कि उसका वास्तविक खर्चा तो 0 रुपये ही हो रहा है जबकि वह 90 रुपये कर-आय के रूप 
मे सरकार को दे देता है । 

4 कम्पनियों की करारोपण कौ प्रस्तुत जटिल प्रणाली के स्थान पर कम्पनियों की सम्पूर्ण आय पर 
7 आने (42 पैसे) प्रति रुपये का अकेला कर लगा देना चाहिए और व्यापार पर लगे हुए अन्य सभी 
प्रत्यक्ष कर हटा देने चाहिए | 

5 कर-चोरी को रोकने के लिए 50 हजार रुपये से अधिक की व्यापारिक आयो को तथा एक 
लाख रुपयों से अधिक की व्यक्तिगत आयो की अनिवार्य जाँच-पड़ताल होनी चाहिए ताकि करो की चोरी 
को रोका जा सके तथा द्वितीय पचपर्षीय योजना के लिए अधिक आय प्राप्त हो सके । यदि करो की घोरी 
को रोका जा सका तो भारत क्गे 60 से 00 करोड रुपये की अतिरिक्त आय होगी । प्रो काल्डोर के 
अनुसार यदि इन सुझावो को मान लिया गया तो उससे देश को निम्नलिखित लाम होना बताया गया-- 

] आय-कर पूँजीगत लाभ-कर व्यय-कर उपहार-कर आदि का निर्धारण साथ-साथ एक ही 
विस्तृत्त विवरण-पत्र के आधार पर किया जा सकेगा अत करदेय क्षमता को कम करने के लिए जो 
आय छिपायी गयी थी वह अपने आप सामने आ जायेगी। 

2 यदि आय-कर की दर घटाकर 45 प्रतिशत कर दी जाये तो इससे कर की चोरी करुकेगी। 

3 आय की दरे घटाने से काम करने बचत करने और निवेश करने के प्रति उत्साह जागेगा | 
वैयक्तिक व्यय-कर से बचत करने की प्रेरणा जाग्रत होगी। 

4 प्रस्तावित विस्तृत आचार वाली कर-पद्धति वर्तमान कर-पद्धति के मुकाबले अधिक प्रगतिशील 
और म्यायपूर्ण सिद्ध होगी । 

5 प्रस्तावित कर-सुधारों से सरकारी आय की अतिरिक्त राशि मे ठीक वृद्धि हो सकेगी। 

काल्डोर द्वारा प्रस्तावित सभी कर भारत सरकार द्रारा 957 58 तथा 958 59 के बजटों में 
सम्मिलित कर लिये गये | ध्यय-कर को आगे चलकर समाप्त कर दिया गया लेकिन करों की दरे 
प्रस्तावित रूपरेखा के अनुकूल नहीं रखी गई । अत सरकार के राजस्व को विशेष लाभ नहीं हुआ और 
करदाताओ के लिए परेशानी बढ गई । प्रो काल्डोर के सुझावो की आर्थिक क्षेत्र में काफी आलोचना 
हुईं | यह कहा गया कि भारत जैसे देश मे जिसे आर्थिक निर्माण के लिए पूँजी की अधिक आवश्यकता 
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है, प्रस्तावित सम्पत्ति-कर और उस पर 80 प्रतिशत की अधिकतम दर का उपहार-कर बडा अहितकर 
होगा । इससे सम्पत्ति रखने वाले लोगों की बचत और विनियोग करने की इच्छा हतोत्साहित होगी | 
व्यय-कर जो अभी तक विश्व के किसी भी देश मे नहीं लगाया गया है भारत में सर्वथा अन्यायपूर्ण 
होगा । यह भी कहा गया कि भारत में सम्पत्ति-कर का सफल होना सम्मव नहीं है क्योंकि यहा अधिकाश 
सम्पत्ति का मूल्याकन दुष्कर है | यह आशका प्रकट की गई कि प्रो काल्डोर के सुझावो को कार्यान्वित 
करने से लोग बैको में जमा न कर सोना या अन्य सम्पत्ति के रूप में सम्पत्ति रखना चाहेगे जिससे कर 
की सही जॉच-पडताल नहीं हो सकेगी और कर-चोरी सम्भव होगी | काल्डोर योजना का भार भी 
मुख्यत एक ही वर्ग पर पडेगा अत इस योजना से सरकार को अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकेगी | यह 
तर्क भी दिया गया कि प्रस्तावित सुझावो को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस कुशल प्रशासन तन्त्र की 
आवश्यकता होगी वह भारत मे उपलब्ध नहीं है। 

प्रत्यक्ष कर प्रवन्ध जाँच समिति (00८ ४६ 4क्वाणाप्राशणा शावृष्माए (0एगग॥००) 

भारत सरकार ने कर-अपवचन की समस्या पर विचार करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध कुशल बनाने 
के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए जून 958 मे श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध 
'जॉच समिति नियुक्त की । समिति की रिपोर्ट नवम्बर 959 मे प्रस्तुत की गई जिसे सरकारी स्वीकृति 
और प्रतिक्रियाओं सहित सितम्बर 960 में लोकसमा में पेश किया गया | समिति ने कुल मिलाकर 367 
सिफारिशे कीं जिन्हे काट-छॉट कर सरकार ने 289 कर दिया । सरकार द्वारा अनेक सुझावों पर निर्णय 
लिया गया जिसके फलस्वरूप कर-प्रशासन मे काफी सुधार हुआ | इस समिति द्वारा जो सुझाव दिये गये 
वे निम्नलिखित है- 

() देश मे एक केन्द्रीय परामर्श समिति की स्थापना की जानी चाहिए | 

(2) सम्पत्ति कर का निपटारा कम से कम 4 वर्ष की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए | 

(3) धार्मिक सस्थाओ की आय में छूट दी जानी चाहिए तथा करो की चोरी रोकने के लिये जनता 
में जन-जागृति फैलायी जानी चाहिए । 

(4) जिन व्यक्तियो पर 5,000 रुपये से अधिक की आय-कर की राशि बकाया है उनके नाम 
समाचार-पत्रो मे प्रकाशित कर दिये जाने चाहिये । 

(5) यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करता है तो आय-कर आयुक्त को पूरा 
अधिकार होना चाहिए कि वह उस पर कर लगा सके । 

(6) यदि कोई फर्म एक बार पजीकृत हो चुकी है तो उसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराना 
चाहिए। 

(7) करो के भुगतान के सम्बन्ध मे सरकार द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन प्रसारित किया जाना 
चाहिए । करो की चोरी पकडने के लिये विभिन्‍न विभागो मे आपसी समन्वय होना चाहिए | 
भूतलिगम समिति (8॥0णाए हुआ (00एग्रगता*ट) 

प्रत्यक्ष कराघान से सम्बन्धित ढॉँचे के युक्तिकरण और सरलीकरण पर मार्च 968 मे भूतलिगम 
समिति (जिसके श्री भूतलिगम एक मात्र सदस्य थे) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की | समिति द्वारा दिये गये 
कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार थे-- 

! आदर्श रूप मे कर-पद्धति का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आय मे होने 
वाली वृद्धि स्वयमेव राज्य के राजस्व मे प्रतिबिम्बित हो जाये | कर-पद्धति के विभिन्‍न अग एक-दूसरे को 
सम्बल दें | 

2 उत्पादन शुल्क कराघान का सर्वश्रेष्ठ रूप है जिसका विस्तार किया जाना चाहिए । समिति ने 
उन वस्तुओ को छोडकर जिन पर उत्पादन कर लगा हुआ था अनेक वस्तुएँ गिनाईं जिन पर 
१0 प्रतिशत की दर से एक सामान्य मूल्यवान उत्पादन-कर उपयोगी होता है | 

3 सीमा करों की दरो के ढॉचे मे सरलीकरण किया जाये | 

4 आय-कर मे छूट की सीमा व्यक्तियो के मामले में 4 000 रुपये से बढाकर 7 500 रुपये तथा 
अविभाजित हिन्दू परिदारों के मामले मे 7000 रुपये से बढाकर 0 000 या 000 रुपये कर देनी 
चाहिए। 
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5. वार्षिकी जमा योजना समाप्त कर दी जाये। 968.69 के बजट में इसे समाप्त कर दिया गया । 

6 आस्ति कर (55.86 0७9५) के स्थान प्र एक उत्तराधिकार-कर ([7907/90०8 ॥%0) लगाया 
जाये जिसका आधार यह हो कि व्यक्ति प्राप्त क्या करता है। यह आधार उपयुक्त नहीं है कि व्यक्ति 
छोडता क्‍या है। 

7. उपहार-कर के भुगतान का दायित्व दान-दाता की जगह औपचारिक रूप से दान ग्रहणकर्त्ता 
पर डाला जाए। 

8. कम्पनियों के लामों पर लगाये जाने वाले कर की प्रामाणिक दर मे कमी की जाए, अति कर 
($४ए७४ 79९0) और लाभाश की समाप्ति की जाये, सभी प्रकार की परिस्तम्पत्तियों (॥$५०४७) पर मूल्य हारा 
छूट की कर दरे अपनाई जाएँ, आदि ! समिति द्वारा कुछ और सुझाव दिये गये, जैसे---लाभो को देखे 
बिना ही एक प्रतिशत की दर से पूँजी-कर की उगाही, विकास छूट की समाप्ति, एक जुलाई से एक 
समान कर-वर्ष (७४-४८७) को अपनाना, करदेयता को यथासम्मव कर वर्ष की आय से ही सम्बन्धित 
करना, अन्य किसी वार्षिक अवधि से नहीं आदि । दित्त मन्त्रालय ने लाभाश कर की समाप्ति की 
सिफारिश स्वीकार कर ली और अतिकर की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करके आशिक 
रूप से सिफारिशे लागू कीं | 
अमिति द्वारा विचारणीय प्रश्न 

समित्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय थे--.. 

(0) काले धन को बाहर निकालना, (0) कर-वचना को रोकना (॥)) करो की बकाया राशि को कम 
करने सम्बन्धी सुझाव देना (४) कर निर्घारण तथा प्रशासन मे सुधार सम्बन्धी सुझाव देना (४) कर-कानूनो में 
निहित कर -छूट में सुधार करने, उन्हे कम करने तथा उन्हे समाप्त करने सम्बन्धी सुझाव देना | 
वाचू समिति के सुझाव (२९८०॥ग्राटाकंठ0णरा5 ् १(कञाटा00 (॥रा॥22) 

उपर्युक्त विचारणीय प्रश्नो को ध्यान मे रखते हुए समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे--. 
काला धन (8]3८6 ६07९५) 

समिति ने काले घन को परिमाषित करते हुए लिखा है कि “काले धन से आशय केवल उस घन 
से नहीं है कि जो कानूनी घाराओ का और सामाजिक ईमानदारी का उललघन करके कम्राया गया हो, 
बल्कि इसके अन्तर्गत वह धन भी सम्मिलित किया जाता है जो छिपाकर रखा गया हो और जिसका कोई 
लेखा-जोखा न हो ।” समिति ने काले धन को देश की अर्थव्यवस्था में 'कैसर' की सज्ञा देते हुए कहा है 
कि यदि इस समस्‍या पर अविलम्ब रौक न लगाई गयी तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्णतया विषाक्त 
बना देगी । समिति द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार देश मे कुल कर के लगभग /3 भाग की 
'कर-चोरी की जाती है । 
काले धन की उत्पत्ति तथा कर-वंबन के कारण 

वाचू समिति ने काले घन की उत्पत्ति कै लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी बतलाया--- 

()) भ्रष्ट व्यापारिक तशीके, जैसे---रिश्वठ, पगडी और गुप्त कमीशन आदि [| 

(2) प्रत्यक्ष करों की वर्तमान ऊँची दरें । 

(3) कर-वचन के लिये कुछ सीमा तक कर-अधिनियमों का प्रमावथाली ढंग से लागू न होना । 

(4) देश में वस्तुओं की कमी के कारण कन्द्रोल एवं नियन्त्रण की व्यवस्था का लायू करना | 

(5) देश मे राजनीतिक चुनावों को काले धन से सिचित किया जाना । 

(6) देश में भैत्रिक मूल्यों में निरन्तर गिरादट होना | 

(7) बिक्री-कर तथा अन्य सरकारी शुल्क जैसे स्टाम्प फीस आदि की ऊँची दरों का होना | 
काले घन को बाहर निकालने के लिए चुझाव 

वाचू समिति ने काले धन को बाहर निकालने के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये- 

() समिति का सुझाव था कि वर्तमान कर की ऊँची दरो को घटाया जाये ताकि देश कौ जनता 
कर बचाने की चेषटा न करे | 


86 लोक गित्त 


(2) देश मे कम्पनियो द्वारा बडी मात्रा मे राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले चन्दो पर कानूनी 
रोक लगायी जाये। 

(3) समिति ने सुझाव दिया कि देश मे प्रत्यक्ष नियन्त्रणों को न्यूनतम किया जाना चाहिए जिसके 
फलस्वरूप काले बाजार का घन्धा कम हो सके । 

(4) कृषि आय से काले घन को बढावा मिलता है । अत समिति ने समस्या के समाधान के रूप 
में कृषि आय पर कर लगाने का सुझाव दिया। 

(5) समिति का सुझाद था कि प्रत्येक व्यवसायी को अनिवार्य रूप से खाते रखने चाहिए | इस 
सम्बन्ध में समिति का प्रस्ताव था कि प्रत्येक करदाता को एक “स्थायी खाता नम्बर (एलााशाला 
/५०८०७॥( ०७९7) दिया जाना चाहिए । 

(6) समिति ने काले धन को बाहर निकालने के लिए आय कर अधिकारियों को करदाताओ के 
मकान की तलाशी लेने उनके व्यवसाय के खातों की जांच करने और बैक-लॉकरो की जॉच करने का 
अधिकार देने का भी सुझाव दिया | 

(7) समिति ने करदाताओ को अपने ग्राहको की आव भगत पर जो धन व्यय करना पडता है 
मनोरजन व्यय सम्बन्धी कुछ अतिरिक्त छूट देने का भी सुझाव रखा था। 

(8) समिति ने बिक्री कर के रूप मे व्याप्त भ्रष्टाचार कर-वचन तथा काले धन को समाप्त करने के 
लिये बिक्री कर को अविलम्ब समाप्त करने का सुझाव रखा | समिति का प्रस्ताव था कि बिक्री कर के 
स्थान पर उत्पादन-कर लगाया जाना चाहिए। 

(9) समिति का सुझाव था भ्रष्ट करदाताओ के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए 
लेकिन छोटे करदाताओ में कर-विभाग द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। 

(0) समिति का यह भी सुझाव था कि काले धन को कुछ विशिष्ट क्षेत्रो मे प्रवाहित किया जाना 
चाहिए। 
अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति, 976 

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष करो--विशेषकर उत्पादन-करो के सम्पूर्ण ढांचे मे सुधार के सुझाव प्रस्तुत 
करने के लिए 22 जुलाई 976 को जम्मू एव कश्मीर के राज्यपाल एल के झा की अध्यक्षता मे एक 
अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति नियुक्त की थी | सरकार यह महसूस करती थी कि अप्रत्यक्ष करो के क्षेत्र मे 
सग्रहण के स्वरूप का कुछ इतना अधिक विकास हुआ है कि फलस्वरूप जटिलताएँ बहुत अधिक बढ गई 
हैं । समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन अप्रेल 977 में अन्तिम प्रतिवदेन का प्रथम भाग अक्तूबर 
7977 में और दूसरा अन्तिम प्रतिवेदन 26 जनवरी 978 को प्रस्तुत कर दिया । समिति का अन्तिम 
प्रतिवदेन अप्रेल 978 में ससद्‌ के समक्ष रखा गया । श्री झा ने बताया कि समिति की सिफारिशे 
विभिन्‍न प्रकार के अप्रत्यक्ष करो मे असन्तुलनो और विसगत्तियो को दूर करने हेतु सरकार की सहायतार्थ 
हैं। इनका उद्देश्य कर की दरो मे कमी या वृद्धि का सुझाव देना नही है क्योकि यह तो सरकार के लिए 
राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णयो से सम्बद्ध प्रश्न है । 

झा समिति के कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव ये थे-- 

] _उत्पादन लगात कम करने के लिए पूँजीगत तथा इण्टरमीडियरी वस्तुओं (यथा--लोहा एव 
इस्पात टायर एव ट्यूब) पर कर कम किए जाएँ । राजस्व भार या तो उत्पादन के अन्तिम चरण या उपभोग 
के अन्तिम बिन्दु पर होना चाहिए | वस्तुओं पर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकता के आधार पर 
कर लगाना चाहिए | 

2 अप्रत्यक्ष कर दोंचे की विसगतियो को दूर किया जाए | जनोपयोगी वस्तुओ पर लगे करो के 
सम्बन्ध मे निम्न आय वर्ग को छूट दी जाए | कुछ सीमा तक छूट देकर छोटे उत्पादको को प्रोत्साहित 

किया जाए। 

3 झा समिति ने बताया कि राज्यो की कर-आय का लगमग 57 प्रतिशत भाग बिक्ली-कर से प्राप्त 
होता है और इसका योगदान बढता जा रहा है। समिति ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय अधिनियम या एक 
आदर्श नियमादली का निर्माण हो ताकि सभी राज्यो मे एक सा बिक्री-कर अधिनियम और प्रक्रिया हो | 
अगले पाँच वर्षों मे अन्तिम स्टेज पर एक बिन्दु कर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। 
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4 समिति ने यह मत्त प्रकट किया कि चुगी शुल्क घृणित एव व्यर्थ है। 

5 उत्पादन करो के सम्बन्ध मे निम्द क्रम से युक्तिकरण का सुझाव दिया गया--सर्वप्रथाम 
आधारभूत कच्चे माल का शुल्क दर का युक्तिकरण किया जाए तत्पश्यात्‌ अन्तिम उत्पादनों के सम्बन्ध 
में युक्तिकरण किया जाए । इसके बाद रूल 56 4 के प्रयोग (7७ के करापात को हल्का करना) का 
विस्तार उन सभी वस्तुओ के निर्माताओं पर किया जाए जिनके राम्बन्ध मे अकित दर (इणाशार्श १०७) 
तथा सचयी दर (0090)७४४८ ९4८) का अन्दर महत्त्वपूर्ण हो | 

6 विभिन्‍न कच्चे माल़ों पर विभिन्‍न दरो से कर नहीं लगाया जाए। 

7 आयातित् वस्तुओं पर सीमा शुल्क मे कमी की जाए--विशेषकर वहाँ जहाँ इस प्रकार की की 
आधारभूत आवश्यकताओं की कीमतों को कप करने मे त्रथा अधिक आयात को प्रोत्साहित करने में 
सहायक हो [ 

सरकार ने कुछ दिशाओं में झा समिति के सुझावों के अनुरूप कार्यवाही की | 
उदाहरणार्थ--सरकार ने मूल तथा सहायक उत्पादन शुल्को को मिला दिया और केन्द्रीय उत्पादन शुल्को 
की कुछ विशिष्ट दरों को कई मामलो में मूल्यानुसार कर दिया | झा समिति का मत था कि उपरोक्त 
विभिन्न उपाय कर पद्धति में पर्यातत लोव और स्वामित्व प्रदान करेगे। 
प्रत्यक्ष कर जाँच रूमिति, 977 

वर १977 78 का अन्तिम बजट (जून 977 में) पैश करते हुए वित्त मन्‍्त्री एच एम पढेल्ल से 
कहा ढ्ि प्रत्यक्ष कर कानूनों मे जटिलता बहुत अधिक बढ गई है अत इन कानूनों के विवेकीकरण और 
सरलौकरण की नितान्त आवश्यकता है । यह निश्चित किया गया कि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त 
की जाए जो वर्ष के अन्त तक अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दे | 26 जून 7977 को एन ए 
पालकीवाला की अध्यक्षता मे एक पाँच सदस्वीय समिति की नियुक्ति कौ घोषणा की गई । चूँकि 
पालकीवाला अप्रेरिक! में मारतीय राजदूत बना दिए गए थे अठ श्री सी सी चौकसी समिति के अध्यक्ष 
बना दिए गए । अ्षन्‍्य प्रस्तावों के साथ-साथ समिति को चार अधिनियमो--आय-कर अति-कर 
सम्पत्ति-कर तथा उपहार-कर से सम्बन्धित अधिनिय्मों को--समाहित कर एक अधिनिषम की 
बाएनीयता पर सुझाव देने थे | समिति ने अपना अन्तरिषर प्रतिवेदन दिसम्बर 977 में प्रस्तुत कर दिया 
जिसे लोकसभा मे मई १978 में प्रस्तुत किया गया | सदिति ने कर नियमों के सरलीकरण और 

कर-निर्धारण प्रक्रिया को सरल और सुचारु बनाने के लिए मुकदमेबाजी के क्षेत्र कौ कम 
करने के सम्बन्ध पे लगभग 77 सुझाव दिये | समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशे ये हैं-- 

] मुकदगेदाजी को कम फरने के लिए और विभिन्‍न उच्च न्यायालयों मे बकाया पडे प्रकरणों को 
निपटाने के लिए सैन्द्रल टैक्स कोर्ट की स्थापना की जाए | उल्लेखनीय है कि विवादास्पद मामलों पर 
सोच न्यायालय के स्त ०< कोई भी अस्तिम निर्णय होने मे लगभग [5 वर्ष लए जाते है और अनेक 
मामलो मे एक ही प्रश्न पर विभिन्‍न उच्च न्यायालयों पर मिन्‍न भिन्‍न दृष्टिकोण होते है। प्रत्यक्ष कर जाँच 
समिति द्वायय सैन्ट्रल कोर्ट टैक्स की स्थापना के सुझाव गे उपरोक्त समस्या का निदान है! 

2 आय कर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियपों मे यह प्रावधान किया जाए कि किसी 
भी करदाता की विशेष प्रार्थना पर निर्धारित फीस चुका देने पर वह विशेष मामलों में प्रत्यक्ष करों के 
कै'द्वीय बोझ से अग्रिम रूलिग प्राप्त कर सके | यह प्रावधान भी होगा चाहिए कि बोर्ड उच्चतम न्यायालय 
या सके तथा मुकदगेबाज़ी शुरू होने हे पूर्व प्राथमिक स्तर पर ही उच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर 
सके । 

3. सावंजनिक हेत्र के उपक्रम अथवा शासकीय कम्पनियों एव आय कर विभाग के डीच विवादों 
का निपटार प्रत्यक्ष करो के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा झम्व्धित उपक्रम अथवा का्पनी से सम्बन्धिय केन्द्रीय 
या स्थानीय सरकार के प्रशासकीय मन्त्रालय अथवा विधि मन्त्रालय के बीच विचार विमर्श के बाद किया 

जाना चाहिए। 

4 आय-करदाहाओं द्वात्म रिटर्न पेश करने के दीन माह के भीतर आय कर विभाग कौ यह देख 
जैना ऋट्टिए कि रिटर्न पूर्ण है और भुगतान सही है। 
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कर सुधारों पर चेलैया समिति की सिफारिशें 
(ए९८णशाध'लातक्ाणा$ एण (शशाओ (एजाप्राा[ट० था [वि रटजिाओओे 

भारत सरकार के वित्त मत्रालय ने देश के कर ढाँचे की जांच के लिए 29 अगस्त, 99] को 
विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया | समिति के अध्यक्ष प्रो. राजा जे, चेलैया नियुक्त 
किये गये । इस समिति में एस. वी. अय्यर, वी. यू एराडी, अमरेश बागची एवं वी, राजारमन सदस्य 
मनोनीत किये गये | 

समिति को निम्नलिखित बिन्दुओ पर सिफारिशे प्रस्तुत करने के लिये कहा गया-. 

() कराधान (७५॥0०ा) के नए क्षेत्रों का पता लगाना, 

(0) प्रत्यक्ष एव परोक्ष करो के राजस्व के लचीलेपन मे सुधार लाने के तरीके बताना तथा राष्ट्रीय 
आय में प्रत्यक्ष कर राजस्व के अनुपात मे वृद्धि करना | 

(0) प्रत्यक्ष करो के अनुपालन मे सुधार और दृढता से लागू करने के तरीके, 

(0५) प्रत्यक्ष कर-प्रणाली को युक्तिसगत बनाना जिससे विसगतियो को दूर किया जा सके, 

(५) सीमा-शुल्क टारिफ को सरल व युक्तिसगत बनाना जिससे दरो की विदिघता तथा प्रकीर्णता 
को घटाया जा सके, 

(श) राजकोषीय समायोजनो को सुविधाजनक बनाने हेतु ससाधनों को जुटाने की आवश्यकता को 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए टारिफ की दरो के स्तर को 
घटाना, 

(श॥) १४079 ५&ा' स्कीम के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना, 

(५४7) आवश्यक दर समायोजनो के साथ कर-प्रणाली को अच्छी एव व्यापक आधार वाली बनाना, 
विशेष रूप से वस्तु कर प्रणाली तथा व्यक्तिगत करो को ध्यान मे रखते हुए, 

(०) अच्छे कर-अनुपालन एव प्रशासन के निमित्त उत्पादन शुल्क सरचना को सरल तथा 
युक्तिसगत बनाना, 

(0 उपरोक्त विषयो से सम्बन्धित कोई अन्य मामला अथवा उससे सम्बन्धित कोई आकस्मिक 
मामला । 

समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दिसम्बर, 99] मे प्रस्तुत की | अगस्त, 992 मे समिति ने 
अपनी अन्तिम रिपोर्ट (0903 २0१०४) का प्रथम भाग सरकार को प्रस्तुत किया जबकि रिपोर्ट का दूसरा 
भाग जनवरी, 993 में प्रस्तुत किया गया । इन रिपोर्टों की अधिकाश सिफारिशों को भारत सरकार ने 
मान लिया | 

अन्तिम रिपोर्ट भाग | की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित है-- 

(4) 993-94 तक घरेलू कम्पनियों के सन्दर्भ में निगम कर की दर को तत्कालीन 5 75 
प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत तक करना अर्थात्‌ कर पर लगाए जाने वाले अधिभार ($प्लाआ९०) को 
समाप्त करना चाहिए। 

(2) 994-95 मे पुन उक्त दर को 45 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर देना चाहिए | 

(3) गैर-कृषि आयकर दाता को यदि कृषि से 25,000 रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो तो उसे 
गैर-कृषि आय के साथ जोड देना चाहिए तथा सम्पूर्ण आय पर कर लगाना चाहिए | 

(4) सयन्त्र (0) तथा मशीनरी पर घिसावट (027८८०५०ा) की सामान्य दर 25 प्रतिशत 
होनी चाहिए ) 

(5) ब्याज कर को समाप्त कर देना चाहिए । 

(6) उपहार कर को चालू रखते हुए छूट सीमा को 20,000 रुपये से बढाकर 30,000 रुपये कर 
देना चाहिये । 

(7) निर्माण-दक्षेत्र कै अन्तर्गत बिक्रीकर को एक प्रकार के राज्य बैट (डाग्रा७ एक) के रूप में 
परिवर्तित करना चाहिए । 
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(8) करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता सख्या' (080२) के स्थाव पर 'करदाता पहचान 
सख्या' (प[३) प्रारम्भ करना चाहिए | 

(9) उत्पादन कर पद्धति का निर्माण स्तर (काश: छगाए 7.0८) पर उपयुक्त बैट (५८7) के 
अन्तर्गत विस्तार करना धाहिए। 

(१0) स्थिर कर प्रशासन तथा करदाताओं के लिए उचित लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए । 

(|॥) अनुलामो (एटाइएञञ८5) तथा सीमावर्ती लामो (प्वगरा्ट: 80८१0 पर कर लगाना चाहिए। 
अन्तिम रिपोर्द भाग की मुख्य ग्रिफ़ारिशे 

अन्तिम रिपोर्ट के भाग ॥ में सीमा शुल्को एवं उत्पाद करो के सम्बन्ध में निम्न सिफारिशें की 


(3) आयात शुल्क की वर्तमान अधिकतम १]0 प्रतिशत की दर को घटाकर 50 प्रतिशत तक के 
स्तर पर ले आना चाहिए। 
(2) सभी वस्तुओं के लिए आयात शुल्क की एक ही दर ($आराष्टॉ० 7९86) नहीं अपनानी चाहिए । 
(3) आयात शुल्क की शून्य दर को समाप्त कर देना चाहिए। 
(4) आयात शुल्क की कम से कम दर 5 प्रतिशत रखना तथा उसे छ स्तरों पर (5% 0% 
35% 20% तथा 30%) बढाते हुए अधिकतम 30 प्रतिशत मूल्यानुसार निर्धारित करना चाहिए | गैर 
आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 50 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव करना चाहिए । 
(5) कर की दरो को कम से कम रखा जाना चाहिए तथा शून्य दर को उचित समय पर समाप्त 
कर देना चाहिए | 
(6) जिन वस्तुओ पर आयात शुल्क नहीं लगठा उन पर सरक्षण' के नाम पर 50 प्रत्रिशत की दर 
से शुल्क लगाना चाहिए । 
(7) कर की दरों का समायोजन 997 98 तक चरणदद्ध तरीके से लागू करना घाहिए। 
(8) अनाज एवं चादल के आयात को शुल्क मुक्त रखना किन्तु तिलहनो एवं दालों आदि कृषि 
बस्तुओ पर मूल्यानुसार 0 प्रत्रिशत आयात शुल्क लगाना चाहिए | 
(9) आवश्यक क्षेत्र के नए उद्योग अथपा किसी नये उत्पाद को किसी निश्चित अपधि के लिए 
अतिरिक्त सरक्षण प्रदान करना चाहिए । 
(॥) बादाम एवं काजू जैसी गैर अनिवार्य कृषिगत वस्तुओ के आयात पर 50 प्रतिशत की दर से 
शुल्क लगाना चाहिए । 
(2) उर्वरक एव अखबारी कागज जैसी आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन में काम आने दाले सामान 
पर 5% प्रतिशत आयात शुल्क लगाना चाहिए । 
(3) चिकित्सा के काम आने वाले उपकरणों के आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाना चाहिए । 
(4) कपडे (7०५४८5) तथा पेट्रोलियम वस्तुओ पर ५४५४ का विस्तार होना चाहिए । 
(१5) सिगरेट पर झडी (89॥42८70) के माध्यम से उत्पाद शुल्क वसूल करने की सम्भावना की 
जौंच होनी चाहिए | 
चेतैया समिति की रिपोर्ट की समीक्षा 
(६४क्षएक्0 0 (जालााओ (ताजापाटट #९एणा) 
चेलैया समिति की रिपोर्ट कर सुधारो पर एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है जो इस सम्बन्ध मे स्पष्ट एव 
ठोस मार्गदर्शन करती है | इस रिपोर्ट की अधिकाश सिफारिशों फो भारत सरकार-ने लागू कर दिया है । 
यह तथ्य रिपोर्ट के महत्त्व को स्पष्ट करती है | इस रिपोर्ट मे इस बात पर विशेषे बल दिया गया है कि 
भारत में एक अच्छी कर प्रणाली की स्थायना हैतु घरेलू परोक्ष करों मे सुघार की विशेष आवश्यकता है। 
हालाकि परोक्ष करो के क्षेत्र में चेलैयः समिति की आलोचना ५४7 को लेकर हुई है | समिति ने उपभोग 
प्रकार के ५७ के स्थान पर आय प्रकार के ४४] को लगाने की सिफारिश की है क्योकि पूँजी बस्तुओं 
पर लगे कर से छूट का प्रावधान किस्तो में चार वर्षों की अवधि के अन्तर्गत किया गया है किन्तु कर की 
अवधि को एक महीने से बढ़ाकर चार वर्षों की करने पर कर प्रशासन की जटिलताएँ अधिक बढ 
जायेंगी । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों का अनुमव है कि अदधि में विस्तार के फलस्वरूप दीर्घकालीन 
प्रशासनिक लागत में तो वृद्धि हो जायेगी लेकिन राजस्व मे उतनी वृद्धि नहीं होगी। 
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उत्पादन कर के विषय में भी समिति की सिफारिश की आलोचना की जा सकती है। इसका 
सम्बन्ध सफेद सीमेन्ट, पान मसाला, अनेक श्वृगार सामग्री, चीनी मिट्टी के सामान, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक 
वस्तुएँ, मोटरयान आदि वस्तुओ पर उत्पाद शुल्क का नियामक उपयोग (5७७७9 ए5$०) से है । 
विशेषज्ञों का कथन है कि ठोस कर नीति (5006 प७४ 7०॥८५) के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है । 
वास्तव मे उत्पाद कर का नियामक उपयोग तो कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओ जैसे मोटरयान तक ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए था | चेलैया समिति की यह सिफारिश कि वर्तमान सम्पत्ति कर के स्थान पर नगरीय 
भूमि, आवास तथा कुछ अन्य प्रकार की सम्पत्तियो पर राष्ट्रीय कर लगाना चाहिये, आज के परिवेश मे 
उचित नहीं जान पडता है | अगर समिति भूमि, मकान तथा मोटरगाडियो पर राष्ट्रीय कर के स्थान पर 
स्थानीय कर लगाने का सुझाव प्रस्तुत करती है तो यह अधिक उपयुक्त एवं न्‍्याय-सगत होता । 

प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर के भहत्तद पर चेलैया समिति ने अधिक बल दिया है | विशेषज्ञों की राय मे 
यह कुछ चकित करने वाली धारणा है | कर साहित्य मे निर्धन देशो मे करों के महत्त्व में वृद्धि के प्रमाण 
मिलते है । इसके साथ-साथ यह भी दृष्टिगोचर होता है कि विकासशील देशों मे सार्वजनिक व्यय के 
कार्यक्रम के माध्यम से आय और सम्पत्ति में धनी वर्गों के हिस्से को कम करने के प्रयास को सफलता 
नहीं मिली है । इसके साथ-साथ प्रगतिशील करों के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव भी पड़ते है । इन्हीं समस्त 
कारणो से वर्तमान समय में समस्त ससार मे आय एव सम्पत्ति के पुनर्वितरण के लिये प्रगतिशील प्रत्यक्ष 
करों का उपयोग सीमित रूप में किया जा रहा है जबकि चेलैया समिति इसके उपयोग पर अधिक बल 
देने की सिफारिश कर रही है जो चकित करने वाली धारणा है | 
अत्यधिक कठिन कार्य 

कर-व्यवस्था मैं सुधार करने हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है किन्तु इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हेतु 
एक ऐसी कर-नीति निर्धारित करना जो कि पूर्णतया दोषमुक्त हो बहुत कठिन है | इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि देश के नीति-निर्धारक मन्त्रीगण अपने विषय से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते है | सम्बन्धित क्षेत्र के 
विशेषज्ञ उन्हे जो सलाह देते है, वे किसी न किसी रूप मे स्वार्थ से युक्त होती है, उन विशेषज्ञों को 
किसी विषय के सभी पहलुओ का व्यावहारिक ज्ञान होना सम्भव नहीं | ऐसी दशा में एकाएक एक 
सुब्यवस्थित कर नीति निर्धारित होना बडा कठिन है | 

किसी भी देश मे कर-आय सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है | विफासशील देशो में 
करारोपण, क्रय-शक्ति को व्यक्तियो तथा नियमों से सरकार को हस्तान्तरित करती है | करारोपण का 
प्रयोग व्यक्तिगत अनुत्पादक व्ययों पर अकुश लगाने हेतु एक अस्त्र के रूप में किया जाता है | दूसरी 
ओर अत्यधिक करारोपण अस्थिर कर-नीति तथा असन्तुलित कर-व्यवस्था मे व्यक्तिगत बचत 
हतोत्साहित होती है लोगो को कर-चोरी तथा कर-अपवचन की आदत पडती है अधिक आय अर्जित 
करने की इनकी इच्छा समाप्त हो जाती है और अधिक विषमता आदि उदित होनी लगती है | देश के 
सर्वेमुखी तथा सन्तुलित विकास हेतु यह आवश्यक है कि देश मे ऐसी कर-व्यवस्था हो जिससे देश का 
विकास अवरुद्ध न हो सरकार और जनता के मध्य मधुर सम्बन्ध बने रहे । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर 
व्यवस्था का एक विरोधाभासी पहलू यह भी है कि यदि देश मे कर की दरे ऊँची रखी जाती है तो उससे 
कर-चोरी अपवचन आदि समसस्‍्याएँ उत्पन्न होती है । दूसरी ओर यदि कर की दरो की सीमाये कम रखी 
जाएँ तो सरकार को पर्यप्त आर्थिक साधन प्राप्त करने मे तथा आन्तरिक मुद्रा व्यवस्था को नियन्त्रित 
करने मे कठिनाई होगी और आर्थिक विषमता की समस्याओ के निराफरणार्थ किए गए प्रयास निष्किय हो 
जाएँगे । चूँकि भारत कृषि-प्रधान देश है, यहाँ की 80 प्रतिशत से अधिक जनता कृषि पर आश्रित है | 
कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष करो से लगभग पूर्णत मुक्त है जिससे गैर-कृषि क्षेत्रो पर अत्यधिक कर-भार पडता है 
जो अन्यायपूर्ण है । दूसरी ओर भारतीय कृषि पिछडी अवस्था मे है अत इसके विकास को प्रोत्साहित 
करने हेतु कृषि आय को करमुक्त रखना आवश्यक माना जाता है । 

भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए एक सुनिश्चित तथा सुदृढ कर-नीति बनाना कठिन कार्य है। 
इसीलिए अभी त्तक भारत सरकार की कर-नीधि मे स्थिरता नहीं आ पाई है | आवश्यकता है एक सुदृढ 
कर-व्यवस्था की जिससे सभी आर्थिक सामाजिक तथा मानवीय पहलुओ को ध्यान मे रखते हुए सभी के 
साथ न्याय हो सके । 
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राष्ट्रीय विकास और कर-प्रणाली 
राष्ट्रीय विकास को सही दिशा देने रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा एक आदर्श लोकतन्त्रीय 
सपाजवाद का निर्माण करने मे राष्ट्रीय कर-प्रणाली की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । करो का ढाँचा इतना सरल 
होना चाहिए कि करो के लिए सर्वेक्षण कर निर्धारक तथा कर बशूली की सम्पूर्ण प्रक्रिया मे सरकारी 
मशीन तथा जनता के समय साधन तथा शक्ति का दुरुपयोग तथा अपव्यय न हो ! हमें एक ऐसी स्वत 
कर निर्धारण प्रक्रिया का विकास करना है जिससे कागजी कार्रदाई की जटिलता दूर होने के साथ साथ 
कर राजस्व मे कमी न हो सम्देह भय भ्रष्टाचार कर-अपबबन कर चोरी तथा काले धन के अकुरण 
तथा पनपने के लिए वातावरण निर्मित न हो । प्रजादान्त्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के भाग्य का 
निर्माता होता है । अत करों का वितरण समाज के सही वर्गों पर इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक 
नागरिक शाष्ट के विशाल हित मे इस बोझ को स्वेच्छा से वह५ कर सके राष्ट्रीय उत्पादन मे सक्रिय 
भागीदार बन सके | 
शद्रीय कर नीति का लक्ष्य एक ओर आर्थिक विकास बचत पूजी निर्माण तथा पूँजी विनियोग को 
प्रोत्साहन देना है लो दूसरी ओर आर्थिक अस़मानता ज्ञामाजिक तथा राष्ट्रीय अपव्यय आवश्यक उपभोग 
तथा दिखावटी ऐश्दर्य पर नियन्त्रण करना है। करो का उपयोग देश के योजनाबद्ध विकास मे इस 
प्रकार होना चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का हमारा स्वण साकार हो सके । निर्वल वर्गों 
को आर्थिक स्वतन्त्रता तथा स्वायलम्पन का उच्च जीवन देने के लिए सम्पन्न वर्गों की उत्पादन क्षमता मे 
कटौती करने की प्रायः आवश्यकता नहीं होती | आर्थिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि करके 
करो द्वारा समृद्ध परिवारों के उपमोग में कुछ कटौत्ती करके मारी कराघान द्वारा दिखावटी ऐश्वर्य और 
अनावश्यक उपभोग पर कठोर नियन्त्रण करके यह समस्या स्वस्थ लोकतस्त्रीय परम्पराओं के अनुसार 
हल की जा सकती है 
इस शताब्दी के अन्त तक इपे अपनी जनसख्या स्थिर रखने कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में 
तीज वृद्धि करने और राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ घनाने की अत्यधिक आवश्यकता है | इसके लिए 
सरकारी कर्मचारियों जन प्रतिनिधियों वथा जनता के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है । सार्वजनिक 
निजी तथा सहकारी क्षेत्रो मे अधिक समन्वय की आवश्यकता है | पचायती तगरपालिकाओं तथा विकास 
छण्डों को अधिक प्रोत्साहन देने तथा साधन जुटाने की आवश्यकता है | समाजिक तथा राष्ट्रीय अपब्यय 
दिखावटी ऐश्यर्य और अनावश्यक उपभोग महगाई तथा मुद्रा स्फीति पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता 
है । हमें विश्वास है कि एक तर्कसगत राष्ट्रीय कर नीति चकबन्दी की नवीन क्रान्तिकारी योजगा तथा 
देश के योजनाबद्ध विकास द्वारा सभी के लिए स्वच्छ सस्ते गकान शुद्ध प्रेय जल पौष्ठिक भोजन शुद्ध 
स्वदेशी औषधियों सडके जलन निकासी की नालियाँ जलाशय पार्क विद्युत हाईस्कूल हथा सर्वागीण 
शिक्षा तथा उत्पादक रोजगार की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है ) 
का करवाई से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता ! उत्पादक शिक्षा और उत्पादक रोजगार द्वारा ही 
नई स्वच्ठ सुन्दर समृद्ध तथा सशक्त मारत का निर्माण होगा और एक तर्कसगत राष्ट्रीय कर प्रणाली ही 
हमें आर्थिक विकास के इस पथ पर अग्रसर रखेगी। 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख बनाने के लिए सरकार तथा जनता मे घनिष्ठ सहयोग की 
आवश्यकता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने कर शथा लाइसेम्स प्रणाली की जटिलता को दूर 
करगे और राष्ट्रीय बचत तथा साधनो के उचित नियोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय वित्त आयोग के 
गठन की आवश्यकता है | इसमे केन्द्र तथा राज्यो के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री फर विशेषज्ञ बैके प्रतिनिधि 
कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि वित्तवेतता और अबकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष सम्मिलित किये जा 
सकते है | यह आयोग सम्पूर्ण कर-प्रणाली के सरलीकर॒ण के लिए तथा उसे युक्तिसगत बनाने के लिए 
व्यावहारिक तथा मूल्यवान सुझाव दे सकता है | केन्द्र तथा राज्यो के मध्य करो की वसूली और वितरण 
के लिए कोई सरल योजना प्रस्तुत कर सकता है नए सहकारी उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र को 
प्रोत्साहन देने के लिए कोई दीर्घकालीन राष्ट्रीय कार्यक्रम निधांरित कर सकता है. और समस्त थोक 
आपार जज यातायात तथा आयात निर्यात पर सरकारी नियन्ब्र० करने तथा गैर उत्पादक सरकारी 
गा सहकारी ख्चों को सीणित करने के लिए कुछ दूरणामी सुझाव प्रस्तुत कर सकता है । 
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करों के निर्धारण और वसूली के लिए जनपद स्तर पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों में प्रभावशाली 
ढग से समन्वय होना चाहिए | अधिक सुविधाजनक होगा कि प्रत्येक जनपद मे केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
के सहयोग से एक सयुकत कर-निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाए । इसमे जनपद के सर्वोच्च 
'कर-अधिकारी सम्मिलित किये जा सकते हैं । यह बोर्ड एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थान-स्थान 
पर जाकर आय-कर सम्पत्ति कर बिक्री-कर उत्पादन-कर लाइसेन्स फीस इत्यादि के विषय में 
आवश्यक निर्णय ले सकता है | यदि समस्त विभागीय निरीक्षकों को इस बोर्ड के माध्यम से काम करने 
की पद्धति का विकास किया जाए तो भ्रष्टाचार तथा कर-चोरी को समाप्त करने मे सफलता मिलेगी | इस 
बोर्ड के साथ एक सचल अदालत भी सलग्न कर दी जाए तो भूमि सम्पत्ति तथा कर सम्बन्धी 
छोटे-छोटे वाद तथा मुकदमे मौके पर ही प्रभावी ढग से समाप्त किये जा सकेगे | इससे दुकानदारों 
व्यापारियों उद्यमियों तथा किसानों का समय शक्ति तथा धन लम्बी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से 
बच सकेगा | पुलिस और सरकारी मशीन का दुरुपयोग भी बन्द हो जायेगा । राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि 
होगी । 
प्रत्येक कर-योग्य आय पर आय-कर प्रत्येक फैक्ट्री उत्पादन पर उत्पादन शुल्क प्रत्येक अचल 
सम्पत्ति पर वार्षिक सम्पत्ति-कर प्रत्येक कृषि एकड तथा बाग पर भू-राजस्व प्रत्येक छोटे उद्यमी पर 
वार्षिक लाइसेन्स फीस प्रत्येक दुकानदार पर वार्षिक सामान्य कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिये कि 
यह कर प्रारम्भिक स्रोत पर ही एकत्र किया जा सके । प्रत्येक व्यक्ति की अचल सम्पत्ति जैसे--भूमि 
बाग मकान भवन प्लाट इत्यादि मूल्य सहित एक पास बुक मे अकित होने चाहिए तथा सम्पत्ति के कुल 
मूल्य के आघार पर वार्षिक सम्पत्ति-कर लिया जाना चाहिए । जिस सम्पत्ति से आय-कर या अन्य कोई 
शुल्क प्राप्त होता है उसे सम्पत्ति कर से मुक्त रखना न्यायसगत है । कृषि भूमि या बाग पर केवल 
भू-राजस्व या लगान लगाया जाना चाहिए | बिजली सीमेंट कोयला इस्पात तेल तथा खादो के मूल्यों 
के साथ-साथ कृषि जनित उत्पादों के मूल्य भी एक ही राष्ट्रीय नीति के तहत निर्घारित होने चाहिए | 
किसानों को उनके उत्पादन का उचित तथा तर्कसगत मूल्य मिलना चाहिए | साथ-साथ प्रत्येक कृषि 
एकड भूमि तथा बाग पर लगान भी बढते हुए मूल्यों के आधार पर नये सिरे से निर्धारित होने चाहिए । 
दुकानदारों को उनके द्वारा दिए गए पिछले 5 वर्षों के करो के रिकार्ड के आघार पर कुछ श्रेणियों 
में वर्गीकृत किया जा सकता है | ऐसी श्रेणी के अनुसार ही प्रत्येक दुकानदार पर केवल एक वार्षिक 
सामान्य कर या वार्षिक लाइसेस फीस निर्धारित की जा सकती है| इससे उनका कागजी काम सरल 
होगा | उनकी शक्ति तथा साधनो का सदुपयोग हो सकेगा | राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा सरकारी 
आय में भी कमी न होगी । बिक्री-कर केवल थोक व्यापारियों पर उनकी मुद्रित पत्रावलियों के आधार पर 
लगाया जा सकता है | सभी वस्तुओं पर समान दर से लगभग 2 प्रतिशत बिक्री-कर पर्याप्त होगा | 
उत्पादन शुल्क मे वृद्धि करके बिक्री-कर का भार कम से कम 75 प्रतिशत दुकानदारों पर बिना किसी 
कठिनाई के एक साथ समाप्त किया जा सकता है | ऐश्दर्य की वस्तुओं पर भारी उत्पादन शुल्क लगाया 
जा सकता है जिससे मुद्रा-स्फीति तथा महँगाई पर नियन्त्रण पाने मे कुछ सहायता मिल सके । 
जनसाधारण की बुनियादी आवश्यकताओं का उत्पादन बढाया जा सके | 
धीरे-धीरे सरकार द्वारा थोक व्यापार आयात-निर्याद तथा जल-यातायातत पर पूर्ण नियत्रण किया 
जा सके तो राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी | करो की चोरी तथा तस्करी रोकने में 
सफलता मिलेगी । उत्पादको तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक न्याय मिल सकेगा | सार्दजनिक वितरण 
प्रणाली को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अन्न चावल चीनी मिटटी का तेल तथा गृह निर्माण मे 
प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे--सीमेन्ट तथा एसबेस्टोस की चादरें इत्यादि का वित्तरण नियन्त्रित किया 
जाना चाहिए | शेष वस्तुएँ खुले बाजार मे दुकानदारो द्वारा किफायत से वितरित की जा सकती हैं | 
फैक्ट्री मे बनी वस्तुओं पर भूल्य अकित किए जा सके तो भावो पर नियन्त्रण करने मे सहायता मिलेगी | 
विकास खण्ड हमारी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के मार्गदर्शन प्रकाश-स्तम्म बन सकते हैं ! 
यदि किसानो की कृषि सम्बन्धी प्रमुख क्रय-विक्रय आवश्यकताएँ प्रखण्ड स्तर पर पूरी की जा सके त्तो 
इससे सरकार, किसान तथा उपभोक्ता सभी को राहत मिलेगी | इसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड के 
साथ एक विशाल स्टोर के निर्माण की आवश्यक? होगी । दिकास खण्ड स्तर पर गेहूँ, घान मोटा अन्न 
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कपास तम्बाकू मूँगफली इत्यादि की थोक खरीद सरकारी एजेसियो के द्वारा की जा सकती है | 
किसानों को बीज खाद डीजल सीमैन्ट हल्की कृषि मशीने उपकरण एसब्रेस्टोस सीमेन्द या टीन की 
चादरे खम्बे इत्यादि देने की व्यवस्था विकास खण्ड स्तर पर की जा सकती है | इससे उपभोक्ता 
इस्तुओं के भावों पर नियत्रण करने मे सहायता मिलेगी । 

जन-सहयोग के द्वारा सोने-चॉदी का व्यापार भी सरकारी नियन्त्रण मे लाया जा सकता है । 
इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे एक-दो ऐसे विशाल कारखाने लगाये जा सकते है जिनमे मिश्र धातु फी 
विभिन्न आकार की सुनहरे रण की चूद्धियाँ निर्मित की जा सकती है| इनमे [0 प्रतिशत से अधिक सोना 
नहीं होना चाहिए | प्रत्येक पर सरकारी गोहर अकित की जग सकती है । इनका कथ-विक्रय सरकारी 
एजेसियो के द्वारा प्रत्येक तहसील मे किया जा सकता है । धीरे-धीरे जन साधारण में इनका प्रचार बदता 
जाएगा और शेष सब आभूषणे का प्रधलन बन्द हो जाएगा । सोने-चौंदी के क्रथ-विक्रय पर सरकार का 
नियन्त्रण बढ़ता जाएगा | मारत की महिलाएँ अरधो रुपए का सोना-चौंदी व्यर्थ मे दबाए पड़ी है | इससे 
न त्तो देश को कोई लाभ होता है न उन परिवारों को ही सुख मिलता है | इराके विपरीत उन परिवारों 
की सुरक्षा को खतरा बना रहता है । यदि यह घन खेती पशुपालन डेगी फर्विंग तथा लघु उद्योगों के 
विकास मे लगाया जाए तो भारत की भूमि फिर सोना उगलने लगेगी । गरीबी और बेरोजगारी की 
समस्याएँ हल करने मे सहायता मिलेगी विदेशी ऋणो से भी हम मुक्षिति प्राप्त कर सकेगे | 
दो प्रतिशत विकास कर 

भारत की प्रत्येक कुटिया तक नि शुस्क सर्वागीण हाईरकूल शिक्षा शुद्ध पेय जल सडके विद्युत 
'जल निकासी की नालियों जलाशय पार्क इत्यादि की सुविधा का प्रसार करने के लिए प्रत्येक मतदात्षा 
पर उसकी शुद्ध आय का लगभग दो प्रतिशत विकास-कर के रूप पे राज्य सरकार द्वारा लगाया जा 
सकता है | इसके लिए प्रत्येक मतदाता का एक क्रमाक क्या परिचय पतन्न होता चाहिए । इस पत्र पर 
प्रत्यक्ष मतदाता का नाम पता फोटो जन्म तिथि बच्चो की राख्या विभिन्न झोतों से होने वाली आय 
इत्यादि अकित किए जा सकते है। कुल वार्षिक शुद्ध आय का 2 प्रतिशत विकास कर के रूप मे प्रत्येक 
मतदाता पर एक अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है | इससे जन साधारण का जीवन ऊँचा उठाया जा 
सकेगा। राष्ट्र के योजनाबद्ध विकास के सर्वोच्च लक्ष्य प्रात करने के जिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को 
प्राथमिकता दैने की आयश्यकत्ा है ) दो सच्ताने जीवित रहते हुए तीसरी सन्तान उत्पत्र होने पर 
माता-पिता पर उनकी आय पर जन्‍्म-कर लगाने के लिए एक राष्ट्रीय कानूड की आवश्यकता है । इस 
शताब्दी के अन्त तक ऐसे कानून के लिए राष्ट्र को तैयार करने के लिए अभी से शिक्षित किया जाना 
चाहिए । इससे प्राकृतिक परिवार नियोजन के लिए पाठावरण निर्मित करने मे सहायता मिलेगी | 
युवक-युवत्ियों को 22 30 वर्ष शक शिक्षा प्राकृतिक भोजन नियमित जीवन शारीरिक श्रम तथा 
भारतीय योग का सहारा लैकर अपना सर्वागीण विकास करना चाहिए । बैको मे रुचित धन राष्ट्र का 
रुधिर है | इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा | सबको काम मिलेगा | महिलाओं को शिक्षित व कुशल 
बनना चाहिये | रन्‍्हे निर्मीक होकर राष्ट्रीय जीवत मे आगे बढना चाहिए | 

शराब रो राष्ट्रीय स्वास्थ्य को होने वाली हानि पर नियत्रण करने की आवश्यकता है । शराब की 
बिक्री केवल सीलबन्द रूप में साइसेस युक्त दुकानों पर ही होनी चाहिए | अधिक अच्छा हो कि शराब 
के ठेके बन्द करके यह पेय लाइसेस प्राप्त कैमिस्टो की दुकान पर ही बेचे जाएँ। रुभी प्रकार की शराबो 
में फलो के रस इत्यादि मिश्रित करके उन्हे हल्का कर देना बाहिए । किसी भी सीलबन्द शराब मे 
]0 प्रतिशत से अधिक एलकोहल नहीं होना चाहिए । इन सीलब्न्द एलकोहल युक्त पेय पदार्थों तथा 
ऑषधियो की बिक्री से सरकार को उतनी ही आय हो सकती है णितनी कि शराद के ठेकों से | इस 
योजना द्वारा राष्ट्र के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जा सकती है । 
काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था (एबर्जणीश 0८००७ ण॑ 8४0८ ॥(००९)) 

आज देश मे काले धन की एक सम्गनाचार अर्थव्यवस्था है जो कि पिछले दशको मे उत्तरोत्तर 
मजबूत होती गई है | काला धन करो की चोरी से उत्पन्न होता है एव इसका उपयोग गेर-कानूनी रूपो 
में होता है जो पुन काले घन की उत्पत्ति करता है । इस परि्रेक्ष्य मे यह स्पष्ट करना चाहिए कि कर 
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चोरी (४४ ४५४४७) एव कर परिहार (79५ #५०१०॥८०) मे क्‍या अन्तर है | कर चोरी एक गैरकानूनी 
कार्य है, जो कि कानूनी रूप से देय कर को छिपाना है | कर परिहार एक वैधानिक गतिविधि है, जिसमें 
कर राशि को टालना अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान कराना है। 

वर्तमान मे भारत मे कुल काले धन की मात्रा कितनी है यह अदाजा लगाना न केवल कठिन है 
अपितु असमव ही है । समय-समय पर इसके अनुमान लगाए गये है, जैसे कि वान्चू समिति (97]) के 
अनुसार 968-69 में काले धन की मात्रा लगमग 40 करोड रुपये के बराबर थी | 989 मे भारत 
सरकार की एक रिपोर्ट मे अनुमान लगाया गया कि काले धन की मात्रा 80,000 करोड़ रुपये के बराबर 
थी | काले घन की अनुमानित मात्रा 996 मे लगभग 50,000 करोड रुपये के बराबर बताई गई | 
काले धन की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के लगमग बराबर होने के कारण एव इसका सरकार द्वारा 
प्रचलित अर्थव्यवस्था के समान्तर कार्य करने के कारण इसे समानान्तर अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता 
है। 

समानान्तर अर्थव्यवस्था के कारण मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था मे सरकारी योजनाएँ राजकोपीय 
नीतियाँ एव मौद्रिक नीतियां अपने उद्देश्यो की प्राप्ति में असमर्थ सिद्ध होती है । अधिकाशत समानान्तर 
अर्थव्यवस्था मे काला घन, सरकार द्वारा निर्धारित नीतियो के विपरीत दिशा मे प्रवाहित होता है, जिससे 
योजनाएँ अकुशल हो जाती है | समानान्तर अर्थव्यवस्था के विशाल स्वरूप के कारण मुख्यधारा की 
अर्थव्यवस्था साघनो की कमी से प्रभावित होती है, जिसके कारण गरीबी निर्वहन परियोजनाएँ एवं रोजगार 
प्रदायी योजनाएँ भी साधनों की कमी से प्रभावित होती है । अत काला धन आर्थिक विषमत्ताएँ बढाता है| 
काले घन के कारण आवश्यक उघस्तुएएँ एवं भूमि के मूल्य बढ जाते है | काला धन सरकारी त्त्र मे 
भ्रष्टाचार को बढावा देता है और जिससे आम जनता को अनेक परेशानियो का सामना करना पडता है| 

काले धन की बदत्ती मात्रा के लिए उत्तरदायी तत्त्व निम्न प्रकार हैं-- 

(॥) प्रत्यक्ष करो की ऊँची दरे-प्रत्यक्ष करों में ऊँची दरो के कारण कर चुकाने की प्रवृत्ति कम 

हो जाती है । भारत मे व्यक्तिगत आय कर की सीमान्त 
दर 980 मे 97 5% थी जो कि आय एद प्रतिस्थापन्‍न 


00% | प्रमाव इस प्रकार निर्धारित करती है कि कर दरो में 
ड् वृद्धि से कर राजस्व मे कमी आ जाती है | यह प्रभाव 
हि लाफर क्राईटेरिया ([.क्वीटा (धा८्य9) के नाम से जाना 

न जाता है | हालाकि कर राजस्व 980 एवं 990 के 
दशक में सीमान्त आय कर दरे कम रखी गई है किन्तु 

09% इसके उपयुक्त परिणाम नहीं मिल रहे है | इसका 
कर राजस्व कारण जनता में कर न देने की आदत एवं सामाजिक 


दायित्व के आभास का अभाव है | सरकार द्वारा 
प्रताडित न होने के भय की कमी भी इसके लिये उत्तरटायी है । 

(2) गलत लाइसेस व्यवस्था--भारत की लाइसेस व्यवस्था ने एक अमाव वाली अर्थव्यवस्था की 
जन्म दिया जिसके कारण उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धि होती रही | मूल्य वृद्धि ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी एव 
सरकारी भ्रष्टाचार को बढावा दिया एव काले घन की मात्रा अत्यधिक बढ गई | सकुचित लाइसेस 
व्यवस्था के कारण गैर कानूनी उत्पादनो मे बढोत्तरी भी हुई जिसने समानान्तर अर्थव्यवस्था को मजबूत 
किया | 

(3) अर्थव्यदरथा भे अभाव का होना--भारतीय अर्थव्यदस्था मे सरकारी नियन्त्रण ने एक अकुशल 
अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसमे न केवल वस्तुओ का अभाव हुआ, उनकी कीमते बढीं बल्कि उनकी 
गुणवत्ता में भी गिरावट आई | अमाव की अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओ की कीमते अत्यधिक बढी 
जिससे न केवल गरीबो की वास्तविक आय मे कमी हुई बल्कि व्यापारिक एवं औद्योगिक वर्गों मे 
जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं अन्य अवैधानिक कार्यों की वृद्धि हुई, जिससे असीमित मात्रा में काला धन 
उपजा। 
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(4) अष्ट राजनैतिक एवं सरकारी प्रयविरण--राजनैतिक एव सरकारी भ्रष्ययार भी काले घन की 
वृद्धि के लिए कम उत्तरदायी नहीं है ! राजनैतिक यार्टियों चुनावों के लिए व्यापारियों एव उद्योगपतियों से 
चदा वयूलती हैं एक जब वे सत्ता मे आली है तो चंदा देने बालों को गैरकयूनी फायदे कराती है, जिससे 
काले घन की उपज होती है । इसी प्रकार भ्रष्टाचार के कारण सभी गैर काचूनी कार्य नेताओ एवं सरकारी 
अफसरों की नजरो के नीचे होते रहते हैं, जिस पर कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की जाती है | भ्रष्टाचार 
के कारण, जनता मैं कर न देने कि प्रवृत्ति भी बद जाती है क्योकि आम जनता में यह भावना दृढ हो 
जाती है कि उनके द्वारा चुकाये गये करों से भ्रष्ट गतिविधियों की जाती है | 

(5) कृषि कर का अभाव--भारत मे कृषि क्षेत्र को आयकर प्रावधानों मे छूट मिली हुई है, 
परिणामस्वरूप काले घन की उत्पत्ति गें सहायता मिली है । इस छूट का ज्ञाभ उठाकर ध्यक्ति अपनी गैर 
कृषि आय को कृषि आय घोषित कर अवैधानिक रूप से कर दायित्व को बचा लेते है जिससे काले घन 
की उत्पत्ति होती है ) 

बायू समित्ति ने काले घन को “अर्थव्यवस्था का फैसर' की सज्ञा दी और कहा कि अपर अविलम्ब 
निरोधक उपाय नहीं किये गये तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था विषाक्त हो जाएगी । बाचू समिति के द्वारा दिये 
गये सुझाव हम पहले ही पढ चुके है । इनके अलावा भारत सरकार ने विमुद्रीकरण का सहारा भी 
लिया । 3977-78 में सरकार ने 000 एव 0,000 रुपये के करेरी नोटों कय विमुद्रीकरण किया, मगर 
इसके ज्यादा उत्साडवर्धक परिणाम नहीं निकले । विमुद्रीकरण एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम 
में लिया जा सकता है । ज्यादातर कालाधन बडे करेसी नोटो (जैसे 500 रुपये) मे रखा जाला है अगर 
इसका विमुद्रीकरण कर दिया जाये तो काले धन की एक बडी मात्रा अपने आप समाप्त हो जायेगी । 

भारत सरकार ने काला घन जमा करने वालो को रियायती दरो से पुराने कर चुकाने और सजा मे 
छूट दिये जाने की समय-समय पर घोषणाएँ की है । ४०05 (एछशाएथ9 008८05प्रा७ $८0टग९८) इसी 
प्रकार की एक योजना है मगर इसके अन्तर्गत ज्यादा लाम नहीं हुआ | 998 ये मार्त सरकार ने 

ए95 (ए0ज्राध्धा५ 0800050₹९ ०६ [॥0002 $00८७॥८) की घोषणा की है | ये योजनाएँ रियायत्रो के 
साथ-साथ कठोर दडात्मक प्रावधान भी लिए हुए है अत यह *(आ०९( श्राप 582८ ए0॥८५. पर 
आधारित है । आर्थिक उदारीकरण एवं सरकारी नियन्त्रणो में कमी से यह समस्या स्वाभाविक रूप से 
कम हो जानी चाहिए | करो की दरो मे कमी लाइसेस व्यवस्था में सुधार विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था एवं 
मुद्रास्फीति मे नियन्त्रण काले धन के आधिक्य को कम करेगी | इन सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी एव 
राजनैतिक दृढ इच्छा शक्ति व ईमानदारी है। काले घत की कमी हेतु राजनैतिक स्वच्छता एव सरकारी 
तत्न की ईमानदारी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होगे । चुनाव सुधार लाफीताशाही में कमी राजनैतिक एव 
सामाजिक चेतना निर्णायक बिन्दु है । 

शिक्षा और आर्थिक विकास के द्वारा हमारा राष्ट्रीय चरित्र तथा जीवन स्तर इतना ऊँचा उठाया जा 
सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय करों को देने मे गौरव और खुशी का अनुमव कर सके प्रत्येक 
पारिवार को स्वच्छ मकान, शैक्षा पेय-जल तथा सन्तुलित आहार की सुविधा पमिल सके प्रत्येक पारवार 
को दो सुन्दर, स्वस्थ, चरित्रवान देशभक्त बच्चो तक रीमित रखा जा राके | हाईस्कूल तक एक 
क्रान्तिकारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही यह स्वप्न पूरा होगा | प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च महत्त्व देने 
की आवश्यकत्ता है ॥ प्राथमिक शिक्षा का स्तर सारे देश मे कक्षा 6 तक उठाया जा सकता है | 6 से 32 
वर्ष त्तक के बालकों तथा बालिकाओ के सर्वांगीण विकास एव शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार 
किया जाना चाहिए | यदि सभी विमागों के अवकाश प्राप्त पेन्शन पाने दाले कर्मचारी प्राथमिक शिक्षा और 
प्रौढ शिक्षा के क्षेत्रों मे अपना सक्रिय योग दे तो राष्ट्रीय एकत्ता तथा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में देर नहीं 
लगेगी तथा देश की सभी समस्याये हल की जा सकेगी [ 


0 


भारत में संघ सरकार के प्रमुख कर 


(४५0०7 49४९5 ए 6 एआंणा 50एशाशशशा)ओ) 


प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अपने आय के विभिन्न स्रोत होते है जिन्हे आय-सरचना (२९४शा७० 
$7०८८एा८) की सज्ञा दी जाती है । इस आय-सरचना के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि समाज सरकार 
को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन आय-सख्रोतो को स्वीकृति प्रदान करता है | “एक प्रजातान्त्रिक 
समाज मे आय-श्लोतो की सरचना अनुमानत विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आय के विभिन्न तरीकों की 
प्रभावशीलता मे समाज के दृष्टिकोण के सामन्जस्य को प्रतिबिम्बित करती है |" 

अर्थव्यवस्था की आय-सरचना को दो भागों मे विभकत किया जा सकता है-- 

(अ) कर-आय (४७५ २४४शघए८) 

(ब) गैर-कर आय (५०ा-:% रे९एशआए८०) 

करों से प्राप्त होने वाली आय मे वह आय सम्मिलित की जायेगी जो राज्य को विभिन्न करों के 
माध्यम से प्राप्त होती है | गैर-कर आय में वह सभी आय सम्मिलित है जो राज्य करो के अतिरिक्त अन्य 
स्रोतों से प्राप्त करता है । सभी राज्यों का एक महत््वपूर्ण आय-सत्रोत कर है | आर्थिक विकास व 
सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ गैर-कर स्रोतो का महत्त्व निरन्तर बढता जा रहा है | 

भारत सरकार का बंजट दो भागों में विभक्त रहता है--राजस्व खाता और पूँजीगत खाता | इन 
दोनों खातों की प्राप्तियों को तथा व्ययों को अलग-अलग दिखाया जाता है | राजस्व खाते की प्राप्तियाँ दो 
भागों में बैंटी रहती हैं--कर-राजस्व और गैर-कर राजस्व | सरकार के राजस्व खाते की प्राप्तियों मे 
निरन्तर वृद्धि होती रही है और पिछले 37 वर्षों मे इसमे कई गुना वृद्धि हो गई है, गैसा कि निम्नाकित 
तालिका से प्रकट होता है । 

राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रुपयो में) 





ढर्ष शाजस्त् प्राप्तियाँ 
960-6] ह्मा 
4970-7 3342 
980-8 249 
990-9 54954 
995-9% 09] 
996-97 ]30345 


राज्यों का हिस्सा घटाकर 





केन्द्रीय सरकार की कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का स्पष्ट अनुमान अग्रिम पृष्ठाकित तालिका 
से हो सकेगा- 


खरत मे छघ जरकार के अजय कर 797 








राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा (करोड़ रुपयो मे) 
बजट अनुमाव सशथोधित अनुमान बजट अनुमान 
मद 988-89 988-89 989-90 
(क). सकल कर राजस्व 42,600 43,376 50,875 
घटाइए--करों और शुल्कों 
में राज्यों का हिस्सा 
[स्घ उत्पाद झुल्क, 
आय-कर सम्पदा शुल्क) ]0,0 क्‍0/ख ॥2,448 
निबल कर राजस्व 3१,89) 32,652 38,387 
(ख).. कर भिन्न राजस्व 0,908 १0,483 4,243 
जोड---राजस्व प्राप्तियोँ 42,798 43,35 52,650 





संघ सरकार की आय के कर-साधन 
(85 $0ए7९८5 0 वपटएपा€ छा काट एंद्वांजा (50फशप्रावराद्या) 

सविधान द्वारा कर (790 लगाने के अधिकार सघ और राज्यो को सौपे गए हैं । संघीय सरकार 
को जो कर राँपे गए है वे निम्न प्रकार से हैं-- 

(क) ये कर सघ सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाएँगे जैसे--सीमा कर निंगम-कर, 
विनिमय यत्नो चैको, प्रतिज्ञा पत्रों, साख यत्रो बीमा पयालिसियों आदि पर कर | 

(ख) ये कर सच द्वारा आरोपित और सगृहीत किए जाएँगे लेकिन इनकी सम्पूर्ण प्राष्तियोँ राज्यो को 
सौप दी जाएँगी जैसे-रेल मार्ग समुद्र मार्ग या वायु मार्ग द्वारा आने-जाने वाले माल एव यात्रियों पर 
शीमान्त कर आदि | 

(ग) ये कर सघ द्वारा आरोपित और सगृहीत किए जाएँगे लेकिन इनकी प्राप्तियाँ सघ और राज्यों 
के बीच विभाजित हो जाएँगी, जैसे--मानव उपभोग मे काम आने वाली मदिरा, अफीम भाग व अन्य 
मादक पदार्थ । 

(घ) ये कर सघ द्वारा लगाए जाएँगे किन्तु इनका सपग्रह राज्य द्वारा किया जाएगा और इन पर 
अधिकार राज्य का ही होगा जैसे--कुछ रट्टाम्प शुल्क, औषधि सम्बन्धी सामग्रियो पर उत्पादन कर एव 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर ! 

राज्यो को सौपे जाने वाले करों अथवा संघ व राज्यो के बीच विभाजित होने वाले करों पर सघ 
सरकार अधिमार ($प्ा०॥क्ष४०) लगा सकती है | इन अधिमभारों की प्राप्तियाँ पूर्णत सघ सरकार की होती 
हैं। 

सध सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो कर लगाती है ६ प्रत्यक्ष करारोपण मे आय पर कर, पूँजी 
घर लगाये जाने वाले कर सम्मिलित हैं । अप्रत्यक्ष करारोपण में सीमा शुल्क, सघीय झत्पादन शुल्क, 
आयात-निर्यात शुल्क आदि लिए जाते है | 

कर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्रोत है। 950-5 में केन्द्रीय सरकार की 
कर-आय का थोग 356 फरोड रुपये था जो बढकर 988-89 (रा,) मे 32,652 करोड रुपये (निबल 
कर-राजस्व) हो गया और 2989-90 (ब) में 38,387 करोड रुपये अनुमानित किया गया है । इस प्रकार 
950-5] की छुलना में केन्द्र के क्रर-राजस्व मे 07 गुना वृद्धि हुई थी । 988-89 (स) में केन्द्र 
सरकार को करों से 32,652 करोड रुपये का निबल राजरव आ्त हुआ जिसमे सघ उत्पाद शुल्कों से 
१069 करोड़ रुपये (राज्या का हिस्सा घटाने के बाद) निगम कर से 4270 करोड रुपये, आय-कर से 
86॥] करोड़ रुपये (राज्यो का हिस्सा घटाने के दाद) प्राप्त हुआ । अग्राकित तालिका से केन्द्रीय सरकार 
के कर-राजस्व का ब्यौरा स्पष्ट हो राकेगा-- 

4 बजट प्रस्तावों का प्रम व 


98 लोक कित्त 











कर राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा (करोड रुपये में) 
बजट बजट सशोधित 
मद अनुमान अनुमान अनुमान 
3994 95 2994-95 995-96 
कर राजस्व 
सीमा शुल्क 25200 26450 29500 
सघ उत्पाद शुल्क 36700 36900 42780 
विगम कर 32480 ]3250 35550 
आय-कर 0925 ]000 3500 
सम्पदा शुल्क ॥॥ ५ 
धन पर कर ॥25 80 90 
व्यय पर अधिनियम 987 20 ]70 75 
दान-कर ० व 30 
अन्य कर प्रात्तियों 260 400 405 
सकल कर-राजस्व 8736 40 89830 72 0376। 9 
घटाइए--करों और 
शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 
सघ-उत्पाद शुल्क 689 47 46282 9] ]9654 58 
आय कर 8204 55 8559 88 9733 8 
सम्पदा शुल्क ञ 5 * 
स्थानीय निकायों का हिस्सा 044 04 04 
जोड 
केन्द्र का निदल कर-राजस्व 62742 24 64987 79 74373 38 
आय पर कर 


([४%९६ था ॥700ग्रा९) 
आय पर कर शीर्षक के अन्तर्गत सघ सरकार दो महत्त्वपूर्ण कर सगृहीत करती है--एक तो 
व्यक्तिगत आय-कर (?९$०॥७| धाए0॥8 739) दूसरा निगम-कर (00फ:णब००ा 790) | 
(क) आय-कर 
(त्रट0त९ 74 
कृषि-आय को छोडकर भारत निवासी अन्य स्रोतों से जो आय प्राप्त करता है उस पर जो कर 
लगाया जाता है वह आय-कर ([700॥6 92५) कहलाता है | अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत मे आय कर 
प्रगामी (20०870$४५८) है । आय-कर की सीमान्त दर !974 75 मे 97 75 थी जो विश्व में सर्वाधिक 
थी । इसमे प्रत्यक्ष-कर जांच समिति (0 |आर८ण 8४8५ छापुणाा/ 00॥गा/०७) की सिफारिश के 
आधार पर कमी की गई | 992 93 के बजट में इसे 40% किया गया । चेलैया समिति ने भी इसे 
सहमति दी | भारतीय आय-कर की कुछ प्रमुख विशेषताएँ ये है--.. 
] यह कर शुद्ध आय (४८ 00076) पर लगाया जाता है अर्थात्‌ आय मे से उसके उत्पादन की 
व्यय घटा दिया जाता है | 
2 कर वास्तविक आय पर लगाया जाता है मौद्रिक आय पर नही | 
3 आय-करदाताओं को तीन वर्गों मे बॉँटा गया है--निवासी असाधारण निवासी और विदेशी | 
4 आय को विभिन्न खण्डो (5]909) मे विभाजित करके प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग कर 
दरें रखी जाती है | 


। बजट प्रस्तावों का प्रमाव 


खरत मे सघ सरकार के अजुख कर 99 


5 एक विशेष सीमा तक आय पर कर नहीं लगाया जाता ] छूट की सीमा में समय-समय पर 
परिवर्तन होते रहते है 

6 कर आय के उत्पन्न होते ही वसूल किया जाद। है । 

4 आय-कर पर जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रोविडेन्ट फण्ड अशदान पर नियमानुसार छूट मिलती 
है। 

8 यह प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है [ व्यक्तियो के अतिरिक्त यह 
हिन्दू अविमाजित परिवारों तथा अपजीकृत फर्मों पर भी लगाया जाता है। 

9 आय-कर प्रगतिशील दर से लगता है अर्थात्‌ कर की दर करदेय आय मे वृद्धि के साथ बढ 
जाती है। 
भारतीय आय कर के गुण 

भारतीय आय कर के मुख्य गुण इस प्रकार है--- 

! यह कर निश्चित सीमा के ऊपर प्रगतिशील दर से लगाया जाता है अत इस कर से आय 
सम्बन्धी असमानताओं को दूर और कम करने मे सहायता मिलती है | 


2 यह कर उत्पादक और लोबदार है अत इसकी दरो में थोडी सी वृद्धि कर देने से सरकारी 
आय काफी बढ जाती है । 

3 आय-कर के भार का बिव्तन (580०8) नहीं किया जा राकता अज्ञ सरकार णहाँ चाहे 
अपनी इच्छानुसार इस कर का भार डाल सकती है। 

4 इस प्रगतिशील कर को क्रमवर्द्धन (5४80080णा) विमुक्ति (#आआए0ण) छूट (९७३८5) 
तथा अधिभार (५०८००७४४९/ द्वारा करदेय क्षमता के अधिक अनुरूप बनाया जा सकता है । 

$ आय-कर आय के उत्पन्न होते ही वसूल कर लिया जाता है अत करदाता को कर भुगतान में 
परेशानी नही होती ! 

6 प्रत्यक्ष कर होने के कारण यह नागरिकता की भावना को बढाता है और नागरिकों को 
जागरूक बनाता है | यह उनमे राजनीति के प्रति रुचि उत्पन्न करता है! 

7 यह कर आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने मे सहायक होगा है । 
भारतीय आय कर के दोष 

[ यह कर बचत एवं विनियोग की प्रेरणा को हतोत्साहित करता है जिसका देश के आर्थिक 
विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है | विनियोग की इच्छा कम हो जाती है विशेषकर तब जय कि कर 
की दरें बहुत ऊँची हो । 

2 आय कर से व्यक्ति की करदेय योग्यता को माफा नहीं जा सकता । 

3 प्राय आय छिपा ली जाती है और कर अपवचन को प्रोल्साहन मिलता है | एक अध्ययन के 
अनुसार भारतीय करदाता ऋय कर से प्राप्त होने वाली वास्तविक उयलब्धि का लगभग 40 प्रतिशत बचा 
(४५०७४४०7) लेते है । कर अपदचन का एक मुख्य कारण यह है कि कर की दरे ऊँची है ! 
आय कर का इतिहास 

आय वार को अत्येक देश की कर रारबना मे प्रमुख स्थान प्राप्त है । भारत मे इस कर का 
निर्धारण सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन ने 860 मे किया था ताकि 857 के गदर से उत्पन्न वित्तीय 
'कठिनाइयो का सामना किया जा सके | [865 मे गह कर हटा दिया गया किन्तु 869 गे इसे फिर 
अस्थाई रूप से लागू किया गया [ 
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द्वितीय महायुद्ध काल मे आय-कर के ढोंचे मे अनेक परिवर्तन किए गए | आय-कर की दरें बदली 
गईं, सुपर टैक्स पर अधिभार ($घणाआएव०) लगाया गया, कर-छूट की सीमा कम कर दी गई, अधिक 
लाम-कर लगाया गया निगम-कर की दर मे वृद्धि की गई और अग्रिम कर भुगतान प्रणाली (#तएथआ०० 
ए4शगदा। ० १90) चालू की गई | 

स्वतन्त्र भारत मे आय-कर के ढाँचे मे समय-समय पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए | विधि 
आयोग 958 तथा प्रत्यक्ष कर प्रशासन जोच समिति 959 की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 
भारत सरकार ने 922 के आय-कर अधिनियम के स्थान पर 96] का आय-कर अधिनियम पास 
किया | आय-कर ढाँचे मे विगत वर्षों की अवधि मे हुए परिवर्तनो के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्त्व 'राजस्द 
की बढती हुई आवश्यकता' रहा है। अन्य उल्लेखनीय कारण रहे है---बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियाँ, 
न्यायिक निर्णय, विभिन्न जॉच समितियो के प्रस्ताव आदि । 


व्यक्तिगत आमदनियो पर कर (0४४0 ०॥ एशइड७ा3। ]00॥०5)--व्यक्तियो, हिन्दू 
अविभाजित परिवारों अपजीकृत फर्मों और व्यक्तियों के अन्य सगठनो की निबल आय (४० ००7०) 
पर आय-कर लगाया जाता है| कृषि-आय को कर-योग्य आय (]90080)6 ॥700॥) में सम्मिलित नहीं 
किया जाता । धार्मिक और पुण्यार्थ ट्रस्टो की आमदनियों को आय-कर मुक्त रखा गया है। कर का 
निर्धारण करदाता की निबल आय पर किया जाता है | कुल आय मे से कुछ कटौतियों (0९00८॥0॥5) 
निकाल देने के बाद निबल आय निकाली जाती है। ये कटौतियाँ उन लागतो और खर्चों से सबद्ध होती 
है जो आय के अर्जन मे किए जाते है। 
भारत मे आय-कर का वर्तमान दौंचा 


भारत में आयकर के वर्तमान दाँचे मे--व्यक्ति अविमाजित हिन्दू परिवार एवं कपनियों को लिया 
गया है एवं इन पर लगने वाली दरे भी अलग है | विगत वर्षों में आयकर की दरो मे भारी परिवर्तन किए 
गए है| 974-75 में आयकर की अधिकतम सीमान्त दर 9775% थी एव आयकर छूट की सीमा 
6000 रुपये थी । 995-96 के बजट मे आयकर से मुक्ति की सीमा बढाकर 40,000 रुपये कर दी 
गई एवं अधिकतम सीमान्त दर 40% कर दी गई | आयकर पर सरचार्ज खत्म कर दिया गया | 


१996-97 के बजट मे यह कहा गया कि आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के मार्ग पर दृढता से 
बने रहना एव सामाजिक न्याय सरकार का घ्येय है । कर की दर में कमी की प्रवृत्ति जारी रही एवं पहले 
स्‍्लेब मे कर की दर घटाकर 5% कर दी गई । मानक कटौती को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया 
गया । निर्दिष्ट एव अनिर्दिष्ट हिन्दू अविमाजित परिवारों के मध्य भेद समाप्त कर दिया गया है । आयकर 
अधिनियम की धारा 80 द, 80 दद और 80 ददक मे निर्यात से उत्पन्न विदेशी मुद्रा पर आयकर से 
कटौती दी गई । 

996-97 के बजट मे अनेक कल्याणकारी उपाय शामिल किए गए । सक्षेप मे ये उपाय निम्न 
प्रकार हैं... 

(0) सीनियर नागरिकों के लिए 40% की विशेष छूट, जो कि 00,000 रुपये की आय तक 
अनुमत थी, अब बढाकर 20,000 रुपये कर दी गई | 

(2) घर्मस्व अशदान मे से निम्नलिखित दान हेतु शत प्रत्निशत कटौती की अनुमति दी गई-- 

(0) निर्धनो के लिए चिकित्सा सहायता हेतु राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कोष । 

(0 स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय द्वारा स्थापित राज्य और राष्ट्रीय रक्त आघान परिषद्‌ । 

(7) सेनाओं के लिये कल्याण कोष ॥ 

इनके अलावा आयकर प्रावधानो मे बचत को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं विभिन्न 
जीवन-बीमा योजनाओं में जमा शशि को कर-मुक्त रखा गया है एवं कर-मुक्ति की अधिकतम सीमा 
0,000 रुपये कर दी गई है। 


ऋरत ग्रे सघ सरकार के अक्य कर 20॥ 


बचचतो को प्रोत्साहन देने और अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे निवेश हेतु बचत पहुँचाने 
के लिये दीर्घांवधिक पूँजी लाभों को कर मुक्त कर दिया गया है! 

कपनी कर की दरों मे पिछले कुछ वर्षो में कमी की गई है तथा उन्हें सरलीकृत किया गया है 
तथा इसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे है । 996 में कपनी कर पर अधिमार की दर घटा कर 75% 
कर दी गई | इसके साथ ही कपनियो को न्यूनतम वैकल्पिक कर (४४7) के अतर्गत लेकर शून्य कर 
'कपनियो की प्रक्रिया से निपटने का प्रयास किया गया । उर्जा एव आधारभूत क्षेत्रो की कप्नियों को एवं 
रुग्ण कपनियों को //थ के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। १(#ग के अतर्गत वास्तविक रूप से 
कैवल 32% कर लगेगा ! 

देश के आर्थिक विकास मे तेजी लाने हेतु पर्याप्त आघारभूत सुविधाये बढाने की आवश्यकता है 
आयकर अधिनियम की धारा 40 झ क के अतर्गत छपलब्ध निवेश मे बढावे का प्रयत्न किया गया है! 
996 के बजट में अनुसघान एवं विकास यतिविधियो को बढावा देने हेतु उपबध बनाए गए है | 

व्यक्तिगत आयकर रो राजरव (करोड रुपये मे) 











दर्ष राजस्द 
950-57 32 73 
3970 77 484 60 
990-9] 5426 
4994 95 8000 
2995 96 9500 

निगम कर से राजस्व (करोड रुपये में) 

वर्ष राजस्व 
4950-5॥ 85॥ 00 
क्र्या 342 00 
990 9] 6069 
१994 95 7000 
995 96 7400 





वर्ष 989 90 से लगातार आय कर मे नीति परिवर्तन हेतु मॉग की जाती रहीं है | वर्ष 4995 96 
के बजट प्रस्तुत करते *रा निजी आयकर मे परिवर्तन के रूप मे छूट सीमा 35000 रु से बढाकर 
40 000 रू कर दी गई । आयकर धारा 80-7, के तढत आय छूट की सीमा 0000 से बढाकर 
3000 रुपये कर दी गई । वेतनमोगी पुरुषों के लिए आय सीमा 55 000 रु तथा कामकाजी महिलाओं 
के लिए 58 000 रु सीसा निर्घारित कर दी | 

विकलाग आय छूट सीमा 20 000 रु से बढाकर 40 000 रू कर दी गई। 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करो की सरचना मे कर नीति परिवर्तन के अन्तर्गत सरकार ने 299] मे राजा 
जे चेलैया की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया | इस समित्ति ने निम्न बिन्दुओं पर अपनी 
रिपोर्ट दी-- 

(0 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करो की लोच मे वृद्धि लाना और कुल राजस्व व कुल 
घरेलू उत्पाद मे प्रत्यक्ष करो के हिस्से मे समुचित परिवर्तन करना ) 

(0) कर की दरो मे परिदर्तन करके कर प्रणाली को न्‍्यायोचित॒ बनाना [ 

(0) प्रत्यक्ष कर प्रणाली को युक्‍्ति सगत्त बचाना ! 
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(३१) प्रत्यक्ष करो की अदायगी मे सुधार लाना और लोगों की कर देने की प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना । 

(४) आयात-निर्यात प्रशुल्को को सरल व युक्ति-सगत बनाना | 

(५) राजकोषीय समायोजन के लिए साधन जुटाना त्तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्रिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। 

(श/ उत्पादन शुल्क को सरल तथा उनकी युक्ति-सगत सरचना करना ताकि बेहतर कर 
प्रशासन व कर अनुपालन की स्थिति तैयार कर स्थापित किया जा सके । 

(शगा) सशोधित वर्धित मूल्य कर योजना (७०326 80000 फ्राव८ 7४९ $लाशा०) को और 
बढाना | 

(७० उपरोक्त विषयो से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचार करना | 

समिति ने अपनी रिपोर्ट मे निम्नलिखित सिफारिशे की है- 

. आयकर (0076 7४:)--समिति ने सिफारिश की कि व्यक्तिगत आयकर से छूट की सीमा 
28,000 रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए । 28,000 से 50,000 रुपये तक की आय कर की दर 
20 प्रतिशत, 50,000 से 2,00,000 रुपये तक की आय पर 275 प्रतिशत और 2 लाख से ऊपर की 
आय पर 40 प्रतिशत होनी चाहिए | 

2, निगम कर (0ण7०४४णा 90--इस सम्बन्ध मे समिति ने सिफारिश की है कि घरेलू 
कम्पनियों की निगम कर की दर 5] 75 प्रतिशत से घटाकर 993-94 से 45 प्रतिशत कर दी जाए और 
994-95 से सरचार्ज समाप्त करके 40 प्रतिशत कर दी जाए । विदेशी कम्पनियो की दर घरेलू 
कम्पनियों की अपेक्षा कम होगी परन्तु अन्तर 0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए | इसमें दोहरे 
कराधान से बचने का सुझाव दिया गया है। समिति ने सयत्र और मशीनरी के लिए हास की वर्तमान 
सामान्य दर 25 प्रतिशत को बनाये रखने का सुझाव दिया है। 

3. उत्पादन एवं सीमा शुल्क (5ल्‍250 शा0 (७४४०॥ /00065)--समिति ने उत्पादन शुल्क के 
आधार को और अधिक व्यापक बनाने और उसके लिए निर्धारित मदो की सख्या मे वृद्धि करने की 
आवश्यकता पर समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर परोक्ष कर उत्पादन व 
उपभोग के बीच तटस्थ (५८०८०) नीति होनी चाहिए और समय के साथ उनमे वस्तुओं व सेवाओं को 
शामिल किया जाना चाहिए अर्थात्‌ हमे मूल्य सवर्धन कर (५४७॥७७ 800९0 प४00 की दिशा मे बढना 
चाहिए | 

भारत सरकार को आय-कर से प्राप्तियों 


भारत सरकार को आय-कर से प्राप्तियाँ उसमे राज्यों का अश तथा निबल प्राप्तियाँ निम्न तालिका 
मे दिखाई गई है-.. 








आय-कर से प्राप्तियाँ (करोड़ रुपयो मे) 
मिल ०2:दीली-> >> बा ही» व वल अब 03222 _24 20:९7: “पल #अवीनबनकनक ३४ 3 20:32: 4:80 0 
वर्ष कुल प्राप्तियाँ राज्यो का अश केन्द्र को शुद्ध प्राप्तियाँ 
950-5] 32 73 - - 
970-7] 473 00 न - 
4974-75 874 00 52 39 3620 
980 8 ,506 40 ,002 00 504 40 
98-82 ,47500 ,0690 458 60 
982-83 ,563 00 क्रम 43] 23 
983-84 ,670 00 ॥.ा 64 498 36 
988-89 3,660 00 2,749 00 6 00 
989-90 4,245 00 3,28 00 गाए 00 
994-95 0,925 00 हे - 
994-95 42,030 00 है कह 
4995-96 45.87 00 


4996-97 8,2] 00 च् २5 
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(ख) निगम-कर 
((माएजश/कारब्वच्े 

व्यापारिक कम्पनियों और निगमो की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम-कर कहते है । 
'यह कर कुल आय पर एक निश्चित दर से लगता है और आय-निर्धरण करते समय कुल आय मे से 
व्यापारिक खर्चों तथा यरिसम्पत्तियो पर यूल्य-हास घटा दिया जाता है । 959 तक कम्पनियों के लाभ 
पर लगे कर के लगभग आघे भाग को आय-कर मान लिया जाता था और इसे केन्द्र त्तथा राज्यो के बीच 
विभाजित कर दिया छाता था किन्तु बाद में कम्पनियो के लाभ पर लगे सभी कर निगम-कर' के नाम 
से जाने जाने लगे और इसके किसी भाग को राज्यो मे बॉटना बन्द कर दिया गया । निगम-कर विशुद्ध 
रूप से केन्द्र सरकार की आय का साधन है ॥ 

लिगम-कर उस कर से भिन्न है जो कंग्पती के हिस्सेदार अपनी आमदनियो पर देते हैं । 
निगम-कर व्यक्तिगत आय-कर के समान है और इसके सिद्धान्त आय-कर जैसे है | कभी-कभी यह 
आलोचना की जाती है कि कम्पनी डिस्सेदारों की होती है अत निगम-कर और आय-कर लगाने से 
हिस्सेदारो को दो बार कर का भुगतरन करना होता है जो अनुचित है । एक व्यापारिक कम्पनी अपने 
हिस्सेदारों की ओर से काम अवश्य करती है लेकिन उसका अपना पृथकृ अस्तित्व होता है | अत जहाँ 
निगम-कर कम्पनियों की अग्य पर लगाया जाता है वो आय-कर के भुगतान का दायित्व हिस्सेदार की 
आय पर होता है । न्यायालयो ने यही माना है कि निराम-कर के हिस्सेदारों पर युन करारोषण नहीं 
होता । 

निगम-करारोपण अथवा कम्पनियों के कराधान मे हाल के वर्षों मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए 
है । 959 60 तक कम्पनियों पर आरोषित किए जाने वाले अति-कर (50एटा 7४8५) को निगम-कर 
(00फ्रणआाणा ते कहा जाता था | 960 6[ मे कम्पनियों पर लगाए जाने वाले आय-कर को 
निगम-कर मे सम्मिलित कर दिया गया | 3965 मे कप्पनियों पर लगने वाले आय-कर और अति-कर 
का एकीकरण कंर दिया गया । 2968 के वित अधिनियम द्वारा एकीकृत आय-कर की दरों का 
पुनर्निर्धारण एव सरलीकरण कर दिया गया। 

983 84 के बजट के अनुसार व्यापक रूप से संचालित घरेलू कम्पनी (श0णर पल 
00706५४6 (00790) को अपनी आय का 55 प्रतिशत जबकि निकट रूप से सचालित कम्पनी 
(682५ सात 00फ९50८ (१009979 की अपनी आय का 60 प्रतिशत कर देना निश्चित किया 
गया | आय पर 5 प्रतिशत्त अधिभार भी लगाया गया ) निगम कराधान के क्षेत्र मे 9984 85 के बजट में 
कर-दरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तंथापि कंम्पनियों को यह ख्रुविधा दी गईं कि वे अपने 
कराघान पर अधिभार की समस्त राशि को औद्योगिक विकास बैक मे जमा करा सकेगी और यह राशि 
निगम क्षेत्र को आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध हो सकेगी | औद्योगिक विकास बैक द्वारा दिए जाने वाले 
चार करोड रुपये तक के ऋणो पर ब्याज की दर में भी कंप्री की गई | 

वित्तीय वषे 98., 86 के बजट भाषण में वित्त मन्‍्त्री ने कहा था कि निगम-कराधान के क्षेत्र में 
उनके प्रस्तावों का उद्देश्य कुछ छूटो कौ समाप्त करके और दरो को युक्तिसगत बनाकर इनकी स्थिति में 
परिवर्तन लाना होगा । 4985 86 के बजट में नियम कर सम्बन्धी प्रस्तावों के अन्तर्गत कम्पनियों पर 
लागू होने वाली आय कर की बुनियादी दरो मे 5 प्रतिशत अशो की कमी की गई । व्यापारिक और 
निवेश सम्ब्धी कम्पनियों को छोडकर बाकी सभी अल्प-जन धारित कम्पनियों के लिए कर की एक 
समान दर निर्धारित की गई । इससे अल्प जन घारित कम्पनियों की कुछ श्रेणियों के मायले मे आय-कर 
की बुनियादी दर 65 प्रतिशत से कम होकर 55 प्रतिशत हो जाएगी | इससे मुख्य रूप से ऐसी कम्पनियों 
को लाम होगा जो रोजगार प्रधान कार्य चलाती हैं । 

वर्ष 989 90 के बजट मे कहा गया कि ऐसी कम्पनियाँ जो जनअमिरुचि से छ्जुडी हुईं हैं उनकी 
आय का 50% भाग निगम कर के रूपए में लिया जाएगा | विनियोजन करने बाली कम्पनियों अथवा 
ट्रेडिंग कम्पनियों को अपनी आय का 60% भाग निगम कर के रूप में देना पडेगा । अन्य सभी प्रकार 
की कम्पनियो को 55 प्रतिशत की दर से निगम कर देना होगा। 
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निगम कर से आय 
निगम-कर से गत वर्षों मे आय इस प्रकार रही है- 





(करोड रु मे) 
वर्ष आय 

950-5] 55 
96] 62 6 
9707 आग 
980 8 3 
982 83 2,339 
983 84 2565 
988 89 4 270 
]989 90 4 755 
994 95 ]2480 
994 95 382] 
995 96 5500 
996-97 46487 

(ग) पूँजी लाभ-कर 

((०्फक/० 6आए5 790 


मूल्यों मे वृद्धि के कारण सम्पत्ति के क्रय विक्रय से जो रूष्म प्राप्त होता है उस पर जगाए जाने 
वाले कर को पूँजी लाम-कर कहते है | भारत मे सर्वप्रथम यह कर 947 मे लगाया गया | यह एक 
क्रमवर्धी कर (0790082०6 ४0) था जिसमे छूट की सीमा निश्चित थी लेकिन जनता द्वारा इस कर की 
बडी आलोचना की गई और कहा गया कि यह ऐसे समय लागू किया गया है जबकि पूँजीगत मूल्यो मे 
निरन्तर गिरावट चल रही थी | फलस्वरूप 950 में यह कर समाप्त कर दिया गया तथापि वह 
अधिनियम जिसके अन्तर्गत इस कर को लगाने का अधिकार प्राप्त था निरस्त (२४८4) नहीं किया 
गया | 

कुछ प्रकार के पूँजीगत लामों को कर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया जैसे--उपहार मे 
सम्पत्ति से हस्तान्तरण के कारण प्राप्त होने वाला लाम या हिन्दू अविभक्‍त परिवार की सम्पत्ति के बैंटवारे 
से प्राप्त होने वाले लाभ या रिहायशी मकान को बेचने से प्राप्त होने वाले लाम आदि | पूँजी लाभ-कर को 
आय कर के ही एक भाग के रूप मे स्थान दिया गया। 

977 78 के बजट में पूँजी लाम कर में निम्न परिवर्तन कर दिये गए-. 

() अब त्तक ऐसा प्रावधान था कि यदि किसी करदाता के पास परिसम्पत्ति 60 माह से अधिक 
रही है तभी उसके स्थानान्तरण पर होने वाले लाभ पर रियायत्ती दर से कर लगता था | अब यह अवधि 
घटाकर 36 माह कर दी गई। 

(2) अब तक सभी करदाताओं को यह स्वतन्त्रता थी कि किसी पूँजी परिसम्पत्ति के सम्बन्ध मे 
जिसे उसने ] जनवरी 954 से पहले प्राप्त किया था वह अधिग्रहण की वास्तविक लागत के स्थान पर 
उचित बाजार कीमत को मान सकता था | अब यह तिथि | जनवरी ]964 कर दी गई है । 

(3) आवासीय भवन (२८७॥०८॥४4 प्ृ०४5९) की बिक्री पर होने वाले लाभ पर कर देना होता है ! 
अभी तक कानून यह था कि यदि निर्धारित समय मे अन्य भवन खरीद लिया जाता है या बनवा लिया 
जाता है तो पूँणी कर से पूर्ण रूप से या आशिक रूप से छूट मिल जाती है | यह पूँजीगत लाभ की उस 
राशि पर निर्मर करती है जो नए आवासीय भवन के लिए प्रयोग किया गया है | ऐसी रियायत आभूषण 
तथा शेयर्स इत्यादि की बिक्री से होने वाले लाम पर लागू नही होती थी | अब यदि किसी परिसम्पत्ति की 
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बिक्री से प्रात मूल्य को 6 महीनों में शेयर्स बैंक निक्षेप्रो अथवा यूनिट ट्रस्ट इत्यादि में फिर से निवेश कर 
दिया जाता है त्तो यह पूँजी भी पूँजी लाम-कर से मुक्त हो जायेगी ) 

१978 79 के बजट में इस व्यवस्था में घुन निम्न परिवर्दव किया गया-- 

(अं) 28 फरवरी 978 के बाद बैंकों के पास जमा कराई गई रकम को इस छूट के अयोजन के 
लिए निवेश का पात्रता प्राप्त तरीका नहीं माना जायेगा | 

(ब) 28 फरवरी 978 के बाद भारतीय कम्पनियों के शेयरों से लगायी गयी पूँजी विनियोजन छूट 
के प्रयोजनों के लिए पात्रता प्राप्त तरीका नहीं माना जायेगा जब त्तक कि वह एूँजी निवेश नई औद्योगिक 
कम्पनियों के सामान्य शेयरों में न ज्गाया गया हो) 

१982-83 के बजट में वित्त मन्‍्त्री ने इस छूट को सम्पत्ति पर अधिकार की समयावधि से 
सम्बन्धित कर अधिक अवधि के लिए अधिक छूट दी जो निम्न तालिका में दिखाई गई है-- 








पूँजीगव सम्पत्तियों पर अधिकार की अवधि छूट की प्रतिशत दर 

जहाँ पूँजीगत लाम 

मूमि तथा मवन से/अन्य सम्पत्तियों से सम्बन्धित 

3 कई से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम 25 40 
5 एर्ष से अधिक परन्यु 0 वर्ष से कम 28 45 
)09 वर्ष से अधिक परन्तु 25 वर्ष से कम उठ 50 
१5 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम 37 के 
20 वर्ष से अधिक 40 60 





प्रथम 5 000 कौ राशि पूर्ववत्‌ पूर्ण छूट प्राप्त रही । 

वर्ष 7988 90 के बजट में आयकर अधिनियम के सेक्शन 54 ई को सशोधित कर पूँजीगत लाभ 
कर में रियायत दी गई । यदि पूँजीगत लाभ राष्ट्रीय आवास बैंक में विनियोजित होगा तो पूँगीगत 
लामकर में रियायत मिलेगी । 

पूँजीगत लाम-कर भारतीय कर पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण अग है | यह कर भारतीय कर व्यवस्था 
को पूर्णता प्रदान करता है । इस कर के लगने से व्यक्तिगत करारोपण का ढॉचा अब पूरा हो गया है ॥ 
निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में यह कर बहुत ही उचित है | इसके द्वारा विकास सम्बन्धी व्ययों 
के कारण उत्पन्ष होने वाली मुख्य वृद्धि को रोकने मे सड्ठायता मिलती है और आय की असमानताएँ कम 
होती हैं । इस कर से प्राप्त होने वाली वर्तमान आय अधिक नहीं है । वर्ष 7994 95 में 7 0000 करोड 
रुपये की आय का अनुमान था | वर्ष 7995 96 में 3,500 करोड रुपये की आय का अनुमान था । 
भविष्य में अधिक आय प्राप्त होने की काफी सम्मावनाएँ हैं । 


आय पर लगाए जाने वाले करो का मूल्यांकन 
(#रभफ्शा०य ७ [9225 एए 77९07९) 

भारत में आय कर बहुत अधिक आरोही कर (पाष्टा/9 छोए.ठ८$५७८ 7580 है जिसकी दरो में 
क्रमवर्दन अथवा आरोडण (४0/7८5ड४०॥) की तुलना विश्व के अधिक उदन्नत देशों के स्तर से की जा 
सकती है | आय-कर में बचतों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था बहुत कम रखी गई है और व्यक्तिगत 
आय-कर में जो छूटें दी जाती हैं वे इतनी अपर्याप्त हैं कि उनकी बचतों में कोई व्ेत्त प्रोत्साहन नहीं 
मिलता । सरकार ने इस स्थिति वगे समझा है और प्रत्यक्ष कर जाँच समिति की सिफारिशों को ध्यान में 
रखते हुए 974 से व्यक्तिगत आय पर आय कर की दरों को घटाने की दिशा में कदम उठाए हैं | 
प्रशासन अधिकाधिक यह अनुभव करने लगा है कि आय कर की दर तर्करागत हों ज्लो भारत के अधिकाश 
आय करदाता कानून का पालन करते और कर देते रहना चाहेंगे | राजीव गाँधी सरकार ने 985 86 में 
आप-कर की दरों को काफी घटाया और उनका सरलीकरण किया था । दीर्घकालीन राजकोचीय नीति 
की घोषणा से कर-नीति में स्थिरता एवं निश्चितता आई । 
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विभिन्न कारणो से भारत मे आय-कर की बडी पैमाने पर चोरी होती है । कराधान जॉंच आयोग 
का मत था कि भारत मे लोग जानबूझ कर भारी मात्रा मे आय-कर का वचन करते है जिसका बाद में 
आय-कर विभाग द्वारा पता लगा लिया जाता है | कर-चोरी और कर-वचन के बारे मे समय-समय पर 
विभिन्न अनुमान लगाए गए है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में कर-वचन या 
'कर-चोरी निश्चय ही बडी मात्रा मे हो रही है जिससे राजकोष को प्रतिवर्ष करोडों रुपयो का नुकसान 
उठाना पड रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर-प्रशासन को दोषरहित बनाने और करों के सग्रह 
के सम्बन्ध मे अनेक सिफारिशे की है । आपातकाल के दौरान सरकार ने कर बचाने और करो की चोरी 
की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए । तलाशी और जब्ती, अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण, जुर्मानि, 
सर्वेक्षण खाते रखने की अनिवार्यता, जन-सम्पर्क, स्वेच्छा से काने धन की घोषणा आदि कुछ ऐसे उपाय 
है जिन पर प्रभावी रूप मे अमल किया गया । जनता पार्टी की सरकार ने आय-कर वचन को रोकने की 
दिशा मे पिछले कदमो को ठोस किया और अनेक नए प्रशासनिक कदम उठाए । तत्कालीन सरकार 
ने इस दिशा में ठोस कार्य नही किये किन्तु (8 ने अनेक घोटालो की जॉंच कर आयकर वचन पर 
प्रश्नवाचक चिह्न लगाया है | 


पूँजी पर लगाए जाने वाले कर 
(व४६९5५ णा (१99॥43) 

आधुनिक युग मे पूँजीगत वस्तुओं पर कर लगाने की प्रथा ससार के सभी देशो में प्रचलित है। 
आर्थिक सम्बन्धो मे पूँजी धन का वह भाग है जो पुन घन पैदा करता है, किन्तु करारोपण की दृष्टि से 
पूँजी शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं के बिना विक्रय कोषो ($00/:5) को भी सम्मिलित किया 
जाता है। कर क्षेत्र की दृष्टि से सम्पत्ति के अन्तर्गत चल व अचल सम्पत्ति सम्मिलित होती है। 

यह प्रश्न विवादास्पद रहा है कि पूँजी पर कर लगाया जाए या नही । अनेक प्राचीन अर्थशास्त्रियों 
का विद्यार था कि पूँणी पर कर लगाने से एक तो उपस्थित ऐूँजी की मात्रा कम हो जाती है और दूसरे 
भावी पूँजी का विकास पिरुत्साहित होता है लेकिन पीगू जैसे अर्थशास्त्रियो की मान्यता है कि पूँजी पर 
कर लगाया जाना हानिकारक नहीं है क्योकि इसका भुगतान अन्य करो की भाँति समाज की चल सम्पत्ति 
मे से किया जाता है। यह प्रादीन विचार आज उचित नहीं माना जाता कि पूँजी अथवा सम्पत्ति पर कर 
उत्पादन को निरुत्साहित करेगा | आज इसी विचार को मान्यता प्राप्त है उत्पादन विनियोग द्वारा 
प्रोत्साहित होता है और सम्पत्ति-कर केवल बचतो को प्रोत्साहित करता है, अतः उत्पादन पर इसका 
कोई विशेष कुप्रमाव नहीं पडता | इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की करदेय योग्यता को ऑकने के लिए 
सम्पत्ति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा (केवल आय को छोडकर) एक अधिक अच्छा आधार है। सम्पत्ति के 
आधार पर करदाताओं की तुलनात्मक आर्थिक शक्ति का अधिक अच्छी तरह अनुमान लगाया जा सकता 
है | सम्पत्ति-कर इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इससे समाज मे धन का अधिक समान वितरण होने मे 
सहायता मिलती है । आज अधिकाश देशो में जो सम्पत्ति कर लगाए गए है उनमें मृत्यु-कर पूँजीगत 
वस्तुओं पर कर धन पर कर उपहार कर आदि प्रमुख है | 

भारत म॑ पूँजी अथवा सम्पत्ति पर लगाए जाने वाले करो मे सध सूची के अन्तर्गत आस्ति कर या 
सम्पदा शुल्क (5836 7009) धन-कर (५७८७४ (४९) और उपहार-कर या दान-वर (0५% 790) 
सम्मिलित किए जा रहे है और राज्य सूची के अन्तर्गत भू-राजस्व तथा शहरी स्थाई सम्पत्ति पर लगने 
वाले कर शामिल किए जाते रहे है | 


भारत में आस्ति-कर या सम्पदा शुल्क 
(९ 5९ एच गा वाता9) 

भारतीय सविधान के अन्तर्गत सघ सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि दह कृषि-मूमि को 
छोडकर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्तियो पर आस्ति-कर (सम्पदा शुल्क या जायदाद कर) लगा सके व 
उसका झग्रह कर सके | यह कर ऐसा है कि जिसकी शुद्ध प्राप्तियाँ राज्यों मे विमाजित करनी होती हैं। 
इस कर की प्राहियो को विभिन्न राज्यो के बीच वितरण करने के सिद्धान्तो का निर्माण वित्त आयोग की 
सिफारिशो पर सरुद्‌ द्वारा किया जाता है | कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने का विषय राज्य सूची 
का है तथापि राज्य विधान-मण्डल द्वारा यह कार्य सघ सरकार को सौप दिया गया है । 
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भारत मे 953 ज्ञक मृत्यु-कर (0९3/9 7009) लागू नहीं था पर 953 से मृत्यु कर जगा दिया 
गया और उसे ही आस्ति-कर का नाम दिया गया । भारतीय आस्ति-कर अधिनियम 953 (708 558 
एए१ &०५, 3953) में समयानुकूल सशोधन किए जाते रहे हैं । भारतीय आस्ति-कर तथा सम्पदा शुल्क 
985 86 के बजट में 6 मार्च 985 से समाप्त कर दिया गया [ 

भारतीय आस्ति कर या सम्पदा शुल्क का मूल्यॉंकन--सम्पदा शुल्क यद्यथि 6 मार्च 985 से 
समाप्त कर दिया गया तथापि इसका मूल्यॉकन अपेक्षित है । भारत में सम्पदा-कर विधान ब्रिटिश 
अधिनियम की सहायता से बनाया गया है जिसमें निरन्तर परिवर्तन और परिमार्जन होते रहे है | इन 
व्यवस्थाओं ने जो सुधार के नाग पर की गईं विघान में अनेक जठिलताये ऐैदा कीं ) अधिनियम के 
अधिक सत्तर्कता बरतने के प्रयास मे अनावश्यक पेचीदगियाँ खडी हुईं । भारतीय आस्ति कर या सम्पदा 
शुल्क की जिन आघारो पर तीव्र आलोचना की जाती रही है उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है--- 

] यह कर ब्रिटिश कर के आधार पर बनाए जाने के कारण मौलिकता के अभाव रो ग्ररत है । 
साथ ही यह सहज ग्राह्म और सरल भी नहीं है 

2 भारत में मिश्रित पूँजी कम्पनियों कम है | अधिकाशत एकल उत्पादन प्रणाली हीं प्रचलित है | 
फलस्वरूप इस कर से कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर विपरीत प्रमाव पडता है । 

3 यहाँ उत्तराधिकार की कई विधियाँ पाई जाती हैं जिनके फलस्वरूप कर का विभिन्न जातियों पर 
पृथक्‌-पृशक्‌ प्रभाव पड़ता है | इस दृष्टि से यह न्यायपूर्ण नहीं है | विभिन्न जातियों पर कर॑ भार समान 
रूप से न पडना किसी भी कर प्रणाली के लिए उचित नहीं कहा जा सकता ) 

4 भारत जैसे देश मे जहाँ सामाजिक सुधार का अभाव है छूट की सीमा कम है। 

$ यह ठीक है कि जीवन बीमा से प्राप्त घत यर कर नही लगाया जाता है लेकिन आरिति-कर की 
दर नि्धारिण में इसे अवश्य जोडा जाता है । अत कर की कुल मात्रा अवश्य ही प्रमावित होती है । 

6 यह कर मितंव्ययी परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्तियों पर एक दण्ड है । 

7 अन्य उन्नत देशो की अपेक्षा हमारे देश मे सम्पदा-कर से पूँजी सघय हतोत्स्गहित होने की 
अधिक सम्मावना है | सम्पदा कर पूँजी सचय को दो प्रकार से हतोत्साहित करते हैं । एक पर्याप्त मात्रा 
में बचत सरकार को हस्तान्तरित करके और दूसरे बचतो को हतोत्साहित करके । 

8 सम्पदा कर अधिनियम न केवल जटिल ही है बल्कि इसमे सम्पत्ति के मूल्यॉकन का ढग भी 
दोषपूर्ण है। इसफे अतिरिक्त अधिनियम मे मृत्यु कर उगाहने हेलु अधिकारियो को आवश्यकता से अधिक 
अधिकार दिए गए है | 

सम्पदा शुल्क की उपरोक्त आलोचनार्ज में वस्तुत विशेष वजन नही है ! इस कर की तथाकथित 
कमियों नाममात्र की हैं अन्यधा यह एक महत्वपूर्ण कर है | इसमे सबसे बडी कमी यही रही है कि जहाँ 
सम्पदा शुल्क रो भारत सरकार को आग बहुत कम प्राप्त होती थी बहॉ उसके प्रशारान की लागत 

अपेक्षाकृत अधिक थी । ये ऐसे दोष नहीं हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सके । इसके बाद से आज तक 
अनेक' सुधार किये गये है । वर्ष 799५ 55 में सम्पदा शुल्क से /00 करोड रुपये की आव का' अनुमान 
था । वर्ष 995 96 में भी यही 00 करोड रुपये का अनुमान लगाया यया। 
उपहार-कर या दान कर 
(676 प४७) 

उपहार कर वह कर है जा ॥कसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में दिए गए एक निश्चित मूल्य 
से अधिक उपहारों पर अदा किया जाता है | इस कर के दो मुख्य उद्देश्य हैं-- 

(0) आय प्राप्त करना व घन के वितरण की असमानताओं को दूर करना एवं (0) मृत्यु करों के 
अपवचन को रोकना | भारतीय करारोपण जाँच आयोग ने उपहार-कर पर विचार प्रकट किया कि--.. 

“सैद्धान्तिक दृष्टि से उपहयार-कर का प्रस्ताव बडा आकर्षक लगता है किन्तु आवश्यकता इस बात 
की है कि इसको लागू करने से पहले सम्पदा-कर के सघालन का काफी अनुमद प्राप्त कर लिया जाए । 
इस प्रकृति के कर के सफलतापूर्वऊ सचालन के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि आय-कर 
अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं का एक विवरण-पदत्र प्रस्तुत करने की 
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व्यवस्था लागू की जाए | इस प्रकार के कार्य का भार जैसे-जैसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त होता जाए 
वैसे-वैसे ही उपहार-कर को लागू करने की सम्भावना पर विचार किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त 
एक बात यह है कि भारत मे दर्तमान समय मे भृत्यु-कर की दरें नीची है। सम्पदा-कर के साथ-साथ 
इसे लागू करने मे उपहार कर का भारी महत्त्व है बशर्ते कि सम्पदा-कर की दरे काफी प्रगतिशील हो 
किन्तु भारत में ऐसा नहीं है अत वर्तमान स्थिति मे हम भारत मे उपहार-कर को लागू करने के पक्ष में 
है। 

प्रो काल्डोर ने यह अत्यन्त आमूल परिवर्तनशील प्रस्ताव रखा कि 0 हजार रुपयो से अधिक 
मूल्य के उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर प्रगतिशील या आरोही दरों से उपहार-कर लगाया जाना 
चाहिए और ये प्रगतिशील दरे उपहार प्राप्तकर्त्ता के कुल वास्तविक धन के मूल्य के अनुसार लगाई जानी 
चाहिए | उनका यह भी सुझाव था कि वर्तमान सम्पदा-कर का स्थान अनन्त एक समान्य उपहार-कर 
द्वारा ले लिया जाना चाहिए किन्तु ऐसा तभी सम्मव होगा जबकि व्यक्ति के धन-कर की कार्य-प्रणाली 
के फलस्वरूप वास्तविक मूल्य (५८ ४३४७) की समुचित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी | प्रो काल्डोर ने 
आस्ति-कर (5588 700) को पुरानी विचारधारा पर आधारित बताया | इसमे कोई औचित्य नहीं 
दिखाई देता कि व्यक्ति अपने जीवन-काल मे दिए गए उपहारो के साथ और रिक्त पत्र (.७९४८०७) 
वसीयतनामे (8९8८७$७$) एवं उत्तराधिकार के रूप मे प्राप्त धन के साथ पृथक्‌-पृथकृ व्यवहार किया 
जाए । बड़े तर्क के साथ प्रो काल्डोर ने अपना यही निष्कर्ष दिया कि सम्पदा-कर के स्थान पर एक 
प्रगतिशील उपहार कर लगाया जाना चाहिए और यही कर अन्य उपहारो पर भी लागू किया जाना 
चाहिए | 

उपहार कर अधिनियम, 958--मारत सरकार ने यद्यपि सम्पदा-कर नही हटाया लेकिन 
प्रो काल्डोर के सुझावो को ध्यान मे रखते हुए एक अप्रेल 958 से उपहार-कर लागू कर दिया | यह 
कर उपहार कर अधिनियम 958 के अन्तर्गत लागू किया गया | इस कर की दरे मृत्यु-कर की दरों 
कै समान ही रखी गईं | उपहार का आशय अधिनियम मे इसः प्रकार स्पष्ट किया गया-- बिना मूल्य के 
सम्पत्ति के सभी ऐच्छिक हस्तान्तरण उपहार के अन्तर्गत आएँगे। प्रो मेहता ने उपहार-कर को स्पष्ट 
करते हुए कहा कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे निजी व्यक्तियों हिन्दू अविभाजित परिवारों 
निजी फर्मों कम्पनियों एवं म्यक्तियों के एसोसियेशनो द्वारा दिए गए उपहारो पर लगाया जाता है | 

उपहार कर की दरे--भारत मे 963 64 तक उपहार-कर की दरे लगभग मृत्यु कर की दरो 
जैसी रखी गईं | 964 65 के बजट मे सम्पदा की दरो मे परिवर्तन के साथ साथ उपहार-कर की दरों 
मे भी परिवर्तन किया गया | 

966 67 के बजट मे उपहार कर की दरे पुन निर्धारित की गईं | कर की छूट सीमा 5000 रु 
से बढाकर 0000 रु कर दी गई । 970 7। के बजट मे उपहार कर की प्रारम्भिक छूट को 
0,000 रु से घटाकर 5000 रू कर दिया गया | उपहार अधिकार-पत्र पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क 
को उपहार-कर में छूट दी जाती थी यदि उपहार-कर की राशि 000 रु से अधिक होती थी | 
982 83 के बजट मे प्रावधान किया गया है कि यह छूट उपहार-कर 000 रु से अधिक न होने पर 
भी दी जाएगी । यह भी प्रावधान किया गया कि नए एूँजी निवेश बाण्ड आदि उपहारस्वरूप दिये जाते है 
त्तो 00 000 रु त्क बॉण्ड उपहार-कर से मुक्त रहेगे | यदि गैर-निवासी भारतीय और विदेशियो द्वारा 
भारत पे अपने सम्बन्धियो को विदेशी मुद्रा मे विशिष्ट बचत प्रमाण पत्र उपहार के रूप मे दिए जाते है तो 
वे उपहार-कर से मुक्त रहेगे | 

भारत मे उपहार-कर से मुक्त कुछ उपहार निम्नलिखित है-... 

] भूदान-सम्पत्ति आन्दोलन को दिए गए उपहार | 

2 बच्चो की शिक्षा के लिए दिए गए उपहार ॥ 

3 कर्मचारी को बोनस ग्रेच्युटी तथा पेन्शन ॥ 

4 केन्द्र राज्य एव स्थानीय सस्थाओं को दिए गए उपहार ॥ 

5 मन्दिरों अथवा धार्मिक सस्थाओं को दिए गए उपहार | 
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6 अपने पति या पत्नी को दिए गए 50 000 रु तक के उपहार । 

7 अपने पर निर्भर किसी सम्बन्धी के विवाह यर अधिकतम 0 000 रु तक के उपहार । 

8 खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए दान या उपहार । 

उल्लेखनीय है कि चौकसी समिति (978) ने 20 लाख से 25 लाख रु तक के उपहारों पर 
उपहार कर की दर 60 प्रतिशत 25 लाख से 30 लाख रु तक के उपहारों पर 70 प्रतिशत और 75% 
की वर्तमान अधिकतम दर 30 लाख रु से अधिक के उपहारों पर रखने की सिफारिश की थी । 
उपहार अथवा दान कर से आय 

70 सरकार को उपहार कर से प्राप्त होने दाली आय कुछ चुने हुए वर्षों में निम्न तालिका से 

स्पष्ट 








वित्तीय वर्ष आय (करोड रुपयों में) 
7960-67 989 
3965-66 227 
4970-77 240 
975 76 540 
4980-8 650 
98] 82 780 
49&82 83 800 
4983 84 850 
3984 85 900 
7988 89 900 
3989 90 900 
994 95 500 
994 95 १83 98 
995 96 28 
3996-97 980 





उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 960 6 की तुलना मे उपहार कर आय वर्ष 995 96 में कोई 
अधिक बृद्धि की नहीं की गई है | 
उपहार कर का मूल्यौंकन 

उपहार कर हमारी कर सरचना में एक महत्पपूर्ण भूमिका अदा करता है | यह अन्य करों के अतिरिक्त 
मृत्यु के कर बचन को रोकता है किन्तु यह कर प्रो काल्डोर के सुझावों से भिन्न है | प्रो काल्डोर ने उपहार 
प्राप्त करने वालों पर कर लगाने का सुझाव दिया था णबकि हमारे यहाँ कर उपहार देने वालों पर लगाया जाता 
है। उपहार प्राप्त करने वाले को उपहार के मूल्यो को सम्मिलित करके कुल सम्पत्ति यर कर लगाना चाहिए 
फिन्तु भारत सरकार ने इसे उपहारो के मूल्यो पर ही लगाया है | इसके अतिरिक्त उन्होंने उपहार कर को 
मृत्यु कर के स्थान यर लगाने का सुझाव दिया था जबकि सरकार ने उपहार कर को मृत्यु कर के साथ लगा 
रखा है। आज देश मे दोनों प्रकार के करों का अस्तित्व है ! 

भारत में उपहार कर को सरकार ने पर्याप्त अध्ययन के बाद और काफी पपयुकत ढंग से लगाया 
है तथापि इसवी निम्न आधारों पर आलोधना की जाती है--.. 

] उपहार कर को रूम्पदा कर के साथ ही लगा देने के कारण कर भार बहुत बढ गया है। 

2 कर का दायित्व उपहार देने वाले पर ठीक नहीं है | वास्तव मे उपहार कर देय क्षमता उस 
घन पर निर्भर है जिसे उपहार प्राप्तकर्ता पहले से रखता है त्था अब उसपे उपहार शामिल हो गया है ) 
यदि किसी व्यक्ति के पार धन नहीं है वह 20 हजार कु का उपहार प्राप्त करता है तो इस पर उस 
व्यक्ति की अपेक्षा कम करारोपण होना चाहिए जिसके पास पहले से ही वह धन है | 


2]0 लोक (वित्त 


3 इसमे प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक है | प्रचलित बाजार दरो के अनुसार सम्पत्ति का 
मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था झगडे का कारण सिद्ध हो सकती है | इसका पता लगाना बडा कठिन 
है कि व्यक्ति ने कब कितना और किस रूप मे उपहार दिया है | 

4 भारत मे जहों सामाजिक बीमा का अभाव है इस कर का लगाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है | 

5 भारत मे दान देने को प्रोत्साहित किया जाता है अत उपहार-कर से एक मनोवैज्ञानिक विरोध 
पैदा होता है | 

6 यह कर भारत मे सफल भी नही हो रहा है क्योकि इससे अभी तक पर्याप्त आय नहीं हो पा 
रही है । 989 90 के बजट मे इस कर से मात्र 89 करोड रु की आय अनुमानित की गई थी जो वर्ष 
994 95 मे 4 करोड की रखी गई तथा वर्ष 995 96 मे 0 करोड रुपये की मानी गई | 

उपहार-कर के सम्बन्ध मे की गई अधिकाश आलोचनाएँ ठीक नही है | अब तक का अनुभव यही 
बताता है कि सम्पदा-कर के साथ इसका अस्तित्व होने पर भी कर-भार कोई विशेष नहीं पड पाया । 
इस आलोचना मे बल है कि इस कर से अभी तक सरकार को पर्याप्त आय नहीं हो रही है किन्तु यदि 
प्रशासनिक कठिनाइयो को हल कर लिया जाए तो यह सम्मव है कि उपहार-कर भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
मे निकट भविष्य मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा | इस कर से मृत्यु-कर और आय-कर की चोरी 
कम हो जाएगी धन के वितरण की असमानताओं को कम करने मे सहायता मिलेगी और नियोजन 
सम्बन्धी कार्यों के लिए आवश्यक वित्त प्राप्ति मे यह कुछ न कुछ सहायक होगा । उपहार कर की 
सफलता के मार्ग म॑ जो भी कठिनाइयॉ बताई गई है वे कठिनाइयों तो सम्पत्ति करो की विशेषताएँ है 
जिनको पूर्णतया दूर नही किया जा सकता | 

धन-कर 
(५४९श॥ा 990 

धन-कर उस कर को कहते है जो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति धन अथवा पूँजी के कुल मूल्य पर 
वार्षिक रूप से लगाया जाता है । यह कर प्रतिवर्ष लगाया जाता है जबकि सम्पदा-कर व्यक्ति की मृत्यु 
के उपरान्त और केवल एक ही बार लगाया जाता है| व्यक्ति की परिभाषा मे व्यापारिक कम्पनियों और 
निगमो को शामिल किया जाता है अर्थात्‌ यह कर कम्पनियों व निगमो की सम्पत्ति के मूल्य और धन पर 
लागू होत' है | चूकि यह कर आवर्ती होता है और प्रति वर्ष लगाया जाता है अत इसकी दरे कम रखी 
जाती है । धन-कर को लागू करने मे दो कठिनाइयॉ मुख्यत उपस्थित होती है--एक कठिनाई सभी 

प्रकार की सम्पत्तियो का पता लगाने की और दूसरी कठिनाई है उसका मूल्य ऑकने की | करदात्ता की 
सम्पत्ति के अनेक रूप हो सकते है और यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सरकार को अपनी सभी 
प्रकार की सम्पत्ति के बारे मे सही सही सूचना दे दे | यह सम्भव है कि करदाता कर से बचने के लिए 
आभूषण आदि के रूप मे रखी गई सम्पत्ति की कोई सूचना ही न दे। 

]977 78 कै बजट मैं धन या सम्पत्ति-कर निर्धारण तालिका कौ दो भागौ मैं बॉँट दिया गया-- 

(क) व्यक्तियो और ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार जिनके एक या अधिक ऐसे सदस्य है जिनका 

स्वतन्त्र धन एक लाख रुपये से अधिक नही है एव 
(ख) ऐसे हिन्दू अविमाजित परिवार जिनके एक या अधिक ऐसे सदस्य है जिनका स्वतन्त्र धन एक 
लाख रुपये से अधिक है। 
बजट मे इस का प्रावधान किया गया कि धन कर की देय राशि उस राशि के 5 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगी जो शुद्ध सम्पत्ति के रूप मे | लाख रु से अधिक है। 

वित्तीय वर्ष 978 79 के बजट मे धन कर की दरो मे कोई परिवर्तन नही किया गया। 

979 ९0 के बजट मे 0 लाख रुपये से ।5 लाख रु तक शुद्ध सम्पत्ति के खण्ड पर कर की 
दर 25 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथ्य 5 लाख रुपये से ऊपर के खण्ड पर 35 प्रतिशत से 5 प्रतिशत 
कर दी गई । 0 लाख रु तक के खण्डो पर कर-दरो पर कोई परिवर्तन नही किया गया | इसी प्रकार 
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दूसरे भाग मे 5 लाख रुपये से ॥) लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर 25 प्रतिशत के स्थान पर 3 
प्रव्िशत और ]0 लाख रु से अधिक की सम्पत्ति पर 35 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत तक कर की 
दरो में वृद्धि की गई । 

980-8 से कर की छूट सीमा ! लाख कु से बढाकर 45 लाख रु कर दी गई । ऐसे मासलो 
में जहाँ कर-योग सम्पत्ति इस सीमा से अधिक हो, कर-भार अयरिवर्तित रखा गया । वित्त मन्त्री द्वारा 
कृषि-सम्पति को धन-कर से मुक्त करने की घोषणा की गई । 


982-83 से इजट गे निर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियो मे निवेश की उच्चतम सीमा को जो कर-मुक्त 
है, 5 लाख रुपये से बढाकर ]65 लाख रुपये कर दिया गया । चाय, कॉफी, रबड तथा इलायची के 
बगीचो को घन-कर से मुक्त कर दिया गया । करदाता के स्वामित्व के कहन पर 30,000 रुपये के 
स्थान पर 75,000 की छूट दी गई । करदाता को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों 
पर 20,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये की छूट मिली । गैर-निवासी भारतीय नागरिको तथा 
भारतीय मूल के विदेशियो को यदि वे विशिष्ट बधत प्रमाण-पत्रो (विदेशी मुद्रा) मे घन लगाते है तो उन्हे 
भी धन-कर से मुक्त रखा गया है ॥ नए पूँजी-निवेश बॉण्ड मे लगाई गई राशि (बिना किसी अधिकतम 
सीमा के) भी घन-कर रो मुक्त रखी गई । 

984-85 के बजट में घन-कर योग्य सम्पत्ति की सीमा मे कोई वृद्धि नहीं की गई लेकिन 
मकानों की बढती हुई कौमतो को ध्यान मे रखते हुए ॥ लाख रुपये तक के रिहायशी मकान की छूट 
बदाकर 2 लाख रुपये कर दी गई । विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध मे छूट की सीमा को 
भी 65 लाख रुपये से बढाकर 265 लाख रुपये कर दिया गया । यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स पर 
35,000 रु की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया | कुल मिलाकर यह छूट अब 
3 लाख रु कर दी गई जबकि पहले यह 2 लाख रु थी | विशिष्ट राम्पत्तियों की सूची में औद्योगिक 
विकास बैंक में जमा राशि तथा राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि को भी सम्मिलित कर लिया 
गया। 


985 86 के बजट मे कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए धन-कर की छूद सीमा बढाकर 
250 लाख रुपये कर दी गई और 250 लाख रुपये तक के निबल घन के सम्बन्ध मे शून्य दर खण्ड 
की व्यवस्था की गई थी | नई दर अनुसूची के अन्तर्गत 2,50,00] रु से 0 लाख रुपये तक के खण्ड 
पर घन-कर की दर आधा प्रतिशत और 30 लाख ॥ रू से 20 लाख रु तक के खण्ड पर एक प्रतिशत 
रखी गईं | इससे अधिक के खण्ड पर धन कर की दर 2 प्रतिशत जबकि पहले अधिकतम दर 
5 प्रतिशत थी ॥ एक मकान विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों की, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो और 
राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशियों के सम्बन्ध मे इस समय जो अलग-अलग छूट सीमाएँ थीं 
उनके स्थान पर घन-कर आँकते समय 5 लाख रुपये की समेकित छूट सीमा रखी गई | 

एक मकान के 2 लाख रुपये तक के मूल्य को धन-कर से छूट प्राप्त है । करदाता को 
2,65,000 रु तक के कुल मूल्य की विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियो के सम्बन्ध में भी धन-कर से छूट 
थाने का हक है | भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो और राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशियों के 
सम्बन्ध में 35,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है | दित्त मन्‍्त्री ने अलग-अलग छूट सीमाओं के 
स्थान चर, जिनका योग 5 लाख रुपये है इन राभी यरिसम्पत्तियो के सम्बन्ध मे 5 लाख रुपये की 
समेफित छूट सीमा रखने का प्रस्ताव किया ॥ 

वर्ष )989 90 के बजट में यह पश्राघधान किया गया तथा राष्ट्रीय बचत योजना तथा जीवन बीमा 
निगम के एक्युटी प्लान में लगा घर धन-कर से मुम्त रखा गया । पजीकृत समितियों पर ज़ो 560 के 
अपित्ति प्जीकरण अधिनियम के तहत पजीकृत थी, 3% की दर से घन कर देना निर्धारित था | वर्ष 
995 -96 के बजट में 99 करोड़ रुपये का प्रः्वघान घन कर से रखा गया । 


2]2 लोक़ कि 


भारत सरकार को घन-कर से प्राप्त आय कुछ चुने हुए वर्षों मे निम्नानुसार रही है- 





(करोड रुपयों में) 
वित्तीय वर्ष आय 
960 6] 85 
970-7 4) 
980-8] 6740 
98॥ 82 780 
982 83 8500 
983 84 93 00 
984 85 00 00 
988 89 20 00 
989 90 (अनुमानित) ]20 00 
994 95 98 03 
995 96 या84 
996 97 75 85 

व्यय कर 
(#कुशाआणश 7४५) 


व्यय कर जैसा कि नाम से ही प्रकट है व्यक्ति के उस व्यय पर लगाया जाता है जो वह अपने 
उपभोग के सम्बन्ध मे करता है परन्तु वे व्यय जो उत्पादक होते है अथवा किसी अन्य रूप से उत्पादन 
मैं वृद्धि करते हैं इस कर के क्षेत्र मे नहीं आते | सामान्यत व्यक्ति द्वारा किया गया विनियोग खर्च 
इसकी सीमा से बाहर रहता है अत यह उस द्रव्य पर कर है जो व्यक्ति उपभोग पर व्यय करता है | 
प्रो काल्डोर ने इसके समर्थन मे लिखा है-- व्यय कर धनी वर्ग में अपव्यय को रोकने के लिए एक 
शक्तिशाली अस्त्र है । विलासिता के उपभोग पर यह प्रगतिशील कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 
आदर्श यन्त्र है। भारत मे व्यय पर प्रो काल्डोर के सुझाव पर ही 'व्यय कर अधिनियम” 957 के 
अन्तर्गत एक अप्रैल 958 से लागू किया गया | इस कर से सरकार को आय के रूप में बहुत कम 
धनराशि प्राप्त हुई और साथ ही व्यय को नियन्त्रित करने मे असफल रहा और प्रशासकीय नियन्त्रण के 
एक साधन के रूप में निष्प्रभावी सिद्ध हुआ जत | अप्रेल 963 से इसे समाप्त कर दिया गया। 
964 65 से इसे फिर लागू किया गया और ] अप्रेल 966 से पुन इसे समाप्त किया गया । 

व्यय कर से हुई प्राप्तियों [958 59 में 64 लाख रुपये 4960 6 में 9 लाख रुपये 96+ 65 
मे 44 लाख रुपये और 966-67 मे केवल 8 लाख रुपये थी | 966-67 के बजद मे व्यय कर समाप्त 
कर दिया गया। 

व्यय कर की प्रमुद्ध विशेषताएँ इस प्रकार थीं-. 

यह कर केवल व्यक्ति और हिन्दू परिवारों पर ही लगाया जाता था | 

2 आय कर देने वाली कम्पनिया इस कर से मुक्त थी | 

3 यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक व्यय 30000 रु तथा सयुक्‍त हिन्दू परिवार का व्यय 
(कर चुकाने के बाद) 36 000 रु से अधिक है तो वह कर देय था। 

4 र'युम्त हिन्दू परिदार का कर्त्ता अपने लिए 30000 रु की छूट और अपने परिवार के लिए 
प्रति व्यक्ति के लिए 3000 रु की अतिरिक्त छूट ले सकता था परन्तु सम्पूर्ण परिवार के लिए 
60000 रु से अधिक की छूट नही मिल सकती थी | 

5 यह प्रगतिशील कर था जो विभिन्न व्यय परतो के अनुसार वसूल किया जाता था। 

6 व्यय कर लगाने से पूर्व कुछ महत्त्वपूर्ण कटौनियाँ की जाती थी और तब व्यय की मात्रा पर 
कर लगाया जाता धा--(क) सरफ'री अथवा स्थानीय सस्याओं को दिया जाने वाला कर एव शुल्क 
(ख) फौजदारी और दीवानी मुकदमो के लिए समस्त कानूनी व्यय (ग) माता पिता के पालन पोषण हेतु 


ऋरत ग्रे ल्घ सरकार के अडय कर 23 


अधिकतम 4,000 रु,, (घ) विदेशी शिक्षा के लिए 80,000 रू. वार्षिक तक का व्यय, एवं (डर) स्वय के, 
निर्मरों या परिवारों के अन्य सदस्यों के चिकित्सा सम्बन्धी व्यय्‌ जिनकी अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 
5,000 क्त. और सयुक्‍त हिन्दू परिषार के लिए 0,000 रु. तक थी ] 

+. निम्न प्रकार के व्ययों को ब्यय-कर से मुक्त रखा गया--(क) व्यापारिक कार्यों को पूरा करने 
के लिए गैर-व्यक्तिगत व्यय, (ख) सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया व्यय, (ग) अचल 
सम्पत्ति से सम्बन्धित व्यय, (घ) विभिन्न प्रकार के किए गए विनियोग, (घ) ऋण एव ब्याज का भुगतान, 
(च) भारतीय कुटीर उद्योगों की वस्तुओं एर किया गया व्यय, (छ) उपडार एवं दान सम्बन्धी व्यय, 
(ज) चुनाव सम्बन्धी व्यय तथा (झ) परिवार के सदस्यो के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि के बीमा 
प्रीमियम व्यय । 

वर्ष 987 में व्यय कर अधिनियम बनाया गया। 988-89 में व्यय कर से 36 करोड़ रू, की आय हुई। 
वर्ष 4989-90 के बजट में व्यय कर से 66 करोड रुपये की आय होने का अनुमान है | 989-90 के बजट में 
विलासी उपमोग को हतोल्साहित करने के लिए होटल में किए गए व्यय पर 20 प्रतिशत व्यय कर लगाना 
निर्धारित किया गया | वर्ष 994-95 में व्यय कर 20 करोड़ रुपये निर्धारित था| सशोधित अनुमान अनुसार 
70 करोड रुपये निश्चित्त किया गया ) वर्ष 3995-96 में 75 करोड रुपये व्यय कर निर्धारित था परन्तु 
प्राप्तियाँ 26 7 करोड हुई और 996-97 में 293.8 करोड रु की प्राप्ति हुई 


संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों का मूल्यॉकन 
(कक शोणए्क्ांजा णै॑ 22०९0 एछ४९५ ण एफराॉए 8008.) 

विश्व के अन्य देशों के समान भारत मे सरकार के राजस्व मे अभिवृद्धि की प्रवृत्ति रही है | ऐसा 
होना स्वागाविक है क्योकि सरकार के कार्यों का विस्तार होने के साथ-साथ घन की आवश्यकताएँ बढी 
हैं और राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होने के साथ-साथ सरकार कौ उपलब्ध राजस्व स्रोतों में वृद्धि हुई है। 
प्रत्यक्ष करो के मुकाबले परोक्ष करों या वस्तु-करों मे दृद्धि की मात्रा अधिक रही है ।! फलस्वरूप निम्न 
तथा मध्यम आय वाले वर्ग पर पड़ने वाले कर-भार मे घछ्चुत अधिक वृद्धि हो गई है | फिर भी यह 
स्वीकार करना होगा कि समाज मे व्याप्त आय की असमानत्ताओं की समस्या को सुलझाने के लिए 
सरकार प्रयत्लशील रही है और इसीलिए प्रत्पक्ष कराघान के माध्यम के उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने 
की दिशा में कदम उठाए जाते रहे हैं | हाल के वर्षों मे प्रत्यक्ष करो का कुल करो मे योगदान बढाने और 
अप्रत्यक्ष करो का योगदान घटाने के व्यापक प्रयास करिए गए है | इस सम्बन्ध मे दर्ष 995 96 का 
बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मारत मे 0वें वित्त आयोग की सिफारिशो को वित्त मत्री डॉ मनमोहन सिह ने 
स्वीकार कर लिया तथा 995-96 के बजट से क्रियान्वित किया गया | इस्च आयोग में सिफारिश की 
गई कि केन्द्र से राज्यों को निधियों का प्रवाह 4994-95 की 28,832 करोड रुपये से बढाकर 
(22 प्रतिशत) वर्ष 7995-96 में 35,055 करोड कृपये कर दी जावे । 

संघ सरकार के अप्रत्यक्ष कर या वस्तु करारोपण 
(जाताश्टा (7६९5 0 (एणाशा ०दाए़ि ]985४/॥0ा) 

वस्तु करारोपण के अन्तर्गत उन करो का अध्ययन किया जाता है जो बस्तुओं के उत्पादन, 
क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात आदि पर लगाए जाते है | ये कर अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर कहलाते हैं | 
आधुनिक कर-सरचना में इनका मुख्य स्थान है और लगभग प्रत्येक देश के वित्तीय साधनों मे इनका 
विशेष महत्त्व है | चूँकि सरकार को इनसे अत्यधिक आय प्राप्त होती है, अत इन करो को सोने के अण्डे 
देने वाली मुर्गी! माना जाता है ! करारोपण के सिद्धान्तो और न्याय की दृष्टि से इन करो का इतना 
महत्व नहीं है जितना आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से है । आर्थिक दृष्टि से ये सरकार की आय प्राप्ति के 
मुख्य साथन है जबकि सामाजिक दृष्टि से इनके माध्यम से हानिकारक वस्तुओं का उपभोग नियन्त्रित 
किया जा सकता है. इन करा से देश मे वस्तुओं का उत्पादन प्रोत्साहित नहीं होता क्योकि मूल्यों मे 
वृद्धि होने से दस्तुओं का उपमोग कम होता जाता है । इन करो की प्रकृति अतिगामी डोती है. विशेषकर 
उस स्थिति मे जबकि यह ऐसी वस्तुओं पर ज़गाया जाए जिनका उपभोग अधिक किया जाता है। 


2]4 लो िप्त 


अप्रत्यक्ष वर जिनमे मुख्यत वस्तुओं और सौदो पर लगाए जाने वाले कर सम्मिलित किये जाते 
है सघ सरकार और राज्य सरकार दा # द्वारा ही वर लगाये जाते हैं । सघ सरकार सीमा शुल्क 
अर्थात्‌ वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर कर लगाती है । इनस सरकारी आय त्तो प्राप्त होती ही है 
साथ ही विदेशी व्यापार की नीति के अस्त्र के रूप में आयात निर्यात पर सरकारी नियन्त्रण मे भी वृद्धि 
होती है | जो वस्तुएँ देश मे ही उत्पन्न की जाती है उन पर उत्पादन शुल्क (&#८5९ 009) लगाई 
जाती है | मदिरा और मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने का 
अधिकार सविधान ने वेद्रीय रूरकार को दिया है | बित्री कर राज्य सरवारों की आय का महत्त्वपूर्ण 
जझ्रोत है | राज्य सामान्य बित्री कर (50८४ $॥0०५ [90) लगाते है जबकि अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर 
लगाये जाने वाले कर सघ सरकार की परिधि में है | वस्तुओं पर उत्प'दन कर और बिक्री कर दोनों ही 
लगाये जा सकते है लेकिन जिन वस्तुओं पर सघीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है उन्हे या तो राज्य 
बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाता है या उन पर रियायती दरों से करारोपण होता है । अन्य परोक्ष 
करो मे स्टाम्प शुल्क रणिस्ट्रशन शुल्क ग्रडियों पप कर मनोरजन कर बिजली कर और कुछ अन्य 
विविध कर (॥॥६..९॥७॥९००० 79५९५) सम्मिलित है | गैर न्यायिक दस्तावेजो पर स्टाम्प शुल्क सघ और 
राज्य सरकार दोनो द्वारा ही लगाए जाते है | अन्य जिन करो का यहाँ उल्लेख किया गया है वे रषज्य 
सरकारो द्वारा लगाए जाते है। 


संघीय या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
(एग्राणा + इटा5९ 00॥९65) 

प्रो जे के मेहता के शब्दां मे. एक देश मे जिस बर३ का उत्पादन होता है उसका उत्पादन 
होने के बाद और उस वस्तु के उपभकक्‍ता तक पहुचने से पूर्व उत्प'दन की मात्रा पर जो कर लगाया 
जाता है उसे उत्पादन कर कहा जात्ग है। वस्तुओं और सेनाओं पर लगाए गए इन अप्रत्यक्ष करो का 
भार उपमोक्ताओं पर पडता है | य कर बडे सुविधाजनक होते हैं क्योकि उपभोक्त' दर्ग से ये कर वस्तु 
को खरीदते समय ही वस्तु का मूल्य बढाकर वसूल कर लिए ज'ते है ओर करद'ताओं को सामान्यत 
यह मालूम नहीं पडता है कि वह कर चुका रहा है | इन करो को बिलासित्गओं पर लगाया जए तो वे 
आय की असमानताओं को दूर करने मे सहायव सिद्ध होते हे | ये बर पर्याप्त रूप मे उत्पादक होते हैं 
क्योकि इसे सरकार क्तो काफी व्राय प्रात होती है | दूसरी ओर इन करो के अवगुण भी है | अप्रत्यक्ष 
कर होने से इनका भार अधिकाशत निर्धनो पर पडता है | ये कर वस्तुओ के मूल्य बढाकर उनकी माग 
कम कर देते है जिससे उत्पादन हतेत्साहित होता है । फलस्वरूप देश के आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडने की आशवा रहती है । इन करो मे न्याय और लोचपूर्णता के भिद्धान्त का पालन साथ साथ 
नहीं किया जा सवता ! 

सविधान के अनुसार सध सरकार शराब अपीम भाग और अन्य नशीली वस्तुओं को छोडकर 
भारत में उत्पन्न किए गए अन्य सभी पदार्थों पर उत्णदन शुल्क या उत्पादन कर लगाती है | चिकित्सा 
और भ्रृगार प्रसाघनों की ऐसी वस्तुओं पर जिनमे शराब तथा कुछ नशीले पदार्थों का अश विद्यमान रहता 
है. करारोपण केन्द्रीय सरकार ही करती है लकिन इन करो का सग्रह राज्यो द्वारा किया जाता है और 
राज्यों द्वारा ही उनकी प्राप्तिया रख ली जाती है | अन्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्फो वी प्रात्तिया केन्द्र और 
राज्यों के *म विभाज्य होती है | 

भारत में ऊेन्द्रीय उत्पादन शुल्क 930 तक अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रहे इनका विकास मुख्यत 
]930 के दाद ही हुआ और 934 मे चीनी दियासलाई इस्पात पिण्डो पर अनेक उत्पादन कर लगाए 
गए । द्वितीय महायुद्ध काल मे उत्पादन करो के क्षेत्र मे और वृद्धि हुई तथा टायर वनस्पति पदार्थ 
तम्याह्ू चाय कॉफी त्तया सुपारी पर उत्पादन शुल्क लगाए गए | 949 मे मिल के बने वस्त्रों यर पुन 
उत्पादन शुल्क लगा दिया गया | स्वतन्त्रता प्रगप्ति के बाद ते केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सरकारी राजस्व 
का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया ! भारत मे निर्मित अनेक तरह की वस्तुओं पर यह शुल्क लगता है 
अत छोटे निर्माताओं को छोडकर शेष समी को इस शुल्क के नियमो का पालन करना पड़ता है | 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग राजस्व इकटठा करने मे सीमा शुल्क विभाग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निमाता है | वास्तव मे यह विभाग केन्द्रीय सरकार को सबसे अधिक कर इकटठा करके देता 


ऋरत में संघ सरकार के अमर कर 25 


है । इसके अलावा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यो को प्राप्त करने में 
सहायता देता है | यह उद्देश्य है--कुटीर और छोटे उद्योगो को प्रोत्साहन देना. शान-शौकत के 
रहन-सहन और उपभोग को निरुत्साहित करना और गैर-जरूरी वस्तुओं की खपत की रोकथाम करना । 
केन्द्रीय या संघीय उत्पादन शुल्क से आय 

केन्द्रीय अथवा सघीय उत्त्पादन शुल्क (या सघ उत्पादन शुल्क) की कुल प्राप्तियों में 960-6] से 
लेकर 989-90 के बजट तक 52 गुना से अधिक दृद्धि हुई है जबकि राज्यों का हिस्सा घटाकर केवल 
केन्द्रीय सरकार के हिस्से को लें लो इसी अवधि में लगभग 40 गुना वृद्धि हुई है । 960-6 में कुल 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 46 करोड रुपए प्रात हुआ था जिसमे राज्यो का हिस्सा 75 करोड रुपये घटाने 
के बाद केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 34] करोड़ रुपये रहा था | 989-90 (ब) मे कुल सघ उत्पादन 
शुल्क 22,702 करोड रुपये अनुमानित किया गया है जिसमे राज्यो का हिस्सा 930 करोड रुपए घटाने 
के बाद केन्द्रीय सरकार का हिस्सा १3,392 करोड रुपये औका णया । वर्ष १995-96 मे यह बढाकर 
42,780 करोड़ रुपये किया गया | इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुए वर्षों मे सघ उत्पाद शुल्क से केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्तियों का ब्यौरा निम्न सारिणी से स्पष्ट किया गया है--- 








केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय #शिरोड हप़ये २/ 

वर्ष केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राज्यों का अश केन्द्रीय सरकार का अश 
4960.6) 436 ६० उब 
4970-7 4759 390 4369 
4980-87 6500 2777 3723 
3987 -82 7429 5. ३240 4387 
]982-83 8302 3492 480 
१983-84 40725 4057 6068 
3984-85 77867 4525 6642 
988-89 ]8548 799 ]0629 
4989-90 22702 930 43392 
3994-95 36700 - + 
994-95 (सशोधित्त) 36900 - + 
4995-96 42780 - 4 





संघ उत्पाद शुल्को से कुल कर-राजस्व का लगमग आधा भाग प्राप्त होता है । यह केन्द्रीय 
सरकार का बहुत ही महत्त्वपूर्ण कर-राजस्व स्रोत है 

केन्द्रीय उत्पादन-कर या सघ उत्पादन शुल्क की प्राप्तियाँ सघ एवं राज्य सरकारों के बीच 
विभाज्य होती है । आज भारत सरकार 300 से भी अधिक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाती है | प्रथम 
वित्त आयोग की सिफारिश पर तम्बाकू दियासलाई तथा वनस्पति वेलो पर लगाए जाने बाले 
उत्पादन-कर सघ तथा राज्य सरकारों के बीच बॉटे जाते है | दूसरे वित्त आयोग ने चीनी चाय कहवा 
कागज, वनस्पति त्तेलों पर लगने बाले उत्पादन-करों को भी उन करो की सूची मे जोड दिया जिनकी 
ग्राप्तियाँ सघ तथा राज्य सरकारो के मध्य बॉटी जाती है । तीसरे वित्त आयोग ने यह विभाज्य उत्पादन 
करों की सूची 8 से बढाकर 35 कर दी | चौथे दित्ते आयोग के सुझाव पर सभी वस्तुओं पर उत्पादन 
शुल्क का 20 प्रतिशत राज्य सरकारों में वितरित कर दिया गया | चौथे तथा पाँचवे आयोग ने सभी 
वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन कर मे राज्यों को हिस्सेदार मत लिया चाहे उन करों से सरकार को कितनी 
ही आय प्राप्त होती हो । प्रथम वित्त आयोग ने सघीय उत्पादन शुल्क में से राज्यों का माग 49 प्रतिशत 
द्वितीय आयोग ने इसे घटाकर 25 प्रतिशत ज़्थां तीसरे आयोग ने इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया । 
छठे वित्त आयोग की सिफारिश के परचातु राज्यों को दिए जाने वाले उत्पादन शुल्क का 75 प्रतिशत 
भाग जनसख्या के आधार पर 25 प्रतिशत भाय सप्मालिक तथा आर्थिक प्रिछडेषन के आधार पर दिया 
जाता था | सातवें वित्त आयोग ने बिजली पर उत्पादन-शुल्क से प्राप्त रूम्पूर्ण शुद्ध आय 979-80 से 
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उन राज्यों को देने की सिफारिश की जहाँ से वह सम्बन्धित है | अन्य सभी वस्तुओं पर लगे उत्पादन 
शुल्क से प्राप्त राशि मे से राज्यो को दिया जाने वाला भाग 40 प्रतिशत कर दिया | 
बजट में संघीय उत्पाद शुल्क 

वर्ष 994-95 मे सघ उत्पाद शुल्क 36,700 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था | इसे 
सशोधित कर वर्ष 994-95 में 36,900 करोड रुपये किया गया तथा वर्ष 995-96 मे 42,780 करोड़ 
रुपये लगाया जाना निर्धारित किया गया । उत्पादन शुल्क मे माडवेट (/009५/7) योजना में, जो कि 
986 में लागू की थी, अनेक परिवर्तन किए गए है | 996 97 मे ॥(00५#व' को कपड़ा क्षेत्रो मे 
बढाया गया है ताकि कपडा उद्योग के आघुनिकीकरण एव पुनरुत्थान मे सहायता मिले | दैनिक उपभोग 
'की अनेक मदो पर शुल्क दरे कम की गई है एव बहुत अधिक खपत वाली वस्तुओं को उत्पादित शुल्क 
से छूट प्रदान की गई है| 
नवे वित्त आयोग की सिफारिशे 

नवे वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि कुल सघीय उत्पादक शुल्क में से राज्यो को 40 प्रतिशत 
हिस्सा वितरित किया जायेगा | कुल राशि के 40 प्रतिशत के वितरण के सम्बन्ध मे नवे वित्त आयोग ने 
निम्न सिफारिशें की है--- 

25 प्रतिशत भाग का वितरण राज्य की 97] के जनसख्या को आघार मानकर किया जायेगा | 

फ 2 25 प्रतिशत भाग का वितरण आय समायोजित कुल जनसख्या (#77) के आधार पर किया 

जायेगा। 

3 25 प्रतिशत हिस्से का वितरण इस आधार पर होगा कि राज्य मे गरीबी की रेखा के नीचे 
जीवनयापन करने वालो का अनुपात कितना है | 

4. शेष 50 प्रतिशत हिस्सा अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य (पजाब) की प्रति व्यक्ति 
आय से राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दूरी कितनी है तथा इस दूरी का 97] की जनसख्या से 
गुणा क्‍या है | 

इसके अतिरिक्त सघीय उत्पाद शुल्कों का 5 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यो मे वित्तरित किया जायेगा 
जिनके बजट में घाठा है । अत नवे वित्त आयोग ने कुल सघीय उत्पाद शुल्कों का 45 प्रतिशत हिस्सा 
राज्यो मे बॉटा है । 


सीमा शुल्क 
(टएडणा 008९9) 

ऐतिहासिक दृष्टि से सीमा-शुल्क ससार मे सबसे पुराना कर है । आरम्भ मे यह कर ध्यापारियों के 
व्यावसायिक लामो पर लगाया जाता था आज इसे उत्पादन कर की भॉति वस्तुओं पर लगाया जाता है। 
सीमा-शुल्क मे दो प्रकार के कर शामिल होते है--आयात-कर (जा 000९9) एवं निर्यात-कर 
(&9790०7 707॥65) । इन दोनो करो का प्रत्येक देश की कर-सरचना मे बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
विकासशील देशो में कच्ची सामग्री खनिज पदार्थों और देश के प्राकृतिक साधनो को सुरक्षित रखने के 
लिए इन वस्तुओं के निर्यात पर कर लगाए जाते है | ये कर उन वस्तुओं पर भी लगाए जाते है जिनकी 
माँग बेलोचदार होती है | कभी-कभी ये कर केवल आय प्राप्ति के उद्देश्य से ही लगाए जाते है | 
निर्यात-करो को बडी सावधानी और स्रोच-वियार के बाद लगाना होता है क्योकि इनके लगाने से देशी 
उत्पादक विदेशो से प्रतियोगिता कर सकने की स्थिति मे नहीं रहते | आयात-कर मुख्यत दो उद्देश्यों से 
लगाए जाते है--() विदेशी वस्तुओं के उपभोग को रोकने के लिए एवं (2) यान्त्रिक उद्योगों की विदेशी 
प्रतियोगिता से रक्षा करने के लिए | आयात करो का एक अन्य उद्देश्य आय प्राप्त करना भी है | केन्द्रीय 
सरकार को इन करो से भारी आय प्राप्त हो सकती है ! 

सीमा शुल्क दो आघधारों पर लगाए जाते है--(ख) वस्तु के मूल्य पर लगाये गये कर को 


मूल्यानुसार कर (80४३३०८॥ 709) कहते है एव (ख) वस्तु के परिमाण के अनुसार लगाये कर को 
््ट 
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विशिष्ट कर' ($ए८८मॉ० 009) कहते है । जब सीमा शुल्क मूल्य के आधार पर लगाए जाते है तो 
इन्हें प्रगतिशील रखा जाता है और जब इन्हें दूसरे आधार पर लगाया णत्ता है तो वस्तुओं की मात्रा, 
सख्या, आकार एव भार आदि को देखकर कर की दर तय की जाती है ॥ दूसरे आघार पर लगाया 
शया कर प्रतिगामी होता है, क्योकि जो कर वस्तुओं की मात्रा और भार के अनुसार लगाये जाते है वे 
उपमोक्ताओं से दसूल कर लिए जाते है । प्रथम प्रकार के करो को निश्चित करना सरल नहीं होता 
क्योंकि अधिकाश वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके मूल्य को राष्ट्र सुगमतापूर्वक नहीं ऑक सकता । इसलिए 
इनकी व्यवस्था बहुत कठिन होती है | इसके विपरीत विशिष्ट शुल्क (59०८000 090५) बडी सुगमता 
से निश्वित किए जा सकते है | इनकी व्यवस्था भी इतनी जटिल नहीं होती और इनकी दरें भी 
निश्चित होती हैं। 


सीमा शुल्क का भार, वस्तुओं पर लगे हुए अन्य करों की माँति आयातकर्त्ता व निर्यातकर्त्ता देशो 
की वस्तुओं की मॉग और पूर्ति की सापेक्षिक लोचों पर निर्मर करता है | यदि किसी देश की माँग दूसरे 
देशो की वस्तुओं के लिए विदेशों की मौंग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो कर-भार दूसरे देशो पर 
पड़ेगा किन्तु यदि माँग बेलोचदार है तो उसी देश पर पडेगा । 


भारतीय विक्त व्यवस्था मे सीमा शुल्क का महत्त्वपूर्ण स्थान है । मुस्लिम शासन काल मे इसकी दर 
बहुत नीची थी | ब्रिटिश मीति अन्य देशो के आयात को हतोत्साहित करने की और ब्रिटिश आयात को 
प्रोत्साहित करने की रही है । अग्रेजों मे विभिन्न वस्तुओं पर आयात और निर्यात-करो की विभिन्न दरे 
रखकर वस्तुओं में भेदपूर्ण नीति अपनाने की प्रथा जारी कर दी | [857 मे अपनी वित्तीय कठिनाइयो को 
दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सीमा शुल्क की दरे बढा दीं $ प्रथम महायुद्ध के शुरू होते ही इन 
करो मे और भी बृद्धि कर दी गई । प्रथम महासुद्ध के बाद 922 मे सर्वप्रथम इन करो को लगाने का 
उद्देश्य सरक्षण देना रखा गया और सभी आयात करो मे सामान्यत 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई । 
922 में भारत में ओटावां व्यापार समझौते को स्वीकार करते हुए साम्राज्य अधिमान (्राएलछ 
शशक्ष४०९) की नीति को अपना लिया जिसके अनुसार सीमा शुल्क की दरो मे कुछ विशेष परिवर्तन 
किए गए जो इग्लैण्ड के पक्ष मे थे | बाद में विभिन्न देशों से होने वाले व्यापार समझौते भी भारत के पक्ष 
मे केवल दिखावटी ही थे | द्वितीय महायुद्ध काल मे सामान्य रूप से सभी दस्तुओं पर सीमा शुल्क मे 
पुनः वृद्धि कर दी गई । 

स्वतन्त्र भारत के नवीन सविधान के अन्तर्गत देश के हित मे सीमा शुल्वरों मे आवश्यक परिवर्तन 
किया गया । कुछ वस्तुओं पर नये निर्यात-कर लगाए गए और अनेक वस्तुओं पर नए आयात करॉंका 
आरोपण हुआ । कुछ पर सीमा शुल्क बढाए गए तो कुछ पर कम कर दिए गए ) सविधान के अन्तर्गत 
निर्यात-करो सहित रीम कर पूर्ण रूप से सघ सरकार कौ सौप दिए गए और राज्यो के बीच उनके 
वितरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई | 

राजकोषीय आयोग (7949)--भारतीय उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने 949 
में राजकोषीय आयोग की नियुक्ति की जिसने उद्योगों को दीन वर्गों में विभाजित किया--- 

6) सुरक्षा एवं सैनिक महत्व के उद्योग--इतको सरक्षण प्रदान करना परणावश्यक बताया गया ! 

(४) आधारभूत उद्योग--इनके विषय मे यह निश्चय करने क्य निर्णय ज्टकर अधिकारी को दिया 
गया कि कौन-कौन से उद्योग इस बर्ग मे सम्मिलित किए जाएँ और कितने समय के लिए व कितनी 
मात्रा में इनको सरक्षण दिया जाए । 

(6) अन्य उद्योग--इनके बारे मे यह कहा गया कि इन्हें यह सोच-समझ कर सरक्षण प्रदान 
किया जाए कि (क) इससे उद्योग को क्‍या लाम होगे और उद्योग विशेष में अपने पैरो पर खडा होने की 
समस्या भविष्य मे उत्पन्न होगी या नही (ख) क्या उद्योग विशेष को सरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित मे 
होगा और उस पर किए जाने वाले व्यय का भार समाज पर अधिक त्तो नहीं पडेगा। 
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आयोग ने शिशु उद्योगो के लिए सरक्षण की सिफारिश की लेकिन यह भी कहा कि कच्ची सामग्री 
तथा स्थानीय बाजार की उपलब्धता सरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तें नहीं मानी जानी 
चाहिए । आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सरक्षण सम्बन्धी प्रश्नो की जॉच-पड़ताल करने के लिए तथा 
अन्य सम्बन्धित विषय के लिए एक स्थायी तटकर आयोग नियुक्त किया जाए | भारत सरकार ने आयोग 
की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया | 

कर-जौंच आयोग के सुझाव--भारत मे व्यापार तथा तटकर प्रशुल्को सम्बन्धी सामान्य समझौते 
(0त्ाराण #हाप्लाला। णा एशाडि शत प्री90०--0#77) को स्वीकार किया था जिसके अनुसार 
भारत को मशीनो तथा विभिन्न प्रकार की उपमोक्‍्ता वस्तुओं पर लगे आयात करो में विभिन्न देशों को छूट 
प्रदान की गई थी । निर्यातों पर भी छूटे दी गई थीं | केवल १952 53 मे ही इस नीति के कारण भारत 
सरकार को लगभग 85 लाख रुपए की हानि हुई थी | अत करारोपण जॉच आयोग ने यह सिफारिश 
की कि भविष्य मे भारत को अपनी आवश्यकताओं को घ्यान मे रखकर समझौते पर पुन विचार करना 
चाहिए | सीमा शुल्क के सम्बन्ध मे कर-जॉच आयोग ने और भी अनेक सिफारिशें कीं जो सक्षेप में निम्न 
थीं-..3) आयातकरों की दरो को बढाकर अधिक आय प्राप्त करना सम्भव नहीं है (॥) आयात नियन्त्रण 
नीति मे निरन्तर परिवर्तन किये जाने चाहिये ताकि आय प्राप्त हो सके (॥0) विदेशों से व्यापारिक 
समझौते करते समय सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ के आय प्रश्न को भी दृष्टि मे रखे 
(४५) निर्याते करो से प्राप्त होने वाली आय को कुछ ही उद्योगो के विकास पर व्यय न करके समस्त 
उद्योगो के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए (९) निर्यात करो का उपयोग निर्यात में नियन्त्रण रखने 
के लिये किया जाना चाहिये और विदेशी मूल्य वृद्धि से अर्थव्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिये एव 
(५) निर्यात करो मे विविधता लाई जानी चाहिए ताकि अधिक आय प्राप्त हो सके | 

केन्द्रीय सरकार के मूल्यवार आयात कर (#0४2णथा। 8५०5८ 700॥८5) सामान्यतया 3 से 4 
प्रतिशत के बीच रहे है पर कुछ विलासिता के पदार्थों और देश में ही बडे पैमाने पर उत्पादित पदार्थों पर 
कर की दरे अपेक्षाकृत ऊँची रही है | कुछ खाद्य पदार्थों उद्योगो के कच्चे माल क्रेषि यन्त्रो विशिष्ट 
प्रकार की मशीनो आदि पर या तो बहुत नीची दरो से कर लगाए जाते रहे है या उन्हे कर-मुक्त ही 
रखा गया है। केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी वस्तु को पूर्णत या अशत आयात शुल्क 
दर से मुक्त कर दे । भारत सरकार के निर्यात करो के उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में राजस्व प्राप्ति के 
अलावा मुख्यत ये रहे है--स्फीति को नियन्त्रित करना आन्तरिक बाजार मे मूल्य स्थिरता भारतीय 
विनिर्माण (09 )७॥0(३०७४९) मे प्रयुक्त किए जाने वाले कच्चे माल के निर्यात को रोकना आदि | 

गत कुछ वर्षों से भारत के भुगतान सन्तुलन को सुधारने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने के 
काफी प्रयत्न किए जा रहे है और इस दृष्टि से बहुत से निर्यात कर या तो घटा दिए गए है अथवा समाप्त 
कर दिए गए है | इस बात का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय माल की 
प्रतियोगी स्थिति बिगड न जाए | यह भी मूल्यांकन किया जाता है कि निर्यात व्यापार पर निर्यात के क्या 
प्रभाव पड रहे है । 

झा समिति (]978) ने यह विचार प्रकट किया था कि आयात शुल्को का वर्तमान स्तर बहुत ऊँचा 
है फलस्वरूप ऊँची लागत वाले अनार्थिक उद्योग उत्पत्र हो गए है। मध्यवर्ती वस्तुओं तथा मशीनों पर 
आयात-शुल्क को नीचे स्तर पर लाने की आवश्यकता है | इससे पर्याप्त आय की हानि की सम्भावना है 
अत यह टुकडो मे किया जाए | इस हानि की आशिक पूर्ति आयातो के परिमाण मे वृद्धि से और 
अपेक्षाकृत अधिक घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय से हो सकेगी | झा समिति ने यह सिफारिश की कि अब 
जबकि देश मे विदेशी विनिमय की कोई समस्या नहीं है यह एक अच्छा अवसर है कि हम आयात 
शुल्को का पुनरीक्षण करे । 
सीमा शुल्क से प्राप्तियँ 

सीमा शुल्क सघ सरकार की आय का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है । 950 5। (लेखें) मे इन 
करो से भारत सरकार को 57 करोड रुपए की आय हुई थी जबकि 985 86 (ब) मे इनसे 
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8,68 करोड रुपये की आत्य अनुमानित की गई । इस ग्रकार 7950-5] की तुलना मैं सीमा शुल्को से 
प्राप्तियों लगभय 22 थुना बढ़ी है । निम्त दारिणी से कुछ चुने हुए वर्षों की प्राप्तियो का ब्यौरा स्पष्ट 
होगा-- 








सीमा शुल्को से ग्राष्त आय 
वित्तीय वर्ष कुल आय (करोड़ रु मे) 
3950-5] 357 
3960-64 363 
3970 77 524 
3980-8 3३,409 
98-82 4,300 
3982 83 4,990 
983 84 5,879 
१984 85 7.00 
988 89 35,82 
१985 90 7,880 
4994 95 25200 
994 95 (सशोधित) 26450 
4995 96 29500 





भारत का निर्रत करो की तुलना यें आयात-करों से अधिक आय होती है ! 984 85 के बजड 
में आयात शुल्या से + 505 60 ऊरोड रुपए तथा निर्यात शुल्कों से 77 36 करोड सुपये प्राप्त होने का 
अनुमात्र था । सशोषित ब्र“० के अनुसार दोनो ही राशियाँ सामान्य रूप से अधिक रहीं । पिछले कुछ 
यर्षों में विर्यनत वृद्धि के उद्देश्य से निर्यात शुल्को क्यो घटाया या डटाया गया है ! आयात शुल्क विभिन्न 
आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं । शद्ब स्प्रिट कृत्रिम रेशम की वस्तुएँ रेशमी मौजे मौटरंगाडियाँ 
घडढ़ियों रासायनिक पदार्थ मिटर्टा का तेल मशीनों में लगाने छथा जलाने का तेल स्टेनलैस स्टील की 
प्लेटे मशीनरी सूखे फल कास्ट्रिक सोडा इस्पात के तार छपाई लेखन-सामग्री तथा लोहे-इस्पात 
इत्यादि की उस्तुएँ आयात करो के अन्तर्गत आती है | मारत मे विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है 
अत्त निर्यात को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन दिये जाते है| 

वर्ष 993 9५ पे केन्द्र सरकार द, निबल राजस्व 53 449 करोड रुपये था | 99- 95 में यह 
बढ़कर 62,742. करोड रुपये हुआ । वर्ष 994 95 मे सशोधित अनुमान में यह राशि बढ़ाकर 64,988 
करोड रुपये कर दे गई | तर्ष [995 90 क। बजट अनुमान लगाया गया उसये कर राजस्व (निबल) मे 
74,374 करोड रुपये वे परत्ताव रखे गये थे । 
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भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों की आय की प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ और भारत के विशेष सन्दर्भ में एक विकासशील 
अर्थ-व्यवस्था की कर-संरचना में मुख्य परिवर्तन 


(शंय्रा। पीशात5 गा ॥6९ रे९एशापए९5 06 एशायग शाते 590 (50एथवागशा५5 
गा पञापांय & ०७]०' (श्ाए९५ ९ [85-5॥52९707९ 09 0९एश०कागए 
एछटणाणा ध्यांत $फ९९०॥ एशशशा०€ 00 प09) 





भारतीय सविधान की घारा--धन एकत्र करने तथा व्यय करने का अधिकार केन्द्र और राज्यो के 
बीच बॉटा गया है | इसलिए देश मे एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक राजकोष (सरकारी 
खजाने) है | केन्द्र तथा राज्यो के राजस्व के स्रोत भिन्‍न-भिन्‍न है। 
केन्द्रीय सरकार की आय की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
(वि वाशा05 गञत९ ए०शाए८5 0 (शाह 60७) 
कैन्द्रीय सरकार की आय के स्रोतों को दो भागो मे बॉटा गया है-- 
(अ) आय के कर-साधन तथा 

(ब) आय के गैर-कर साधन | 

आय के कर-साधनों का आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए करों से आय तथा गैर-कर 
साधनों का अर्थ राजकीय उद्योगो से प्राप्त आय से है। 

(क) केन्द्रीय सरकार की आय के कर-साधन 
(8%-$0070४$ 06 ॥९ (९५८॥0०८5 ए (शाए॥।| 000.) 

केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य कर-स्रोत है--आय-कर, निगम-कर, धन-कर, केन्द्रीय- 
उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि | 

केन्द्रीय सरकार कर-आगम की मुख्य प्रवृत्तियो को निम्नानुसार रखा जा सकता है-- 

] सरकार के कर-आगमम मे निरन्तर वृद्धि हुई है। सघ सरकार की शुद्ध अथवा निबल कर-आय 
950-5] मे 357 करोड रुपये से बढकर 993-94 (स) मे 54,473 करोड रुपये हो गई और 
994-95 के बजट मे यह 62,742 करोड रुपये अनुमानित की गई है । इस प्रकार निबल कर-राजस्व 
मे 950-5॥ की तुलना मे लगभग 53 गुना वृद्धि हुई है | विकास-व्यय एव मुद्रास्फीति के बढते हुएं 
भार के कारण कर-भार मे अत्यधिक वृद्धि की प्रवृत्ति स्वाभाविक है | 

2 कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का प्रतिशत घटता गया है जबकि अप्रत्यक्ष या परोक्ष कराधान में 
निरन्तर वृद्धि हुई है । अप्रत्यक्ष कराघान अब केवल राजस्व एकऋ्न करने का साधन नहीं है बल्कि इसका 
प्रयोग सरकार के बहुमुखी आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यो को प्राप्त करने के साधन के रूप में किया 
जाता है | अप्रत्यक्ष कराधान के द्वारा समाज के सम्पन्न वर्ग के उपभोग को नियन्त्रित करने, निर्यात 


खरत ग्रे क्रेड् और राज्य सरकारों की आब की अउुख अज्ञत्तियाँ 22 


योग्य वस्तुओं मे वृद्धि करने और कुछ क्षेत्रों मे होने वाले अत्यधिक मुनाफे को कम करने का प्रयास 
किया जा रहा है| प्रत्यक्ष करो से केन्द्र को लगभग 28% भाग ही प्राप्त होता है । यह स्थिति अमेरिका 
कनाडा जापान आदि देशों मे पाई जाने वाली स्थिति के प्रतिकूल है जहाँ प्रत्यक्ष कर 55 से 65 प्रतिशत 
है । कुछ अन्य देशों मे स्थिति 50 50 है ॥ परोक्ष करो प्रर बढती हुई निर्मरता का कारण देश की 
निर्धनता है जिसमे आय और सम्पत्ति के निम्न स्वर है! 

3 विभिन्‍न अप्रत्यक्ष करों मे उत्पादन शुल्क का भाग आय के अकेले साधन के रूप में सबसे 
अधिक है | यह पिछले कुछ अर्से मे 60 से 65% रहा है जबकि 955 56 में यह शाग लगभग 
35 प्रतिशत्त ही था | 

4 प्रत्यक्ष करो के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है---विकास उत्पादकता और बचत के 
वातावरण का निर्माण करना । प्रत्यक्ष कराघान की जो प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति मे सहायक सिद्ध हो 
सकती है उससे कर-अनुपालन भी बेहतर होगा और वह अधिक न्यायोचित भी होगी । 

5 भारत मे निगम-कर की साविधिक दर ऊँची है लेकिन विभिन्‍न छूटो के कारण इसकी प्रभावी दर 
काफी कम है। कुल मिलाकर छूटो का सयुक्त प्रमाव यह होता है कि कर आधार सकुचित हो जाता है | 

6 केन्द्रीय करो मे से राज्यो को दिया जाने बाला प्रतिशत कम होता जा रहा है | यही कारण है 
कि दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सीमा शुल्को तथा निगम करों से होने वाली आय को 
विमाजनीय ससाधनों मे शामिल कर लिया जाये जो केन्द्र एव राज्यो के बीव बोटे जाते है। इससे राज्यो 
की और ससाधनो का अधिक प्रवाह हो सकेगा 4 दसवे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री के सी पत ने अपनी 
364 पृष्ठो की रिपोर्ट 26 नवम्बर ॥994 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी । आयोग की सिफारिशें 
१ अप्रेल 995 से अगले 5 वर्षों के लिये होगी । 

7 विकास और योजनाओ के लिए वित्तीय आवश्यकताओ में वृद्धि के साथ ही साथ अतिरक्षा की 
वित्तीय आवश्यकताएँ भी पिछले दशक में बढी है | इन साधनो का संचयन मुख्यत अतिरिक्त करारोपण 
से ही किया जाना है | पिछले वर्षों मे कर-व्यवस्था मे काफी विस्तार किया गया है ताकि देश के आर्थिक 
विकास और रक्षा के लिए करो का अधिकाधिक दोहन किया जा सके | सन्‌ 4989 90 के बजट अनुमान 
के अनुसार सकल कर राजस्व की राशि केवल 50 875 करोड रुपये थी जो बढकर 994 95 के बजट 
अनुमान के अनुसार 87,236 करोड रूपये हो गई है ) 

8 केन्द्रीय विक्त मन्‍्त्री द्वारा 9995 96 के बजट में कराघान की प्रणाली का सरलीकरण करने की चेर/ 
की गई | वैयक्तिक आय कर की दर अनुसूची को पुनर्गठित किया गया और सभी श्रेणियों के निगम शिन' 
(५० 0०००४४०) करदाताओं के मामले मे आय-कर पर अधिकार को समाप्त किया गया । प्रस्तावित 
सशोधनों से वैयक्तिक आयों पर आय-कर की अधिकतम सीमा दर 40 प्रत्तिशत कर दी गई है । 

9 सरकार पिछले कुछ वर्षों मे इसके प्रति विशेष जागरूक रही है कि अधिजाश जनता गरीबी को 
रैखा से नीचे जीवन बिता रही है और आय फी विषमताओ को घटाकर कम से कम कर देना होगा ] 
इसीलिए कर-नीति को ऐसा मोड दिया जा रहा है जिससे आर्थिक विषमताएँ कम हो | विलास सामग्री 
पर अधिक करारोपण की प्रवृत्ति बदी है । कर-नीति का एक उद्देश्य यह रहा है कि साधनों को व्यर्थ तथा 
अनुत्पादक कार्यों की ओर से हटाकर उत्पादक प्रयोजनो के लिए रखा जाए । कर-नीति के द्वारा ऐसी 
वस्तुओ के उपभोग को भी निरुत्साहित किया जाए तो निश्चय ही लोगो के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती 
है | कर-नीति का यह उद्देश्य भी रहा है कि कृषि उत्पादन को बढावा देकर और उत्पादन की 
अश्रम-प्रधान तकनीको को प्रोत्साहन देकर व्था बड़े उद्योगों के राम्बन्ध में लघु और कुटीर उद्योगो की 
प्रतियोगी क्षमत्रा बढाकर बेरोजगारी और कम-रोजगारी कौ खत्म किया जाए । 

]0 आय-कर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निगम-कर और सीमा शुल्क केन्द्रीय कर-राजस्व के 
प्रमुख स्रोत रहे है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ही केन्द्रीय सरकार के कर-राजस्थ का आधे से अधिक भाग 
प्रदाग करता है । दूसरी ओर जायदाद-कर सम्पत्ति-कर उपहार-कर घन-कर आदि से अधिक आय 
की प्राप्ति घी हुई है । इनमे रूप्पत्ति-कर ही एक ऐसी मद है जिससे भविष्य मे अधिक आय की अपेक्षा 
की जा सकत्ती है | 
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]। करारोपण का विस्तार करने के साथ-साथ सरकार यथासम्भव इस बात के प्रति सजग रही 
है कि निजी क्षेत्र की बचत प्रेरणा को अनुचित आघात न पहुँचे | सरकार का यह प्रयत्न भी रहा है कि 
कर-आगम से आय और घन के न्यायपूर्ण वितरण को प्रस्थापित किया जाए। 

2 ऐसे कर लगाने की प्रणाली पर बल दिया जाने लगा है जिसमे मूल्य को भी शामिल किया 
जा सके । सघ-सूची मे उल्लिखित कुछ शुल्कों यथा--रसीदो और हुण्डियो पर लगाने वाले 
स्टाम्प-शुल्क की दरो से तथा एलकोहल मादक द्रव्यो से युक्त औषधियो तथा प्रसाधन वस्तुओ के 
उत्पादन शुल्को की दरो मे वृद्धि का लगभग सारा उद्देश्य राज्यो के लाभ के लिए जुटाना रहा है| 

5 सरकार करारोपण की ऐसी नीति पर चलने को प्रतिबद्ध है जिससे राष्ट्र मे एक ऐसी व्यवस्था 
का निर्माण हो सके जिसमे न किसी के पास कम हो न किसी के पास ज्यादा | 

]4 कर-प्रणाली को आसान किया गया है और करदाता पर कानून के मुताबिक स्वेच्छा और 
सुविधा से अपना कर जमा कर दें ऐसे उपाय किए गए है | 

भारत सरकार के बजट प्रस्तावों का विवरण देखने से पता लगता है कि सरकार की कर-व्यवस्था 
की स्थिति और प्रवृत्तियो मे परिवर्तन पाया जाता है | सरकार कर-प्रणाली मे सुधार के लिए निरन्तर 
प्रयत्नशील है लेकिन अभी अपेक्षित सफलता नही मिल पाई है| जो विभिन्‍न आयोग बैठाए गए , उन सब 
का नतीजा यह हुआ कि कर-कानून का एक दगल-सा खडा हो गया है और स्थिति ऐसी बन गई है कि 
वर्तमान कर-कानूनो को करदाता या उनका वकील तो क्‍या स्वय कर अधिकारी भी अच्छी त्तरह समझ 
नहीं पाते । सरकार हर साल नए कर लगाती है अथवा कर की दरो को बढाती है । इसलिए करो का 
रूप कई मामलो मे दण्डात्मक हो गया है | इसके बोझ को कुछ हल्का करने के लिए कुछ राहतें भी दी 
जाती रही है | इस भारी और पेचिदा व्यवस्था से कर देने से बचने को प्रोत्साहन ही मिलता है | पिछले 
50 साल के अनुभव न यह सिद्ध कर दिया है कि फटे पर पेबन्द लगाने से काम नहीं चलने का। 
कर-वचना की प्रवृत्ति रोकने और करो का जाल अधिक फैलाने का उपाय सुझाने के लिए सरकार ने 
अनेक समितियाँ बनाई थीं | इन समितियो की कई सिफारिशो को क्रियान्वित करने के लिए कई 
व्यवस्थाएँ की गईं | कानून जो पहले ही जटिल थे और जटिल हो गए । यह तर्क दिया जा सकता है 
कि त्तारे कर-ढाँचे के अन्तर्गत समय-समय पर की जाने वाली व्यवस्था मे सुपरिमाषित सामाजिक उद्देश्य 
और राजकोषधीय नीति निहित होती है । इस तर्क पर मतभेद की विशेष गुजाइश नहीं है लेकिन यह 
देखना आवश्यक है कि इन व्यवस्थाओ का परिणण्म क्‍या होता है ? महत्त्व माध्यम का नहीं बल्कि उद्देश्य 
का होना चाहिए । इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि हर समर्थ नागरिक को अपनी आय 
का कुछ हिस्सा राष्ट्र को देना चाहिए | निश्चय इस बात का होना चाहिए कि वह अश क्‍या हो उसे 
किस प्रकार प्राप्त किया जाए | सही व्यवस्था तो वह होगी जिसमे लोग अपना अशदान करने को स्वय 
तत्पर हो लेकिन यह सच है कि ऐसी आदर्श स्थिति का उद्भव असम्मव नही तो कठिन अवश्य है | फिर 

भी प्रयत्न तो होना ही चाहिए | इस दिशा मे पहला उपाय यह किया जाना चाहिए कि कर कानूनों की 
धाराओ उप-धाराओ स्पष्टीकरणो व्यवस्थाओ अतिरिक्त अनुसूचियो और सबसे बढकर परस्पर विरोधी 
सन्दर्भों के जगल को साफ किया जाए | कानून और उसकी धाराओं को साफ और बोधगम्य बनाया जाए 
ताकि करदाता को अपनी आप का विवरण देएे ने कोई सकोब न हो / कपूर की यसए और मष्याति शा 
होने पर भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयत्नो को भी बल मिलेगा | 
(ख) केन्द्रीय सरकार की आय के गैर कर साधन 

(पणा ॥9६ (८एथआए८$ एणी 6 एशाओं 00ण०) 

सरकार की आय का दूसरा अग गैर-कर आगम है | आज राज्य मानवीय आर्थिक क्रियाओं को 
अधिकाधिक नियमित व नियन्त्रित करता जा रहा है | समाजवादी देशो मे गैर-कर साधनो से राज्य को 
बहुत आय प्राप्त होती है | नियोजित अर्थव्यवस्था मे गैर-कर साधनो से काफी आय मिली है ! भारत 
आर्थिक नियोजन के मार्ग पर अग्रसर है और योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए जिस विपुल 
घनराशि की सरकार को आवश्यकता पडती है उसे कर-आय पूर्ण करने मे असमर्थ है | ऐसी स्थिति मे 
सरवार को गैर कर साधनो का सहारा लेना यडता है और ज्यो-ज्यो राष्ट्र का विकास होता जा रहा है 
त्ये। त्यो इन साधनों स प्राप्त आय मे वृद्धि हो रही है क्योकि नए-नए उपक्रम स्थापित किए जाते है और 
वे लाभ अर्जित करना आरम्म कर देते है ॥ 
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सघ सरकार और राज्य सरकार दोनो ही गैर-कर स्रोद्ों 0२०० 7४% $50७7८०७) से आय प्राप्त 
करती हैं | स्वतत्रता के बाद गैर-कर आगमो का महत्त्व केन्द्रीय सरकार के राजस्व में अत्यधिक बढ़ 
गया है | इन आगणशमों मे प्रशासनिक प्राप्तियाँ ज्वा सरकारी उद्यमो के निबल अशदान (पल 
(0०0 ७०४७७) सम्मिलित है | वर्तमान मे भारत सरकार का गैर-कर राजस्व (अ) ब्याज प्राप्तियाँ 
(ब) लाभ और लाभाश, (स) राजस्व सेवाएँ, (द) सामान्य सेवाएँ, (य) सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ 
(र) आर्थिक सेवाएँ एव (ल) अनुदान तथा अशदान के अन्तर्गत बर्गक्ृरत है ॥ निम्नाकित तालिका सघ 
सरकार के गैर-कर राजस्व का एक अधिकारिक चित्र प्रस्तुत करती है-- 

संघ सरकार का गैर-कर राजस्व (करोड रुपयो मे) 








वित्तीय वर्ष गैर-कर भाग 
4950 57 49 
2970-77 897 
975-76 2066 
१980-83 उसदा 
3984-82 400 
982-83 जहि46 
3983-84 5264 
984 85 7007 
985 86 785 
3988.89 9772 
989-90 3508 
994-95 (अनुमानित) 23342 


तालिका से स्पष्ट है कि १950-5) की तुलना मे 3994-95 तक भारत सरकार की गैर-कर आय 
में लगमंग 475 गुना वृद्धि हुई है | भारत सरकार के फरवरी 994 के बजठ के सार (994 95) में 
कर-भिन्‍न राजस्व का 993-94 तथा 994-95 का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है-- 

सघ सरकार के गैर-कर आपगम के प्रमुख खोतो का विवरण इस प्रकार है-- 

. ऋण सेवायें--केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों तथा अन्य वित्तीय एव गैर ठित्तीय सस्थाओ 
को बडी माज्ना मे ऋण दे रखे है | जिनसे प्रतिवर्ष केन्द्र को ब्याज के रूप मे कुछ आय प्राप्त होती है । 
निम्न तालिका मे केन्द्रीय सरकार की व््याज-प्राप्तियों दिखाई गई है-- 

केन्द्रीय सरफार की व्याज यी प्रात्तियाँ (करोड रुपयो मे) 








वित्तीय दर्ष कुल ब्याज प्राप्तियाँं 
966 67 36 00 
3970-77 589 00 
975-76 933 70 
3980 84 794 60 
398॥-82 225 30 
932-85 2664 66 
3983-84 2723 82 
984-85 3986 38 
3985 86 4657 42 
988 89 याबय7 00 
989 90 804 00 


499१-92 3009 00 
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तालिका से स्पष्ट है कि 966-67 की तुलना मे 99-92 में कुल ब्याज प्राप्तियों में लगभग 
30 गुना वृद्धि हुई है। ब्याज-प्राप्तियो के स्रोतो मे प्रथम स्थान राज्य एव केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का और 
द्वितीय स्थान रेलवे का है। 

2. लाभ एवं लाभांश--केन्द्रीय सरकार को कुल लाम एव लाभाश से जो प्राप्तियाँ होती है उनको 
चार भागो मे बॉटा जाता है--() रेलवे से प्राप्त लाभाश, (2) डाक एवं तार विभाग से प्राप्त लाभाश, 
(3) रिजर्व बैक से प्राप्त लाभाश, एवं (4) अन्य । रेलवे से प्राप्त लामाश प्राप्तियाँ अब प्राय. समाप्त हो गई 
है और यही स्थिति डाक एव तार विभाग की है | लाम एवं लामाश प्राप्तियो का मुख्य स्रोत रिजर्व बैक 
ऑफ इण्डिया ही है। लाम एव लाभाश प्राप्तियो को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- 

केन्द्रीय सरकार को प्राप्त लाम एवं लाभांश (करोड रुपये मे) 





वित्तीय वर्ष कुल लाभ एवं लामॉश 
969 70 ]22 70 
प970-7 32 00 
3974-75 208 20 
980-8॥ 29] 80 
98] 82 32] 20 
982-83 396 90 
983-84 43 5] 
984-85 382 08 
985-86 448 53 
988-89 62000 
994-92 967 00 


तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार को लाभाश एव लाभ प्राप्तियाँ 7970 7] की तुलना में 
99-92 में लगभग आठ गुना बढ गई है | सामान्य प्रवृत्ति लगभग प्रतिवर्ष इन प्राप्तियों मे अभिवृद्धि की 
रही है। 


3. राजस्व सेवाये--केन्द्रीय सरकार को नोट निर्गमन और सिक्के ढालने का एकाधिकार है 
जिससे उसे प्रतिवर्ष कुछ आय प्राप्त होती है । इस मद से 970 7] मे जहाँ 26 करोड रुपये की आय 
प्राप्त हुई वहाँ 99-92 मे 8 करोड रुपये की आय हुई | इस प्रकार इस मद से प्राप्त आय मे 
970-7] की तुलना मे लगभग 43 गुना वृद्धि हुई | राजस्व व्ययो से प्राप्त आय को दो भागो में बॉटा 
जाता है--एक चलन एवं टकसाल तथा दूसरा अन्य राजस्व सेवाये | दूसरे भाग मे आय 977-78 से 
ही प्राप्त होने लगी है । 

4. सामान्य सेवाये--इन सेवाओ मे प्रशासकीय सेवाये जैसे--सघ लोक सेवा आयोग पुलिस, 
सार्वजनिक निर्माण एव पेन्शन, स्टेशनरी तथा छपाई और अन्य सामान्य सेवाएँ सम्मिलित की जाती है| 
सामान्य सेवाओ से प्राप्तियो सम्बन्धी ऑकडे 972-73 से ही उपलब्ध है | 972 73 मे इन सेवाओ से 
प्राप्तियाँ 60 करोड रुपये थीं जो बढकर 99] 92 मे 403 करोड रुपये हो गईं | इस प्रकार इस अवधि 
मे इन प्राप्तियो मे लेईस गुना से भी अधिक वृद्धि हुई | 

5. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ--सरकार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एव चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा 
तथा कल्याण सूचना एवं प्रकाशन श्रम एव रोजगार शिक्षा आदि से सम्बन्धित अनेक प्रकार की 
सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाये प्रदान करती है जिनसे उसे कुछ आय प्राप्त होती है । सामाजिक एव 
सामुदायिक सेवाओ से प्राप्तियो सम्बन्धी ऑकडे 973 74 से ही अलग से उपलब्ध हैं | 973-74 में इस 
मद से 436 करोड रुपये की आय हुई थी जो बढकर ॥99 92 मे 337 करोड रुपये हो गई | इस 
प्रकार इस अवधि मे इन प्राप्तियो मे लगभग 8 गुना वृद्धि हुई । 
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6 आर्थिक सेवाएँ--इन सेवाओ मे कृषि एव सम्बन्धित सेवाएँ जल एवं शक्ति विकास उद्योग एवं 
खनन यातायात एव सवादवाहन तथा कुछ अन्य सामान्य सेवाएँ सम्मिलित की जाती है जिनसे सघ 
सरकार को कुछ प्राप्तियाँ होती है । पिछले कुछ वर्षों मे इस मंद से आय मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है | इस 
मद से प्राप्तियों [972 75 के वर्ष से ही अलग से उपलब्ध है | 972 73 में आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों 
5 करोड रुपये थी जो बढकर 98] 82 में 3754 करोड रू 982 83 मे 5074 करोड़ रू और 
99] 92 मे 2528 करोड कु हो गई | इस प्रकार 3972 73 की घुलना मे 399] 92 त्तक इन प्राप्तियो 
में लगभग 50 गुना वृद्धि हुई । 

7. अनुदान एवं अशदान--संघ सरकार को दिदेशो तथा अचन्तर्राद्रीय सरठनों से अनुदान एवं 
अशदान प्राप्त होते रहे है | इस मद से प्राप्त आय मे प्राय कमी-बेशी होती है तथापि सामान्‍य प्रवृत्ति वृद्धि 
की रही है | इस मद मे प्रप्त होने वाली राशियाँ भी अलग से 972 73 से ही उपलब्ध है 972 73 मे 
अनुदान एवं अशदान से प्राप्तियों 66 करोड रू थीं जो बढकर 975 76 मे 52] करोड़ रुपये पुन 
घटकर १976 77 मे 95 करोड रू और फिर पुन बढकर 98] 82 मे 3)9 5 करोड़ रू हो गई । 
982 83 में थद्ड राशि 324 और 799 92 मे 774 करोड कु होने का अनुमान है । 

केन्द्रीय सरकार की आय मे गैर-कर स्रोतो का महत्त्व निरन्तर बढ रहा है | भारत सरकार की 
कुल आय का लगभग 27 प्रतिशत भाग इन स््रौतो से प्राप्त होता है | पचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में 
गैर-कर साधनों का महत्त्व और भी बढ गया है क्योकि योजनाओं को पूरा करने के लिए बडी मात्रा मे 
विल की आवश्यकता होती है और गैर-कर क्ोतो की आगय का उपयोग इरा उद्देश्य के लिए किया जा 
सकता है| गैर-कर स्रोत इस दृष्टि से भी अधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है क्योकि जनता प्राय भए 
करो का विशेध करती है । इसके अतिरिक्त अधिक करारोपण के प्रभाव बहुमुखी डोते है जिनमे से कुछ 
जनता के लिये विशेष कष्टकारी होते है । गैर-कर साधन बडे लचीले होते है जिनमे अपेक्षाकृत अधिफ 
आसानी से वृद्धि की जा सकती है | कराधान जॉच आत्योग ने केन्द्र एव राज्य सरकारों की आय में 
गैर-कर आय रेत के महत्त्व के विषम से लिखा था कि-- केन्द्र और राज्य दोने। ही स्तरों पर गैर कर 
आय के स्रोत देश के सार्वजनिक वित्त मे एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व का निर्माण करते है | प्रशासनिक तथा 
अन्य विविध आयो को छोड़कर गैर-कर आय के झ्रोत् के अन्तर्मत राजकीय उपक्रम की बचते शामिल 
होती है जो कि राजकीय आय का एक बढ़ता हुआ स्रोत्न है । आवश्यकता इस बात की है कि 
व्यापारिक उपक्रशे को कुशलतापूर्वक चलाया जाकर लाभ प्राप्त किया जाए और इनसे योजनाओं की 
समुचित ढग से वित्त-व्यवस्था की जाए। 

सार्वजनिक उपक्रमो से लाम (?7०॥0 (ए॥ ए00॥० स/ल्भ्राइट८३)--वै उपक्रम प्य स्वय केन्द्र 
अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व के अन्तर्गत सचालित किये जाते है सार्वजनिक उपक्रम कहलाते 
है। ये लाभ गैर कर राजस्व क्रे महत्त्वपूर्ण स्रोत बन सकते है यदि इन्हे कुशलतापूर्वक संचालित 
किया जाये । इनसे प्राप्त लामो का उपयोग आर्थिक विकास की योजनाओ कै लिये किया जा सकता 
है । इनके कुशल सचालन के लिये सुयोग्य तथा अनुभवी प्रबन्धको की आवश्यकता होती है ! 
अविकसित देशो में रार्दजनिक उपक्रम प्राय जनोपयोगी सेवाओ फे क्षेत्र मे होते हे जिनमे लाम की 
समावनाये कम होती है । प्रबन्ध कुशलता का भी अभाव होता है अत अविकसित देशो में थे उपक्रम 
वित्त के महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं होते | एक ऐसी विचारधारा भी प्राय प्रचलित होती है कि सार्वेजनिक 
उपक्रमों का उद्देश्य लक्भ कमाना न होकर कुशल एय सस्ती सेवाये प्रदान करना होता है परन्तु 
भारतीय कराधान जाँच आयोग के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि लाभ प्रामि का उद्देश्य कुशल सेपा 
के उद्दैश्य से मेल न खाता हो 7 

आज विश्व में लगभष सभी देशों मे सार्वजनिक उपक्रम स्थित्त है | मारत मे स्वतन्त्रता से महले 
सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या 5 थी जो 99] मे 236 हो गयी | सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 4990 97 
के अनुसार कार्य कर रहे 236 सार्वजनिक उपक्रमो मे से 724 लाभ कमा रहे है 09 हानि अर्जित कर 
रहे है ज्ञथा 3 उपक्रमो ने न कोई लाम कमाया न हानि | सार्वजनिक उपक्रमो का शुद्ध लाभ 7989 90 
में 3788 67 करोड रू था जो 990 9] मे घटकर 2367 74 करोड रू रह गया । 
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केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्रापियाँ (करोड रुपयों में) 











वई प्राति 
950-5 405 86 
960-6 87746 
]9707ा 3330 43 
980-8 2894 00 
3990-97 52,254 00 
994 95 ,45,699 00 
995 96 ,68,468 00 
996-97 ,95,398 00 
997 98 2,3276 60 
केन्द्रीय सरकार की पूँजीगत प्राप्तियाँ 


(एफ एेशटशए5 त 06 (शाएश 505.) 

वर्तमान मे रिजर्व बैक द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों को निम्नलिखित 4 भागों में 
वर्गीकृत किया गया-- 

] आन्तरिक बाजार ऋण 
स्पेशल दियरर दॉण्ड 
बाह्य ऋण 
मुद्रा-कोष ट्रस्ट फण्ड से ऋण 
लघु बचते 
सार्दजनिक भविष्य निधि 
राज्य भविष्य निधि 
ऋण व अग्रिम की वसूली 
रेलवे रिजर्व फण्ड 

0 गैर-रेलवे सरकारी भविष्य निधि से विशेष जमा 

॥] रिजर्व बैंक से अनिदार्य जमा के विरुद्ध विशेष ऋण 

]१2 एल आई सी एवजी आई सी आदि से प्राप्त जमा 

3. अन्य प्रात्तियों 

]4 कुल पएूँजीगत प्रातियाँ । ब्ज्ट 
अब उपरोक्त समी मदों से पिछले कुछ वर्षों मे प्रात्ियों का विवेचन निम्न प्रकार है-- 

(0) आन्तरिक बाजार ऋण--आन्तरिक बाजार मे जनता से लिए गए ऋणो की कुल राशि ऋणों 
के भुगतान और क्रणों से प्रप्त शुद्ध राशि को इस मद के अन्तर्यत दिखाया जाता है । 969 70 में 
आन्तरिक बाजार ऋणों की शुद्ध राशि केवल 43] करोड रुपये थी जो बढकर 988 89 में 7250 
करोड रुपये और 99] 92 में 898 करोड रुपये हो गई । इस प्रकार इस अवधि मे आन्तरिक बाजार 
ऋषों में लगभग 62 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। 

(2) बाहुय ऋण--केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाने दाले बाहुय ऋण इस मद के अन्तर्गत आते हैं । 
969 70 मे बाहय ऋण (शुद्ध) से प्राप्त राशि 454] करोड रुपये थी । 7983 84 मे यह राशि 629 करोड 
रुपये दी। 988 89 मे यह राशि 326 कच्चेड रुपये थी और 799] 92 में 695 करोड रुपये हो गई | इस 
प्रकार इस झोत्त से प्रातियों में 4969 70 की तुलना में 99 92 मे लगमग व5 गुना दृद्धि हुई है। 

(3) मुद्राकोष ट्रस्ट फण्ड से ऋण--980 8] मे मुद्रा कोष ट्रस्ट फण्ड से 540 करोड रु ऋण लेना 
अनुमानित था जबकि दास्तव मे 5377 करोड रुपये लिया गया । 98 मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से 
एक्सटेन्डेड फण्ड फेसिलिटी के अन्तर्गत भारत सरकर ने 5 बिलियय एस डी आर (5्टघा एड 
एश्टो।७) या 580 करोड डालर अथवा 5,220 करोड रुपणे का ऋण लिया । उक्त ऋण की अदायगी की जा 
चुकी है। दर्ष 989 90 के बजट के अन्तर्रद्रीय मुद्रा कोष से 650 करोड रुपये की प्र'च्ति हुई । 
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(4) लघु दचत--लघु बचतो से प्राप्त होने वाली राशि 969 70 मे केवल 28 8 करोड रुपये थी 
जो 988 89 में 4600 करोड़ रू और 99] 92 मे 7270 करोड रु हो गई | इस प्रकार इस मद के 
अन्तर्गत प्राप्त राशियों मे 9659 70 की घुलना में 399 92 में 56 शुना वृद्धि हुई । 

(5) भविष्य निधि--अपिष्य निधि सम्बन्धी दो कालम पूँजीगत प्रातियों में होते है--सार्वजनिक 
मदिष्य निधि राशि तथा राज्य भविष्य निधि राशि | दोनो ही राशियों मे शुद्ध प्राप्तियाँ दिखाई जाती है । 
]969 70 पें झ्रार्वजनिक भविष्य निधि (शुद्ध) से केगल 2 करोड़ रु की प्राहि हुई जशकि 399] 92 के 
अनुसार यह राशि 780 करोड कु हो गई। इस प्रकार इस अवधि में इस मद में लगमग 633 गुना वृद्धि 
हुई । 969 70 पें राज्य भविष्य निधि (शुद्ध) की प्राप्ति 79 करोड रु थी छो बढ़कर 399] 92 के 
अनुसार 900 करोड रु हो गई । इस प्रकार इस अवधि में इस मद में 6 गुना से भी अधिक वृद्धि 
हुई | 90 92 में 2060 करोड रु कुल भविष्य निधि ये पूँजीगत प्राप्ति हुई ॥ 

(6) ऋण तथा अप्नरिम की बसूली--केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों 
विदेशी सरकारों नगरपालिकाओं बन्दरगाहो ट्रर्टो वित्तीय सरथाओं निजी क्षेत्रो की कम्पनियों और 
झस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा पाणिण्यिक संस्थानों सहकारी समितियों शासकीय 
कर्मचारियों आदि को जो ऋण दिए जाते है उनकी वसूली इरा शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई जाती है ! इग 
प्रा्ियों मे वृद्धि का कारण अधिक मात्रा में ऋणो का दिया जाना है। 969 70 में इस मद की राशि 
9047 करोड रु थी जो बढ़कर 99॥ 92 के अनुसार 5966 करोड़ रू हो गई | सामान्य प्रवृत्ति वृद्धि 
की रही है तथापि किन्हीं वर्षों में राशियों मे उत्तार चढ़ाव भी रहे हैं | 

(7) रेलवे रिजर्प फण्ड--रेलवें कई प्रकार की रिजर्व फण्ड रखती है जैसे--.-रेवेन्यू रिजर्व फण्ड 
ड्वलपमेंट फुण्ड मूल्य ह्ास्॒ रिज़र्द फण्ड पेशन फण्ड एक्सीडेट कंप्पन्शेसन फण्ड रेलवे स्टाफ 
बैनीफिट फण्ड आदि | इन कोर्षों की सप्मिलित राशि 969 70 में 35 करोड रु थी। 973 74 में 
यह राशि केवल )) 7 करोड रु रह गई जबकि अगले ही वर्ष 974 75 में बढ़कर 46] करोड़ रुपये 
हो गई | 3975 76 मे यह राशि मात्र $2 करोड़ रु थी जबकि 976-77 में 997 करोड रु रही । 
आलले दर्षों मे भी इसी प्रकार उतार चढ़ाद होता रहा । 99 92 के अनुसार इस स्रोत शे भ्राप्त राशि 
290 करोड रु थी। 

उपरोक्त स्रोतों (लघु ब्रधत भविष्य निधि ऋण एव अग्रिम की वसूली तथा रेलपे रिजर्व फण्ड) 

आदि कौ प्राप्तिया कुछ चुने हुए वर्षों मे निम्न तालिका से स्पष्ट है... 
क्रेन्द्रीय सरफार की पूँजीगठ प्राहियोँ (करोड कुपयो में) 





वर्ष एूँजीगत प्राप्तियों 
4980 8॥ 726॥ 
3990 भर 38997 
3992 93 36778 
3993 94 55340 
3994 95 68695 
4995 96 55338 
4996-97 6465 
3997 98 79033 


(8) गैर सरकारी भविष्य निधि से विशेष जमा--गैर सरकारी भविष्य निधि से विशेष जमा राशि 
के ऑकड़े ]975 76 से ही अलग से प्राप्त है । 975 76 मे 04 करोड रु की प्राप्ति हुई थी जबकि 
]983 ४६ के अनुसार प्राप्तियो की राशि 850 करोड रु थी | इस प्रकार इस अधि में इन ग्रात्रियों मैं 
लगमग 8 गुना वृद्धि हुई । वर्ष 988 89 मे विशेष जह्मा से प्राप्ति की राशि 573 करोड रू रही। वर्ष 
989 90 में ये प्राप्तियों 5850 करोड़ रु अनुमानित की पईं। 

(9) अतिवार्य जमा के दिरुद्ध रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया के विशेष ऋण--केन्द्रीय रारकार से 
१96 77 में रिजर्व बैक से अरिदार्य जमा के विरुद्ध विशेष ऋण लिए है । इनकी राशि 976 77 में 
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480 करोड रुपये थी जबकि 983 84 के अनुसार मात्र 90 वरोड रुपये थी | 99 92 में यह राशि 
55 करोड रु रही | 

(0) जीवन वीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम आदि से प्राप्त जमा-भारत सरकार 
980 8] से जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम से जमा प्राप्त करती है | 980 8] में ये 
जमा राशियाँ 0 करोड़ रु थीं जो बढकर 98] 82 में 247 करोड़ रु हो गईं 983 84 के अनुसार 
40 करोड रु थीं । 

(7) अन्य प्राप्तियाँ-इस शीर्ष मे कई प्रकार की पूँजीगत प्राप्तियाँ दिखाई जाती है | इनमें 
पी एल 480 जमा अग्रिम उचत एवं विविध प्राप्तियाँ रिजर्व फण्ड अन्तर्राज्यीय तेल साख समाशोघन 
अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैक एशियन विकास ब्रैक अन्तर्राष््रीय विकास सस्था को जारी स्पेशल 
सिक्‍्योरिटीज इनामी बॉण्ड तथा एन्युइटी सर्टिफिकेटस आदि सम्मिलित है | इनसे प्राप्त कुल राशियाँ 
घटती बढती रही है| 969 70 मे यह प्राप्तियाँ 4899 4 करोड रु थीं जो 974 75 में 76 7 करोड रु 
रह गई और घटत्ते बढते 978 79 मे 460 8 करोड रू रही | 983 84 के अनुसार प्राप्त राशि 3025 
करोड रु थी | 988 89 के बजट मे अन्य प्राप्तियाँ 3489 करोड रु थी | 994 95 मे यह राशि 
87] करोड़ रू दिखाई गई है। 

(2) कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ--इसमे भारत सरकार को प्राप्त होने वाली कुल पूँजीगत प्राप्तियो का 
योग दिखाया गया है । 969 70 मे कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ 2508 करोड रु की थीं जो बढ़कर 
984 85 मे 7 777 82 करोड रु हो गईं और 994 95 मे 59 65 करोड रुपये अनुमानित की गईं 
है । 


राज्य सरकारो की आय की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
(४09० ॥005 ॥ वी€ २९४शाए९$ 0 $0900 (055 ) 

राज्य सरकारो के आय स्रोतो की सक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार है-- 

(अ) राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क 

(ब) नागरिक प्रशासन एव विविध कार्य 

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों मे राज्यो का अश यथा--उत्पादन कर 
आयकर एव आस्तिकर मे राज्यो का हिस्सा 

(द) केन्द्र से प्राप्त होने वाला अनुदान एव 

(य) सार्वजनिक व्यवसायों से आय | 

राज्यो के कर राजस्व का 70 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग लगान बिक्री कर राज्यीय उत्पादन 
शुल्क रजिस्ट्री तथा स्टाम्प शुल्क और आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्को के अश से प्राप्त होता है 
जो राज्यो से कुल राजस्व का आघे से अधिक भाग है | सम्पत्ति कर चुँगी त्था सीमा कर स्थानीय दित्त 
के मुख्य स्रोत है | 

साय सए्वाए के श्र राज सत्ताएं। के आय चेते। के। मुख्य चें। 'यागे। ऐे। त्पियविह व्िस्ये, पा, 
सकता है---()) कर राजस्व एव (2) गैर कर राजस्व । 

राज्य सरकारो के गैर कर राजस्व की मुख्य मर्दे है--()) प्रशासकीय प्राप्तियाँ (2) सरकारी 
उद्यमों का वास्तविक अभिदान (3) वन (4) सिचाई (5) बिजली योजनाएँ (6) सडक और जल 
परिवहन (7) उद्योग और दूसरे राजस्व एव (8) सहायक अनुदान और दूसरे अभिदान | 

राज्य सरकारों की आय की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार रही है--. 

। सघ सरकार के समान ही राज्य सरकारो के कर-राजस्व मे ठोस वृद्धि हुई है । राज्यों का 
कर राजस्व 95] 52 मे 28 करोड रुपये था जो बढकर 973 74 में 3467 8 करोड रु 987 82 
मे [2494 0 करोड रु 983 84 मे 6 86 करोड़ रु और 992 93 में 50823 करोड रु हो 
गया । इस प्रकार 95] 52 की तुलना मे 992 93 तक राज्य सरकारों के कर राजस्व मे लगभग 
80 गुना वृद्धि हुई | 973 74 की चुलना मे यह वृद्धि लगभग साढे चौदह गुना हुई | राज्यों की 
कर आय मे उन करो की आय भी शामिल है जो केन्द्र द्वारा वसूल किए जाते है और पूर्णत या अशत 
राज्यो मे वितरित कर दिए जाते है। 


के 
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2 राज्यो के लिए वस्तु कर-राज़स्व का सर्वोत्तम स्रोत सिद्ध हुआ है | वस्तु-करों मे संघीय 
उत्पाद शुल्कों में राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क तथा सामान्य बिक्री-कर आदि सम्मिलित 
होते हैं | बिक्री-कर राज्यों के कर-राजस्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ॥ राज्यो को 399-92 
में अपने कर-राजस्व का 58 प्रतिशत भाग इसी से प्राप्त हुआ | 95] 52 में बिक्री-कर से राज्य 
सरकारों को 58 93 करोड रुपये की आय हुई थी जो बढकर 98] 82 में 4892 90 करोड रुपये 
983-84 में 6437 40 करोड क्ृपये और 99 92 मे 20,090 करोड रू हो गया । उत्पादन करों से 
98] 82 में राज्यो को कर-आय का 8 प्रतिशत से भी कुछ अधिक भाग प्राप्त हुआ | 95-52 में 
उत्पादन-करों से राज्यों को केवल 49] करोड रु प्राप्त हुए थे | यह आय 98]-82 में बढकर 
75 30 करोड क 4983 84 में 3499 50 करोड रुपये हो गई और 99] 92 मे 5338 करोड़ कू 
हो गई । 

3 विगत वर्षों में कृषि आय-कर का महत्त्व कम होता जा रहा है और इस कर से राज्यों को कोई 
विशेष आय प्राप्त महीं होती । 7983 84 मे इससे मात्र 993 करोड रु की आय प्राप्त हुई जो 799 92 
में बढकर 2042 करोड रु हो गई । व्यवसाय-कर से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय-कर से कुछ 
अधिक है। 983 84 मे व्यवसाय-कर से राज्यों को 90 करोड रु की आय हुई थी 

4 राज्यो को जिन मुख्य करों से ज्यादा आय प्राप्त होती है उनमे स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 964 65 मे इस स्रोत से केवल 652 करोड रु की आय हुई थी जबकि 
983 84 मे इस स्रोत से 6238 करोड रु तथा 99] 92 मे 2373 करोड रु कौ आय हुई । 

5 शैर-कर या कर-भिन्न राजस्व भी राज्यो की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है । 95] 52 में राज्यों 
का कर-मभिन्न राजस्व लगभग १5 करोड़ रु था जो बढ़कर 973 74 मे 20842 करोड़ रु और 
983 84 में 7482 5 करोड रु और 99) 92 मैं 26984 2 करोड रु हो गया ) इस प्रकार 950 5 
की तुलना में 499) 92 तक इस स्रोत से प्राप्त आय में लगमग 234 गुना वृद्धि हुई । 973 74 की 
तुलना में यह वृद्धि 3 गुन्ना से कुछ कम हुई । राज्यों की सम्पूर्ण आय का लगभग 34 6 प्रतिशत भाग 
992 93 में राज्य सरकारों को गैर-कर स्रोतों से प्राप्त हुआ ॥ 

6 केन्द्रीय करों मे राज्यों का हिस्सा निरन्तर बढता जा रहा है। केन्द्र से राज्यों को साधनो का 
हस्तान्तरण भारत मे सघीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ है। करो और शुल्को के रूप मे 4966 67 
में राज्यो की 375 करोड़ रू का 975 76 में 599 करोड रुपये का 980-8] में 3,79 करोड़ 
रुपए का 994 95 में 24 394 करोड रुपयो का हस्तातरण हुआ। 

7 प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार से राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आघार पर काफी बड़ी 
मात्रा में सहायक अनुदान प्राप्त होता है जिसकी सहायता से प्रादेशिक सरकारें योजना कार्यक्रमों को पूरा 
करती हैं । केन्द्र से राज्यों को पहली योजना में 288 करोड रुपये का दूसरी योजना में 789 करोड 
शएदे कए. फीकी शोपाक मे 2300 करोज शएये वह औणी शोपतना में 58970 रूप्टोड रपये का गॉजली 
योजना में 897 करोड रुपये का अनुदान मिला | छठी योजना के दौरान 980-8। मे 2652 करोड 
रुपये 98] 82 मे 2727 करोड रुपये 4982 83 मे 3488 करोड रुपये और 983 84 में 3942 
करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ | नवें वित्त आवोग ने 990 95 मे 507 ]8 करोड रु के सहायक 
अनुदान की सिफारिश की है। 

8 राज्यों के वित्तीय साधनों मे अल्प बचत सग्रह का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है ] 

सम्पूर्ण विश्लेषण से यही प्रकट होता है कि राज्यों की आय मे निरन्तर वृद्धि हो रही है पर साथ 
ही व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है ) विगत कुछ वर्षों मे राज्यो ने अनेक नये कर लगाए है 
जिनसे उनकी आय बदी है | राज्य सरकारो के कुंल आय में कर-आय का प्रतिशत लगभग 66 और 
जैर-आय का प्रतिशत लगभग 34 है | विगत वर्षो मे बिक्री कर राज्यो की आय का प्रमुख स्रोत बन गया 
है | राज्य वित्त के अवरोहीपन में वृद्धि हुई है | विशेषकर बिक्री-कर लगाने से एव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन 

मनोरजन तथा राज्य उत्पादन-करों में वृद्धि होने से अवरोहीपन का अश पूकपिक्षा बढ गया है | 
मद्य-निषेध की नीति के परिणामस्वरूप राज्यों की वित्तीय स्थिति मे कठिनाई उत्पन्न हुई है | इसके 
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कारण उनकी आय में कमी हुई । मद्य-निषेष की नीति को क्रियान्वित करने मे व्यय बढ़ा है | अब सभी 
राज्यो मे मद्य-निषेध लगभग समाप्त कर दिया है ताकि आय में वृद्धि हो सके | 

राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है | अब केन्द्र द्वारा राज्यों 
को आय-कर, जायदाद-कर तथा सघीय उत्पाद-कर में से अधिक राशि दी जाने लगी है| 

आज राज्य एक बड़ी सीमा तक अपने राजस्व के लिए अनेक केन्द्रीय करों की प्राप्तियो पर निर्भर हैं। 
इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए उन्हे राजस्व के अपने ही साधतनों में दृद्धि करने के उपाय खोजने होंगे। 
चूँकि सविधान में राज्यो को सौंप गए कर अधिकाशत. बेलोचदार प्रकृति के है, अत, इस दिशा में आर्थिक 
दूरदर्शिता और साहस ही कुछ चमत्कार दिखा सकते है| इस दिशा में कुछ आशा बैंधने लगी है 


राज्य सरकारों की पूँजीगत प्राप्तियों 
(एम्फांश ए९९शंफु5 0 86 60एशया शा।5) 

केन्द्रीय सरकार की भाँति ही राज्यो को पूँजीगत प्राप्तियाँ होती है जिनको निम्न प्रमुख शीर्षों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 

() आन्तरिक ऋण---इसमे बाजार स्टेट बैक ऑफ इण्डिया व अन्य बैको, जीवन बीमा निगम 
तथा अन्यो से लिए गए ऋण सम्मिलित है | 

(2) केन्द्र से प्राप्त ऋण । 

(3) ऋण व अग्रिम की दसूली । 

(4) लघु बचते, भविष्य निधि आदि । 

(5) अन्तर्राज्यीय समायोजन । 

(6) काटिन्जेसी फण्ड । 

(7) रिजर्व फण्ड | 

(8) जमा त्तथा अप्रिप | 

(9) उचत तथा विविध | 

(0) काटिन्जेसी फण्ड से समायोजन | 

(॥) अन्य । 

भारत में कर सुधार 
(क्र रशणाग्रा5 व ॥909) 

कर सुधारो से तात्पर्य उन प्रमुख कर परिवर्तनों से है जिनके द्वारा किसी देश की कर प्रणाली में 
सुधार लाये जा सकते है । युद्धोत्तर काल मे इस प्रकार के सुधारो की आवश्यकता मे वृद्धि हुई है जिसके 
अनेक कारण रहे है, जैसे---सरकार के उत्तरदायित्व मे वृद्धि, अर्थव्यवस्था मे असतुलनों को दूर करना, 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना, आर्थिक क्रियाओं का विश्वीकरण (509थ्ाश्थाणा 0 20070॥0 
&०७९५७८७), जनसख्या में परिवर्तन इत्यादि | 

भारत मे सन्‌ 950 के पश्चात्‌ योजनाबद्ध आर्थिक विकास की क्रियाओं के फलस्वरूप केन्द्र एव 
राज्यों के व्ययो मे वृद्धि की प्रवृत्ति रही है अत साधनों को बडे पैमाने पर गतिशील करने की आवश्यकता 
है जिसमें करारोपण की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है । यही कारण है कि योजना काल में भारत सरकार ने 
कर सुघारों के सदर्भ मे कई जाँच समितियों एव आयोगो की स्थापना की है ताकि उनके सुझावों के 
आधार पर देश मे कर सुधार किये जा सकें । 

0) कर जाँच आयोग (953-54)--अप्रेल सन्‌ 953 में डॉ. जॉन मथोई की अध्यक्षता मे भारत 
सरकार ने कर जाँच आयोग (पक्रक्माणा ध्रावप्राह 2ण0ग्राइआ०) की नियुक्ति की | आयोग के प्रमुख 
उद्देश्य थे--() देश मे विभिन्न वर्गों पर कर भार (ट0०7०8) का परीक्षण करना (0) आर्थिक विकास 
करने त्था आर्थिक विषमताओं को दूर करने के परिप्रेक्ष्य मे वर्तमान कर प्रणाली की जाँच करना 
(00) वर्तमान कर-स्तर का आय, पूँजी निर्माण, लाभकारी उद्यमो के विकास आदि पर प्रभाव ज्ञात करना 
(9४) करारोपण का आर्थिक स्थायित्व भे किस प्रकार अधिक उपयोग किया जाये इसकी जाँच करना 
(५) वर्तमान कर प्रणाली में उपयुक्त परिदर्तनों के लिए सुझाव देना । 


अत मे ढेद्र और चन्य च्रकाओे की आग की अपुय पतियाँ 23] 


इस आयोग की स्थापना से पूर्व भी एक कर-जाँच समिति (85आ0ा ग्राकु्ा॥ (0070॥50) ने 
अपना प्रतिवेदन सभ्‌ 925 मे दिया था कितु उस समय की परिस्थितियों अत्यधिक मिन्न थी | 

आयोग द्वारा मालूम किये गये तथ्य भारतीय कर सुधारों के क्षेत्र मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
हैं| आयोग के अनुसार केंद्र एद राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों का भार शहरी क्षेत्रों घें अधिक है 
विशेषकर विक्रम कर कैन्द्रीय उत्पादन शुल्क ता आयाह कर आदि के कारण । लगभग पूरे देश में 
भू-राजस्व (ते २९४८०ए९) का मार विशेष महत्वपूर्ण नहीं है अत इसमे दृद्धि की जानी चाहिये । 
आयोग के अनुसार स्थानीय सरकारों की आय में बहुत मद गति से वृद्धि हुई है । राज्य सरकारों की कर 
आय में लोचशीलता के महत्त्वपूर्ण कारण उनकी केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केंद्र सरकार हों प्राप्त 
अनुदान रहे हैं ) केन्द्र की आय तथा राज्यों की आय में पुराना विरोध लगभग समाप्त हो गया है। 

आयोग का सुझाव था कि साधनों को निजी उपभोग से सार्दजनिक दिनियोग (०0७0० 
७४०४णाथा) की और गतिशील किया जाना चाहिए | इसके लिए विलासिताओं पर अधिक दर से तथा 
आम आवश्यकता की दस्तुओं पर तुलचात्मक रूप से कम दर से करारोपण किया जाना चाहिये | 
व्यक्तिगत आय पर कर अधिक दर से कर्ारोपण का सुझाव दिया गया कितु साथ ही यह भी कहा गया 
कि बच्चतो के निवेश पर छूट दी जानी चाहिये ! विकारा व्यय के एक अश की पूर्ति करारोपण द्वारा की 
जानी चाहिये । मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अतिरिक्त लाभ कर (0८६४ शणी७ १४0) का सुझाव 
दिया गया। 

'यह कहा गया कि कृषि आयक्षर (#700॥96 ॥0:0॥6 70 गयी दरों तथा इसके भौगोलिक 
क्षेत्र में पृद्धि की जानी घाहिए । इसी प्रकार आयोग ने अनेक नप्रे करों को लगाने का सुझाव दिया जिन्हे 
उपयुक्त समय पर ही लगाना चाहिये । दिमिन्न करों में समन्‍्दय की आवश्यकता पर भी बल दिया गया | 
शमै कर कृषि आय एवं गैर कृषि आय मे करारोपण के दृष्टिकोण से अन्तर को समाप्त किया जाना 
चाहिये | 

अवितरित लाभों (90/800900 7:0॥७) पर करो में छूट की वर्तमान परपरा को जारी रखने 
का सुझाव दिया गया ताकि उत्पादक उद्यमी के विकास को प्रौत्साहन मिलता रहे । नई स्थिर सपतति की 
लागत पर 25% की विकास छूट (02४ल०एण८॥ ए०॥७:2) का सुझाव भी इस उद्देश्य के लिए दिया 
गया। 

(0) भारतीय कर प्रणाती पर काल्डर का प्रतिवेदन (ह8॥025 5 रिशाए था 6 ॥॥4धक पर 
$९शश0)--इस प्रतिवेदन का शीर्षक भारतीय कर सुधार 956 (0680 7४% ४९ (956) था जिसे 
काल्‍्डर से प्रत्यक्ष करों तक ही सीमित रखा था | काल्डर के अनुसार भारतीय कर ढाँचा (% 
आआएतएएछ) विषम (000एण796) तथा अकुशल (एबटश७६॥) था । क्योकि आय कर के अतर्गत आय 
कौ परिषाषा कर गुप्तान क्षमता का सही मापदड नहीं है | बड़े पैमाने पर कर दचन (१80 5९% 
कषाते #५००४८॥०८८) इसकी अकुशल़ता का प्रमाण है । इन कमियो को दूर करने के लिए कुछ नये प्रत्यक्ष 
करो के एक एकीकृत स्वरूप का झुझाव दिया गया | 

कृषि एप अफृषि सपत्ति को सम्मिलित करते हुये एक वार्षिक सपत्ति कर (#पाएं पछष छत 
ए६४0) का सुझाव दिया गया जो कि सफ्ता (24७ए) आर्थिक प्रभाद तथा प्रशासनिक कुशलता की 
दृष्टि से वाछलीय होगा । 

'छतराधिकार कर (8५७६ 003) के स्थान पर एकल उपहार कर (5॥ १४४) का सुझाव दिया 
गया जो कि अधिक सम्रतापूर्ण होगा ॥ काल्डर व्यड कर (४,फु९१४प्रणा४ 80) का प्रबल समर्थक था | 
इस कर के दवन की सयावना कम होगी । वियम कर (0आ0ण३७णा ३३0) की जटिलता को दूर करने 
का सुझाद भी दिया गया। 

(४0 प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ॥970--दायू समिति (0060 ॥8565 शापुा॥ 0जागरशा३8 
90 फश0०७ (७राज्ञा००)--इस समिति की नियुक्ति श्री के एम दाचू की अध्यक्षता मे मार्च 

]970 पे की गई | कर वचन के माध्यम से उत्पन्न काले घन की सप्स्या के सपाधान तथा कशरारोपण में 
कुशल ताने से सम्बन्धित रुझाव देने का कार्य इस समिठि को सौंपा गया | 
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भारत में इन दिनो पिछले 2 दशको मे काले धन की समस्या बहुत बढ गई थी । समिति का 
सुझाव था कि आयकर विमाग को छापे (5८४० 270 $22घ्ाव2) सबधी अधिकारों का अधिक प्रयोग 
करना चाहिए | सरकार द्वारा आयकर की सीमान्त दर को कम किया जाना चाहिए । छोटे करदाताओं में 
आयकर विभाग के असम्ानता पूर्ण दृष्टिकोण का भय व्याप्त रहता है जिसे दूर किया जाना चाहिये | कुछ 
सीमाओं के अन्दर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मनोरजन व्यय त्था अतिथि-गृहों पर व्यय आदि को 
आय मे से घटाने का प्रावधान किया जाना चाहिए यदि उद्देश्य व्यावसायिक विकास हो | कर वचन के 
कारण दण्ड की राशि को भी उचित सीमाओं मे रखना चाहिए | समिति ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय 
सरकार को कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिये | जहाँ तक समभव हो विक्रय कर 
को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (800॥007] 8:८5० 000) से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि 
आयकर वचन विक्रय कर दचन से जुडा हुआ होता है । व्यावसायिक आय से सबधित लेखों का रखना 
अनियार्य किया जाना चाहिये | इस प्रकार समिति ने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे | 

(७) कृषि सपत्ति एव आय पर कर समिति का प्रतिवेदन--राजण समिति (रेखा ण॑ ॥6 
(006० ज प्रात णी 487007परवों ५/००७ शत ॥000०--२9] (0७॥॥॥0९)--इस समिति 
का गठन फरवरी 972 मे डॉ के एन राज की अध्यक्षता मे हुआ था | अक्टूबर सन्‌ 97] मे कृषि 
क्षेत्र मे साधनो को गतिशील करने के सम्बंध मे मुख्यमत्रियो का एक सम्मेलन बुलाया गया था । इसी 
सम्मेलन ने राज समिति की स्थापना का सुझाव दिया था । कृषि सपत्ति एव आय पर कर सबधी सुझ्नाव 
देने का कार्य इस समिति को सापा गया | समिति ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 972 मे प्रस्तुत किया | 
प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे-- 

(0 कृषकों पर एक प्रगतिशील कृषि जोतकर (4छा ता 887०ए७४४ छगवाणड ७) लगाया 
जाना चाहिए यदि उनके पास कोई अतिरिक्त कर योग्य आय न हो । 

(0) यदि कृषक की कोई अकृषि कर योग्य आय भी है तो उसमे कर की गणना हेतु कृषि आय 
को भी जोडा जाना चाहिये | 

(॥॥) पशुपालन मुर्गीपालन मछली पालन दुमग्घ व्यवसाय आदि से प्राप्त आय कर योग्य मानी 
जाये [| 

(१४) कृषि सपत्ति एव सपत्ति कर (५/८७॥॥ ॥90 का एकीकरण करके एक नये कर का निर्धारण 
किया जाना चाहिये | 

(५) कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभकर (089॥ 64075 78५) लगाया जाना चाहिये । 

राज समिति के अनुसार कृषि जोत का स्वरूप निम्न प्रकार का है-- 


() देश को जलवायु एव मिट्टी के प्रफार के अतर के आधार पर विभिन्न कृषि प्रदेशों मे बॉट दिया 
जाना चआहिए ! 


(2) विभिन्न कृषि प्रदेशों मे उत्पादन का अनुमान दस-चर्षीय औसत्त उत्पादन के आधार पर किया 
जाना चाहिए । 

(3) कृषि उत्पादन का मूल्य तान वर्षीय औसत कीमत के आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए । 

(4) कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 40 45% उत्पादन लागत माना जाना चाहिए । 

(5) विकास कार्यों हेतु कर छूट दी जानी चाहिए | 

(४) अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति का प्रतिवेदन, 7978 (₹एणध ण ऐश प्रवाव्त पक ्षाणा 
छावुणा॥ 0७श्रग0/०८ 978)--इस समिति की स्थापना जुलाई ॥976 में श्री एल के झा की 
अध्यक्षता मे की गई | समित्ति ने अपना प्रतिवेदन जनवरी 978 मे प्रस्तुत किया । 

समिति ने स्प्् किया कि भारतीय कर प्रणाली मे अप्रत्य करो की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण है | 
विकासशील देशो मे इस प्रकार की भवृत्ति स्वाभाविक होती है क्योकि इनमें प्रति व्यक्ति आय कम होने के 
कारण प्रत्यक्ष करो से पर्याप्त आय प्राप्त नही की जा सकती है । इन देशो में केवल अप्रत्यक्ष करो के 
माध्यम से ही अधिकाश लोगो से कर आय प्राप्त की जा सकती है | भारत मे योजनाबद्ध विकास के 
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अन्तर्गत अधिक विनियौग के लिए करारोपषण से आय मे वृद्धि करना अत्यधिक आवश्यक है ताकि 
अनावश्यक उपभोग पर रोक लगाई जा सके | 

समिति का विचार था कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए तथा उसमें स्वयमेष 
लोचशौलता (80॥/0 380८7) का गुण होना घाहिए। इसमे पसूली व्यय न्यूनतम होना चाहिये तथा इसे 
देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए ) मारत में इस क्षेत्र मे स्वयमेव लावशीलता का अमाव पाया 
जाता है और यही कारण है कि प्रतिदर्ष अनेक वस्तुओं पर कर दरे बढाई जाती हैं | आय बढाने की 
आवश्यकता के कारण अनेक अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं पर भी कर लगाये जाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष करों 
का वसूली व्यय अधिक होने के कारण सरकारी कोषागार को राशि कम प्राप्त होती है और वस्तुओं के मूल्यो मे 
वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इससे भारतीय वस्तुये अन्तर्राष््रीय प्रतिस्पर्द्धा में कमजोर हो जाएी है 
तथा निर्यात आय पर विपरीत्त प्रमाव पडता है । समिति के अध्ययन के अनुसार देश मे अप्रत्यव्षा करो का भार 
प्रगतिशील अवश्य है कितु निर्धन वर्गों पर भी इसका भार अवश्य है | 

समिति के अनुसार देश मे उत्पादन कर प्रणाली मे राष्ट्रीय आय के सदर्भ मे ल्ोचशीलता कम है 
जयक्नि विक्रय कर मे यह अधिक है | ऐसा इस कारण है कि उत्पादन कर कुछ विशिष्ट वस्तुओं से ही 
अधिक सब्रधित है | समिति ने इस संदर्भ मे वस्तुओं की सख्या बढाने के प्रयासों की सराहना की है ! 
उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दरों की सख्या में कभी की जानी चाहिये ठाकि प्रशासन में यह सुविधा रहे 
तथा कर दघन कम हो । खाद्यान्न णैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर उत्पादन कर नहीं होना चाहिए । 

(९0) कर सुधार समिति का प्रतिवेदन--चलैया समिति प्रतिवेदन) (२९७८ ण 5 १४७ ॥$ 
(कआ्रात८३--(॥॥९॥॥॥ (७॥0॥008 7७/०७0--मारत सरकार ने अगस्त 99! में इस सप्िति का 
गठन किया जिसके अध्यक्ष देश के माने हुये रपरवजनिक वित्त विशेषज्ञ डॉ आर जे चेलैया थे) दो वई 
की समयादधि मे इस समिति ने निम्नलिखित तीन प्रतिवेदनो को प्रस्तुत किया 

(0) कर सुधार समिति का अतरिम प्रतिवेदन (दिसबर 99॥) (ज़ाढगा हिष्ाणा ण॑ फ० पक 
रिशषण्रा॥ 0005 (062शफ 99) 

(0) अतिम प्रतिवेदन भाग | अगस्त 992 (गाए रे शिथा। 008 992) 

(॥) अतिम प्रतिवेदन भाग ग॒ जनवरी )993 (#॥ण छ९एणा: शभा तर व 993) 

समिति के अनुसार भारतीय कर ढॉचा विशेषरूप से अप्रत्यक्ष करो के सदर्म में अत्यधिक जटिल 
है | इसका प्रशासन भी अस्रतोषजनक है जिसके परिणास्वरूप विलब एवं मतमेद की समावनाये भी 
अधिक रहती हैं | परिणामस्वरूप साधनों के कुशल उपयोग तथा शार्थिक गतिविधियों के सुगम सघालन 
में अनेक बाघाये सामने आती है| 

समिति के अनुसार आयकर के दृष्टिकोण से आय की परिमाषा को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान 
किया जाना चाहिए ताकि कर का भुगतान क्षमता के अनुसार किया जाये ( अन्य शब्दों में /24 कै 
अपिरिक्त अन्य सुविधाओं * जे आदि को जहाँ तक रूमव हो आय मे सम्मिलित किया जाना चाहिये | 
आय कर की दरो का विवेकीकरण किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत प्रारम मै तीन स्तर तथा 
अन्ततोगत्वा केवल दो ही स्तर रखे जाने याहिये | जिन वर्गों की आय की जानकारी प्राप्त करना 
भत्पधिक कठिन हो उन पर अनुषानित आय के आघार पर कर लेगाया जाना चाहिये । 

समिति ने वर्तमान सपत्ति कर (७७०॥ 7०0 को समझ्त करने का सुझाव दिया तथा इसके स्थान 
पर कुछ नये चार्षिक करो का सुझाव दिया जैसे--शहरी भूमि आवास गृह तथा अन्य सपत्ियों पर कर 
इत्यादि । समिति ने वर्तगात निगम कर 5] 75% को घटाकर 993 94 में 45% कर देने का चुलआव 
(अतिभार को समातत करते हुये) दिया तथा 994 95 में इसे 40% कर दने का सुझाव दिया। इसी 
प्रकार विदेशी निगमो पर भी कर भार दो कम करते का सुझाव दिया । गैर कृषकों की कृषि आय यदि 
25000 कु से अधिक हो तो उसे गैर कृषि आय के साथ जोडकर उस पर करारौपण किया शाना 
धाहिदे | वर्तमान प्लाट एव मशीनरी पर 25%की छ्वास्न दर को बनाये रखने का सुझाव दिया गय। की 
उड़ा गया कि ब्याज कर (प्रदाध्ज ग90 को समाप्त किया जाना ब्राहिए और उपहार कर की छूट त्तीमा 


रत तय 5 
2 5 # 5%8# एप ८ ऐं प्न्‍्बा प०्णफ है. शिकप्०नड हरकत 
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को 20,000 से बठा कर 30,000 रु. कर दिया जाना चाहिये | निर्मित माल पर आयात कर कच्चे माल 
घर आयात कर से अधिक होना चाहिये तथा मशीनों के कलपुर्जों पर यह आयात कर इन दोनों के मध्य 
स्तर का होना चाहिये ! कृषि पदार्थों का आयात भी कुछ आयात कर के अन्तर्गत ही होना चाहिये।' 

कर-सुधार से संबंधित निष्कर्ष--भारत में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से करारोपण से आय को 
बढाना आवश्यक है अत इसकी जटिलताओं को दूर किया जाना चाहिये | ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का 
प्रसार करना चाहिए त्ताकि कृषि आय का सही हिसाद रखा जा सके और उस पर सही करारोपण किया 
जा सके । शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए ताकि लोग कर बचन से दूर रहें । 


भारत के विशेष सन्दर्भ में एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था की 
कर-संरचना में मुख्य परिवर्तन 

इस विवेचन से यह भल्ली प्रकार स्पष्ट हो चुका है कि भारत की कर-सरचना में क्‍या मुख्य 
परिवर्तन हुए हैं और किन मुख्य परिवर्तनों की सम्मावनाएँ प्रबल हैं । भारत एक विकासशील देश है और 
प्रत्येक विकासशील देश में मुख्यत वैसे ही परिवर्तन अपेक्षित हैं जो मारत में हुए हैं | वैसे प्रत्येक देश 
की अर्थव्यवस्था की अपनी माँग होती है और तदनुसार ही न्यूनाधिक हेर-फेर किए जाते हैं | किसी भी 
विकासशील देश में सरकार की करारोपण की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में असमानता कम 
होती जाए, जन-कल्याणकारी कार्यों पर अधिकाधिक व्यय को प्रोत्साहन मिले और सार्वजनिक आय का 
आकार क्रमश" इस प्रकार बढे कि जनता को विशेष असन्तोष न हो । यद्यपि परिस्थितियोवश परोक्ष 
'कराघान को अधिक महत्त्द देना पडता है लेकिन प्रयत्न यही होना चाहिए कि निम्न तथा मध्यम आय 
वाले वर्गों पर पडने वाला कर भार अधिक कष्टकर न हो | भारत जैसे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों मे कृषि को सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । फलस्वरूप कृषि से यह आशा की जा 
सकती है कि वह आर्थिक विकास की लागत का एक ठोस भाग वहन करे | विकासशील अर्थव्यवस्था के 
लिए कृषि कराघान के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रत्यक्ष कर-कानूनों का ढाँचा ऐसा बनाया 
जाना चाहिए और इनके प्रभाव को इस तरह नियमित किया जाना चाहिए कि काम, बचत और पूँजी 
लगाने मे प्रोत्साहन कम न हो व्यक्तियत कठिनाइयो और असमानताओं को दूर करने मे सहायता मिले 
तथा उद्योग-व्यापार में पूँजी सही दिशा मे रहे । भारत मे यह उपलब्ध करो के ढाँधे में पडताल और 
सन्तुलन की व्यवस्था रखने, छूट और कटौती, आकलन और घटौती की सुविधा देने तथा कर लगाने के 
अलग-अलग स्वर बनाने से हुई है । 

समृद्ध देशों के विपरीत हमारे देश में कुल जनसख्या के केवल एक छोटे से भाग की ही आय 
कर-योग्य है । लगमग 95 करोड की जनसख्या वाले इस देश मे 37 प्रतिशत से भी अधिक जनता 
गरीदी की रेखा से नीचे रहती है । इतनी विशाल जनसख्या वाले देश मे कर देने योग्य आय वालों की 
सख्या या करदाताओं की सख्या बहुत कम है । 

हमें अपनी सम्पूर्ण कर-नीति की पुनर्रचना करनी होगी | प्रशासनिक व्यय को घटाकर बकादा केर 
वसूली करनी होगी और ऐसे उपाय करने होगे जिससे कर-अपवचन रुके । करदेय क्षमवा वाली 
जनसख्या अपनी क्षमता के अनुरूप कर चुकाए ऐसे उपाय करने होंगे | 

सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीनतम दिधघायी 
उपाय सीमाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे है । वैध आर्थिक गतिविधियों कौ 
प्रोत्साहित करने मे इनसे प्रेरणा और छूट मिलत्ती है। 


2 
राज्यों के आय स्रोत 


(80फ76९5 ता रि९एशाफए€ ० 7९ 5096९5) 





राज्य सरकारों की आय को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 

(3) राजस्व आय, (2) पूँजीण्त आय । 
राजस्व खाते में आय के साधन 

राजस्व आय अथवा राजस्व खाते मे आय के स्रोतो को मुख्यत दो भागो में बाँटा जा सकता है-- 

(अ) कर-आय (ब) गैर-कर आय ! 

(अ) कर-आय--कर-आय निम्त प्रकार की होती है-- 

6) आय पर कर--इसमे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आय-कर में भाग कृषि आय-कर 
(+ै8००णघ४णे 77007 7४०0) तथा व्यवसाथ-कर (?;0ए/८550॥ 78») आदि आते है ) 

(0) सम्पत्ति लथा पूँजीगत सौदों पर कर--इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाएं गए 
आस्ति-कर (2५28० 000॥)) मे हिस्सा, भालगुजारी स्टाप्प, रजिस्ट्रेशन एठ शहरी अचल सम्पत्ति पर कर 
(एा0क 0306 0707०7५ 7:४0) आदि आते है । 

(४) वस्तुओं और जेवाओं पर कर --ये कर अप्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत आते है । इसमे कैन्द्रीय 
उत्पादन करों से राज्यों को मिलने वाला भाग राज्य उत्पादन-कर (5७8० ५०५०), सामान्य बिक्रौ-कर, 
मनोरजन कर, मोदरगाडी पर कर बिजली शुल्क तम्बाकू शुल्क तथा अन्य छोटे कर आते है ॥ 

(ब) गैर कए आय---गैर-कर आय के साधन निम्नलिखित हैं--- 

(0) प्रशासवीय प्राप्तियौं---इसमे सार्वजनिक निर्माण कार्यों शिक्षा स्वास्थ्य एव चिकित्सा से प्राप्त 
आय सम्मिलित है | 

(7) भरार्वजनिक उपक्रमो से प्राप्त आय--इसमे पन, सिघाई, विद्युत पूर्ति, सडक एवं जल 
परिवहन से आय तथा सरकारी उद्योग-धन्धों से मिलने वाला लाभ शामिल है । 

(00) ज्षहायक्र अनद्यः--राज्य सरकारों के लिए आय का एक महत्त्वपूर्ण झोत केन्द्र से प्राप्त 
अनुदान की राशि भी है। 

भारत मे सभी राज्यों की आय के मुख्य ख्नोत और व्यय की मुख्य मदे लगभग एक-सी हैं तथापि 
भिन्न-भिन्न राज्यो में आय कै मुख्य स्रोतों का सापेक्षिक महत्त्व अवश्य मिन-मिन्न है । 

भारत सरकार के आय और व्यय में जिस प्रकार वृद्धि हुई है उसी प्रकार राज्य सरकारों का 
आय-व्यय भी तेजी से बढा है ) जहाँ त्तक आय का प्रश्न है 95-52 मे राज्यो का कर-राजस्व 
28] करोड़ रु था जो बढकर 992-93 मे 50823 करोड रु हो मया । गैर-कर राजस्व 39%5-52 में 

45 करोड़ रुपये था जो बढकर 992-93 मे २6984 2 करोड रुपये हो थया । इस प्रकार कर-राजस्व 
तथा गैर-कर राजस्व दोनो को मिलाकर 95-52 मे राज्यों की आय 396 करोड रुपये थी जो बदकर 
2992-93 में 77807 2 करोड रू हो यई, अर्थात्‌ 7957 52 की तुलना ये 7992-93 क्तक राज्य सरकारों 
चगी कुल आय में लगभग 96 गुना वृद्धि हुई । 98-82 में राज्य सरकारों का कुल राजस्व ॥8,454 6 
करोड़ रु था। इस प्रकार 98)-82 की तुलना मे 992 93 मे चार गुना से कुछ अधिक वृद्धि हुई । 
राज्य सरकार के राजस्व मे निरन्तर बृद्धि हुई है, तथापि प्रतिशत्त फे रूप में गैर-कर राजस्व घटा 
है । 973-74 में राज्य सरकारों का कर-राजस्व कुल आय का 62 5% था जो बढकर !980 8! मे 
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63.9%, 98]-82 मे 677% और 992-93 में 65 2% हो गया | गैर-कर राजस्व कुल आय का 
973-74 में 37.5% से बढकर 980-8] में 36% हो गया | 98-82 में यह प्रतिशत 32.3 और 
992-93 मे 34 6 रहा | 

राज्य सरकारो की आय के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार है -- 
(0) कृषि आय-कर (॥ह700॥ए०ं [॥00०॥6 [०0 

भारत मे लगाए जाने वाले प्रगतिशील करो में कृषि आय-कर एक अच्छा साधन रहा है | सामान्य 
आय-कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है जो कृषि आय पर लागू नहीं होता | भारत में जब 
आय-कर पहली बार लगाया गया तो वह कृषि आय और गैर-कृषि आय दोनों पर लागू किया गया था| 
]866 में इन दोनो मे भेद किया गया और कृषि आय-कर को समाप्त कर दिया गया | यह स्थिति 937 
त्तक चलती रही जब तक कि 935 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को कृषि आय पर कर 
लगाने की आज्ञा नहीं मिली । ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि प्रान्तीय काग्रेस सरकारे कृषि आय-कर 
लगाने का साहस दिखाकर प्रभावशाली वर्ग की अप्रसन्नता का कारण बने लेकिन प्रान्तीय सरकारो ने 
निर्भीक होकर कृषि आय-कर लगाया | इस दिशा में सबसे पहले बिहार सरकार ने 938 मे बिहार कृषि 
आय-कर अधिनियम बनाकर कदम उठाया | इसके बाद असम (939), बगाल (944), उडीसा 
(947), उत्तर प्रदेश (948-49), हैदराबाद, त्रवनकोर-कोचीन, मद्रास, राजस्थान, कुर्ग, भोपाल एव 
विन्ध्य प्रदेश आदि छोटे-बडे 2 राज्यों मे कृषि आयकर लागू हो गया | 

स्वतन्त्र भारत मे कृषि आय-कर राजस्व के उन स्रोतों की परिधि मे आता है जो राज्यो को प्राप्त 
है | वर्तमान स्थिति यह कि देश के 25 राज्यो मे से केवल ]0 में कृषि आय-कर सम्बन्धी अधिनियम 
बनाए गये और 9 राज्यो को ही आय प्राप्त हुई | असम, कैरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और 
पश्चिमी बगाल राज्यो मे कृषि आय-कर लगाया जाता है किन्तु वहाँ भी मुख्य रूप से यह चाय, कॉफी, 
रबड़ और काजू के बागानो पर ही लगाया जाता है | इन साधनो से उन्हें उल्लेखनीय आय होती है। 
दूसरी ओर बिहार महाराष्ट्र उडीसा और त्रिपुरा को केवल कुछ लाख रूपये ही प्राप्त होते है | कृषि में 
समृद्ध त्वीन राज्यो--पजाब, हरियाणा व गुजरात में कृषि आय-कर बिल्कुल नही है। कर की दरे तथा 
छूट की सीमाएँ विभिन्न राज्य में भिन्न-भिन्न है | कर निर्धारण से पूर्व आय मे से अदा किया गया 
भू-राजस्व और सिचाई तथा खेती आदि के खर्चे घटा दिए जाते है । भारत में किसानो के अशिक्षित होने 
के कारण वे उचित रीति से हिसाब-किताब नहीं रख पाते अत कुछ राज्यों मे यह विधि अपनाई गई है 
कि किसान अपनी भूमि के लिए जो भू-राजस्व देता है उसी के आधार पर उसकी आय का अनुमान 
लगा लिया जाता है । 

कृषि आय-कर केवल वास्तविक प्राप्त आय पर लगाया जाता है, क्‍योंकि यह कर भूमि की स्थिति 
के अनुसार लगाया जाता है. इसमे करदातता को अन्य किसी स्रोत से आय प्राप्त नहीं होती अत कर की 
चोरी का प्रश्न भी नहीं उठता । कृषि आय-कर की दरो मे आय-कर के समान परत पद्धति या खण्ड 
प्रणाली अपनाई गई है । कर की छूट-सीमा के अतिरिक्त और अनेक प्रकार के कृषि कार्यों पर कर नहीं 
लगावा जाता है, जैसे--रहने के गफ़ान' से अ्राप्ता आव' ट्रस्टी' के अन्तर्गत दाना तथा धार्मिक कार्यों के लिए 
प्राप्त आय, कृषि कम्पनी से प्राप्त आय जिस पर कर दिया जा चुका है आदि । 
कृषि आय-कर से आय 

कृषि आय-कर का महत्त्व कम होता गया है और इससे राज्यों को कोई विशेष आय प्राप्त नहीं 
होती, किन्तु इस कर का सार्वजनिक करो मे प्रमुख स्थान है | हाल के वर्षों में इससे आय में कुछ वृद्धि 
हुई है । 95-52 मे इस मद से 4 करोड रुपये की आय मिली जो कि 970-7 में बढ़कर 8 
करोड रुपये हो गई तथा 995-96 मे 20 करोड रुपये हो गई | 
कृषि आय-कर के पक्ष-विपक्ष मे तर्क 

कृषि आय-कर के पक्ष मे सामान्यत कहा जाता है कि-... 

() यह कर राज्यो को उनके बढते हुए कार्यों के लिए, आवश्यक आय प्रदान करता है, | भारत में 
जर्मीदारी उन्मूलन होने के कारण उससे प्राप्त होने वाली आय घट गई है और अभी तक इस कर की 
प्रगति उत्साहजनक नहीं रही है | 
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(४) जब गैर-कृषि आय पर कर लगा है तो कृषि आय पर कर भ लगाया जाए । यह तर्कसगत 
नहीं है | 

(४) गरीबों पर मालयुजारी का भार अगीरों की अपेक्षा अधिक पडता है अत कृषको के मध्य कर 
भार की असमानता को कृषि आय-कर लगाकर दूर किया जा सकता है । 

(४) बहुत से व्यक्तियो को कृषि और गैर-कृषि दोनो ही प्रकार की आय प्राप्त होती है अत यदि 
केवल गैर-कृषि आय पर ही कर लगाया गया तो दे अपनी आय के एक बहुत बडे भाग पर कर देने से 
बच जायेंगे | भारत मे यह एक आम प्रवृत्ति है | 

कृषि आय-कर के विषक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए जाते है वे मुख्यत इस प्रकार है-- 

(0) कृषि आय यर कर लगाने से किसानों पर गहरा करारोयण हो जाता है क्योकि एक बार तो 
उन्हें मालगुजारी चुकानी पड़ती है और दूसरी बार आय-कर अदा करना पडता है किन्तु यह तर्क उचित 
नहीं है क्योकि मालगुजारी का भुगतान कृषि उत्पादन के अनुसार होता है जबकि यह आयकर कृषि से 
प्राप्त आय के अनुसार लगाया जाता है । 

(7) कृषि आय-कर से कृषकों पर कर का भार बहुत अधिक हो जाता है | कृषकों की आय इतनी 
अधिक नहीं होती कि वे कर दे सके । कराधान की दृष्टि से देखा जाए तो यह तर्क भी उचित नहीं है 
क्योकि यह कर तो केवल उन्हीं कृषकों की आय पर लगाया जाता है जिनकी आय न्यूनतम सीमा से 
अधिक हो ( फिर इस कर का उद्देश्य कर-भार को बढाना न होकर आय की अस्तमानताओं को दूर 
करना होता है । 

(00 कृषि आय-कर का प्रबन्ध व प्रशासन बडा कठिन है | भारत मे कृषक दर्ग अनपढ़ और 
अशिक्षित है । वह आय-व्यय का रामुचित हिसाब-किताब नहीं रख सकता है अत इससे कृषि आय-कर 
के निर्धारण में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थिति होती है । यह तर्क महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योकि सामान्य आयकर 
देने वाले व्यक्ति भी अधिकाशत हमारे देश मे अशिक्षित ही है | वे अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे 
हिसाब-कियाब रखना सीख जाते है 
करारोपण जाँच आयोग के सुझाव 

भारत में कृषि आयकर के सम्बन्ध मे करारोपण जाँच आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे-- 

] कर व्यवस्था में कृषि आयकर का होना आवश्यक है क्योकि इससे न्यायशीलता की प्राप्ति 
ऊम्भव है) 

2 कृषि आयकर का दीर्घकालीन उद्देश्य आयकर मे विलीनीकरण होना चाहिए और इसका 
विभाजन सघ एव राज्यो के अनुपात मे होना चाहिए । 

3 सभी राज्यो को कृषि आयकर त्तीन हजार रुपये से अधिक आय पर लागू करना चाहिए ताकि 
राज्यों की आय बढ जाए और भूमि कर प्रणाली भी अधिक न्‍्यायसगत्त हो । कर प्रत्येक प्रकार की कृषि 

पर लगना चरहेए । 

4 कृषि आयकर की दरो एव छूट की सीमाओं मे विभिन्न राज्यों के मध्य जो अन्तर है उसे 
'यथासम्भव दूर कर देना चाहिए । 

5 कृषकों की कृषि आय पर अधिमार लगाने की नीति अपनानी चाहिए । 

कर जॉच आयोग के सुझावों को यदि पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए तो इस कर का भविष्य 
उज््चल हो सकता है | कृषि तथा गैर-कृषि आय को गिलाकर एक कर देने के बाद आय-कर लगाने से 
राज्यों की वर्तमान आय मे वृद्धि हो सकती है । कृषि आय-कर का क्षेत्र घटने का एक मुख्य कारण सभी 
राज्यों मे अधिकतम भूमि की सीमा बॉधना भी रहा है | जब तक न्यूनतम कर रहित सीमा घटा नहीं दी 
जाती अधिक आय होना सम्मव नहीं है । 
चौकसी समिति के सुझाव (7978) 

चौकसी समिति ने कृषि आय पर कर लगाने के पक्ष मे गठ व्यक्त किया | उसके अनुरार केन्द्र 
द्वारा कृषि आय पर कर लगाना निम्नलिखित तीन ढगो से ही सम्मव हो सकता है । 
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२38 लॉक पित्त 


(0) सविधान मे सशोधन करके कृषि पर आय-कर लगाने का अधिकार केन्द्र को सौप दिया जाय 

(0) राज्य उसी प्रकार की कार्य-विधि अपनाएँ जिसके द्वारा उन्होने कृषि सम्पत्ति पर आस्ति कर 
लगाने का अधिकार केन्द्र को दे दिया है तथा 

(00) आय कर कानून के अन्तर्गत कृषि आय की परिमाषा केवल खाद्यात्र फसालो के सम्बन्ध में 
कृषि कार्यों त्क की सीमित कर दी जाए तथा व्यावसायिक प्रकृति की कृषि आय जैसे बगीचो तथा अन्य 
व्यावसायिक फसलो से होने वाली आय गैर-कृषि आय समझी जाए। 
कृषि-आय पर कर लगाना एक छल सिद्ध होगा 


प्रसिद्ध अ्थशास्त्री और योजग आयोग के भूतपूर्व सदस्य डॉ वी के आर वी राव कृषि 
आय-कर लगाने के पक्ष मे नही थे । अपने मत के समर्थन मे उन्होने जो त्तर्क प्रस्तुत किए है वे उन्हीं के 
शब्दों मे इस प्रकार है- 

कृषि-आय राज्यो के अधिकार क्षेत्र मे आने वाला विषय है लेकिन राज्यो के बजट देखे तो उनमे 
बागानो से होने वाली आय पर लगाए जाने वाले कर को छोडकर आय पर अन्य प्रकार के कर का कोई 
जिक्र नही होता । अब सवाल उठता है कि राज्यो द्वारा योजना के लिए वित्तीय साधन जुटाने मे जो कुछ 
कभी पडती है उसकी पूर्ति के लिए कृषि आय पर कर क्यो लगा दिये जाएँ ? सुन्दर पति की कामना 
करने वाली किसी कामिनी के चिर प्रतीक्षिः राजकुमार जैसी यह सम्भावना सचमुच बडी आकर्षक है 
और लगता है कि इससे मनोवाछित फल की प्राप्ति हो सकेगी । 

“यह सब कुछ इतना सरल नही है जितना लगता है | बेचारी कामिनी पिछले तीस वर्षों से 
प्रतीक्षा कर रही है और उसकी प्रार्थना अभी भी अनुत्तरित ही है | ब्राह्मण पुरोहित और उसके विद्वान 
साथियों ने कुछ शास्त्र-सम्मत निर्देशों की दुहाई देकर वर को कन्या का पाणिग्रहण करने के लिए राजी 
करना चाहा लेकिन सब व्यर्थ रहा । प्रोफेसर रामकृष्ण की समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी वह राज्यों 
के सचिवालय में धूल चाटती रही | उधर विद्वत समाज रिपोर्ट की व्यवस्थाओं पर चर्चा करता रहा। 
किसी ने सुझाव दिया कि इसे ज्यो का त्यो स्वीकार कर लिया जाय और कुछ ने कुछ परिवर्तनों के साथ 
इसे स्वीकार करने की सिफारिश की ) इन विद्वानों की राय का भी बर महोदय पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । अब बेचारी कन्या का यह हाल है कि दिनो-दिन उसकी अव्यवस्था बढती जा रही है और उसका 
रूप भी क्षीण होता जा रहा है । समय निश्चय ही कृषि आय पर कर लगाने के पक्ष मे नही है। 

रामस्‍्या का निकट निरीक्षण--यह निस्सदेह सच है कि आज समग्र राष्ट्रीय आय मे 35 से 40 
प्रतिशत भाग कृषि-आय का है | यदि आय के इतने बडे भाग का सरकारी राजस्व मे कोई योगदान न 
हो तो निश्चय ही यह एक हानिप्रद निर्णय है लेकिन कृषि आय पहले से ही केन्द्र और राज्यो के कोष मे 
एक काफी बडी रकम का भुगतान उत्पादन शुल्क और बिक्री कर के रूप मे कर रही है | इसके अलावा 
परिवहन सचार साधनों और मनोरजन के ऊपर लगाए गए करो के रूप मे भी सरकारी कोष मे उसका 
योगदान होता है | यह घारणा कृषि आय उपार्जित करते वाले सम्पन्न किसानो पर ही लागू भही होती 
बल्कि अपेक्षाकृत गरीब किसानो पर भी लापू होती है | वास्तव मे देखे तो भारत मे ऐसा कोई आय 
अर्जक नहीं है--चाहे उसकी आय का साधन कृषि हो अथवा अन्य कोई--जो अपनी आय का कुछ न 
कुछ अश केन्द्र राज्य या स्थानीय निकायो क्ये कर के रूप में न देता हो । फर्क इतना ही है कि यह 
कर प्रत्यक्ष नही है | 

जब हम कृषि-आय पर कर लगाने का विचार करते है तो हमारा अभिप्नाय प्रत्यक्ष कर से होता 
है । यह कर प्रत्येक कृषि-आय अर्जक की आय निर्धारित करने के बाद उसी तरह लगाया जाएगा जिस 
तरह कृषि इतर आय के अर्जक पर लगाया जाता है | कृषि इत्तर आय के मामले मे देखे तो अदा किए 
जाने वाले कर का अधिकाश भाग कृषि-इतर आय के अर्जको पर उनकी वैयक्तिक आय के अनुसार 
लगाए जाने वाले कर से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त होता है । वैयक्तिक आय-कर जिन लोगो पर 
लगता है उनकी कुल सख्या कम है अर्थात्‌ शहरी कार्यरत लोगो के प्रतिशत कम और इनसे आय-कर 
के रूप मे प्राप्त होने वाली राशि कृषि इतर का प्रतिशत उससे भी कम ही होता है | इसलिए कृषि-आय 
पर कर लगाकर राज्य सरकारो के कोष का पेट भरने के लिए एक बडी राशि प्राप्त करमे की बात जद 
हम करते है तब हमे अपना दृष्टि सन्तुलन खो नही देना चाहिए । 
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हमारे जैसे देश में, जहाँ कृषि लगमग सर्दथा असगठित और वैयक्तिक गतिविधि है (कुछ बागानो 
को छोडकर) और मुख्यत. एक व्यक्तिगत व्यापार है जहाँ परिवार का श्रम और वैयक्तिक पूँजी, जिसमे 
भूमि भी शामिल है, आय अर्जित करने में इतनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ मूल्य हास और 
पूँजीगत प्रतिस्थापन की समस्याएँ ज्यादा दुस्साध्य है और जहाँ वार्षिक आय में इतना ज्यादा 
ऊत्तार-चढाव होता है, वहाँ मासिक आय के रूप में निश्चित आय का कोई सवाल ही नहीं उठता और 
जहाँ उत्पदन, उसकी दुलाई और विषणन. ये तीनों ही एक-दूसरे में समायोजित हैं. वहाँ ऐसी स्थितियों 
में कृषि आय पर उस्ती सरकार की कर व्यवस्था लायू करना सम्भव नहीं जैसा कि कृषि-कर आय के 
मामले में है । यही कारण है कि कृषि आय पर कर लगाने के प्रस्ताव अप्रत्यक्ष कर के रूप मे होते हैं जो 
कृषि जोतो के आकार और उनकी अनुमानित उर्वरता अथवा औसत उत्पादन अथवा व्यापारिक और 
लामकर फसलों के ऊपर, जिनकी अपनी सपात समस्याएँ हैं, लगाएँ जाएँगे और करदाता पर लगाए 
जाने वाले प्रत्यक्ष कर के विपरीत अप्रत्यक्ष कर के रूप में होंगे । 
इसके राजनीतिक फलिपतार्थ--राजनीतिक दृष्टि से कृषि पर प्रत्यक्ष कर लगाने का काम और भी 
'कठिन होगा । भारतीय किसान अब संगठित होते जा रहे है । भारतीय किसान ने अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व 
की पहचान करली है और अर्थव्यवस्था मे उनका जो मब्चत्त्वपूर्ण स्थान है तथा उनका सख्या बल उन्हें जो 
राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है, उसका स्वाद उन्हें अब अच्छा लगने लगा है । किसान वर्ग अब 
औद्योगिक सघर्षों की तकनीक भी सीख गया है और शहरी श्रमिक वर्ग के पास लडाई को जो औजार हैं, 
उनमे नए औजारो का बढावा कर रहा है | चाहे सत्तारुढ़ दल हो या विपक्षी दल हो, कोई पार्दी 
कृषि-उत्पादको को नाराज नहीं करना बाहती । किसानों की लाबी एक शक्तिशाली राजनीतिक लाबी 
बनती जा ए्टी है। भविष्य मे यह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, ऐसी सम्भावना है । 
पानी, ऊर्जा और सरकार या सरकारी एजेसियों ह्वारा उपलब्ध किया जाने वाला ऋण, ये सभी 
निवेश ऐसे हैं जिनके सन्दर्भ मे मण्डी की अर्थव्यवस्था और लागत मूल्य-मुंनाफा अब अपनी प्रासगिकता 
खोलते जा रहे है और कृषि क्षेत्र मे सरकारी पूँजी निवेश का औचित्य सामाजिक मूल्य लाभ के सिद्धान्त 
और भुगतान शेष के विचार से स्वय सिद्ध ठहरत्ा है | हमारी आर्थिक नीति मे राजनीति और लोकत्रियत्ता 
के तत्त्व इस तरह घुले-मिले है कि कृषक वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने का चर्काधार समझा सकना अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है । 
कृषि आय पर कर का विकल्प--यदि छम सचमुच कृषि से और अधिक साधन जुटाने के मामले 
में गम्भीर है तो सिघाई-दर की वैज्ञानिक व्यवस्था करनी होगी, सुधार कार्यों के लिए किसानों से शुल्क 
की उगाही करनी होगी और जो अग्रिम ऋण कृषकों को दिए गए हैं, उसकी वसूली करनी होगी ) 
सामाजिक न्याय के सन्दर्म में प्रचारित किया जाने वाला तर्क काटना पडेगा | सिधाई, बिजली, अधिक 
ऋण के मद में सरकारी निवेश के रूप में प्राप्त होने वाले फायदों के साथ सीधा-सादा सम्बन्ध किसानों 
'को समझाया ऊा सकता है | 
सभी किसानौ को पानी या बिजली या ऋण नहीं मिलता, लेकिन कुछ को मिलता है और इनमे से 
अनेक ऐसे है जिन्हें ये चीजें पहले नहीं मिलती थीं और न ही उन्होने इन्हे पाने के लिए अपनी ओर से 
कोई विशेष कोशिश ही की थी । सिंचाई या बिजली उत्पादन के सरकार द्वारा किए गए निवेश पर जो 
नुकसान होता है, उसकी कीमत सामान्य करदाता को चुकानी पड़ती है और जो कृषि-ऋण दिए जाते हैं 
उनका बड़े पैमाने पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में जिसे इसकी कीमत चुकानी पड जाएगी. वह 
बेचारा सामान्य बचतकर्त्ता या निवेशकर्ता होगा | इन सब मामलो के बारे मे देश की जनता को सही 
सूचना और शिक्षा दे सकना असम्भव कार्य नहीं होना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका जनता के 
कल्याण और उसके भावी आर्थिक विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है । 
पूर्ण क्षमता का उपयोग--उत्पादन के क्षेत्र मे स्थापिल क्षमता का पूरा उपयोग कराने की 
आवश्यकत्ता के प्रश्त पर सभी एक मत हैं लेकिन जब ऐसा करने में हमारे सामने कठिनाई आदी है तो 
हम क्षमता वृद्धि का तरीका अपन्यन लगते हैं । विकास कार्य के लिए वित्तीय साधन जुटाने के मामले में 
भी हम वैसी ही भूल न दोहराएँ । 
यहाँ यह कहता जरूरी नहीं है कि कृषि क्षेत्र से वित्तीय साधन जुटाने के लिए कृषि आय पर 
राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर कोई अप्रत्यक्ष कर लगाने के पक्ष में मै नहीं हूँ | हाँ भविष्य मे यदि 
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सम्बन्धित परिस्थितियों बदल जाएँ तो यह राय भी बदल सकती है लेकिन भारत की वर्तमान 
राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ मे कृषि पर कर लगाना एक छलागा ही सिद्ध होगा विशेषकर 
से इसलिए कि इसमे प्राप्त होने वाली घनराशि बहुत ही नगण्य होगी और ऐसे बेहतर वैकल्पिक साधन 
मौजूद है जिनसे कहीं अधिक घन जुटाया जा सकता है। 
कृषि-आय पर कर लगाना सामान्य न्याय की माँग है 

श्री राव के विचारो के विपरीत प्रख्यात अर्थशास्त्री और योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य सी एच 
हनुमन्त राव ने कृषि आय पर कर लगाने का पक्ष लिया है । उनके विचार इस प्रकार है-- 

कृषि जोत के स्वामित्व की उच्चतम सीमा नियत होने के बावजूद काफी बडी सख्या में ऐसे 
किसान होंगे जहाँ सिचाई सुविधा मौजूद है और णहाँ हरित क्रान्ति का प्रभाव पडा है जिनकी आय 
8,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है | जहाँ एक ओर कृषि-इतर क्षेत्र मे इनके समकक्ष आय-वर्ग के 
लोगों को आय-कर देना होता है वहाँ ग्रामीण आय-वर्ग के लोग वर्तमान में भू-राजस्व के रूप मे प्रत्यक्ष 
कर देते है जो कि उनके कृषि फार्म व्यवसाय से होने वाली आय का केवल लगभग | प्रतिशत होता है| 
सामाजिक न्याय की मॉग है कि इन कृषि आय-वर्गों पर उतना ही और उसी प्रकार कर लगाया जाए 
जैसा कि शहरी आय-वर्ग के लोगो पर लगाया जाता है | 

यह तर्क दिया जाता है कि कृषि आय-कर से इस उद्देश्य की सिद्धि कारगर ढंग से ही नहीं होगी 
क्योकि कृषि आय और व्यय के पर्याप्त आँकड़े प्राप्त करना कठिन है और यह सम्भावना है कि प्रभावशाली 
किसान अपना उत्पादन कम बता कर और लागत खर्चे बढाकर दिखाएँगे और कर-वचना करेगे | इसमे 
कम प्रभावशाली और सचमुच गरीब किसानो को छोटे कर्मचारियों और अधिकारियो के हाथो तग और 
परेशान किए जाने की रुम्भावना है ) यह एक विडम्बना ही है कि प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयो के 
चलते कर लगाने का एक पुरोगामी कदम प्रतिगाभी बन उठता है । इसलिए प्रशासनिक तथा आर्थिक 
दोनो ही दृष्ठि से पिछडेपन को देखते हुए कोई कर योजना तभी राजस्व प्रदायिनी और सामान्य 
न्यायदायी हो सकती है जब वह लागू करने की दृष्टि से सरल भी हो । 

राज्य शमिति के निष्फर्ष--उक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए कृषि सम्पदा और आय पर कर 
लगाने के सवाल पर विचार करने के लिए के एन राज की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने कृषि 
आय-कर को भू-राजस्व के विकल्प के रूप मे स्वीकार कर दिया | इस समिति ने उस आधारभूत कारण 
को रेखाकित किया जिसके चलते मौजूदा भू-राजरव को कृषि आय पर सामान्य न्याय पर आधारित एक 
पुरोगामी कराधान व्यवस्था के रूप मे नही अपनाया जा सकता | देश के विभिन्न क्षेत्रो में और कृषि तथा 
जलवायु की दृष्टि से समानता वाले उसी भू खण्ड के विभिन्न भागों तक में कृषि से होने वाली आय की 
तुलना में भू-राजस्व के अनुपात मे काफी भिन्नता पाई जाती है । इसलिए कृषि वी दृष्टि से समान गुण 
धर्म में भू-राजस्व के अनुपात मे काफी भिन्नता पाई जाती है | इसलिए कृषि की दृष्टि से समात गुण धर्म 
वाले देश के अलग-अलग खण्डो मे से प्रत्येक खण्ड मे कृषि फार्म व्यवसाय से होने वाली आय के 
मुकाबले भू-राजस्व के अनुपात की जानकारी प्राप्त किए बिना भू-राजस्व पर न्यायसगत अधिभार नहीं 
लगाया णा सकता और उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने का काम बडा ही व्यय और समय साध्य होगा । 

कृषि-कर रार्वथा उचित है--भारत मे समग्र योजनावधि के दौरान विकास के लिए साधन जुटाने 
के एक उपाय के रूप मे कृषि आय पर कर लगाने पर लगातार जोर दिया गाय है | तथापि शहरी क्षेत्रो 
मे कराधीन आय के समकक्ष आय पर कर लगाने की मॉग के पीछे राजस्व अर्जित करने का विचार 
उतना नहीं है जितना कि यह विचार कि ऐसा करना सामान्य न्याय और अन्य आर्थिक प्रभावों की दृष्टियों 
से उचित होगा | थदि भू-राजस्व के स्थान पर कृषि आय-कर लागू करने की बात हो तो सम्भव है कि 
अनेक राज्य ररकारो को उसमे साधन जुटाने की दृष्टि से कोई आकर्षण न नजर आए लेकिन कृषि 
आय-कर से बहुत अधिक धन न भी प्राप्त किया जा सके फिर भी सामान्य न्याय के आधार पर कृषि 
आय-कर लागू करने का मामला काफी मजबूत है खासतौर से उन क्षेत्रों मे जिन पर हरित क्रान्ति का 
विशेष प्रभाव पडा है | इन क्षेत्रों मे कृषि के अतिरिक्त उत्पादत मे वृद्धि होने के बावजूद उसे उत्पादक 
पश्सिम्पत्तियो मे निवेशित नही किया गया है। इस अत्तिरिक्त उत्पाद का एक खासा बडा हिस्सा व्यर्थ के 
खर्चों मे नष्ठ कर दिया >ता है । इसलिए इस अतिरिक्त उत्पादन के कुछ हिस्से को सरकार ट्वारा कर 
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लगा कर समेट लेना ज़रूरी है | इन क्षेत्रो मे व्यकहार्य योजनाएँ लागू करके कृषि अधारित उद्योगो मे 
स्वैच्छिकता के आधार पर बचत की रकमो को निवेशित कराने की भी आवश्यकता होगी । 

बिके हुए कृषि-उत्पाद के मूल्य यर उप-कर--कृषि पर कर लगाने या कृषि जोत पर कर लगाने 
के अलाया कृषि उत्पादन के विक्रय से प्राप्त मूल्य पर उप-कर भी लगाया जा सकता है ! कृषि के 
आधुनिकीकरण और हरित क्रान्ति की प्रगति के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन उत्तरोत्तर अधिकाधिक मात्रा मे 

मण्डियों में बिकने के लिए भेजा जा रहा है और बिक्री के लिए भेजे जाने वाले उत्पाद का अनुणात कृषि 
जोत के आधार पर बृद्धि के साथ-साथ और तेजी रो ऊपर बढता जाता है। विषणय के लिए भेजे गए 
कृषि उत्पाद अधिशेष के मूल्य पर किसी उप-कर मार का पुरोगामी होगा | छोटे और सीमान्त किसानो 
पर उप-कर का भार नगण्य होगा क्योकि ये अपने उत्पाद का बहुत छोटा भाग ही बेबेंगे | विक्री योग्य 
उत्पादन कौ छोटी मात्राओं को इस प्रकार के उप-कर से छूट देना भी वाछनीय होगा ताकि छोटे और 
सीमान्त किसानों को इस प्रकार के कर से दिल्कुल छूट मिल जाए। 

कुछ राज्यों में कृषि-उत्पादको की बिक्री पर उप-कर लगाने का विचार किया जा रहा है ॥ यदि 
उप-कर लागू कर दिया जाएगा तो कृषि क्षेत्र से वित्तीय साधन जुटाने की दिशा मे यह एफ स्वागत 
योग्य पहला कदम होगा ! यहे सामान्य न्याय का सूचक होगा क्योकि छप-कर का भार उपभोक्ताओं के 
गत्ये मड़े छाले फ्री सम्भावना नही है । यदि मूल्य तिर्धारि) करते समय इस उप-कर का भी ध्यान रखा 
जाता है तो वैसी स्थिति मे यह केन्द्र सरकार द्वारा राज्यो के बीच साधनो का पुनर्वितरण जेसा होगा और 
इससे सरकार के कुल साधनो मे कोई अन्तर नहीं पडेगा | इसका अर्थ यह हांगा कि किसानों से जो 
रकम उप-कर के रूप मे दसूल की गई है वह जन्‍्हे अधिक मूल्य के रूप में दापस लौटा दी थाएगी | 
(2) व्यदसाय कर (070/65४०6 १४5) 

कुछ राज्यो में स्थानीय ,नेऊायो द्वारा व्यवसाय एप यूति-कर लगाया जाता है । यह एक प्रकार 
से आय पर लगाए जाने वाला कर ही है। एक निश्थित आय से अधिक आय होने पर प्रगतिशील दर से 
'करारोपण किया जाता है| राप्यो को इस कर से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कर से अधिक है | 

(७) स्टाम्प शुल्क शा रजिस्ट्रेशन (5.77 87 रिश्ट्राडफ/०॥ ६७) 

राज्य सरकारों को स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से काफी आय प्राप्त होती है । राप्यों में णितने 
न्यापालय तथा तहसील कार्यालय है उनमे स्म्पति की रजिस्ट्री अथवा मुकदमे आदि के सम्बन्ध भे जो 
स्टाम्प फौस लगती है उससे यत्त वर्षो मे आय की मुदा निरन्तर बढती गई है | 
(3) मालगुणारी या भू-राजस्व (.008 र९४शाए९) 

यह राज्य सरकारो का मद्ृत्त्पपूर्ण कर-आय चोत है। मारत जब स्वतन्त्र हुआ उस समय दो प्रकार के 
स्वत्वाधिकार प्रचलित धे-() स्थाई बन्दोबस्त तथा (2) अरथाई बन्दोबस्त 947 के बाद भारत सरकार ने 
सभी राज्यो में मध्यस्थो का उन्पूलन करके भू-धारण सुधार अधिनियम लागू कर दिया | किसी भी राज्य की 
भू-राजस्व व्यवस्था वहोँ की भू-घारण पद्धति (00 ॥०7७६ 9५ञ८:० पर निर्मर होती है और यह पद्धति 
भूतकाल मे विभिन्न राज्यो मे भिन्न-भिन्न थी अनेक भूमि-मुधारो के लागू किए जाने से ये मिन्नताएँ अब मिटती 
जा रही हैं | दर्तमान मे विभिन्न राज्यो के मू-राजस्व म॑ अन्तर कम पाया जाता है | राज्पो मे भू-राजस्व लगाने 
की अथवा मालगुजारी निर्धारण की रीतियाँ निम्नाकित रही है-- 

(() शुद्ध परिसम्पत्ति अथवा आर्थिक लगान एपश 8९५ 0ा ए८णा०चाए रिशाऐ--शुद्ध 
परिसायत्ति का अर्थ है--सम्पतति की अनुमानित वार्षिक आय जो कृषि-लागत घटाने के बाद बचती है। 
सरल शब्दो में, कुल उपज मे से उपज का खर्चा घटाने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध परिसम्पत्ति 

है | कुल उत्पादन को पिछले बीस या अधिक वर्षों की औसत उत्पादन के आधार पर मुद्रा में ऑक 
लिया जाता है और उसमे खर्चे घटा दिए जाते है | मालगुजारी निर्धारित करने की यह रीति दर्तमान में 
प्रजाब उत्तखदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथ्य उड़ीसा आदि राज्यों में अएनाई जाती है ) 

(2) शुद्ध उत्पादण अथवा दार्षिक घूल्य (भ९ ००ज० ० #शाप्रया ४७००)--दूसरी रौति बार्षिक 
मूल्य के आघार पर गालगूजारी निर्धारण की है । इस विधि के अन्तर्षत शुद्ध उत्पादन के वार्दिक मूल्य के 
आधार पर गलगुजारी निश्चित की जाती है । इस हेतु विभिन्न भूमियों की फसल का परीक्षण किया जाता 
हैं और उनके सम्बन्ध में पूछलाछ की जाती है फिर गत कुछ वर्षों के मूल्य के आधार पर कुल मूल्य 
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ज्ञात किया जाता है । इस कुल मूल्य में से उत्पादन व्यय और बुरी फसल की छूट घटाकर जो शेष रह 
जाता है, वह वार्षिक मूल्य होता है | तमिलनाडु ही केवल ऐसा राज्य है जहाँ शुद्ध उत्पादन को 
मालगुजारी का आघार माना गया है ! 

(3) व्यायहारिक आधार (छञा7ल्‍ए॥्ग८७ छ48:5)--बम्बई, हैदराबाद, मैसूर व त्रिपुरा में व्यावहारिक 
आधार पर माल गुजारी निश्चित की जाती है | इस विधि के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी क्षेत्र विशेष की 
आर्थिक पृष्ठभूमि, कृषकों की आर्थिक स्थिति व कृषि योग्य क्षेत्र, बाजार की समीपता, यातायात की सुविधाओं 
और भूमि के मूल्य आदि को ध्यान में रखता है और व्यक्तिगत खेतों पर मालगुणारी तय करता है। 

(4) पूँजी मूल्य--मारत में किसी भी राज्य में पूँजी मूल्य को मालगुजारी निर्धारित करने का 
आधार नहीं बनाया गया है | स्मरणीय है कि अकाल, बाढ अथवा अन्य दैवी आपत्तियों के समय 
मालगुजारी के भुगतान में छूट दी जाने की व्यवस्था है | 
भालगुजारी रो आय 

राज्यों की मालगुजारी व भू-राजस्व आय लगभग स्थिर रही जबकि कुल कर-राजस्व में तेजी से 
वृद्धि हुई है । इस दृष्टि से देखा जाए तो मालगुजारी आय में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई | 
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मालगुजारी का मूल्यॉकन व सुधार के उपाय 

विभिन्न विद्वानो ने मालगुजारी के पक्ष और विपक्ष मे अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं | इसके 
पक्षधरों का कहना है कि-- 

] मालगुजारी की दर पूर्व निश्चित रहती है जिससे एक ओर तो सरकार को इससे प्राप्त होने 
वाली आय का ज्ञान रहता है और दूसरी ओर कृषको को यह पता रहता है कि उन्हें मालगुजारी के रूप 
में कब और कितना धन सरकार को देना है। 

2 मालगुजारी में उत्पादकता का गुण पाया जाता है | इससे राज्यों को यथेष्ट आय प्राप्त होती है 
और आज यह उनकी आय का मुख्य झोत है| ऐसा अनुपान है कि इस स्रोत से राज्यों को अपनी आय 
का लग्मग 5 प्रतिशत प्राप्त होता है । 

3 मालगुजारी का एक गुण इसका सुविधाजनक होना है | यह सरकार द्वारा किसानो से फसलों 
की कटाई के बाद ही वसूत की जाती है और अकाल बाढ़ आदि के समय इसमें छूट दी जाती है | 

मालगुजारी के विपक्ष मे प्राय कहा जाता है कि-- 

] मालयुजारी मे समता के सिद्धान्त का पालन नहीं होता क्योकि सभी किसानों के लिए 
मालगुजारी की दर एक जैसी होती है | इस तरह निर्धन किसानो पर घनी किसानो की अपेक्षा कर-भार 
अधिक पड़ता है | यदि माल गुजारी को करारोपण की योजना के रूप में देखा जाए तो यह केवल 
प्रगतिशील ही नहीं बल्कि उसके विपरीत प्रतिगामी भी है। 

2 यह कष्टकारी है क्योकि इसमें एक विशेष वर्ग में प्रचलित परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया 
जाता और करों से छूट केवल विशेष अवस्थाओं में और काफी देर से मिलती है! 

3 मालगुजारी बेलोचदार है क्योकि राज्य की दृष्टि से इसकी प्राप्तियों मे वृद्धि नहीं की जा 
सकती । स्थायी बन्दोबस्त दाले क्षेत्रों में तो वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता | अस्थाई बन्दोबस्त वाले भागों 
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में काफी लम्बे समय बाद वृद्धि करना सम्भव होता है इस प्रकार मूल्य वृद्धि और देश की आर्थिक 
उम्रति का राज्य को लप्म नहीं मिल पाता 

4 मालगुजारी प्रथा देश के प्रत्येक भाग के लिए एक-सी नहीं है । इसमें सरलता के सिद्धान्त का 
अभाव है क्योंकि इसका प्रशासन बहुत पुराने ढग से किया जाता है | मालगुजारी वसूल करने का 
अधिकार प्रत्येक राज्य में एक जैसा नहीं है कहीं मूल्य के आधार पर कर लगाया जाता है और कहीं 
उत्पादन के आघार पर । 

5 इसमें प्रितव्ययिता के सिद्धान्त का अनुकरण नहीं किया जाता क्योकि इसके वसूल करने में 
भारी व्यय करना पड़ता है और बहुत अधिक कर्मचारी रखने पडते हैं । इसके बन्दोबस्त में अधिक घन 
व्यय होता है 

मालगुजारी को अधिक प्रभावी और सुधारात्मफ रूप देने की दृष्टि से भारतीय कर जाँच आयोग ने 
953 54 में अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे जो इस प्रकार हैं-. 

] सभी राज्यों में मालगुजारी की दरों का प्रमापोकरण (5:800%0:287900) कर देना चाहिए 
ताकि असमानताएँ कम हो जाएँ | 

2 मूल्य स्तर में परिवर्तन के अनुसार मालगुजारी की दरो का प्रति 0 वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण किया 
जाना चाहिए क्योकि इतने वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण करने दाली व्यवस्था बडी दोष मुक्त नहीं है । 

3 मालगुजारी की दरों में परिवर्तन करने की दिधि ऐसी होनी चाहिए जिससे विशाल प्रशासकीय 
अन्त्र के हस्तक्षेप के बिना मूल्य स्तर के आधार पर दर स्वत परिवर्तित हो जाए । 

4 भालगुजारी की दर में मूल्यो के परिवर्तन के अनुपात में नहीं वरन्‌ अनुपात में कम परिवर्तन 
होते चाहिए । 

5 विशेष परिस्थितियों में मा& गुजारी की दरों को किसी भी समय बदल देना चाहिए ! 

6 एकत्रित मालगुजारी का 5 प्रतिशत रथानीय रारकार को दिया जाना चाहिए | यदि 
मालगुजारी की नई दरों से किसी क्षेत्र में आय बढती है तो उसका भाग स्थानीय सरकारों को मिलना 
चाहिए । 

7 स्थानीय सरकारों जैसे--जिला बोर्ड पचायत आदि को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
लिए मालगुजारी पर अधिमार (5ए८००»४९५) लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 

8 माल गुजारी के भार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने कृषि आय कर लगाने 
का सुझाव दिया । 
मालगुणारी कर है या लगान ? 

"यदि किसान स्वामी है तो मालगुजारी को कर माना जाना चाहिए अन्यथा लगान ! इस 
सम्बन्ध में लोगों के अपने अपने विचार है। इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि माजगुजारी लगान है 
क्योंकि सरकार इसफी दर मे! आफस्पकताइकएर गरिवर्जर नर्की ऋर सकरीी । किसानों को अकन अगदि 
बनाने के लिए नि शुल्क भूमि दी जाती है और उन्हें पशु चराने का अधिकार दिया जाता है | इस मत के 
उत्तर में कहा जाता है कि सरकार पर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं है कि वह मालगुजारी को बढ़ा न सके | 
सरकार तो अपनी प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण व अन्य असुविघाओं की वजह से इनकी दरों में 
प्रतिवर्ष परिवर्तन नहीं करती । मालयुजारी को लगान मानने वालो का एक अन्य तर्क यह है कि प्रारम्भ 
मैं चाहे जो स्थिति रही हो किन्तु अब मालगुजारी लगान ही है क्योकि भूमि के बार बार क्रय लिक्रय से 
मालगुजारी के रूप में की गई सरकारी मॉग का पूँजीकरण ((99/8॥5%00) हो गया है लेकिन यह 
तर्क ठीक नहीं है । कर का पूरी तरह से पूँजीकरण करना सम्गद नहीं है क्योकि सरकारी मौंग का 
पहले से पत्ता नहीं किया जा सकता | 

भारतीय कर जाँच आयोग ने मालगुजारी को कर माना है और इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क 
दिए हैं-. 

0) सरकार ने स्थायी आन्दोलन दाले क्षेत्र मे जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया है 
तथा रैयतवाडी क्षेत्रों मे भी भूमि के बेचने और खरीदसे पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है | 
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(0) सरकार ने स्वय को भूमि का स्वामी घोषित नही किया है| 

(॥7) लगान की दर आर्थिक लगान से ऊँची है और कर की भांति इसका भुगतान अनिवार्य है। 

(५) मालगुजारी राष्ट्रीय आय का एक अग है! 

भारत मे भू राजस्व या मालगरुजारी एक बहुत ही असमतापूर्ण कर है जिसका भार बडे जर्मीदारो 
की अपेक्षा गरीब-किसानों पर ही अधिक पडा है ! निबल परिसम्पत्तियों अथवा वार्षिक मूल्यों के आधार 
पर कर का निर्धारण करने मे यह ध्यान रखा जाता है कि किसान की करदेय क्षमता कितनी है। कर 
की दर आरोही न होकर समानुपाती है तथा छूट व्यवस्था भी नही है | भू-राजस्व को न्यायपूर्ण बनाने के 
लिए इसमे पर्याप्त सुधार आवश्यक है | कर-जॉच आयोग की यह सिफारिश महत्त्वपूर्ण है कि ऊँची कृषि 
आमदनियों पर आय-कर लगाया जाना चाहिए और सम्पूर्ण कर-व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य यह होना 
चाहिए कि कृषि आय को गेर-कृषि आय मे विलय कर दिया जाएगा ओर तदुपरान्त सम्पूणं आय पर एक 
ही दर से कर लगे | भू राजस्व की दरों को कृषि-मूल्यो के उतार-चढावो के साथ सम्बन्धित करने पर 
आय का यह स्रोत काफी लोचदार बन सकता है | अब तक भू-राजस्व से होने वाली प्राप्तियाँ तुलनात्मक 
रूप भे लोचहीन ही रही है| 
(5) नकद फसलो पर अधिभार 

इस अधिभार से प्राप्त होने वाली राशि समस्त राज्यो के लिए प्रतिवर्ष केवल एक करोड रुपये से 
कुछ अधिक है | अत इसका विस्तृत विवरण देना निरर्थक रहेगा। 

(6) शहरी अचल सम्पत्ति पर कर (एववा रगर0५क्का& ्रणएल0 ७) 

सम्पत्ति सम्बन्धी आय मे राज्यों को कुछ आय नगरीय अचल सम्पत्ति-कर से प्राप्त होती है | नगरो 
में कही-कही मकानों पर नगरपालिका के अतिरिक्त राज्य सरकारे करारोपण करत्ती है जिससे उन्हे कुछ 
वार्षिक आय प्राप्त हो जाती है | 
(7) बिक्री-कर (59९5 प४०) 

यह कर वस्तु करारोपण का एक मुख्य अग है| भारतीय सविधान मे प्रावधान है कि समाचारपत्र 
को छोडकर सभी वस्तुओं पर विक्रय कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारो को है | हेग और शीक के 
मतानुसार बिक्री कर वह कर है जो कर के विधान मे लिखित अपवादो को छोड दृश्य व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की सभी व्यावसायिक क्रियाओं पर लगाया जाता है । बिक्री कर के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकार निम्न 
है 

(0 बिक्री कर व फिरती कर--बिक्री-कर केवल वस्तुओं के विक्रय पर लगाया जाता है जबकि 
फिरती-कर सेवाओं के ।वक्रय पर भी लगाया जाता है | साधारणत इसे बिक्री-कर मे सम्मिलित नहीं 
किया जाता | 

(४) सामान्य व विशिष्ट कर---सामान्य कर सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है जबकि विशिष्ट कर 
केवल, छुछ चुनी हुई ठस्तुओं पर, ही छूणाण जाता है ॥ 

(४0) एक बिन्दु व बहु बिन्दु कर--जब वस्तु की केवल एक ही बिक्री पर कर लगाया जाता हैं 
तो उसे एक-बिन्दु कर कहते है और जब प्रत्येक बिक्री पर कर लगाया जाता है तो उसे बहु बिन्दु कर 
कहते है। 

(५४) थोक व फुटकर बिक्री कर--जब केवल थोक व्यापारियो पर कर लगाया जाता है तो उसे 
थोक बिक्री-कर कहते है । इसके विपरीत जब फुटकर व्यापारियो द्वारा बेची गई वस्तुओं पर कर लगाया 
जाता है त्तो उसे फुटकर बिक्री कर कहते है | 

(२) बिक्री कर या राशि कर--जब यह कर केवल वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है तो 
बिक्री-कर कहलाता है लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं दोनो की बिक्री पर कर लगाया जाता है तो इसे 
राशि-कर (पल्‍70५९ 79५) कहते है | भारत मे बिक्री-कर ही लगाया जाता है न कि राशि-कर | 

बिक्री कर के जो विभिन्न रूप सक्षेप मे ऊपर बताए गए है उनके अपने-अपने गुण और अवगुण 
हैं | विशिष्ट वस्तु बिक्री-कर मे सामान्य बिक्री कर की अपेक्षा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों कम होती है | 
इसमें केवल थोडे व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करना होता है और उनके हिसाब-किताब की जाँच 
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करनी होती है अत प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयोँ अधिक जटिल नही होती लेकिन सामान्य बिक्री-कर में 
न्यूनतप कर रहित सीमा से ऊपर जितमे व्यापारी होते है सभी से सम्पर्क रखना होता है और उनका 
लेखा-जोखा देखना होता है । चूँकि ऐसे व्यापारियों की सख्या बहुत अधिक होती है अत प्रबन्ध सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ अधिक होती है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट वस्तु-कर सामान्यत केवल उर्न्ही वस्तुओं की बिक्री 
पर लगाया जाता है जिनका उपभोग धनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । अत्त इस कर को प्रगतिशील 
बनाया जा सकता है ॥ इसके विपरीत सामान्य बिक्री-कर सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है अत वह 
प्रतिगामी होता है लेकिन सामान्य बिक्री-कर विशिष्ट वस्तु बिक्री-कर की अपेक्षा सरकार को अधिक आय 
प्रदान करत्ता है | 

एक-बिन्दु और बहु-बिन्दु बिक्री-कर की भी अपनी-अपनी अच्छाइयॉ-बुराइयोँ है ! एक-बिन्दु 
बिक्री-कर में कर-राशि का पता शुगमतापूर्वक लगाया जा सकता है क्योकि करारोपण केवल एक ही 
बार होता है ! इसके विपरीत बहु-बिन्दु बरिक्री-कर मे कर की राशि का मत्ा लगाना लगभग असम्मव हो 
जाता है क्योकि यह कर प्रत्येक बिक्री पर लगाया जाता है| अत प्रथम और अन्तिम विक्रेता के बीच 
वस्तु का क्रय-विक्रय करने वाले जो अनेक व्यक्ति होते हैं उनकी आय साधारणत ज्ञात नहीं की जा 
सकती । दोनो मे एक अन्तर यह है कि एक-बिन्दु बिक्री-कर में बहु-बिन्दु बिक्री-कर की अपेक्षा दर 
ऊँची होती है । यह महत्त्वपूर्ण है कि एक-बिन्दु बिक्री-कर में विस्तृत लेखा-जोखा रखना पडता है 
जिससे जटिलताएँ बढती है | यदि फुटकर बिक्री पर कर लगाया गया हो तो यह ज्ञात करना बहुत 
कठिन है कि एक वस्तु के कितने फुटकर विक्रेता है उन्होंने कितनी मात्रा उस वस्तु की बेची है और 
उस्तुओं का विक्रय उपभोक्ताओं को किया है था अन्य व्याणरियो को । यह सम्भावना रहती है कि 
व्यापारी कर अपवचन के लिए झूठे लेखा>जोखा रखते है और झूठी सूचनाएँ देते है । बहु-बिन्दु 
बिक्री-कर सरल होता है क्योकि यह वस्तु की सभी बिक्रियो पर लगाया जाता है. अत वस्तुओं की बिक्री 
के सम्बन्ध मे विस्तृत लेखा-जोखा रखने दी आवश्यकता नहीं होती । कर जॉच आयोग ने दो करों के 
उद्देश्यो के सम्बन्ध मे लिखा है! आयोग के अनुसार बहु-बिन्दु बिक्री-कर के उद्देश्य निम्न होते है--. 

(क) कर को उपमोग की अधिकॉश वस्तुओं पर लायू करना | उन वस्तुओं को शामिल करते हुए 
जो अपेक्षाकृत आवश्यक है (ख) ष्यापारियो की एक बडी सख्या पर लायू करना एवं (ग) करारोपण 
इतनी नीची दर से करना कि परिणाम भयावह न हो । 

आयोग के अनुसार एक बिन्दु बिक्री कर के उद्देश्य निम्न है-- 

(क) “कर को बहुत-सी किस्मो पर किन्तु अधिकाश वस्तुओं पर लागू न करना (ख) थोडे 
व्यापारियों पर लागू करना एव (ग) कर की अपेक्षाकृत ऊँदी दर निश्चित करना तथा पर्याछ मात्रा मे 
विस्तृत छूट देना । 
बिक्री कर के पक्ष विपक्ष 

बिक्री कर के पक्ष-विपक्ष मे बहुत-कुछ कहा गया है / इसके पक्ष मे प्रमुख तर्क ये दिए जाते है-- 

] यह उत्पादक कर है क्योकि इसे कभ दर पर अधिक व्यापारियों पर लगाया जा सकता है और 
अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है | इसी कारण अधिकाश देशो मे इसे लागू किया गया है | 

2 यह कर पर्याप्त मात्रा मे लोचदार होता है ] कर की दरो पे थोडी सी वृद्धि करके या बिक्री में 
शामिल की जाने वाली वस्तुओं की सख्या अथका कर छूट की सीमाओं को घटा कर प्राप्त होने वाली 
राशि मे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ! चूँकि यह कर बहुसख्यक वस्तुओं और व्यापारियों पर लगाया जा 
सकता है अत सरकार अपनी आर्थिक आवश्यक्याओं की पूर्ति के लिए उसमे सरलतापूर्वक 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है । 

3 बिक्री-कर के भार का बितिरण सुगगता से बहुत बडे क्षेत्र पर किया जा सकता है अर्थात्‌ इसे 
विभिन्न रूपों मे लगाया जा सकता है ताकि कर भार गरीब से गरीब और अगौर से अमीर सभी समुदायों 
पर डाला जा सकता है। 

8 इससे व्यय पर अकुश लगता है | बिक्री-कर के लगाने से वस्तुओं के दाम बढ जाते है अत्त 
उपमोक्ता अपने व्यय को कुछ-न-कुछ कम करने की ओर ग्रवृत्त होते है । 


246 लोक ,कित्त 


बिक्री-कर के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों मे निम्न तर्क प्रमुख है-- 

] यह कर प्रगत्तिशील नहीं होता | यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु पर लगाया जाता है और 
सभी उपभोक्ता+' पर बिना उनकी आय की ओर ध्यान दिए हुए अथवा उनकी करदेय क्षमता को ध्यान 
मे रखते हुए एक ही दर से आरोपित किया जाता है | फलस्वरूप इसका भार सम्पन्न व्यक्तियों की 
तुलना मे निर्धन व्यक्तियो पर अधिक पडता है| 

2 इस कर को लगाते समय किसी भी परिवार की करदेय शक्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता 
जो अनुचित है | समान आय वाले परिवारों के सम्बन्ध में जितना बडा परिवार होगा उसकी करदेय 
शक्ति उतनी ही कम होगी | समान आय वाले बडे परिवारों पर करारोपण की दर नीची रखी जाए 
क्योकि ऐसे परिवार की खरीददारी अधिक होगी और कर की घन राशि अधिक होगी | 

3 बिक्री-कर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत प्रभाव पडता है | यदि विभिन्न राज्यों में बिक्री-कर 
की दरे अलग-अलग निर्धारित की जाएँ तो अन्तर्राज्यीय व्यापार का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
होता है | इस समस्या के निवारण के लिए भारतीय सविधान मे यह व्यवस्था की गई है कि कोई राज्य 
अपनी सीमा से बाहर माल के क्रय-विक्रय पर कर नही लगा सकता। 

4 इस कर से अधिकाशत औद्योगिक गुटबन्दी को प्रोत्साहन मिलता है ॥ व्यापारीगण परस्पर 
मिलकर ऐसी सस्थाएँ स्थापित कर लेते है जिनमे कच्चे माल के उत्पादन से लेकर निर्मित माल के 
उत्पादन तक सभी क्रियाएँ एक ही सगठन के भिन्न भिन्र विभागों द्वारा सम्पन्न की जाती है | एक विभाग 
दूसरे विभाग को वस्तुएँ बिना बिक्री कर का भुगतान किए देता है और कर भुगतान से बच जाता है । 
ऐसी कर-चोरी को नियन्त्रित किया जा रहा है | अत यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है | 

5 विभिन्न चस्तुओं के लिए कर की विभिन्न दरो छूटो और स्तरो के कारण बिक्री-कर का प्रशासन 
बडा जटिल होता है | करदाताओं को काफी असुविधा होती है क्योकि उन्हे विस्तृत लेखा-जोखा रखने 
पडते है | इसके अतिरिक्त राज्याधिकारियो के मनमाने व्यवहार के कारण कर अपवचन को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

6 बिक्री-कर से मुद्रा-स्फीति के प्रभाव जन्म लेते है | वस्तुओं के मूल्य बढ जाने से सामान्य मूल्य 
स्तर मे वृद्धि हो जाती है और इस तरह मुद्रा-स्फीति बढती है | 

7 बिक्री-कर लगाने से व्यापार करने के ढग को बदल दिया ज्यता है। कर-भुगतान से बचने के 
लिए थोक व्यापारियों के स्थान पर दलालो को नियुक्त कर दिया जाता है और वस्तुओं को इस तरह 
बेचा जाता है मानो उत्पादक स्वय बेच रहा हो | यह दोष प्रधानत बहु बिन्दु प्रणाली मे होता है जिससे 
बिक्री-कर वस्तु की प्रत्येक बिक्री पर लगता है | व्यापार करने के ढंग मे इस तरह परिवर्तन कर देने से 
वस्तु की बिक्री पर केवल एक ही बिन्दु पर कर लग पाता है| 

8 बिक्री कर में दोहरे कर ([0000॥० ॥५५३7ण०ा) की समस्या रहती है | एक वस्तु पर कई बार 
कर लग जाता है | सर्वप्रथम कच्चे माल की बिक्री पर कर लगता है फिर जब दुकानदार कच्चे माल की 
खरीदता है तब कर लगता है और अन्त मे उपभोक्ता खरीदता है त्ञो कर लग जाता है | इस प्रकार एक 
निर्मित वस्तु पर कई बार करारोपण हो जाता है | 

9 इसमे कर चैतन्यता का अभाव होता है | यह कर मूल्य मे छिपा रहता है अर्थात्‌ उपभोक्ता को 
यह ज्ञात नही होता कि वह कर के रूप मे राज्य को अशदान दे रहा है | फलस्वरूप नागरिकों में 
कर-चैतन्यता कम हो जाती है। 

बिक्री-कर के पक्ष-विपक्ष मे जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह अच्छा 
कर नहीं है | प्रतिगामी होने के साथ साथ इसकी व्यवस्था कठिन और जटिल होती है | देश की 
औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति मे यह बाधक बनता है लेकिन इन सब दोषो के होते हुए इस कर का 
परित्याग नहीं कर सकते | आधुनिक सरकारो की वित्तीय आवश्यकताएँ इतनी तेजी से बढती जा रही है 
कि अधिकाश सरकारो का काम इस कर को लागू किए बिना नहीं चल सकेता क्योंकि यह कर बडा ही 
उत्पादक है | जौन डयू ने लिखा है-- बिक्री कर को दूसरा सबसे उत्तम कर समझना चाहिए--एक 
ऐसा कर जिसका प्रयोग उस समय किया जाए जब परिस्थितियाँ यह सिद्ध कर दे कि आय-कर और 
अन्य उपयुक्त करो पर भरोसा करना ठीक नही है ॥ 
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भारत में विक्री-कर और राज्यो की विफ्री-कर से आय 

भारत मे यद्यपि,बिक्री-कर का प्रयोग मौर्यकाल में ही हो चुका था किन्तु आधुनिक समय मे इसका 
इतिहास प्रान्तीय स्वशासन से प्रारम्म होता है ! !935 के भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत 
वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार ग्रान्तो को सौप दिया गया था | सबसे पहले 938 में यह 
कर मध्यप्रदेश ने पैट्रोल पर लगाया था और तत्पश्चातृ अन्य प्रान्तों ने अनुसरण किया । स्वतन्त्रता ग्राप्ति 
के बाद देश के नवीन सविधान मे समाचार-यत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर 
लगाने और उनका सग्रह करने का अधिकार राज्यो को दे दिया है । 956 मे सविधान मे एक सशोधन 
करके भारत सरकार ने अन्‍्तर्राज्यीय क्रय-विक्रय की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यो से 
लेकर केन्द्रीय सरकार को दे दिया | यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य मे माल की बिक्री पर लगाया 
जाता है | कोयला, कपास, सूत, चमडा व खाले, लोहा, इस्पात, जूट तिलहन, सूती बस्त्र, रेशमी वस्त्र 
रेयन, ऊनी वस्त्र, चीनी त्रम्बाकू पर केन्द्रीय कर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता | अन्य वस्तुओं 
पर यह 0 प्रतिशत है ) 

भारत में बिक्री-कर राज्यो की आय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत्त है । प्रत्येक राज्य मे बिक्री-कर 
की दरें क्रमश बढती गई है ) राज्यो के कुल राजस्व मे बिक्री-कर की प्राप्ति का स्थान सर्वोच्च है । 
योजना काल में विभिन्न राज्यों ने अपनी आय बढ़ानै के लिए बिक्री-कर का उपयोग किया है। राज्यों क्यो 
बिक्री-कर से सुलभ होने वाले राजस्थ की दृष्टि से ही इसका महत्त्व नहीं है बल्कि आवश्यकता के 
अनुसार इसमें परिवर्तन लाने की सुविधा इसे महत्त्वपूर्ण बना देती है | प्रारम्भ से लेकर अब तक जितने 
परिवर्तन बिक्री-कर के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राजस्व बढाने की दृष्ठि से किए गए है उतने सम्भवत्र 
आय-कर तथा उत्पादन शुल्क को छोड़कर अन्य किसी केन्द्रीय तथा राज्य कर में नही हुए है । इन्हीं 
कारणो से बिक्री-कर का स्थान राज्यों की राजस्व व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा है ।' 

राज्य सरकारो को सबसे अधिक आय इसी मद से प्राप्त होती है और इस कर की वसूली पर 
विशेष व्यय नहीं करना होता क्योकि इसकी वसूली माल की दिक्री के समय कर ली जाती है तथा 
कर-मार ग्राहक पर डाल दिया जाता है । 
कराधान जौंच आयोग की सिफारिशे 

भारत के सभी भागों में बिक्री-कर की समाप्ति की माँग की जा रही है और यह जब-तब 
आन्दोलनात्मक रूप भी लेती रही है । समस्या यह है कि विक्री-कर का विकल्प क्‍या हो ? बिक्री-कर 
राज्यों की आय का प्रयुख्तम स्रोत ही नहीं बन गया है वरन्‌ यह एक ऐसा स्रोत है कि जिसने 
आय-प्राप्तियों के रूप मे बडी रोचकता दिखाई है । इसके अतिरिक्त, बिक्री-कर राज्य की वित्तीय समृद्धि 
का एक अभिन्न अग बन गया है । 

कर जॉच आयोग ने बिक्री-कर की समस्या को दूर करने के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किए है 
जिन्हें नागर एव शर्मा ने साराश रूप मे निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-- 

(]) आयोग ने सुझाव दिया कि बिक्री-कर राज्यो की वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है 
तथा अलग-अलग राज्यो मे व्यापारिक दशाओं से भिन्नता के कारण यह राज्यों की आय का ख्रोत्त होना 
चाहिए--समस्त व्यापार को दो वर्यों में बॉँटना चाहिए--(अ) अन्तर्राज्यीयथ और वाणिज्य तथा 
(ब) राजकीय व्यापार और वाणिज्य । अन्तर्राज्यीय और दाणिज्य पर यह कर संघ सरकार द्वारा लगाया 
जाना चाहिए तथा राजकीय व्यापार और वाणिज्य पर इसे राज्यो द्वारा लगाना चाहिए । 

(2) अन्तर्राज्यीय व्यापार कर दर बहुत कम होनी चाहिए । आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ विशेष 
वस्तुओं को छोडकर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं पर एक प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगाया 
जाना चाहिए । एक प्रतिशत की कम दर केवल तभी लगानी चाहिए ऊबकि राज्यो में अपजीकृत 
व्यापारियों था उपभोक्ताओं को स्ामाव बेचा जाता है तो राज्यो फी प्रचलित दरे ही लागू होनी चाहिए 
इस तरह बिक्री-कर से बचने मे रोक क्षण जाएगी ! 

(3) अन्तर्रज्यीय व्यापार-कर की दरों का निर्धरण ससद्‌ के द्वारा होना चाहिए परन्तु इनका 
प्रशासन राज्यो द्वारा होना चाहिए तथा उपलब्धियों भी राज्यों को ही मिलनी चाहिए 
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(4) अन्तर्राज्यीय व्यापार पर बिक्री कर अन्तर्राज्यीय बिक्री के अन्तिम निर्यात पर लगाना चाहिए। 

(5) कोयला लोहा और इस्पात कपास तिलहन और जूट को विशेष महत्त्व की वस्तुएँ घोषित 
की जाकर इन पर १५७ या डेढ प्रतिशत की दर से एक स्तर बिक्री-कर लगाना चाहिए | 

(6) आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यो के बिक्री-कर विभागाध्यक्षो की प्रतिवर्ष एक बैठक 
होनी चाहिए जिसमे वे अपने सामूहिक हितो पर वाद-विवाद करे | ऐसी मीटिग अन्तर्राज्यीय करारोपण 
परिषद्‌ के नेतृत्व मे होनी चाहिए । अन्तर्राज्यीय करारोपण परिषद्‌ को विभिन्न राज्यों की कर-व्यवस्था को 
सरल बनाने तथा उसमे एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए | 

(7) आयोग ने सुझाव दिया कि 952 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत्त सख्या में 
वस्तुएँ कर मुक्त सूची मे सम्मिलित कर ली गई है | अतएव इस सूची मे उत्तम वस्तुओं को छोडकर शेष 
सभी को निकाल देना चाहिए। 

(8) कर-वचन (]3६ ०५७४०) को रोकने के लिए आयोग ने व्यवस्था और निरीक्षण को अधिक 
सुदृढ करने का सुझाव दिया । 

(9) आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य मे एक बिक्री-कर ट्रिबुनल (99॥९5 80 0707) 
की स्थापना की जानी चाहिए जो बिक्री-कर विभाग तंथा व्यापारियो की अपीलो के बारे में अन्तिम 
फैसला करे | 

(0) बिक्री कर की छूट केवल कुछ सुपरिमाषित वर्ग की वस्तुओं पर होनी चाहिए । 

(]) उद्योग एवं व्यापार के लिए आय-कर विभाग द्वारा व्यापार एव उद्योग के सघो में सम्बन्ध 
स्थापित किया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य मे बिक्री-कर सलाहकार समिति की स्थापना की जानी 
चाहिए जिसमे व्यापार उद्योग एव व्यवसायो के हितो का प्रतिनिधित्व हो तथा जो बिक्री-कर समस्याओं 
का अध्ययन करे | 

(2) बिक्रो-कर प्रशासन की अलोकप्रियता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को विस्तृत 
अधिकार दिए जाने चाहिए । निरीक्षण कर्मचारी और अधिकारी पृथकृ-पृथकृ होने चाहिए । प्रत्येक 
बिक्री-कर विभाग मे इन्टेलिजेन्स सेक्शन होना चाहिए कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के साथ मधुर 
होना चाहिए तथा उन्हे व्यापारियो की समस्याओं पर उचित सलाह देनी चाहिए | 

(3) अन्त मे आयोग ने यह सुझाव दिया कि बिक्री-कर को केवल वस्तुओं तक ही सीमित 
रखना चाहिए व सेवाओं पर कर नही लगाना चाहिए क्योकि इससे प्रशासन मे कठिनाइयों आएँगी तथा 
कर बचाने की सम्भावना बढेगी | 
विक्री कर के उन्मूलन का प्रश्न 

पिछले कुछ वर्षों से बिक्री-कर समाप्त करने की मॉग ने जोर पकड़ा है । जनता पार्टी ने अपने 
चुनाव घोषणा-पत्र मे बिक्री-कर समाप्त करने का वायदा किया था लेकिन अपने शासनकाल मे वह ऐसा 
नहीं कर सकी | राज्य सरकारे इसके लिए तैयार नही हुईं | केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव था कि 
बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाए तथा उससे होने वाली प्राप्तियों मै 
'ऐ एशाज्य प्सत्पाएं। प्यो। स्पएपेत्यिर, *माण त्प्यि, गाए ५ व्त्ययरे, ५५३४ फे तेन्ड पे 'पाटप्रस (68, ची। प्ात्पार, 
स्थापित हो जाने के बाद भी बिक्री-कर चर्चा का विषय बना रहा | सितम्बर 980 मे केन्द्र द्वारा मुख्य 
मन्त्रियो की बैठक आयोजित की गई जिसमे बिक्री-कर तथा ऑक्ट्रॉय समाप्त करने की चर्चा की गई | 
ऑक्ट्रॉय व विक्रय-कर समाप्त करने का विरोध सभी राज्यो के मुख्य मन्त्रियो ने किया | गुजरात के मुख्य 
मन्‍्त्री ने एक प्रस्ताव रखा जिसे केरल तमिलनाडु त्रिपुरा व पश्चिमी बगाल के मुख्यमन्त्रियो को 
छोडकर सभी मुख्यमन्त्रियो ने स्वीकार किया जो इस प्रकार था-- 

(]) जीवन-रक्षक दवाओं और वनस्पति पर विक्रय कर का प्रतिस्थापन अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 
से किया जाए और इस हेतु उचित रीतियों तैयार की जाएँ जिससे कि राज्यो के वर्तमान तथा भविष्य के 
न्यायोचित राजस्व हित सुरक्षित किये जा सके ( (2) महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक उत्तर-प्रदेश जम्मू व 
कश्मीर नागालैण्ड उडीसा और पजाब के मुख्यमन्त्रियो की एक समिति बनाई जावे जो- 
(अ) बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क जिन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है उनकी 
सूची तैयार करे तथा (ब) घोषित वस्तुओं की सूची मे विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार करे (3) विधि आयोग 
से राज्यों के विचारार्थ एक आदर्श बिक्री-कर अधिनियम प्रारूप प्राथभिकत्ता के आधार पर तैयार करने के 
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लिए निवेदद किया जाए और (4) केन्द्रीय सरकार की सविधान सशोधन (49वे रशोधन) की रूपरेखा के 
आधार यर एक सविधान सशोधन अधिनियम जारी करने यर विवार करना चाहिए।' 
राज्यों ने सर्वाचुमति से यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय बिक्री कर की दर जैसा कि झा समित्रि ने 
सुझाया है 4% से कम कर % न की जावे [7 
अप्रेल 983 में त्रिपाठी समिति ने (जो बिक्री कर समाप्ति की जाँच के लिए गठित की गई थी) 
पाँच वस्तुओं यथा सीमेन्ट दवाइयॉँ कायज व कागज गत्ता बनरपति और पैट्रोलियम उत्पाद पर 
बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्‍त उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था पहले से है | स्मरण रहे कि झा 
समिति' में 978 में कुछ बस्तुओं पर बिक्री कर के स्थान पर अलिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की 
सिफारिश की थी जिससे महत्त्पपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में अन्तर आ जाने से ध्यापार का आर्थिक 
अन्तरण (00८5०) रोका जा सके । त्रिपाठी समिति ने अपना ध्यान एक ऐसा फार्मूला निकालने पर 
लगाया जो राज्य सरकारो के वित्तीय ह्वितो को सुरक्षित रख सके । 
(8) राज्य उत्पादन कर (5038 70०5९ 700072$) 
वस्तुओं के उत्पादन पर उनके उपभोक्ताओं के पास जाने से पूर्व जो कर लगाया जाता है उसे 
उत्पादन कर कहते हैं ) भारत मे उत्पादन कर त्रगाने का अधिकार केन्द्र एव राज्य सरकारों दोनो को 
है । भारत सरकार जिन वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाती है उससे प्राप्त रकम का एक भाग राज्यों को 
दिए जाने की परम्परा है। इसके अतिरिक्त सविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारो को मानवीय उपभोग के 
लिए निम्न वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार प्राप्त है-! शराब (देशी) 2 अफ्रीम 3 भाग 
4 गौजा 5 चावल या जौ की शराब 6 चरस 7 निद्राकारक वस्तुएँ 8 औषधियों आदि । इनके 
उत्पादन पर जो कर लगाया जाता है उसे राज्य उत्पादन कर ($36 5५८58 0७७)) कहते हैं | यह 
परोक्ष कर है जिसका प्रमाव नशीले यदार्थों के उपभोक्ताओं पर ही यडता है । उत्पादन कर से एक ओर 
तो राज्यों की आय मे वृद्धि होती है और दूसरी ओर इसका नशीले पदार्थों के उपमोग को कम करना 
है । भार भे लोकमत मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध है। 947 के बाद से राज्य सरकारों ने इन 
वस्तुओं के उत्पादन पर भारी कर लगा दिए है। 
मादक वस्तुओं पर कर लगाने का इतिहास नया नहीं है । ब्रिटिश शासन से पूर्व बगाल मे यह कर 
जर्मीदारो द्वारा वसूल किया जाता है किन्तु 790 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया | तत्पश्चात्‌ 
शराब बनाने और बेचने के लिए लाइसेस प्रणाली लागू की गई | 820 के अधिनियम्र के अनुसार 
अधिकृत व्यक्ति ही ताडी का उत्पादन और विक्रय कर सकते थे | लगभग 40 वर्षों त्क यह व्यवस्था 
चलती रही तत्पश्चात इसके स्थान पर उत्पादन कर लगाया गया । 884 में नियुक्त एक आयोग ने 
सुझाव दिया कि शराब के उत्पादन और विक्रय को अलग कर दिया जाना चाहिए । आयोग के सुझावों 
को स्वीकार कर लिया गया । अब उत्पादको के प्रति लीटर पर उत्पादन कर और बेचने वालों से 
लाइसेंस शुल्क प्राप्त होने रूणा । 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ मद्य निषेध नीति अपनाने से आय के साधन के रूप में उत्पादन दायित्व 
कम हुआ । 973 मे केन्द्र ने राज्य सरकारो को मद्य निषेघ का 2 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का 
अनुरोध किया जिसके अच्चर्गत नशीले पदार्थ पेयो का विज्ञापन बन्द करना सार्वजनिक स्थानों मे मदिरा 
पान बन्द करने आदि का प्रावधान है | इस नियम मे विदेशी कूटनीतिज्ञो और पर्यटको के लिए ढील दी 
गई है । जनता पार्टी कै शासन मे प्रधानगन्त्री मोरारजी देसाई ने चार वर्षों मे 7782 तक पूर्ण मद्य निषेध 
लागू करने का विचार व्यक्त किया था और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता शासनकाल मे 
राज्यों मे विभिन्न उपाय भी किए गए थे । केन्द्र सरकार ने राज्यो को मद्यनिषेध से होने वाली हानि के 
आधे भाग की क्षतिपूर्ति का बचत दिया | इस आश्वासन के आधार पर राज्य मय निषेध की दिशा मे 
आगे बढे किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि देश के लगभग सभी राज्यो ने पूर्ण मद्य निबेध की नीति त्याग 
दी है । आज लगभग सभी राज्यों मे मद्य निषेघ नीति या तो समाप्त कर दी गई है या मृत प्रायः हो गई 
है और शराब की युकावो के छेके अधिकाधिक राशि के लिए दिए जा रहे है। कांग्रेस (इ) सरकार ने 
विचार व्यक्त किया है कि जनत्ता सरकार की भाति वह मद्य निषेध के सम्बन्ध मे कडा रुख अपनाएगी ॥ 
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राज्य सरकारों को स्वय निर्णय लेना है कि उनकी वित्तीय स्थिति उन्हे मद्य-निषेध लागू करने की 
अनुमति देती है अथवा नहीं | 

उल्लेखनीय है कि सातवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि मद्य-निषेध के फलस्वरूप राज्यों 
को होने वाली हानि की शत-प्रतिशत क्षति पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए परन्तु केन्द्र 
सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 
राज्य उत्पादन-कर से आय 


राज्य सरकारों को उत्पादन-कर से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है | यह वृद्धि लगभग 
8 गुना हुई | राज्य सरकारों को मोटर वाहनों के विक्रय, पैट्रोल आदि के विक्रय, विद्युत की विक्रय आदि 
पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को यात्रियों और वस्तुओं पर कर 
लगाने का अधिकार प्राप्त है । राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सचान्नित चलचित्रों, थियेटरों, 
नाटकों व अन्य प्रदर्शनों पर प्राय मनोरजन-कर लगाए जाते है जो टिकट के साथ वसूल कर लिए जाते 
हैं । इस मद से प्राप्त होने वाली आय मनोरजन साधनों के विस्तार के साथ-साथ बढ रही है | वृद्धि का 
एक कारण प्राय समी राज्यो मे कर की दरों में वृद्धि होना भी है। मनोरजन-कर की दरें न केवल ऊँची 
हैं बल्कि प्रत्येक राज्य मे मिन्न है | 

सभी राज्यों मे विद्युत बोर्डों द्वारा जनता को बिजली दी जाती है, जिसका निश्चित दर पर प्रति 
इकाई शुल्क लिया जाता है । इस शुल्क की रकम राज्य सरकार को प्राप्त होती है किन्तु राज्य सरकार 
प्रति इकाई बिजली पर एक अधिमार लगा देती है जिसकी वसूली विद्युत बोर्ड के बिल में हो जाती है पर 
यह रकम राज्य सरकार को मिलती है | गत वर्षो मे राज्य सरकार को विद्युत शुल्क से काफी आय प्राप्त 
हुई है। 

केन्द्रीय आय-कर, आस्ति-कर तथा उत्पादन शुल्कों से भारत सरकार को जो राशि प्राप्त होती है 
उसमें से वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को हिस्सा दिया जाता है | 


राज्यों के गैर-कर आय स्रोत 


(णा-४5 7९एशआए€ 0 5096 5055.) 

राज्यों के अ-कर राजस्व या गैर-कर राजस्व को दो भागों मे बॉटा जाता है | पहले भाग मे केन्द्र 
से मिलने वाला अनुदान शामिल किया जाता है और दूसरे भाग मे ब्याज प्राप्तियोँ लामाश सामान्य 
सेवाओं से प्राप्तियां, सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं से प्राप्तियाँ तथा आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियाँ 
शामिल की जाती है। 

प्रशासनिक प्राप्तियों से राज्य सरकारें काफी आय प्राप्त कर लेती है | राज्यो को एक ओर 
प्रशासनिक कार्यों पर बडी घनराशि व्यय करनी पडती है किन्तु दूसरी ओर प्रशासनिक विभागो से फीस, 
शुल्क आदि के रूप में आय भी प्राप्त होती है | शिक्षा चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग आदि सरकार को 
अच्छी आय प्रदान करते है| सार्वजनिक व्यवसायो से शुद्ध आय मे वन सिचाई जल व स्थल परिवहन, 
उद्योय आदि से प्राप्त आय की गणना होती है | इन मदो की आय के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय यह है कि 
इन विभागों की आय मे से विभागीय व्यय निकाल दिए जाते है और शुद्ध आय बच जाती है वह सरकार 
को हस्तान्तरित हो जाती है | ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य उपायों से राज्य सरकारो को काफी आय प्राप्त 
होती है | राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक सस्थाओं को ऋण देती रहती है और उन्हें उस 
पर ब्याज प्राप्त होता है । सहायक अनुदान (57॥5-77-80) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से 
मिलते हैं | इस प्रकार के सहायक अनुदानों मे क्रमश निरन्तर वृद्धि हो रही है | रेलयात्री भाड़ो पर कर 
के बदले राज्यों को अनुदान मिलता है | यह गैर-विकास अनुदान सहायता के रूप में मिलता है | 
निष्कर्ष रूप में राज्य सरकारों की कर-आय और गैर कर-आय दोनो में निरन्तर वृद्धि हो रही है | 


. ॥3 


गैर-कर राजस्व : सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ 


(रणा-985 २९एशाए€5 : शि0एत एणा शाँल्‍ थाशिए7585) 





सार्वजनिक उपक्रम (2॥90८ प्राधच८एए5९5) से आशय उन औद्योगिक सस्थाओ से है जिन पर 
राज्य का स्वामित्व होता है और जिनकी व्यवस्था तथा प्रबन्ध-सचालनु राजकीय प्रशासन द्वारा किया 


है या दल मी प पयकज कहलाते है गलिलजग आ मन दस मे आय मा है ।$ुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र से निकालकर जब राज्य अपने निर्देशन एबं स्वामित्व मे. ले लेता 
है तब वे उद्योग सार्वजनिक उपक्रम कहलाते है [समाजवादी और साम्यवादी देशो मे प्राय समस्त 
उद्योगो पर राजकीय स्वामित्व होता है जबकि पूँजीदादी देशो में आधारमूत उद्योग राज्य के अधिकार में 
होते हैं 

यह प्रश्न विचारणीय है कि राज्य द्वारा व्याएरिक और औद्योगिक उप्रक्रमो का सचालन क्यो किया 
जाता है ? इसमें निजी उद्योगो की तुलना में कुछ विशिष्ट लाम निहित होते है जो राज्य को इस ओर 
भैरित करते हैं कि वह इन उद्योगों के क्षेत्र मे उत्तरे । 


सार्वजनिक उपक्रमो के पक्ष मे तर्क 
(4 78णएाश।5 0 700८ एजाश/ का ६९५) 

$ आधारभूत सेवाएँ प्रदान करना--शाजकीय स्वामित्व और नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य 
जन-साधारण की सेवा करना है | इसलिए प्राय सभी आधघारमूत सेवाओ पर राज्य का स्थामित्व और 
नियन्त्रण देखा जाता है। आधारभूत सेवाओ के कुछ उदाहरण है--जल पूर्ति विद्युत-शक्ति की व्यवस्था 
यातायात की व्यवस्था सवाद वहन के साधनों की व्यवस्था आदि | ये सेवाएँ ज़न-साधारण के आर्थिक 
कल्याण और स्वास्थ्य की दृष्टि से नितान्त आवश्यक होती हैं अत सरकार रा्ट्रीयकरण द्वारा इन सेवाओ 
को एक उचित स्तर पर बगाए रखने का प्रयास करती है । व्यक्ति अथवा गैर-सरकारी संगठन प्राय 
ऐसी सेवाओं के सचालन की व्यवस्था नहीं कर सकते है और न ऐसा करना चाहते है । इसके अतिरिक्त 
यदि इन्हे व्यक्तिगत हाथो मे सौप दिया जाए तो इनकी कुशलता सदिग्ध हो जाती है| 

2 एकाधिकार पर नियन्त्रण करना--कुछ आवश्यक सेवाओ को सरकार द्वारा इसलिए हाथ में 
लिया जाता है जिससे एकाधिकारी अर्द्ध-एकाधिकारी अथवा अकुशल व्यवस्था वाले गैर-सरकारी 
सगठनो से उपभोक्‍ताओ के हितो की रक्षा की जा सके अर्थात्‌ अनावश्यक प्रतिरपर्दधा तथा उपगोक्‍ताओ 
के शोषण की समस्याओ को प्रोत्साहन न मिले जैसे नगर-परिवहन व नगर जल-पूर्ति की सेदाएँ | सभी 
देशो मे एकाघिकार के विरोध में सम्नियम बनाए गए है लेकिन एकाधिकार को रोकने का श्रेष्ठम उपाय 
उाप्यीयकरण ही है। इस सम्बन्ध मे पीयू का मत है कि राज्य को केवल उन्हीं उद्योगो पर अपना स्वामित्व 
रखना चाहिए जिनका स्वभाव एकाधिकारी (५7णणणाउ४८) है । एकाधिकारी स्वमाव वाले उद्योगों को 
छोडकर अन्य उद्योय निजी क्षेत्र मे ही रखे जाने चाहिए । 

(0) निजी क्षेत्र मे रखने से एक प्रकार की वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्‍न व्यक्ति विभिन्‍न 
उद्योगो की स्थापना करेगे । इस प्रकार उनमें पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी और प्रत्येक उद्योगपति 
का प्रयास यही होगा कि वस्तु अधिकाधिक मात्रा मे बिके और अधिकतम लाभ हो 
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(७) उपरोक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए उद्योगपति एक तो वस्तु के गुण में सुघार करेंगे और 
दूसरे वस्तु का मूल्य न्यूनतम रखने की चेष्टा करेंगे | 

पीगू के अनुसार इस प्रकार उपभोक्ता दर्ग को लाम होगा देश में उत्पादन की वृद्धि होगी और 
राष्ट्रीय आय बढ़ेगी । इसके विपरीत एकाधिकारी स्वभाव वाले उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में रखे जाकर राज्य 
के अधीन ही रहने चाहिए क्योकि एकाधिकारी स्थिति में उपभोक्ताओं श्रमिकों समाज तथा राज्य सभी 
को हानियाँ उठानी पड़ेगी । 

3 प्राकृतिक साधनो की सुरक्षा--किसी भी देश मे प्राकृतिक साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते 
हैं अत आवश्यक है कि उनका उपयोग यद्यासम्मव मितव्ययतापूर्ण ढग से हो | ऐसा -निजी क्षेत्र में 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि निजी क्षेत्र अपने लामो को अधिकतम करने के लालच में इन साधनों का इस 
तरह प्रयोग कर सकता है जिससे उनका उपयोग अपितव्ययी हो जाए और दूसरे समाज का हित 
अधिकतम न हो जैसे--जगल काटना खानों में खुदाई करना आदि | यह स्वामाविक' है कि निजी क्षेत्र 
प्राय सामाजिक हित की वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग नहीं करेगा अत अपेक्षित 
है कि उद्योगो का सचालन राज्य स्वय करे | 

4 प्रतिरक्षा उद्योग--देश की सुरक्षा के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक महत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए इससे सम्बन्धित मामलों को निजी क्षेत्र के हाथों में छोड़ना उचित नहीं माना जा सकता | देश 
की प्रतिरक्षा के लिए जो उद्योग आवश्यक हों वे राज्य के स्वामित्व मे रहने चाहिये । सभी वस्तुओं का 
उत्पादन प्राय बहुत महँगा होता है और अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है फलस्वरूप निजी 
उपक्रम इन उद्योगो को चलाने की सोच नहीं भी सकते | गोपनीयता सुरक्षित रखने की दृष्टि से प्रतिरक्षा 
उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथों में छोडना सम्भव नहीं है | इन्हीं कारणो से ऐसे उद्योगों को प्रत्येक देश 
में राज्य स्वय सघालित करता है | 

5 धन का पुनर्वितरण करना--निजी उपक्रम धन के वितरण की विषमता बढ़ाते हैं | धन के 
समान वितरण की महत्त्वपूर्ण समस्या का हल यह है कि उद्योगो के राजकीय स्वामित्व और नियन्त्रण को 
प्रोत्साहन मिले क्योकि सरकार का प्रमुख उद्देश्य लाम कमाना नहीं होता बल्कि सेवा करना होता है। 
सरकार व्यक्तिगत अथवा किसी दर्ग विशेष के हित का ध्यान नहीं रखती | वह अपने कार्य सार्वजनिक 
कल्याण की दृष्टि से करती है | समाज मे धन का समात्र वितरण करना उसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
होता है। 

6 वृहत्‌ स्तरीय उद्योगो से लाभो की प्राप्ति--सार्दजनिक उद्योगो का आकार बड़ा होने के कारण 
उनसे प्राय वृहत्‌ स्तरीय उत्पादन के सभी लाभ प्राप्त होते है । इसके अतिरिक्त प्रबन्ध और एकता के 
समस्त लाम मिल जाते है जो कि निजी क्षेत्र मे सम्मद नहीं है | 

7 राज्य की आय मे वृद्धि--सार्वजनिक उद्योगों का लाभ लोगों की निजी जेब में न जाकर राज्य 
के खजाने मे जमा होता है जिससे राज्य की आय मे वृद्धि होती है । इस आय से जन सेवा के कार्य 
अधिक मात्रा मे किए जा सकते हैं अथवा जनता पर कर का भार कम किया जा सकता है| 

8 देश का सन्तुलित आर्थिक व औद्योगिक विकास--राष्ट्रीयवरण करने से देश मे उद्योगों का 
शीघ्र विकास होता है साथ ही उद्योगो के स्थानीयकरण आकार पूँजी सरचना ((रज़ाभ आला 
आदि मे पाए जाने वाले व्यक्तिगत उद्योगो के दोष समाप्त हो जाते है । राज्य प्राय उचित आकार और 
पर्याप्त पूँजी वाले उद्योगो की ही योग्य स्थानों पर स्थापना करता है | इसके अतिरिक्त राजकीय उद्योगों 
का विकास पूर्ण योजनानुसार होता है जिससे देश के सभी भागो मे उद्योगो का समान रूप से विकास 
सम्भव हो पाता है | 

9 उपभोक्‍ताओ के हितो का विचार--सरकारी नियन्त्रण वाले उद्योगों मे उपभोक्ताओं के हित 

सुरक्षित रहते हैं। सरकारी उद्योगो से जनता को अच्छी किस्म की वस्तुएँ कम मूल्य पर सुविधा से प्राप्त 
हो सकती हैं उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से सरकार द्वारा प्राय मादक पदार्थों के उत्पादन और 
विक्रय पर राजकीय नियन्त्रण लगाया जाता है। 
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0, कुशल व्यक्तियों की सेवाओ का लाभ-राजकीय उपक्रमों मे देश के कुशल अनुभवी और 
परिश्रमी व्यक्तियों की रोवाओ का समुचित लाभ उठाने के पर्याप्त अवसर रहते है | सरकारी उद्योग में 
नौकरी के स्थायित्व और नियमितता के रहने से सरकारी उद्योगो को कुशल व्यक्तियों की सेषाओं का 
लाभ अधिक पिल्ल जाता है 

74 मोंग एवं पूर्ति मे सन्तुलन--सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को सचालित करने की नीति से देश 
के व्यापारिक क्षैत्र मे तेजी और गन्दी पर बहुत कुछ नियन्त्रण रखा जा सकता है क्योकि इन उपक्रामों मे 
अत्यधिक उत्पादन अथवा कम उत्पादन का भय नहीं रहता | शजकौय उपक्रम माँग और पूर्ति पे 
झन्तुलन स्थापित करने मे सहायक सिद्ध होते है | शज्य-उपक्रम मे वस्तु के मूल्य में स्थायित्व बना 
रहता है| 

2, अपिको झये शोषण रो मुक्ति--विजी उद्योगों मे श्रमिकों के हित ज्यादा सुरक्षित नहीं रह 
सकते जितने राजकीय उपक्रमो मे रहते है ! उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र मे आ जाने से श्रमिकों के 
शोषष की आशका नहीं रहती । राज्य से अप्ेश्ा की जाती है कि ढह एक आदश नियोक्ता की तरह 
कार्य करे और श्रमिकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करते डुए उनके हितों का आदर्श सरक्षक बने । 
राज्य उपक्रम में श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं मे निश्द्रित रूप मे निजी उपक्रमो की अपेक्षा सुघार 
होता है और उन्हे शामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सेवाएँ प्रदान की जाती है। 

3 उद्योगों की कार्यक्षमता थे वृद्धि--उच्योगो मे राष्प के प्रवेश से उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ने 
की पूर्ण सम्भावना रहती है । राज्य निजी उपक्रमो की अपेक्षा इस दृष्टि से अधिक राक्षम होता है कि 
महँगी और जटिल मशीनों का प्रयोग करके और देश के उद्योगों कस पूर्ण आधुनिकौकरण करके देश को 
औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रेषित करे ! राज्य औद्योगिक अनुसघान में वाछित घन व्यय कर सकता है 
और अधिकाधिक सख्या मे योग्य व्यक्तियों को ऊँचा वेतन देकर उनकी कुशलता का समुधित्र उपयोग 
कर सकता है। 

4 अकुशल व्यक्तिगत उपक्रमो को हटाना--किन्हीं परिस्थितियों में जब निजी उद्योगों में 
अकुशल इकाइयाँ बढने लगती है तो सरकार ऐसे निजी उपक्रमो को अपने स्वामित्व और नियन्त्रण में 
लेकर उनका उचित विकास कर सकती है । इससे राष्ट्रीय सत्वादन बढाने मे काफी सहायत्ता मिलती है। 

45, भ्रधिक जोखिम पाले उच्योगो का सचालन--कुछ उद्योगों मे लाम बहुत कम और जोखिम 
अधिक एड्ती है ) ऐसे व्ययसायो को निजी उपक्रम चलाने के लिए तैयार नहीं होते अथवा इनमे बहुत 
कम्र रृधि रखते है । ये उद्योग देश के लिए अनिवार्य होते है तो उन्हें राज्य को ही सघालित करना 
पडता है और ऐसा करते समय राज्य यह नहीं देखवा कि अग्ुुक उद्योग से उसे लाम प्राप्त हो रहा है या 
नही । 

6 आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण सैयार करना--देश के आर्थिक 
और औद्योगिक दिकास का भार मुख्यतया सरकार पर रहता है | सरकार ही अन्तिम रूप से उत्तरदायी 
होती है कि देश प्रे आर्थिक और औद्योगिक प्रगढ़ि के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा हो | इस दिशा मे 
नेतृत्व करना राज्य का कार्य है। इरालिए अनेक उद्योगों मे राज्य को स्वय प्रवेश करना जरूरी हो जाता 
है । सरकार की व्यावसायिक आय का समाज पर आर्थिक प्रभाव पडता है । जनता जितना अधिक 
उपभोग इन वस्तुओ और सेवाओ का करती है उतना ही अधिक मूल्य देने को तैयार रहती है ) दूसरे 
करो की भाँति इस आय झोत पे बृद्धि करने से लोगो की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रमाव नहीं पडता । 
इसके वियशीत समाज का उत्पादन बढता है लोगो की बचत करने और विनियोग की इच्छा पर अच्छा 

प्रभाव पडता है [ 

सरकारी उद्योगो का मुख्य उद्देश्य लाभोपार्णन नही होता बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी 
नीति का क्षियान्वयन होता है। सरकारी उद्योगों के पीछे प्रेरणा चाहे कुछ भी हो ये आय के साधन माने 
जाते हैं। आय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप इन राजकीय वाणिज्यिक उद्योग्रो से होने वाली बचतें ही 
है और ये बचते अनेऊ देशो के बजटों मे निरन्तर अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही हैं ! 
आज झार्वजनिक क्षेत्र के प्रति बढचे हुए आकर्षण से आद के इन सापनों का सहतत्त बहुत बढ गया है ! 
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0. कुशल व्यक्तियों की सेवाओ का लाम-राजकीय उपक्रमों मे देश के कुशल अनुभवी और 
परिश्रमी व्यक्तियों की सेवाओ का समुचित लाम उठाने के पर्याप्त जदसर रहते है | सरकारी उद्योग में 
नौकरी के स्थायित्त और नियमितता के रहने से सरकारी उद्योगों को कुशल ब्यक्तियो की सेवाओं का 
लाम अधिक मिल जाता है| 

3.. मौंग एवं पूर्ति में सन्तुलक--सार्वजनिक क्षेत्र मे उपक्रमो को संचालित करने की नीति से देश 
के व्यापारिक क्षेत्र मे तेजी और मन्दी पर बहुत कुछ नियन्त्रण रखा जा सकता है क्योंकि इन उपक्रमो मे 
अत्यधिक उत्पादन अथवा कमर उत्पादन का भय नहीं रहता | राजकीय उपक्रम मॉग और पूर्ति में 
सन्तुलन स्थापित करने मे सहायक सिद्ध होते है | राज्य-उपक्रम में वस्तु के मूल्य में स्थायित्व बना 
रहता है। 

2. भ्रमिको को शोषण से भुक्ति--निजी उद्योगों म॑ं श्रमिकों के छित्न ज्यादा सुरक्षित नहीं रह 
सकते जितने राजकीय उपक्रमों में रहते हैं । उद्योगो के सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाने से श्रमिको के 
शोषण की आशका नहीं रहती । राज्य से अपेक्षा की जाती है कि बह एक आदर्श नियोक्‍्ता की तरह 
कार्य करै और श्रमिको को अधिकाधिक सुपिधाएँ प्रदान करते हुए उनके हिठो का आदर्श सरक्षक बचे | 
राज्य उपक्रम में श्रमिको के कार्य करने की दशाओं में निश्यित रूप में निजी उपक्रमो की अपेक्षा सुधार 
होता है और उन्हे सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सेवाएँ प्रदान की जाती है । 

3 उद्योगों की कार्यक्षमता मे वृद्धि--उद्योगो मे राज्य के प्रदेश से उद्योग की कार्यक्षमता बढने 
कौ पूर्ण सम्भावना रहती है | राज्य निजी उपक्रमों की अपेक्षा इस दृष्टि से अधिक सक्षम होता है कि 
महँगी और जटिल मशीनों का प्रयोग करके और देश के उद्योगो का पूर्ण आधुनिकीकरण करके देश को 
औदोगिक प्रगति की ओर अग्रेषित करे | राज्य औद्योगिक अनुसघान में वाछित घन प्यय कर सकता है 
और कक सख्या पे योग्य व्यक्तियों को ऊँचा वेतन देकर उनकी कुशलता का समुचित उपयोग 
कर सकता है। 

]4 अकुशत्त व्यक्तिगत उपक्रभो को हटाना--किन्हीं परिस्थितियों मे जब निजी उद्योगों में 
अकुंशल इकाइयॉ बढ़ने लगती है तो सरकार ऐसे निजी उपक्रमों को अपने स्वामित्व और नियन्त्रण में 
लेकर उनका उच्चित बिकास कर सकती है | इससे राष्ट्रीय उत्पादन बढाने मे काफी सहायता मिलती है । 

5, अधिक जोखिम वाले उच्योगो का सधालन--कुछ उद्योगो मे लाभ बहुत कम और जोखिम 
अधिक रहती है | ऐसे व्यवस्तायो को निजी उपक्रम चलाने के लिए तैयार नहीं होते अथवा इनमें बहुत 
कम रुचि रखते है । ये उद्योग देश के लिए अनिवार्य होते है तो उन्हे राज्य को ही सचालित करना 
पड़ता है और ऐसा करते समय राज्य यह नहीं देखता कि अमुक उद्योग से उरो लाभ प्राप्त हो रहा है या 
नहीं। 

[6. आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण सैयार करना--देश के आर्थिक 
और औद्योगिक विकास का भार मुख्यत्॒या सरकार पर इहता है| सरकार ही अन्तिम रूप से उत्तरदायी 
होती है कि देश में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक परिस्थितियों पैदा हो | इस दिशा में 
नेतृत्व करना राज्य का कार्य है । इसलिए अनैक उद्योगो मे राज्य को स्वय प्रवेश करना जरूरी हो जाता 
है | सरफार की व्यावसायिक आय का समाज पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है । जनता जितना अधिक 
उपभौग इन वस्तुओ और सेवाओ का करती है उतना ही अधिक मूल्य देने को तैयार रहती है । दूसरे 
करों की भाँति इस आय स्रोत मे वृद्धि करने से लोगो की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पडता [ 
इसके विपरीत समाज का उत्पादन बदता है लोगो की बचत करने और विनियोग की इच्छा पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है॥ 

सरकारी उद्योगों का मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन नहीं होता बल्कि किसी उद्देश्य की यूर्ति या! किसी 
नीति का क्रियान्वयन होता है | सरकारी उद्योगों के पीछे प्रेरणा चाहे कुछ भी हो ये आय के साधन माने 
जाते है | आय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप इन राजकीय वाणिज्यिक उद्योगों से होने वाली बचते ही 
है और ये बचते अनेऊ देशों के बजठो मे निरत्तर अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही हैं! 
आज सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति बढने हुए आकर्षण से आय के इन साधनों का महत्त्व बहुत बढ गया है। 
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यह उल्लेखनीय है कि राज्य को जो व्यादसायिक आय प्राप्त होती है उसके बदले में यह लोगों 
को प्रत्यक्षत सेवाएँ और वस्तुएँ प्रदान करता है । प्रत्यक्ष-प्रतिफल या आदान-प्रदान का वह त्तत्व' ही 
ऐसी आय को करो से पृथक करता है। 
सार्वजनिक उपक्रमो के विपक्ष में तर्क 
(#7४णा०१७ 24 8भ्माओ ऐए6 साशा[ुआ»25) 


. राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता की समाप्ति--यदि देश मे सभी उद्योगों को सार्वजनिक 
क्षेत्र में ले लिया जाए तो इसका अर्थ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सरकार का एक मात्र आधिपत्य 
स्थापित हो जाना है । यह स्थिति नि सन्देह अनुचित होगी | उद्योगपति उपभोक्ताओं की मॉग का 
अध्ययन करके उसी के अनुसार उत्पादन करते हैं और वस्तु की प्रचलित किस्म के अनुसार मात्रा तैयार 
करने को ज्ञत्पर रहते है लेकिन उद्योगों मे राष्ट्रीयकरण के फलरवरूप उपभोक्‍्ताओ का यह अधिकार और 
प्रभाव जाता रहेगा | राज्य जैसा भी उत्पादन करेगा उपमोक्ताओं को उसी से सन्तुष्ट रहना पडेगा | 
राष्ट्रीकरण हो जाने पर जनसख्या का एक बडा भाग राजकीय कर्मचारियों के रूप मे होगा और इस 
भाग को राजनीतिक स्वतन्त्रत्ता से हाथ धोना पडेगा। 


2. प्रतिस्पर्द्धा और उत्प्रेरणाओ की कमी--सार्दजनिक उपक्रमों मे प्रतिस्पर्द्धा की भावना नहीं 
रहती । उनमे स्वतन्त्र आर्थिक प्रवाह नहीं पाया जाता । प्रतिस्पर्धा का अन्त हो जाने से उद्योगों की 
उन्नति रुक जाती है और उनमें जडता उत्पन्न होती है । उत्प्ररणाओ (7:7092$) की कमी के कारण 
श्रमिकों की उत्पादकत्ता का स्तर गिर जाता है | चूँकि सरकारी कर्मचारियो की नौकरी सुरक्षित होती है 
और पदोन्‍नति योग्यता के आधार पर न होकर वरिष्ठता के आघार पर होती है अत उनमे कार्य करने की 
लगन समाप्त प्राय हो जाती है । वर्तमान मे सार्वजनिक क्षेत्र की इस कमी को नियन्त्रित करने के प्रयास 
किए गए और सोग्यता व उत्पादकता का महत्त्व बढां दिया गया । इसके अतिरिक्त प्रबन्ध सम्बन्धी 
अयोग्यताओं को छिपाने के लिए मूल्य-वृद्धि कर दी जाती है । वस्तुत सार्वजनिक उपक्रम विशुद्ध 
व्यावसायिक सिद्धान्तो के आधार पर नहीं चलाए जाते है जबकि निजी उपक्रम सदैव अधिक कुशल होने 
का प्रयत्न करते है | निजी उद्योगपति अपने उद्योग से अधिक लाभ प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश करते 
है | सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी रुचि प्रबन्धकर्त्ताओं मे नहीं हो सकती | 

3. उचित निर्णय मे देरी--तत्काल उचित निर्णय करने की क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र मे निजी क्षेत्र 
की तुलना मे कम होती है | निजी उद्योगपति समय का मूल्य समझते है और विलम्ब होने के कारण होने 
वाली हानि को यथासम्मव न्यूनतम करने को तत्पर रहते हैं । सार्वजनिक उपक्रमो मे निर्णय के 
एकाधिकार का विकेन्द्रीकरण करके इस दोष को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है तथापि इस दोष का 
पूर्णत समाप्त होना सम्मव प्रत्तीत नहीं होता । 

4. अकुशल व अनुपयुक्त अधिकारी एव कर्मचारी वर्ग--सार्वजनिक उपक्रमो की व्यवस्था करने 
का और शासन प्रबन्ध का भार जिन व्यक्तियों के हाथो मे होता है वे अधिक कुशल और योग्य नहीं 
होते । सार्वजनिक उपक्रमो मे उनकी नियुक्तियाँ प्राय व्यावसायिक प्रशासनिक योग्यताओ के कारण 
नहीं की जाती बल्कि अन्य अनेक कारणों से की जाती है । इराके फलस्वरूप रार्वजनिक उपक्रमो मे 
पी के मूल में आर्थिक कारण उतनी दृढ़ भूमिका नहीं निभाते जितनी कि अन्य कारण 

भाते हैं । 

5 राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्भावनाएँ--सार्वजनिक क्षेत्र मे राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्मावनाएँ 
अधिकाधिक विद्यपान होती है लेकिन इतना अवश्य है कि स्वशासित निगममों के निर्माण से ऐसे हस्तक्षेपो 
मे कमी अवश्य की जा सकती है | निजी क्षेत्रो मे राजनीतिक हस्तक्षेप सामान्यतया नहीं पाया जाता पर 
कम्पनियों के प्रबन्ध रथ प्रबन्धकर्त्ता प्राय हस्तक्षेप करने का प्रयास करते है । 

6 नौकरशाही प्रवृत्ति--स्ार्वजनिक उपक्रम नौकरशाही की प्रवृत्ति के शिकार रहते है | सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगो के सचालनकर्त्ता व्यवहार मे इतने विनम्र और सहानुभूत नहीं होते जितने निजी उद्योगों के 


गरैर-कर चजस्त खर्वजनिक जयकगों थे लाम 255 


सचालनकर्त्ता | उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट करने और उन्हे आवश्यक सेवा प्रदान करने के स्थान पर 
सार्वजनिक उपक्रम नियमों का अक्षरश पालन तथा औपचारिकता का व्यवहार करने लगते है | 
सार्वजनिक उपक्रमो की सीमा से अधिक विकास और विस्तार राजकीय पूँजीवाद (5॥96 (8ज़ाक्ाज्ञा) 
को जम देता है जो व्यक्तिगत पूँजीवाद की भाँति अबवाछनीय है । 

7. विनियोग मे रुकावट--सार्वजनिक उपक्रमो के विस्तार से विनियोग में रुकाबटे पैदा होने का 
भय उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रीयकरण के भय से देश के उद्योगपति अपनी पूँजी विदेशों मे लगा सकते है 
अथवा देश में विदेशी पूँजी के आगमन पर रोक लग सकती है ] इस प्रकार औद्योगीकरण का कार्य 
शिथिल हो जाने का भय रहता है | 

8. श्रमिक असन्‍्तोष को प्रोत्साहन--उद्योगो को सार्वजनिक क्षेत्र मे ले लेने से सरकार और 
अ्रमिको के सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पडने की आशका रहती है ॥ सार्वजनिक उपक्रम से श्रम-सचर्ष 
होने से सरकार और श्रमिक के बीच सीधा सघर्ष हो जाता है । व्यक्तिगत उद्योग के सघर्ष को तो राज्य 
सुलझा सकता है किन्तु जब सघर्ष राज्य से हो जाए तो उसे कौन सुलझाए ? तब सम्भावना यह रहती 
है कि किसी एक सार्वजनिक उपक्रम मे पैदा हुए श्रम-सधर्ष सारे देश में फैल जाएँ और वे सम्पूर्ण 
वातावरण पर बुरा प्रमाव डालें | जब श्रमिको को खुश करने के लिए राज्य अधिक सुविधाएँ प्रदान करता 
है तो निजी क्षेत्र के उद्योगो मे काम करने वाले श्रमिक भी इसी प्रकार की सुविधाएँ मॉगने लगते है । 

9. सार्वजनिक एकाधिकार--इससे सभी आर्थिक क्रियाओ पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो 
जाता है और निजी स्वामित्व के लिए अत्यन्त सीमित क्षेत्र रह जाता है | कई बार निजी स्वामित्व को 
पूर्णतः समष्त कर दिया जाता है | राष्ट्रीकरण की नीति से रोजगार उत्पादन मूल्य वितरण 
सार्वजनिक एकाधिकार अधिक खतरनाक साबित हो सकता है । 

0. राज्य पर कार्य का अधिक भार--सार्वजनिक उपक्रमो के कारण राज्य पर पहले की अपेक्षा 
अधिक कार्य भार पड़ता है | राज्य के कार्य पहले से बहुत अधिक बढे हुए होते है और जब औद्योगिक 
कार्य उसके सुपुर्द हो जाते है तब यह सम्भव है कि आवश्यक सावधानी के साथ इनको न चला पाए | 
इस तथ्य से इन्कार करना कठिन है कि सरकार का कार्यक्षेत्र जितना अधिक राजनीतिक है उतना 
आर्थिक नहीं | आर्थिक क्षेत्र मे राज्य उतना अधिक सफल बहुधा नहीं हो पाता जितना निजी क्षेत्र हो 
सकता है। 

9. मूल्य सम्बन्धी कठिनाइयॉ--सार्वजनिक उपक्रम में एक बडी कठिनाई मूल्य नीति निर्धारण की 
है | सार्वजनिक उपक्रमो मे उत्पादित माल की कीमत थोडी ऊँची करने से ही मॉग पर काफी महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड सकता है । अत यह प्रश्न सदैव विद्यारणीय रहता है कि क्या राजकीय उपक्रमो को लाभ के 
आधार पर काम चाहिए । यदि ऐस्ग किया जाए तो लाभ की दर क्‍या होनी चाहिए इस समस्या का हल 
बडा कठिन है । 

तुलनात्मक विश्लेषण करने पर लाभ अधिक सबल और प्रभावशाली है और दोष भी ऐसे हैं जिन्हें 
काफी हद तक मिटाया जा सकता है | सबसे आघारभूत दोष प्राय यही बताया जा सकता है कि 
सार्वजनिक उपक्रमो मे कार्यकुशलता मे कमी होती है और व्यक्तिगत उपक्रमो की तुलना मे मौद्रिक व्यय 
ऊँचा रहता है । यह जानना आवश्यक है कि उत्पादन सम्बन्धी लागत को दो भागों मे बॉटा जा सकता 
है---एक मौद्रिक लागत (१॥070;99/ (0०५) और दूसरा सामाजिक लागत (50८79) 00ज) । व्यक्तिगत 
उपक्रम्ों मे मौद्रिक लागत अवश्य नीची रहती है लेकिन सामाजिक लागत जो कि सरकार का शिक्षा 

स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओ आदि के सम्बन्ध मे करनी होती है काफी ऊँची होती है । सोवियत रूस 
के समाजीकृत उद्योग मे उत्पादन व्यय व्यक्तिगत स्वामित्व की तुलना मे नीया है | इससे स्पष्ट है कि 
व्यक्तिगत स्वामित्व और उत्पादन कुशतत्ता मे पूर्णत प्रत्यक्ष सम्बन्ध का पक्ष-पोषग नहीं किया जा 
सकता ! आविष्कार शौघ और श्रम-विभाजन को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक उपक्रम बस्तुत उत्पादन 
व्यय को कंम करने की उपर्युक्त दिशा में सफल होते है | इसके अतिरिक्त अनुभव यह नहीं बताता कि 
सार्वजनिक उपक्रमो मे फर्म्य करने के उत्साह मे कमी रहती है । आज के वैज्ञानिक युग ये कार्य करने के 
उत्साह को बदाने के विदिघ उपाय सुग्मतापूर्वक किए जा सकते हैं। 
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निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी चरम सीमा पर पहुँचने लगेंगे तो अवश्य दु खदायी 
डॉंगे अत उचित यही है कि सार्वजनिक और निजी दोनों उपक्रमों को विकास का उचित अवसर मिलता 


रहे । 
सरकार की औद्योगिक नीति के प्रकाश मे सार्वजनिक उपक्रम 
(0फ्ट प्रा।श/ए75९5 प ॥./शआ 0 500४. 5 [त05॥79 ?0॥९9) 

विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था का द्वुतगति से विकास करने में सार्वजनिक उपक्रम महत्त्वपूर्ण 
योग देते हैं | प्रो ए एच हेन्सन ने लिखा है आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक देशों के समक्ष 
सार्वजनिक उपक्रमों का वृहत्‌ स्तर पर उपयोग करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है ॥ अन्ततोगत्वा 
विकल्प चाहे कुछ भी हो सार्वजनिक उपक्रमों को बिजली परिवहन सिचाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था 
करनी ही होती है । 

भारत में वैसे तो स्वतन्त्रता से पूर्व सरकार ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे औद्योगिक साहसी के रूप में कार्य 
करना आरम्म कर दिया था तथापि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक रूप से विकास 
शुरू हुआ । स्वतन्त्रता से पूर्व केवल सुरक्षात्मक उद्योगों जनोपयोगी प्रकृति के उद्योगों तथा प्रशासनिक 
सुधार की दृष्टि से कतिपय उद्योगों में सार्वजनिक स्वामित्व एव नियन्त्रण था ) जबकि स्वतन्त्रता के बाद 
समय-समय पर घोषित और सशोधित नीतियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का सुनियोजित विस्तार किया गया 
और देश का आर्थिक ढोंचा स्पष्ट रूप में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में विमाजित किया गया। 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 948 (00507 70009 7२९०5०००णा 2948) 

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सर्वप्रथम 948 मे घोषित की गई । इसमे मिली जुली 
अर्थव्यवस्था का उद्देश्य रखा गया | यह स्पष्ट किया गया कि कुछ उद्योगों का विकास सरकार करेगी 
और अन्य उद्योगों का विकास निजी उद्योगपति करेगे । सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को दो भागो मे बाँट दिया 
गया--निजी क्षेत्र (2५४2 5०८७०) तथा सार्वजनिक क्षेत्र (92 5०८७७) । 

इस नीति के अन्तर्गत सभी उद्योगों को चार वर्गों मे विभाजित किया गया-- 

0) प्रथम वर्ग में अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री का निर्माण परमाणु शक्ति का उत्पादन और 
नियन्त्रण रेल यातायात के स्वामित्व और प्रबन्ध को पूर्णत केन्द्रीय सरकार के एकाघधिकार क्षेत्र में रखा 
या | इसके अतिरिक्त सरकार को यह अधिकार दिया गया कि सकटकालीन दशा मे राष्ट्रीय सुरक्षा की 
दृष्टि से आवश्यक किसी भी उद्योग को वह अपने अघीन ले सकती है | 

(शा) द्वित्तीय वर्ग में लोहा व इस्पात कोयला वायुयान निर्मायथ पोत निर्माण टेलीफोन तार व 
बेतार यन्त्र निर्माण तथा खनिज तेल उद्योगों को सम्मिलित किण गया | इन उद्योगों के सम्बन्ध में यह 
निश्चित किया गया कि विद्यमान इकाइयों को निजी क्षेत्र में रखा जाए लेकिन नवीन इकाइयों सरकार 
द्वारा स्थापित की जाएँगी | सरकार ने यह भी घोषित किया कि विद्यमान इकाइयों का रष्ट्रीयकरण दत्त 
वर्ष तक नहीं किया जाएगा | दस वर्ष बाद इस पर पुन विचार करने की व्यवस्था की गई कि उर्क्त 
उद्योगों का राष्ट्रीयवरण किया जाए अथवा नहीं | 

(४) तृतीय वर्ग में 8 महत्त्वपूर्ण उद्योगों को सम्मिलित किया गया जैसे--सूती वस्त्र जूड 
चीनी सीमेन्ट आदि | इन उद्योगों के लिए यह घोषणा की गई कि सरकार इनका नियमन व नियोजन 
करना आवश्यक समझती है इस वर्म में राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योग थे अतः राष्ट्रहित में सरकार द्वारा 
उनका नियमन आवश्यक समझा गया | 

(0४) चतुर्भ वर्ग में शेष उद्योगों को रखा गया । इन उद्योगों के सम्बन्ध में यह घोषणा की गई कि 
इनका टिकास निजी व सहकारी क्षेत्रों में किया जाएगा किन्धु आवश्यकत्ता पडने पर सरकार द्वारा भी ये 
उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं । 

इस औद्योगिक नीति में राष्ट्रहित में कुटीर एव लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा 
आवश्यक प्रयास करने पर बल दिया गयाः है | विदेशी पूँजी की महत्ता को स्वीकार किया गणा और 
श्रमिकों तथा प्रबच्चकों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित किए ऊाने का विचार प्रकट किया गया | 

]. फक्टीश इक्रातः औधोगिक सगठन एवँ सेदीदर्गीय प्रबन्ध पृष्ठ 48] 2. 
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औद्योगिक नीति प्रस्ताव 956 (00979 ९0८५ एऐ८5०चा०० 956) 


948 की औद्येगिक नीति की घोषणा के बाद अनेक ऐसी घटनाएँ घर्टी जिनके फलस्वरूप इस 
नीति में परिवर्तन की माग की जाने लगी | औद्योगीकरण की गति को ठीवब्र करने तथा आर्थिक विकास 
की दर में वृद्धि करने के लिए मशीन निर्माण उद्योगो ओर भारी उद्योगो की उन्नति करने के लिए 
सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करने के लिए व्यापक सहकारी क्षेत्र के निर्माण और विकास के लिए आय 
एवं धन के वितरण की असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण तथा निजी 
एकाधिकार पर रोक लगाने के लिए और रोजगार के अवसरों मे वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने 
औद्योगिक नीत्ति प्रस्ताव 956 स्वीकृत किया । 

956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है-- 

() उद्योगों का वर्गीकरण--इस नीति मे उद्योगो को तीन वर्गों मे बाटा गया है--.. 

(क) वे उद्योग जिनकी स्थापना का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होगा | इस वर्ग मे 7 उद्योगों 
का उल्लेख किया गया है जिन्हे प्रस्ताव की अनुसूची 'क मे वर्णित किया गया है । इन उद्योगो के नाम 
निम्नलिखित हैं--अस्त्र शस्त्र व सैन्य सामग्री अगु शक्ति लोहा एवं इस्पात भारी दुलाई भारी मशीने 
भारी बिजली के सामान कोयला तेल लौह धातु तथा ताम्बा सीसा व जस्ता व अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज 
विमान निर्माण वायु परिवहन रेल परिवहन टेलीफोन तार ब्रेतार व समाचार भेजने के उपकरण विद्युत 
उत्पत्ति एव वितरण आदि | इन उद्योगों मे केवल सरकारी इकाइया लगी हुई थीं अत इसे सार्वजनिक 
क्षेत्र कह सकते है ) 

(ख) वे उद्योग जिनकी नरैन इकाइयो की स्थापना साधारणत सरकार करेगी लेकिन निजी क्षेत्र 
से यह आशा की जाएगी कि वह भभ इस प्रकार के उद्योगों के विकास मे समुचित सहयोग दे । ब्वितीय 
वर्ग में !2 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है और इनका नाम ग्रस्ताव की अनुसूची ख मे वर्णित 
किया गया है | इन उद्योगो के नाम निम्नलिखित है--खनिज एल्यूमिनियम व अन्य अलौह घातुएँ 
मशीनी औजार 'लौह मिश्रित धातुएँ और औजारी इस्पात रसायन उद्योग एण्टीबायोटिक्स और अन्य 
आवश्यक औषधियों उर्वरक सश्लिष्ट रचझड कोयले का कार्बनीकरण रासायनिक लुगदी सडक परिवहन 
और समुद्री परिवहन ) इन उद्योगों भे सरकारी व निजी दोनो ही इकाइया होगी अत इसे मिश्रित क्षेत्र 
'कह सकते हैं) 

(ग) शेष सभी उद्योग जिनकी स्थापना व विकास सामान्यतया निजी. के अधीन ही रहेगा । 
इनमे वे सभी उद्योग आएँगे जिनका वर्णन अनुसूची '"क और ख मे नहीं किया गया हो । इस नीति में 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन शेष उद्योगो में से किसी उद्योग मे सरकार द्वारा इकाइयो की स्थापना 
की जा सकती है तथापि इन उद्योगो की स्थापना निजी उद्योगपति ही करेगे । निजी क्षेत्र के इन उद्योगो 
के विकास के लिए सरकार ने सभी आवश्यक सुदिधाए प्रदान करने का आश्वासन दिया है । 

(2) निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मे पारस्परिक सहयोग--इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि 
निजी व सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है और दोनो एक दूसरे के सहयोग से देश के आर्थिक 
विकास में सक्रिय सहयोग देगे ! इन उद्योगों को तीन वर्गों मे बॉटा गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि राष्ट्र के हित मे वर्ग अ के उद्योगों की स्थापना निजी उद्योगपत्ति कर सकते है और उसी प्रकार 
तीसरे वर्ग मे सरकार अपनी इकाइयों की स्थापन्य कर सकती है । इस प्रकार दोनों मिल जुलकर 
पारस्परिक सहयोग से राष्ट्र के आर्थिक विकास मे सहायता करेगे | 

(3) निजी क्षेत्र को सहायता एव नियमन--सरकार निजी उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान 
करेगी जिससे कि वे आश्वस्त होकर कुशलता के साथ अयना विकास कर सके और देश के आर्थिक 
विकास में सहायता प्रदान कर पके | इसके लिए विद्युत परिवहन सवाद वाहन वित्त आदि की समुचित 
व्यवस्था फी जाएगी किन्तु सहायता देने के साथ साथ यह आवश्यक है कि निजी उद्यम सरकारी नीति 
व योजना के अनुसार कार्य करे । इसके लिए उनका निययन किया जाएगा | यदि किसी उद्योग मे 
सरकारी व निजी दोनो इकाइयों होगी तो दोनो मे भेद भाव नहीं किया जाएगा | 


258 लोक /कित्त 


(4) इस नीति मे लघु एवं ग्रामीण उद्योगो के महत्त्व को स्वीकार करत्ते हुए इनके विकास को 
प्रोत्साहित करने का निश्चय प्रकट किया गया। 

(5) इस नीति मे क्षेत्रीय असमानता को दूर करने पर बल दिया गया और कहा गया कि 
चयथासम्भव देश के विभिन्‍न क्षेत्रों का सन्तुलित एव समन्वित विकास किया जाए | 


(6) इस नीति प्रस्ताव मे त्तकनीकी एव प्रबन्ध कर्मघारियो के समुचित प्रशिक्षण की च्यवस्था पर 
बल दिया मया | 


(7) यह आवश्यकता स्वीकार की गई कि श्रमिको को उदच्चित सुविधाएँ और उद्प्रेरणाएँ मिलनी 
चाहिए । 


(8) यह तथ्य स्थीकारा गया कि लोक उद्योगो की वृद्धि के साथ-साथ उनके कुशल प्रबन्ध की 
समस्या उत्पन्न होगी | इस पर बल दिया गया कि इन उद्योगों को व्यावसायिक इकाइयों की तरह 
चलाया जाए और इनमे यथासम्मव प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण किया जाए | 


इस नीति का अधिकाश लोगो ने स्वागत किया और कुछ ने इसे “आर्थिक सविघान' तक की 
सज्ञा दे दी । इसकी मुख्य आलोचना थह हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर आवश्यकता से 
अधिक बल दिया गया है और निजी क्षेत्र के उद्योगो की महत्ता को कम किया गया है। राष्ट्रीयकरण 
के सम्बन्ध मे नीति स्पष्ट नही की गई है और उद्योगो का वर्गीकरण करते समय इतनी अधिक लोच 
रखी गई है कि यह निश्चय नहीं किया गया कि किन उद्योगों मे निजी व सरकारी इकाइयों का 
विकास होगा । 
आद्योगिक नीति 4956 में संशोधन (973) 
[१09॥6 07 गा ॥00: पाएं 20॥09, 956 (973)] 


956 की औद्योगिक नीति में परिवर्तन के लिए अनेक बार मॉग की गई क्योकि परिस्थितियों मे 
महत्त्वपूर्ण बदलाव आ गया | 2 फरवरी 973 को भारत सरकार ने इस नीति में कुछ सशोघन की 
घोषणा की जिससे कि मिश्रित क्षेत्र (077 5९८०) का सुचारु ढंग से सचालन किया जा सके तथा 
कुछ ही लोगो के हाथो मे धन और सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने की दृष्टि से बड़े औद्योगिक त्ञमूहों 
को पुन परिभाषित किया जा सके | सरकार ने यह स्पष्ठ किया कि 956 की औद्योगिक नीति मूल रूप 
से चालू रहेगी | 

सशोधित नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-.. 


(0) सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिफ महत्ता--इस नीति मे सशोधन करके सार्वजनिक क्षेत्र कीं 
महत्ता को पहले से अधिक बढ़ा दिया गया | इसमे यह स्पष्ट किण गया कि पॉँचर्वी पन्चदर्षीय योजना के 
प्रारूप के सन्दर्भ मे त्ती़ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आत्म-निर्मरता एवं आधारभूत न्यूमतम 
आवश्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से उद्योगों के भावी विकास के वितृत्व क्षेत्र मे सरकार प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी । 

(2) संयुक्त क्षेत्र का विकास--औद्योगिक नीति, 956 के अन्तर्गत ही अनेक इकाइयाॉँ सयुक्‍त 
क्षेत्र में पहले से ही रथापित होती रही है | इस नीति मे सशोघन करके इस क्षेत्र की मठत्ता को स्वीकार 
किया गया | नए व मध्यस्तरीय साहसियो के मार्गदर्शन की दृष्टि से सयुकत क्षेत्र को एक प्रवर्तक 
उपकरण के रूप मे माना गया किन्तु यह्ठ स्पष्ट किया गया कि सयुकत क्षेत्र की इकाइयो के प्रबन्ध व 
सचालन तथा नीति निर्धारण में सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेगी | त्तरकार द्वारा इन इकाइयों के 
अशों के क्रय करने की मात्रा अलय-अलग परिस्थितियो में भिन्‍न-मिन्न रहेगी | यह स्पष्ट किया गया कि 
सयुकत क्षेत्र मे, बडे औद्योगिक समूहों, प्रमुख अधिकरणों (00गगाभ एग्रवथण्णाग्गाठ्3) तथा विदेशी 


कम्पनियों को ऐसे उद्योगों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके लिए उन पर पहले से ही 
प्रतिबन्ध लगा हुआ हो | 
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(3) महत्त्वपूर्ण उद्योग--इसके अन्तर्गत ॥9 उद्योगो की एक सूची! तैयार की गईं जिसमें अन्य 
प्रार्थियो के साथ बडे औद्योगिक गृह एवं विदेशी स्ाझीदार भाग ले सकते है ! ये उद्योग देश के आर्थिक 
विकास के लिए अत्पन्त महत्त्वपूर्ण हैं | अन्य उद्योगों में इन बडे औद्योगिक समूहो तथा विदेशी 
साझ्ीदारों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक यह आश्वासन न मिल जाए कि उत्तसे देश के 
निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी । 

(4) बड़े औद्योगिक समूहों की परिभाषा में परिवर्तन--बडे औद्योगिक समूहों की परिभाषा में 
परिवर्तन किया गया । पहले दत्ता समिति के अनुसार अन्तर्सम्बन्धित इकाइयों मे 35 करोड रुपये से 
अधिक सम्पत्ति होने पर किसी समूह को बडी औद्योगिक इकाई माना जाता था परन्तु इसको ददल कर 
अब !शाराए अधिनियम के अनुरूप 20 करोड रुपये तक निर्धारित कर दिया गया | अब थाराए के 
ज्हत यह राशि 00 करोड रुपये कर दी गई है। 

(5) लाइसेसिग की छूट--नए उद्योगो की स्थापना या विद्यमान उद्योगो के विस्तार के लिए स्थाई 
सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए | करोड़ रुपये तक की आवश्यकत्ता हो तो लाइसेस लेने की आवश्यकता 
नहीं होगी | छूट की यह सीमा पहले भी थी परन्तु बडी औद्योगिक इकाइयो के लिए यह छूट की सीमा 
5 करोड रुपये रखी गई । 

(6) सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति रखी गई। 

(7) लघु-स्तरीय उद्योग-घन्चो के लिए क्षेत्र सुरक्षित रखने की वर्तमान नीति को चालू रखा गया। 

संशोधित नीति की अनेक आधारो पर आलोचना की जिनमे मुख्य यह थी कि इसमे सार्वजनिक 
क्षेत्र को पहले से अधिक विस्तृत कर दिया है यद्यपि लोक उद्योगो की कार्यकुशलता और प्रगति 
संतोषजनक नहीं है | 
औद्योगिक नीति, 977 (वा! एगा०३ ॥977) 

23 दिसम्बर 977 को जनता सरकार के उद्योग मन्त्री जॉर्ज फर्नांडिस ने ससद्‌ मे नई 
औद्योगिक नीति की घोषणा की | नई औद्योगिक नीति मे कहा गया कि. 

(3) लघु एवं कुदीर उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाएगा ! इनका विस्तार छोटे शहरों 
तथा गाँवों में अधिकतम किया जाएगा। 

(2) लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सख्या 80 से बढाकर 504 कर दी 
गई । इस पर ध्यान दिया जाएगा कि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म उचित हो और जिन्हें 
डाजार में आसानी से बेचा जा सके । इन आरक्षित उद्योगों की वार्षिक जाँच-पडताल की जाएगी | 

(3) अति लघु उद्योग क्षेत्र के रूप मे लघु उद्योग का एक नया वर्गीकरण किया गया है। इस क्षेत्र 
के अन्तर्गत वे उद्योग आएँगे जिनमे मशीन तथा उपकरणों मे एक लाख रुपये पूँजी विनियोजित हो और 
जौ उन शहरों मे स्थित हों जिनकी आबादी 97] की जनगणना के अनुसार 50 000 से कम हो ) इस 
क्षेत्र के उद्योगों को सभी आवश्यक प्रोत्साहन दिये जाएँगे और इनके लिए विशेष योजनाएँ तैयार की 
जाएँगी 

(4) कुटीर उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार विशेष अधिनियम पारित करने का विचार करेगी । 

(5) लघु एवं कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए केवल एक ही एजेन्सी होगी | इसके लिए प्रत्येक 
जिले में जनपद उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाएगा | जहाँ पर इन्हे सभी सेवाएँ एक ही स्थान पर 
उपलब्ध हॉगी। 


+ 9 पद्योगों की सूची इस प्रकार है-- 
() कशब्णाणिड्टान्य फ्रवेडणाट४--टश आ0०५६- अत्टों <बत्रफाइड ४५१ जिछाणहुड. औितवगे पल्‍्लेड काठ ऋक टिएफड 
पटा॥३ 2४4 ऐप ४0038: (2) पैजोलाई श्वावै इथ्यय इचाटाथ्याड़ होथाओ (3) फिकाह प्रथा (0फटछ डक 2९ कार 
इचाधाथाण5) (4) छोरपपा८छ व्युपाताव्णा५ (5) तिक्षाजए०0०७७७ (6) [04050 एबं ०१५ (7) १०००७ ६००५, (8) 
+इणव्शोएडश 002 प्रणाटा>. (9): छडाए। बाणध्या३ घ8जीफटाज़.. (0): फ़वपडाघओ. ए्धाफाव्का. ज). $क्वक्काएी० 
प्रछप्षष्ाव्याड (१2) 2:02 था०चड हद दुऐए्रेडया< दिरचउलड. 23) (िक्रापप्गड: (4) 07088 बगव ीफोबवतब-टएफ८डेड 
(5) शशुड्ध भाव एण७ (6) #७जा+०ण फाधड आर 005६. (7) श०० 895 (8) एड्क्षघाद5 भाव [9) जला: 
जिए0805--?ए7 ३ थाते दापटगा ३४25० लाए. 
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(6) इन उद्योगों को उचित वित्तीय सहायता दी जाएगी | इसके लिए औद्योगिक विकास इस क्षेत्र 
की ऋण आवश्यकरगाओं फो देखने के लिए विशेष शाखाएँ खोलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से 
उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की निर्धारित मात्रा इन्हें देनी होगी । 

(7) भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों को भी स्पष्ट भूमिका निमानी है | इनके लिए विशेष रूप से 
निम्न क्षेत्र हैं--(अ)] आधारमूत उद्योग (ब) पूँजीगत वस्तुओं वाले उद्योग (स) उच्च टेक्नोलॉजी उद्योग 
तथा (द) अन्य उद्योग जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित नहीं हैं | 

(8) बड़े उद्योग इकाइयों को अब नई परियोजनाओं के लिए स्वय अपने साधनों से धन जुदौगा 
होगा (रासायनिक खाद कागज सीमेन्ट जहाजरानी और पैट्रो-रसायन उसे उद्योगों में, जहाँ अधिक 
पूँजी लगती है पूँजी और ऋण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा) लेकिन अन्यु उद्योगों में यह कम 
होगा जिससे उन्हे अपनी अधिक पूँजी लगानी पड़े । 

(9) 3970 की एनसख्या के आधार पर दस लाख से अधिक जनसख्या द्वाले महानगरों और पॉंच 
लाख से अधिक जनसख्या वाले नगरो तथा शहरी क्षेत्रों में नए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए जाएँगे। 
राज्य सरकारों के अतिरिक्त वित्तीय सस्थाएँ उन क्षेत्रों मे उद्योगो को सहायता नहीं देगी | 

(0) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र, निजी 
क्षेत्र में बड़े उपक्रमो व घरानो के विकास के विरुद्ध सन्तुलन शक्ति के रूप भे उपलब्ध रहेगा | कई क्षेत्र 
में रार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार जारी रहेगा | सार्वजनिक क्षेत्र में न केवल आधारमूत प्रकृति की 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओ का उत्पादन होगा बल्कि यह उपमोक्ताओ को आवश्यक पूर्तियों को बनाए रखने में 
स्थायित््व लाने वाली शक्ति के रूप में प्रमावशाली रूप मे काम मे लाथा जाएगा | कई सहायक उद्योगों 
के विकास एव प्रोत्साहन का दायित्व इस पर रहेगा । विकेन्द्रीकृत उत्पादन के विकास की प्रोत्साहन 
देगा । ऐसा करने के लिए छोटे व कुटीर उद्योगों को तकनीक व प्रबन्ध के क्षेत्र में विशेषज्ञता उपल्ब 
कराएगा । सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को दक्षता और लाम के आधार पर चलाएगी ताकि इन 
उद्योगों में विनियोग से समाज की प्रत्रिफल प्राप्त हो । 

(4।) देश की टेक्नोलॉजी को पूरा प्रोत्साहित किया जाएया । जहाँ उसमें कमी हो, विदेशी 
टेक्मौलॉजी का आयात किया जा सकेगा लेकिन सरकार इस टेक्नोलॉजी के एकमुश्त खरीदने के पक्ष में 
है। 

(2) विदेशी कम्पनियों को जो नियमानुसार अपनी पूँजी कम कर लेंगी, भारतीय कम्पनियों के 
रामकक्ष गिना जाएगा लेकिन शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर पूर्णत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी 
को भी अनुमति दी जा सकन0 है | विदेशों मे सयुक्त उद्योगो की स्थापना के लिए सरकार निर्धारित 
मात्रा तक भारतीय उद्यमियों को भी घन लगाने की अनुमति देगी। जहाँ विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति 
दी छाती है वहों लाभ रायल्टी लामाश और पूँजी भेजने की नियमानुसार स्वतन्त्रता होगी | ये नियम 
सभी के लिए समान होगे। 
चवीन औद्योगिक नीति, 980 (३८७ [9005४7 0०॥८०५, 980) 

23 जुलाई 980 को उद्योगमन्त्री श्री चरनजीत चानना ने ससद्‌ मे सरकार की नवीन औद्योगिक 
नीति की घोषणा की । इस रान्‍्दर्भ मे उन्होने यह रपष्ट किया कि 956 की औद्योगिक नीति ही ईर्स 
नीति का प्रमुख आधार है क्योकि उसमे रचनात्मक लोच ((णाहाप्रथाए० प्रल्घााछआ9) है | इस नीति 
की कुछ प्रमुख विशेषताओं का सक्षेप इस प्रकार है- 

3 रार्वजनिक क्षेत्र--लोक उद्यमो को महत्त्यपूर्ण भूमिका निभानी है किन्तु उनकी असफलता के 
वारण लोगो का विश्वास कम हो गया है अत लोगो को इन पर विश्वास बढाना है | इनके सघालन में 
सुधार के लिए प्रभावकारी प्रबन्ध की व्यवस्था करनी है । प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन करके उत्तमे 
सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा । गत्यात्मक तथा कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था करके हानि पर बल 
रहे लोक उद्यमों की स्थिति मे सुधार लाना है । उत्पादन क्षमता के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया 
जाएगा | 

2. निजी क्षेत्र--सरकारी नीतियों त्था योजना के अनुरूप निजी क्षेत्र मे उन्नति के लिए प्रवार्स 
किया जाएगा किन्तु इसके साथ ही घन व सत्ता का कुछ ही हाथो मे केन्द्रीयकरण नहीं होने दिया 


ग्रैर-कर हजरत. छार्वजानिक एएक्फोे के काम 26! 


जाएगा । बड़े समूहो की परिमाषा मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इसके लिए विनियोग की मात्रा 
मे भी कोई वृद्धि नहीं की गई किन्तु स्वस्थ विस्तार आघुनिकीकरण तथा निर्यात के लिए इन्हें कुछ छूट 
अवश्य दी गई है। बीमार इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों मे समायोजन के लिए आय-कर अधिनियम की 
घारा 72-अ के अन्तर्गत आय-कर सम्बन्धी छूट की घोषणा की गई । जिन इकाइयो में अतिरिक्त 
उत्पादन क्षमता हो गई है उसे नियमित रूप से सही माना जायेगा । इसके अतिरिक्त बडे पैमाने यर चल 
रही निजी इकाइयो को यह छूट दी गई है कि अभी तक 75 उद्योगो को जो स्वत्त विस्तार की सुविधा 
प्राप्त थी वह अब उन सब उद्योगो को प्राप्त हो सकेगी जो कि उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम की 
प्रथम सूची मे अनुसूचित हैं ) 

3. लघु उद्योग-धन्धे--इस सम्बन्ध मे इस नीति में यह घोषणा की गई कि लघु अति लघु तथा 
बडे उद्योगो का विभागीकरण जैसा जनता सरकार ने किया था उचित नही है | इसके स्थान पर देश 
के सन्तुलित तथा औद्योगिक विकास के लिए उन्हे एक साथ जौड़ना होगा । उद्योग विकास केन्द्र के 
स्थान पर प्रत्येक पिछड़े जिले मे न्‍्यूक्लियस प्लाण्द्स स्थापित किए जायेगे जो कि अधिकाधिक सहायक 
लघु तथा कुटीर उद्योग घन्धो का विकास करेगे | इन उद्योगो को पुनर्परिभाषित भी किया है | अति लघु 
उद्योग उसे माना जायेगा जिसमे 2 लाख रु (पहले एक लाख रु ) विनियोजित हो लघु उद्योग उसे 
माना जायेगा जिसमे 20 लाख रु (पहले 0 लाख रु ) तथा सहायक उद्योग उसे माना जायेगा जिसमे 
25 लाख रुपये (पहले 5 लाख रुपये) विनियोजित हों । इन उद्यमों के विकास के लिए आवश्यक 
वस्तुओ का बफ़र स्टॉक बनाने की योजना है ) 

4 आद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि क्षेत्रीय असन्तुलन तथा असमानता दूर 
हो सके । 

5 शोध एवं विकास मे अधिकाधिक विनियोग किया जाए । 

6 सरकार का विचार है कि उचित औद्योगिक सह-सम्बन्ध बना रहना चाहिए और अमिको 
तथा प्रबन्धको में आपस में सहयोग होना चाहिए ! सरकार का विधार है कि त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन 
(7फृथ्शाए७ 70007 007व/००2) फिर से आरम्म की जाए ताकि औद्योगिक सह-सम्बन्धों में 
आवश्यक सुधार हो सके । 

इस औद्योगिक नीति का स्वागत हुआ है और इसकी आलोचना भी हुई है । आलोच्को का कहना 
है कि इस नीति मे देश के औद्योगिक विकास के सन्दर्भ मे कोई नवीन विचार या नीति-निर्देशन नही 
दिया गया । देश के औद्योगिक विकास के लिए क्या प्राथमिकताये होगी और किस ढॉचे के अन्तर्गत उन 
प्राथमिकताओ को कार्यान्वित किया जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है । सार्वजनिक नीति से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण मसलो का इस नीति म॑ कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में लोगो फा 
विश्वास कम हुआ है और बीमार लोक उद्योगों को सक्षम तथा कुशल कैसे बनाया जायेगा इस विषय में 
कोई निश्चित नीति स्पष्ट नहीं की गई है । लघु उद्योग-धन्घो के सरक्षण के लिए उचित कानूनी कार्यवाही 
करने के सम्बन्ध मे यह नीति मौन है । 


भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का विकास एवं कार्य-निष्पादन 

पिछले दशको मे सार्वजनिक क्षेत्र ने जो उल्लेखनीय प्रगति की है उससे सिद्ध होता है कि इन 
उद्यमो ने नेहरू के सपनो को साकार किया है | अपनी सुधरी कार्यकुशलता और अच्छे कारोबार से इन 
इकाइयों ने अपने आलोचको को गलत साबित कर दिया है | भारत में समूचा वित्तीय कार्य-निष्पादन 
सरकारी उद्यमो की अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है | लोक उद्यम सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 
इस वर्ष सरकारी उद्यमो द्वारा सरकारी खजाने में किए गए अशदान उनकी निर्यात आय उद्यमों द्वारा 
उत्पन्न रोजगार क्षमता और उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक और 
नागरिक सुविधाओ आदि के माग्ले मे पर्यपक्ष वृद्धि और प्रगति हुई है । 
पूँजी निवेश मे वृद्धि और सरकारी उद्यमो का भाग 

१95) के पश्चात्‌ भारत मे सार्वजनिक क्षेत्रों मे भारी प्रगति हुई है | स्वत्तन्त्रता प्राप्ति के समय 
भारत मे केवल विभागीय उपक्रम जैसे--रेल डाक व त्तार इत्यादि मुख्य सार्वजनिक उपक्रम थे अब 
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स्थिति बदल गई है । न केवल सेवा उपक्रम ही बढ़े हैं बरन्‌ विनिर्माण उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण स्घान प्रास किया है । सफल सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा माग सेवा व विनिर्माय उपक्रमों 
में हुआ है | 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों विशेषत ईंधन के उत्पादन बुनियादी घातु उद्योगों अलौह 
धातु उद्योगों उर्वरक और विद्युत उपकारणों के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र ने अब महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया है। 
ढिक्री मे वृद्धि 

दिगत अवधि में सरकारी उद्यमो की बिक्री की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है | बिक्री की वार्षिक वृद्धि 
दरों में भी निरन्तर वृद्धि होती रही है। सरकारी उद्यमों में वास्तविक रूप में सकल बिक्री में पिछले वो 
में कई गुना वृद्धि हुई । 

दिनिर्माणकारी और सेवा प्रदायी क्षेत्रों के उद्यम समूहों की कुल ढिक्री में व्यापार और विपणर 
तथा औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श त्तमूहों को छोड़कर कुल बिक्री में वृद्धि हुई है । 
लगी एूँजी की तुलना मे निदल कुल विक्री का अनुपात 

लगी पूँजी की तुलना में निबल कुल बिक्री के अनुपात से किसी उद्यम में घनराशि के कारगर 
उपयोग का पता चलता है । 

माल का उत्पादन करने वाले उद्यमों के मामले मे यह अनुपात घटा है लेकिन कुल लगी पूँजी में 
वृद्धि हुई | यदि हम विद्युत क्षेत्र को शामिल न करें तो लगी पूँजी की तुलना में निबल कुल बिक्री का 
कुल अनुपात बढा है | इस्पात रसायन उर्वरक और भेषज और भारी इन्जीनियरींग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे 
चृद्धि हुई लेकिन कपडा उपभोक्ता माल कृषि पर आधारित उद्योगों और मध्यम त्तथा हल्के इन्जीनिपरींग 
क्षेत्रों के मामले में इस अनुपात में गिरावट आई है जिससे यह सकेत मिलता है कि इन क्षेत्रों में बेहतर 
कार्य-निष्पादन की आवश्यकता है | इस सम्बन्ध मे यह बात ध्यान देने योग्य है कि कपड़ा और मध्यम 
तथा हल्के इन्जीनियरी क्षेत्रों में काफी हद तक सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गए बहुत से रुप 
एकक शामिल है | इसके अलावा कपडा उद्योग में मौजूदा मन्दी और बम्बई में स्थित कपड़ा मितों में 
हडत्ताल और इसके साथ-साथ बिजली की भी भारी कटौत्तियाँ कपडे के क्षेत्र में इस अपेक्षाकृत कम 
कारोबार के लिए काफी हद तक जिम्मेददार हैं | पैट्रोलियम कोयला और परिवहन उपस्करों के क्षेत्रों के 
मामलों में मी कमी नजर आई है। 

इस्पात कोयला लिग्नाइट त्ाम्या सीसा एल्युमिनियन पैट्रोलियम तेल शोधनशालाओं मेँ 
परिष्कृत कच्चा तेल सीमेन्ट भारी इन्जीनियरी वस्तुओं केबल टेलीफोन मशीनी औजार पिट्टी हटाने 
की मशीनो रेल के सवारी डिब्दों अखबारी कायज आदि जैसी बुनियादी कच्ची सामग्रियों के उत्पादन में 
काफी वृद्धि हुई है । हालाँकि कुल मिलाकर स्थिति में रुपार हुआ लेकिन बहुत रो उद्यमो में क्षमता 
उपयोग के स्तर को ऊँचा उठाने की अभी अत्यधिक गुँजाइश है | मुख्य बाघाएँ ये हैं--बिजली की 
अपर्यप्त उपलब्धता प्रक्रिया और उपस्कार सम्बन्धी समस्याएँ और कुल मामलों में मॉग की कमी । यह 
बहुत सन्तोष की बात है कि विभिन्‍न अडचनो के बावजूद बहुत से उद्यमों-एककों में उत्पादन और 
उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ॥ 
निर्याउ से आय 

सरकारी क्षेत्र में उद्यमों के कार्य निष्पादन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि अन्तरांष्ट्रीय व्यापार 
में उनका भाग लेने और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने मे उनका योगदान कितना है । निर्यात 
के क्षेत्र में सहकारी उद्यमो ने उल्लेखनीय अ्रगति की है| 
लिवेश पर प्रतितान और लाभकारिता ४- 

(क) सकल उपान्त लाम, सकल लाभ और कर पूर्व लाम का विश्लेषण--सकल उपान्त लागे 
में उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । गत वर्षों की अवधि में औसत कर-पूर्व लाम से कई गुना 
अधिक है | यद्ठ सरकारी उद्यमो द्वार: अब तक का अर्जित सबसे अधिक कर-पूर्व लाम था | इसके 
अलावा इसे सरकारी उद्यमों के बहु-आयामी उद्देश्यो और इस तथ्य की पृष्ठभूमि मे देखा जाना चाहिए 
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कि ये उद्यम उद्योगो के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ रह्म है | जैसे स्थापना स्थल की कठिनाइयॉ, काम मे आने वाली कच्ची सामग्री, 
बिजली, ईंधन, बुनियादी ढॉचे सम्बन्धी सुविधाओं का अमाव, गैर-सरकारी क्षेत्र से विरासत में मिली 
औद्योगिक रूप्णता और सरकारी नीति के कारण मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी पाबन्दियाँ आदि । 

(ख) कर पश्चात्‌ लाभाश--सरकारी उद्यमों ने निगम कर के लिए घन राशि की उत्तम व्यवस्था 
करने के बाद इसमें अच्छा निबल लान कमाया । 

(ग) आन्तरिक संसाधन जुटाना-भशत्त वर्षों में सरकारी उद्यमों ने केन्द्र सरकार और राज्य 
सरकारो के ऋण चुकाने के बाद अतिरिक्त सर्राघन जुटाए | 
राजकोव में अंशदान 

उपर्युक्त आन्तरिक ससाधनो का भाग लाभाश के रूप में राजकोष में डाल दिया जाता है ) इसके 
अलावा, उद्यमों के काम आने वाली सामग्री और उत्पादन पर वसूल किया जाने बाला उत्पाद शुल्क और 
सीमा शुल्क भी राजकोष में जमा होता है | इस प्रकार सरकारी उद्यमों से राजकोब को होने बाली कुल 
सीधी प्राह्तियों की तुलना में कई गुना वृद्धि हुई । यह मुख्यत सरकारी उद्यमो के अधिक उत्पादन और 
अधिक लामकारिता के परिणामस्वरूप हुई । 
सरकारी उद्यमो में रोजगार और परिलब्धियों 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सरकारी उद्यम समाज के पिछड़े हुए तथा दलित दर्ग के अधिक 
उत्थान के अपने सामाजिक दायित्वो को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं | इस सन्दर्भ में 
सरकारी उद्यमों में रोजगार दिलाने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाये जा रहे है | 
संतुलित क्षेत्रीय विकास 

विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और सन्तुलित आर्थिक विकास प्राप्त करने के 
उद्देश्य से सरकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पूँजी निवेश करने की नीति का प्रबुद्ध रूप से पालन 
कर रही है। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों की स्थापना चयनात्मक आधार पर की जाती है । इसका 
कारण यह है कि किसी राज्य मे ऐसे एककों की स्थापना होने से कारगर विकास एवं रोजगार के 
अवसर बढ़ाने और सप्ताधन आदि जुटाने मे भी मदद मिलती है | 
सहायक उद्योग क्षेत्र का विकास 

सरकार की औद्योगिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण अम लघु उद्योगो और उनके सहायक उद्योगों का 
विकास करना है | इस नीति का औचित्य यह है कि सहायक और लघु एद्योगो के विकास से 
सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायता मिलती है, जैसे--रोजगार के अवसर पैदा करना आय 
की असमानताओं में कमी करना, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा देना और उद्योगों का व्यापक क्षेत्रों 
में विकेन्द्रीकरण करना, फैलाव करना आदि | 

समस्या-क्षेत्र और निदान 
(एल्‍कोश्ा 4९७७ क्षा०े 50897 

सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरोत्तर सुधार की ओर उन्मुख है तथापि इसके विभिन्न समस्या-क्षेत्रो अधवा 
इसकी समस्याओं के समुचित निदान के दिना अपेक्षित स्तर की आशा करना उद्चित नहीं होगा । 
सार्वजनिक कारखाने राजनीति का शिकार बन गए है | बहुत-से कारखाने प्रबन्धकों की अकर्मण्यता के* 
नमूने हैं । कहीं तो प्रबन्धक श्रमिकों के साथ अवित कठोरतता का व्यवहार करते है तो कहीं बहुत 
अधिक शिधिलता बरतते है । कुछ कारखानों में प्लाप्ट की घटिया बनावट तथा पुराने उपकरण 
औद्योगिक दुर्गति के कारण है । सार्वजनिक क्षेत्र में व्यव्ताय लालफीताशाही के शिकार हैं. अत 
छोटे-छोदे मामलों पर निर्णय मे भी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है । सार्वजनिक क्षेत्र के बिगंड़ने का 
एक प्रमुख कारण सरकारी ग्रतिछानों को 'आदर्श नियोक्‍्ता' बनाने की अमिलाण्ा रही है और दुर्भाग्यवश 
प्रारम्म से ही इसका गलत अर्थ लगाया गया है | अ्रमिकों ने अधिकाशत यही समझा है कि आदर्श 
नियोक्‍्ता होने के कारण सरकारी क्षेत्र मे उनकी हर मॉय पर उदारता से विचार किया जाएगा | अपनी 
मौंग को मनदाने के लिए श्रमिक सघ राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करते है। 
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नुकसान की स्थिति में सरकारी कारखाने चलते रहते है और श्रमिको को सहयोगी रुख अपनाने 
की विन्ता नहीं रहती तथा प्रबन्धक यह परवाह नहीं करते कि श्रमिको का विश्वास अर्जित किया जाए | 
अनुशासनहीनता _॥२ हड़तालो की नित नई घटनाएँ सार्दजनिक व्यवसायों के लिए बहुत सिर-दर्द बन 
गई है । न तो सार्वजनिक स्वामित्व ही देश-सेवा की भावना का विश्वसनीय प्रमाण दे रुका है और न 
श्रमिक ही देश-सेवा के भाव से अनुप्राणित होकर कार्य करने की तत्परता दिखला सके है | सरकार ने 
सार्वजनिक क्षेत्र का जितना विस्तार किया है सम्मवत उसे सम्भालने योग्य कुशल व्यवस्था की उसके 
पास कमी है | सार्वजनिक उपक्रमो के सगठन मे समान नीति का व्यवहार नहीं किया जाता | सार्वजनिक 
उपक्रमो मे राजनीतिक और ससदीय हस्तक्षेप एक गम्भीर समस्या है | 

सार्दजनिक उद्योगो में व्यावसायिक दृष्ठिकोण का अभाव होता है। प्रबन्धकर्ता सरकारी अफसर 
होते है जिन्हें व्यावसायिक अनुभव नहीं होता । सार्वजनिक उद्यमों में स्वावलम्बन की भावना क्‍या हो वह 
सरकार पर आश्रित होता है अत अपने साधनो से नवीन शाखाएँ और नवीन इकाइयाॉ लगाने की प्रवृत्ति 
इनमे नहीं पाई जाती | इनमें अग्रिम आयोजन अपर्याप्त होता है । अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक इकाइयाँ 
लगभग एकाघिकारी होती है । कुछ क्षेत्रो से सरकारी नियन्त्रण कौ नौतियों के फलस्वरूप एकाधिकार न 
होते हुए प्रतिस्पर्द्धा का भय नहीं रहता | ये दोनो ही स्थितियों अनुधित है क्योकि इसके कारण कुशलता 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है | 

सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं के निदान की दिशा मे गम्भीर प्रयास करने होगे | कुछ महत्त्वपूर्ण 
सुझाव ये है--- 

] सार्वजनिक उपक्रमो के सगठन मे यथासम्मव एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए | 
सार्वजनिक उद्योगो के लिए सगठन का सर्वश्रेठ्ठ रू एक इकाई एक कम्पनी ($ग्रह)७ एग्मा 
(०77०थ०७७) होना चाहिए | 

2 अधिकारियों की नियुक्ति में चयन ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए जो विशिष्ट उद्योग की 
समस्याओं सच्चालन विधियों और तकनीकी मामलों मे कुशल हो | 

3 सरकार मौजूदा सरकारी उद्योगो को लामदायक बनाने के बाद नए उद्योयो को हाथ मे ले । 
ऐसे किसी क्षेत्र की ओर कदम न बढाया जाए जिरासे उच्च तथा निम्न मध्यम वर्ग के बीच विधमताएँ बढने 
का खतरा हो । 

4 कर्मचारियों के वेतल और सेवा-शर्तों को उत्पादफता से अलग मानने की यदि कोई धारणा है 
तो उसे त्याग देना होगा | 

5 सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र मे उपयुक्त श्रम-नीति अपनाई जाए | सरकारी प्रतिष्ठान आवश्यक 
रूप से आदर्श निषोक्‍ता बनाने का प्र पैदा न करे । श्रभिको के भन मे यह भावना बैठा दी जाए कि 
सरकार से वे पर्याप्त ऊँची अपेक्षाएँ तब त्तक न करे जब तक सार्वजनिक उद्योग उचित आय अर्जित 
करके देश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित न कर दें । 

6 राष्ट्रीय हितो की रद्षा के लिए अधिक दृढ श्रम-नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे सार्वजनिक 
सेवाओं के सम्बन्ध मे कठौरता अनिवार्य है | 

7 राजकोषीय नीति का राचालन इस रूप मे होना चाहिए कि मूल्य-वृद्धि की जो लहर कुछ वर्षो 
सै देश मे चली है उसे शान्त किया जा सके । 

8 अ्रमिको का राहयोग अर्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेडा जाना चाहिए ताकि 
सम्बन्धित पक्षो मे सद्भाव का वातावरण बने श्रणिक उचित्त पारिश्रमिक तथा कार्य एव जीवन की अच्छी 
परिस्थितियो के प्रति आश्वस्त हो । 

9 सार्वजनिक उद्योग का प्रबन्ध एक सच्चालक-मण्डल करे जिसमे उद्योग विशेष के अनुमवी 
व्यक्ति सदस्य हो | 

0 व्यापक नीतियो के सम्बन्ध मे राजकीय उपक्रम सरकारी नियन्त्रण ओर सचालन में कार्य करें 
लेकिन अन्य तत््वो के सम्बन्ध मे उ पर अनावश्यक नियन्त्रण न हो । 
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!! सार्वजनिक उद्योगो पर ससद्‌ का नियन्त्रण अधिकारीगण ले क्योकि उसमे जनता का धन 
लगा होता है । यह अपेक्षित है कि ससद्‌ दैनिक कार्यों और साधारण मामलों मे हस्तक्षेप न करे | ससद्‌ 
के नियन्त्रणो मे सुधार करने की आवश्यकता है। 

2. राजकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध मे जनता मे अधिक से अधिक 
प्रचार किया जाए । 

33 सार्वजनिक उपक्रमो का अकेक्षण भारत महालेखा अकेक्षक द्वारा हो । 

पिछले कुछ वर्षों मे भारत सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की रही है तथापि 
शजनीतिक और आर्थिक दोनो ही क्षेत्रों मे सार्वजनिक उपक्रमो की विफलता और इसके दोषपूर्ण कार्यों 
की बडी आलोचना हुई है । सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्यॉकन के सम्बन्ध मे भारत के प्रपानमन्त्रियो तक में 
विचार वैभिन्ष्यता पायी गयी । प्रधानमन्त्री श्रीमत्ती इन्दिरा गॉधी का विधार था कि सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यम औद्योगिक विकास की आधघारशिला बन सकते है वे अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से विकास कर 
सकते है कि सम्रग्न समाज के मूल क्षेत्रों पर नियन्त्रण हो जाए | वे विकास के लिए अतिरैक उत्पन्न कर 
सकते है । इसके विपरीत जनता सरकार के प्रधान मन्त्री औ मोरारजी देसाई की मान्यता थी कि 

भारत की जनता को इन परियोजनाओं को प्रत्येक दर्ष होने दाली हानियो को पूरा करने के लिए मजबूर 
करना अनुचित प्रतीत होता है । भारत के लोगो को इन उद्यमों मे बनाई जाने वाली वस्तुओं पर ऐसी ही 
आयात्ित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्य देने के लिए विवश करना अन्याय है । आज इस बात की 
जरूरत है कि विभिन्न सरकारी उद्यमो का गम्भीर और आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन किया जाए और 
यह देखा जाए कि क्या इसके प्रबन्ध द्वारा जनता की प्रत्याशाओं की वृद्धि हुई है। 

हमारे देश मे लम्बे अर्से से यह विवाद चल रहा है कि क्‍या लाभ को सार्वजनिक उपक्रमो के 
निष्पादन की कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ) रुद्रदत्त एव सुन्दरम्‌ का यह विचार 
बहुत कुछ सही है कि सरकारी उद्यमो के सन्दर्भ में लाभदायकता शब्द का प्रयोग शुद्ध व्यापारिक 
दृष्टि से नहीं होना चाहिए । उन्हें अधिक प्रत्याय-दर घोषित करने के लिए मूल्य हास 
(05फ८टा3४०ा) या अन्य अदायगियो मे हेर-फेर करने की इजाजत नहीं होती । इसके अतिरिक्त 
निजी क्षेत्र की तुलना में ये अपने श्रमिकों को मजदूरी एव देतन और अन्य सुविधाओं के रूप में कहीं 
अधिक प्रतिफल देते है | इनके निष्पादन का ठीक प्रकार से अनुमान लगाने के लिए इनकी ऊँची 
सामाजिक प्रत्याय-दर ($00०७| ४०७॥४ 06 ए०णा) का समायोजन करना चाहिए अत सरकारी उद्यमो 
के सन्दर्भ मे कुल जनित अतिरेक (0त्रा 0थाटाआ०व 3४7०७० की घारणा जिसमे घोषित लाम, 
प्रतिघारित लाभ (२९४४४९०४ 5एए०5) और मूल्य हास शामिल है अधिफ उपयोगी है ) इसका यह 

अर्थ यह नहीं कि लामदायकता (00॥0009) को सूचक नहीं मानना चाहिए बल्कि समस्या को 
एक उचित परिप्रेक्ष्य मे देखा जाए । 
यह उत्साहवर्धक है कि देश में अब सार्वजनिक उपक्रम हानि की लटकती तलवार से लगभग 
मुक्त हो चुके है | जैसा कि प्रो जे के मेहता ने लिखा है--- उनको अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने तथा 
पूँजी के अनुकूलतम उपयोग के लिए काफी प्रयत्न करने है । मुख्य रूप से इसको कुशल व दक्ष प्रबन्ध 
से प्रति श्रम इकाई तथा प्रत्ति पूँजी इकाई उत्पादन बढाने का प्रयास करना होगा । सार्वजनिक उपक्रम 
देश मे उत्पादन और आर्थिक क्रियाओं मे विशेष स्थान प्राप्त कर चुके हैं । यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति 
न होगी कि सार्वजनिक उपक्रमो ने भावी औद्योगिक तथा सर्वागीण आर्थिक विकास को महत्त्वपूर्ण दिशा 
देने मे सफलता प्राप्त की है । 
लोक उपक्रमो की औद्योगिक उत्पादकता कैसे बढे ? 

देश मे औद्योगीकरण की सफलता के लिए उत्पादकता वृद्धि एक आवश्यक शर्त होती है । 
उत्पादकता वृद्धि और समृद्धि मे चोली दामन का साथ होता है । औद्योगिक उत्पादकता मे वृद्धि के बिना 
कभी आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त नही की जा सकती | आज का युग प्रतिस्पर्धा और मुकाबले का युग है [, 
चोजनागत उपलब्धियों मे लोगो का निराशाजनक भाव है क्योकि लोक-उपक्रमो मे करोडों रुपये के 
विनियोग के बावजूद बहुत से उपक्रम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नही कर पाए है | 
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उत्पादकता का अभिप्राय उत्पादन करने की क्षमता से है और उत्पादन बढाने से हमारा अम्रिप्राय 
मनुष्य शक्ति जमीन श्रम व पूँजी के पूरे पूरे तथा समुचित उपयोग से होता है । इसके लिए जरुरी है 
कि जहाँ कहीं भी बर्बादी हो उसे रोका जाए साथ ही उत्पादन-वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों व नए 
एवं आधुनिक आयामो का प्रयोग फिया जाए । तकनीकी प्रयोगों के विकास के साथ-साथ उनफे प्रयोग से 
उत्पादकता मे पर्यप्त वृद्धि की जा सकती है | 
यहाँ जिन तंकनीको की चर्चा की जा रही है ये मुख्यत श्रमिकों एय उनफे प्रतिनिधियों से 
सम्बन्धित है । यदि इन तकनीको को निषछापूर्वक अपनाया जाए तो निश्चय ही उत्पादकता बढ़ेगी द मघुर 
औद्योगिक सम्बन्धो की स्थापना होगी | कुछ तकनीके जो उत्पादकता वृद्धि से सम्बन्ध रखती है वे निम्न 
है- 
(9). बर्बादी व अपव्यय को रोका जाए 
(५) रख-रखाव नियन्त्रण 
(0). कार्य-अध्ययन 
(५) कार्य मूल्यॉंकनल 
(५) सामग्री प्रबन्ध 
(४७) ओछता मापन 
(५) कार्यशोघ एव प्रबन्धकीय विकास व प्रशिक्षय | 
(3) बर्बादी व अपव्यय की रोकथाम 
सभी तकनीके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपव्यय को रोकती है परन्तु अपव्यय व बर्बादी को 
रोकने के लिए किसी शोध या विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि इसके लिए श्रमिक वर्ग मे 
जागरूकता का पैदा किया जाना बहुत आवश्यक है | यदि श्रमिक पूर्णतया जागरूक है तथा पूर्ण कुशल 
है तब बर्बादी व अपव्यय होगा ही नहीं । उत्पादन के सापनो मे सामग्री बर्बादी का क्षेत्र है जिसमे पर्याप्त 
सुधार लाया जा सकता है | सामग्री प्रबन्ध गुण व किस्म नियन्त्रण ऐसे प्रभावी तरीके है जो बर्बादी व 
प को रोकने मे मदद करते है| सामग्री की बर्बादी को रोकने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते 


(अ) समय पर कच्चा माल व मशीनो की व्यवस्था ! 
(ब) एक विभाग से दूसरे विभाग को तत्परतापूर्वक माल भेजने की प्रक्रिया | 
(स) अच्छे और कच्चे माल मशीनो व पुर्जों का चुनाव | 
(द) मशीनो का निधोजन व रख-रखाव | 
(य) विद्युत शक्ति ईंधन गैस आदि का कुशलतम उपयोग | 
(॥) रख रखाव व सामग्री प्रबन्ध 
उत्पादकता वृद्धि के सन्दर्भ मे मशीनों के उचित रख-रखाव व सामग्री प्रबन्ध के लिए तिम्त प्रयास 
किए जा सकते है- 
0) उच्च परिणाम या आउटपुट | 
(0 उच्च कार्य क्षमता । 
(७७) सामग्री का अधिकतम उपयोग | 
(9५) दुर्घटनाओं मे कमी और अच्छी व्यवस्था | 
(५) अनुपस्थिति मे कमी | 
(५) कारखाने का अच्छा ले-आउड 
(शा) सामग्री को उठाने व भरने की अच्छी व्यवस्था । 
(शा) युण नियन्त्रण हेतु निरीक्षण व्यवस्था । 


उपरोक्त सभी तकनीको का प्रयोग करने से सामग्री का समुचित उपयोग हो सकेगा व उत्पादकता 
वृद्धि को पर्याप्त बल मिलेगा । 
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(ए) कार्य अध्ययन 
उत्पादकता वृद्धि मे कार्य अध्ययन को एक महन्तपूर्ण एव प्रमादी तकनीक माना जा सकता है । 
मानवीय एवं सामग्री साधनों का अध्ययन ही कार्य-अध्ययन कहलाता है । काम करने का सूक्ष्म अध्ययन 
एवं परीक्षण कई ऐसे नए आधार एवं तरीके सुझाता है | जिससे कार्यविधि मे न केवल सरलता होती है 
अपितु लागत में भी कमी लाई जा सकती है । कार्य अध्ययन एद कार्य मापन से निम्न सहयोग मिलता 
है. 
0) कार्यमार की उपयुक्त एव प्रभावी योजना । 
(7) सही कार्य का निर्धारण 
(0) कार्मिक विकास का आधार । 
(0५) प्रमावी नियन्त्रण का आधार | 
(२) ठेस आर्थिक प्रोत्साहन हैतु ऑकड़े । 
(१) कार्य-मूल्यौँंकन 
कार्य-मूल्यौकन स्तर अनुसार कार्य की स्थिति के निर्घारण का मूल्यॉकन है | किसी कार्य को पूरा 
करने हेतु जो चातुर्य अनुमद एव उत्तरदावित्व होना बाहिए उस पर कार्य की सम्बद्धता को दूर करने की 
एक महत्त्वपूर्ण विधि है। इसमे किसी व्यक्ति का ही नहीं अपितु कार्य का सही प्रकार से मूल्यॉकन किया 
जाता है कि निश्चित कार्य सही विधि सही उद्देश्यों तथा परिस्थिति अनुसार पूरा किया गया है या नहीं । 
कार्य-मूल्यॉकन से श्रम तथा प्रबन्ध की खाई को न्यायोचित्र तरीके से कम किया जा सकता है | इस 
विधि के द्वारा वेतन व्यवस्था में एकरूपता नियमितत्ता एवं न्यायोवितत्ता लाने में सहायता मिलती है 
क्योकि श्रमिकों एव कार्य के वर्गों के मध्य बेतन का उचित निर्धारण में होने वाली सामूहिक सौदेबाजी से 
कार्य-मूल्यॉकन पर विपरीत प्रमाव पड़ता है क्योकि इससे श्रमिकों एव प्रबन्ध के बीच औद्योगिक सम्बन्धो 
में दरार उत्पन्न हो जाती है अल यह आधार न्यायोदित नहीं हो सकता । 
(शो प्रोत्साहन 
एक कुशल प्रबन्ध म॑ श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीके प्रोत्साहन के रूप में अपनाए 
जा सकते है। प्रोत्साहन द्वारा श्रमिकों में यह भावना पैदा की जा सकती है कि उनके द्वारा किए गए 
अच्छे कार्य का उन्हे अच्छा पुरस्कार अवश्य प्राप्त होगा । प्रोत्साहन के वित्तीय एव अवित्तीय तरीके हो 
सकते हैं जो निम्न प्रकार होते हैं-- 
(अ) वित्तीय तरीके 
0) उच्च वेतन 
(४) बोनस 
(४0 लाम मे हिस्सा 
(५) सीमान्त लाभ मे हिस्सा ] 
(ब) अवित्तीय तरीके 
(3) कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा प्रदान करना 
(7) अधिकार प्रत्यायोजन करना 
(४0 अच्छे कार्य के लिए प्रशसा व पुरस्कार देना । 
कुछ लोग एक तीसरा प्रकार बताते है जो अर्द्ध वित्तीय प्रौत्साहन के नाम से जाना जाता है । 
इसमें वे तरीके अपनाए जाते है जो प्रत्यक्ष रूप से आउट पुट और वेतन से जुडे नहीं होते हैं जैसे-- 
पदोन्नति अच्छे कार्य के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रशिक्षण द कल्याण की सुविधाओं आदि को अर्द 
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वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल किया जाता है । प्रोत्साहन का उद्देश्य श्रमिकों को अच्छे एव अधिक 
आउटपुट के लिए प्रेत्ति करना होता है । 
(९) कार्यशोध एव प्रबन्धकीय विकास व प्रशिक्षण 

आधुनिक प्रगतिशील एव प्रतिस्पद्धात्मक युग मे औद्योगिक उत्पादकता बढाने के लिए नई विकसित 
होने दाली तकनीकों तथा प्रबन्धकीय कुशलता का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है| इन तकनीकों 
के प्रयोग से कच्चे माल का कुशलतम उपयोग अपम्यय को रोकने एव शक्ति के साधनों का कुशलतम 
उपयोग सम्मव हो सकता है | 

औद्योगिक उत्पादकता वृद्धि के तरीकों को दो वर्गों में बांट सकते है 
(अ) औद्योगिक पहलू से सम्बन्धित 

0) उत्पादन की समुचित पूर्व-योजना बनाना । 

(0) गुण नियन्त्रण हेतु निरीक्षण व्यवस्था । 

(४0). सामग्री को उठाने-मरने की समुचित्त व्यवस्था 

(69) 22९० शोघ तकनीको प्रशिक्षण निरीक्षण द्वारा कच्चे माल व मशीनों का अधिकतम 

उपयोग । 
(ब) मानवीय पहलू से सम्बन्धित 
(0) अ्रमिको की प्रबन्ध मे भागीदारी | 

(0) श्रम सघो की रचनात्मक भूमिका । 

(४) कार्य दशाओं में सुधार । 

(५४) अच्छा व सुगम सदाहक | 

(५) सुझाव प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था । 

सार रूप में हम कष्ट सकते है कि उत्पादकता वृद्धि के अनेक तरीके हो सकते है परन्तु इनकी 
सफलता तभी सिद्ध हो सकती है जब श्रमिक एव प्रबन्ध वर्ग में पूर्ण विश्वास लगन एवं अच्छे औद्योगिक 
सम्बन्ध हो | उत्पादकता वृद्धि आपसी समझ एवं सहयोग पर निर्मर करती है | उत्पादकता दृद्धि मे 
प्रबन्ध एवं श्रमिक के साथ-साथ सरकार का पर्याप्त सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है अत सरकार की 
यह जिम्मेदारी है कि वह उत्पादकता वृद्धि से सम्बन्धित उचित नीतियों का निर्धारण करे उनके लिए 
उचित वातावरण बनाए और तत्पश्चात्त उनको क्रियान्दित करे | अत उत्पादकता वृद्धि मे किसी एक 
तत्व का या एक आयाम का सहयोग नहीं होता वरन्‌ इसमें श्रम्रिक प्रबन्ध सरकार आदि का प्रत्यक्ष 
सहयोग होता है अत जब तक इन सभी मे समुचित एकता स्थापित नहीं की जा सकती औद्योगिक 
उत्पादकता मे वृद्धि की कल्पना करना भी गलत होया | 


॥ लोक उद्योग अगस्त ॥982 (श्री महावीर प्रसाद यादव) 
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करदेय क्षमता 
(9४908 (90209) 





करारोएण एक ओर सार्वजनिक आय का प्रमुख साधन है दूसरी ओर यह करदाताओं पर 
वृद्धिमान (॥८४४॥॥९) मार डालता है | जल्दी-जल्दी परिवर्तित सरकार मे आए दिन हम नए कर या 
प्राचीन करो के बढ़ते हुए भार की चर्चा सुनते रहते हैं और उसके प्रति होने बाली 
आलोचनाओं-प्रत्यालोधनाओं को पढते रहते है | प्रश्द यह उपस्थित होता है कि क्या कर इसी मात्रा मे 
प्राप्त किया जा सकता है ? जब करदाता को कर देने से अपने उप्मोग मे कमी करनी पडती है अथवा 
बध॑त-विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ऐसी अवस्था में कर कहाँ तक दिया जा सकता है । इसकी 
कोई सीमा ज्ञात्त की जा सकती है जिस सीमा त्क इन करों को दिया जा सकता है अथवा दिया जाना 
चाहिए | सरल शब्दों मे कोई व्यक्ति कितना कर चुका सकता है अधवां एक समाज में सामूहिक रूप से 
कितना कर चुकाने की शक्ति है इसे करदेय क्षमता कहते हैं | करदेय क्षमता के अन्चर्गत यह जानने का 
प्रथा किया जता है कि किसी एक समाज के विशिष्ट समूह मे बिना कार्यक्षणता पर बुर प्रमाव डाले हुए 
कर चुकाने की क्षमता कितनी है | 

करदेय क्षमता की सकल्पना (20॥06/६ ए 050)० 0५ए408) सार्वजनिक दित में एक अस्पष्ट 
एव भ्रमपूर्ण सफल्पना है | इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए है। यह सकत्पना 
वस्तुपरक सकत्यना नहीं है क्योकि इसे कोई स्थूल या गूर्तरूप नहीं दिया जा सकता। क्षमता शब्द अपने 
आप में पूर्णत केवल आर्थिक तत्त्वो से प्रमावित होने वाला नहीं है ॥ क्षमता को प्रभावित करने वाले 
राजनीतिक सामाजिक व अन्य कई तत्व होते हैं । यदि करदान क्षमता एक आर्थिक सकत्यना मात्र हो 
हथा यह ज्ञात करना हो कि राज्य एक व्यक्ति पर या एक समुदाय पर कितना कर लगा सकता है तब 
यह कहा जा सकता है कि जितनी व्यक्ति या समुदाय की आय है उतना कर लगाया जा सकता है 
क्योंकि कर राज्य को व्यक्ति या समुदाय द्वारा दिया जाने पाला अनिवार्य भुगतान है | 

करदान क्षमता की सकस्‍्पना पर बहुत समय से विद्यर होता रहा है। प्राचीन समय में सन्तुलित 
बजट-व्यवस्था को उत्तम समझा जाता था | अत यह विचार प्रचलित था कि फरारोपण का स्तर 
राजकीय व्यय के समान होना चाहिए किन्‍्हु आधुनिक समय पे कार्यात्मक वित्त के विद्वार के सन्दर्भ मे 
यह मान्यता अमान्य जान पड़ती है | इसलिए करारोपण का वह स्तर उपयुक्त माना गया है जिससे 
कीपत सर स्थिरता पूर्ण शेजगार आर्थिक दिकास वित्तरणात्मक न्याय आदि के उद्देश्यों को प्राप्त किया 
जा सके ( 

'करदेय क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पुराने करो की मात्रा बढाने अथवा नए करों 
को लगाने से पूर्व राजरब अथवा वित्त मन्त्री को अपने देश के नागरिकों कौ करदेय क्षमता का ज्ञान करना 
अत्यावश्यक है। उससे अपेक्षित है कि वह ऐसी कर-प्रणाली अपनाए जितसे देश मे शान्ति बची रहे और कर 
की मादा अधिकतम हो सके । यह तभी सम्मव है जब वह करद्रेय क्षमता के अनुसार 'करारोपण करे | करदेय 
क्षमता का ज्ञान आर्थिक नियोजन के लिए वित्तीय साधन जुटाने की दृष्टि से लामदायक है । युद्धकाल म॑ युद्ध 
जारी रखने के लिए सरकार झो यह ज्ञात करना होता है कि जनता से अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा 
सकती है। सामान्य काल्न मे लोगो की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए करदेय क्षमता की सीमा की जानकारी 
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जरूरी है । करदेय क्षमता का उपयुक्त अनुमान होने से कर व्यवस्था को सुदृढद आधार पर खडा किया जा 
सकदा है क्योकि ऐसी स्थिति मे कर आधिक्य की शिक।बत नहीं हो राकती और करो की चोरी को प्रोत्साहन 
नहीं मिलता | फिण्डले शिराज ने लिखा है---. लोगो की जेब मे वृद्धि के उद्देश्य से धन को पड़ा रहने देना एक 
मूर्खतापूर्ण कार्य होगा | किन्तु राज्य को कर-भार एक सीमा से ऊपर बढाते समय उप्पादन की प्रतिक्रिया पर 
भी विचार करना चाहिए । 


करदेय क्षमता की परिभाषाएँ 
(एलफ़प्रप्काऊ ता ] 3६40८ (३७३०५) 

करदेय क्षमता की सकल्‍्पना सुनिश्चित और सुस्थापित नहीं की जा सकती । करदेय क्षमता की 
विभिन्न परिभायाएँ प्रस्तुत की गई हैं जिनमे से अनेक आज भी अस्पष्ट है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं का 
उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

4 सर जोशिया स्टैम्प (5॥ 70404॥ 50077) ने लिखा है कि उत्पादन की कुल मात्रा तथा 
उपभोग की मात्रा का अन्तर करदेय क्षमता है | स्टैम्प के अनुसार किसी समुदाय व्यक्ति अथवा देश 
की करदेय क्षमता के दो निर्धारक तत्त्व है--उत्पादन और उपभोग | इसमे परिवर्तन करके करदेय॑ क्षमता 
को बढाया जा सकता है | करदेय क्षमता की कोई निश्चित या निर्धारित मात्रा नहीं है। 

सर जोशिया स्टैम्प ने एक अन्य स्थल पर लिखा है-- करदेय क्षमता वह अधिकतम राशि है जो 
एक देश के नागरिक सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए अपने जीयन को नीरस और कछ् प्रद बनाए बिना 
तथा आर्थिक सगठन को छिन्न-भिन्न किए ब्रिना देने को तत्पर रहते है । यह परिभाषा अधिक 
व्यावहारिक नहीं है | कर का भुगतान करना कभी सुखद नहीं होता तथा ऐसा कोई पैमाना हमारे पास 

नहीं है जिससे यह पत्ता चल सके कि नागरिक कर का भुगतान बिना कष्ठप्रद जीवन बित्ताए कर रहे है 
अथवा नहीं । आनन्दमय और कष्ठप्रद जीवन तो मानसिक परिस्थितियाँ है जिनसे यह पता लगाना 
असम्भव है कि व्यक्ति की कौनसी सीमा है जहॉ पर वह दुखी नहीं होगा | इसके अतिरिक्त यह 
परिमाषा अनिश्चित और भ्रामक है क्योकि नीरस एवं कष्ठप्रद जीवन बिताएं बिना तथा आर्थिक संगठन 
को छिन्न-भिन्न किए बिना जैसे वाक्याशो का कोई स्पष्ट और व्यावहारिक अर्थ नही निकलता | 

2 फिण्डले शिराज (77009 5079७) के अनुसार करदेय क्षमता वह बचत है जो उत्पत्ति मे 
से उस न्यूनतम उपभोग को जो इस उत्पत्ति को प्राप्त करने के लिए चाहिए घटाकर उपलब्ध होपी है 
यदि जीवन-स्तर पूर्ववरत्‌ बना रहे । एक अन्य स्थान पर शिराज ने करदेय क्षमता को कर-निचोड की 
सीमा ([.॥॥ ए 54७००८३७॥॥७५) भी कहा है | शिराज ने अपनी परिभाषा में न्यूनतम उपभोग शब्दों 
का उपयोग किया है | इसमे उसने व्यक्तियो के जीवनयापन के लिए आवश्यक न्यूनतम घनराशि तथा 
उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूँजी की पुनस्थाएना तथा उसमे वृद्धि करने की घन-राशि 
सम्मिलित की है । आलोचको ने शिराज की परिभाषा के कुछ अशो के प्रति आपत्ति उठाई है | 
सिल्वरमैन के अनुस्तार यह परिभाषा प्रनादशाली है लेकिन बहुत अस्पछ है | आलोचको का भत है कि 

न्यूनतम उपभोग एवं “उद्योग तथा वाणिज्य के विस्तार के लिए पूँजी की पुन स्थापना तथा इसमे वृद्धि 
वाक्याशों से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता ( न्यूनतम उपभोग क्या हो एव पूँजी मे वृद्धि कितनी हो ? 
इन प्रश्नो के उत्तर इस परिभाषा से प्राप्त नही होते | शिराज ने करदेय क्षमता क्री परिभाषा करते समय 
सार्वजनिक ध्यय को ध्यान मे नहीं रखा जबकि यह सर्वठिदित है कि सार्वजनिक व्यय से घ्यक्तिगत 
करदेय क्षमता मे वृद्धि होती है । 

3 सर ड्रमण्ड फ्रेजर (७0 |शग्रा00 पाञ्ञबटा) का मत है कि करदेय क्षमता उस समस्त 
आधिकय का प्रदर्शन है जब उत्पादन और उस न्यूनतम उपभोग मे जो उस उत्पादन को बनाए रखने के 
लिए आवश्यक है अन्तर होता है लेकिन जीवन स्तर मे कोई अन्तर नहीं होना चाहिए | फ्रेजर ने करों 
की अधिकतम सीमा निर्धारित की है और कहा हे कि जब करदाता कर देने हेतु बैको से उधार लेने को 
बाध्य हों तो करदेय क्षमता की सीमा आ जाती है। फ्रेजर * एज्भिप्का भी स्पष्ट नही है क्योकि वर्तमान 
में 32494 008 से उधार कर चुकाने के लिए नहीं लिया जाता वरन्‌ व्यापारिक कार्यों के लिए ही ऋण 
लिया जाता है । 
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4, डॉल्टन (099 ने प्रो, ऐलियर (5!78०7 के विचारों का विश्लेषण किया है। उन्होने ऐलिंगर 
के जो वाक्य दोहराए है वे इस प्रकार है--- करदेय क्षमता की सीमा उस समय आ जाती है जब करदाताओं 
की जेब से इतना निकाल लिया जाए कि उनके उत्पादन करने का उत्साह (000४७ ॥० ९000८) कम हो 
जाए और क्षय की पूर्ति करने (]0 77206 एए 00 १४३५०७४०) तथा बढती हुई ज़नसख्या मे नए श्रमिकों को 
काम पर लगाने के लिए आवश्यक पएूँजी उपलब्ध करने हेतु अपर्या्त घन बचे ! 

अन्य परिमाषाओं की भाँति यह परिभाषा भी अनेक प्रश्नो को जन्म देती है जैसे आवश्यक पूँजी 
क्‍या और कितनी मानी जाए ? ऐलिगर का कहना है कि करदेय क्षमता की सीमा न आने तथा करारोपण 
की प्रवृत्ति उत्पादन को कम करने की नहीं होठी | ये सब बाते नए-नए सवालो को जन्म देती है । 
इसलिए डॉल्टन का कहना है कि करदैय क्षमता वाक््याश को राजस्व के गम्भीर विवाद से पृथक्‌ कर 
दिया जाए। 

5 वाल्ड ने लिखा है क्रय-शक्ति की वह राशि जो आर्थिक लाभ के साथ निजी हाथो से 
सरकार को दी जा सके । / यहाँ यह स्मरणीय है कि वाल्ड ने क्रय-शक्ति का निजी हाथो से सरकार 
को अन्तरण आर्थिक लाम के साथ होना कहा है अत यह विचार साधनों के इष्ठतम आवटन से 
सम्बन्धित माना जा सकता है | समाज की करदान क्षमता उस स्थिति मे पूरी त्तरह प्राप्त हो जायेगी 
ज़बकि करारोपण इछ्टठटम आवटन लाने मे असफल रहे | जहा तक करारोपण के माध्यम से आवदन के 
इष्टतम होने मे सहायता मिलठी है तब तक समाज में करदान क्षमता होती है |” 

6. बरान ने करदान क्षमता को आर्थिक अधिशेष से सम्बद्ध माना है व उसके अनुसार करदान 
क्षमता की सीमा आर्थिक अधिशेष से निर्धारित होती है | उसने अधिशेष के सम्बन्ध में वास्तविक अधिशेष 
व साभाव्य अधिशेष की सकत्पना के आधार पर करदान क्षमता को मापा है । किसी अर्थ-व्यवस्था की 
वास्तविक करदान क्षमता कम हो सकती है किन्तु उसकी करदान क्षमता भविष्य में बढ सकती है ) बरान 
का करदान क्षमता का दृष्टिकोण गतिशील है व विकास के सन्दर्भ मे महत्वपूर्ण है ।* 

7 साइमन कुजनेद्स' ने करदान क्षमता को राजकीय व्यय व राष्ट्रीय आय के आधार पर मापने 
का दिचार दिया है । राज्य जिन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तथा उस पर जितना राज्य को व्यय 
करना पडे उसे राजकीय व्यय की सीमा कहा जा सकता है व इसे करदान क्षमता के माप की विधि 
माना जा सकता है| 

उपर्युक्त विचारों के बावजूद करदान क्षमत्रा की सकल्पना का पूर्णतया स्पष्टीकरण नहीं हो पाया 
है तथा जो कुछ ज्ञान हो पाया है वह यह है कि करदान क्षमता एक ऐसी सकल्पना है जिसका 
सार्वजनिक वित्त मे महत्त्व है  करदान क्षमता केवल आर्थिक शब्द नहीं है यह अन्य तत्वो से भी 
प्रभावित होती है ! वस्तुत करदान क्षमता मे कोई निश्चित विचार देना इसलिए कठिन है कि अर्थ- 
व्यवस्थाओं या समुदायों की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है । इसे प्रभावित करने वाले कई तत्त्व होते है | 

सभी परिभाषाओं मे एक दोष यह है कि वे सार्वजनिक व्यय की ओर ध्यान नही देतीं | सार्वजनिक 
व्यय के उत्पादन तथा व्यक्तियो की करदेय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार न करने के कारण 
ये सभी परिभाषाएँ अस्प्ट अनिश्चित और सदिग्ध है। आलोचको का मत है कि 'करारोपण राजकीय 
व्यय करदेय क्षमता मे और अधिक वृद्धि का क्रम बराबर चलता है जिसके कारण राजकीय आय' के 
विचार को मुला देने पर करदेय क्षमत्ता का सम्पूर्ण विवाद निरर्थक हो जाएगा। 

करदेय क्षमता की एक उपयुक्त परिभाषा यह हो सकती है कि करदेय क्षमत्रा वह बचत है जो 
राष्ट्रीय आय मे से बह खर्च जो देश की एूँजी ओर जनता की योग्यता अक्षय बनाएं रखने तथा 
रहन-सहन के स्तर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है घटाकर प्राप्त होती है । यदि शेष (अथवा 
बचत) अधिक हो तो करदेय क्षमता अधिक होती है किन्तु यदि बचत कम हो तो करदेय क्षमता कम होती 
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है ।” सरकार बचत को कर के रूप मे वसूल करने की अधिकारिणी है ! यदि इस सीमा से अधिक 
करारोपण किया जाता है तो समाज-हित की दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता | व्यावहारिक 
दृष्ठिकोण से भारतीय करारोपण जॉच समिति ने करदेय क्षमता की एक अच्छी और विस्तृत परिभाषा दी 
है । इसके अनुसार करदेय क्षमता न्याय के सिद्धान्त की माँति एक सापेक्षिक विचार है | आर्थिक महत्तत 
की दृष्टि से समाज के विविध वर्गों की करदेय क्षमता का अभिप्राय करारोपण के उस अश से होता है 
जिसके बाद समस्त उत्पादन क्रिया और कार्यकुशलता के प्रयत्न क्षीण होने लगते है तथा आर्थिक सीमाएँ 
राजनीतिक सीमाओं से प्रभावित होती है जो बहुत पहले ही प्राप्त हो जाती है--प्रधानत प्रजातन्त्र मे जहाँ 
अधिकतम व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है । कभी-कभी ये दोनो सीमाएँ इसे लागू करने मे प्रशासनिक 
व्यवस्थाओं के कारण सीमित और सकुचित हो जाती है। 


करदेय क्षमता का ज्ञान आवश्यक क्यो ? 

'करदेय क्षमता को राजस्व विवाद से पृथक्‌ कर देने के विचार को उचित नहीं ठहराया जा सकता 
इसके कई कारण है | भारत मे आय-कर और अन्य करो की चोरी प्राय वे धनी व्यक्ति अधिक करते हैं 
जिनमें करो का भुगतान करने की पर्याप्त क्षमता है | दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति करदेय क्षमता न रखते 
हुए भी किसी प्रकार करो को चुकाने का प्रयास करते है | करारोपण के सम्बन्ध मे सहन शक्ति के 
अनुसार नियम का पालन किया जाता है | जटिलताओं धूर्तताओं तथा भ्रष्टाचार मे बहुत अधिक वृद्धि हो 
गई है अत यह आवश्यक हो गया है कि सरकार की आय एव सुविधा के लिए करदेय क्षमता का 
अध्ययन किया जाए | आज की परिस्थितियो म॑ लोगो के विरोध करने की मात्रा से धन जनता के पास 
नहीं छोडा जा सकता | 
करदेय क्षमता का वर्गीकरण ((75ञ640० ०  वबच्यछ० 0४09९०॥५) 
अथवा 
निरपेक्ष एव सापेक्ष करदेय क्षमता (80950000 90 २८।॥॥९९ [898000 0४७93९॥५) 

फिण्डले शिराज ने करदेय क्षमता को दो अर्थों मे प्रयुक्त किया है-- 

0) निरपेक्ष करदेय क्षमता (89500 [358 (बः8९।9) तथा 

(0) फ्ापेक्ष करदेय क्षमता (२०७४० प्ऋष्छो८ (छकणा३) । 

निरपेक्ष करदेय क्षमता का अभिप्राय यह है कि समाज बिना अरुचिकर प्रभाव उत्पन्न किए हुए किस 
सीमा ज़क कर के रूप में अशदान दिया जा सकता है | प्रो शिराज ने कहा है कि. निरपेक्ष सामर्थ्य 
निचोडने की सीमा ([,॥॥ 0 5६००४7००७॥॥)) है | अर्थात्‌ निरपेक्ष करदेय क्षमता कर लेने की अन्तिम 
सीमा है | शिराज ने आगे लिखा है कि जब किसी देश के आर्थिक कलेवर की जाँच इस दृष्टिकोण से 
करते है कि वह देश कितना कर-भार वहन कर सकता है तो ऐसी स्थिति मे निरपेक्ष करदेय क्षमता 
नापने का प्रयत्न किया जाता है । कुल करदेय क्षमता को ज्ञात करने का उद्देश्य यही है कि उन 
परिस्थितियाँ में किस प्रकार कर मे वृद्धि कर अधिक आय प्राम की जा राकती है ऐसे समय में निरपेक्ष 
करदेय क्षमता हमारी सहायता करती है । 

दूसरी ओर जब हमे दो या अधिक वर्गों के मध्य व्याप्त करदेय क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन 
करना होता है तो सापेक्ष करदेय क्षमता उपयोगी होती है | श्रो शिराज के अनुस्तार सापेक्ष करदेय 
क्षमता स्पष्ट करती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना मे सामूहिक कार्यों के लिए कितना योगदाब 
दे अथवा कर-भार का वित्तरण एक राप के अच्तर्गत विभिन्न राज्यो के मध्य किस प्रकार किया जाए | 

डॉल्टन ने निरपेक्ष करदेय क्षमता की धारणा को स्वीकार नहीं किया है ! डॉल्टन के अनुस्तार 

निरपेक्ष करदेय क्षमता एक भ्रम है जिससे भयानक भूल की सम्भावना है। 

स्पष्ट विचारो के हित मे यह उचित होगा कि करदेय क्षमता वाक्याश को राजस्व के गम्भीर 
बाद-विवाद से निकाल दिया जाए। क्‍या निरपेक्ष करदेय क्षमता की माप सम्भव है--डॉल्टन इस प्रश्न 
का नकाराप्मक उत्तर देता है | उनके विचार मे “यदि दो देशों को सामान्य प्यय मे अपना अशदान देना 
हो तो वे अपने सापेक्ष करदेय क्षमता की तुलना में ही अंशदान दे | डॉल्टन ने बताया है कि यदि 


ह. परकरब्यरत सिवुणए)/ एप्कमम्पाव० पा 7 छ 7290 


करदेव क्षत्रता 25 


सामान्य व्यय म॑ वृद्धि हो जाए तो धनी व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अशदान में भी वृद्धि होनी चाहिए 
और निर्धनो का अशदान कम होना चाहिए ॥ सामान्य व्यय में कमी होने पर इसमे भी कमी होनी 
चआहिए । 

डाल्टन ने स्पष्ट किया है कि सापेक्ष एव निरपेक्ष करदेय क्षमता के बीच कोई तर्कसगत सम्बन्ध 
नहीं है | सम्मव है कि कोई समुदाय अन्य समुदायो के साथ अपनी सापेक्ष करदेय क्षमता से अधिक 
किसी सार्वजनिक लाभ के लिए कर देता रहा है | इसका अभिप्राय यह नहीं लगाया जा सकता कि वह 
अपनी निरपेक्ष करदेय क्षमता से अधिक कर देता रहा है । इसकी निरपेश् करदेव क्षमता का किसी न 
किसी परिभाषा के अनुसार उल्लंघन किया जा सकता है ! इसका अमिग्राय यह नहीं होगा कि वह अपनी 
सापेक्ष करदेय क्षमता से अधिक कर चुका रहा है | साधारण निष्कई यह है कि सापेक्ष करदेय क्षमता एक 
सत्य है जो उचित रूप से दूसरे शब्दो में व्यक्त की जा सकती है परन्तु निरपैक्ष करदेय की शक्ति एक 
कत्सना है जिरामे भयानक भूल होने की कम राम्भादना रहती है ) शिराज कहता है कि रारकार के 
लिए रादैव बुद्धिमानी यही है कि वह यथासम्मव यह जान ले कि राघारण और असाघारण दोनो प्रकार 
की परिस्थितियों मे जनता पर अधिक से अधिक कितना करारोषण किया जा सकता है | 

प्रो जे के मेहता गे निरपेक्ष करदेय क्षमता को इन शब्दों में परिभाषित किया है-- किसी देश की 
मिरपेक्ष करदेय क्षमता को द्रव्य कौ उस अधिकत्तम मात्रा से मापना सम्भव है जो करो द्वारा जनता से 
वसूल की जा सकती है । अगर किसी सप्रय विशेष के लिए गणवा करनी हो तो विरप्ेक्ष करदेय क्षमता 
का माप मुद्रा की वह अधिकतम मात्रा होगी>जो करो द्वारा उस समयादधि में जनता मै प्राप्त की जरा 
सकती है ) निरपेक्ष करदेय क्षमता का माफ वह अधिकतम मात्रा होगी जिससे भावी लोक आय के अधिक 
हित का ध्यान रखते हुए करो द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है | प्रो मेहता के अनुसार सापेक्ष करदेय 
क्षमता उस मात्रा को तग करती है जो एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में कोई सामूहिक कर देने 
के लिए देगी चाहिए अधवा वह यह तय कर देती है कि किसी कर विशेष का लाभ सघीय शासन के 
अन्तात्ि भिन्न भिन्न प्रान्तों मे किस प्रकार बाठा जाए | इस प्रकार सापेक्ष करदेय क्षमता ज्ञात करके ही 
यह निश्चय किया जा राकछा है कि किशी कर को किस प्रकार लगाया जाए कि विभिन्न राज्यों के परध्य 
कर भार का उचित वितरण हो सके | 

निष्कर्ष यह है कि वास्तव मे दोचों प्रकार की करदेय क्षमता का अपना अलग अलग महत्त्व है। 
निरपेक्ष करदेय क्षमता से हम उस कुल राशि का पता लगा लेते है जो सकटकालीन परिस्थिति मे समाज 
से राज्य को मिल सकती है ओर करदेय क्षमता के अन्तर्गत उन सायेक्ष मात्राओं की जाब कर लेते है जो 
प्रत्यक राज्य या देश को किसी सामूहिक ब्यय के लिए देना चाहिए ) करदेय क्षमता की ठीक ठीक माप 
करना कोई सरल कार्य नहीं है तथा अर्थशास्त्रियों मे इसके मापने की विधि भे प्रधुर मतभेद है ] 

करदेय क्षमता के निर्धारक तत्त्व 
(सदलाकर५ 0९९गरातावाहु कर ल्‍8९906 (09७9३०५)) 

फरदेय क्षमता अनेक तत्त्वो! पर निर्भर रहती है जिनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार है-- 

] आष्ट्रीय आय और स्थिक्ता--यदि राष्ट्रीय आय कम है तो इसका अभिप्राय यह है कि देश मे 
आर्थिक विकास नही हुआ है रोजगार की कमी है लोगो की बचत कम है और करदेय क्षमत्ता भी कम 
हांगी । राष्ट्रीय आय की अधिकतम के साथ आय मे स्थिरता होना आवश्यक है | भारत जैसे कृषि प्रधान 
देश मे आय अनिश्चित रहती है करदेय क्षमता कम है | इसके विपरीत अमेरिका ब्रिटेन जैसे औद्योगिक 
देशो की आय की स्थिरता के कारण करदेय क्षमता अधिक है | स्थिर आय पर ही दीर्घकालीन वित्तीय 
व्यवस्थाएँ आधारित हो सकती है । 

2 जमनत्तख्या--यदि देश की जनसख्या अधिक होगी ठो करदेय क्षमता भी अधिक होगी | उत्पादन 
अथवा रोजगार मे वृद्धि से उपभोग मे दृद्धि होती है और सरकार की करों से अधिक आय प्राप्त होने 
लगती है जेकिन भारत की परिस्थितिया अपवाद लगती है | जनसख्या यहा तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन 
करदेय क्षमता में समानुपातिक रुप मे वृद्धि नहीं हो रही है । इक्षक; बडा कारण प्राकृतिके साधनों का 
पूर्ण उपयोग न होना है । प्रो मेहता ने लिया है-- जनसख्या के आकार का देश की करदेय क्षमता पर 
अत्यधिक प्रमाव पड़ता है | ऐसी निश्चित सम्पत्ति को जब अधिक व्यक्ति बाट लेते है कौ करदेय क्षमता 
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कम हो जाती है। फलत जनसख्या का आकार घटना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वास्तव में करदेय क्षमता 
की निर्भरता इस पर है कि राष्ट्रीय आय की तुलना मे देश की जनसख्या कितनी है ? राष्ट्रीय आय 
जितनी अधिक तीव्रता से बढत्ती है करदेय क्षमता उत्तनी अधिक होती जाती है । 

3. धन का वितरण--देश मे घन वितरण पद्धति का और करदेय क्षमता का सीधा सम्बन्ध है। 
राष्ट्रीय आय का वितरण जितना असमान होगा समाज के कर देने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। 
यदि देश में थोडे-से व्यक्ति बहुत धनी होगे और शेष निर्धन होगे तो सरकार अधिक घन एकत्रित कर 
सकेगी क्योकि-- 

(0) कर-वसूली का व्यय कम होगा | 

(४) घनी व्यक्ति सरलता से कर का भुगतान कर देते है ॥ क्रमागत उपयोगिता हास नियम के 
अनुसार उनका त्याग कम होता है और कर देने की सामर्थ्य अधिक होती है । 

(॥7) देश मे घन का वितरण समान होने पर छोटी-छोटी आय वाले व्यक्तियो से कर वसूल करने में 
अधिक व्यय होता है और वे कर देने का विरोध करते है और सरकार को बहुत कम आय प्राप्त होती है | 

लेकिन उपरोक्त तर्क दोषपूर्ण है क्योकि 

(0) घन के समान वितरण भे राभी व्यक्तियों की आय बडी हो सकती है जिससे सभी लोग करदेय 
क्षमता के योग्य हो सकते है | 

(७) धन के समान वितरण से बहुराख्यक लोगो की कार्यक्षमता मे वृद्धि हो जाएगी जिसके 
परिणामस्वरूप उत्पादन बढेगा और अधिक सम्पत्ति का सृजन होने से सम्पूर्ण राष्ट्र की करदेय क्षमता में 
वृद्धि हो जाएगी। 

(॥/) सरकार को कुछ घनी व्यक्तियों से इतनी राशि प्राप्त नहीं हो सकती जितनी इसे बहुसख्यक 
निर्घन लोगों के सामाजिक सेवा प्रदान करते में व्यय करनी पडेगी । 

(॥४) असमान वितरण मे ऊँची दर से करारोपण करने पर भी उतनी आय की प्राप्ति नहीं हो 
सकेगी जितनी आय समान वितरण मे कर की नीची दर से प्राप्त हो सकती है। 

(५) अन्त में धन के वितरण की असमानता का समर्थन करना अनैतिक है। 

4 करारोपण पद्धति-- करदेय क्षमता कर-पद्धति के रूप और प्रकृति से प्रभावित होती है | यदि 
'कर-व्यवस्था मे ऐसे कर है जो एक सहयोणित तथा सुविचारित नीति पर आधारित है तो करदेय क्षमता 
अधिक होगी | देश मे किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाए यह देश विशेष की परिस्थितियों को 
देख कर निर्धारित किया जा सकता है | करदान मे त्ष्याम होता है अत इसका भार करदाता की 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर अधिक निर्भर करता है | यदि कोई कर सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक हितों 
के विरुद्ध होता है गों उससे अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती | थोडे-से निश्वित प्रगतिशील और सरल 
कर अधिक आय प्रदान करने मे सफल होते है । कर-प्रणाली का निधांरण ऐसा हो कि लोगों को कर 
चुकाने गे न्यूनतम कछ का अनुभव हो और राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके | एक अच्छी कर-प्रगाली 
मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो मे उचित सन्तुलन होना चाहिए ताकि लोग कर-मभार से मुक्त न रह सके 
और कर-वधन का प्रयास भी न करे | 

5 आर्थिक विकास का स्तर--किसी भी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय से आर्थिक विकास होता 
है च इससे करदान क्षमता भे वृद्धि होती है | विकासशील देशो मे यह एक सामान्य लक्षण दृष्टिगत होता 
है कि विकास के प्रारम्भिक चरणो मे इन देशो मे कर अनुपात बहुत कम होता है व जैसे-जैसे इन देशो 
मे आर्थिक विकास का स्तर बढ़ता है करदान क्षमता की सीमा बढती जाती है क्योंकि कर-अनुपात॑ 
बढता है ! आर्थिक विकास से अर्थ व्यवस्था की रारचना में परिवर्तन आता है | इस रान्दर्भ में कुछ मुख्य 
परिवर्तन निम्नलिखित है-- हु 

() विदेशी व्यापार मे वृद्धि होती है 

(2) ओद्योगिक क्षेत्र विकसित होता है 

(3) अथे व्यवस्था मे मौद्रीफकरण बढता है 

(4) आय का स्तर बढता है। 
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इन सभी परिवर्तनों से आयात-निर्यात कर उत्पादन-कर आय-कर सम्पत्ति कर आदि के 
क्रियान्वयन मे सहायता मिलती है | वस्तुत जब आर्थिक बिकास होता है तो उनका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर 
भी पडता है | समस्त अर्थव्यवस्था मे एक नए परिवेश का प्रादुर्भाष होता है । यह कहना अनुचित न होगा 
कि आर्थिक विकास का स्वर एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो व केवल करदान क्षमता को प्रभावित्त करता है 
अपितु इस तत्त्व का समस्त अर्थ-व्यवस्था के कार्यों पर प्रभाव पडता है ।* 

6. आपावृकालीन परिस्थितियाँ--अर्थव्यवस्था मे युद्ध आदि की आपातृकालीन परिस्थितियों में 
करदान क्षमता स्वत्त गैर-आर्थिक कारण से बढ जाती है । यह स्वामाविक है कि आपातृकालीन 
परिस्थितियों मे करदान की अनुपयोगिता इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं रहती व करदाताओं की प्रवृत्ति सामाजिक 
ब राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है व ऐसी परिस्थितियों में करदान क्षमत्ता सामान्य से अधिक होती 
है | यह प्रवृत्ति अनेक देशो मे देखी गई है | इन परिस्थित्रियों मे करदान क्षमता को निर्धारित करने मे 
आर्थिक तत्त्व प्रभावशाली नहीं रहते व मनोवैज्ञानिक द राष्ट्रीय तत्व अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं । 
आपातृकालीन परिस्थितियो मे विरोधी दल अतिरिक्त करारोपण का विरोघ नहीं करते क्योकि ऐसी स्थिति 
में सामूहिक प्रयत्न सफलता का आधार होता है किन्तु इस सन्दर्भ मे यह कहा जा सकता है कि यह 
करदान क्षमता को प्रभावित करने बाला एक आकस्मिक तत्त्व है व इस पर करदान क्षमता निर्भर नहीं रह 
सकती है * 

7, मौद्रिक दशाएँ--यदि कोई अर्थव्यवस्था मुद्रा-स्फीति अथवा मन्दी या मुद्रा-सकुचन से प्रभावित 
है तो उसकी करदेय क्षमत्रा मे अन्तर आ जाता है । मुद्रा-स्फीति के समय वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक 
बढ जाने से और लोगो की आप में उतनी वृद्धि न होने से क्रय-शक्ति घट जाती है ) इसके फलस्वरूप 
करदेय क्षमता में कमी आ जाती है | इसके विपरीत यदि किसी देश की मुद्रा के मूल्यो मे स्थिरता बनी 
रहती है तो जनता की करदेय क्षमता मे स्वाभाविक वृद्धि होती है| मन्दीकाल के निराशाजनक वातावरण 
में लोगों को कर का भार अधिक महसूस होता है अत उमकी करदेय क्षमता कम हो जाती है। 

8 करदाताओं की मनोवृत्ति--एक देश की करदेय क्षमता बहुत कुछ वहाँ के नागरिकों की 
मनोधृत्ति पर निर्भर रहती है कि सरकार के ग्रति जनता में अद्धा कितनी है । राष्ट्रीय सरकार में जनता का 
विश्वाप्ष अधिक होता है अप एक पराधीन देश की तुलना मे एक स्वत्न्त्र देश मे नागरिक स्वभावत 
अधिक कर-भार वहन करने के लिए तैयार हो जाते है । जनता का सरकारी नीतियो के साथ जितना 
समर्थन और सम्पर्क होगा उनकी करदेय क्षपता अधिक होगी | यही कारण है कि राष्ट्रीय सकट के 
समय लोगो की करदेय शक्ति मे आकस्मिक वृद्धि हो जाती है । 

9 राजकीय व्यय की मात्रा, प्रकृति और उद्देश्य--किसी देश की करदेय क्षमता वहाँ के राजकीय 
व्यय की मात्रा प्रकृति और उद्देश्य पर निर्मर रहती है-- 

(0) सार्वजनिक व्यय का बहुत बडा भाग उत्पादन-यौजनाओं मे लगा देने से लोगो की करदेय 
क्षमता में वृद्धि होती है यदि सार्वजनिक व्यय का अधिकाश भाग आनुपातिक योजनाओं पर व्यय किया 
जाता है तो लोग सरकार को धन आसानी से देना नही चाहेगे जिससे देश की करदैय क्षमता कम हो 

जायेगी । प्रधम स्थिति में करारोषण न्यायोचित और द्वितीय स्थिति मे अनुचित होगा। 

(0 विदेशी पूँजी पर काफी बडी मात्रा में ब्याज चुफाया जा रहा हो वो देश की करदेय क्षमता 
कम होगी । 

(00) जब सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है तब नागरिकों मे न तो 
कर चोरी करने की इच्छा होती है और न ही वे करो का विरोध करते है अत देश की करदेय क्षमता मे 
वृद्धि हो जादी है ! इसके विपरीत यदि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्ते में वृद्धि पर अथवा 
विदेशियों के स्वागत-सत्कार पर या इसी प्रकार के अन्य कार्यों पर व्यय हो रहा हो तो करदाताओं में 
कर देने की इच्छा कम होगी जिससे देश की करदेय क्षमता को वर्त्रमान मे ही नहीं मदिष्य में ही आघात 
लगेगा । 
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0. प्रशासकीय प्रणाली की दृढ़ता--यदि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ है तो करदेय 
क्षमत्ता अधिक होगी । भारत में करदेय क्षमता कम होने का एक प्रधान कारण प्रशासनिक यव्यवस्था का 
ढीलापन है | भ्रष्टाधार और शिथिलता का करदेय क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है | 

निष्कर्ष मे यह कहना चाहिए कि विभिन्न कारणों, तत्त्वों और परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर 
करदेय क्षप्रता मे परिवर्तन आ जाते हैं । अत वह सीमा जिसके आगे करारोपण वाउछनीय नहीं. होगा, 
केवल अनुमव के आधार पर और करारोपण से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रमावों को देखकर 
निर्धारित की जा सकती है| 


करदेय क्षमता की माप 
(९-७छ7/थ्वा९॥0 ए ]9ध9०९ (9७ब८(१७) 

पिछले पृष्ठो मे करदेय क्षमता पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है अतः यहाँ सक्षेप में विचार प्रकट 
करना काफी होगा | करदेय क्षमता की माप एक कठिन प्रश्न है जौ राष्ट्र की आय-गणना स सम्बद्ध है| 
प्रो. शिराज ने कहा है." हम किसी वर्ष विशेष में उत्पन्न की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से 
उनके बाजार मूल्य मापते है और जो योग प्राप्त होता है उसमें से देश की वस्तुओं (कच्चे माल तथा 
पूँजीगत वस्तुओं) के उस भाग का मूल्य कम कर देते है जो उत्पादन पर व्यय हो घुका हो | शेष राशि 
उस वर्ष की राष्ट्रीय आय है और यदि राष्ट्रीय आय मे से यन्त्रों की टूट-फूट तथा घिसावट आदि को 
निकाल दिया जाए त्ञो जो शेष रह जाता है उसी पर देश विशेष की निरपेक्ष करदेय क्षमत्ता निर्मर करती 
है।” 

यह राष्ट्रीय आय की माप सही नही है क्योकि इसमे उत्पादन के उस भाग का कोई रथान नहीं 
दिया गया है जो उत्पादन निजी उपभोग के लिए रख लेता है | ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय को उन 
वस्तुओं तक सीमित करना जिनका मुद्रा मे विनियम होता है. उचित नहीं होगा बल्कि उन सभी वस्तुओं 
और सेवाओं का जिनका उत्पादन करके उपयोग कर लिया जाता है और मुद्रा का कहीं हस्तक्षेप नहीं 
होता उसे भी राष्ट्रीय आय मे समावेश करना चाहिए । जिस दर्घ मे विनियोग किए जाते हैं, उस वर्ष 
राष्ट्रीय आय में से विनियोग की राशि कम कर देनी चाहिए | इसके अतिरिक्त एक देश द्वारा लिए गए 
विदेशी ऋण ब्याज-भुगतान तथा कुल धन का भुगतान आदि सभी भुगतानो को, शुद्ध राष्ट्रीय आय मालूम 
करने के लिए कुल आय में से घटा देचा चाहिए और जो राशि ब्याज अथपा मूल धन के रूप में विदेशों 
से प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय मे जोड़ना चाहिए । शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात केरके करदेय योग्यता को 
ज्ञात किया जा सकता है | यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि करदेय क्षमता का सही माप करना सरल 
नही है और अर्थशास्त्रियो मे इस सम्बन्ध मे मतभेद है | 
'कोलिन क्लार्क के विचार 

करदेय क्षमता के सम्बन्ध में कोलिन कलार्क का विचार है कि “करारोपण की सुरक्षित उच्चतम 
सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25 प्रतिशत है |” यदि वार्षिक आय के 25 प्रतिशत से ऊपर करारोपण किया 
गया तो देश और जनता के लिए अनुकूल परिणामों की आशा नहीं की जा सकती क्‍्योकि--(0) इसका 
काम करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ेगा जिससे राष्ट्रीय आय का स्तर गिर जाएगा | मालिक और 
मजदूर दोनो भारी मात्रा मे कर लगने से यह सोचने लगेगे कि अब अधिक काम करना उनके हित में 
नहीं होगा | (0) बचत्त करने की इच्छा पर इसका प्रतिकूल प्रमाव पड़ेगा । पूँजी-निर्माण और आय का 
उत्पादन प्रतिकूल रूप मे प्रभावित होगा | व्यवसायी और पेशेवर लोग यह अनुभव करेगे कि उनकी बचत 
का एक बडा प्रतिशत करों के रूप मे सरकार द्वारा ले लिया जाएगा अपनी आय को लापरवाही से खर्च 
करने लगेगे । 609) करारोपण की ऊँची दर का राजनीतिक दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पडना सम्भव है । 
आय और वस्युओं पर ऊँचे करारोपण से अधिक मजदूरियों और वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साइन 
मिलेगा जिससे स्फीति सम्बन्धी कठिनाइयाँ पैदा होंगी । इन्हीं सब कारणों से कोलिन क्लार्क का निष्कर्ष 
है कि सस्रार के अधिकाश देशो के लिए अधिकतम करदेय क्षमता राष्ट्रीय आय का 25 प्रतिशत हो सकती 
है | ब्रिटेन जैसे देशो के लिए करारोपण की यही सुरक्षित उच्चतम सीमा है। इसे बढाने पर मुद्रा के मूल्य 
में हास और मुद्रा-स्फीति के प्रसार का निश्चित खतरा उत्पन्न हो! जाएगा | 
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कोलिन क्लार्क के विचारों को अमेरिका और अन्य देशों मे काफी लोकप्रियता मिली लेकिन 
इसकी आलोचना भी कम नहीं हुई है । आलोचको के अनुसार-- 

] करदेय क्षमता देश-विदेश की परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियो पर निर्भर करती है। ब्रिटेन 
की अर्थव्यवस्था भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था पर लागू कैसे हो सकती है, एक विकासशील 
अर्थव्यवस्था में आय तेजी से बढती है, अत. लोगों पर कर-भार सुगमता से बढाया जा सकता है | 

2 करारोपण के प्रतिकूल प्रमावो पर सार्वजनिक व्यय के अनुकूल प्रभावों के साथ विद्यार करना 
होगा और इस स्थिति मे एक स्थिर सीमा सही नहीं हो सकती । 

3 करारोपण की एक पद्धति मे जिस स्थिति को हम करारोपण की सुरक्षित सीमा माने सम्मव है 
चही करारोपण दूसरी पद्धति मे अनुपयोगी सिद्ध हो | उदाहरण के लिए यदि किसी देश मे करो का 
ढॉंचा राष्ट्रीय आय का 0 प्रतिशत भाग लेता है तो इसमें देश की आर्थिक प्रगत्ति अवरुद्ध हो सकती है 
जबकि यह सर्वथा सम्मद है कि करो का ढाँचा राष्ट्रीय आय का 25 प्रतिशत से भी अधिक माग ले 
जिससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े | करदैय क्षमता वस्तुत विभिन्न प्रकार की 
कर-सरचना पर निर्भर करती है । 

करदान क्षमता का माप व उसकी सीमाओं के निर्धारण का कार्य दोनो दुष्कर है किन्तु ये दोनो 
क्रियाएँ सार्वजनिक वित के सन्दर्भ मे महत्त्वपूर्ण इनती जा रही है| इस दिशा मे अर्थशास्त्रियो का 
निरन्तर प्रयत्नशील रहना अनिवार्य है | वस्तुत यदि किसी एक तत्त्व के आधार पर यह सीमा निर्धारित 
न की जा सके तो इसके लिए कुछ तत्त्वो के सयुक्त या मिश्रित सूचकाक बनाकर करदान क्षमता के 
निर्धरिण के प्रयत्न किए जा सकते है | सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे यह विचारधारा प्रदल है कि 
उनकी करदान क्षमता बढ रही है किन्तु उसे सही रूप मे अवशोषित नहीं किया जा रहा है ) विकास के 
लिए निरन्तर गति से व्यय आवश्यक है व साधनों की न्यूनता एक सतत समस्या बनी हुई है | अन्त मे 
यही कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रियों को करदान क्षमता को मापने के लिए अपनी विश्लैषणात्मक 
क्षमता बढ़ानी होगी द उसकी स्रीमाएँ निर्धारित करने के लिए अपने पिश्लेषण क्षेत्र की सीमाओं का 
विस्तार करना होगा 

भारत मे करदेय क्षमत्रा 
(रकूगगार (बताए था वतकतो 

भारत की करदैय क्षमता के सम्बन्ध मे दो परस्पर विरोधी धारणाएँ व्याप्त हैं | एक धारणा के 
अनुसार देश के नागरिकों की (अति रूस्यन्न वर्ग को छोड़कर) करदेय क्षमता अपनी सीमा से आये पहुँच 
चुकी है जबकि दूसरी धारणा के अनुसार देश के नागरिकों में अभी करदेय क्षमता शेष है | प्रख्यात 
विधिवत्ता एन ए पालकीवाला ने कहा है कि मार्त विश्व के उन देशों मे से है जहाँ क़र-भार सबसे 
अधिक है। भारत सरकार और उसके अर्थ विशेषज्ञों का मत रहा है कि देश के नागरिकों पर अभी और 
कर लगाने की गुजाइश है | डॉ लोकनाथन की मान्यता है कि भारत मे करदेय क्षमता की सीमा नहीं 
आई है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक करों को सहन कर सकती है । वास्तव मे देश मे निर्धन 
वर्ग पर परोक्ष करो का भार बहुत अधिक बढ गया है अत कुछ दिद्वानो का विद्यार है कि अब द्वेश में 
वर्तमान कर-भार असहनीय है अथवा करारोपण करदेय क्षमता की उच्चतम सीमा को स्पर्श कर चुका है । 

जहाँ तक पम्पन्न वर्ग का सम्बन्ध है उन् पर पडने वाला परोक्ष और प्रत्यक्ष करो का भार अभी उनकी 
करदेय क्षमता की तुलना मे बहुत कम है। 
किसी देश की करदेय क्षमताओं की सीमाओं के अध्ययन मे यह पता लगाना बड़ा आवश्यक है कि 
राष्ट्रीय आय मे कुल राजस्व का अनुपात क्‍या है | भारत का यह अनुपात विश्व के अनेक देशो के 
अनुपात स नीचा है| राष्ट्रीय आय मे कर-राजस्व मे इस निम्न अनुपात से अर्थशास्त्रियो मे उपरोक्त दो 
अलग-अलग निष्कर्ष निकाले है ! एक यह कि भारत में करदय क्षमता अभी चरम सीमा से काफी दूर है 
अत अतिरिक्त करारोपण किया जा सकता है और दूसरा यह कि करारोपण का निम्न स्तर भारतीय 
जनता की भारी गरीबी का द्योतक है और अब अतिरिक्त करारोपण का कोई क्षेत्र नही बचा है ! 

भारत की विकासर्श ल अर्थव्यवस्था का निष्पक्ष विश्लेषण करने यर यह मत तर्कसगत लगता है कि 
देश में करदेय क्षमता अभी चरम-सीमा पर पहुँची है और अतिरिक्त करारोपण के लिए पर्यप्ति क्षेत्र 
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विद्यमान हैं | इस पक्ष मे तर्क देने से पूर्व उन विभिन्न कारणों को जान लेना चाहिए जो देश में राष्ट्रीय 
आय में कुल कर-राजस्व के कम अनुपात्त के लिये उत्तरदायी हैं-.. 

3. अधघिकाश जनता का जीवन-स्तर बहुत निम्न है और उनकी करदेय क्षमता नगण्य है अठ 
उनके लिए अतिरिक्त करारोपण की कोई गुजाइश नहीं है | ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत कम है जो 
आय-आधिक्य की स्थिति में हैं । यदि उन पर अतिरिक्त करारोपण किया गया तो उनकी काम और 
बचत करने की इच्छा तथा योग्यता पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ सकता है | कहने का आशय यह है कि 
अधिकाश जनता की गरीदी देश में निम्न-कर राजस्व का एक बडा कारण है। 

2. भारत में मुद्रा-विहीन व्यय का एक बड़ा क्षेत्र विद्यमान है ! एक अध्ययन के अनुसार लगमग 37 से 
40 प्रतिशत उपभोग मौद्रिक अर्थव्यवस्था (१/0॥८५ £0०7०॥५) के बाहर किया जाता है ! खाद्यात्रों, दालों, 
दूध की वस्तुओं पर लग॒मग 65 से 75 प्रतिशत तक का ग्रामीण व्यय बिना द्रव्य के (8ग्राटः प्300) होता 
रहता है| उत्पादन का एक बड़ा भाग स्वय उत्पादको द्वारा उपमोग कर लिया जाता है । कई बार श्रमिकों को 
पारिश्रमिक मुद्रा के स्थान पर वस्तु के रूप मे चुकाया जाता है। मुद्राविहीन (र०णा-४७॥०४४ 5०८०) 
आदान-प्रदान के फलस्वरूप करारोपण की गुजाइश सीमित हो जाती है| उदाहरणार्थ, मुंद्राविहीन क्षेत्र की 
वस्तुओं पर बिक्री कर जैसा कोई वस्तु-कर प्रमावशील नहीं होता | 

3 भारत का विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय का समानुपाती नहीं है ) अत. करारोपण का क्षेत्र 
विपरीत रूप मे प्रभावित होता है | उदाहरणार्थ सीमा करों से अधिक आय प्राप्त नहीं हो पाती । 

4 उत्पादन की लघुस्तरीय इकाइयो की बहुलता के फलस्वरूप कर-अपवचन सरल हो जाता है 
पर कर-राग्रह करना कठिन और व्यय-साध्य बना रहता है। 

इन सभी कारणो से मारत मे राष्ट्रीय आय मे कर-राजस्व का अनुपात्त कम है | इससे यह निष्कर्ष 
नहीं निकलता कि जनता की करदेय क्षमता चरम सीमा पर पहुँच चुकी है अथवा अब करारोपण के लिए 
कोई क्षेत्र धाकी नहीं है। आगे उन तर्कों को लेंगे जो करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाने के 
पक्ष में दिए जाते है। भारत मे करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा छू लेने या उसका उल्लघन हो जाने के 
पक्ष में कहा जाता है कि. 

() देश की करदेय क्षमता राष्ट्रीय अथवा इसे उत्पन्न करने वाले साधनों पर निर्मर होती है । जिस 
देश में राष्ट्रीय आय अधिक होती है वहाँ करदेय क्षमता भी अधिक होती है और जहाँ राष्ट्रीय आय कम 
होती है वहाँ यह क्षमत्ता कम होती है | चूँकि भारत की राष्ट्रीय आय (अथवा प्रत्ति व्यक्ति आय) बहुत कम 
है अत. यहाँ करदेय क्षमता की तुलना में करारोपण अधिक हो चुका है । एक ओर प्रति व्यक्ति वास्तविक) 
आय में कमी तथा दूसरी ओर जनसख्या में निरन्तर वृद्धि ने अतिरिक्त करारोपण के लिए अब कोई 
रुजाइश नहीं छोडी है । 

(0) राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना मे करारोपण की वृद्धि बहुत अधिक रही है फलस्वरूप 
व्यक्तियों का कर-भार निरन्तर बढता जा रहा है | करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा का उल्लघन होने के 
कारण देश में नए करों अथवा पुराने करो मे वृद्धि का विरोध निरन्तर बढता जा रहा है । 

(99) करदेय क्षमता घर सार्वजनिक ब्यय की मात्रा और प्रकृति का प्रभाव पडता है | भारत मे 
सरकार को अधिकाश आय सुरक्षा मद पर तथा नागरिक प्रशासन व ऋण सेवाओं पर और अनेक गैर 
विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय करनी पड रही है । सामाजिक सेवाओं पर अपेक्षाकृत बहुत कम व्यय हों 
रहा है जिससे करों का थोडा-सा भी भार चागरिको द्वार बहुत अधिक महसूस किया जाने लगा है। 

दिमिन्न योजना कार्यक्रमों के कारण सामाजिक सेदाओं पर व्यय, स्वतन्त्रता पूर्व की स्थिति की तुलना मेँ 
बहुत अधिक बढा है. लेकिन देश के आकार और देश की जनसख्या को देखते हुए स्थिति सन्‍्तोषजनक 
कस जा सकती | बढती हुई आर्थिक समस्याओं के कारण अब जनता की करदेय क्षमता समाप्त 
चुकी है। 

(४) कर-प्रणाली दोषपूर्ण है । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो में उचित सन्तुलन न होने ग 
कर-प्रघाली न्यायसगत नहीं है | भारत में अधिकाश कर प्रतिगामी (र८2/८5४४८) है अत एक ओर 


सरकार को आय की प्राप्ति कम होती है, दूसशे ओर कर-भार समाज के निर्धन वर्ग को अधिक सहन 
करना पडता है। 
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भारत में करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा दूर है और अतिरिक्त करारोषण का काफी क्षेत्र विद्यमान 
है, उनका तर्क है कि-- 

(0) भारत में धन्‌ वितरण बहुत अधिक असमान है । सार्दजनिक व्यय का अधिकाश भाग सामाजिक 
कल्याण और आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय किया जा रहा है मुद्रा-स्फीति दशाएँ विद्यमान हैं 
जिनसे लोगों को लाग और रोजगार के काफी अवसर प्राप्त हो रहे हैं आदि ! इसी तत्त्व से प्रमावित हो 
कर जाँच आयोग ने कहा था कि--यदि कर म्राप्तियों का वस्तुत समाज सेवाओं के विस्तार और 
आर्थिक विकास में उपयोग किया गया और इसकी स्पष्ट रूप मे कदर की गई तो सामर्थ्य में अवश्य वृद्धि 
होगी । आयोग द्वास बताई गई स्थिति स्पष्ट रूप से वही है जो आज भारत में गठित हो रही है ।' 

(४) देश में कुल राष्ट्रीय आय में करारोपण का जो प्रतिशत है (१2% के लगभग) वह 
फिलिपाइन्स, ब्राजील, क्यूश, श्रीलका, मित्र आदि राष्ट्रों के प्रतिशत से कम है | भारत का आर्थिक स्तर 
इतना गिरा हुआ नहीं है | अत देश में करारोपण का स्तर अभी बहुत नीचा है और नए-नए कर लगाने 
की काफी गुजाइश-है | यह कहना उचित नहीं है कि भारत में करारोपण का प्रतिशत कुल राष्ट्रीय आय 
में पर्या्त है तथा जनता की करदेय क्षमता अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँच पाई है । बहुत बडी सख्या में 
ऐसे लोग हैं जो कर-अपवचन कर रहे है | 

(॥0 क्लार्क का विचार है कि करारोपण की सुरक्षित ऊपरी सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25 प्रतिशत 
भाग होती है जबकि भारत में अभी करारोपण राष्ट्रीय आय का प्रतिशत्त पूरा नहीं कर पाई है | अत देश 
में अभी काफी हद तक निरपेक्ष करदेय क्षमता विद्यमान है । 

करो का अतिरिक्त भार (0८९55 8णएत&ा ० 
ग्७:४०००)---करो के अतिरिक्त भार का तात्पर्य करों 
की कुशलता है। यदि करो का अतिरिक्त भार ज्यादा है 
तो कर अकुशल होते है अथवा नहीं । यह करो द्वारा 
उपमोकक्‍ता बचत की हानि का वह भाग है जो करो से 
राजकीय आय में वृद्धि से अधिक होता है| 

चित्र के अनुसार कर लगाने से वस्तु की 
कीमत ?) से बढकर 72 हो जाती है | ?। कीमत 
पर उपभोक्ता की बचत 7] 77 क्षेत्र के बराबर होती 
है । कर लगाने से कीमत बढ जाने पर उपमोक्‍्ता की 
बचत घटकर 72 [.0 क्षेत्र के बराबर हो जाती है | 
ए। 72[ 7 क्षेत्र उपभोक्ता के बचत की हानि को दर्शाता है ! कर लगाने से राजकीय आय मे वृद्धि होती 
है जो कि 9। 92 [.)८ क्षेत्र के बराबर है । छायाकित क्षेत्र 77 उपमोक्तः के बचंत की हानि के उस 
भाग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती है ( यह कर का अतिरिक्त भार है | करो 
के अतिरिक्त भार को निम्न विधि से नापा जाता है--- 

&8- (॥/2 8 + 220) 8७ मॉग की लोच 

४5 कर की दर 
ए- कर से पहले की कीमत 
0 कर से पहले की माग की मात्रा 

जिस वस्तु की माय लोच बेलोचदार होमी उसमें करों से अतिरिक्त भार पैदा नहीं होगा एव 
जैसे-जैसे माँग अधिक लोचदार होती जाती है, अतिरिक्त भार मी बढ़ता जाता है। 

निष्कर्ष यह है कि करदेय क्षमा का विचार त्ैद्वान्तिक एव व्यावहारिक दोनों रूपो से महत्त्वपूर्ण है । 
करदान क्षमता का विचार सन्तुलित बजद के विचार का आधार है । यह बजद की सीमाओं का निर्धारण करता 
है | सापेक्ष करदेय क्षमता का विचार कर-मभार के विभाजन में समानता के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है। 





पर 


घाटे की वित्त व्यवस्था 


(0लीला काशालाष्टो 





किसी देश की केन्द्रीय सरकार जिन साघयो से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है 
उनमे कर राजस्व और गैर-कर राजस्व का सर्दोपरि स्थान है | इन चालू आगमो से यर्याप्त आय प्राप्त न 
होने पर सार्वजनिक ऋण घाटे की वित्त व्यवस्था एव बाह्य सहायता आदि साधनों से पूर्ति की जाती है। 
इसे घाटे की व्यवस्था कहते है | प्रस्तुत अध्याय में घाटे की वित्त व्यवस्था का अध्ययन करेंगे था 
राजस्व व्यवस्था मे इसके महत्त्व पर प्रकाश डालेगे | 

सार्वजनिक वित्त का यह सामान्य सिद्धान्त है कि सरकार बणट निर्माण करते समय पहले व्यय 
का अनुमान लगाती है और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक घनराशि प्राप्त करने के प्रयास करती है | 
पहले आय से अधिक व्यय करना सरकार की अयोग्यता और अपव्यय की नीति का द्योतक थ' किन्तु 
आधुनिक काल मे ऐसा नहीं समझा जाता । घाटे की पूर्ति सचित कोष में से राशि निकाल कर और 
इससे काम न चलने पर केन्द्रीय बैको से ऋण लेकर व नोट छपवाकर की जाती है | प्रथम और द्वितीय 
महायुद्ध मे व्यय-पूर्ति के लिए अत्यधिक नोट छापे गए जिराका परिणाम मुद्रा प्रसार हुआ | फलस्वरूप 
वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे बढ गए और सरकारो के घाटे बढते गए | 

घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्नाय 
फ़ैल्या7ए जी ऐलाला छाग्ाताए) 

जब सरकार का व्यय आय से अधिक हो जाता है और इस घाटे की पूर्ति के लिए जो वित्तीय 
व्यवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहां जाता है। इस घाटे को अनेक प्रकार से पूरा 
किया जा सकता है जैसे--विदेशो से ऋण लेकर आन्तरिक ऋण लेकर एवं नोट छापकर लेकिन आय 
और व्यय की इस राई को किस प्रकार पूरा किया जाए इस सम्बन्ध मे काफी मतभेद है । घाटे की वित्त 
व्यवस्था शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों मे किया जाता है | पश्चिमी देशो मे इसका अर्थ है--- राण्व 
प्राप्तियों की तुलना मे सरकार द्वारा व्यय की (जिसमे पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है) अधिकता चाहे इस 
ब्यव की यू ऋभो द्वारा उपलब्ध आतियो से ही क्यो न की जाए। इस परिभाषा के अचुत्तार गदि 
बजट के घाटे की पूर्ति ऋणो द्वारा की जाए तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था ही माना जाता है | अमैरिका 
मे घाटे की वित्त व्यवरथा का अर्थ सार्वजनिक ऋण से लिया जाता है | डॉ वी के आर बी राव ने इसे 
भली प्रकार समझाते हुए कहा है घाटे की वित्त व्यवस्था का पश्चिमी देशो मे प्रयोग उस वित्तीय अबन्च 
के लिए किया जाता है जिससे सार्वजनिक-आय और सार्वजनिक-व्यय के मध्य जान-बूझकर रखें गए 
अन्तर अथवा बजट पाटे को पूरा किया जाता है | ऋण की ऐसी व्यवस्था की जाती है 
परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय स्रोत मे वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋण द्वारा बैको अथवा 
निजी व्यक्तियो के पास बेकार पडे धन का उपयोग होने लगता है अथवा नवीन जमा का बैको के पार्स 
निर्माण सरकारी प्रतिभूतियो के कार्यरूप मे होता है | स्पष्ट है कि पश्विमी राष्ट्रों मे सार्वजनिक ऋण द्वार 
घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती हो किन्तु इसका परिणाम मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि करना है | यह ृदिं 
व्यर्थ पडे घन को उपयोग मे लाने से हो या बैकों द्वारा साख निर्माण करने से हो | 

भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार अपने व्यय से अधिक नोट छापकर थी 
केन्द्रीय बैक से ऋण लेकर पूरा करे | इसके लिए जनता से अथवा अन्य बैको से ऋण नहीं लिया 
जाता | भारतीय योजना आयोग ने घाटे की वित्त व्यवस्था की भारतीय स्थिति को स्पष्ठ किया है कि-- 


फटे की मिर बकस्‍क्ष 28। 


घाटे की वित्त ववस्था शब्द बजट घाटे द्वारा कुत राष्ट्रीय ब्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को प्रदर्शित करने 
के लिए प्रयोग किया जाता है | ये घाटे वाहे आय खाते से सम्बन्धित हो अथवा पूँजी खाते से | ऐसी 
नीति अपनाने का सार दही होता है कि सरकार अपनी उस आय से अधिक प्रात्रा में व्यय करती है जो 
उसे करारोपण सार्वजनिक उपक्मो ते प्राप्त आए जनता से प्रात ऋण तथा अन्य मदो से उपलब्ध होती 
है। सरकार इस घाटे क्र पूर्ति या तो अपने राचित शेषो (५८८४४०/४०० 84:०8) को काम में लेकर 
करती है अथ दैको से उधार लेकर करती है। 
भारत सरकार को बजट मे घाटे की पूर्ति के लिए कहीं से रकम नहीं मिल पाती तब दह अपनी 
प्रतिपूत्रियों या ऋण पत्र रिजर्व बैक को हस्तान्तरित कर देती है ! इन प्रतिभूतिषों अथवा ऋण-पत्रों के 
बल पर रिजर्व बैक और अधिक मुद्रा जारी कर देवी है दूसरे शब्दों ये मोट छापकर सरक्षार को देवी 
है। इससे नई मुद्रा का निर्माण होता है । जब इस्त अतिरिक्त निर्भमितत पत्र-मुद्रा सै सरकार अपने घाटे 
की पूर्ति कर बजद कार्यक्रमों को पूरा करती है तो यह घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है । डॉ राब ने 
पादे की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध मं कहा है कि जब सरकार जान बूझकर किसी उद्देश्य मे अपनी आय 
से अधिक व्यय करे और अपने घाटो फी पूर्ति किसी ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्टा की मात्रा बे 
तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था ही कहना चाहिए । 
निष्कर्ष रूप मे घाटे की वित्त व्यवस्था की पश्चिमी व भारतीय विव्वारधाराओं मे अन्तर यह है कि 
पुराने पाश्यात्य दृष्टिकोण के अनुसार इसका अभ्क्राय सरकार ह्वारा चालू राजस्व दी तुलना में किए 
जाते वाले अतिरिक्त व्यय या उस व्यय से है जिसे वित्तीय उच्चार लेकर किया जाता है ) भारतीय 
वृष्टिफोण से इसका अर्थ सरकार की चालू प्राहियों की तुलना मे किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय से है 
चाहे ये प्रातियाँ करारोपण अथवा राजस्व की अन्य प्राप्तियों के रूप गे हो या बाजार से उधार ज़ेना आदि 
के रूप मे तथा केन्द्रीय बैक से उधार द्वारा द सरकार के नकदी शेष्षे को कम करके ) 
घाटे की वित्त व्यवस्था मैं दो सकेद मिलते है-- 
() राइकार जान-बूझकर बजट मे घाटा उत्पन्न करती है. एव 
(0) दैश मे मुद्रा! की मात्रा में दृद्धि हो जाती है। 
घाटे की वित्त व्यवस्था और घाठे के बजट में अन्तर 
(एत00 क्षात्राएु भय 0000 9008७) 
घाटे कौ वित्त व्यवस्था और घाटे के बजट दो अलग अलग स्थितियाँ है। शद साम्य होते हुए भी 
अर्थ की दृष्टि से दोनो मे अन्तर है हालाँकि दोनो के मध्य समानत्ता भी है ययोकि दोगो को छोड़ने वाला 
आधार एक ही है। 
सरकार के बजट का आय व्यय बराबर छोता है तो उसे सन्तुलित बजट (89906 99090) 
कहा जाता है। इसके विपरीत बजट मे विमिक्न स्रोतों से प्राह होने वाली आय विभ्निन्न मदों एर किए जाने 
वाले व्यय की तुलना मे. से [देखाई जाती है । ऐसे बजट को घाटे का बजट (90(९॥ 8॥499) कहा 
जादा है | जब त्तार्वजनिक व्यय की मद सार्वजनिक आय से कम होती है तो उसे बबत का इजट 
(899॥8 9॥0824) वहते है ) बजट घाटे को पूरा करने के लिए जब रारकार अन्य साधनों का सहारा 
न लैकर अधिक नोट छापती है जिससे देश के पुद्रा परिमाण मे दृद्धि हो जाती है हव इसे घाटे की वित्त 
व्यवस्था (097॥9॥ #॥9॥008) फट्ठा जाता है| घाटे का बजट यदि एक आर्थिक स्थिति का निरूपण है 
तो घाटे की वित्त व्यवस्था उस स्थिति को दूर करने के व्यावहारिक साधव का रूप है। 
घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य एव प्रभाव 
(00% ७५९५ बग्वे £ #९65ण 085 एज) 
उद्देश्य (00|000४०७) 
घादे की वित्त व्यवस्था का आश्रय ससार के विभिन्न देशो गे मिन्न मिज्ञ समयों पर प्राय चार 
उद्देश्यों कै लिए लिया गया है--- 
4 भच्ी कात के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए--औद्योगिक दृष्टि से उबत देशों में 
विशेषकर सयुक्तराज्य अमेरिका ये मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए घाटे की विद व्यवस्था का 
आश्रय लिया गया है। 
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2. निजी विनियोजन की कमी को दूर करने के लिए---जब देश मे निजी विनियोजन पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध नहीं होता है और इस विनियोजन की कमी होने से उत्पादन क्रिया तेजी से नहीं चली तो 
सरकार अधिक नोट छापकर या उघार लेकर स्वय सामान्य आय से अधिक व्यय कर सकती है ताकि 
निजी विनियोजन की कमी दूर हो जाए | 

3. युद्धकालीन व्यय की पूर्ति के लिए---उत्पादन की हुई नई मुद्रा का उपयोग युद्ध की लागतों 
की आशिक वित्त व्यवस्था करने के लिए एव वस्तुओं व सेवाओं को अन्य उपयोगों से हटाकर युद्ध 
परिवर्तनों की ओर उन्मुख करने के लिए किया जा सकता है। 

4. आर्थिक विकास के लिए--विकासशील देशो मे आर्थिक विकारा के लिए विशाल कार्यक्रम 
बनाए जाते है जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते | ऐसी स्थिति मे इन विकास 
योजनाओं का अर्थ प्रबन्धन के लिए और आर्थिक विकास को तीव्र गति देने के लिए सरकार घाटे की 
वित्त व्यवस्था का आश्रय लेती है | 
चाठे की वित्त य्यवस्था के प्रभाव (६०८०७) 


हमें यह देखना है कि क्‍या घाटे की वित्त व्यवस्था सदैव स्फीतिजनक होती है ? घाटे की वित्त 
च्यवस्था का उद्देश्य चाहे क्रुछ भी हो इससे देश मे पुद्रा की मात्रा अवश्य बढ जाती है जिससे मूल्यों मैं 
वृद्धि होने लगती है । विनियोजन को प्रोत्साहन मिलता है तथा पूँजी का निर्माण होता है ! घाटे की वित्त 
व्यवस्था अथवा हीनार्थ-प्रबन्धन से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ जाने से अर्थव्यवस्था में स्फीतिजनक 
परिणाम उत्पन्न हो जाते है । ऐसा सदैव हो यह अनिवार्य नहीं है । स्फीति प्रारम्भ होना इस पर निर्मर 
करती है कि किस उद्देश्य के लिए पाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग किया गया है| 

] भन्‍्दी काल मे घाटे की वित्त व्यवस्था (एटॉला सग्ार्माह तगराहु ॥6 एथ्ाएत व 
70०४०५५७॥०७)-मन्‍्दी काल में घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति अत्यन्त सफल होती है | इस समय माँग 
बडी तेजी से गिरती है तथा लोगो के पास क्रय-शक्ति का अभाव होता है | परिणामस्वरूप उत्पादन और 
रोजगार भे उष्रोत्तर फभी होती चली जाती है | कीन्स (०५7८७) का यह मत सर्वथा उपयुक्त है कि 
मन्दी काल मे प्रभावपूर्ण माँग (8[00॥५९ 700) में कमी आ जाने से रोजगार (77790, में 
गिरावट आत्ती है जिससे उत्पादन से मांग घुन गिरती है | जब मॉग कम हो जाती है तो उत्पादक पहले 
से कम छत्पादन करते है फलस्वरूप रोजगार और अधिक गिर जाठा है | यह कमी का दुष्वक्र 
(९८०५५ 0४००) बन जाता है । प्रभावपूर्ण मॉग और रोजगार के निरन्तर गिरने से यह चक्र पोषित 
होता है। 

रामाज की इस दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक ही उपाय है कि सार्वजनिक व्यय 
द्वएए सरप्ायन, करिए, को; गति प्रदत्त की प्याए ५ शस्कारी। ब्यय रेजरएर सप्पाव्यल, अदाते ऐें; पुत्र स्ऐेगों, के 
हाथो मे क्रय-शक्ति की मात्रा बढाने में सहायक होता है | सार्वजनिक व्यय से कमी के दुष्चक्र को तोडा 
जा सकता है भाग और रोजगार मे वृद्धि की एक क्रमिक श्रृखला आरम्म की जा सकती है | बढी हुई 
क्रय शक्ति से समाज में मॉग पैदा होती है मॉग के बढने से उत्पादन प्रोत्साहित होता है | सरकार द्वारा 
उत्पादन वृद्धि से प्रोत्साहित होकर निजी उद्यमी भी उत्पादन बढा देते है जिससे रोजगार और माँग 
बढती है | इस तरह मन्‍्दी काल की गिरावट के विरुद्ध वृद्धि का एक चक्र प्रारम्म हो जाता है और देश 
मन्दी काल के दोषो से मुक्ति पाता है | सक्षेप मे राष्ट्रीय आय कुल मॉग तथा रोजगार को ऊँचे स्तर पर 
बनाए रखने मे सरकारी व्यय एक सन्तुलन कारक का कार्य करता है लेकिन सरकारी व्यय की वृद्धि के 
लिए साधारण स्रोतों से आय प्राप्त नहीं हो पात्ती अत इस स्थिति में हीनार्थ-प्रबन्धन ही एक ऐसा साधन 
है जो उपयोगी हो सकता है | दूसरे शब्दों मे, रारकारी व्यय उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में केवल तभी 
सफल हो सकता है जद उसकी वित्तीय व्यवस्था घाटे के द्वारा की जाए ताकि उत्पादन की अतिरिक्त 
मात्रा या समाज के कुल व्यय किए जाने वाले धन मे वृद्धि हो सके ताकि मॉग और रोजगार में भी वृद्धि 
हो सके | 

उपरोक्त स्थिति के विपरीत यदि मुद्रास्फीति की अवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय 
लिया जाता है तो स्फीतिकारक दशाओं से इसे और प्रोत्साहन गरिलता है | 
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2 युद्धकाल पे घाटे की वित्त व्यवस्था [003 एेण्याध्याह 3णा॥३ श्र शा०0--युद्धकाल 
में बढ़े हुए सरकारी ब्ययो की पूर्ति सब अन्य साधने से नही होती हो सरकार के पास यहीं उपाय शेष 
रहता है कि बह घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय ले | इसका प्रभाव यह होता है कि वस्तुओं और 
सेग्रओं के अन्य उपगोग को यह युद्धोन्मुख बना देती है । युद्धकाल में अतिरिक्त मुद्रा निर्माण करने का 
लाभ इसमे निहित है कि हीनार्य प्रबन्धन से वस्तुओं और त्तेवाओं के मूल्य बढ जाते है जिससे आधारभूत 
आवश्यकताओं के लिए उन्हे सरलता से प्राप्त कर सकठी है । 

यह कहा जाता है कि युद्धकाल्न मे किए गए हीनार्थ प्रबन्धन से गम्ीर स्फीतिकारक प्रमा३ उत्पन्न 
होते हैं क्योकि सरकार द्वारा युद्ध के लिए सामान और सेवाएँ प्राप्त करने से क्रण शक्ति अधिक मात्रा ये 
जनता के प्राप्त घतती जहती है तथा युद्ध काल मे युद्ध की आवश्यकतार्ओ की पूर्ति के लिए उत्पादन को 
प्राथमिकता दी जाती है न कि जनता के उपभोग के लिए | इसका प्रमाव यह होता है कि एक ओर क्रय 
शक्ति बढ़ने से मौँय पे वृद्धि होती है दूसरी ओर युद्ध की आवश्यकताओं के पदाथों के उत्पादन से 
सामान्य उत्पादन पिरता है और पूत्ति कम हो जाती है। इससे प्रतीत होता है कि घाटे की वित्त ध्यवस्था 
कै कारण बहुत अधिक महेँगाई बद जाती है | 

3. आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था [00 ॥फाद्आा(08 णि ९८७०6 
90४८०॥0५॥)--विकास॒शील अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ठ और अदिकत्तित साधनों का विषोहन करके 
आर्थिक विकास करने हेतु विशाल एूँजी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यक पूँजी की प्राप्ति के लिए 
जब अन्य आगम स्रोतों से काम नही चलता वो द्वीनार्थ प्रबन्धन का सहारा लिण जाता है) सरकार चोट 
छापकर विकास योजनाओं पर व्यय करती है । नई पुंद्रा के सृजन से ्म्ाज में क्रय शक्ित का प्रसार 
होता है । समाज मे नई मौंग पेदा होती है यदि वह वस्तुओं की पूर्ति के बराबर हो तब र्कीति का कोई 
भय नही रहता किन्तु ज्यवहार से होता यह है कि वस्तु की पूर्ति माँग वी ओक्षा कम रहती है । 
फलस्वरूप हीनार्थ प्रदन्‍्धन के तत्कालीन प्रमाव से मूल्यो मे वृद्धि हो जाती है | इस प्रवृत्ति को निम्स 
बिन्दुओं में रपट किया गया है। 

(0) विकासशील देशो मे लोगो के रहम-सहन का स्तर नीया होता है अत अधथव्यवस्था की प्रवृष्ट 
6203. बचाने के रथान पर व्ययशील हो जाती है और इससे अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कुल 
क्रय-शक्ति मे और वृद्धि हो जाती है 

(0) बलपग देश में तत्कालीन उपलब्ध सहायता उत्पन्न सुविधाओं का पहले से ही पूर्ण 
३] किया जा चुका होता है अत हीनार्थ प्रवचन के फलस्वरूप क्रय-शक्ति पे होने वाली वृद्धि नहीं 

। 


(0) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सृजित पुद्रा का अधिकाश भाग उन दीर्घकालीन योजनाओं पर 
लगाया जाता है जिनसे दीर्पकाल के बाद प्रतिफल प्राप्त होते है । फलस्वरूप सार्वजनिक ब्यय में वृद्ध 
(समाज में क़ृय-शक्ित का प्रसार) वर्तमान समय में होती है जबकि उस व्यय के कारण रत्पादन मं पृद्धि 
काफी समय बाद होती है 

(४) विकासशील देशो मे विदेशी विनिमय की शून्यता रहती है अत विदेशों से उपभोग की 
वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयाह नहीं किया जा सकता) 

उपरोक्त घटकों से एक ओर तो अर्थव्यवस्था मे ्रय-शक्ति का प्रसार होता है और दूसरी ओर 
एत्पादद ण आयात में पतनी दृद्धि नहीं हो पाती । परिणाम यह होता है कि मुद्रास्फीतिजनक दबाव बढ़ 
जाते है। निष्कर्ष यह निकलता है कि--(क) विनियोग और उसके प्रतिकल के मध्य समय का अन्तर 
जितना अधिक होगा स्फीति की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी एवं (स) वस्तुओं की माँग एव पूर्ति में 
जितना अधिक असन्तुलव होगा पर्तुओं की कीमत मे उतनी ही अधिक दृद्धि होगी। 

विकासशील देशो पे मुद्रास्फीति के प्राय बडे विनाशकारी परिणाम प्रकट होते है जैसे--देश में 
सम्पत्ति का वितरण अधिक अच्रमान ही जाता है लोगों पे से की शरवृत्तियों बल पकडती है बचें 
हतोत्माहित होती है विदेशी मुद्रा कोष कम हो जाता है और पिदेशी बाजारों मे देश की साख गिर जाने 
का गम्भीर खतरा उत्पह्न हो जाता है | विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्फीतिकारक दशाओं से सम्पूर्ण 
अरध॑प्यवस्था फ्ित्र-भिज्न हो जाती है और आर्थिक विकास के लिए किए गए प्रयल बेकार हो जाते है | 
चादे को वित्त व्यवस्था से दैदा होने याली मुद्राल्क्ीविजनक स्थितियों निश्चय ही खतरनाक होती हैं। इस 
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स्थिति मे मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव रूप मे तब परिणत होतीं है जब उन्हे राजकोषीय साघनो प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण एव आयात आधिक्य द्वारा समाप्त नहीं किया जा रुकता । 

घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप जो मुद्रा-स्फीतिक प्रभाव उत्पन्न होते है उन्हें सरकार 
निम्नलिखित उपायों द्वारा समाप्त कर सकती है-.. 

(0) उन उत्पादन कार्यों पर ब्यय किया जाए जिनसे उत्पादन वृद्धि साथ-साथ हो | 

(४) लोगो की बढी हुई क्रय-शक्ति को करो अनिवार्य बचतो सार्दजनिक ऋण आदि उपायों से 
कम किया जाए | 

(॥7) खाद्यान्न वस्त्र आदि आवश्यक उपयोग की पूर्ति मे वृद्धि की जाए दाकि उनका मूल्य अधिक 
न बढ पाए। 

(0४) साख के विस्तार पर मौद्रिक नियन्त्रण लगाया जाए पूँजीगत वस्तुओं व उपभोग वस्तुओं की 
मुद्रा में विदेशी सहायता से वृद्धि की जाए । 

(५) वस्तुओं के वित्तरण और यातायात्त पर नियन्त्रण किया जाए तथा राशनिग लागू किया जाए 
ताकि मूल्य वृद्धि कम हो । 

(शो जनता से अपील की जाए कि वह दैनिक व्यय को यथासम्मव कम करते हुए अपनी बचते 
बढाए। 

इन विभिन्न तरीको से यह प्रमाव उत्पन्न होगा कि समाज की वर्तमान अतिरिक्‍त क्रय शक्ति 
सरकार के पास रह जाएगी जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी एव वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि होगी 
जिससे उनका मूल्य नहीं बढ पाएगा । 

इस सम्पूर्ण विवरण से प्रकट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीतिजनक शक्तियों को उत्पन्न 
करेगी या नहीं करेगी यह विभिन्न बिन्दुओं पर निर्मर होगा जैसे--(क) वह उद्देश्य जिसके लिए हीनार्थ 
प्रबन्धन अपनाए गए है (ख) हीनार्थ प्रबन्धन की मात्रा व सीमा एव (ग) मुद्रा-स्फीतिक प्रमावो को रोकने 
के लिए अपनाए गए उपाय | 

हीनार्थ प्रबन्धन से सदा मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-स्फीति के प्रभाव दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है । 
लोक व्यय के उत्पादन होने पर यह प्रभाव प्राय समाप्त हो जाते है लेकिन जब तक लोक व्यय के फल 
प्राप्त नहीं होने लगते है तब तक मूल्य वृद्धि अवश्य होती रहती है | वस्तुत उत्पादन को प्रोत्साहन देने 
के लिए और आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए कुछ सीमा तक मूल्य वृद्धि ठीक है किन्तु तीर 
मूल्य वृद्धि से परिणाम अवश्य घातक होते है | अन्त मे हम डॉ राव के इन शब्दों से सहमति प्रकट कर 
सकते है कि-.- घाटे का अर्थ प्रबन्धन अपने-आप मे न अच्छा है और न बुरा है और न ही घाटे के अर्थ 
प्रबन्धन मे मुद्रा-स्फीति स्वभावत्त निहित है | 
घाटे की वित्त व्यवस्था किस सीमा तक अपनाई जाए ? 


हीनार्थ प्रबन्धन के गम्भीर परिणामों को देखते हुए इसके महत्त्व की उपेक्षा नही की जा सकती 
एक बडे लोक-आगम की पूर्ति करारोपण द्वारा नहीं हो सकती और सार्वजनिक ऋण एक सीमा तक ही 
प्राप्त किए जा सकते है । सकटकाल मे सार्दजनिक ऋण और असुविधापूर्ण हो जाते है। अत सार्वजनिक 
आगम की कमी को पूरा करने के लिए अन्तिम साधन के रूप मे हीनार्थ प्रबन्धन का प्रयोग कर 
सकटकालीन परिस्थितियो मे अथवा अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियो मे सरकार आर्थिक उद्धार हेतु कर 
सकती है। आवश्यकता केवल यह है कि नियत्रित रूप से इसका सचालन किया जाए । 

प्रश्च यह उठता है कि हीनार्थ प्रबन्धच कहाँ तक अपनाया जाए अथवा इसकी सुरक्षित सीमा क्या 
हो ? एक समय विशेष मे अर्थव्यवस्था एक निश्चित मुद्रा तक हीनार्थ प्रबन्धन को सहन कर सकती है 
और इसके दाद मुद्रा प्रसार के प्रमाद दिखाई देने जगते है | यद्यपि मुद्रा के चलच-वेग उपभोग की 
प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों आदि के कारण यह कठिन है कि किस सीमा विशेष मे हीनार्थ 
प्रबन्धन की सीमा कम होगी लेकिन हीनार्थ प्रबन्धन वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक अर्थव्यवस्था स्थिर 
रहे तथा मुद्रा प्रसार का प्रभाव उत्पन्न न हो । स्फीतिक सम्मावनाए व्यय की प्रकृति अतिरिक्त 
क्रय-शक्ति को बटोरना (भ०.ए08 ०.७ 09005 307८७) अतिरिक्त क्रय-शक्ति को निष्क्रिय 
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करना (इज ० ॥00॥0075 )/00८)), अमौद्रिक अर्थव्यवक्त्या, जनता की मनोवृत्ति आदि बातें 
विश व्यवस्था की सुरक्षिदर सीमा का काफी हद तक निर्धारण करती हैं । दित व्यवस्था की सीमा विकास 
की आवश्यकता और उत्पन्न डोने दाली परिस्थितियों पर नियत्रण करने की क्षमता पर चिर्गर करती है) 
यह की नहीं भूलना चाहिए कि हीनार्थ प्रदद्धन का उपयोग अर्थव्यवस्त्या में नियमित्त भोजन के दौर पर 
कहीं दरनू दवाई के दौर पर किया जाए। 


भारत में घाटे की वित व्यवस्था 
(एशाल६ छाफ्रण्शाएू था पिवींक) 

भारत एक विकासशीत्र देश है जहाँ आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए करारोपण और आय 
के अन्य साधनों से दाह्ठित लोक-आगम ली पूर्ति सम्मद नहीं हो पाती | अत लोक-व्यय और 
लोक-आगम के अन्तर को भारत सरकार हीनार्थ प्रब्भन या घाठे की वित्त-ब्यवस्था द्वारा अतिरिक्त 
#य-शक्त्ति प्राप्त कर पूरा करने का प्रयास करती है | मारत में योजना आयोग ने हीगार्थ प्रबन्धन को 
विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए 'जादूई मिराण' तमझ कर अपनाया है। 

एण्डले, सुन्दरम्‌ एवं अग्रवाल ने लिखा है-..."घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय कहाँ तक लिया 
जाना धाहिए, इसका निश्चय अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्व को दृष्टितत रख कर किया जाता है और योजनाओं 
में इसके लिए उचित सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती है | घादे की वितत-प्यवस्था ऐसे किम्हीं वास्तविक 
साधनों (२६७४ ३९६०७९८७) को उत्पन्न नहीं कर सकती जिनका अर्थ-व्यवस्था (80000) में अस्तित्व 
न हो। यह केबल एक उपाय है जो सरकार की ओर से साधनों के स्वानान्तरण में सहायता करता है। 
जर्थिक विकास के लिए जिन वास्तविक साधनों की आवश्यकता होती है वे सामग्री (१/.॥७॥0)8), 
साजतझा (8५७ए/था॥), चाहुर्य (७90६) और श्र (00७) आदि होते है। ये चीजें नोट छाप कर 
था ईंक से उधार लेकर उत्पन्न नहीं की जा सकतीं । घाटे की वित्त-व्यवस्पा (0शी0॥ ग्रशक्षापथाहो 
सरकार को धन उपलब्ध कराती है जिसका उपयोग आवश्यक्ष वास्तविक साधनों को प्राप्त करने में किया 
जा सकता हैं, बरतें कि के देश में उपलब्ध हाँ तथापि एक स्रीमा ऐसी होती है. जिसको लौघ कर यदि 
घाटे का व्यय किया जाए।वह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है, इससे कौमतो मे स्फीतिजनक 
वृद्धि (00987 १४५८) होने लगती है और घाटे का व्यय बहुत अधिक हो जाता है, पुद्रा से जनता 
का विश्वास उठ जाता है | इस स्थिति मे घाटे की वित्त-ब्यदस्था के प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए 
विनाशकारी होते है |” 

भारत सरकार और राज्य सरकारे लगातार घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय लेती रही हैं | यह 
ब्यवस्था आर्थिक विकास्त की गति को ऐेण करने मे सहायक हुई है लेकिन इसके अनेक ऐसे कुप्रभाव 
प्रकट हुए हैं जिनके कारण योजनाओं का सुफल अपेक्षित मात्रा प्रे जनता को सुलप् नहीं हो सका है । 
भारत में पिमिन्न प्यर्षीय योजनाओं में घाटे की व्यवस्था का स्वरुप विष्त ज्तारिणी से स्पष्ट है 





क्र, रू योजना घादा (करोड रुपयो मे) 
पे प्रथम पंचवर्षीय यौजना 330 
कर द्वितीय पचवर्धीय योजना 950 
है| तृतीय प्रवर्षीप योजना 3590 
4 तीन एक-वर्षीय योजनाएँ (966<9) 682 
5. चतुर्थ पच्चर्षीय योजना 2060 
] प्रवम पधवर्षीय योजना 3358 
को छठी प्रवर्षषीय योजना 5000 
8. ज्ञात॒वी पवर्रषीय योजना 4,000 
प्र, आठदीं पचदर्षीय योजना 500 
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प्रथम योजना काल मे घाटे की दित्त व्यवस्था अथवा ढीनार्थ प्रबच्धन की पद्धति को अपनाया गया 
क्योकि देश के आन्त्रिक साधनों तथा बाह्य सहायता से योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना सम्भव नहीं था | 

द्वितीय योजना काल मे विभिन्न कारणों से मौद्रिक स्फीति के चि6ह्न प्रारम्प से प्रकट हो गए और 
वस्तुओं के मूल्यो मे तेजी से वृद्धि हुई | मुद्रा रफीतिक परिस्थितियों से विवश होकर घाटे की वित्त 
ब्यवस्था की लगाम ढीली नहीं छोडी जा सकी । 

तृतीय योजना फाल में मुद्रा प्रसार के प्रभावो से आशकित होकर प्रारम्भ मे केपल 550 करोड 
रुपये के हीनार्थ प्रबन्धन की व्यवस्था की गई लेकिन हुआ यह कि विभिज सकटो और मुख्यत बढते हुए 
प्रतिरक्षा व्यय के कारण हीनार्थ प्रबन्धन की वारतविक धनराशि भूल अनुमान की तुलना में दुगुने से 
अधिक रही । अतिरिक्त करो के भारी बोझ जनता पर डाले गए । 

चतुर्थ योजना काल मे यह प्ररतावित किया गया कि योजना मे न्यूनतग स्तर पर घाटे की वित्त 
व्यवस्था की जायेगी । पॉच वर्षों (969 70--973 74) में कुल 850 करोड रुपये की नई मुद्रा जारी 
की जायेगी लेकिन हुआ यह कि वास्तव मे कुल बजट घाटा 2060 करोड रुपये से अधिक रहा | इसके 
कुछ मुख्य कारण थे--बाग्लादेश के स्वतन्त्रता संग्राम मे भारत का सक्रिय योगदान 97] मे 
भारत-पाक युद्ध निरन्तर परिवर्तनशील खाद्य नीति 97] 72 और 972 73 मे निराशाजनक कृषि 
उत्पादन तेल के अन्तर्राष्ट्रीय भूल्यो मे लगभग तिगुनी वृद्धि आदि | 

पांचवी योजनावधि मे 000 करोड रु के हीनार्थ प्रबन्धन का प्रावधान किया गया था । यह 
योजना 4 वर्षों मे समाप्त कर दी गई और इन चार वर्षों मे 2584 करोड रु का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ। 
सामान्य कीमतो में 973 74 मे ही लगभग 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई | योजना के लागत व्यय मे 
अप्रत्याशित वृद्धि ने सरकार को काफी अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए मजबूर फिया। 

4979 80 के दवजट मे 2700 करोड रू का घाटा दिखाया गया । इस प्रकार 5 वर्षों मे कुल 
मिलाकर 5284 करोड रु का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ । 


छठी पचवर्षीय योजना (980 85) मे हीनार्थ प्रबन्धन की राशि 5000 करोड रुपये अनुमानित 
की गई किन्तु प्रथम चार वर्षों मे क्रश ॥975 करोड रु 700 करोड रू 935 करोड रु और 
965 करोड रु का घाटा रहा | 9९4 85 के बजट में घाटा 762 करोड रु का दिखाया गया था। 
इस प्रकार छठी योजना मे अनुमानत 9067 करोड रु के घाटे की वित्त व्यवस्था रही । सातवीं 
योजनाकाल मे भी बजट घाटे मे निरन्तर वृद्धि हुई । 

985 86 के बजट मे 3349 करोड रु का घाटा अनुमानित किया गया जिसके लिए कोई 
व्यवस्था नही की गई | 986 87 मे यह घाटा 3650 करोड रु हो गया | 988 89 में बजट घाटा 
7940 करोड रू रहा | 992 93 मे बजट घाटा 23।2 करोड रु 993 94 में 096 करोड़ रू 
994 95 मे 960 करोड रुप 995 96 मे 9807 रपोड रू 996-97 मे 6900 करोड़ रु हो 
गया | 

भारत में पिछले वर्षों मे हीनार्थ प्रबन्धन के जो दुष्परिणाम सामने आए है उनके आधार पर यह 
कहा जा सकता है फि अब यहों घाटे के वित्त प्रबन्ध का आगामी वर्षों मे कोई क्षेत्र नहीं है | फिर 
भी देश की आर्थिक परिस्थितियो मे विदश होकर सरकार को घाटे के बजट बनाने पड़ रहे है | 
हमारी विफासशील अर्थव्यवस्था मे योजना के लिए साधनो की प्राप्ति की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की 
सुस्ती भगाकर उसे सक्रिय करने के लिए अभी घाटे की वित्त व्यवस्था के उपाय से तुरन्त बच 
निकलना सम्भव नहीं है | यदि घाटे के वित्त प्रबन्धन मे अचानक भारी कटौती कर दी गई तो 
आशका है कि अर्थव्यवस्था मे कुल मॉग के घट जाने से सुस्ती की स्थिति (२९८८४शणएा॥भञ 
$7920०ा) पैदा हो जाएगी । यदि सरकार बहुत सावधानी और सयम के साथ उपयुक्त मात्रा में 
हीनार्थ प्रबन्धन का आश्रय कुछ समय तक लेत्ती रहे तब साधनों को गतिशील बनाने की दृष्टि से यह 
उपाय कारगर हो सकता है। वाछित उद्देश्यो को आघात न लगे और जनता मूल्य वृद्धि से परेशान 
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न हो, इसके लिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और आर्थिक कदम उठाने होगे जिससे कृत्रिम मूल्य वृद्धि 
न हो सके और स्फीतिजनक दबाव कम हो जाए । 

आवश्यक नहीं है कि द्वीनार्थ प्रब्धन के परिणामस्वरूप कीमत स्तर मे वृद्धि हो । यदि नई मुद्रा 
उत्पादक योजनाओं पर व्यय किया जाए तो रोजगार, उत्पादन तथा बचत का स्तर ऊपर छठ सकता है 
किन्तु विगत अनुभव बताता है कि हीनार्थ प्रबन्धन ने हमारी अर्थव्यवस्था में दो स्पष्ट विशेषज्ाएँ प्रदर्शित 
की हैं--(अ) मुद्रा की पूर्ति पर गुणक प्रभाव (शपाण॥।ल 56८०), (ब) कीमत स्तर पर त्वरक प्रभाव 
(4८०००:४७०॥ &००) ! ऊँची मुद्रा की पूर्ति तथा ऊँचे कीमत स्तर के मिले-जुले प्रभाव ने अर्थव्यवस्था 
में दुर्लम साधनों के बेंदवारे में विकृति पैदा कर दी है । द्वितीय योजना मे दो ठीव्र विदेशी विनिमय सकट 
आया था, तीसरी योजना की चतुर्मुखी विफलता, 966 का अवमूल्यन तथा प्रवर्षीय योजना के स्थाव 
पर तीन वार्षिक योजनाओं का घलाना तथा आठदी पचवर्षीय योजना मे घाटे का प्रबन्धन--सब हीनार्थ 
प्रबधन का ही सबयी प्रभाव है । 

सरकार हीनार्थ प्रब््धन के दुष्प्रभाव को शेकने के लिए विभिन्न उपायो का सहारा लेती रही है, 
जिनमें कुछ मुख्य है--() साख का कठोरता से नियन्त्रण, (7) भौतिक नियन्त्रण (श3अध्या 
000७0), (॥) जनता मे वितरण की पद्धति को मजबूत करना, (॥४) बफर स्टॉक रखना (४) गुड, 
तिलहन तथा खाद्य तेलो में सट्टे घर रोक, (४0 साधनो के जुटाने मे गैर-स्फीतिजनक उपायों पर 
बल, तथा (७) ओवरड्राफ्ट पर अधिक कठोर नियन्त्रण । इन सभी उपायो के बाद दुर्भाग्यवश 
अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं । 

निष्कर्ष रुप में, “जितना शीघ्र घाटे की अर्थव्यवस्था और मूल्य वृद्धि चक्र को रोका जाएगा, उतना 
हमारे स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी होगा |” 
घादे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा 

घाटे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा क्या है ? अथवा घाटे की आदर्श मात्रा क्या होगी ? 
इस पर कभी कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं दिया गया | सम्भवत इसकी कोई 
सीमा-रैखा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योकि घाटे की सुरक्षित मात्रा क्‍या होगी ? मुद्रा की 
पूर्ति और विस्तार की प्रक्रिया को एक सामान्य आधार माना जा सकता है और इसके अनुसार बजट 
घाढे का नियोजन किया जा सकता है । भुगतान सन्तुलन शेष जैसे म्रौद्रिक च्ोत अत्पकाल में बाह्य 
कावों से प्रभावित होते है । यह शेष (ऋणाए्मफ अथदा घमात्मक) यदि स्थिर मान लें और गुणक 
प्रभाव को ध्यान मे रखा जाए तो बजट घाटा इतना होना चाहिए कि मुद्रा की दृद्धि वाछित मात्रा मे 
हो । यह पाया गया है फि सरकार या रिजर्व बैक मुद्रा प्रणाली मे 00 करोड रु की वृद्धि बैकिंग 
प्रणाली में प्रचलन के बाद 60 करोड रु की हो जाती है | इस प्रकार सुद्रा गुणक लगभग ॥6 
हुआ । यह सख्या कई ढॉबात्मक प्रावलो से प्रभावित होती है | अब यदि ग्रह मान लिया जाए कि 
मुद्रा की मात्रा मे 000 करोड़ रु विस्तार वाछनीय है और यदि भुगतान शेष 200 करोड रु है तो 
बजट घाटा 400 करोड रु, निश्चित किया जाना ब्राहिए (000 करोड रु . 6-200 करोड़ रु.) । 
यह एक अत्यन्त सरल मॉडल है और नीति-निर्धारण के लिए पर्याप्त है।' 


संघीय वित्त 


(#एत्शाश ाओआएश) 





किसी भी देश मे दो प्रकार की शासन-व्यवस्था हो सकती है--एकाकी ((॥9) और सघीय 
(०५८८७) | इसी आधार पर दित्त घ्यवस्था को दो भागो मे बॉँटा जा सकता है-.- 

) एकात्मक वित्त (7079 पशा८०) एव 

2 सघीय वित्त (८ऐटाय! प्याज्माट०) । 

एकात्मक वित्त व्यवस्था मे देश की सारी मदो पर केवल केन्द्रीय सरकार व्यय करती है चाहे उस 
मद का सम्बन्ध केन्द्र से हो या प्रान्त से | समस्त जोतो से प्राप्त होने वाली आय केन्द्रीय सरकार के कोष 
मे जमा होती है | सघीय वित्त-व्यवस्था में आय और व्यय की समस्त मदो का केन्द्रीय प्रान्तीय और 
स्थानीय सरकारों के बीच विभाजन कर दिया जाता है । ये तीनो प्रकार की सरकारें अपनी-अपनी मदो 
पर व्यय करने मे अपने-अपने मदो से आय प्राप्त करने मे पूर्ण स्वतन्त्र होती है । सघीय वित्त-व्यवस्था के 
अपने कोई ऐसे विशेष सिद्धान्त नहीं है जो उन सिद्धान्तो से मित्र हो जिनका राजस्व के सिद्धान्त के भाम 
से पूर्ववर्त्ती अध्यायो मे वर्णन किया जा चुका हैं | सघीय विज्ष व्यवस्था का सीधा और सरल अर्थ सघ 
और राज्यो के वित्त तथा दोनो के पारस्परिक सम्बन्ध से है । 


सघीय व्यवस्था मे कार्यों एव शक्तियो का वित्तरण 
(0ए5फएचणा 0 एएा९005 गाव ए०७०५॥६ 6 ए९9९००) $$ 500) 

सघीय और राज्य सरकारों मे कार्यों और अधिकारों का विभाजन एक जटिल कार्य है | यह 
समस्या सरल हो जाती यदि दोनो अधिकारियो के आय के साघनो को उनकी आर्थिक और वित्तीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल अलग-अलग बॉटना सम्मव होता लेकिन सघीय सरकारो के अनुभव से पत्ता 
चलता है कि ऐसा सम्भव नहीं है । 

सधीय और राज्य सरकारो मे कार्यों का विमाजन ऐसा करना चाहिए जिससे उनमे आपस मे 
किसी प्रकार की प्रतिदन्द्रिता न हो | कुछ कार्य ऐसे होते है जिन्हे सघीय शक्ति द्वारा भली प्रकार 
शम्पादिल किया जा सकता है| इसके विपरीत कुछ कार्य ऐसे होते है जिन्हे राज्य अथवा स्थानीय 
अधिकारी स्वतन्त्र रूप से अच्छी तरह कर सकते है ॥ कार्यों के वितरण मे मुख्य विचार मितव्ययता 
(8८००००)) प्रशासनिक सुविधा (4पगाग्राए+एच०५० (0795०४४०४८०) और कार्यकुशलता (&#शिलाव्को 
की रहती है । कार्यों व अधिकारो के वितरण के इन सिद्धान्तो ने केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण के 
परस्पर विरोधी दावो को स्पष्ट किया है । सघीय सरकार के अन्तर्गत उन समी विषयो का प्रशासन सौपा 
जाता है जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के होते है और सामान्य रूप से सभी राज्यों अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
देश से सम्बन्धित होते है जैसे---सुरक्षा विदेशी सम्बन्ध राष्ट्रीय सडके करेन्‍्सी व सिक्के बैकिंग व बीमा 
रेलवे डाक व सन्देशवाहन के साधन विदेशी विनिमय और व्यापार राष्ट्रीय निगम आदि के विषय | 
एकात्मक सरकार मे राज्य सरकारो को वे कार्य ही सौपे जाते है जो स्थानीय और राज्यो की सीमाओं के 
भीतर रहने वाले नागरिको के लिए तात्कालिक महत्त्व के हो जैसे--कृषि पुलिस शिक्षा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य आदि । कुछ ऐसे विषय होते है जिनके सम्बन्ध मे सघ सरकार और राज्य सरकारो का सयुकत 
प्रशासन आवश्यक हो जाता है जैसे---राद्य पदाथा मे मिलावट रोकने के नियम श्रम अधिनियम मूल्प 
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नियन्नण नियम आदि | त्तधीय राजस्व के सिद्धान्नों के ख्यातिप्राप्त व्याख्याकार डॉ दी आर मिश्रा ने 
लिखा है कि “सरद्दीय सरकार में वास्तविक कार्यों का बेंटवारा बहुत-सी शो पर निर्मर करता है । कुछ 
सं में अत्यधिक केन्द्रीयकरण होता है जबकि कुछ में अत्यधिक विकेस्द्रीयकरण होता है लेकिन बचत 
अशासत की सुविधा और कार्यकुशलता के सामान्य सिद्धान्त इमाद मार्गदर्शन उत्त सप्रय करते है जब 
कभी सीमादत्ती विषयों के प्रशासन मे कठिनाइयों आठी हैं ।' यह घ्यान रहे कि संधीय वित्त का सम्पूर्ण 
दँए प्रावैगिक (0:00770) प्रवृत्ति का है इसलिए कार्यों के विवरण में समय-समय पर परिवर्तन करना 
पढ़ता है | विवरण में मितव्ययता, प्रशासनिक सुविधा और कार्यकुशलता के अल्लावा चापनीयता का अपना 
महत्वपूर्ण स्थान है | 

सपनों का दितरण (0७फफ्राणा 6६ ९९४७०४७) 

सध और राज्यों के मध्य कार्यों तथा सेवाओं का ईंटवारा होने के दाद यह आवश्यक है कि उनके 
पात्त पर्षाप्त वित्तीय साधन हों जिनसे इन कार्यों को कुशलतापूर्दक सम्पादित किया ज़ा सके | इस साम्नन्ध 
में दो सपस्‍्याएँ उपस्थित होती हैं-- 

] विभिन्न सरकारों मे आय के स्रोत किस प्रकार विभाजित किए जाएँ एव 

2 सरफारो की आय और आवश्यकता के द्वीघ सन्तुलन किस प्रकार हो । 

(. वित्तीय सोतो का विभाजन--स्राधनों के वितरण के सम्ब्धो में पहली समस्या है कि आय के कौन 
से साधन केन्द्रीय सरकार को सौप़े जाएँ और कौन से ख्राधन राज्य रारकार को ? वितरण के लिए 
अलग-अलग तिद्वान्त प्रतिपादित किए गए है | डॉ मिश्रा ने लिखा है कि साधनों का विमाजन उन सिद्धान्तो 
के आधा पर किया जाता है जिनके अनुसार कार्यों का वित्तरण होता है । प्रो सैलिगपैन ने तीन सिद्धान्तो का 
इत्लेद किया है-- कार्यकुशलता उपयुक्तता और पय्ता | उन्होंने लिखा है-.. चाहे किसी नीति का उद्देश्य 
कितना ही अच्छा क्यों न हो या वह कितना ही न्यावसगत क्यो ने हो यदि प्रशासन में व्यय नौति ठीक-ठीक 
काम नहीं करती तो बह असफल हो जाएगी । डॉ दी आर मिश्रा के अनुसार-- कार्वकुशलता और 
उपयुक्त की सीमाएँ इस पर निर्मर करती हैं कि कर्य का आधार विस्तृत या सकुधित रखा जाए । 
कार्यकुशलता इस बा पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय एकरूपता के साथ प्रशासन पर प्रमावपूर्ण नियन्त्रण बना 
हैवह०ं कर का आधार विस्तृत होता चाहिए। जब कर स्थानीय दशाओं के साध बदलता रहता है और उसको 

करने के लिए स्थानीय दशाओं के ठीक ज्ञाव की आवश्यकता होती है तो वहों पर स्थानीय कर 
अप्िक कार्यकुशल होगा। अन्य कर जिनकी प्रकृति कम स्थानीय होती है और जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा लगाए 
जाने के लिए कम उपयुक्त होते हैं क्येकि उनको लगाने मे प्रशात्ननिक कठिनाइया आती है राज्यों द्वारा 
झगाए लाने के लिए उपयुक्त होगी । कार्यकुशलता और उपयुक्दता के सिद्धान्त के अनुत्तार एक देश मे आय 
के क्यों को तीन भागों परे दॉटा जाता (संघीय सरकार की आय के साधन राज्य सरकारो की आय के 
साधन और आध के समदर्ती साधन जिनमें दी गई सीमाओं के धीवर सपीय और राज्य सरकारें दानो कर लगा 
सकती हैं। 

उल्लेखनीय है कि भारतीय सविधान के अन्तर्गत बडी स्पष्टता से आय के साधनों को केंद्रीय और 
'एज्य सरकारों के बीच बॉटा गया है | यहाँ इतना जानना पर्याप्त है कि सामान्यत अन्तर्राहीय चरित्र के 
करारेपण का अपिकार केन्द्रीय सरकार को दिया षया है और वे कर जिनका आप्रार स्थानीय है राज्य 
सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। > 

2. विध्ीय समायोजन या वित्तीय साधनों में फेर-बदल (साआआ0॥ 88[एप्रधधा--सधीय 

शात्तन प्रणाली में यह आवश्यक है कि सघ और राज्यो अथवा इकाइयो के बीच कार्यों तथा साधनों का 
विश्ाणन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक इकाई आत्मनिर्मर हौ सके किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो 
प्रा । यह एक सायान्‍्य अनुमद है कि जिसी एक इकाई के कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यय 
और उनके विमित्र जोतों से प्राप्त होने वाली आय में समाववा नहीं होती ! यह सम्मावना सदैव बनी रहती 
है कि एक राज्य या एक इकाई के पास घन की करी हो जाए और दूसरे के पास घन का आदिक्य 
उत्पन हो जाए। यह भी अनुमद किया गया है कि आय के एक ही स्नोत से विभिन्न राज्यो को आर्थिक 

एव अन्य परिस्थितियों के कारण असमाव आय प्त होती है । इन्हीं चभी कारणों का परिणाप् 
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यही होता है कि जब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समुचित रूप से वित्तीय 
समायोजन न किया जाए तब तक सघीय शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती | केन्द्र को 
सम्पूर्ण देश का फिर से चिन्तन करना पड़ता है और वह सभी साधनयुकत और साधनहीन राज्यों की 
आवश्यकताओं को घ्यान में रख कर उनके बीच यथोचित सामजस्य अथवा फेर-बदल करता है | इस 
वित्तीय समायोजन अथवा सामजस्य के लिए मुख्यत निम्नाकित उपाय किए जाते हैं- 

(क) कर आय का वितरण (0)5४70७000 ० 95 ४९।४$)--वित्तीय समायोजन का पहला 
उपाय यही है कि करो से प्राप्त आय का केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवरण किया जाता है। 
ऐसी व्यवस्था को अमिहस्ताकन (4558777०7/) की विधि कहते हैं जिसके अनुसार सघीय सरकार कर 
लगाती और एकत्रित करती है तथा प्राप्त आय का विभाजन अन्य सरकारो के बीच किया जाता है | प्राप्त 
आय का वितरण निम्न तरीको से किया जाता है--- 

(0) सघीय सरकार आय का प्रतिशत अपने पास रखकर शेष आय राज्य सरकाराँ में एक निश्धित 
अनुपात में बॉट दे । उदाहरण के लिए भारत मे आय-कर में होने वाली आय को निश्चित अनुपात से 
वित्तरित कर दिया जाता है ४ 

(9) सम्पूर्ण आय को एक निश्चित अनुपात मे राज्य सरकारों के मध्य बॉट दिया जाए। 

(7) सघीय सरकार के लिए एक निश्चित घनराशि निर्धारित कर दी जाए और शेष घनराशि का 
विभाजन अन्य राज्य सरकारो के बीच कर दिया जाए । 

(४९) सघीय सरकार केबल करो का एकत्रीकरण करे, किन्तु सम्पूर्ण आय का विभाजन राज्य 
सरकारो के मध्य कर दिया जाए । 

राज्य सरकारों के मध्य आय का वितरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे 
(।) जनसख्या के अनुपात मे, (2) क्षेत्रफल के अनुपात मे (3) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात भें, 
(4) करदेय क्षमता के अनुसार एवं (5) राज्य की औद्योगिक प्रगति के आघार पर | स्मरण रहे कि इनमे 
से किन्हीं दो या दो से अधिक आघारो को मिलाकर आय का वितरण किया जा सकता है, जैसे--मारत 
में आयकर की राज्य से एकत्रित की गई राशि और जनसख्या दोनो के सम्मिलित आधार पर विभाजन 
किया जाता है । 

सैद्धान्तिक रूप से अभिहस्ताकन या समर्पण की दिधि सरल और न्यायसगत प्रतीत होती है 
लेकिन व्यवहार मे यह विधि अधिक सफल नहीं होती | इसके कारण निम्न है. 

। जब तक आय प्राप्तकर्त्ता सरकार को स्वय पूरी आय का उपयोग करने की स्वतन्त्रता नहीं होती 
तब तक वह कर एफत्रित करने मे पर्याप्त रुषि से काम नहीं करती | 

2 यदि यह वितरण विभिन्न सरकारों को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात में किया जाता है 
जब कठिनाइयाँ अधिक उत्पन्न हो जाती है, जैसे--कम आय वाली सरकार को कम और अधिक आय 
वाली सरकार को अधिक हिस्सा मिलेगा | इसके विपरीत यदि कम आय वाली सरकार को अधिक और 
अधिक आय वाली सरकार को कम हिस्सा दिया जाएगा तब असमानता बढेगी | अधिक आय वाली 
सरकारें यह पसन्द नहीं करेगी कि उनका अशदान अधिक होते हुए उन्हे कम प्राप्त हो | उदाहरणार्थ 
भारत में बम्बई और मद्रास के मामले मे आय-कर के वितरण पर इसी प्रकार की आपत्ति रही है | 

3 कर-आय का अधिक भाग प्राप्त करने के लिए कोई राज्य सरकार अन्य स्रोतो से प्राप्त आय को 
लापरवाही से एकञ्रित करे और आय को कम करने का प्रयत्न करे जिससे सम्पूर्ण देश का अहित होते 
का भय पैदा हो जाए | 

4 अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लिए राज्यों मे आपस मे अरवस्थ होड होने लगती है जिससे 
राजनीतिक अशान्ति फैल जाती है | विकासशील राज्य अधिक धन की मॉग करते है जबकि पिछड़े हुएं 
राज्य आर्थिक साधनो का विकास करने के लिए अधिक धन चाहते है | इससे राजनीतिक कठुता की 
वातावरण व्याप्त होता है | कुछ राज्य अपने अनुकूल आधारो पर वित्तीय वित्तरग की मॉग करते हैं | 
उदाहरण के लिए भारत मे घनी जनसख्या वाले राज्यो जैसे--उत्तर प्रदेश की मॉग रही है कि वित्तीय 
वितरण की कसौटी जनसख्या को भाना जाये जबकि विस्तृत क्षेत्र वाले राज्य भाग करते हैं कि वितरण 
का आधार क्षेत्र हो । 


झ्छीय विक्ता 29 


निष्कर्ष यही निकलता है कि चाहे आय विवरण की कोई विधि क्‍यों न अपनाई जाये, सभी में 
कुछ न कुछ कठिनाइयों अवश्य होती हैं | बास्तव में कर-आगम वितरण के लिए कोई एक निश्चित 
फार्मूला नहीं बनाया जा सकता । यह परिस्थितियों पर निर्मर करता है कि कब, किस प्रकार 
कर-आगम का वितरण किया जाये । विभिन्न राज्यो की विभिन्न आधारों पर अपनी विभिन्न मॉरगें होती हैं 
और समी राज्यों का एक साथ सन्तुलन स्थापित करना टैड़ी खीर है | इस स्थिति में विभिन्न सरकारों 
को नैराश्य से बचाने के लिए यह आवश्यक द्धै कि समय-समय पर विभिन्न राज्यों की वित्तीय 
आवश्यकताओं की जॉच कराई जाए और इसके लिए एक कसौटी को एकमात्र अथवा अन्तिम आधार 
न मानकर अन्य तथ्यों को यथाशक्ति ध्यान में रखा जाये ताकि परिस्थितियों में परिवर्तन के 
साथ-साथ आय-दितरण के हिस्से मे परिवर्तन किया जा सके | भारत में वित्तीय आयोग नियुक्त किए 
जाने की व्यवस्था है जो परिस्थितियों का अध्ययन करके यदि आवश्यक समझता है तो, कर आयोग 
के वित्तरण में परिवर्तन के सुझाव देता है | 

(ख) अतिरिक्त कर ($७एएथगाटाआ५ 7४:८४)--संघ सरकार से प्राप्त होने बाली धनराशि था 
स्वय राज्य की आय पर्याप्त न होने की स्थिति मे और कर-आय के वितरण की कठिनाई को दूर करने 
के लिए एक और अन्य विधि का सहारा लिया जाता है जिसे अतिरिक्त कर-व्यवस्था कहा जाता है | 
इसका अभिप्राय यह है कि जब केन्द्र सरकार कोई कर लगाती है तो राज्य सरकारें कर के ऊपर एक 
अतिरिक्त कर (६४८०॥४2०) या विशिष्ट कर (59८८०४४ 720 लगाने अथवा इसके विपरीत राज्य सरकार 
द्वारा लगाए गये करों पर केन्द्रीय सरकार कोई अतिरिक्त या विशिष्ट कर (5४8९ छा 57९० 785) 
लगा दे । 

अतिरिक्त करारोपण की पहली विधि सरल और उत्तम है. क्योकि सघ सरकार द्वारा लगाये जाने बाले 
कर की दरें सारे राज्यो में एक-सी होती है जिससे राज्य सरकारे अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार फर की दरें 
निश्चित कर सकती है | इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर का दोहरापन न हो जाए । 

आलोचकों का कहना है कि इस प्रणाली से कर-भार अधिक हो सकता है और करदाता इसका 
बोझ सहन न कर सके अथवा कर की दर इतनी ऊँची हो सकती है जिससे देश के उत्पादन वितरण 
और बचत पर बुरा प्रभाव पडने लगे । यह सम्मव है कि अतिरिक्त कर से कुछ आय कम होने लगे और 
सघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीव इस कर से प्राप्त आय के उपयोग के सम्बन्ध में मतभेद हो 
जाए, क्योकि प्रत्येक राज्य सरकार अपने लाम के अनुसार कर लगाने का प्रयत्न करती है | हमारे देश 
में आय-कर अधिमार इसी विधि के अन्तर्गत लगाया जाता है । 

(ग) संघीय आर्थिक सहायता (लव (खाना है70)--विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय 
सन्तुलन स्थापित करने की अनेक विधियों में यह विधि अपना अलग महत्त्व रखती है | इस विधि के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कोष में से अन्य सरकारों को निर्धारित आधारों पर और उनकी विशिष्ट 
परिस्थितियो के अध्ययन के उपरान्त, उनकी आवश्यकतानुसार यथासम्मव आर्थिक अनुदान प्रदान करती 
डै । इस विश्चि मे निम्काकित शर्तें ध्यान मे रखना अपेक्षित है-- 

3 इस प्रकार की आर्थिक सहायता की मात्रा विधान के अनुसार निश्चित कर दी छाती है | 
साधारणतया चुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों को कम और पिछड़े हुए राज्यों को अधिक आर्थिक 
सहायता दी जात्ती है ॥ 

2 ऐसी सहायता शर्त रहित या सशर्त हो सकती है | शर्त रहित सहायता प्रतिवर्ष राज्यों को 
मिलने वाली सामान्य आर्थिक अनुदान होती है ! शर्त सहित या सिशर्त अनुदान किन्हीं विशेष कार्यों के 
लिए दिये जाते है और केन्द्रीय सरकार यह देखती है कि उनका उदित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं | 

३ ऐसी सहायता निरावधि' (9८क८घछथें) और 'सावधि' (7८77४०३०१८) हो सकत्ती है ) निरावधि 
अनुदानों मे केन्द्रीय सरकार तब त्तक आर्थिक सहायता देती रहती है जब तक परिस्थितियों बदल न जाएँ 
और राज्य सरकारों को ऐसे अनुदानो की आवश्यकत्ता न रह जाए | सावधि अनुदान कुछ समय के लिए 
दिये जाते हैं। 

4 सघीय अनुदानो का उद्देश्य राज्यों द्वारा प्राप्त अपर्याप्त आय की कमी को पूरा करना और विभिन्न 
चज्यौ की वित्तीय स्थिति में एकरूपता लाना होता है ॥ 
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5 राज्य सरकार की किसी विशेष योजना को कार्यान्वित करने के लिए सघ सरकार की ओर से 
आर्थिक सहायता के रूप मे अनुदान दिये जा सकते हैं | पिछड़े प्रदेशो के विकास और निर्माण सम्बन्धी 
कार्यों कै लिए ऐसी आर्थिक सहायता दी जाती है जैसे--शिक्षा के विकास के लिए सड़कों नहरों व 
अन्य सिचाई साधनो या कृषि एव उद्योग के विकास के लिए | 

6 राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के व्यय की देखभाल एव नियन्त्रण सघ सरकार 
स्वय करती है अत अपव्यय या धन के दुरुपयोग की सम्भावना बहुत कम रहती है। 

7 अन्य विधियो की अपेक्षा आर्थिक और अन्य साघनों से आय प्राप्त करने में सहायता की मात्रा 
निश्चित करना और राज्य सरकारो को सन्तुष्ट रखना अधिक सरल होता है बशर्ते कि इसको मनमाने ढग 
से निश्चित नहीं किया जाए बल्कि राज्य की कृषि एवं औद्योगिक उन्नति तथा उसके प्राकृतिक साधनों 
जनसख्या व आर्थिक उन्नति की दशा को घ्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण 
किया जाये । 

8 केन्द्रीय सरकार द्वारा इन अनुदानों को राज्य सरकारों को देने मे एक सरल और कार्यशील 
नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि आलोचना की सम्मावना कम से कम रहे | आर्थिक सहायता की राशि 
में प्रतिवर्ष परिवर्तन करना अच्छा नहीं होता क्योकि इससे अनिश्चितता रहेगी राफ्यों में विद्वेष की भावना 
बढ़ेगी और वे असन्तुष्ट रहेंगे । सघीय आर्थिक सहायत्ता की विधि इस दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती 
है कि इससे एक तो राज्यो मे वित्तीय सन्तुलन स्थापित होने मे सहायता मिलती है दूसरे केन्द्र एवं 
राज्य सरकारों में परस्पर सद्मावनाओं का विकास होता है । राज्य सरकारें केन्द्र की सहानुभूति से 
आश्वस्त होकर उसके प्रति सहयोगी रुख अपनाती है । जिन समस्याओं को हल करने के लिए अनुदान 
लिया जाये उनकी मान्यता और राष्ट्रीय महत्त्व सम्बन्धी कठिनाइयों को पूरा करना तभी सरल होता है 
जब संघ सरकार और राज्य सरकारो के बीच सहयोग से काम करने की मावना और तत्परता हो | 
कभी-कभी देश या अन्य राज्यो के अधिक हित में त्याग करना अधिक आवश्यक होता है | अत प्रत्येक 
सरकार को हर कदम पर रागन्दय करने के लिए तत्पर रहना चाहिए | 

जिस प्रकार सघ सरकारो की ओर से राज्य सरकारो को आर्थिक सहायता देने की विधि है ठीक 
उसके विपरीत इस विधि की बात की जाती है जिसमे राज्य सरकारें अपनी आय में से सघ सरकार को 
अशदान देती हैं । यह विचार बडा अटपटा और अनुवित-सा लगता है कि राज्य सरकार की आर्थिक 
सहायता पर केन्द्रीय सरकार बनी रहे । अपेक्षा यही है कि सघ सरकार की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही 
मजबूत होनी चाहिए क्योकि उस पर सम्पूर्ण प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों होती है और उसे 
राष्ट्रीय व अन्तर्राट्रीय दोनो महत्त्व के विभिन्न कार्य करने पडते है | यदि सामूहिक शक्ति कम होगी तो 
व्यक्तिगत शक्ति का क्‍या महत्त्व हो सकता है इसका अनुमान हम स्वय लगा सकते हैं | यदि सघ 
सरकार अपने कार्यों के सम्पादन के लिए वित्तीय दृष्टि से राज्यों पर निर्भर रहने लगेगी तो निश्चित्त रूप 
से कुशलता और तत्परता का हास हो जाएगा | इसके अतिरिक्त राज्यो के आय के साधन इतने कम 
होते है कि पदि ये सथ सरकार को अपनी आप में से अशदान देने लगेगे तो उनकी स्थिति और 
कमजोर हो जाएगी | इन्हीं सब बातो को देखते हुए राज्य सरकारों की ओर से मध सरकार को आर्थिक 
अशदान देने की विधि न कहीं सफल हुई न लोकप्रिय | 

इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि सघीय शासन प्रणाली में वित्त व्यवस्था का कार्य निश्चित ही 
बड़ा कठिन कार्य है । यदि सघ सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती रहें 
तो ये कठिनाइयों बहुत्त हद तक समाक्ष हो सकती हैं । 

संघीय राजस्व के सिद्धान्त 
(भ्र एगारएार5 0 एशप९बा वरातआ८ ९) 

संघीय वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्णन मे प्रसणानुसार सघीय वित्त सिद्धान्त का विवेचन 
न्न-तत्र हुआ है | सघीय राज्य के अन्तर्गत सघ और राज्य के वित्तीय सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए 

कुछ सिद्धान्तों पर आचरण करना आवश्यक है। ये मुख्यत पौंच सिद्धान्त हैं- 

(]) स्वतत्रता का सिद्धान्त (6 फटाफट णीवेशश्व॑ंजा) 

(2) एकरूपता का सिद्धान्त (पाठ छाणाए8 ज॑ एरिया) 

(3) पर्यप्तता और लोच का सिद्धान्त (कर शराराएाल 56 &6०च७३७८४ भाव छ89ढाए) 
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(4) प्रशासकीय मितव्ययिता अथवा कार्यकुशलत्ता का. सिद्धान्त (6 शगाध्ञाह ए 
4000॥)5025 एए७ए.पराए ए ऋगशकाएओं 

09) हस्तान्त्रमों का सिद्धान्त (प06 शा०्क्रा8 ण॑ पश्एशथिक्षाल्छे 
(0) चतंदता का सिद्धान्त (0९ शिग्राक्षण४ व छि९20णा)) 

सधौय वित्त व्यवस्था का पहला महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि सध में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक 
इकाई अपने क्र्थिक क्षेत्र में स्वतत्न होनी चाहिए अर्थात्‌ अपने आय और व्यय के स्वतन्त्र साधन और क्षेत्र 
होने बाहिए ! सध की प्रति इकाई अपनी इष्छानुसार कर लगाने ऋण उगाहने और आय को व्यय करने 
में पूर्ण स्वतनच्रता होनी चाहिए 

विभिन्न देशों की सघीय विल व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि स्वत््त्रता के इस 
तिद्वात्त पर यधारम्मद आवरण करने की चेषा की गई है ( उदाहरणार्थ भारत में आय कर केन्द्रीय 
सरकार के क्षेत्र का विषय है जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मनोरणन कर राज्य की आप 
के झाधन हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती । व्यवहार में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता न कहीं पाई 
जाती है और ने ही सामव है क्योकि हर राज्य सरकार को सघ सरकार पर अनेक मामलों मे निर्मर 
रहना पड़ता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं. 

(क) अधिकाशत सघ सरकार अपने लिए आय के अधिक स्रोत रख लेती है और वे भी ऐसे जो 
डड़े महत्त्वपूर्ण और अधिक ज्ोचपूर्ण होते हैं एव 

(ज) सप सरकार आय के कुछ ऐसे स्ोतो को अपने पास रखती है जिनको विभाजित चहीं किया 
जा सकता और उनकी आय मे से एक निश्चित प्रतिशत राज्य को दे देती है । सथ पर राज्यों की 
निर्भरता का एक कारण और है वह यह कि राज्यो के आय के साधन पर्याप्त न होने से विशेष 
परिस्तितियों में राज्यों को सथ को आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती है । आज के बढते हुए 
कल्पाणकारी कार्यों की धूर्ति के लिए एक प्रकार से राज्यों को आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार 
का मुँह ठाकना पड़ता है| उदाहरण के लिए भारत में राज्य सरकार प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में केन्द्रीय 
सरकार से ऋण और आर्थिक अनुदान प्राप्त करती हैं। 
(2) एकरुपता का सिद्धान्त (706 ४0906 ए फाएआए)) 

ऋषीय वित्त व्यवस्था का दूसरा महत्तपूर्ण सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक इकाई स्चथ सरकार को 
किसी सामान्य महत्त्व वाले मार को सहन करने पें समादता के आधार पर अपना अपना अशदान दे ) 
दूसरे शब्दों में सरकार अपनी दित्तीय नीतियों का सचालन इस प्रकार करे कि सदस्य राज्यों के प्रति 
उसके व्यवहार मैं एकरूपता दिखाई दे | स्ध सरकार द्वाच्य लगाये गये करो का मुगताव करने के लिये 
किसी राज्य विशेष के व्यक्तियों को अन्य राज्यों के व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेष रियायतें न दी 
जाएँ बल्कि सभी नागरिको के साथ समान व्यवहार किया जाये | 

संघीव दित्त व्यवस्था का एक उत्तम सिद्धान्त होते हुए प्यवहार मे इस सिद्धान्त का पूर्ण पालन 
सम्मव नहीं है | समानता स्थापित करना इसलिये सम्भव नहीं होता क्योकि देश के समस्त राज्यों की 
जनसझ्या और आर्थिक स्थिति में समानता नहीं पाई जाद्ी | सघ की इकाई के पास साधन नहीं होने से 
और उनके ब्ययों में समानता न होने से राजकोपीय नौति में समानता स्थापित करना असम्मद प्रतीत 
होता है | कंतिपय सीमाओं के होते हुये सध सरकार को राजकोशीय गतिविधियों के समय यधासम्मव 
समानता के सिद्धान्त को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। 
(3) प्यप्तत्ता वधा लोच का सिद्धान्च (6 शक्माणाफ्राद ० 800५७७:४ ६ 850०9) 

इस सिद्धान्त का अमिप्राय यह है कि प्रत्येक सरकार को सौंपे जाने दाले साधन उन कारों के 
लिए पर्यात होने चाहिए जिम्हे पूरा करना है ( सघीय राज्य की इकाई को आय प्राप्त करने के इतने 
साधन मिलने चाहिए कि दे न केवल अपनी वर्तमान आवश्यक्रताओं को पूरा कर सके इल्कि भावी 
आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ हों | आय के साधन पर्या्त लोचपूर्ण होने बाहिये ताकि 
अापकलओं के बढ़ने के साथ और सकटकालीन स्थितियों में विमित्र इकाइयों अपनी आय में वृद्धि कर 
सकें । 
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पर्याप्तता और लोच के इस सिद्धान्त का सैद्धान्तिक महत्त्व अधिक रह गया है क्योंकि व्यवहार में 
परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत पाई जाती है | होता यही है कि राज्यों अथवा इकाइयों को ऐसे 
कार्य सौपे जाते है जिनमे अधिकाधिक व्यय की आवश्यकता होती है | इन कार्यों में उनके व्यय इतनी 
तेजी से बढते हैं कि उनकी आय उन कार्यों के लिए शीघ्र ही अपर्याप्त हो जाती है | दूसरी ओर सघ 
सरकार के पास साघारणत ऐसे कार्य रहते है जिनमे सामान्‍य काल मे न्यूनाधिक रूप में स्थिर व्यय की 
आवश्यकता होती है, किन्तु युद्ध काल में अथवा विशाल पैमाने के आर्थिक नियोजन के समय उनमें भारी 
व्यय करने पड़ते है पर उनके आय-स्रोत इतने लोचदार होते है कि वह पर्याप्त मात्रा में आय को 
आवश्यकतानुसार बढाने मे सक्षम हो जाती है | भारत में यही स्थिति पाई जाती है | यहाँ राज्य सरकारों 
के पास शिक्षा, आन्तरिक शान्ति, सामाजिक सेवाएँ आदि ऐसी मदें है जिन पर प्रत्येक दर्ष देश की बढती 
हुई जनसख्या के साथ-साथ व्यय बढता जा रहा है लेकिन सरकार के आय स्रोतों से प्राप्त होने वाली 
आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है | दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के हाथ में पर्याप्त लोचपूर्ण आय स्रोत है। 
इस स्थिति का यह स्वाभाविक परिणाम है कि अपनी कठिनाइयों के समय राज्य सरकारों को आय देना, 
आर्थिक सहायता अथवा आर्थिक ऋण के लिए केन्द्रीय सरकार का मुँह ताकना पडता है | 
उक्त समस्‍या को ध्यान में रखते हुए न्‍्यायसगत यही है कि विभिन्न सरकारों में आय के रोतों का 
विभाजन इस ढंग से हो कि-.. 
(क) केन्द्रीय सरकार को आय के ऐसे स्रोत मिले जिनसे वह अपनी साधारण परिस्थितियो मे 
पर्याप्त आय प्राप्त करते हुए भविष्य के लिए भी कुछ बच्चा सके 
(ख) राज्य सरकारों को भी आय के ऐसे झ्लोत दिए जाएँ कि वे भी साधारण परिस्थितियों मे अपने 
कार्यों को पूरा कर सके और भविष्य मे भी आवश्यकतानुसार उनसे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके, एव 
(ग) सरकारी वित्तीय ढाँचा इस ढंग का हो कि आवश्यकतानुसार साधनों मे पुन वितरण था 
उलट-फेर सम्भव हो सके | 
(५) प्रशासकीय मितव्ययित्ता या कार्यकुशलता का सिद्धान्त 
(शाप 9 640 आए 809079 त ६टि०ा2५) 
संघीय विक्त व्यवस्था का अन्तिम किन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि प्रशासन में उच्च स्तर 
की कुशलता हो | सक्षेप में प्रशासन ऐसा हो कि करदाताओं के हितो की सुरक्षा होती रहे और करों की 
चोरी न हो । करो के सग्रह में अधिक से अधिक प्रशासनिक क्षमता प्राप्त की जाए और व्यय में 
मितव्ययिता प्राप्त की जाए | प्रशासन का उद्यो१ और व्यापार पर ऐसा प्रभाव पडे कि वे निरन्तर 
प्रोत्साहित हों । जो कर अन्तर्राज्यीय चरित्र के हों, उनका प्रबन्ध सरकार करे और स्थानीय भह्तत्त्व के 
करों की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाएं | इसके अतिरिक्त विभिन्न इकाइयो पर कर लगाए जाएँ 
कि उनका अन्य इकाइयो के लोगो पर विपरीत प्रमाव न पड़े | यह आवश्यक है कि प्तो राज्य जिस कर 
को लगाए और वसूल करे, वही राज्य उस प्राप्त आय को व्यय भी करे, नहीं तो प्रबन्ध में कुशलता नहीं 
आ सकेगी क्योकि केवल व्यय करने वाले राज्य अन्य राज्यों द्वारा कमाई हुई आय को लापरवाही के 
साथ व्यय कर सकता है । सक्षेप में, साघनो का रूघ की विभिन्न इकाइयो के मध्य इस त्तरह वितरण 
होना चाहिए कि अधिकतम प्रशासनिक क्षमता और मितव्ययिता उपलब्ध हो सके । हमारे देश मे प्रति वर्ष) 
लगभग 200-300 करोड रुपयो के करो की चोरी होती है | यदि करों की यह चोरी रुक जाए त्तौ 
वर्तमान करों की सख्या कम हो सकती है और देश में नागरिको को राहत मिल सकती है| वर्तमान करो 
से इत्तनी आय हो सकती है कि अनेक कार्य सफलतापूर्वक हो सकें | 
यदि उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार साधनों का विभाजन होकर सघीय वित्त व्यवस्था चलती रहे 
त्नौ प्रत्येक सरकार स्वावलम्दी होकर अपनी कर-प्रषाली को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न कर सकती है । काम में दूसरे का हस्तक्षेप न होने से उस कार्य को अधिक कुशलता और दायित्व 
के साथ पूरा किया जा सकता है पर व्यवहार मे स्रोतों का इन सिद्धान्तो के अनुसार आदर्श विभाजन 
करना कठिन ही होता है | समवर्ती स्रोतों के कारष्य सरकारो के बीच प्राय. मतभेद होते हुए देखे गए 
है । इसीलिए सर्विधान मैं, सघ सरकार व राज्य सरकारो के झगड़ो को निपटाने के लिए निश्चित घाराएँ 
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होती है । राष्ट्रो भे इन झगड़ो का मौका न आने देने के उद्देश्य से ऐसा प्रव्ध रहता है कि केच्रीय 
सरकार कर के रूप, विधि और कर की व्यवस्था के सम्बन्ध मे सामान्य शर्ते या ढॉँये का निर्धारण कर 
देठी है और राज्य सरकारे उसी के अन्दर नियम बनाती है व कर लगाती है। 
8) हत्तान्तरणों का त्िद्धान (82 एक्ट [० त प्रश्मा्त्दाठवछ)े 

उपरोक्त चार रिद्धान्तों के अतिरिक्त हस्तान्तरण का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है | 
सदी राजस्व के सिद्धान्तो की व्याख्या करने दाले अर्थशास्त्रियो पे म्रहत्त्पूर्ण डॉ, बी आर, मिश्रा का 
मत है कि सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम स्तर स्थापित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि घनी 
राज्य से इन एकत्र करके निर्धन राज्यो में वितरित किया जाए । उन्ही के शब्दों भे, “सघ और राज्यों मे 
साधनों का आदर्श विभाजन विभिन्न राज्यों मे रहने वाले व्यक्तियों के लिए 'राष्ट्री न्यूनतम' के सिद्धान्त 
पर आधारित होना वाहिए | सघीय राज्य मे ऐसा करना घनी क्षेत्रो से निर्घन क्षेत्रो को वित्त का 
हेानरण करके सम्मव हो सकता है ! इन हस्तान्तरणों का आधारभूत कारण राज्यों की आयो की 
अन्तराज्यीय असपानताओं को दूर करना है |" डॉ मिश्रा भे आगे लिखा है--”यह राष्ट्रीय तथ्य याद 
रखने योग्य है कि विभिन्न राज्यों के बीच आय को गम्भीर असमानता का होना राष्ट्रीय समृद्धि के हित मे 
नहीं है | राजस्व की क्रियाओं का प्रयोग हस्तान्तरण की बुद्धिमतापूर्ण नीति का पालन करके आय की 
इन विषप्ताओं को ठीक कर सकता है )" 

डॉ. मिश्रा ने हस्तान्तरण के सिद्धान्त की वकालत करते समय यह ध्यान ये रखा है कि जब एक 
क्र से दूसरे क्षेत्रों मे साधनों के हस्तान्तरण का प्रयल किया जाता है तो राज्यो मे गषगीर झगड़े होगे 
लगते हैं | डॉ, मिश्रा ने इस स्थिति को इडा दुर्भाग्यपूर्ण बधाया है कि लोग सम्पूर्ण राष्ट्र के हित पर 
दिददार करने के बजाय राज्य की कृत्रिम सीमाओं के साबन्च मे सोचते है । उन्होंने कहा है कि “भारत मे 
राज्यों का विच्तीय इतिहास यह बताता है कि प्रत्येक नये बन्दोबस्त के समय राज्यो के बीच गम्भीर ईर्ष्या 
उलन्न हुई थी | सघ राजस्व की किसी अच्छी नीति का उद्देश्य लोगो को एक 'राषट्रीय न्यूनतम' 
(पदाणा॥! ॥॥)0ए0ा कार्यक्रम देने का होना चाहिए, चाहे लोग एक राज्य में रहते हो था दूसरे में 
 सश्रा ने यह स्वीकार किया कि हस्तान्तरण की नीति को कार्यक्प देना सरल नहीं है| उनके 
भपुष्ठार “संघीय सरकार को राज्यों के बीघ प्राकृतिक दशाओं या जनतख्या के फारण उत्पन्न होने वाली 
विष्रताओं को दूर करने के लिए स्वय प्रयत्त करना घाहिए | इस प्रकार निर्धन क्षेत्र प्राकृतिक साधनों 
की रुमी, अधिक जनसख्या या पूँजीगत साधनों की कमी के कारण, विशेष ध्यान दिए जाने के योग्य हैं ! 
जाप्जिक विधार के अतिरिक्त सप्तीय सरकार के लिए आर्थिक कारणों से भी विभिन्न राज्यों के बीच 
भेदगव करने का उचित एव स्पष्ट कारण है । अप्रत्यक्ष करो का भार निर्धन लोगो पर ही सबसे अधिक 
पड़ता है ।" भारत में इसी सन्दर्म में केन्द्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी | 

डॉ. मिश्रा के अनुप्तार, “अस्लिम रूप से साधनो का विभाजन एक अत्यन्त कठिन कार्य है और इरा 
शा विभिन्न जोगों के विभिन्न विचार हैं । यह दावा किया जाता है कि एक गोजना दूराश योजना से 
अधिक अच्छी है | मेरी अपनी अत्यन्त विनग्र राय यह है कि बुद्धिमतापूर्ण आलोचना करने के लिए 
वर्थचास्त्र और राजनीतिशास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता है | वित्त अधिकारी के लिए सर्वाधिक 
ऋत्वपूर्ण सिद्धान्त जिश्रके अनुसार उसे आदर्श रूप में साधनों का वित्तरण करना चाहिए यह है कि वह 
गरद्टीय न्यूनतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधनों को धनी से निर्धन राज्यो में हस्तान्तरण करे ।' 
उन्होंने भारत को इस्त व्यवहार मे लाने की बड़ी दिद्वतापूर्ण वकालत की है । इसे व्यवहार प्र खाने के लिए 
निग्नेलिखित तथ्यों को ध्यान मे रखना चाहिए--- 

(0 राज्य की वित्तीय स्थिति, (४) प्राकृतिक साधन (४0 जलवायु व विकास (४) जनसख्या एव 
(0) राज्य के आर्थिक विकाप्न की अवस्था । 
आर्थिक विकास व संघीय वित्त-व्यवस्था 
आधुनिक समय मे आर्थिक नियोजन को आर्थिक विकास का एक यन्त्र रवीकार किया गया है व 

आर्थिक विकास सभी विकासशील सधो की एक प्राथमिक जावश्यकता हैं| शीमित साधमो से न्यूनतम 
समय में तीव्र आजिक विकास सभी विकासशील सघो का उद्देश्य है ! ट्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व आर्थिक 
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नियोजन का इतना प्रचलन नहीं था न ही सघ सरकार का आर्थिक विकास के लिए इत्तना उत्तरदायित्व 
था किन्तु अब सभी सदथीय व्यवस्थाओं मे आर्थिक विकास को रूघ सरकार का एक आवश्यक कार्य माना 
गया है। 

आर्थिक विकास के लिए पूरे देश में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है | एक सघीय 
व्यवस्था में राज्य सरकारों को अपने स्तर पर आर्थिक नियोजन करने की स्वतन्त्रता होती है, किन्तु 
उनका आर्थिक नियोजन वृहत्‌ राष्ट्रीय हित के अनुकूल है या नहीं व विभिन्न राज्यों की नियोजन व्यवस्था 
में सामजस्य है या नहीं यह देखने के लिए केन्द्र सरकार को एक समन्वयकर्त्ता का कार्य करना पड़ता 
है। 

यहॉ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था में केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों की 
घुलना में अधिक महत्त्व है व राज्य सरकारों की निर्भरता केन्द्र सरकार पर बढती है । प्राचीन समय मे 
जब राज्य सरकारों को वित्तीय स्वतत्रता अधिक थी, उस समय सघ सरकार को आर्थिक विकास का 
जटिल कार्य नहीं करना पड़ता था | आधुनिक सघ व्यवस्थाओं व प्राचीन राघ व्यवस्थाओं में बहुत अन्तर 
है | तीव्र आर्थिक परिवर्तन ने, जैसे---तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास आदि ने सम्पूर्ण 
आर्थिक सरचना को बदल दिया है | यह निश्चित है कि यदि थोडे समय मे द्वी्र औद्योगीकरण ब 
आर्थिक विकास करने का उद्देश्य प्राप्त करना है, ठो एक निर्घारित आर्थिक अनुशासन के अनुसरण की 
आवश्यकता है । यह अनुशासन एक सघीय विज्ञ व्यवस्था मे केन्द्र सरफार ही प्रदान कर सकती है। 
राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के लिए एक सशक्त व प्रमावशाली केन्द्र सरकार की आवश्यकता है | 

आर्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आर्थिक नियोजन से हुई राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि का वितरण समान हो । देश मे क्षेत्रीय असमानताएँ न्यूनतम हो जाएँ इसके लिए साधनों के 
पुनर्वितरण की आवश्यकता होती है | “वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ मे आदश्यकता यह है कि राज्यो 
की स्वतन्त्रता को बढावा न देकर केन्द्र व राज्य सरकारो के भध्य सहयोग बढाया जाए | * 

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत चालू किए गए कार्यक्रमो को चाहे जिस सस्था के द्वारा वित्त सुविधा 
प्रदान की जाए किन्तु उनके प्रशासन का कार्य उसी सस्था को दिया ऊाना चाहिए जो उसके प्रशासत के 
लिए सर्वाधिक कार्यकुशल हो ॥ तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो सस्था वित्त प्रदान कर 
रही है उसी का उस पर प्रशासन भी हो | वस्तुत. केन्द्र व राज्य सरकारो के मध्य किसी अनावश्यक 
बिन्दु पर वैमनस्य उपस्थित नहीं होना चाहिए । सहयोग की भावना से यदि कार्य किया जाएगा तब तो 
आर्थिक नियोजन के सभी कार्यक्रम सफल हो पाएँगे अन्यथा नहीं | सघ के एक सयुक्‍त परिवार' ही 
भौंति कार्य करना चाहिए व केन्द्र को परिवार के “मुखिया की भॉति कार्य करना चाहिए जिसका कर्य 
अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है । आर्थिक विकास के लिए साधन-सग्रह वा 
दुसाध्य कार्य केन्द्र सरकार राज्य सरकारो की तुलना मे अधिक कुशलत्ता से कर रही है | विकास कार्य 
के लिए साधन-सग्रह के साथ-साथ विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समस्या है । केन्द्र सरकार राज 
सरकारो को विकास कार्यों के लिए वित्त प्रदान करती है | दिकास क्यों को क्रियान्वित कर उन्हे सफल 
बनाने का काम राज्य सरकारों का होता है । आवश्यकता यह है कि दोनो सरकारे एक-दूसरे से सहयोग 
करें ताकि आर्थिक नियोजन सफल हो सके । 


7 
विकसित और विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए 
राजकोषीय नीति : प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान, 
ऋण एवं वित्त-व्यवस्था द्वारा साधन-गतिशीलता के 
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अर्थव्यवस्था का विकात एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक प्रकार के भौतिक और 
मानवीय घटको के अन्तर्सम्ब्धों एव व्यवहार का परिणाम होता है | यही कारण है कि अविकसित या 
अल्प-विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अन्तर स्पष्ट करना और उनके लक्षणे का उल्लेख 
करना बहुत कठिन है ! 

आर्थिक विकास आय की मात्रा अथवा चोगों के रहन-सहन के स्वर द्वारा माषा जाता है जोकि 
मुख्यत॒ प्राकृतिक एवं मानदीय साधनों के उपयोग औद्योगीकरण राजकीय प्रय॒त्यों एप पूँजी-निर्माण 
की दर पर निर्मर करता है ! विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे ये सब अपने अनुकूलत्तम या लगभग 
अनुकूलतम स्तर पर होते है और जन जीवन सुख ध्था समृद्धि का अनुभव करता है । ऐसी दशाओं 
में आय बढाने अथवा पूँजी-निर्माण पे दृद्धि करने के लिए किन्ही विशिष्ट प्रश्नों की आवश्यकता नहीं 
होती । इसके विपरीत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका पश्चिमी यूरोप आस्ट्रेलिया आदि 
विकशित देशों को तुलना मे प्रति व्यक्ति आय उपमोग और बचत बहुत कम होती है क्योकि 
प्राकृतिक और मानवीय छनो का समुचित उपयोग नही हो पाता अत इनमें वृद्धि करने के लिए 
विशेष प्रयत्तो की आवश्यकता होती है | 

विकसित अर्थव्यवस्थाओं के ज्ञान के सम्बन्ध मे इतनी कठिनाई पैदा नहीं होही जितनी विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे । विकासशील व्यवस्था की कोई उत्तम परिमावा देना अत्यन्त कठिन है | 
जिन अर्धशास्त्रियों ने विकासशील देशो की परिभाश्एँ देने की चेष्टा की है उन्होंने अपनी पर्िमाषाओं में 
विकासशीछ क्षेत्रो की उन्हीं विशेषताओं को गिनाया है जो उनके दृष्टिकोण से प्रमुख हैं ! यहाँ प्रमुख 
परिभाषाओं का उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

सपुक्त राष्ट्र कै कुछ सदस्यो के अनुत्तार अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें प्रति व्यक्ति 
वास्दविक आय अमेरिका कनाडा आस्ट्रेलिया और पश्विमी यूरोपीय देशौ के प्रति व्यक्ति आय से कम 
हो | इस अर्थ मे अर्ड-विकसित देश और निर्धन देश पर्यायवाची शब्द है। यह परिमाश विकसित और 
अर्से-विकसित देशो की सीम्म निर्धारण के लिए आधार प्रदान करती है किन्तु यह सकीर्ण है । केवल प्रत्ति 
व्यक्ति आय ही किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का निर्देशक नहीं दो सकती ! एक देश में अति ज्यक्त 
आय कर हो सकती है पर बह देश विकसित हो सकता है क्योंकि यह सम्भव है कि उस देश में साधन 
कम हों और उनका पूर्ण विदोहन हो गया हो । 
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योजना आयोग के अनुसार---'एक अर्द्धविकसित देश वह देश है जहाँ एक तरफ मानवीय 
शक्तियो का प्रयोग नहीं हुआ हो या कम हुआ हो और दूसरी तरफ प्राकृतिक साधनों का उपभोग नहीं 
हुआ हो ।” 
यह परिभाषा प्रथम परिभाषा की तुलना में अधिक उपयुक्त है किन्तु अपने मे पूर्ण नहीं मानी 
जा सकती है | इस परिमाषा मे प्राकृतिक साधनों के शोषण की ओर सकेत है किन्तु उनका शोषण 
क्यों नहीं हो सका, यह नहीं बताया गया है । आर्थिक मन्दी की स्थिति में किसी देश में, चाहे वह 
कितना पूर्ण विकसित क्‍यों न हो मानवीय शक्तियों का और प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से 
उपयोग नहीं किया जा सकता है किन्तु केवल इसी कारण उसे विकासशील क्षेत्र की श्रेणी मे नहीं 
रखा जा सकता है | 
प्रो. जेकोब वाइनर के अनुसार, “एक अर्द्ध-विकसित देश वष् है जहाँ अधिक पूँजी श्रम शक्ति 
या उपलब्ध प्राकृतिक साधनों अथवा इन सभी के उपयोग करने की पर्याप्त सम्मावना है ताकि वर्तमान 
जनसख्या के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा किया जा सके और यदि प्रति व्यक्ति आय पहले से 
अधिक हो तो रहन-सहन के स्तर को कम किए बिना अधिक जनसख्या फा जीवन-निर्वाह किया जा 
सके ॥" 
प्रो, जेकोब वाइनर द्वारा इग्रित विशेषताओं के अतिरिक्त यह देखा जाता है कि अर्द्ध-विकसित 
देशो मे रहन-सहन के स्तरों को ऊँचा उठाने और विकास करने की तत्परता रहती है | यदि इन तक्त्वों 
को परिभाषा में सम्मिलिय कर लिया जाएं यो यह परिभाषा उपयुक्त कही जा सकती है। 
उक्त सभी परिभाषाओं से अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के निम्नलिखित लक्षणों का सकेत मिलता 
है. 
(क) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा कम 
होती है। 
(ख) विकाराशील देशो मे केन्द्रीय रामस्या वहाँ की व्यापक निर्घनता है जो उनके विकास के निम्न 
स्तर का कारण और परिणाम दोनो ही है | 
(ग) विकासशील देशो मे व्यापक निर्धनता का कारण प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं बल्कि 
उत्पादन की पुरानी विधियो का प्रयोग और अनुप्युक्त सामाजिक सगठन है | यदि नई विधियो का प्रयोग 
किया जाए और सस्थात्मक ढॉचे में परिवर्तन कर दिए जाएँ त्तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे प्रति 
व्यक्ति आय बढने की पूरी सम्भावना है | यदि जनसख्या तीव्र गति से बढती है तब प्रति व्यक्ति 
वारतविक आय में कमी हुए बिना आर्थिक जनसख्या का भरण-पोषण किया जा सकता है | 
वस्तुत. दुनिया मे जितने भी विकासशील देश है उन सभी की सम्मिलित ढंग से एक प्रकार की 
विशेषताएँ बताना बडा कठिन है क्योकि अलग-अलग देशों की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं कृषि 
सम्बन्धी अवस्थाएँ व प्रवृत्तियों अलग-अलग है | इन देशो मे विकास की पद्धतियाँ, गतियाँ, जनसख्वा की 
विशेषताएँ व आन्तरिक परिस्थितियाँ भिन-मित्र हैं | इन भिन्नताओं और भेदो के बावजूद अधिकाश 
परिस्थितियों मे एक बडी भात्रा तक उनकी विशेषताओं मे एकता व समानता पाई जाती है | इन्हीं 
विशेषताओं के आधार पर हम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भली प्रकार पहचान सकते है | ये इस 
प्रकार हैं--() राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, (2) अप्रयुक्त प्राकृतिक साधन, (3) निर्यात पर निर्मरता, 
(4) साधनों में असन्तुलन, (5) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता (6) जनसख्या की अधिकता और विकसित 
देशो की तुलना मे उनका तीव्र गति से बढना (7) कृषि का जीवन-निर्वाह स्तर और रोपण अवस्था में 
होना, ग्रामीण अल्प-रोजगार की स्थिति एव बेकारी, (8) लोगों मे यान्त्रिक ज्ञान की कमी (9) प्रशासन 
का कार्वकुशल न होना (१0) ष्यापक आर्थिक विषमता आदि | 
जहां तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रश्न है वह विवादास्पद नहीं है | विकसित 
अर्थव्यवस्थाओं में कृषि, उद्योग और यातायात के साधनों का समुचित विकास होता है । उत्पादन के 
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क्षेत्र में यन्‍्त्रो, विद्युत और आधुनिकतम पद्धतियो का प्रयोग होने लगता है और प्राविधिक शिक्षा प्रत्येक 
व्यक्ति को सुलभ होने लगती है | विकत्तित देशो को पूँजी, प्राविधिक ज्ञान और कच्ची सामग्री के लिए 
अन्य देशो पर निर्भर नहीं रहना पडता । उस्तुत्त- ये देश ऐूँजी निर्मित माल और प्राषिधिक कौशल को 
अन्य देशो को निर्यात करते है| कुछ देश कच्ची सामग्री और खाद्य-पदार्थों, रूई, कोचला आदि 
इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न करते है कि उनका एक महत्त्वपूर्ण भाग अन्य देशों को सहायता के रूप 
मैं देना पडता है। इसका यह स्थानाविक परिणाम होता है कि विकसित देश की अर्थव्यवस्था बहुत 
सबत्न होती है और प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी ऊँचा होने के कारण जनता का भौतिक जीवन 
अधिक स्प्पक्न और सुखी होता है । 

विकसित और विकासशील दोनो अर्थव्यवस्थाओं मे राजफोषीय नीति महत्त्वपूर्ण और निर्णायक भाग 
अदा करती है। इन दोनो अर्थव्यवस्थाओं मे राजकोषीय सीति के क्‍या प्रमुख उद्देश्य होते है इरो अप्रिम 
प्रक्तियों मे स्पष्ट करेगे | 


विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोपीय नीति के उद्देश्य 
(008[९लारख ण॑ एटा 700) हे 0९रश०.९7 ॥20070ाभ०७) 

कीन्स के आर्थिक विदेवन ने तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी वित्त द्वारा आर्थिक क्रियाओं 
के स्तर को इच्छित सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है | प्रभावकारी माँग के स्तर को बढा कर या 
यथा घटा कर आर्थिक क्रियाओं के स्तर को अनुकूलतम सीमा पर बनाएं रखा जा सकता है ! विकसित 
राष्ट्र मे सरकारी वित्त नीति के विकास का कारण कीन्स का उक्त आर्थिक विवेधन है । इस नीति मे 
अन्तर्निद्दित सिद्धान्त यह है कि सरकार के आय-व्यय कार्यक्रमों का समायोजन ऐसा किया जाना चाहिए 
कि एक छेँचे स्तर की स्थायी आर्थिक स्थिति का निर्माण किया जा सके | 

. सरकार की विकत्त-नीति या राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य विनियोजर के स्तर को 
अधिक से अधिक बढ़ाना हैं किन्तु पिनियोणन का यह स्तर इतना अधिक नहीं होता चाहिए कि 
उपभोग की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता और अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति से विनियोजन का स्तर 
अधिक हो जाए । 

उत्पादन क्षमता उपयुक्त रहती है और उत्पादन गिरने कौ स्थिति म॑ नहीं आता है, तब वक न 
केवल अधिक विनिषोजन, बिना प्रति व्यक्ति उपभोग या सम्पूर्ण उपभोग मे कमी किए बिना किया जा 
सकता है, बल्कि इस स्थिति मे अधिक उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक हो 
जाता है| 

जहाँ तक विकस्नित राष्ट्रो का प्रश्न है उनमे विनियोजन का कार्य प्रमावकारी माँग के प्रभाव को, 
उत्पादन क्षमता मे वृद्धि “ +नाद से अधिक बदाना होता है । ऐसे सरकारी उद्योगो को प्रोत्साहन दिया 
जाता है जो निजी उद्योगो के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते हैं। प्रभावकारी माँग के स्तर 
को बनाए रखना और आवश्यकत्तानुस्तार इसमे वृद्धि करते जाना विकत्तित राष्ट्री की राजकीय वित्त नीति 
का मूल उद्देश्य होगा है) 

2, जहाँ त्तफ रोजगार का प्रश्न है विकसित राष्ट्रो मे गुप्त बेरोजयारो की स्थिति नहीं होती है अपितु 
वहाँ अनिच्छाकारी बेरोजगारी पाई जाती है | रोजगार की स्थिति वहाँ होते हुए कतिए्य लोग काम के 
प्रति या रोजगार के प्रति अनिच्छा रखते है । जहाँ तक गुप्त बेरोजगारी का प्रश्न है, यह स्थिति 
विकासशील राष्ट्रो में पाई जाती हे और उसका पूल कारण उत्पादन कै आवरपक साधनों का अमाव है, 
किन्तु विकसित राष्ट्री मे पाई जाने वाली अनिच्छाकारी रोजपार की प्रवृत्ति प्रमावकारी मौद्रिक मौंग में 
उतार-चडाव के कारण पाई जाती है | अत विकसित राष्ठरो मे बंरोजगारी की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने 
के लिए और पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्थामित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
राजकीय कितति नीति इस प्रकार की हो कि प्रभावकारी मौंद्रिक माँग मे उठार-चढावों को रोको जा सके | 
इस प्रकार विक्तित राष्ट्र में सरकारी वित्त नीति का दूसरा बडा उद्देश्य मुद्रा कौ प्रमावकारी माँग में 
'उत्तार-चढाव को रोकन्ध है । 


300 लोक /कित्त 


3, विकसित्त राष्ट्रों में बचत की मात्रा होती है और बचत की तुलना में उपभोग की प्रदृत्ति कम पाई 
जाती है | आय मे अधिक वृद्धि हो जाने पर वृद्धि की तुलना मे उपभोग की मात्रा मे कम वृद्धि होती है। 
परिणाम यह होता है कि उपमोग मे कमी हो झाने से विनियोजन का स्तर कम हो जाता है जिससे आय 
का स्तर गिर जाता है | परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति जडवत्‌ बन जाती है अथवा उनकी 
आर्थिक स्थिति मे गतिशीलता रामाप्त हो जाती है | पूर्ण रोजगार का रान्चुलन बिगड जाता है, उत्पादन 
के साधन अप्रयुक्त रहते है. बेरोजगारी बढने लगती है और उत्पादन क्षमता और आय मे वृद्धि के दीच 
जो सन्छुलन ये देश कायम कर पाते है वह बिग्ड जाता है | अत. यह आवश्यक है कि वित्त नीति इस 
प्रकार की हो कि उपमोग का स्तर न गिर सके | यह तभी सम्मव हो सकता है कि जब अधिक आय 
चाले चर्ग से आय का रुख कम आय वाले वर्म करे व्यक्तियों की ओर हो | विकसित राष्ट्रों की राजकोपीय 
नीति का तीसरा बडा उद्देश्य अधिक आय वाले व्यक्तियो की ओर से कम आय वाले व्यक्तियो की ओर 
आय को मोडना होता है ताकि उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपभोग प्रवृत्ति को कायम रखा जा सके | 

4. स्मिथ, रिकार्डो, शुम्पीटर-हैरड-डोमर आदि अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि विकसित राष्ट्रों 
की आर्थिक स्थिति अनिश्वित काल शक तेज रफ्तार से नहीं बढ सकती । एक ऐसा बिन्दु उनकी 
आर्थिक स्थिति मे अवश्यम्भावी है जिसके बाद इन देशों की आर्थिक स्थिति आगे नहीं बढ सकती है 
अपितु उसका अधोमुखी होना प्राय. निश्चित है | विकसित राष्ट्र के लिए यह मन्‍्दी की चेतावनी है और 
इस प्रकार की चेतावनी का परिणाम विकसित राष्ट्र ।930 की आर्थिक मन्दी के रूप में भुगत चुके हैं, 
जिसमे इन देशों की आर्थिक स्थिति छिन्न-भित्र हो गई मौद्रिक नीति पूर्णतया असफल रही और 
परम्परागत मौद्निक नीति के प्रत्येक उपाय या यन्त्र का प्रयोग करने के बावजूद स्थिति मे कोई सुधार 
नहीं आ सका । ऐसी स्थिति मे कीन्स जैसे अर्थशास्त्री ने इस मत का प्रतिपादन किया कि आर्थिक 
स्थिति में गतिशीलता लाने के लिए और भयकर मन्दी से मुक्ति पाने के लिए बाजार की क्रियाओं पर 
भरोसा छोडना पडेगा और स्वय सरकार अपने भारी विनियोजन के माध्यम से इस स्थिति पर नियन्त्रण 
कर सकती है | कीन्स के इस आर्थिक मत ने यह स्पष्ट किया कि विकसित्त राष्ट्रो को यदि भारी मन्दी से 
बचना है, यह तभी सम्मव है जबकि उनकी नीति स्वचालित बाजार क्रियाओं के प्रभाव पर पूर्ण आश्रित न 
होने की हो बल्कि उनकी नीति सरकारी आय-व्यय कार्यक्रमो द्वारा बाजार की अनिश्वितता पर नियन्त्रण 
पाने की हो, अत. विकसित राष्ट्रो मे राजकोषीय भीति का एक और बडा उद्देश्य बाजार की स्वचालित 
क्रियाओं पर सरकारी आय-व्यय कार्यक्रमो द्वारा नियन्त्रण रखना है | 

5. विकसित राष्ट्रो में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से” (5५9)) का यह सिद्धान्त कि “पूर्ति अपनी भाग स्वय 
पैदा करती है", लागू नहीं होता है | मांग पैदा करने के लिए या मांग को बनाए रखने के लिए उचित 
शजकोपीय नीति अपनाया जाना आवश्यक है | विकसित राष्ट्रो की राजकोषीय नीति के उद्देश्य के रूप मे 
यह मज़ा जाने ऊूगा है कि पूर्ति अपनी सौंग स्वय पैदा नहीं करती है अपितु आवश्यकता के अनुसार, 

उत्पादन क्षमता के साथ सन्तुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक विनियोजन सरकार के द्वारा 
किया जाना आवश्यक है | केवल निजी विनियोजन आर्थिक स्थिति मे पूर्ण रोजगार की स्थिति और 
स्थायी सन्तुलन के स्तर को बनाए नहीं रख सकता है | निजी विनियोजन के पूरक के रूप मे भारी मात्रा 
मे सरकारी विनियोजन आवश्यक है | इसलिए राजकोषीय नीति का यह एक बडा उद्देश्य सरकारी 
विनियोजन की मात्रा को उचित दिशा देना है। 

6 राजकोषीय नीति के प्रमुख अगो के रूप मे कर-नीति का बडा स्थान है | करारोपण का उद्देश्य 
मान्न राज्य के लिए मुद्रा के साधन जुटाना नहीं है. अपितु आर्थिक स्थिति मे स्थायित्व और गतिशीलता 
प्रदान करना है | विकसित अर्थव्यवस्था मे कर-नीति का उद्देश्य केवल बजट की कमियो को दूर करना 
नहीं है, बल्कि मुद्रा-स्फीति की स्थिति को दूर करना भी है अत. विकसित अर्थव्यवस्था में सरकारी वित्त 
नीति के एक बडे उद्देश्य के रूप मे उचित कर नीति का निर्माण करना है । उसके अतिरिक्त विकसित 
अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीय और अल्पकालीन दोनों प्रकार के सन्तुलन को बनाए रखने के लिए यह , 
आवश्यक है कि सरकार की कर-नीति साख निर्माण नीति ऋण नीति, व्यय नीति, आय के साधन 
जुटाने सम्बन्धी नीतियो मे परस्पर पूर्ण समन्वय हो | इसमे पूर्ण समन्वय रहने पर ही विकसित 
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अर्थव्यपत्थाओं का स्थायित्व सम्बन्धी बडा उद्देश्य पूरा हो सकता है | इसलिए विकसित राष्ट्री की 
राजकोषीय नौति का प्रमुख उद्देश्य यद्ट होता है कि सरकारी वित्त तन्‍्त्र में कर मीति साख नीति 
धय नीति आदि में सभी दृष्टियो से पूर्ण समन्वय हो | 
विकासशील अर्थव्गवस्थाओं मे राजकोपीय नीति के उद्देश्य 
(00]00ा५६$ ७ ७एम॑ 70९५ एप. एाउश३८रक्ततछर एलावाग्ररू) 
राजकरोपीय नीति का प्रत्येक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान अविदादास्पद है चाहे वह 
विकसित अर्थव्यवस्था हो या विकासशील लेकिन इतना अवश्य है कि इस नीति के उद्देश्य और स्वरूप 
श्रर्थिक विकास की विभित्र अवस्थाओं के अनुसार अलग-अलग होते है क्योंकि विकसित और 
विकासशील अर्थव्यवस्याओं की समस्‍्याएँ अलग अलग होती है | शैसा कहा जा चुका है कि विकप्तित 
अर्धव्यवस्थाओं की प्रपुख समस्या व्यापारिक्ष चढ्रो के परिवर्तन मे स्थायित्व लाना होता है अत ऐसी 
भर्थयवस्था में गाज़कोरीय नोति का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि ज्यय को प्रोत्साहित करके 
प्रभावपूर्ण भोंग द्वारा व्यापारिक चक्रों के परिवर्तनों मे स्थायित्व लाया जाए | इसके विपरीत विकासशील 
अर्धयवस्थाओं की मौलिक आवश्यकता तीव्र प्रगति और सरक्षणात्मक परिवर्तन करना होता है. अत 
अर्थववस्थाओं मे राजकोप्ीय नीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह पूँजी के निर्माण 
और पूजी की गति बढाने मे सहायक बने बाकि देश मे स्थायी वृद्धि (॥0॥: 000%0) की शक्तियों को 
प्रोत्ताहन मिल सके | 
कुछ लेखको का विचार है कि दोनो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए राजस्व के उद्देश्य 
छान होते हैं उदाहरणार्थ प्रो हैन्सन का मत है कि राजस्व का एक उद्देश्य है--एक प्रगतिशील 
आय-कर प्रणाली जिसकी दर इत्तनी शून्य अवश्य हो कि पर्याप्त मात्रा मे निजी व्यय एव विनियोग 
हो सके । इसके साथ हो व्यय की जाने वाली उन सम्पूर्ण व्यय-राशियों को देखते हुए 
उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति और विनियोग के स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से कुल माँग को 
जुरवैतर रखने के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता हो सकती है | यह उद्देश्य पूर्ण विकसित 
अर्थवयवस्थाओं के लिए तो वीक है पर विरासशील अर्धव्मवस्थाओं के लिए एचित नहीं है । यदि 
रेणकौषीय नीति का प्रयोग विकासशील अर्थव्यपस्थाओं मे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया 
मे वह तीड औद्योगीकरण और पिछड़े हुए देशो के विकास के लिए एक कमणोर चल सिद्ध होगी। 
सह में अदद्धविकरित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति का उद्देश्य प्राथमिक अवस्थाओं में उत्पादन पूद्धि 
के होना चाहिए और इस दृष्टि से राजकोपीय भीति को पूजी सग्रह के यन्‍्त्र के रूप में कार्य करगा 
पाहिए । बस्तुतत पूँडी निर्माण और पूँजी सग्रह के दृष्टिकोण से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 
नीति का महत्त्व बहुत अधिक है। 
930 की विश्वष्यापी आर्थिक मन्दी और प्रथम भह्युद्ध की मुद्रास्फीति के बाद से तथा विशेषकर 
के सामान्य सिद्धान्त के प्रकाशन के पश्वात्‌ काफ़ी सैद्धान्तिक वाद-विवाद के उपसान्त मह 
झौक़ार कर लिया गया है कि विशेष करो एवं राजकीय व्यय के प्रमावी से सम्बन्धित विपेधना राजस्व 
की अध्ययन का एक भाग है ! सम्पूर्ण विषय के अन्तर्गत राजकोषीय क्रियाओं के आर्थिक प्रभावों और 
रोजगार पर पढ़ने वाले प्रभावी की विस्तृत विवेचना सम्मिलित की जानी चाहिए | आर्थिक सिद्धान्तों के 
5 राजस्व चीतियों के महत्त को स्थापित करके कीन्स ने आर्थिक सिद्धान्त के क्र मे एक क्र 
उत्पन्न कर दे है | कीन्‍्स की मान्यता है कि देश मे पूर्ण रोजगार रथापित करने और अर्थव्यवस्था कै 
कि दावों को नियन्त्रित करने के लिए राजस्व क्रियाओं क्य नियम परमावश्यक है। कौन्स ने अपने 
विचार को! प्रकट करते हुए लिखा है कि अधिक बचत और विनिषोग से अधिक उत्पादन की सामावना 
उत्पादन आधिक्य के कारण अन्त मे मॉँग कम हो जाती है अत लोग बर्फ 
के लिए आकर्षित नहीं होते | इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि बेकारी फेंलवी है न्‍ 
मे उत्तार-चढाव आने लगते है अठ कौन्‍्स के अनुसार राजरव नीति ऐसी होनी याहिए 
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विकासशील देशो के सन्दर्भ गे अर्थशास्त्रियों ने र्जस्द के दो रूपो को अपनाने पर जोर दिया है-- 
(क) क्रियात्मक (7७7०४०४) स्वरूप एव 
(ख) कार्यशील (#0९॥५०॥7र) स्वरूप ! 


(क) क्रियात्मक (#ए7८७००४) स्वरूप-.अर्थशास्त्रियों का यही मत था कि राजस्व नीति 
आय-व्यय का एक ब्यौरा मात्र होनी चाहिए | उनका विचार था कि कर प्रणाली समानता पर आधारित 
न्यायोघित एवं सुविधाजनक डोनी चाहिए ताकि सरकार अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिए अधिकतम धन 
सग्रह कर सके । सार्वजनिक व्यय का सधालन इस प्रकार होना चाहिए जिससे लोक कल्याण अधिकतम 
हो सके और लाभ अधिकाशत उर्हीं लोगो को प्राप्त हो जो उसके योग्य हो | स्पष्ट है कि इन लेखकों 
के विचार विकसित राष्ट्रों के सन्दर्भ मे थे लेकिन उनकी मान्यताएँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 
विशेष उपयुक्त नहीं थीं | कीन्स वह पहला अर्थशास्त्री था जिसने इस पर बल दिया कि राजस्व नीतियो 
द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को प्रमावित किया जा सकता है | कीन्स के बाद लर्नर ने इस विचारधारा 
'को और आगे घढाया । उसने कहा कि करारोपण केवल धन-सग्रह के लिए ही नहीं बल्कि मुद्रा-स्फीति 
को रोकने के लिए भी होना चाहिए तथा व्यय रोजगार की अवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए होना 
चाहिए | इसी विधारधारा की क्रियात्मक वित्त सम्बन्धी विचार कहा जाता है | क्रियात्मक वित्त के सम्बन्ध 
में दो तथ्य ध्यान देने योग्य है--प्रथम सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देश में उन वस्तुओं और 
सेवाओं पर जिनका उत्पादन करना सम्मद है व्यय की सम्पूर्ण दर को उस स्तर तक रखे जिन पर उन 
सभी वस्तुओं और सेवाओं को वर्तमान मूल्य पर खरीदा जा सके द्वितीय सरकार ऐसा तभी कर सकती 
है. जब वह राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं का प्रयोग करे | 

चह स्मरणीय है कि राजस्व के क्रियात्मक रूप का उद्देश्य विकसित विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं 
के लिए अलग-अलग होता है | विकसित अर्थव्यवस्थाओं मे इसका प्रयोग अर्थव्यवस्थाओं के स्थायित्व के 
लिए किया जाता है जबकि विकासशील देशो मे इसका प्रयोग आर्थिक विकास को तीव्रतर बनाने के लिए 
किया जाता है। 

(ख) कार्यशील (»॥०0५७७॥४) स्वरूप --राजस्व के कार्यशील या प्रोत्साहनात्मक स्वरूप से यह 
पत्ता लगाया जाता है कि विभिन्न विधियाँ किस प्रकार अर्थव्यवस्था में स्फूर्ति पैदा करती है | विकसित 
देशों में व्यय का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है अत उनमे राजस्व के इस रूप का प्रयोग 
अर्थव्यवस्था मे स्फूर्ति उत्पन्न करने में नहीं होता । लर्नर ने कीन्स के पदचिह्लो पर चलते हुए बताया कि 
सभी प्रकार का व्यय बेकारी व मुद्रास्फीति को दूर करने मे सहायक होता है जबकि कुछ अर्थशास्त्रियो ने 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कीन्स और लर्नर के विचार केवल विकसित राष्ट्रों के लिए 
उपयोगी हैं और ऐसे राष्ट्रो के लिए व्यय का अधिक महत्त्व है | विकासशील देशो में अधिक बल बचत्त 
तथा विनियोग पर ही दिया जाना चाहिए | विकासशील देशो मे उत्पादन बढाना परमावश्शक है । 
इसलिए राजकोषीय नीति का निर्धारण इस प्रकार होना च।हिए कि अधिकतम व्यक्तियो को काम करने 
की सुविधा और अवसर मिल सके । 

यदि ध्यान से देखा जाए त्तो क्रियात्मक और कार्यशील दोनो स्वरूपो में कोई विशेष अन्तर नहीं 
है | क्रियात्मक वित्त का सिद्धान्त यह बताता है कि वित्त अर्थव्यवस्था मे क्या काम करता है। दूसरी ओर 
कार्यशील वित्त का सिद्धान्त बताता है कि अर्थव्यवस्था मैं विकास के लिए वित्त नीति क्लो किस प्रकार 
प्रभावशील बनाना चाहिए | स्पष्ट है कि दोनो ही सिद्धान्तों के लक्ष्य समान है केवल उनका उपयोग 
परिस्थिति के अनुसार बदलता जाएया। 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजस्व के क्रियात्मक और कार्यशील दोनों ही रूपो का प्रयोग 
आवश्यक और हित्तकर है | जब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विकास किया णात्रा है तो पहले राजस्व 
के कार्यशील रूप को स्वीकार करके वित्तीय नीति ”र्धारित की जानी चाहिए और बाद मे राजस्व के 

क्रियात्मक रूप को अपनाया जाना चाहिए । 
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विकासरील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के उद्देश्य 

यदि विकसित अर्थव्यवस्थाओं मे प्रमुख समस्या व्यापारिक चक्रों के परिवर्तन में स्थायित्व लाना है 
वो विकासशील राष्ट्रों की मौलिक आवश्यकता तीव्र प्रयति एवं सरचनात्मक परिवर्तन करमा है [ 
राजकोषीय नीति का विकसित्न अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण उद्देश्य व्यव को प्रोत्साहित करके प्रमावपूर्ण मौँग 
द्वारा व्यापारिक चक्रो के परिवर्तन में स्थायित्व लाना होता है जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 
राजकोबीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह पूँजी-निर्माण और पूँजी की गति को बढाने मे 
सहायक बने ताकि वहाँ स्थायी वृद्धि (9५0७॥७ 07000 की प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहन मिल्ने । 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रागकोषीय नीति के निम्नाकित आपारमूत उद्देश्य होते हैं-- 
4. पूँजी-निर्माण 

किसी देश के आर्थिक विकास में पूँजी-निर्माण एक रीढ की हड्डी की तरह कार्य करता है | यह 
आर्थिक विकास की एक केन्द्रीय समस्या है | विकासशील देशों मे पूँज़ी-निर्माण की गवि अत्यन्त धीमी 
होती है, क्योकि--(]) जनसख्या अधिक होती है, (2) आय बहुत क्रम होती है. (3) उपमोग की प्रवृत्ति 
अधिक होती है, (4) मांग सीमित होती है, (5) अपव्यय अधिक होता है, (6) आधारभूत उद्योगी एव 
सैकाओं का अभाव होता है, (7) उत्पादकता कम होती है, (8) उत्पादन पिछडी रीतियों से होता है, 
(9) साहसियों की कमी होती है, (0) बैक, बीमा. यातायात्त आदि अविकसित होते है, ()) पूँजी बाजार 
असषठित होता है, (!2) शिल्प-निर्माण (500 [79000 की दर शून्य होती है, (3) कृषि मुख्य 
व्यवताय होता है, आदि । 

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ निर्धनता के विधय-बक्रो अथवा विषैले दृत्तो (४०७ (205७) से 
पीड़ित रहती है | इन अर्धव्यवस्थाओं मे राजकोपीय भीति का महत्त्पूर्ण उद्देश्य 'निर्धनता के विषम चक्रो' 
को होडना है | बधत पूँजी-निर्माण का एक प्रमुख साधन है, लेकिन पिछड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय 
आप क्र होने से बचत बहुत कम होती है और आय का अधिकाश भाग उपभोग में व्यय हो जाता है। 
अक्ः विकास को दर ये गति में वृद्धि करये के लिए अनिवार्य बचत एवं विनियोग द्वाद्य पूँजी निर्माण 
करना होता है और इसके लिए राजकोषीय नीति का आश्रय सफलतापूर्वक लिया जा सकता है | 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पे ऐच्छिक व अनिवार्य (४०४१५) 0 (०्राए0$५५) दोनो बचतों 
का पहन्तपूर्ण स्थान है । पर चूँकि इन अर्थव्यवस्थाओं मे ऐच्छिक बचते अत्यठ कम होती हैं, अतः 
प्रभावशाली राजकोषीय नीति द्वारा अनिवार्य बचतो को उत्पन्न करके पूँजी-निर्माण करना छोता है | 
अनिवार्य बचतो में राजकोषीय नीति का विशेष स्थान होता है | विकास की गति को पीते करने के लिए 
सरकार को अनिवार्थ बचत योजना घालू करनी होठी है जिससे पूँजी का निर्माण हो और उत्पादन 
प्रोत्साहित हो | सरकार को व्यक्तियों का इस प्रफार पच-प्रदर्शन करना होता है कि उन्हें विनियोग के 
अवसर ज्ञात हो सके, क्योंकि बचत व्यक्तियों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ी जा सकती | विकासशील देशों 
में लोग पूर्ण विकसित्त देशो के लोगों की देखा-देखी करके अपने उपभोग और जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए लालायित हो रहे हैं जिससे उनमे बचत घटती जा रही है । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 
यह आवश्यक है कि राजकोदीय नीति का उद्देश्य अनिदार्य बचतो को सग्रह करना हो | घूँकि उपमोग पर 
रोक लगाए बिना बचतो मे वृद्धि सम्भव नहीं है अत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके बचत 
में वृद्धि की जा सकती है । सरकार वि्लाप्तिता की वस्तुओं पर भारी कर लगा कर और आवश्यक होने 
पर उपमोग की अनिवार्यता पर कर लगा सकती है तथा अनावश्यक वस्तुओं के निर्शत्र को शेक सकती 
है। उपझोग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार व्यय-कर लागू कर सकती है। यदि विकासशील 
अर्धव्यवस्थाओं में उपमोग पर करारोपण द्वारा कुछ रोक नहीं लगाई जाए तो उसके कई घातक परिणाम 
हो सकते हैं, जैसे--.()) पूँजी निर्माण अत्यन्त धीमी गति से होगा, (2) आर्थिक विकास से होने वाली 
अतिरिक्त आय उपभोग मे चली जाएगी एव कीमते मुद्रा के अमाव में बढ जाएँगी। 

अत. आवश्यक है कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य बवते बढ़ाना और उपनोग पर व्यय कम करना 

हो । विकासशील अर्धव्यवस्थाओं में पूँजी निर्माण की दृष्टि से सरकार करारोपण के मामले में तटस्थ नहीं 
रह सकती ! नर्कर्स ने कहा है--'अब कराद्ेपण का उद्देश्य राष्ट्रीय आय के उस अनुपात में वृद्धि करना 
है जो एूँजी निर्माण मे लगाया जाता है ।“ 
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प्रो मेघर व बाल्डविन ने समस्या का अध्ययन करते हुए लिखा है-- यह आवश्यक है कि ऐसी 
कर-पद्धति अपनाई जाए जो गरीब राष्ट्र की शासन की क्षमता के होते हुए विकास के लिए किए गए 
व्ययों के फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी प्रभावो को रोक सके और प्रेरणाओं को नष्ठ न करे तथा 
समानता की स्वीकृत विचारधारा को तोड न सके | 

राजकोबीय नीति के पूँजी निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर-नीति के अतिरिक्त हीनार्थ 
प्रबन्धन राज्य-ऋण विदेशी बचत दीमा कम्पनियो सरकारी उद्योगो का लाम बैकों व सरकारी 
संस्थाओं आदि का विशेष महत्त्व है | इन सभी उपायों की अपनी सीमाएँ है फिर भी प्रत्येक को 
आवश्यक नियम्त्रणो द्वारा पूँजी-निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है | जहाँ तक हीनार्थ प्रबन्धन के 
साधन का प्रश्न है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे इसका प्रयोग ययासम्भव सीमित होना चाहिए क्योकि 
इन देशो के उत्पादन के साधनों की पूर्ति लोधपूर्ण नहीं होती । हीनार्थ प्रबन्धन पूँजी के लिए फेपल एक 
उचित मात्रा मे ही सहायक हो सकता है | डॉ वी के आर वी राव के अनुसार जब घाटे की 
अर्थव्यवस्था मुद्रा-स्फीणि की अवस्था का रूप अहण करले उस समय इसके द्वारा न पूँजी का निर्माण 
होता है और न आर्थिक विकास होता है | घाटे की अर्थव्यवस्था अपने आप मे न अच्छी है और न बुरी 
और न ही घाटे के अर्थप्रबन्धन मे मुद्रा-स्फीति सम्भवत निहित है | सच यह है कि यह साधन अनुमवी 
एवं निपुण कार्यकुशल हाथों मे वरदान सिद्ध हो सकता है अन्यथा घातक भी हो सकता है | 

सक्षेप मे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे हर रुम्भव उपाय से पूँजी-निर्माण की गति को तीव्र 
करना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि राजकौषीय नीति 
राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित की जाए और यह तभी सम्भव है जय देश मे कार्यशील वित्त की नीति अपनाई 
जाए। 

2. राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे राष्ट्रीय आय अत्यन्त कम होती है अत इनमे स्थायी विकास के 
लिए आवश्यक है कि राजकोषीय नीति राष्ट्रीय आय की वृद्धि के उद्देश्य से कार्यान्वित की जाए। इस 
उद्देश्य की पूर्ति कें लिए राजकोपीय नीति कई प्रकार से सहायता कर सकती है जैसे-- 

] ऐसी कर-प्रणाली लागू की जाए जिससे जो कुछ न्यून साधन उपलब्ध हैं उन्हे बचा कर 
विनियोग में लगाया जा सके | 

2 सार्वजनिक व्यय एव सार्वजनिक ऋण को निर्माणात्यक दिशाओं में सचालित किया जाए जिनसे 
उत्पादन हो और विकास की गति तीव्र हो | सार्वजनिक व्यय और ऋण को निर्माणात्मक दिशा मे मोडने 
पर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्भव है । आधारभूत उद्योग और ऐसे उद्योग जिनका सामाजिक महत्त्व है 
उनका विकास सरकार को करना चाहिए। 

3 सरकार निजी उद्यमकर्त्ताओं को उचित आर्थिक नीतियो द्वारा पूँणी विनियोजन के लिए 
प्रौत्माहित करे | आवश्यक विनियोग वातावरण प्रस्तुत करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य रहे | सरकार 
व्यक्तिगत उद्योगो से कर हटाले या कम कर दे उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करे एव इसी प्रकार के 
विभिन्न उपाय करे ताकि आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले और राष्ट्रीय आय व समृद्धि मे वृद्धि हो । 

4 यह सम्भव है कि आय मे जो वृद्धि हो वह विनियोग मे न जाकर उपमोग मे लग जाए अत 
राजकोषीय नीति का उद्देश्य और निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तियो मे बचत तथा विनियोग करने 
की प्रवृत्ति प्रोत्साहित हो । बैंक दर मे वृद्धि करके लोगो फो बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाए बचत 
औजनाओं और बीमा योजनाओं द्वारा बचतो को आकर्षित किया जाए आय-कर मे रियायते दी जाएँ और 
सयुकत पूँजी वाली कम्पनियों के हिस्सेदारो द्वारा किए गए विनियोगो को कर रहित घोषित किया जाएं 
तथा अन्य समुचित उपाय आवश्यकेत्ता और परिस्थि त के अनुसार अपनाए जाएँ | 
3 आय तथा घन के वितरण की असमानता को कम करना 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे विकास की दर को अधिकतम करना राजकोषीय नीति का प्रभुख 
लक्ष्य होता है अत आय और धन के वितरण की असमानताओं को कम करने की दिशा मे राजकोषीय 
नीति को आगे आना होता है | सरकार द्वाद् व्यय बढा कर अनुपार्जित आय को हतोत्साहित करके तथा 
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दा ततेदओं का विस्तार करके कमर आय जले व्यक्तियों की स्थिति ठीक्ष की जा सकती है! प्रनी 
सं छ जंवी दर त्ते प्रगणिशो्र करारोपण करके, विर्घनो एर कम दर से कर लगाकर अथवा एन्‍्हें 
परत रखकर तथा विज्ञासिता की वस्तुओं पर समुचित नियत्रण ख़कर प्रन के वितरण की 
शिखाओं को कम किया जा सकता है | सलेप में आय की असमातता को एक बड़ी सीमा तक 
कृर्किएण राजक्रोपीय नीति उत्पादन सायश्धी क्रियाओं और सार्वशनिक व्यय द्वारा दूर किया 
जा ्क्ता है। 
कशै-कर्ण यह तर्क दिया जाता है कि विकासशील अर्धव्यदर्थाओं मे राजकौपीय भीति क! प्रयोग 
शर्येक अस्पानता को कम करने के साथ-साथ उत्पादन-ृद्धि के लिए करना चाहिए क्योकि घन के 
करण से आप उपार्जज और विनिणेग करने वाले लोग हतोत्साहित होगे और इस प्रक्षार औद्योगिक 
अवरुद्ध होगा क्यया अत्यन्त मन्द गति से होगा । यह तर्वा विसन्देह सासपूर्ण है, विकासशील 
मैं बल्तुत दोनों बातें आदश्यक हैं। 
4. बेशारी हूर करना 
विशसप्ील देशों मे बेकारे और अर्द्ध-ऐकारी को समस्याएं विकराल रूप घारण किए रहती है । 
खा पद कारण यह है कि इन देशों में आर्थिक क्रियाओं के विज्ञास के लिए पर्या सुविधाएँ उपलम 
होती! कृषि प्रमुख ग्यव्ञाय होता है दिनतु उसमे हँसी की की होती है पनसखण आय होता 
है, क्रण-ग्र्तता काफ़ो ऊँचे स्तर पर होती है | इन विमित्र कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाश व्यक्ति 
अगिकाश भाण में बेकार रहते है । नगरीय हीरो में उद्योपे के अविकसित रहने के कारण 
को रोजगार नहीं विल पाता । 
अत विकासशील अर्धव्यवस्थाओं में राजकोशय नोति का एक प्रमुख सध्य यह होगा चाहिए कि 
पक 8 अर्ड-रेकारी की समस्या 47 निरास़रण किया था राके ! यह तभी सानव है जबकि राजकोषीए 
किया का इकधप दूँणी के विविशेए को शुगुजी उत्पादन के क्षे्र मं लगादा हो था दिनिशेश को 
पुनिरित दिशाओं की और पोड़ा जाए तथा देश में गहुमुर्टी औद्योगिक विकास के पयल किए जाएँ । 
कि पार में बेकारी एक अल्यकालोन समस्या हैशी है जो गयापार-पक्नो के अमाव में एटपन्न होती 
है! इस समस्‍्था को राजकोपोप क्रियाओं में परिवर्तन से दूर किदा जा सकता है और रोजगार की 
पुन, ज्ञाई जा सकती है | विकाराशील देशो में बेकारी एक आधारमूत समस्‍या है जिसका समाधान 
विकास नीति द्वारा हो सका है | अत देशो मे राजलीय प्यप और अण सम्बन्धी 
जीतियों का यह उदेष होगा आहिए कि बहुमुसी विनियोण को प्रोत्माधित किया जाए | करारोपण नीति 
का उरेश्य यह होना 'घाहिए कि उपभोग नियन्त्रित हे! और वस्तुओं की प्रोत्साहन मिले । 
$ गुत्रातफीतिक प्रभाव को रोकना आ व 3, 
अध्धष्यवस्थाओं में देश के सुप्र तथा अविरूसित साधना का विद्वोहन करके देश का 
आर्थिक विकास करने के २३०४४४३ हीना प्रसद्धव फा आश्रय लेती है और पत्र-मुद्रा निर्ममितत 
दिज्ञात योजनाओं पर व्यय करती है | निर्यात मुद्रा से नई माँग पैदा होती है | यदि यह पॉग 
कस्तुओं की पूर्ति के बराबर होती $ तब स्फीति का कोई डर नहीं रहता किन्तु व्यवहार में इन 
परुओं की पूर्षि मग को तुलना मै कम रहती है इसलिए हीनार्थ प्रबत्यव का तात्कालिक प्रभाव शह 
होत है कि पूल्य बढ़ जात है| 
इन अवर्थाओं में राजक्रोदरीय्र नीति का उद्देश्य मुद्रा-रफीतिजनक प्रभाणे सो रोकना होता है | 
एजशोशेय नौति छ॑ प्रभावशी्ष दग से प्रयोग करके प्रभावपूर्ण माँगों को कम किया जा सकता है 
और गुद्धाजत्तार की गधि को रोका जा स्फता है। विकासशील अर्धव्यवस्थाओं में राजकोशय भीति 
हे मुददानससार के प्रशायों को रोकने में प्रणोग रड़ी कठिमता से सार्थक हो पाता है | यदि शणकोगीय 
हा को विमनाकित रूप में प्रयुक्त किया जाएं तो उपयोगी परिणाम निश्चित रूप से गिफत सकते 


. जनता की अधिक फ्रय-शरकतिं को करारेपण अिवायं गंध तार्यशनिक ऋण आदि रीतियों से 
कम कर दिया जाए। 
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2 विशेष प्रकार के मुद्र। स्फीति कर लगाए जाएँ जैसे--अधिलाम-कर वस्तु कर ((जञ्रा009 
'») विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि | 

3 पूँजीगत कर लगा दिए जाएँ और नकदी शेषो (टघछ ७३०००) व तरल सम्पत्तियों पर 
'करारोपण किया जाए । 

4 ऐछ्छिक बघतों पर अधिक जोर दिया जाए और एक निश्चित सीमा से ऊपर की क्रय शक्ति 
को खत्म कर दिया जाए | कर नीति इस छग की निर्धारित की जाय कि वह स्वय ही मुद्रा-स्फीति की 
गति रोक सके ! कर प्रगतिशील हो । 

वास्तव मे मुद्रा-स्फीति की समस्या के परिणाम बडे घातक और गम्भीर हुए और ऐसी स्थिति में 
राजकोषीय नीति स्वय मुद्रा-स्फीति को रोकने मे तभी सफल हो सकत्ती है जबकि उसके साथ मौद्रिक 
बचत और उत्पादन के उपाय अपनाए जाएँ | 
6 अन्य उद्देश्य 

विकसित अर्थव्यवस्थाओं मे राजकोषीय नीति के कुछ अन्य उद्देश्य होते है जैसे--उत्पादन बढाने 
की समस्या को हल करना देश का नियोजित आर्थिक विकास करना सामाजिक कल्याण को अधिकतम 
करना आदि | विकासशील देशो की मुख्य समस्‍्था उत्पादन वृद्धि की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यह वाछनीय है कि सरकार राजकोषीय उद्योगो और उपक्रमो का क्षेत्र बढाए ताकि देश के बढते हुए 
साधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथो में केन्द्रित न हो | आय और उत्पादन मे वृद्धि होने से जो आर्थिक 
शप्तियाँ सृजित हो उन पर भी राज्य का स्वामित्व रहे जिससे देश मे आय का समान वितरण हो तथा 
सामाजिक कल्याण अधिकतम हो । इन्ही दिशाओं मे एक विकासशील देश की सरकार को अपनी 
राजकोपीय नीति का निर्माण करना होगा | 

सक्षेप मे राजकोषीय नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे पूँजी के निर्माण को प्रोत्साहन मिले राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि हो धन एवं आय के वितरण की विषमताएँ मिटे अथवा कम हो अर्थव्यवस्था मे स्थिरता 
पैदा हो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो और विनियोजन अधिक हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति मे ये वित्तीय 
तरीके सहायक हो राकते है--(।) कर-नीति (७) सार्वजनिक म्यय नीति (॥४) सार्वजनिक ऋण नीति 
एवं (५) हीनार्थ प्रबस्धन की नीति । विफासशील अर्थव्यदस्थाओं पे राजकोषीय नीति की विभिन्न 
कठिनाइयाॉँ और सीमाएँ है किन्तु यह निश्चित है कि प्रभावशाली राजकोषीय नीति विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओं की उन्नति मे अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। 


राजकोपीय नीति की सीमाएँ 

राजकोषीय नीति विकासशील देशो में आर्थिक नीति का एक ऐसा यन्त्र है जिससे चतुर्मुखी 
विकाक्ष सनव है किन्तु इसकी प्रन/पशीलता को कमजोर बनाने भे कई तप सक्रिय रहते है झो लिप्त 
प्रकार है--. 

] राजफोषीय नीति के उद्देश्य विरोधाभासपूर्ण है | अधिकाश देशो मे आर्थिक विकास के लिए 
नारी मात्रा मे निवेश किया जाता है इसका स्वाभाविक परिणाम स्फीति होता है । अत स्थिरता व स्फीति 
दोनो उद्देश्य परस्पर विराधी हे | अविकसित व अपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं मे इन दोनो उद्देश्यों को एक साथ 
प्राप्त करना सम्भव नही है | इसी प्रकार वितरणात्पक न्याय व एूँजी निर्माण के उद्देश्य एक दूसरे के 
विरोधी है । इन देशो मे जनता की सीमात्त उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है व इसी कारण आम जनता 
बचत नही कर सकती | बचत ऊँची आय वाले व्यक्ति ही कर सकते है व उन्ही के माध्यम से निवेश को 
बढाघा मिल सकता है | समाजवादी समाज व समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य इन देशों मे बचत 
व निवेश की वृद्धि के उद्देश्यों के विपरीत जाते है । अनेक विकासशील देशो मे निजी क्षेत्र के महत्त्व को 
अस्थीफार नहीं किया जा सकत्ता । वास्तव मे देखा जाए तो निजी क्षेत्र ने इन देशो मे आधुनिक आर्थिक 
विकास का श्रीगणेश किया व अभी आर्थिक विकास मे निरन्तर सहायक हो रहा है । 

2 राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता को कमजोर बनाने मे कई बार मौद्रिक नीति का भी हाथ 
रहता है | इन देशो में आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण आदि सरकार प्रदान 
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करती है इससे स्फीति को बढाबा मिलता है। यदि राजकोषीय नीति स्फीति को नियन्त्रण करने का 
प्रयत्न करती है वो उसके प्रयत्न उदार मौद्रिक नीति के कारण विफल हो जाते हैं । 

3 अधिकाश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं मे विदेशी व्यापार क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है इसी 
कारण विकसित देशो में हो रहे उच्चावचनों का सीधा प्रभाव इन देशों पर पडता है । यही कारण है कि 
इन देशों में राजकोबीय नीति की प्रभावशीलता सीमित होती है । इन देशो में विदेशी निवेश का अनुपात 
काफी मात्रा में होता है | विदेशी उच्चावचनो का इसलिए इन देशो पर तुरन्त प्रभाव पडता है कि विदेशों 
पर ये औद्योगिक विकास की सामग्री व खाद्यान्नों के आणत आदि पर निर्भर करते हैं जो कि इन देशों के 
लिए अनिवार्यताएँ है । आयातों के लिए उनकी मॉग बेलोच होती है अत राजकोबीय नीते के माध्यम से 
ये देश आत्सनिर्भर बनने का प्रयत्न करने पर सफल नहीं हो पाते । इन देशों को वस्तुत अपने उत्पादन 
व निवेश का स्वरूप विदेशी आवश्यकताओं के अनुसार बनाना पडता है । इन देशों में निर्यात के लिए 
कुछ निश्वित मद होते है व इन्हीं के माध्यम से ये अपने निर्यात को बढा सकते हैं क्योकि औद्योगिक 
विकास का स्वर बहुत निम्न होता है तथा औद्योगिक विकास वैविध्य रहित होता है | यदि यह कहा जाए 
कि अप्रत्यक्ष रूप से दिकसित देश इन देशों के आर्थिक विकास का दिशानिर्देश करते है तो इसमे कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

4 इन देशो में राजकोषीय नीति को प्रभावशील न होने देने में इन देशों के आर्थिक स्तर का 
महत्त्वपूर्ण हाथ होता है | इन देशों मे उपयुक्त साख्यिकीय सगठन्गे राह्दीय आय के माप व लेखाकन 
बाजार पूर्णताओं पूर्वानुमान तकनीक आदि आवश्यक सुविधाओं का अमाव होता है जिसके कारण 
राजकोषीय नीति को उपयुक्त रूप नहीं दिया जा सकता ! वस्तुत॒ नीति निर्धारण के लिए इन सब तथ्यों 
का होना एक पूर्ण आवश्यकता ६ | 

5 करारोपण के माध्यम स॑ जब स्फीति को रोकने का प्रयत्ल किया जाता है ठो इन द॑शों मे यह 
प्रमावशाली इसलिए नहीं हो पणता कि करो को अन्तरित किए जाने की प्रवृत्ति इन देशो में प्रबल होती है 
क्योंकि ये देश मुख्यत अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली पर आश्रित होते है । 

6 राजकोषीय नीति के अन्तर्गत स्फीति के विरुद्ध अपनाए गए प्रयत्नो का बचत निवेश व 
उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । 

अन्त में राजकोधीय नीति के द्वारा अवस्फीति के विरुद्ध किए गए प्रयत्नो के सम्बन्ध में पहले भी 
अताया गया है कि इनकी प्रभावकारिता सीमित होती है | इसफा मुख्य कारण यह है कि कीन्‍्स द्वारा 
जिन परिस्थितियों मे इस नीति को अपनाने का सुझाव दिया गया था वे इन देशों मे उपलब्ध नहीं है। 
इसी कारण ये नीतियाँ प्रभावशाली नहीं हो पात्ती 
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सार्वजनिक ऋण के सिद्धान्त, इनके आर्थिक्र प्रभाष, वित्त 
के रूप में ऋण और बचत, भारत के सार्वजनिक ऋण 


(फ९०7४ ण छएतरीर 00, ॥5 ४९पाणा? 909, |#7फ58 04 89088 45 
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सार्वजनिक आय के सन्दर्भ में साघारणत यही समझा जाता है कि किसी वा विशेष से 
सार्वजनिक आय की माँग पूरी करने के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वे उस वा की आय के एक आ 
हैं । दीर्घकालीन दृष्टिकोण से ऋण को सार्वजनिक आय में सम्मिलित करना मूल है | सार्वजनिक आप 
और सार्वजनिक ऋण में आधारमूत्त अन्तर यही है कि आय की पूर्ति ऋण लेकर की जा सकती है पर 
ऋण वापिस चुकाना पड़ता है। ऋण को चुकाने तथा उस पर ब्र्याज देने का मार ज्ञरकार पर आ पड़ता 
है. अत साधारण परिस्थितियों में ऋण न लेना ही उत्तम है | ऋण को सार्वजनिक आय की दृष्ठि से 
असाधारण वित्त' भी कहा जाता है | यह एक अप्राकृतिक स्थिति है | डॉल्टन का विचार है. एक देश 
जो बड़ी मात्रा में ऋण सगृहीत कर लेता है एक अस्वाभाविक स्थिति में पहुँच जाता है। 

सार्वजनिक ऋण का अर्ध सरल शब्दों में राज्य का व्यय उसकी आमदनी से अधिक होने प्र॒ जा 
वह जनता से धन उधार लेकर अपना खर्च पूरा करती है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है | मदद 
वह लोक-आगम है जो सरकार पर उसे ऋणदाता को वापिस करने का वायित्व डालता है | सरकार को 
न केवल ऋण वापिस करना होता है वरन्‌ उसे ब्याज भी देना होता है | कुछ ऋण पत्ते हैं जो ऋषकार 
को डापिस नहीं करने होते पर ब्याज उन पर भी देना होता है | डॉ मेड़ता के शाददों में. सार्वजनिक 
आय वह प्राप्ति है जिसको “ तके देने वाले को वापिस करने के लिए सरकार ब्राध्य नहीं होती दूसरी 
औओर सार्वजनिक ऋण सरकार पर ऐसा द्ोझा डालता है कि जिसे लौटाना अनिवार्य हो। 


सार्वजनिक ऋण का विकास, महत्द एवं उद्देश्य 
(00४०7॥स्‍0॥ 09805 भा [90703708 0 ४0॥४ 080॥) 

वैधानिक सरकार की उत्पत्ति और इन सरकारों की साख (0८0/0 में वृद्धि के साथ-साथ निछी 
प्रन का स्थान सार्वजनिक ऋणों ने ले लिया। मुद्रा बाजार द ऋण-पत्रों के क्रय-विक्रय के विकाप्न तथा 
ऋण सस्थानों कै निर्माण व विकास आदि से सार्वजनिक ऋणों के लेने का कार्य अधिक सुविधाजनक हो 
गया और इन अनुकूल परिस्थितियों में अब च्ञार्वजनिक ऋणों का इतना विकास हो चुका है कि साभवत' 
कोई राज्य ऐसा नहीं है जिस पर थोड़ा-बहुत ऋण मार म हो। सभी सरकारें बहुत बड़े पैमाने पर ऋण 
लेकर इसे उत्पादक या अनुत्पादक कार्यों में लगाती हैं| इस कारण विभिन्‍न राज्यों के ऋण-भ्ार में बहुत 
अधिक वृद्धि हो गईं है | दास्तव में ससार के अधिकांश महत्त्वपूर्ण देशों के सरकारी ऋण युद्धों के कारण 
एक बड़ी सीमा तक फलहीन ऋण' (0090 ५४०8 0९0७) बन गए हैं और पिछले दो विश्व युद्धों एवं 
अनेक महायुद्धों से ऐसे ऋषों की राशि में बहुत वृद्धि हुई है। 

परम्परावादी अर्थशास्त्री सार्वजनिक ऋण को अच्छा नहीं मानते थे | एडम स्मिथ का दियार धां 
कि 'सार्वजनिक ऋण से फिजूलखर्थी ग्रेकार के युद और बुरी आर्थिक दशा उत्पन्न होती है। परन्चु 
अध्चुनिक अर्थहास्त्री सावंजनिक ऋण की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं । राज्य जिन दिनिन्‍त उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए सार्वजनिक ऋणों को आश्रय देता है उनसे सार्वजनिक ऋण की उपयोगिता और महत्त 
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पर ४43 | त॑ प्रकाश पड़ता है | इसके बढ़ते हुए महत्व और उद्देश्यों को इांक्षेप में निम्न कृप में प्रकट कद 
संक 

4 जब॑ साधारण परिस्थितियाँ आकस्मिक कप से आती हैं तब लोगों को सहायता व रोजगार देने 
के लिए कर-राजस्व से काम नहीं चलता है और अतिरिक्त धन की आवश्यकत्ता होती है| सरकार द्वारा 
इस धन की पूर्ति सार्वजनिक ऋणों से की जाती है | 

2 सरकार को विभिन्‍न सार्वजनिक कार्यों व उपक्रमोँ के लिए विशाल मात्रा में पूँजी की 
आवश्यकता होती है । जनता को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए जमोपयोगी सेवाओं को निभाना होता 
है । अत्त 'यदि इन व्ययों की पूर्ति साधारण लोक आगम द्वारा नहीं हो पाती छो सरकार ऋण लेती है | ये 
सभी कार्य उत्पादक होते हैं अत सरकार इनकी आय से ऋण और ब्याज का भुगतान करती रहती है । 

3 सरकार उत्पादक कार्यो के लिए अथवा देश के प्राकृतिक साधनों को अधिकाधिक विदोहठम 
करने के लिए या अपने ज्यावज्तायिक कार्यो को सुधारु रूप से संचालित करने के लिए ऋण लेती है | 
विकासशील देशों में जहाँ करारोपण से पर्यात्त आय सम्मव नहीं है विकास हेतु ऋण लेना एक अन्तिम 
मार्ग है। आज़ प्राधीन काल की वही व्यवस्था उपयुक्त नहीं मानी जाती जिसके अन्तर्गत सकदकालीन 
कोषों का निर्माण किया जाता था | प्रो मेहता ने लिखा है. अब हम प्यापार और आर्थिक उद्देश्यों कै 
लिए धम की आवश्यकता महसूस करते हैं। घन की यह आवश्यकता इतनी अधिक मात्रा में होती है कि 
इहनी सारी पूँजी को जमा रखना अपप्यय होगा | संचित्त राशि का अर्थ है घन को य्पर्थ में संग्रह कर 
रखना | इसलिए क्यों म पैसा मनुष्यों के पास रहने दिया जाए जिससे लोग उसका उपयोग करते रहें 
और ज़ब राज्य को आवश्यकता हो तब जनता से उधार ले लिया जाए। 

4 सार्वजनिक ऋणों का आश्षय जनमत को अनुकूल बनाने के लिए लिया जाता है । विकासशील 
देशों में रा्रीय आय और लोगों की करदेय क्षमता कम होती है) अत वहाँ आवश्यकतानुसार कर-आय 
उपलब्ध नहीं हो पाती । ऐसी स्थिति में करारोपण में वृद्धि से ज़नता में अशान्ति रहती है अत सरकार 
करों भें वृद्धि म करके ऋण द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । कभी-कभी आर्थिक करदेय 
क्षमता होने पर भी सरकार जनमत को अनुकूल बनाए रखने के लिए ऋणों का सहारा लेती है । वह इन 
ऋणों को उत्पादक कार्यों में लगाती है । जनमत को इससे सन्तोष होता है कि सरकार न केवल प्रणा से 
पैसा लेकर बल्कि दूसरों से पैसा लेकर देश की आर्थिक प्रगति करने पर तुल्ली हुई है । 

5 प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति के लिए सभी सरकारों को सार्दणनिक ऋणों का दरवाजा 
खटरडाना पढ़ता है । राज्य को आय वर्ष के अन्त में प्राप्त होती है जग्गनकि व्यय उसे वर्ष के प्रारम्भ से 
करना होता है। इस ध्यय की पूर्ति पह ऋण लेकर करती है और आय उपलब्ध होने पर उसका भुगतान 
कर देती है । आधुनिक काल में युद्ध और रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बड़ी व्यय साध्य हो गई है | जिसे बिना 
5 की सहायता सम्पन्न नहीं किया जा सकता । इसीलिए बड़े-ब्रड़े देशों मे युद्ध-काल में ऋण प्राप्त 

5 हैं ) 

6 आजकल सरकार के कार्यों में देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखना विशेष महत्त्वपूर्ण है | 
स्फीति काल अभ्नवा मन्‍्दी काल में लोगों के पास व्यय शक्ति को नियन्दत्रित करने के उद्देश्य से सरकार 
ऋण लेपी है | इसके अतिरिक्त सरकार णत्र स्ार्पजनिक कार्यों की पूर्ति साधारण सार्वजनिक आगम के 
प्रारा गहीं कर पाती शो घादे के बजट की सन्तुलित करने के लिए सार्दजनिक ऋण लिए जाते हैं। 

7 आएं अधिकांश देश समाजशदी समाण की स्थापना में संलग्न हैं। वे उद्योगों व ध्यापारों का 
राष्ट्रीपोरण करते जा रहे हैं और नए उपक्रमों की स्थापना कर एहे हैं | इस कार्य के लिए पिशाल 
घम-राशि की आवश्यकता पड़ती है जिसकी बहुत कुछ पूर्ति ऋणों द्वारा की जाती है| 

8 विश्व का प्रांगण दिन-प्रत्रिदिन विस्तृत होता जा रहा है और दिश्व के विभिन्‍न देशों में मैत्नी का 
प्रसार हो रहा है | सार्दजनिक ऋण इस मित्रता को अधिक गहरा करने में सहायता प्रदान करते हैं । 
इनसे लोगों में पारस्परिक सहयोग निर्भरता और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है | 

इसका आशय यह महीं है कि राण्य के लिए सार्दजनिक ऋण प्राप्त करना अनिदार्य है। चालू व्यय 
को करारोपण द्वारा पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अपष्ययता कम होती है और आने 
बाली सरकारों पर ऋण-भार नहीं पड़ता । ऋणों की व्यवस्था आवश्यकता होने पर की जानी चाहिए और 
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इसका आकार यथासम्भव न्यूनतम होना चाहिए | यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि ऋण अनुत्पादक कार्यों 
मे लगाए जाएँ, क्योकि इसका राष्ट्रीय उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडता है | आवश्यकता होने पर, घालू 
व्ययो को ऋणो द्वारा पूरा किया जा सकता है लेकिन इसे स्थायी नीति का रूप नहीं दिया जा सकता | 
इतना अवश्य है दि; अस्थिर प्रवृत्तियों मे चालू व्ययो को ऋणो द्वारा पूरा किया जा सकता है यहाँ यह 
देखना आवश्यक होगा कि सकटो की अवधि कितनी है । यदि सकट अल्पकालीन है तब ऋण द्वाद्य व्यय 
की पूर्ति करने मे कोई हानि नही है लेकिन सकट दीर्घकालीन है तो अवश्य ही कर-व्यवस्था मे उचित 
परिवर्तन करने होगे | युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अलय है, क्योकि युद्ध तो एक राष्र के 
जीवन-मरण का प्रश्न होता है अत देश के सम्पूर्ण साधनो को जुटाना पड़ता है | आधुनिक 
युद्ध-सचालन इतना अधिक खर्चीला होता है कि केवल राष्ट्रीय स्रोतों से काम नहीं चलता | युद्धकाल में 
ऋण लेने पडते है, नए कर लगाने पडते है और पुराने करो की दरो मे वृद्धि की जाती है । अभिष्राय. 
यह है कि किसी एक उपाय पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं होती और न ऐसा सम्भव होता है | साधारण 
काल मे यह वॉछित है कि सरकार यथासम्भव केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करे | किसी 
योजना को आरम्भ करने से पूर्व यह निश्चित कर लिया जाए कि उस योजना को पूरा करना देश के 
हित मे है अथवा नहीं और क्‍या उस उपक्रम को सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य सस्था सफलतापूर्वक 
नही चला सकती | यदि ये दोनो तथ्य सरकार के पक्ष मे हो तो उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेना 
अनुपयुक्त न होगा | यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक सेवाएँ एक प्रकार के चालू व्यय है जो 
बार-बार उत्पन्न होते है। अत ऐसे व्ययो को कर-आय द्वारा पूरा करना चाहिए | 
सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण 
(एक्‍07९ 066 आप प09609] 9९0) 

प्रो, मेहता के अनुसार निजी ऋण और लोक ऋण का अन्तर इस पर आधारित है कि राज्य 
विभिन्‍न व्यक्तियों का सगठन है | इसमे रन्‍्देह नहीं कि राज्य व्यक्तियो की तरह ऋण प्राप्त करता है 
परन्तु राज्य जो ऋण लेता है उसे समाज के हित मे व्यय किया जाता है | राजकीय और ऋणो की 
व्यवस्था और उपयोग के क्षेत्र मे मोलिफ भेद निम्न प्रकार है-- 

. ऋण लेने व भुगतान मे अनिवार्यता--राज्य सर्वप्रभुत्व सम्पन्न होने के कारण जनता को ऋण 
देने अथवा ऋण पर कम ब्याज देने के लिए बाध्य कर सकता है लेकिन व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था 
को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और न ही ऋणदाता की इच्छा के विरुद्ध ब्याज की दर को 
अपने अनुकूल परिवर्तित कर सकता है । 

ऋण लेने के समान भुगतान मे अनिवार्यता का अन्तर है। कोई व्यक्ति राज्य को ऋण का भुगवान 
करने के लिए बाध्य नही कर सकता लेकिन ऋणदाता ऋणी को ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य 
कर सकता है | यह स्मरणीय है कि आज के प्रजातान्त्रिक युग मे कोई राज्य न तो जबरदस्ती ऋण 
लेता है और न ऋण का 'मुणतान करने से इन्कार करता है अन्यथा उसकी साख खत्म हो जाती है और 
जनता मैं असन्तोष व्याप्त होने का भय रहता है। 

2, ऋण को स्वीकार करना--राज्य अपनी सार्वमोम शक्ति के बल पर ऋणो को अदा करने से 
इन्कार कर सकता है जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता क्योकि ऋणदाता को कानून की सहायता प्राप्त 
हो सकती है | ऋणो के भुगतान से इन्कार नहीं किया जाता क्योकि ऐसा करने से साख समाप्त हो जाने 
का भय रहता है | फिर विदेशी ऋणो के सम्बन्ध मे ऐसा करने पर युद्ध तक की नौबत पहुँच सकती है | 

3. ऋण का उद्देश्य-व्यक्ति द्वारा ऋण लेने पर ऋणदाता उसके ऋण लेने के उद्देश्य को ज्ञात 
करना चाहता है लेकिन राज्य को ऋण देते समय इतनी गहराई मे जाने की आवश्यकता नहीं होती | 
व्यक्तिगत ऋण के सम्बन्ध मे ऋणशोधन ऋण लेने वाले की स्थिति आदि पर विचार किया जाता है 
जबकि सरकार के सम्बन्ध मे यह आवश्यक नहीं होता | सरकार की स्थिति स्वय प्रकाशित होती है और 
उसके ऋण-शोधन के साधन विस्तृत होते है अत ऋणदातता को विश्वास रहता डै कि उनका रुपया 
निश्चित शर्तों के अनुसार वापिस मिल जाएगा । 

4. ऋण प्राप्ति का रूप--व्यक्ति की तुलना मे राज्य की साख बहुत अधिक होती है, अत्त- राज्य 
को कम ब्याज की दर पर कुपया उधार देना अधिक सुरक्षित समझा जाता है | सरकार बाहर के 
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व्यक्तियों से ऋण लेकर अथवा स्वय साख-यत्र निर्गममित कर सुगमतायूर्वक सार्वजनिक ऋण प्राप्त कर 
सकती है | सरकार पत्र-मुद्रा-निर्गमन करके काम चला सकती है लेकिन एक व्यक्ति इतने अधिकारों का 
प्रयोग नहीं कर सकता [ 

5. ऋण की मात्रा, जमानत और अवधि--व्यक्ति की तुलना मे राज्य के ऋण की मात्रा बहुत 
अधिक होती है ! राज्य को बिना किसी जमानत के रुपया उधार मिल जाता है जबकि व्यक्ति को ऋण 
तभी मिलता है जब वह कोई अच्छी घरोहर प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है । सरकार स्थायी और 
दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती है क्योंकि सरकार एक दीर्घकालीन स्थायी ढाँचा है जिसमे कार्यकर्त्ता 
बदलते है परन्तु व्यवस्था स्थिर रहती है अत उन्हे दीर्घलालीन ऋण प्राछठ होठा है | व्यक्तिगत ऋण का 
भार प्राय दूसरे व्यक्ति अपने ऊपर नहीं लेते अत उन्हे दीर्घकालीन ऋण नहीं मिलता । 

6. भार का अन्तर--निजी ऋण मे ऋणदाता को ऋण की पूरी रकम वापस करनी होती है जबकि 
सार्वजनिक ऋण मे प्रत्यक्षत ऐसा ही होता है किन्तु वास्तव मे यह रकम कुछ कम होती है ) कारण यह 
है कि निजी ऋणो का भुगतान अतिरिक्त करारोपण से किया जाता है जिसका भार ऋणदाताओं पर 
पडला है और उन्हे पूरी रकम वापिस नहीं मिलती | 

7, ऋण का उपयोग--व्यक्ति ऋण को निजी लाभ के लिए व्यय करता है । व्यक्ति के व्यय में 
ऋणदाता को कोई लाभ नहीं पहुँचता बल्कि उरो तो दर्तमात आवश्यकताओ की रान्‍्तुष्टि से बच्चित रहना 
पड़ता है । इसके विपरीत सार्वजनिक ऋण का व्यय राज्य जन हित मे करता है जिसमे ऋणदाताओं को 
उस व्यक्ति से लाभ पहुँचत़ा है 

8 ऋण का क्षेत्र--एक व्यक्ति देश की सीमाओं के अन्दर ऋण प्राप्त कर सकता है जबकि एक 
सरकार विदेशों से और अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से भी ऋण प्राप्त कर सकती है । 

9. उत्पादन ठथा वित्तरण पर प्रभाव--सरकारी ऋणों का देश की उत्पादन और वितरण व्यवस्था 
पर गहरा प्रभाव पडता है परन्तु व्यक्तिगत ऋणो का ऐसा प्रभाव नहीं होता | 

70 ऋणो का उद्देश्य--व्यक्ति तमी ऋण लेता है जब उसे धन की बहुत आवश्यकता होती है 
लेकिन सरकार बिना धन की आवश्यकता के ऋण लेती है | आधुनिक सरकारो का दायित्व समाज के 
सन्तुलित विकास के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक व्यवस्था मे आवश्यक परिवर्तन 
करने की दृष्टि से सरकार ऋण ले लेती है | उदाहरण के लिए मुद्रा-स्फीति के समय जनता के पास 
क्रय-शक्ति कम करने की दृष्टि से सरकार ऋण ले सकती है और वह देश मे सामान्य मूल्य स्तर को 
नीचा गिराने में सफल हो सकती है । कभी कभी सरकार देश के उत्पादन अथवा वितरण में मनोवाछित 
परिवर्तन करने के लिए ऋण लेती है जबकि व्यक्ति को ऐसे ऋणो की आवश्यकता नहीं होती ) 

सार्वजनिक ऋण तज्ञथा कर मे अन्तर 
(छ5स्‍ल000 एशछ €शा एफकास्‍र 0९94 शाप ॥358) 

सार्वजनिक ऋण करों की भाँति लाक-आराम का एक महत्त्वपूर्ण अग है । कुछ लेखको ने 
सार्वजनिक ऋणो की निंदा की है और करो से प्राप्त आय को अधिक अच्छा बताया है | इस विवाद पर 
विचार करने से पूर्व दोनो में से आय प्राप्त करने का कौन सा स्रोत अधिक अच्छा है हमें सार्वजनिक 
ऋण और करो के मौलिक अन्तर को समझ लेना चाहिए । 

] वापिस करने के दायित्व--कर प्राप्ति मे सरकार का कोई दायित्व नहीं रहता । करारोपण 
लोक-आयगम के क्षेत्र मे आय का साधन है । इसके विपरीत सार्वजनिक ऋण सरकार पर एक बोझ 
डालते है । ऋणो को वापस करने का ही नहीं वरन्‌ उन पर ब्याज देने का दायित्व सरकार पर आ 
पडता है । 

2 प्राप्ति के खोत--करारोपण देश की जनता पर होता है जबकि सार्वजनिक ऋण दश की जनता 
से लिया जा सकता है और विदेशो तथा अचन्तर्राप्रीय सस्थाओं से भी लिया जा सकता है | विदेशो से 
ऋण प्राप्त करना प्राय अच्छा नहीं होता क्योकि विदेशी विनियम एवं अन्य आर्थिक दुष्परिणामो के 
अतिरिक्त इनसे देश की स्वतन्त्र नीति प्रभावित हो सकती है । ऋणदाता देश पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल 
सकते है | 
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3. भार एवं लाभ--करारोपण का भार और लाम दोनों वर्तमान यीढ़ी प्राप्त करती है | कर 
थोड़ी-थोड़ी मग्या में लिए जाते हैं और इनका उपयोग उन कार्यों व रोवाओं में किया जाता है जिनका 
प्रतिफल शी४ मिले लेकिन सार्वजनिक ऋण की स्थिति कुछ अलग होती है | सूछा, बाढ़, आदि की 
असाधारण परिस्थितियों में अथवा तुरन्त प्रतिफल देने वाले कार्य को पूरा करने के लिए ऋण लिये णाते 
हैं तब तो वर्तमान पीढ़ी लामान्वित होती है लेकिन जब दीर्घकालीन योजनाओं के लिए ऋण लिए जाते हैं. 
त्ौ यह व्यापक सम्मावना रहती है कि पूरा लाभ आगामी पीढ़ी को ही मिले | 

4, स्वमाव--करों का स्वमाव नियमित होठा है | साधारण वित्तीय व्यवस्था के संघालन के लिए 
सरकार करों द्वारा अपना कार्य चलाती है | इसके विपरीत ऋण प्राय असाधारण परिस्थितियों में लिए 
जाते हैं । संकटकाल में विशेष आय की आवश्यकता की पूर्ति सार्वजनिक ऋणों द्वारा की जाती है | 

5. मितप्ययिता--जब तक सरकार कर-आय से काम चलाती है वह सोच-विधार कर प्यय करती 
है परन्तु जब सरकार ऋण लेकर खर्ष करने की आदी हो जाती है तो वह फिजूलखर्धी करती है | इससे 
सरकार की कार्पकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है | दूसरी ओर ऋणों का उपयोग सावधानी से किय 
जा सकता है यदि प्रशासन पर्यप्त कुशल हो । अत औधित्य एवं मितव्ययिता की दृष्ठि से 
आवश्यकतानुसार दोनों साधन उपयोगी हो सकते हैं । 

सार्वजनिक ऋणों और करों के भेद को रपष्ट कर देने के बाद अब यह निर्णय करना है कि 
सार्वजनिक आय के स्रोतों में कर अच्छे हैं या ऋण । वास्तव में ऋण और कर दोनों सार्वजनिक आय की 
पूर्ति करते हैं और दोनों ही सरकार के लिए उपयोगी हैं दोनों के उपयोग के सम्यन्ध में अर्थशास्त्रियों की 
विभिन्‍न मान्यताएँ हैं । 

करारोपण आय का नियमित साधन है और यह उपयुक्त है कि सरकार प्रशासनिक अप्वा 
साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करारोपण से करे | विशाल व्ययों के लिए करों का प्रयोग व पौ 
वांछनीय है और न फलदायक । करों से जो अल्प आय प्राप्त होती है उससे पूँजीगत य्ययों की पूर्ति 
करना सम्मव नहीं होता ! करारोपण की एक सीमा होती है जिससे आगे बढ़ना जता के अत्तच्तोष को 
निमन्त्रण देना है । अब यह प्रश्न उठता है कि क्‍या सामान्य व्यय और प्रशासनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति सार्वजनिक ऋणों द्वारा करना अनुधित होगा ? इसका उत्तर पूर्णत नकारात्मक नहीं हों सकता 
क्योंकि सरकार सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्कालीन ऋण लेने को बाध्य हो णाती है| 

इसमें दो बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए--एक यशथासम्भप कराघान के माध्यम से इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए और दूसरे यदि सार्वजनिक ऋण लिए जाएँ तो निकद भविष्य 
में कर-आय से उसका भुगतान कर देना चाहिए । विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यही वाएनीय है कि 
राज्य अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऋण लेने का अभ्यस्त न हो अन्यथा ऋण व ग््याज की राशि 
का भुगतान करने के लिए फँची दर से करारोपण करना पड़ेगा और यदि बार-बार उत्पत्न होने बाले 
ध्ययों के लिए बार-बार ऋण लिए जाते रहेगे और हर बार कर लगाए जाते रहेंगे तो राजस्व का सम्पूर्ण 
ढठाँचा छिन्‍्न-भिन्‍न हो जायेगा । 
निष्कर्ष स्वरूप यह कहना उचित होगा कि उत्पादक सार्दजनिक ध्ययों की पूर्ति जो ते 
समय में फैल जाती है ऋणों प्वारा की जानी चाहिए | विपरीत अल्पकालीन तथा अनुत्पादक स्वभाव 
के सार्वजनिक घ्ययों की पूर्ति करारोपण द्वारा की जानी चाहिए | त्ात्पर्य यह है कि परिस्थित्तियों कै 
अनुसार आय के ये दोनों स्रोत उपयोगी और श्रेष्ठ है तथा दोनों ही एक-दूसरे के पूरक बन करे कार्य 
करें। 
सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण 
(ट्ाबडञीप्ब्राव ण एचक्॥र ०६00) 
सार्वजनिक ऋण परस्पर स्वभाव गुण रूप भार आदि की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत मिल हो 
जाते हैं अत समय प्रयोग बारम्बारता (7८५७८॥८५) आदि के आधार पर उनका पर्गीकरण किया णा 
सकता है। 
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(0) अवधि के अनुसार अंत्पकालीर्न व॑ वीर्धकालीन ऋण 
(भण ?८7०१,0975 छाए [जड़ #िक्राएव 7.0क्ला0) 
ऋण जब एक निश्चित समय के लिए होते हैं तो उनकी एक पूर्ण देय अवधि अथवां शोधन 
(0(॥99 छा 9०००॥)900/) होता है अन्यथा नहीं | जिन ऋऋणों के भुगतान करने की तिथि नहीं होती 
उन्हें कोषित्त ऋण (777000 70०00 कहते हैं । इनका मूलधन वापस करने का कोई वायदा नहीं होता 
कैवल नियमित ब्याण भुगतान का दायित्द रहता है । जो ऋण लम्ये काल के लिए होते हैं. उन्हें भी 
कोबित ऋण जी श्रेणी में रख लिया जाता है। दूसरी ओर अकोशित अथवा घालू ऋण (7॥009०0 ०८ 
प0थााह 0050 वे होते हैं जिनका न केवल ब्याज दरन्‌ मूलधन भी निश्यित अवधि के बाद लौठाया 
जाता है | यह वर्भीकरण एकदम सुनिश्चित नहीं है | 
अकोषित ऋणों को उनके वापस किए जाने के समय की अवधि के आधार पर अल्कालीन और 
दीर्घकालीन ऋणों में बॉँटा जाता है ! दोनों ऋणों के मध्य कोई निश्यित विभाजन रैया नहीं खींची जा 
सकती । दीर्घकालीन ऋण वे होते हैं जिनकी शोधन तिथि (088० ०६ १(४॥७८/५) प्राय 0 या इससे 
अधिक वर्षों के बाद आती है और अल्कालीन ऋण वे होते हैं जिनकी शोधन तिथि (0006 0 ॥४७९७०५५) 
0 दर्ष पूर्व ही होती है | जैसे--भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजनी बिल जिनकी 
अदपषधि 3 था 6 मास की होती है अथवा रिजर्द बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अर्थोपाय उधार 
(५/३३४३ क्षा। १/०घ॥5 0०४०४८९०७) जिनका भुगतान 90 दिन के अन्दर करना होता है ) अल्पकालिक 
ऋणों को अकौषित ऋण (ए॥/४8004 0०00) पा अस्थायी ऋण (प््मगााग००० 0०७) 'पा भल ऋण 
(#०४४॥६ 0000 या शोध ऋण (२९0००॥०४०/० 0000 आदि विभिन्‍न नामों से घुकारा जाता है और 
दीरपकालीन ऋणों को कोषित ऋण (7४000 0000 या स्थायी ऋण या अरोध्य (एत्एलएवी 07 
छा (॥700700 0५00) नाम दिया जाता है। 
अल्पकालीन ऋण कम अवधि हेतु लिए जाते हैं | सरकार ऐसे ऋण अपने बजट में घालू दर्घ या 
अल्पकालिक कमी या स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेती है। अत सरकार को इस ऋण के 
भुगतान हैतु किसी कोष की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए इसे अकौषित ऋण 
((॥0॥0०4 70500 कहा णाता है । सरकार अल्पकालीन क्रर्णों के ब्याज का भुगतान अपनी साधारण 
आय में से और समय आने पर मूलधन का मुगतान प्राय अन्य ऋणों द्वारा प्राप्त रकम से कर देती है। 
इसलिए इन्हें चल ऋण (70878 7ल्‍9) कहां जाता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन ऋण बहुत लम्बी 
अधषधि हैतु लिए जाते हैं । सरकार इस प्रकार का ऋण महर रैल विद्युत वेन्द्र आदि बनाने के लिए लेती 
है | इस ऋण के भुगतान के लिए सरकार को पृथक्‌ से एक कोष का निर्माण करना होंता है यही 
कारण है कि इस ऋण को कोषित ऋण कहते हैं । इस कोर में उस साधन की आय में से रुपया जमा 
किया जात्ता है जिसके लिए ऋण लिया गया है | ऐसे कोष का निर्माण कर देने से ऋण का भुगतान 
सुविधापूर्दक हो जाता है । 
गुण-वोष-.-अल्कालीन और दीर्धघकालीन दोनों प्रकार के ऋणों के अपने-अपने गुण-दोष हैं। इकों 
के लिए निजी विनियोग करने की दृ्ठि से अल्कालीन ऋण उपयुदत हैं मुद्रा बाजार में हनका स्वागत 
किया णाता है क्‍योंकि बैंकों के लिए ये सबसे अच्छे विनियोग के साधन होते हैं । सरकार अल्पकालीन 
आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं ऋणों को लेकर करती है । इन्हें सुविधानुसार दौर्घकालीन ऋणों में 
परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋण उस समय पारी किए णाते हैं जब ब्याज की दर ऊँची 
होती है । इसके विपरीत दीर्घकालीन ऋण उच्च समय जारी किए जाते हैं जब ब्याज फी दर नीधी हो 
जाती है। अत कई बार समय-समय पर अल्पकालीन ऋषणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित कर 
दिया जाता है । इन गुशों फे साथ ही अल्पकालीन ऋणों के कुछ दोष भी हैं | अल्पकालौन ऋणों को 
प्राप्त करने में सुदिधा न होने के कारण सरकार दिना किसी रुकाबट के श्रण लिए चली जाती है । 
अप्नतिबन्धित रूप से ऋण प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने की प्रदृत्ति ते अभिएव्ययता को प्रोत्ताएन 
मिलता है। छाप इन ऋणों का नियमित ढंग झे भुगठान करने का प्रबन्ध नहीं किया जाता तो सरकार 
ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए पुन ऋण ले लेती है और अल्पकालीन ऋणों फा क्रम चलता रहता है और 
वे स्थाई ऋणों का रूप ले लेते है । जश ये अस्थाई ऋण रधाई ऋणों में परिरर्तित हो जाते हैं तो समाण 
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और सरकार दोनों के लिए बहुत भारी सिद्ध होते है | बैकों के लिए एूँजी विनियोग की दृष्टि से 
अल्पकालीन ऋण उपयुक्त होते है लेकिन कभी-कभी बैको द्वारा इस प्रकार के विनियोग का परिणाम यह 
निकलता है कि व्यापार और उद्योगो के लिए रुपये की कमी हो जात्ती है | 
दीर्घकालीन ऋणों में गुण और दोष दोनों है | राज्य की दृष्टि से दीर्घकालीन ऋण अच्छे होते हैं 
क्योंकि सरकार को निकट भविष्य में ऐसे ऋणों के भुगतान की चिन्ता नहीं रहती | वह इनके भुगतान के 
लिए तब तक रुक सकती है जब तक कि वह सकट नियन्त्रित न हो जाए जिसके लिये ये ऋण लिए 
गए थे । दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की इस कठिनाई को अनुभव करके कुछ देशो में अनिश्चित 
कालीन ऋण (०८7००००७ 7०00) जारी होते है । इनकी कोई निश्चित शोघन तिथि (092 0 ॥४४४णा१) 
नहीं होती । उदाहरण के लिए इग्टैण्ड के ऋणो का एक बडा भाग इसी प्रकार का है| सरकार इन 
ऋणो का भुगतान तभी करती है जब उसके लिए ऐसा करना सुविधाजनक होता है | दीर्धकालीन ऋण 
इसलिए सुविधाजनक होते है कि इनका मुगतान करने के लिए एक पृथक्‌ कोष बना दिया जाता हैं 
जिसमें उस साधन की आय मे से रुपया जमा किया जाता है जिसके लिए ऋण लिये गये है | इससे 
ऋण का भुगतान सुविधाजनक हो जाता है | सरकार को केवल ब्याज के भुगतान का दायित्व लेना होता 
है। दीर्घकालीन ऋण इसलिए भी अच्छे है कि ये कम ब्याज पर लिए जाते है | विकासशील अर्थव्यवस्था 
के लिए दीर्घकालीन ऋण उचित माने जाते है | इनसे देश में पूँजी सचय को प्रोत्साहन मिलता है। इन 
गुणों के साथ दीर्घकालीन ऋणो के कुछ दोष भी है | दीर्घकालीन ऋणो का प्रयोग स्वतन्त्रत्ना से किया 
जाता है जिससे अपव्यय को बढावा मिलता है | विशेष परिस्थितियों में सरकार के दीर्घकालीन ऋण 
इतने बढ जाते है कि इनसे उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता पर प्रभाव पडने लगता है| इसके अतिरिक्त 
विनियोगकर्त्ताओ की पूँजी एक लम्बे समय के लिए फंस जाती है जिसके कारण बे अपनी पूँजी के 
उपयोग में परिदर्तन नहीं कर पाते । 
(2) प्राप्ति के अनुसार आन्तरिक और बाहूय ऋण 
(च्ा०एाय 060६ 9०१ 8&:0००७।| छेकत0 
ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से सार्वजनिक ऋणो को दो भागों मे विभाजित किया गया है--आन्तरिक 
ऋण एवं बाहूय अथवा विदेशी ऋण | आन्तरिक ऋण वे है जो देश के अन्दर की जनता बैक तथा अन्य 
सस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं | इसके विपरीत बाहुय ऋण वे है जो विदेशी ऋणदाताओं और अन्पर्राष्रीय 
आर्थिक सस्थाओ से प्राप्त किये जाते है | 
आन्तरिक और बाह॒य ऋणो की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है--() सरकार यही प्रयास करती है 
"के उसे आन्तरिक ऋण पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हो जाएँ किन्तु जब वह इस प्रयास मे असफल रहती है तब 
से बाहय ऋणों का सह्धारा लेना पडता है | विदेशी ऋण विकास कार्यों और सकटकालीन परिस्थितियों 
के अनुकूल 8ोते है किन्तु देश के अन्दर इतनी बडी मात्रा मे और तत्काल ऋण की व्यवस्था नहीं हो 
पाती । (७) सरकार को आन्तरिक ऋण अपने देशवासियो से अपनी ही मुद्रा पे मिलते है । अत विदेशी 
ऋणों का महत्त्व उस समय बढ जाता है जिस समय विदेशी भुगतान की असाम्यता (05०4णाएाए॥) 
बढ़ जाती है तथा अन्य कोई आय न होने के कारण विदेशी विनिमय प्राप्त करना असम्मव हो जाता है । 
(४7) आन्तरिक ऋण इच्छित और निश्चित दोनो प्रकार के हो राकते है जमकि विदेशी ऋण केवल 
इच्छित होते है । (५) आन्तरिक ऋणों से देश के आर्थिक साघनो और राष्ट्रीय आय पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता क्योकि आन्तरिक ऋण से धन समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को हस्तान्तरित हो 
जाता है लेकिन बाहुय ऋणो मे ब्याज के रूप मे धन विदेशो को दिया जाता है जिससे राष्ट्रीय आय कम 
हो जाती है। 
आन्तरिक ऋणो का भार 
आन्तरिक ऋणों मे घन देश के बाहर नहीं ऊाता | केवल विभिन्‍न आय वाले वर्गों के बीच 
क्रय-शक्ति का हस्तान्परण होता है अत इनका कोई प्रस्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पडता | जहाँ तक इनके 
वास्तविक भार का सम्बन्ध है यह इस पर निर्मर है कि ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों मे किया 
जाता है अथवा उत्पादक कार्यों मे | देश मे घन का वितरण असमान होता है तो इनका वास्तविक मार 
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बहुत अधिक होता है । इसके विपरीत यदि इनका उपयोग उत्पादन कार्यों मे किया जाता है और धन की 
समानता को प्रोत्साहन मिलता है तो इनका वास्तविक भार कम होता है । 
आन्तरिक ऋणों का प्रत्यक्ष वास्तविक भार इस पर निर्भर करता है कि ऋण समाज के किस वर्ग 
ने दिया है और उसका भुगतान किस वर्ग को करना पड रहा है | यदि ऋण निर्घन वर्ग देता है तो 
एसका भुगतान घनी वर्ग पर करारोपण करके किया जाता है तो ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार बहुत 
कम होता है | इसके विपरीत यदि ऋण घनी वर्ग द्वारा दिया जाता है और निर्धन वर्ग द्वारा करों के रूप 
में उनका भुगतान होता है तो ऋणो का प्रत्यक्ष वास्तविक भार बहुत अधिक होता है । व्यावहारिक जीवन 
में अधिकाशत ऋणों का वास्तविक भार बहुत अधिक होता है क्योकि ऋण घनी व्यक्तियों द्वारा खरीदे 
जाते है और कर निर्घन व्यक्तियों को भी देना पडता है। 

एक अन्य स्वरूप के अन्तर्गत आन्तरिक ऋणो का प्रत्यक्ष वास्तविक भार अधिक होता है| इन 
ऋणों से घन का हस्तान्तरण नवयुवरको से वृद्धो की ओर होता है और घन सक्रिय उपयोगो से निकलकर 
निफ्रिय उपयोगो मे चला जाता है । अधिकाश ऋण वृद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए जाते है. जबकि 
उनका भुगतान नवयुवको पर कर लगाकर किया जाता है | कर का भुगतान अधिकाश नवयुवको को 
अपनी चर्तमान आय में से करना पडता है जबकि वृद्धों ने यह ऋण पुरानी बचतो मे से खरीदे थे | ऋण 
एकत्रित धन में से दिया जाता है जबकि उसका भुगतान सक्रिय उपयोगो के धन में से होता है | स्पष्टत 
इस स्थिति में ऋण का वारतविक प्रत्यक्ष भार बहुत अधिक होता है। 

आन्तरिक ऋणों का अप्रत्यक्ष भार समाज पर पड़ता है | राज्य ऋण चुकाने के लिए लोगो पर 
करारोपण करता है जिसका भार भागरिको को वहन करना पडता है । इससे नागरिको की कार्य करने व 
बचत करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है जिससे उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होता है| 
इसके अतिरिक्त ऋण चुकाने के लिए घन को कभी-कभी ऐसे कार्यों मे लगाया जाता है जिनसे नागरिकों 
का हित तुरन्त आगे नहीं बढता । इसका प्रभाव लागरिको की कार्यकुशलता पर पडता है। ऐसी स्थिति मे 
एक ओर तो देश मे उत्पादन को धक्का लगता है और दूसरी ओर धन के वितरण की असमानता में 
वृद्धि होती है । फलस्वरूप ऋण-भार अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को वहन करना पडता है । यदि 
ऋणदाता वर्ग की बचत करने की इच्छा करदावा वर्ग की तुलना में अधिक है तो नागरिक ऋणो से बचत 
को प्रोत्साहन मिलता है ! 

युद्ध-सचालन के लिए प्राप्त किए गए आन्तरिक ऋणो का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वास्तविक भार 
बहुत अधिक होता है | युद्ध-काल में बस्तुओ की कमी होने से मूल्य बढते है जिससे नागरिकों का 
जीवन-स्तर गिर जाता है युद्ध के बाद बेकारी का प्रसार होता है मूल्यों मे गिरावट आती है ब्याज की 
दर घट जाती है। फलस्वरूप वास्तविक भार और अधिक हो जाता है | इसके अतिरिक्त बाजार में ब्याज 
की दर घटने के कारण सरकारी प्रतिमूतियों पर ऊँची ब्यात की दर होने से उनका मूल्य ऊँचा हो जाता 
है । इससे ऋण का भार और अधिक हो जाता है। आन्तरिक ऋणो का प्रत्यक्ष मौद्विक भार यद्यपि कुछ 
नहीं होता किन्तु उनका वास्तविक भार बहुव अधिक होता है । 
बाह्य ऋणो का भार 

बाह्य ऋणो का मौद्रिक व वास्तविक भार ऋणी देश के नागरिकों को वहन करना पडता है । इन 
ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उस राशि से नाप! जाता है जो ऋणी देश मूलघन और बयान के रूप में 
ऋणदाता देश को देता है और प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस हानि से नापा जा सकता है जो ऋण का 
भुगतान करते समय आर्थिक कल्याण मे होती है | ऐसे भार ऋणदाता की धनिक वर्ग चुकाता है तो 
प्रत्यक्ष वास्तविक मार कम होता है और इनका भुगतान निर्धन व्यक्तियो द्वारा किया जाता है त्तो रो 
वास्तविक भार अधिक होता है। प्रत्यक्ष वास्तविक भार इसे पर निर्भर करता है कि वस्तुओ और व 
का उपयोग समाज के किस वर्ग द्वारा किया जा रहा है । उत्पादन की 

बाहय ऋणो का अप्रत्यक्ष मौद्रिक और वास्तविक मार ऋणी देश के नायरिकी पर उत्पादन कै 
कमी के कारण पड़ता है ॥ ऋणो के कारण उत्पादन हतोत्साहित होता हैं क्योकि मूलधन और क्यो 
भुगतान के लिए राज्य को अधिकाधिक करारोपण का आश्रय लेना है। इससे सार्वजनिक व्यद्दी मे 
कमी आ जाती है | यदि बाहुय ऋणो को उत्पादक कार्यों मे लगाया जाता है तंब यह घारणा सत्य नहीं 
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उंत्त॑रती | उंत्वादक॑ कार्यों मैं ऋणों को लगाने से देश का उत्पादन बढ़ता है और बढ़ते हुएं उत्पादन से 
ऋणा की मुंगतान सरलता से किंगा जी सकता है | वहीं मौव्रिक मार कम हों जात है | उत्पादन के 
बंद री वंस्तुएँ और सैवाएँ सस्ती हो जाती है | परिणामस्वसूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है और 
स्थिति मैं ऋणों का पास्तविक मार कम हो जाता है अत यह सोधना कि बादय ऋणों से ऋणी वेश के 
मागरिकों को अनिवार्यत ऋण का अप्रत्यक्ष भार वहन करना पड़ता है भ्रामक है | 

पक्ष में तर्क 

इन ऋणों के पक्ष मैं दिए गए भुख्य तर्क ये हैं-.. 

] संकट या अन्य विपत्ति के समय जब देश के आन्तरिक साधनों से आवश्यक धन नहीं मिल 
पात्ता तो बाहुय ऋणों से ही सहायता मिलती है | यदि दुर्तिक्ष बाढ़ आदि आकस्मिक परिस्थितियों के 
लिए प्रकार आवश्यक वित्त की व्यवस्था में असफल रहती है तो इससे सामान्यजन का जीवम-स्तर कम 
हो जाता है. उसकी कार्यकुशलता घट जाती है. फलत उत्पादन गिर जाता है और अर्थव्यवस्था में 
असाम॑जस्य आ जाता है। आन्तरिक ऋण पाते में असफल रहने पर ऐसी परिस्थिति में राज्य विदेशी 
'ऋणों के बल पर सम्तुलन बनाए रख सकता है। 

2 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े पैशों में आर्थिक विकास विदेशी ऋणों के अभाव मैं सम्मव नहीं होता 
क्योंकि ऐसे देशों के नागरिकों की आय बहुत कम होती है जिससे उनकी बचत कम रहती है) इसलिए 
विदेशी सहायता धम के रूप में एवं मशीन यान्त्रिक ज्ञान आदि के रूप में प्राप्त होती है) 

3 प्रुद्ध-काल में एक देश को विपुल व्यय करना पड़ता है अत आन्तरिक सापनों से काम गहीं 
चलता | ऐसी स्थिति में याहप ऋण लेकर काम चलाया जाता है जो नकदी के अतिरिक्त युद्ध-सामग्री 
खाद्याननों आदि के रूप में हो सकता है। 

4 युद्ध विनिष्ठ देशों का पुमर्निर्माण बाहय ऋणों से हो पाता है । अन्‍्तर्षाट्रीय पुनर्निर्माण और 
विकास बैंक की स्थापना इसी ध्येय से की गई है । 

5 विदेशी विनिमय अथवा भुगठान की प्रतिकूलता को बाहय श्वणों से अनुकूल बनामा जाता है | 
ये कर्णें विदेशी माल के आपात करने में काफी सहायता पहुँपाते हैं | 
विपक्ष में तर्क 

बाह्य ऋणों के विपक्ष में प्रधानत निम्न तर्फ प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

] ग्राहय ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार अधिक होता है क्योंकि पूलपन तथा प्याज के रूए में 
राष्ट्रीय घन का बहुत -सा माग विदेशों में घला जाता है | बाहय ऋणों के अभाव में इस घन का उपयोग 
राष्ट्रीय उत्पादन और आय की वृद्धि के लिए किया जा सकता है। 

2 भाहुय ऋण लेने से ग्रहप ऋणदात्ताओं अथवा विदेशी सरकारों प्रारा प्रणनीतिक तथा आर्थिक 
हस्तक्षेप की सम्भावना रहती है | 

इससे यह निष्कर्ष निकाला णा सकता है कि सावधानी रखी णाए तो विदेशी ऋण हानिकारक नहीं 
हैं । यदि बाहय ऋणों का प्रबन्ध और नियम्त्रण राष्ट्रीय सरकार के हाथों में है और इनका उपपोग 
उत्पादक कार्यों में किया जाता है तो इनसे देश को हानि होने की आशंका कम रहती है। 

(3) प्रयोग दे अनुसार एत्पादय ऋण पव अनुत्यादया ऋण 
(छऐ007०।४९ 6 [77[7009009४6 0८0७) 

प्रयोग की दृष्ठि से ऋण उत्पादक या अनुत्पादक हो सकते हैं | उत्पादक ऋण को सक्रिय ऋण 
(8०४५० 0८00) और अनुत्पादक ऋण को निष्फिय ऋण (2/६8४० 0050) या मृत-भार (0७06 भ्रझआ। 
90००७) कहते हैं । उत्पादक ऋण वे हैं जिगका उपयोग उत्पादन करने ढाले कार्मों में होता है | ये वे 
ऋण हैं जिनका उपयोग ऐसी योजनाओं में किया जाता है जिनसे आय प्राप्त होती है. जैसे--विधु्त 
उत्पादन द वितरण की योजसाएँ परिवहन व सिंचाई की योजनाएँ आदि । इन एद्योगों और बोणनाओं प्ै 
होने पाली आय में से उनका ब्याज चुकाया जाता है और घूलधन चुकाने के लिए शोधन-कौष बनाया 
जाता है | दूसरी ओर अनुत्पादक ऋण दे है जिनका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जिनसे रीषा 
आर्थिक प्रतिफल नहीं मिलता । परियोजनाओं से धन सम्बन्धी लाभ मिलता है | बह मात्रा में बहुत कम 
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गोत्र है। इसका उद्देष आप उपार्जित करना अथवा लाम कमावा न होकर लोकहिव झाफ्राजिक हा 
आग्ि होता है । रिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा दाढ़ सूखा बुद्ध आदि प्रशिस्चितियों में साकार क्री 
आधाक्षताओं को पूण करने वाले ऋण अनुद्मादक ऋण कहे जाते हैं लेकिन खतुत्पदक ऋण की 
विषाक्यत ब्यायद्रगत प्रतीत नहीं छोती क्योंकि युद्ध अकाल भुझारी आदि के प्राय झग्र कड़ा 
सरकार का द्ावित्व है और शिक्षा स्वाक््य आदि पर व्यय कहने ते प्राड़े वर्तमान हैं 
अर्पिक बाों की प्राति न हो किन्तु सामाजिक उन्नति और दी दृष्टिकोण ते अपायक् जप मे निश्मित 
हए सै बिरोद जार ध्राप्त होता है ( उत्पादक अणों से उत्पादकता एव आय वृद्धि में विकास ड्रोता है 
जिसके कारण ऋण एवं ब्याज अदायगी सुविधाजनक हो जाती है और वित्त झवाधा पर अतिरिक्ष पार 
नहीँ एढ़ता है | अनुग्नादक ऋणों के कारण वित व्यवक्त्या आतरिक्ष साधन कौ जुटाने में असमर्ध पर 
यद्दी है अर पूछ एव प्याज चुकाने हेतु पुन ऋण लिया पाता है। इस परिक्थिति में देश एक तरह के 
ऋग चक्न (300 प50) में कँस् जाता है | 
भोप्ती हित मे उत्पादक ऋणों को सक्रिय ऋण का दाम दिया है क्ोंति इसले देगा में 
वे धन उत्पन्न करने की झप्रता में वृद्धि होही है और झरक्ार की मद्रिक आय इढ़ती है । 
पीमती हिज्स ने अनुप्पादक ऋणों को मृत भार ऋण (0०44 ४७३8 00») इसलिए कहा है कि इच 
ऋऔणों के उपयोग से न स्मरण को उत्पादन शक्ति रद्ती है और ने झरकार कही मरद्रिक क्षात्र में दृद्धि 
है । चूँकि साक्षार को अधिक करारोपण करके या व्यय घटाकर इस ऋण से झादन्चित व्यय का 
उातान करना होता है अत ऋण सरक्षार यर एक परत भार के रूप में पड़ छाता है) औमती डिक़त मे 
ऐसे अनुधपादक्ष ऋणों को निफ्निय ऋण का नाम दिया है जिनके उपयोग से मे तो देश मेँ प्राकाल 
पलावक पाक्ि प्ें वृद्धि होती है और न राज्य को तत्काल प्रैद्विक आय ही प्राप्त होती है। इनके व्यप पे 
आारिक़ों को तुरन्त सन्‍्तोब और आराम मिलता है जिनसे उनकी उत्पादन ग्राक्ति और कुशलता में 
गे जे वृद्धि हो जाती है और उन्हें स्थाई लाम प्राप्त होता है। 
(0) छत के अनुगार॒ऐप्यिक एप बल्लात्‌ ऋण 
(एप) 4 0७) १ 05) 
सैंवमाद के अनुसार सार्वजनिक ऋण को दो भागों में दिनाजित किया णाता ह--ऐफ़िक कण एम 
अनियाई अप्वा बलात ऋण । ऐकिक ऋषणों से अमिग्राप उन आणों से है जो ध्यागरिक ताप ग्रा राज 
की दृंडि ते स्वेषा से सरकार को दिए जाते हैं | ये ऋण सरकार को घोषणः पा जे प्रक्न हो जाते 
हैं उनको जोड़ से कोई दयाह नहीं पड़ता । में ऋण आन्तरिक और ब्राहय होते है) 
इसके विपरीत अनिकर्प या अनिष्ित ऋण वे होते हैं जो सरक्षार अपनी सर्वेधर शक्ति के प्रयो पे 
'गरकों से जबरदस्ती लेती है! जब सरकार को ऐच्छिक ऋण पर्या्त मात्रा में नहीं मिलता तब वह साएरिकों 
पर एव डालकर उनसे ऋण प्राप्त कर लेती है। सरकार ऐसे ऋणों को तभी एकत्रित करती है जद 
कट काल होता है अधवा सरकार की साख काफी कप हो गई होती है। इस प्रकार अनिवार्य ऋण का कप 
'हत कुछ करों के समान होता है। दोनों में अन्तर गढ़ है कि कर सदा के लिए ले लिये जाते हैं जाक़ि करों 
कित्ती न किसी रूप में लौटाना होता है। 37वीं द )8वीं शादी में अनिदार्द ऋणों का प्रघलन था आधुनिक 
ओऋणों के स्थान पर कर लगाना अधिक उपयुक्त समझती है। 
पेष्िक ऋणों की व्यवस्था प्रत्येक देश में पाई जाती है और थे बहुत सुदिधायनक होते है। किसी 
बिशे३ राष्ट्रीय का के लिए या देशमक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर नागरिक सवेघ्या से हाकार को 
है भे धधार दे देते है। ऐच्छिक ऋण व्यादक्तादिक उद्देययों के लिए प्राप्त किए जाते हैं. पैसे--#दिक 
विषोजन या औद्योगिक या व्यापारिक कार्यक्रम आदि । इसके विपरीत अनिवार्य ऋण अतुत्यादक कार्यों के 
लिए प्रात्न किए जाते हैं जैज्े--युद्ध स्धालन । अनिवार्ष ऋण को जनता पसन्द नहीं करती। इसमें 
इनका भानसिक त्याग काफ़ी ्धिक होता है | 
0 शधणार के अनुसार सौदरी ढ वार्षिकी ऋण 
५०. । 28 4 आओ 
बरम्बाएदा की दृष्टि से ऋण लौटरी अथवा वार्दिकी हो सकते हैं | कुछ ऋण (जैसे लौदरी ऋण) 
पैसे हे हैं जो समय विशेष पर अथवा कुछ प्देधयों की दूर्त हेतु लिए णादे हैं । ये आम हत्काल लिए 


348 लोक /शित्त 


जाते हैं उदाहरणार्थ, भारत सरकार द्वारा निकाले गए इनामी बॉण्ड | ऋणदाता सरकार को कुछ उधार 
देते हैं और बदले में प्रमाण-पत्र प्राप्त करते है । निश्चित अवधि में सरकार इन ऋणदाताओं की पर्चियोँ 
निकालती है । इनसे जिन ऋणदाताओ के नामो की पर्चियों निकल आती है उन्हे सरकार द्वारा घोषित 
इनाम की राशि दी जाती है | इसके विपरीत वार्षिक ऋण वे है जिन्हे वह ऋण की रकम को वार्षिक 
किस्तों में अदा करती है | वार्षिकी ऋण एक साथ प्राप्त किए जाते हैं, किन्तु उनका शोधन धीरे-धीरे 
किया जाता है । यह रकम ऋणदाता को आजन्म वार्षिकी के रूप में चुकाई जा सकती है या कुछ वर्ष 
तक इसका भुगतान करने की व्यवस्था की जा सकती है | यदि ऋणदाता शर्तों को स्वीकार करने के 
लिए उद्यत हो जाएँ तब ऋण-पद्धति सरकार की दृष्टि से उपयुक्त है | 

लॉटरी ऋण के विपक्ष मे बहुत कुछ कहा गया है | यह योजना शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त 
नहीं मानी गई है, क्योकि यह एक प्रकार का जुआ है ] लाटरी न निकालने दाले व्यक्ति को मूलघन 
निश्चित समय में अवश्य प्राप्त हो जाता है लेकिन उसे कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता । इस ऋण प्रणाली को 
अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए और अधिक समय के लिए ऋण लेने की दृष्टि से उपयोगी नहीं 
कहा जा सकता। 

(6) अन्य ऋण (000९  [.0.95) 

व्यवहार में ऋणो के कुछ और रूप देखने को मिलते है जैसे--(3) शोध्य व अशोष्य, (४) क्रय 
योग्य व अक्रय योग्य, (॥॥) ब्याज सहित व ब्याज रहित आदि । 

6) शोध्य व अशोध्य ऋण--शोघ्य ऋण (र०१८०आ4७॥० 0०00 वे है जिनका भुगतान करने के 
लिए कोई समय निश्चित नहीं होता । सरकार केवल यही गारण्टी देती है कि ऋणो पर ब्याज का 
नियमित भुगतान एक निश्चित रूपय पर (सामान्यत छमाही) किस्तों मे किया जाता रहेगा । दीर्घकालीन 
ऋण कभी-कभी इस श्रेणी मे आते है | पिशेषत सकटफालीन परिस्थितियों में देय ऋणो को अशोध्य 
ऋण घोषित कर दिया जाता है | अशोष्य ऋण वर्तमान मे लोकप्रिय नहीं है | 

(0 क्रय योग्य व अक्रय योग्य ऋण--क्रय योग्य ऋण (७थ८८८७०९ 70८00 वे होते है जिनमें 
ऋण पत्र खुले बाजार में खरीदे-बेचे जाते है जैसे--सरकारी प्रतिभूतियोँ | आज के अधिकाश ऋण इसी 
प्रकार के छोते है | अक्रय योग्य ऋण (पणा-ना॥॥0०:४७॥० 0000 वे होते है जिनमे ऋण-पत्रो को खुले 
बाजार में बेचा नहीं जा सकता वरन्‌ पुनर्निर्धारित दरों पर केवल सरकार द्वारा ही बेचा जा सकता है, 
जैरो---डाकखाने के बचत ऋण-पत्र (?058। 53५४8 000॥८»८) । अफक्रय योग्य ऋणों का विशेष लाभ 
यह है कि ये ऋण खुले बाजार की क्रिया (0एला ऐनक्रापथ 092०9॥079) को प्रभावित नहीं करते अर्थात्‌ 
अर्थव्यवस्था पर इन सार्वजनिक ऋणों से पडने वाले प्रभाव को यथासम्भव दूर रखा जा सकता है। 

(॥) ब्याज सहित ऋण व ब्याज रहित ऋण--नाम से ही स्पष्ट है कि ब्याज सहित ऋऋश 
(०७६ 82978 ,0909) वे है जिन पर सरफार ब्याज देने की गारण्टी देती है जबकि ब्याज रहितें 
ऋण (परथा-।ध्ड छ९क्षा।ह 0९0) वे है जिन पर कोई ब्याज नही दिया जाता । अतिरिक्त ब्याज 
रहित ऋण प्राचीन काल में गिरी हुई आर्थिक प्यवस्था वाले शासक लिया करते थे किन्तु ये लो+ प्रेय 
नहीं हो सके | सरकार मे अगाघ आस्था होने पर अथवा विशेष सकटो के अवसर पर ब्याज रहित ऋण 
दिए जा सकते है| 

सार्वजनिक ऋणो के सम्बन्ध में इस विवरण से प्रो. मेहता का यह कथन ठीक है कि सार्वजनिक 
ऋण अनेक प्रकार के होते है ये परस्पर एक-दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते क्योकि उनका आधार 
अलग-अलग है | परस्पर इनमें यह अन्तर बाजार, ब्याज चुकाने के ढग, प्रयोग करने के ढंग आदि के 
कारण हो जाया करता है | 

ऋण-शोधन पद्धतियाँ 
(ालाएत5 ण 0९७७६ सतथ्शाफ़त॑णा) 

जब ऋण लिया जाता है तब उसक़ा भुगतान करना भी आदश्यक है | ऋण शोधन की जो विभिन्‍न 

पद्धत्तियाँ अपनाई जाती है, वे अग्राकित प्रकार से हैं--- 
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(।) ऋण निषेध (05७ एक्ृप्पाआणा) 

कई राज्य अपने ऋणों के भुगतान को इन्कार कर ऋण-भार से मुक्त हो सकते हैं पर यह नीति 
व्यावहारिक नही है । केवल क्रान्ति द्वारा स्थापित कोई सरकार इस विधि को अपना सकती है । यह 
सरलता से सम्भव नही है क्योकि इससे सरकार की साख गिर जाती है तथा लोग सरकार का विरोध 
करने लगते है | यदि ऋण विदेशी सरकार अथप्रा किसी अन्तर्राष्ट्रीय ससथा से लिया है तो सरकार के न 
केदल विदेशी सत्ता से सम्बन्ध बिगड़ जाएँगे बल्कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है | ऋणी राज्य 
की प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे गिर जायेगी मौद्रिक क्षेत्र मे उसकी साख समाप्त हो जाएगी और उसे 
भीषण वित्तीय कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा | 
(2) ऋण-परिशोधन कोष की स्थापना (500॥जग्रला। ० 08 57्रांणा8 एणा0) 

ऋणों की आदेयगी ऋण-परिशोधन-कोष की स्थापना द्वारा की जा सकती है | जब सरकार को किसी 
भारी ऋण का भुगतान एक साथ करना होता है तब वह ऐसे कोष की स्थापना करती है | इस पद्धति द्वारा 
ऋण भुगतान करने का सर्वप्रथम प्रयत्न इग्लैण्ड मे किया गया और तत्पश्चात्‌ इस नीति को अन्य देशों ने 
अपनाया | इस कोष में घन आने के दो तरीके हैं- प्रथम वार्षिक आय मे से तथा द्वितीय नए ऋणो से | नए 
ऋण लेकर परिशोध कोष चालू करना एक प्रकार का ऋण परिवर्तन या ऋण रूपान्तरण ((00५ट्ाञ्नण) कहा 
जा सकता है क्योकि यहाँ पर नए ऋण पुराने ऋण का स्थान ग्रहण कर लेते है। 

आजकल कोष की विधि का प्रयोग पूर्णतया मिन्‍न है। जब इस पद्धति का उपयोग आरम्भ हुआ 
था उस समय अधिकाशत्न यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धनराशि एक कोष में डाल दी जाती 
थी और इस राशि फो किसी स्थान पर लगा दिया जाता था | अगले वर्ष उस वर्ष का मूलघन तथा 
पिछले वर्ष का मूलघन एव ब्याज फिर किसी स्थान पर लगा दिया जाता था। यह क्रम उस समय तक 
चल्लता रहता था जब तक कि मूलधन और ब्याज मिलकर ऋण की अवधि समाप्त होने तक ऋण की कुल 
मात्रा के बराबर न हो जाए | ऐसा हो जाने पर इस घन के उपयोग से ऋण का भुगतान कर दिया जाता 
था परन्तु आज परिशोधन कोषो का रूप बिल्कुल मिन्‍त्र हो गया है। आजकल न कोषो मे घन एकत्रित 
किया जाता है और न इस धन को एक बर्ष से दूसरे वर्ष मे लिया जाता है | इसके विपरीत प्रत्येक वर्ष 
कुछ निश्चित राशि अलग से रख दी जाती है और उसी वर्ष ऋण के एक भाग का भुगतान कर दिया 
जाता है। यह राशि पूर्व निश्चित होती है । 

डॉल्टन ने परिशोध-कोषो को दो भाणों मे बॉटा है--निश्चित तथा अनिश्यित | निश्चित ऋण 
परिशोघन कोष मे प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि जमा कर दी जाती है किन्तु अनिश्चित ऋण परिशोध कोष में 
घनराशि तभी जमा की जाती है जब सरकार को अपने वार्षिक बजट मे से कुछ बचत प्राप्ति होती है | 
निश्चित ऋण परिशोध कोष की स्थापना मुख्यत त्तीन आधारो पर की जाती 55% 

(क) ऋण चुकाने की अदधि के अनुसार ऋण कोष बनाया जा सकता है। सरकार जितने कम समय के 
लिए ऋण लेती है उसकी आर्थिक स्थिति उदनी ही अच्छी होती है। सरकार को एक ही समय मे कई ऋणों 
का भुगतान करना पड़े ऐसी स्थिति मे सरकार दो तरीके अपनाती है--अरम किसी कऋग विशेष के लिए कीष 
को निश्चित कर दे द्वितीय ऋण विशेष का कुछ भाग कोषो मे से निश्चित कर दे। 

(ख) ऋण भुगतान की अवधि निश्चित कर लेने के उपरान्त यह निश्वित किया जाना चाहिए कि 
भुगतान कोषो को इस अवधि पर किस प्रकार फैलाया जाए | ऐसा वीन प्रकार से किया जा सकता है- 

0) ऋणों के वार्षिक श्रुपतान बढत्े रहते है अत सरकार कोष में न केवल धन की निश्वित मात्रा 
१3 ३5४ है वरन्‌ घनराशि से आप्त ब्याज कोष में जम कर दिया जाता है जिससे कोष की मात्रा तीव्र 
गति से बढती है| 

60 दूसरी विधि मे दार्षिक ऋण के भुगतान की मात्रा एक समान रहती है | कोष पर ब्याज के 
रूप में जो आय प्राप्त छोती है उसमे से ऋणदाताओ को व्याज भुगतान के बाद जो शेष रहती है उसे 
कौष में जमा कर दिया जाता है। 

(४४) तीसरी दिधि के अनुसार भुगतान की मात्रा घटती जादी है | कोष की धनराशि पर जो ब्याज 
पिलता है उसे कोष में जम नहीं फिया जाता बल्कि उससे कहीं अधिक मादा में ऋणदाताओं को 

भुगतान किया जाता है और ऋण मार प्रतिवर्ष कम होता जाता है 
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पक्न तीनों विधियों में से तीसरी विधि सबसे उत्तम है, यदि इसे क्रार्यान्वित करण व्याइड्ारिक हो ) 
(7) ऋण म्रिश्ोय कोन की स्थामता कर लेने के उपरान्त यह देखना यड़वा है कि विभिन्‍न प्रकार 
के ऋण में सुगतान का #ँटवारा किस्त प्रकार किया जाए। यदि सभी ऋण समान प्रकृति के होते तो कोई 
कवित्ताई नहीं ह्रोत्ी पर व्यपहार हें सभी ऋण सम्रान प्रकृति के नहीं होते | उनके ब्याज की दर, धुतत्ान 
के फ्मग्र और विधि आवि हें काफ़ी सिन्‍नता माई जाती है | ऐसी स्थिति में ऋण प्ररिशोध कोइ का 
डँटदारा करने में क्राफी कठिनाई होती है । इस अवस्था में सरकार को यह ह्वतन्ब्रता रहती है कि वह 
जिम्न प्रकार प्राहे प्रसका प्रग्रोग करे, जो तरीका उपरित समझे अपनाएं [ 
क्र्ती-क्रभी सरकार कौ एक सम्रय में कई ऋण्तें का भुगतान करना पड़ता है | ऐसी अवस्था में 
सरकार प्राग्रः दो तरीके अपनाती है--() किसी ऋण विशेष के लिए क्रौष्न निश्थित कर दै और पूर्व 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान कर दे (0) कोष का कुछ भाग विशेष प्रकार के ऋणों के लिए 
निश्मित कर दिया जाए और शेष्र भाग का उपयोग सरकार की स्वेष्ा पर घोड़ दिया जाए अर्थात्‌ वह 
जिस प्रकार उपयोग करना घाहे वैसा करे | मह तरीका सर्याघिक प्रयावहारिक और न्यायत्तंगत है 
प्रो. मेहता ने ऋण परिशोध कोप् व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिया है--.''परिशोध की पद्धति 
ऋण भुगतान का सबसे अच्छा तरीका है | यह अत्पन्त क्रमब्द्ध है और इसे किसी विशेष ऋण की 
आवश्यकताओं की पूर्ति में सभायोज़ित कर सकता है ।“ 
(3) फ़म्रानुभार भगवान एफं ज्लॉठी ाश भुगतान 
(शबगरला। 29 ०0) 9) करशावा५ फिवआआगा) 
क़मानुसार भुगतान की विधि में प्रतियई ऋण के कुछ भाग को क्रम्गतुसार चुका दिया जाता है| 
सरकार ऐसा प्रब्रन्भ करती है कि जारी किए सए बॉण्डों में से प्रत्येक की भुग्रतान की अवधि प्रतिवर्य पूरी 
हो जाती है । ऐसे ब्रॉण्डों का क्रम प्रारम्भ में निश्चित कर दिया जाता है और ऋण का एक भंग प्रतिवर्ष 
चुका दिया जाता है। अप्रेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा इस विधि का व्यापक प्रग्मोग किया गया । 
लॉटरी द्वारा भुगतान क्रमानुसाए भुगतान की ही एक सशोधित विधि है | इसमें ब्ोण्डों की संध्या 
प्राएम्म में क्रमानुसार निश्चित नहीं की जाती अपितु लॉटरी द्वारा प्राप्त की जाती है | इस विधि का मुख्य 
दोष यह है कि विनियोगकर्ताओं को इसका कोई पता नहीं लग सकता कि उन्हें ऋण फ़ब व्रापित्त 
मिलेगा | ग्रह साभव है कि उन्हें ऋण ऐसे समय प्राप्त हो जत्र उसके पास व्रिनियोग की गुंजाइश ही न 
हो और धन ब्रेकार पड़ा रहे | 
(4) वार्मिफ ब्रेच्ि (एशामाग5 #वा॥0०७) 
जद आण का भार सरकार पर अधिक हो जाता है तब वह उसका भुातान एकदम नहीं कर 
सकती क्योंकि ऐसा करने के लिए आय का व्यय से अधिक होना आवरथक होता है | अत, ऋण का 
भुगतान सरकार वार्षिक दृत्ति अधवा किस्तों में करना शुरू कर देती है | यह नीति स्थाई अथवा 
दीर्घकालीन ऋ्रणों के साबन्ध प्रे अपनाई जाती है | इसके अन्तर्गत सरकार ब्याज सहित मूलघन की एक 
निश्चित भात्रा लौटाती रहती है | इससे शनै -शनै, सरकार पर ऋण का भार कम होता जाता है| 
(9) ऋण छपान्तएण ((0॥५०४७ 0७ 00 008०») 
ब्यूहज़र ने ऋण रूपानारण अथण ऋण परिवर्तन फो परिभाषित्त करते हुए लिखा है, “ब्याज की 
दरों मरे आई हुई कमी का लाभ उठाकर अपने व्याण के भार को कम करने के उद्देश्य से चालू ऋणों को 
नए ऋषणों में परिवर्तित करने को ऋण कूपान्तरण कहते हैं | ऋण परिवर्तन अथवा कुपान्तरण का दंग 
वास्तव में ऋण शोधन नहीं है । यह सरकार छारा ऋण-भार को परिस्थितियों का लाभ उठाकर कम कर 
लेता है ।” इस दिधि में सरकार वास्तव में पुराने ऋणों का भुगतान नहीं करती बल्कि उतका कप बदल 
देती है | ज़ब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तब वह बड़ी मात्रा मैं, ऊँची ब्याज दर पर ऋण 
लेती है परन्तु परतत्री काल में जब कम ब्याण दर पर ऋण मिलने लगते हैं, तो सरकार ऋणदाताओं से 
कहती है कि वे पुराने ऋण-पत्नों का नए ऋण-पत्रों में परिवर्तन करालें ] नए ऋण-पत्रों पर ब्याज दर 
पहले की अपेक्षा कम होती है | यदि ऋणपदाता इस शर्प पर तैयार नहीं छोते हो सरकार, गए सर्तों म्याण 
दर पर ऋण प्राप्त कर पुराने ऋणों का भुगतान कर देती है | विनियोगकर्ज्ो प्राय अपने ऋण पत्रों को 
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पहले से कम ब्याज की दर पर भविष्य के लिए परिवर्तित कराने को सइमत हो जाते है क्योकि वे जानते 
| कि सरकारी ऋण-पत्रों में घढ का दिनियोग करना अपेक्षाकृत अधिक लामगद है। 

स्परणीय है कि ऋण परिवर्तन को उस सगय अपनाया जाता है जब ऋण भुगतान का समय 
निकट आ छाद्ा है और राज्य के पास भुगतान के लिए समुचित घन नहीं होता | अंत- राज्य ऋण का 
आर ठाल देता है । ऋण परियर्तन से भविष्य मे ऋणु का भार बढ़ जाता है । पुराने ऋण-यत्र रद्द कर 
टिये जाते हैं लेकिन उनके स्थान पर नपु अधिक आकर्षक शर्तों ढाले ऋण-पत्र जारी किए जाते है 
जिनको सरकार वास्तविक मूल्यों से कम मूल्य पर बेघती है अथवा ऋण की समयादघि पर लिखित 
धनराशि के भुगतान का दचन देती है ) ऋण रूपान्तरण की यह विधि अपनाकर सरकार एक ओर ऋण 
के भुगतान को स्थगित करने में सफल हो जाती है,और दूसरी ओर वह ऋण-भुगतान की व्यवस्था कर 
हेदी है, जिससे ऋण का भुगतान सुविधाजनक हो जाता है! इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यही है कि 
इससे सरकार पर ऋषणों के श्याज का मार पहले से कम हो जाता है लेकिन ्रकार इस चीति का 
प्रयोग तग्ी कर पाती है जबकि ऋणो में यह शर्त होती है कि सरकार इनका मुगतान जब चाहे तब कर 
सकती है। सामान्यत. ऋणो मे इस प्रकार की शर्तें नहीं पाई जाती हैं | 

ऋण परिवर्तन से ऋण-भार कम नहीं होता | इसी आधार पर अधिकाश विद्वान भुगतान की इस 
विधि का त्तमर्थन नहीं करते है। यदि ऋण परिदर्तन की विधि अपनाई जाती है तो ऐसा करते समय इन 
हिन्दुओं को ध्यान पे रखता उचित है--() युद्रा की मौंग एक पूर्ति का पूर्ण अध्ययन कर लिया जाएं, 
0) भविष्य में सम्भावित ब्याज की दर, कर एव मूल्य स्तर की स्थिति के सम्बन्ध में अध्ययन किया 
जाए, (॥॥) जब तक आवश्यक न हो नए ऋणों के मूलघन में वृद्धि न की जाए, एप (७) ऋण परिवर्तन 
की रीति इतनी सरल हो कि नागरिक उसे आसानी से समझ सके | 
() ग्याज दर मे कमी (२200८007 78 027४५ ए०) 

कभी-कभी जय सरकार पर ऋण-मार इतना बढ जाता है कि वह उसे बहन नहीं कर पाती तो 
वह अपने दायित्व फो कम कर लेती है | इसका एक ढग यह है कि सरकार पूर्व निश्वित श्याज दर पर 
भुगतान करके गिरी हुई दर पर ब्याज देने को तैयार होती है। यह ठग स्शय-सगत नहीं है। इसस 
सरकार में जनता के विश्वास को आघात लगता है | कभी-कभी सरकार मुद्रा का अवपूज्यन करके 
अथवा अधिक पत्र-मुद्रा निर्गमित करके अपने ऋण-भार को अप्रत्यक्ष रूप से कम करती है किन्तु 
आधुनिक काल मे लोकतात्त्रिक सरकारों से यह आशा नहीं की जाती कि वे ऋणदाताओं के विश्वास को 
ठेसे पहुँचाएंगी | 
07) बजट की बचत ($एफञए५ 8008७) 

आबीत काल में सार्वजनिक ऋण के मुगतान का सबसे सरल ढग यह माना जाता था कि सरकार 
अपनी इचत राशि में से ऋणो का भुगतान करे लेकिन भुगतान का यह तरीका उचित नहीं माना जाता 
है | बजट में अचत्र द्वारा ऋण शोधन छा दग यह है कि सरकार ऋणदाताओ को प्रत्यक्ष रूप में भुगपान 
कर दे | दूसरा ढग यह हो सकता है कि सरकार अपनी आधिक्य आग से ऋण-पत्र खरीद ले | यह ढंग 
घीमा होते हुए भी सुविधाजनक है क्योंकि जग्र सरकार अपनी बचत के अनुसार ऋण-पत्र खरीदती 
रहती है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक ऋण (ूर्थ रूप से चुका नहीं दिया जाता | 
(8) पूँजी-कर (एप्रप्रणा१ 6४) 

ऋण के भुगतान के लिए सरकार पूँजी-कर लागू कर सकती है ॥ रिकार्डा का विचार था कि 
ऋणी राष्ट्र कौ ऋण से जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए चाहे उसे अपनी सम्पत्ति के एक भाग का 
बलिदान ही क्यों न करन पड़े | इसलिए उसने ऋण के मुगतान के लिए पुँजी-कर का समर्थन किया 
है । पूँजी-कर लगाते समय एक निश्चित कर-रहित सीमा निर्धारित कर दी जाती है और उसके ऊपर 
को सम्पत्ियों पर कर लगाया जाता है। यह कर क्षति प्रगतिशील होदा है। पूंजी-कर का निधोरण पूँजी 
के अनुपात में किया जाता है। 

पूंजी-फर का वियार व्यावहारिक रूए में प्रथम महायुद्ध कै समय में पनण था ॥ उस समय यह 
सुझाद दिया गया था कि युद्धजनित ऋणोौ के शोधन के लिए पूजी-कर लगाया जाना चाहिए | उस 
समय एँज्ली-कर के सम्बन्ध मे तीन पहलुओं पर विचार किया गया था-) करारोपण से पूर्व प्रत्येक 
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व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल्य द्रव्य मे निश्चित कर लिया जाए, (४७) एक न्यूनतम सीमा से ऊपर 
यह कर प्रगतिशील दर से लगाया जाए (00) इस कर से प्राप्त आय का ऋणों के भुगतान के लिए 
सरकार प्रयोग करे | तत्कालीन परिस्थितियों में ऋग-शोधन के लिए किसी भी मात्रा में पूँजी को करों से 
प्राप्त कर लेना उचित समझा गया । पूँजी-कर की उपयुक्तता को इसके पक्ष-विपक्ष मे दिए गए तकों से 
ऑफ सकते है । 

पूँजी-कर के पक्ष मे तर्क 

इस कर के पक्ष में प्रमुख तर्क इस प्रकार है--- 

4. धनी व निर्धन के त्याग मे समानता--युद्ध काल मे समाज के विभिन्‍न वर्गों के त्याग में 
असमानता होती है | धनी व्यक्ति और व्यापारी अणिकाधिक लाम कमाते है | इसके विपरीत निर्धन सेना 
मे भर्ती होकर अपनी जान खतरे मे डालते है मरते है, अपग हो जाते है । अत यह अनुचित होगा कि 
ऐसे निर्धन व्यक्तियो या सैनिको को युद्ध से लौटने के बाद अपनी घालू आय मे से युद्ध सम्बन्धी ऋण के 
ब्याज और मूलघन का भार सहना पडे जबकि दूसरे बैठे-बैठे लाभ कमाने वाले घनी एव व्यापारी वर्ग को 
ऋण का भार सहना ही न पडे या बहुत कम सहना पड़े । इस कर के समर्थकों का कहना है कि चूँकि 
पूँजी-कर केवल धनिको की सम्पत्ति पर लगेगा । अत इससे घनिकों और निर्धनो के त्याग मे कुछ 
समानता अवश्य आ पाएगी । 

2 ऋण शोधन मे शीघ्रता--युद्धकालीन परिस्थितियों मे बडी मात्रा मे ऋण ले लिए जाते है । 
'यदि युद्धोत्तर काल मे अधिक मात्रा मे पूँजी-कर लगाए जाएँ तो ऋण का शीघ्र शोधन हो सकता है । 

3, भावी कर-भार मे कमी--युद्धकाल मे ली गई विशाल ऋण राशि का भुगतान यदि साधारण 
बजट में से अथवा सामान्य करो रो किया जाए तो अनेक वर्षों तक इसका भार अर्थव्यवस्था पर बना 
रहेगा । इस भार को पूरा करने का एक श्रेष्ठ उपाय है कि पूँजी-कर लगाकर युद्धकालीन ऋणों को 
समाप्त कर दिया जाए । युद्धोत्तर काल मे मूल्य स्तर ऊँचे होते है अत ऐसे समय ऋण का भुगतान करने 
मे देशवासियों पर ऋण का भार कम पडता है जबकि युद्ध समाप्ति के बाद मूल्य स्तर गिरने लगता है 
जिससे युद्धकालीन ऋणो का भुगतान करने मे देशवासियों पर ऋण-भार अधिक पडता है। अत उचित 
है कि पूँजी-कर द्वारा युद्धफालीन ऋणो से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पाई जाए | 

4. कर-योग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल---पूँजी कर मे समानता और योग्यता के सिद्धान्त की 
सन्तुष्टि होती है । यह कर युद्धकालीन ऋणो के शोधन के लिए लगाया जाता है | इसका भार घनी 
व्यक्तियों पर होता है जो अधिक सम्पत्ति अर्जित कर लेते है । यदि उस सम्पत्ति पर कर लगाकर 
युद्धकालीन ऋणो का भुगतान किया जाए तो यह न्यायोचित्त भार होगा | 

5. उद्योग एव व्यापार का विकास--पूँजी-कर द्वारा देश जब ऋणो के भार से मुक्त हो जाता है 
तो उद्योगो और व्यापार पर भारी करारोपण की आवश्यकता नहीं रहती | फलस्वरूप इनके समुचित 
विकास होने मे सहायता मिलती है । 

6. मुद्रा-स्फीति का प्रभाव--पूँजी-कर का एक लाभ यह कि युद्ध काल मे हुए मुद्रा-प्रसार में 
कमी आती है क्योकि एक ओर ऋण चुकाने के लिए सरकार को अधिक मुद्रा निर्गमित नहीं करनी 
पडती । दूसरी ओर करारोपण द्वारा सरकार क्रय-शक्ति खीच लेती है । 
पूँजी कर के विपक्ष मे तर्क 

इस कर के विपक्ष मे दिए जाने वाले प्रधान तर्क ये है-- 

4. अन्यायपूर्ण--पूँजी-कर अन्यायपूर्ण है | जो व्यक्ति उपभोग कम करके बचत करते हैं सम्पत्ति 
का सग्रह करते है उन पर सरकार कर लगाती है | इसके विपरीत जो अधिक व्यय करते है वे कर-भार 

से मुक्त रहते है | यह तो बचत का एक दण्ड सिद्ध होता है| 

2. पूँजी का विदेशो को स्थानान्तरण--पूँजी-कर के कारण जनता का सरकार के प्रति विश्वास 
उछ जाएगा और देश की पूँजी विदेशों की ओर आकर्षित होगी जिससे देश के व्यापारिक विकास की 

क्षति पहुँचेगी | देश मे विनियोग का वातावरण अनुकूल न रहने से विदेशी विनियोग हतोत्साहित होगे | 
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3. सम्पत्ति के मूल्य में विशेष कमी-यदि पूँजी-कर अधिक ग्रगतिशील दर से लगाया जाएगा तो 
लोगों कै पास रोकड़ का अभाव होने का मय हो जाएगा | फलस्वरूप कर के भुगतान के लिए सम्पत्ति 
को बेचने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नहीं रहेगा और ऐसे वातावरण में सम्पत्ति के विक्रेता अधिक हो 
जाने से, इसके मूल्य में विशेष कमी आने की सम्मावना हो जाएगी 

4. जनत्ता में अविश्वास का प्रसार--पूँजी-कर लगाने से जनता का सरकार में विश्वास कम हो 
जाएगा | देश के विकास के लिए पूँजीपति आगे नहीं आएंगे क्‍योंकि यह भय रहेगा कि सरकार उनकी 
पूँजी को जब चाहेगी तक ले लेगी । 

5. धनी वर्ग पर दोहरा भार--पूँजी-कर इसलिए भी अनुचित है कि इसमें धनी वर्ग पर दोहरा 
भार पड़ता है । युद्धकाल में घनी वर्ग सरकार की आर्थिक सहायता करता है और युद्धोत्तर परिस्थितियों 
में पूँजी-कर लगाकर उन पर भार डाला जाता है जो उचित नहीं है । 

6, सामान्य परिस्थितियो के प्रतिकूल--पूँजी-कर केवल युद्धोत्ततकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के 
लिए उपयुक्त हो सकता है, सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं । पूँजी-कर के लिए मनोवैज्ञानिक 
बातावरण की आवश्यकता होती है जो युद्ध के तुरन्त बाद मिल सकता है, सामान्य काल में यह 
वातावरण नहीं मिलता । 

निष्कर्ष यही निकलता है कि पूँजी-कर युद्धकालीन ऋणों के मुगतान आदि विशेष परिस्थितियो मे 
उपयुक्त हो सकता है सामान्य परिस्थितियों में विकास कार्यों के लिए इसे लगाना उचित नहीं है ) 
व्यक्तियों के पास यदि पूँजी बढेगो तो उसका लामकारी उपयोग देश के व्यापार उद्योग के विकास में 
किया जा सकेगा । सरकार सम्पत्ति पर यह कर लगा देगी तो इससे व्यायार और उद्योग का विकास 
अवरुद्ध होगा अत पूँजी-कर बडी सादघानी से लगाया जाना चाहिए ) 

सार्वजनिक ऋण के प्रभाव 
(९९७ जे एचछस्‍९ 9७0) 

सार्वतनिक ऋणों के ऋणदाताओ, उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ते है 
अत सरकार को इनके उपयोग मे विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होता है ! 

जिस प्रकार कराधान और सार्वजनिक व्यय से समाज मे धन का हस्तान्तरण एक वर्ग से दूसरे वर्ग को 
होता है, उसी प्रकार सार्वजनिक ऋण की कार्यवाहियो से क्रय-शक्ति लोगों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर 
हस्तान्त्तरित हो जाती है) ऋण लेने के प्रभाव एक प्रकार के होते है और इनके भुगतान के लिए कर लगाये 
जाते हैं तो प्रभाव दूसरी प्रकार के होते हैं । इसी तरह जब ऋणी से प्राप्त रकम को व्यय किया जात्ता है तब 
इनके प्रभाव बिल्कुल ही अलग पडते है | जब सरकार ऋण चालू करती है तब धन (या क्रय-शक्ति) का 
हस्तान्तरण ऋणदाताओं की ओर से सरकार की ओर होता है ) यह स्थानान्तरण उन लोगो की तरफ होता है 
जिनके लिए सरकार इस धन को व्यय करती है। सरकारी ऋण पर ब्याज अदा किया जाता है तो क्रय-शक्ति 
का हस्तारण उन लोगों की ओर से, ऋणदाताओं की ओर हो जाता है । अन्त में क्रय-शक्ति का हस्तातरण 

उस समय होता है जब ऋण चुकाया जाता है | कदारोपण और सार्दजनिक व्यय की तरफ उसके सार्वजनिक 
ऋणों के लेन-देन से समाज मे घन का जो हस्तान्तरण होता है उससे देश मे व्यापार, उद्योग घनोत्पादन घन 

के वितरण तथा अन्यान्य आर्थिक क्रियाओ पर अच्छा-बुरा प्रमाव अवश्य पडता है | सार्वजनिक ऋणो के 
विभिन्‍न प्रमावो का अध्ययन निम्न प्रकार है--- 
4. उत्पादन पर प्रभाव (छा]6८छ था शि०उप्ल्लाणो) 

सार्वजनिक ऋणो के उत्पादन पर अच्छे प्रभाव पड सकते हैं और बुरे प्रभाद भी | इन प्रभावों की 
जानकारी तभी हो सकती है जब हम देखे कि इन ऋणो के प्रमाव (क) क्य्म करने व बधत करने की 
शक्ति, (ख) काम करने व बचत करने की इच्छा एवं (ग) साधनो के एक उपयोग से दूसरे उपयोग के 
स्थानान्तरण पर किस प्रकार पडते हैं । 

(क) काम करने, बचाने व विनियोग करने की शक्ति पर प्रभाव--यदि सरकार ऋण लिए हुए 
धन का व्यय उत्पादक योजनाओं पर करती है या ऐसे कार्यों पर करती है जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन 
शक्ति में वृद्धि होती हो छो ऋणों से व्यक्ति की क्रय करने बचाने और विनियोग करने की शक्ति पर 
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अनुकूल प्रभाव पडने की आशा की जाती है | उत्पादक कार्यों मे लगाए गए ऋणों के ब्याज और मूलघन 
के भुगतान के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं होर्त। | ऐसा भुगतान उत्पादक योजनाओं से प्राप्त 
प्रतिफलो से किया जा सकता है लेकिन ऋणो को अनुत्पादक कार्यों मे लगाया जाता है तो ब्याज तथा 
मूलघन के भुगतान के लिए करारोपण का आश्रय लिया जात्रा है जिससे काम करने बबाने व विनियोग 
करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है | कभी-कभी किसी ऋण के ब्याज अथवा मूलघन के 
भुगत्तान के लिए नए कर नहीं लगाए जाते बल्कि चालू व्यय मे कटौती करके इसका भुगतान कर दिया 
जाता है | यदि वह कटौती व्यय की उन मदो मे की जाती है जिनसे उत्पादन में सहायता मिलती है तब 
स्पष्टत इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा | 

(ख) कार्य करने एवं बचत करने की इच्छा पर प्रभाव--सार्वजनिक ऋण विनियोग के अच्छे 
और सुरक्षित अवसर प्रदान करते है | इनसे कुछ लोगो गे बचाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और कुछ 
व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक बचाने लगते है। जब सरकार इन ऋणो के ब्याज और मूलधन के लिए 
करारोपण करती है तो व्यक्तियों के काम करने व बचाने की इच्छा पर अकुश लगता है | इसके 
अतिरिक्त ऋणदाता निरन्तर आय प्राप्त करने के सम्बन्ध मे आश्वस्त हो जाते है और वे कर्थ करने और 
बचाने के प्रति कुछ उदासीन हो जाते है | निष्कर्षत सार्वजनिक ऋण का काम करने व बचाने की इच्छा 
पर अधिकाशत विपरीत प्रभाव पडता है बशर्ते कि ऋणो को उत्पादक कार्यों पर न लगाया जाए और 
ब्याज व मूलधन चुकाने के लिए करारोपण का आश्रय न लिया जाए। 

(ग) साधन का एक उपयोग से दूसरे उपयोग मे स्थानान्तरण--सार्वजनिक ऋणो से उत्पत्ति के 
साधनों का वर्तमान उपयोगो से नए उपयोगो की ओर स्थानान्तरण हो जाता है । यदि सरकार ऋणों से 
प्राप्त राशि को ऐसे उपयोगो भे लगाती है जिनमे व्यक्तियों ने धन नहीं लगाया है अथवा धन का ऐसा 
उपयोग हो जिससे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति बढती है तब साधनो के अन्तरण से उत्पादन प्रोत्साहित 
होता है । अत ऋण द्वारा प्राप्त धन का उपयोग न्यायोचित और वाञ्छनीय होता है | इसके विपरीत यदि 
सरकार ऋणो से प्राप्त धन को युद्ध सचालन के व्यय पूर्ति करने के लिए या अपने चालू व्यय के घाटों 
की पूर्ति के लिए काम मे लेती है तो धन का यह उपयोग अनुचित्त माना जाता है क्योकि इससे देश के 
विकास मे योगदान नहीं होगा | साधनों के इस अन्तरण से उत्पादन छतोण्साहिय छोत्ा है| 
2. वित्तरण पर प्रभाव (802७ था छाज्ञाफपा0) 

सार्वजनिक ऋणो से समाज भे घन का वितरण कई प्रकार से प्रमावित होता है | सार्वजनिक ऋण 
धनी या मध्यम वर्ग के सम्पन्न व्यक्षिति से प्राप्त होता है । यदि सरकार ऋणो से प्राप्त इस घन को केवल 
निर्धन व्यक्तियों के लिए व्यय करती है अथवा ऐसी सेवाओ के प्रदान करने मे व्यय करती है जिनसे 
निर्धन व्यक्ति लाभान्वित हो तो धन (या क्रय-शक्ति) धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर हस्तान्तरित् होता है 
और समाज में धन के वितरण मे समानता की प्रवृत्ति होती है | सार्वजनिक ऋणो का उत्पादक कार्य मे 
प्रयोग करने से निम्न वर्ग की जनता को रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आय मे वृद्धि होती है जिम्नसे 
समाज मे आर्थिक विषमता कम होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है लेकिन वस्पुस्थिति इसके विपरीत होती 
है क्योकि समाज मे धन की प्रचलित असमानताओ के कारण ऋण-पत्र अधिकाशत धनिको द्वारा खरीदे 
जाते है किन्तु इनके प्रयोजन और मूलघन के भुगतान के लिए सरकार करारोपण का आश्रय लेती है 
जिससे अधिकाश भार अन्तत निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है | सार्वजनिक ऋण व्यवस्था से धन की 
असमानताएँ कम होने के स्थान पर अधिक हो जाती है | सार्वजनिफ ऋण का वितरण पर प्रभाव उम्त 
समय नए सिरे से पडता है जब ऋण का शोधन होता है | ऋण का भुगतान किए जाने पर न केबल 
मूलधन बल्कि ब्याज भी धनी वर्ग के पास चला जाता है जिससे आर्थिक विषमता की खाई और अधिक 
चौडी हो जाती है । 

यदि सरकार द्वारा लिए गए ऋण छोटी बचतो के रूप में होते है अथवा ऋण-पत्र छोटे मूल्यों कै 
होते है जो प्रधानत छोटी आय वाले बव्यकियो द्वारा खरीदे गये है ऐसे ब्याज का भुगतान समाज 
निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त होता है | इस प्रकार के ऋणों से समाज में धन की श्रचलित 
असमानताएँ कुछ अश तक दूर होती है । स्मरणीय है कि सरकार के कुल ऋण-पत्रो मे इस प्रकार के 
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ऋण-पत्रों का अश बहुत थोडा-सा हुआ करता है | सरकारी ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के मुगतानों 
से समाज में घन की विषमता बढती है। 

यदि सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति युद्धझ-सचालन या भूकम्प अकाल जैसे असामयिक कार्यों में किया 
जाता है तो आय-वितरण का क्रम घनिकों के पक्ष मे रहता है । ऋण घनी वर्ग की जेब से आता है और 
उससे उत्पादन क्रम में कोई सुघार नहीं होता है । उसका ब्याज त्तथा मूल चुकाने में करदात्ताओं को कछ 
उठाना पड़ता है । करदाताओं में सभी क्यों के व्यक्ति होते हैं लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 
अप्रत्यक्ष करों की प्रघानता होने से ऋण भुगतान का अधिक भार निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है । दूसरी 
ओर ऋणों पर ब्याज की रकम घनी वर्ग की जैब में जाती है । इस प्रकार अनुत्पादक ऋणो का भार 
अन्ततोगत्वा निर्धनों को अधिक वहन करना पडता है और आर्थिक विषमता घटने के स्थान पर बढ़ती 
जाती है | 

इसलिए यही उपयुक्त है कि सार्वजनिक ऋणो का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाए जिससे 
सरकार की व्यावसायिक आय और करो से प्राप्त आय क्रमश बढे | इससे ऋण पर दिये जाने वाला 
ब्याज सरकार की अतिरिक्त आय में से चुकाया जा सकेगा । कालान्तर मे सरकार की आय और बढ 
जाने से ऋण की मूल रकम शने -शनै नियमित आय मे से चुकाई जा सकेगी । अत सार्वजनिक ऋण 
यदि उत्पादक कार्यों हेतु प्राप्त किए गए है तो यह आशा की जाठी है कि राप्ट्रीय आय के वितरण की 
विषमता क्रमश कंम होने की ओर प्रवृत्त होगी 
3. उपभोग पर प्रभाव (00७ णा (0ए5एग्राएचणा) 

उपभोग पर सार्वजनिक ऋण का प्रभाव कम पड़ता है यह इस पर निर्भर है कि जनता सार्वजनिक 
ऋण किस प्रकार देती है । आन्तरिक ऋण दो प्रकार से दिया जा सकता है---पर्तमान उपभोग मे कटौती 
करके और बचत में से । यह सार्वजनिक ऋण बघत मे रो दिए जाते है तो उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता ) यह काफी हद तक सम्भव है कि सार्वजनिक ऋणो द्वारा भावी उपभोग प्रोत्साहित हो | जब इन 
ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों मे किया जायेगा तो भविष्य में उत्पादन बढेगा वस्तुओं की पूर्ति बढेगी 
अश्ववा नए-नए उपभोग पदार्थ उपलब्ध होगे और उन का लाम उपभोक्ता उडाएँगे । जब उपभोग की 
वस्तुएँ अधिक सुलभ होंगी तब उनका मूल्य नीचा होगा । 

यह देखने में आता है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए जनता जब अपनी वर्तमान आय में 
कटौती करती है इसका उपभोग के स्तर पर बहुत प्रमाव पड़ता है । पूवरपिक्षा कम वस्तुओं का उपमोग 
करने से ऋणदाताओं की मानसिक दशा और कार्यक्षमत्ता का हांस होता है | इसका उत्पादन पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड॒ता है जिससे वस्लुओ की यूर्ति कम होने लगती है और अन्तत उपभोग घर विपरीत 
प्रमाव पडता है । सार्वजनिक ऋणों का उपभोग पर प्रमाव तब अधिक स्पष्ट होता है जब इन ऋणों का 
शोधन किया जाता है । करारोपण के फलस्वरूप लोगो की आय कम होती है जिससे उपभोग-स्तर गिरने 
लगता है और विशेषत निम्न आय वाले पहले की तुलना में कम वस्तुओ का उपभोग कर पाते है। 
+. व्यावसायिक क्रियाओ तथा रोजगार पर प्रमाव 

(8#०८छ ता 0७च४255 4८एशा३ व पगाछ/0॥7थ0 

सार्वजनिक ऋणो का प्रभाव देश के सम्पूर्ण आर्थिक दाँचे पर पडता है अत व्यावसायिक क्रियाओं 
रोजगार मूल्य-स्तर आदि का सार्वजनिक ऋण से अप्रमावित रहना अस्म्भव है ) सरकार व्यय द्वारा देश 
के रोजगार और उद्योगों में वाछनीय परिवर्तन करती है तथा इन व्ययों के लिए ऋणों द्वारा घन प्राप्त 
करने को आज की अर्थव्यवस्था मे विशेष महत्त्व दिया जाता है। आधुनिक 'हीनार्थ प्रबन्धन का सिद्धान्त 
इसी विचारधारा पर आधारित है | मन्दी-काल में चारो ओर उदासीनता होती है ) मूल्य उत्पादन व 
उपमोग का स्तर नीचा हो ऊाता है तब सरकार ऋण प्राप्त करके अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है । 
सरकार ऋणों से प्राप्त घन को ध्र्वजनिक कार्यों पर व्यय करती है जिससे देश मे अधिकाधिक व्यक्तियों 
को रोजगार प्राप्त होता है | रोजगार बढने पर लोगो की मुद्रा आय बढ जाती है । फलस्वरूप उपभोग की 
वस्तुओं की माँग अधिक हो जाती है जिससे एक ओर तो मूल्य स्‍तर ऊंचा होने लूगता है दूसरी ओर 
आर्थिक जगत में स्फूर्ति आने लगती है | कीन्‍्स ने इरे नल विस्फोटक क्रिया! (7७09 शाग्गाए) की 
सज्ञा दी है और इसे मन्दीकाल के लिए महत्वपूर्ण माना है | मन्दीकाल में सार्वजनिक ऋणों अथवा 
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हीनार्थ प्रबन्धन की नीति द्वारा घन प्राप्त करके सार्दजनिक कार्यों पर व्यय करने से रोजगार और 
व्यावसायिक क्रियाओ मे नवजीवन का सचार होता है । डॉल्टन ने इस नीति को करारोपण की अपेक्षा 
अधिक उपयुक्त बताया है । इसका कारण यह है कि करारोपण में जब घन जनता की ओर से सरकार को 
हस्तान्तरित होता है तो एक ओर सरकारी कार्यों एव रोजगार में वृद्धि होती है । दूसरी ओर निजी उद्योग 
के लिए पूँजी में कमी आ जाती है जिससे निजी उद्योगों में रोजगार कम हो जाता है | इसके विपरीत 
सार्वजनिक कार्यों के लिए केन्द्रीय बैक से ऋण लेकर या 'हीनार्थ प्रबन्धन' नीति अपनाने पर सरकार द्वारा 
उद्योगो की ओर धन प्रवाहित होता है अथवा देश मे साख का प्रसार होता है जिससे उत्पादन प्रोत्साहित 
होता है और उद्योग-धन्धे बढते है | देश मे रोजगार और आर्थिक क्रियाओ मे वृद्धि हो जाती है। 

तेजी काल (मुद्रा-स्फीति) के समय ऋणों द्वारा देश की व्यावसायिक क्रियाएँ व रोजगार प्रमावित 
होते है । भुद्रा प्रसार के समय वस्तुओ के भाव अधिक होते है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है | ऐसे 
समय मे सरकार ऋण लेकर जनता की क्रय-शक्ति को कम कर देती है | इससे मूल्प-स्तर नीचा हो 
जाता है और सरकार व्यावसायिक क्रियाओ मे वाछनीय परिवर्तन करने मे सफल हो जाती है | 

स्पष्ट हैं कि कोई सार्दजनिक ऋण उचित है अथवा नहीं--इस प्रश्न का उत्तर ऋण के उत्पादन, 
वितरण, आर्थिक क्रियाओ, रोजगार, उपभोग आदि पर पडने वाले प्रभावों के आधार पर सम्मव है । यदि 
इन सब पर ऋण के अनुकूल प्रभाव पडते है तो वह ऋण वाछनीय है अन्यथा अवाछनीय है । 


विकाराशील देशों की अर्थव्यवस्था में ऋणो और छोटी वचतों का महत्त्व 
(रा€ ए06 0 4,0भ5 ज्ञा0 5ग्ायो। 535॥8% मे ]6 72000077) 0 0९5९0 (200॥07९8) 

आज विरव के पिभिन्‍न राष्ट्रो की आर्थिक स्थित्रि की जो तस्वीर हमारे समाने है उसमे विश्व के 
विकासशील देशो की स्थिति दयनीय है । इन देशो की उन्नति की समस्या गम्भीर बनी हुई है | अनेक देश 
जिनमे भारत भी है, ऐसे है जहाँ प्राकृतिक साधन और जनशक्ति पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है, किन्तु आवश्यक 
पूँजी के अभाव मे प्राकृतिक साधनो का पर्याप्त विदोहन नहीं हो पाया है | ऐसे देश सार्वजनिक ऋणों के माध्यम 
रो काफी मात्रा मे धन प्राप्त करके प्राकृतिक साधनो का विदोहन करते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते 
हैं। आज विकासशील देशो के विकास मैँ आर्थिक नियोजन का विशेष महत्त्व है । इसमें सबसे बडी बाधा पूँजी 
की कमी होती है | देश के साधारण आगम के स्रोतो और करारोपण मे पृद्धि द्वारा वाछित पूँजी नहीं जुटायी जा 
सकती क्योकि निर्धन जनता पर उतना अधिक कर-भार नही डाला जा सकता । ऐसी परिस्थिति में ये राष्ट्र 
अपने आर्थिक निर्माण के लिए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए बाध्य होते है। सभी विकसित राष्ट अपने 
विकासकाल के दौरान सार्वजनिक ऋणां पर निर्भर रहते हैं । 

विकासशील देशो के लिए सार्वजनिक ऋण प्राप्त करना इसलिए उचित है कि करारोपण द्वारा इन 
देशो मे वाछित आय प्राप्त नहीं की जा सकती ! इन देशो मे घन का असमान वितरण होने पर यदि 
सरकार करो से आय प्राप्त करती है तो निर्धनो को बहुत अधिक कर-भार उठाना पडेगा--एक सीमा के 
उपरान्त उनके लिए कर देना अराहय भी हो राकता है | दूरारी ओर यदि अप्रत्यक्ष करारोपण किया 
जायेगा त्तो धनिक वर्ग पर कम प्रभाव पडेगा और करो से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो सकेगी | यदि प्रत्यक्ष 
'करारोप्रण किया जायेगा और करदेय क्षमता को ध्यान मे रखकर अधिक प्रगविशील कर लगाए जायेगे वो 
इससे एक सीमा तक आय प्राप्त हो सकेगी किन्तु इससे घनी वर्ग मे निराशा फैलेगी कि उन्हे त्याग करना 
पड रहा है, जिससे कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पडेगा | जब घनी वर्ग बचत 
करने के प्रति अधिक सचेष्ट नही होगा तब देश का भावी उत्पादन अवरुद्ध हो जायेगा जिससे देश की 
अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडेगा, अत. यह स्वाभाविक है कि सरकार अधिक करारोपण का आश्रय न॑ 
लेकर सार्वजनिक ऋणों के रूप मे धन प्राप्त करे | सार्वजनिक ऋणों का प्रभाव यह होगा कि लोग अधिक 
उद्यम करके बचत करना चाहेगे और सार्दणनिक कार्यों मे वृद्धि होने से निजी व्यक्तियो को 
उत्पादन-उद्यम में भाग लेने के लिए पर्याप्त प्रोत्ताहन मिलेगा | कुल मिलाकर सार्वजनिक ऋण 
विकासशील देशो की विकास प्रक्रिया में तीन दृष्टिकोणो से विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध होते है--- 

प्रथम, लोगो के कार्य करये व बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पडता है जिससे 
विकासशील अर्थव्यवस्था सुप्रमावित होती है । 
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द्वितीय सार्वजनिक ऋणो को बडी आर्थिक याजनाओ मे लगाया जाता है जो लम्बे समय के बाद 
भविष्य में ल्ाम प्रदान करती हैं अत इन ऋणों के शोघन के लिए जो करारोपण किया जाता है बह 
आगामी पीढी पर भार डालता है! 

तृतीय सार्वजनिक ऋणों को लेकर जब विकास कार्य सचालित किए जाते हैं तो देश पे एक 
आशावान बातावरण बनता है तथा उद्योग-व्यापार की सुविधाओं का विस्तार होता है जिरासे निजी 
उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है । 

झार्वजनिक ऋण एक ऐसा शरत्र है जो देश को निर्धनता से ऊपर उठाता है नवीन उद्योगो की 
स्थापना करता है उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है तथा अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा 
और मानवता को गतिशील बनाता है लेकित सार्वजनिक ऋण के ये लाभ तभी देखने को मिलते है जब 
इन्हें आवश्यक मात्रा में लिया जाएं और इनका प्रयोग प्रशासनिक कुशलता के साथ उत्पादक कार्यों में 
किया जाये | यदि विदेशी ऋणो का भार अत्यधिक हो जायेगा तो ऋण चुकाने से देश मे काफी क्षति 
पहुँच सकती है क्योकि ब्याज के रूप मे बहुत बडी राशि झे वचित होना पडता है । इन ऋणों की 
उपयोगिता वस्तुत उन वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो देश मे विद्यमान होगी [| 
अर्द्धविकसित देशों को विदेशी ऋण-व्यवस्था का आश्रय यथासम्मव तमी लेना चाहिए जब उनके यहाँ 
आन्तरिक साधन अपर्याप्त हो और विकास के लिए पूँजी का व्यापक अभाव हो | ऋण लेते समय यह 
ध्यान रखना चाहिए कि ऋण व्यय और ऋण के भुगतान मे उचित समन्दय स्थापित ही सके । ऐसा न हो 
कि देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य मे ऋण शोधन के समय अथवा दर्तमान मे ब्याज के भुगतान से 
इतना दबाव पड जाए कि अर्थव्यवस्था उस भार को सहन नहीं कर सके और अस्त व्यस्त हो जाए। 
सार्वजनिक ऋण मे छोटी बचतो का महत्त्व 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे छोटी बचतो का विशेष गहत्त्द है क्योकि ये बचतें देश को ब्ाहुय 
ऋणो की कठिनाइयों और चुविधाओ से मुक्त करती है | मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के व्यक्ति अपनी 
छोटी बचतों द्वारा देश के विकास मे काफी योगदान कर सकते है और स्वय को भी बहुत कुछ 
लाभान्वित कर सकते हैं । यदि सरकार पूँजीपति वर्ग से ऋण लेती है तो इससे देश मे धन की 
असमानता बढती है क्योकि सरकार इन्हे जो ब्याज का भुगठान करती है वह धनी वर्ग के पास जाता 
है | दूसरी ओर सरकार ब्याज का भुगतान अपनी आय से करती है जो अधिकाशत करो द्वारा प्राप्त 
होती है | ये कर निधन वर्ग पर लगाये जाते है | यह स्थिति न्‍्यायोचित नहीं है | इसके विपरीत यदि 
सरक्षार छोटी बचतों को महत्व देते हुए मध्यम वर्ग व निर्धन बर्ग से ऋण प्राप्त करती है तो ब्याज के रूप 
में दिए जाने वाले घन का हस्तान्तरण घनी व्यक्तियों से निर्धनो की ओर हांता है | इससे धनी व्यक्तियों 
की आप कम होती है और निर्धनो की आय बढ़ती है । निर्धनो की आर्थिक स्थिति भे सुधार होने से देश 
मे घन के वितरण की असमानताओ में कमी आती है | छोटी बचतो का महत्त्व इस दृष्टि से है कि 
योजनाकाल मे उत्पादन मे वृद्धि करने के साथ-साथ उपभोग को नियन्त्रित करना होता है। जब छोटी 
बचत भोजनाओं द्वार मध्यम एप निम्त दर्म के व्यक्तियों को बचत के लिए प्रोत्साहन मिल्त्रा है तो 
उसका उपभोग स्वत कम हो जाता है । 

सार्वजनिक ऋण की सीमाये 
([.रा।वा0छ ज॑ एफाड 900 

सरकार निर्दाध और असीमित रूप से ऋण नहीं ले सकती । वह सीमाओं से बँधी है जो मुख्यत 
तीन बिन्‍्दुओं पर आधारित है---ऋण प्राप्ति के लिए सरकार या तो विदेशों पर निर्भर करती है या 
आन्तरिक ज्रोत्तौ पर या स्पय घाटे का बजट बताकर ऋण पूर्ति करती है। इन तीनो साधनों से सरकार 
द्वारा ऋण लेने का क्षेत्र असीमित नहीं होता सैसा कि निम्म विवेधन से स्पष्ट होगा 

(क) विदेशी ऋण--विदेशी ऋणो का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है | ऋण देने से पूर्व विदेशी राष्ट्र 
ऋण लेने वाले देश की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का प्रदन्ध व्यवस्था का प्रौद्धिक 
स्थिरता का ऋण की उद्देश्वता 3।२ ऋण भुगतान सम्बन्धी दशाओं का अध्ययन क्रके आश्वस्त होना 
चाहता है | भली प्रकार आश्वस्त होने पर वह ऋण दने को उद्यत होता है | फ़िर विभिन्‍न मुद्राएं 
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विनिमय सम्बन्धी विभिन्‍न कानूनो ब्याज की दर में विभिन्‍नता बैकिंग सुविधाओं की निन्‍नता, राजनीतिक 
व्यवधान आदि अनेक समरयाएँ है जो विदेशी ऋणो की मात्रा को सीमित कर देती है! 

(ख) आन्तरिक ऋण--आन्तरिक ऋण की मात्रा विभिन्‍न स्थितियों पर निर्मर करती है- 

! सरकार को देश की राष्ट्रीय आय तथा सामान्य जीवन स्तर को घ्यान मे रखना होता है जिससे 
लोगो की बचत करने की शक्ति का अनुमान होता है | यदि बचत की शक्ति सौमित होती है तो सरकार 
को ऋण कम मात्रा मे मिल सकता है । इसके अतिरिक्त कोई सरकार समूची बचत को सार्वजनिक ऋण 
के रूप मे प्राप्त नही कर सकती अन्यधा समाज मे नई एूँजी का अमाव हो जायेगा । फलस्वरूप लोगों की 
आय और बचत घटने के साथ सार्दजनिक ऋण स्वत ही कम होते चले जाएँगे । 

2 यदि देश मे उद्योग व्यापार और बैकिग व्यवसाय विकसित है तो सरकार को ऋण प्रप्त करने 
मे कम कठिनाइयाँ पैदा होगी किन्तु आर्थिक विकास कम हो रहा है तो ऋण प्र'प्त करने में कठिनाई 
होगी । 

3 यदि जनता को सार्वजनिक नीतियो मे विश्वास है तब सरकार को यथेष्ट मात्रा मे ऋण प्राप्त हो 
सकेगा | 

4 किसी नए आन्तरिक ऋण की मात्रा इस पर निर्भर करेगी कि सरकार ने पहले कितने ऋण ले 
रखे हैं और उनके भुगतान का रिकॉर्ड कैसा है | यदि सरकार पहले से बहुत अधिक ऋणी है और 
उसकी भुगतान-व्यवस्था सनन्‍्तोषजनक नहीं रही है तो नए ऋण प्राप्त करना कठिन होगा । 

5 यदि देश मे राजनीतिक स्थिरता है तो सरकार की ऋण लेने की शक्ति अधिक उत्तम होगी 
अन्यथा नहीं । 

6 विकासशील देशो मे प्रशासकीय योग्यता अथवा क्षमता सरकार के ऋण लेने की क्षमता पर 
प्रभाव डालती है | कुशल प्रशासन में ऋणदादाओ को यथा समय ब्याज मिलता रहता है और ऋण लेने 
ऋण देने व॑ भुगतान लेने मे विशेष असुविधा नहीं रहती | 

(ग) मुद्रा-स्फीति द्वार:--कभी-कभी सरकार छाटे के बजट बनाती है और आय की कमी नोट 
छाप कर पूरी कर लेती है। इस नीति को हीनार्थ अर्थ-प्रबन्धन कहते है । द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्धित 
सभी देशों ने न्‍्यूनाधिक रूप मे इस शापन को अपनाया ! इग्लैण्ड और अमेरिका जैसे देशो में प्रचुर मात्रा 
में पत्र-मुद्रा छापी गई | भारत मे इसने बहुत बडे रूप में खतरे का आहृवान किया | 

मुद्रा-प्रसार से राज्य की स्थिरता मे लोगो का विश्वास डगमगा जाता है | आगे चल कर स्वय 
सरकार एक भ्रष्ट चक्र में फेंस जाती है जिससे निकलना आसान नहीं होता | नोटो की छापना कीमतों 
को बदाना है अद सरकार को अपने क्रय के लिए अधिक घन प्राप्त करने की आवश्यकता बनी रहती है 
फलस्वरूप और अधिक मुद्रा विकाली जा सकती है और यह क्रम जारी रहता है | वारतव में यह एक 
बडा ही फिसलन का मार्ग है और अपने मुद्रा-चलन का विस्तार करने दाली सरकार आर्थिक तथा 
राजनीतिक विनाश की दिशा में बद रही होती है । 

मुद्रा-प्रसार की नीति अर्थव्यवस्था की सुदृढ चीतियो की वित्तेघी है | इसे अस्वाभाविक या विवश 
ऋण कहा जाता है और यह ब्याज-भुक्त भी है | सरकार पत्र-मुद्रा निर्गगन से स्वय की क्रय-शक्ति 
सम्पन्न करती है किन्तु लोगो की क्रप-शक्ति घटती है । यह केवल एक विवश ऋण ही नहीं बल्कि युप्त 
ऋण है जिसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने डकैती की सज्ञा दी है । अपने प्रभाव की दृष्टि से मुद्रा-प्रत्तार 
प्रतिगामी है । कीमते बढने से धनी और निर्धन सब ऊँची कीमते देते है और सब एक ही कीमत पर क्रय 

करते है | धनी ऊँची कीमते दे सकते है जबकि निर्धन नहीं अत उन्हें तुलनात्मक रूप रो अधिक त्याग 
करना होता है | मुद्रा-प्रसार आनुपादिक कर-निर्धारण के समान है जो सहन करने की शक्ति का विचार 
नही रखता | सक्षेप मे मुद्रा प्रसार राजनीतिक दृष्टि से भयानक आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी और 
नैतिकता की दृष्टि से बुरा है। जब एक बार मुद्रा-प्रसार हो जादा है वह स्थायी बन जाता है और इसके 
दुष्परिणामों का लम्बा चक्र प्रारम्म हो जाता है अत पत्र-मद्रा निर्गमन द्वारा ऋण प्राप्त करने में सरकार 
को अत्यधिक सादघानी और दिदेक से काम करना पडता है । नह 
निष्कर्ष यह है कि सरकार चाहे कितनी थी शक्तिमान क्‍यों न हो उसकी -ऋण प्राप्त करने की सी 
होती हैं। दास्तविक स्थिति यही है क्ि ऋण की उपयोगिता उसके प्रयोग करने के ठग पर निर्भर करदी है ! 
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स्वतन्त्रता त्ते पूर्व भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण 
(>फ्रा।ट 0९06 ० ॥0 60एशपरशशाई ० [6७ छत (0 [609श407९2) 

ऐतिहासिक दृष्टि रो भारत्त में सार्वजनिक ऋणो का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से डोता 
है जबकि कम्पनी को अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 7773 में !7 लाख पौण्ड का ऋण लेना 
पड़ा | 2860 तक, जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति हुई, भारत का ऋण लगभग 
0 करोड पौण्ड से भी अधिक हो गया था । इसमें से कुछ रुपया ऋण (२0७8० [.0थ9) थे और कुछ 
8४४ ($(थाएहू (045) थे | रुपया ऋणों पर सूद की दर कु प्रतिशत थी तथा पौण्ड ऋणों पर 
$ प्रतिशत | 

अब तक सार्वजनिक ऋण मुख्यत युद्ध लड़ने के उद्देश्य से लिए गए थे, !860 के बाद से ब्रिटिश 
सरकार ने निर्माणात्मक कार्यों (रेलो का बनाना तहरे खोदना सडके बनाना आदि) के लिए ऋण लेना 
प्राम्भ कर दिया ! 9दी शताब्दी के अन्त मे भारद सरकार के ऋणो की रकम लगभग 23। करोड़ रुपये 
यो जो प्रथम महायुद्ध से पूर्व (94) मे बढकर लगभग 50 करोड रुपये तक पहुँच गई | [99-32 में 
विश्व-व्यापी आर्थिक पन्‍्दी आई | इस समय सरकार को घाटे कै बजट बनाने पड़े और 934 तक 
सार्वजनिक ऋण की मात्रा बठकर 22 38 करोड रुपये हो गई । 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ऋणो के भुगतान के लिए तत्कालीन विदेशी सरकार ने निम्न तरीके 
अपनाए...) एक परिशोध कोष ($॥वधाए 7000) खोला गया । इसमे रेलो से आप्त आय जमा की जाती 
थी और उसका उपयोग केबल रेलवे वार्षिकियों (र8/५४५ #॥0007०5) का भुगतान करने के लिए किया 
जाता था । (॥) 40 लाख पौण्ड वार्षिक अकाल बीमा अनुदान (गिग्रा॥6 [806 (40) के कुछ 
भाग का उपयोग ऋणों के भुगवान के लिए किया जाने लगा। (॥) अनुत्यादक ऋणो के भार को कम 
करने के लिए बजट की बचतो का प्रयोग किया जाने लगा किन्तु ऋणो के भुगतान के उपरोक्त उपायों 
हर व्यवस्थित रूप से प्रयोग में नही लाया मया जिसके फलस्वरूप अनुत्पादक ऋण पूर्णतया समाप्त नहीं 

करके । 

द्वितीय महायुद्ध-काल मे सरकार के ऋण बहुत बढ़ गए जिनऐे से अध्किश की ब्याज दर 
3 प्रतिशत थी । सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि का एक मुख्य कारण यह था कि जनता की बढती हुई 
क्रय-शक्ति को कम करने के लिए सरकार ने अल्प-बघतो को एकत्र करता ग्रारम्म कर दिया । 
युद्ध-काल् में सरकार ने पुन हीनार्थ प्रबन्धन की नीति अपनाई और पाडे के बजट बनाएं गए । द्वितीय 
महायुद्ध के अन्त मे भारत सरकार का कुल सार्वजनिक ऋण 860 44 करोड रुपये था | युद्ध-काल में 
आरत के सार्ईजनिक ऋण की यनावट मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए | भारत का स्टर्तिग ऋण जो [939 में 
46 2 करौड़ रुपये था वह घटकर )945 में 34 )9 करोड रुपये रह गपा | दूसरे देशो की तुलना में 
भारत में युद्ध-काल मे ऋणों की बहुत कम वृद्धि हुई | इग्लैण्ड में ऋण दुगुने और अमेरिका मे तिगुने हो 
गए थे। 

स्वत्तन्त्र मारत मे सार्वजनिक ऋण 
(एए8८ 0श४ क्र [एकैन शीश ]व्र00३200ला:ए) 

34 अगस्त, 3947 को भारत को भारतीय सध क्या णकिस्तान में विभाजन कर दिया गया। 
फलस्वरूप सार्वजनिक ऋणो का बेंटवारा भारत व पाकिस्तान के बीच हो गया । 9 दिक्तम्बर, 2947 को 
दोनों सरकारों के दीच एक समझौता हुआ | भारत सरकार ने विभाजन से पूर्व के सभी ऋणो को चुकाने 
का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ २00 करोड रुपये के ऋण आए 
जिनका उसने भारठ सरकार को 3 प्रतिशत ब्याज की दर से 50 किस्तों में मुगतान करने का वचन 
दिया । दूसरी किस्त ॥5 अगस्त !952 को दिया जाना तय हुआ । कुल ऋण में से मारत और 
पाकिस्तान के हिस्से का निर्धारण निम्न आधारो पर किया गया--- 

(0) ब्याज देय धरोहरो के सम्बन्ध मे किए गए ऋण व दायित्वो के सम्ब्ध में यह तय हुआ कि 
प्त्येक देश अपनी अपनी सीमाओ में स्थित इन घरोहरो के मूल्य सीमा तक उत्तरदायी होगे । 

60 नकदी और अतिभूतियों के ऋण में एकिस्तान का भाग 75 करोंड रुपये त्य किया गया ) 
इसके शद आरक्षित ऋषों मे माकिस्तान का भाग 275 प्रतिशत होना निश्दित किया गया | 
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यह समझौता वास्तव मे भारत के हित में नहीं था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ा | भारत्त सरकार ने रुम्पूर्ण ऋण का भार अपने ऊपर ले लिया लेकिन पाकिस्तान ने 
अपने हिस्से के ऋण की पहली किस्त का भी भुगतान भारत को अभी तक नहीं किया है ) 

स्वतन्त्र मारत के इतिहास में सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र मे एक नया भोड़ आया । आर्थिक 
स्वतन्त्रता के लिए सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का नियोजित विकास करने का निर्णय 
किया | इस विकास पद्धति के लिए आवश्यकता केवल आन्तरिक धन की न होकर बाहुय ऋण की थी । 
विकास कार्यों के लिए मशीनों तकनीकी सहायता कच्चे माल आदि आवश्यकताओ की पूर्ति विदेशों से हो 
सकती थी । इन्हे देखते हुए स्वतन्त्र भारत मे ऋणो को दो भागों मे विभाजित किया गया--आन्तरिक 
ऋण (॥॥स्‍शग॥शे 0९७५) तथा बाहय ऋण ("था| 0९50/) | आन्तरिक ऋण रुपयों मे था जबकि बाहय 
ऋण पौण्ड डॉलर आदि विदेशी मुद्राओं मे | 

देश में आर्थिक नियोजन का जो मार्ग अपनाया गया उससे ऋण प्रति वर्ष तेजी से बढते गए । 
स्वतम्त्र भारत मे सघ सरकार के (क) आन्तरिक ऋणो और (ख) बाहय ऋणों की जो स्थिति है उसे 
पृथकृ-पृथकृ शीर्षको में स्पष्ट कर रहे है | 
साविधानिक स्थिति 

उल्लेखनीय है कि भारतीय सविधान के अन्तर्गत ससद्‌ की अनुमति से सरकार को भारत की 
एकीकृत निधि की जमानत पर समय-समय पर लोगो से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है । इसी तरह 
राज्य सरकारें अपने-अपने विधान-मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओ में ऋण ले सकती है । यदि किसी 
राज्य सरकार को भारत सरकार का कोई ऋण लौटाना बाकी है तो ऐसी स्थिति मे राज्य सरकार भारत॑ 
सरकार की सहमति के द्विता कोई ऋण नहीं ले सकती । 


(क) भारत सरकार का आन्तरिक ऋण 
(एालयावउ। 0040 (५05 ० ॥0॥9) 

शष्ट्रीय सरकार ने देश की चहुँसुखी प्रगति के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया और योजनाओ के 
वित्तीय साधन मे ऋणो को एक भहत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया | भारत सरकार के आन्तरिक ऋणो का 
वर्गीकरण इस प्रकार है -- 

(0) स्थायी ऋण (एथ्ाथवा [,0905)--इन्हे तिथि दिनाकित ऋण ([0300 [.0६80$) या कोषित 
ऋण (7४0०५ 70८0७) कहते है । ये ऋण निर्गमन तिथि से 2 महीने या अधिक के होते है | कोषित 
ऋण शब्द प्राय तब प्रयोग किया जाता है जब अल्पकालीन दायित्वो (जैसे--ट्रेजरी बिलस) के स्थान पर 
इस लम्बी परिपक्वता वाले ऋणो को जारी किया जाता है | स्थायी ऋण ब्याज वाले ऋण होते है । 

(2) अस्थायी अथवा फ्लोटिग ऋण (&03(0७ [.0०॥॥४)---भारत सरकार के ऋण दायित्वो के इस 
दूसरे वर्ग मे निम्नलिखित ऋण शामिल होते है । 

(अ) उपायार्थ ऋण (४४७५५ 20 )४०७॥५ .0/5)--वित्त की अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने 
के लिए यह रिजर्व बैक से लिया गया अल्पकालीन ऋण है। 

(व) कोषागार जमा रसीदे ([7०9509 0०005 २०८2०७॥5)--इन्‍हे 5 अक्तूबर 948 से शुरू 
किया गया | इनका उद्देश्य अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकत्ता को पूरा करना तथा व्यावसायिक बैकों की 
अत्तिरिक्त तरलता की समेटना है | रसीदो पर ब्याज की दर नीची होती है तथा इन्हे 6 9 ज़था 
]2 महीने की परिपक्वता के लिए केवल व्यावसायिक बैको को जारी किया जाता है| 

(स) ट्रेजरी बिल्स (]7045० 8॥5)--ट्रेजरी बिल्स की 3 सप्ताह की परिपक्चता होती है | ये 
बद्दे पर जारी किए जात्ते है त्तथया सममूल्य (8॥ एथ) पर अदा किए जाते है | ये बिल्स भारत सरकार के 
घाटा बजट की बिल व्यवस्था के मुख्य साधन है। 

(द) विशेष फ्लोटिंग ऋण (57०८॥॥ 70908 ,0आ5)--ये सिक्‍यूरिटियों अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्रीय विकास परिषद्‌ आदि विश्व वित्त सस्थाओ की और दायित्वों को पूरा करने के 
लिए जारी की जाती है। 
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(य) अन्य दायिल् (009 00)8800॥9)--इनमे क्षतरिपूरक बॉण्ड जो बैकों के र्ट्रीयकरण पर 
जारी किए गए थे प्राइज बॉग्डस्‌ लघु बचते राज्य प्रोविडेन्ट फण्ड इत्यादि दायित्व शामिल होते है। 
योजना कीज़ मे आन्तरिक ऋण 

योजना काल मे भारत सरकार द्वारा लिया गया सकल आन्तरिक ऋण पचवर्षीय योजनादार निम्ठ 
प्रकार है..." 

प्रथम पथवर्षीय योजना काल मे आन्तरिक ऋण--प्रथग योजना काल में सरकार ने 520 करोड़ 
रुपये के आन्तरिक ऋण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा परन्तु वाह्मव मे कुल 600 करोड रुपये प्राप्त किए 
गए। इनमें से 205 करोड रुपये बाजार ऋणो से 304 करोड रुपये छोटी बधतो पंथा अतिधिजन्य ऋणो 
से और 9] करोड़ रुपये अन्य पूँजीगत प्राप्तियो से प्राप्त हुए । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे आन्तरिक ऋण--द्वितीय योजनावधि में 200 करोड़ रुपये के 
आन्तरिक ऋण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था ! इसी अदधि में 430 करोड रुपये चुकाने थे। योजना 
अवधि में सरकार को 80 करोड रुपये के ऋण मिले जिनमे 800 करोड़ रुपये बाजार ऋणो से और 
380 करोड रुपये छोटी परचतो से प्रात्त हुए | ऋण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस अवधि मे सरकार ने कई 
नई योजनाएँ चालू की जिनमे प्राइज बॉण्ड तथा प्रीमियम प्राइज बॉण्ड मुख्य है 

कूतीय योजनावधि मे आन्तरिक ऋण-- तृतीय योजना में आन्तरिक ऋणों की राशि ]400 करोड़ 
रुपये निश्चित की गई ज़ित्तमे से 800 करोड रुपए बाजार ऋण योजनाओं से और 600 करोड़ रूपये 
अल्प बचतो से प्राप्त हुए | योजना अवधि (96[ 62 से 965 66) मे जनता से 94 करोड रुपये के 
ऋण प्राप्त हुए अर्थात्‌ सक्ष्य से 4 करोड रुपये अधिक मिल्ल सके लेकिन छोटी बचत्तो से प्रात किए 
जाने वाले ऋण के लक्ष्य मे [7 करोड रुपए की कमी रही | 

चतुर्थ प्रद्षीय योजना मे आनन्‍्तरिक ऋण--च्तुर्थ योजना मे कुंल वित्तीय साधनो का लगमग 
78 प्रतिशत परेलू बजट के साधनों से प्राप्त किया जाना था जबकि ठृत्तीय योजना मे यह प्रतिशत केबल 
59 ही था। घरेलू वित्तीय ग्रोतो का कुछ सापनो में अश बढने के साथ आन्तरिक ऋण के अश मे भी 
दृद्धि हुई । योजनाकाल में 45 करोड रुपये बाजार ऋषणों से और 769 करोड रु अल्य बचतों से प्र 
हे ् थे अर्थात्‌ योजनादधि मे कुल 284 करोड रुपए आन्तरिक ऋण साधनों से एकत्रित किए 
जाने थे ] 

सौंचवी योजना मे आन्तरिक ऋण--पाँचदी योजना मे आन्तरिक ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा | 
पॉब्दी योजना को जनता सरकार ने अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया अत यह योजना बार वर्ष 
की ही रही । 

छद्दी पंचवर्षीय ये-+' , काल भे आन्तरिक ऋण--इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए साधनों 
का अनुपान लगाते समय यह माना गया कि पाच वर्षों मे सरकार सार्वजनिक क्षेत्र फे उपक्रम और 
स्थानीय ससस्‍्थाएँ अनुप्रान से अधिक ऋण आत्त करेगे ) ररकार इसमे सफल रही । 

सातवीं योजना काल मे आस्तरिक ऋण--इस योजना के 985 86 से 4989 90 के बद मे 
कुल मिलाकर 50208 8३ करोड कु के आन्तरिक ऋषण प्राप्त किए गए। 

योजना काल मे राज्य सरकारों के ऋणगो में काफी वृद्धि हुई हैं। इन ऋणो मे केन्द्रीय सरकार का 
बढ़ा भाण है | 3) मार्च 984 को राज्य सरकारों के पास बकाया ऋण 36 909 करोड़ रुपए था जिसमे 

से 26,246 करोड़ रुपये के ऋण केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए थे अर्थात्‌ इत ऋणों का लगमश 
7! प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार से लिया गया ऋण था ! 
(ख) भारत सरकार का बाहुथ ऋण 
(खजिशाओं एच गठ0# जाषका) 
दूसरे देशो और विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से जो ऋण लिया जाता है वह विदेशी या बाहुप 
ऋण कहलाता है और बजट के पूँजीगत खाते में प्राहियो की और दिखाया जाता है | भारत रारकार ने 
योजना काल में अमेरिका कनाडा जापान जर्मनी ब्रिटेन विश्व बैक अन्चर्राष्रीय विकास सगवन पूर्वी 
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यूरोप के विभिन्‍न देशो से प्रभूत मात्रा मे बाहूय ऋण लिया है | विदेशी ऋण के भार का प्रश्न अधिक 
गम्भीर है | मारत को सर्वाधिक विदेशी ऋण अमेरिका से प्राप्त हुआ है । 








वर्ष विदेशी ऋण (करोड रुपयों में) 
१950-5॥ 32 03 
4960-64 760 96 
9्रा0-7 6576 79 
990-9] 30,000 
3994 95 50,000 
995 96 60,000 





विदेशी ऋणो का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग डालर ऋण का है जिसमें अमेरिका, विश्व मैक और 
अन्तरांट्रीय विकास सघ से मिलने दाले ऋण शामिल है । 

यदि हम भारत सरकार के आन्तरिक एव विदेशी ऋणो को मिलाकर सार्वजनिक ऋण पर दृष्टिपात 
करे तो 950-5 मे यह 2054 33 करोड़ रुपये था जो 960 6 मे मढकर 4738 96 करोड रुपये हो 
गया और 995-96 मे यह 2,56,000 करोड रुपये हो गया | 

सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की समस्या रही है | आर्थिक विकास के आधार 
ढाँचे को तैयार करने के लिए एव नवीन उद्योग-घन्धों की स्थापना के लिए परिवहन सचार सेवाओं के 
विकास के लिए अन्य छोतो के अतिरिक्त ऋण लेकर वित्तीय साघन जुटाए गए है | केवल करो से 
विशाल राशि जुटाना असम्भव था । कीमतो मे लगातार वृद्धि के कारण विकास योजनाओ का व्यय बढा 
है जिससे ऋण आवश्यक हो गए है | केन्द्रीय सरकार का अधिकाश ऋण उत्पादक प्रकृति का है क्योकि 
यह विकास योजनाओं को चलाने के लिए लिया जाता है | जैसे ही विकास योजनाएँ पूरी हो जाती है, 
उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है और ऋणो का भुगतान सरल हो जाता है | विदेशों की तुलना में भारत का 
सार्वजनिक ऋण काफी कम है एव इसका एक बडा हिस्सा (75%) उत्पादक कार्यों में काम आता है 
अत, यह चिन्ताजनक स्थिति नहीं है | 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण 

979-80 से भारत को भुगतान रतुलन की भारी कठिनाई अनुभव हो रही थी | 979-80 में 
व्यापार शेष घाटा 2449 करोड रुपये और 980-8। में 5756 करोड रुपये रहा था | 98-82 में भी 
इसके 5,000 करोड रुपये स्रे ऊपर ही रहने की सम्भावना थी | यद्यपि सरकार आयात कम करके और 
निर्यात बढा कर भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयो को क्रम करने के लिए प्रयत्नशील थी, लेकिन भारी 
कठिनाई को देखते हुए भारत सरकार ने 98-82 मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक्सटेण्डेड फण्ड 
फैसिलिटी' के अन्तर्गत 5 बिलियन एस डी आर. के लिए ऋण समझौता किया । मुद्रा कोष ने यह ऋण 
0 नवम्बर, 982 को स्वीकृत किया | यह ऋण 5 बिलियन एस डी आर. तथा 58 बिलियन डॉलर 
या 5220 करोड रुपये का था । मुद्रा कोष से अब तक स्वीकृत यह किसी भी ऋण से अधिक था | यह 
ऋषण आगामी तीन वर्षों के दौरान दिया जाना था और उसके अगले चार वर्षों बाद अर्थात्‌ 987 से ऋण 
की अदायगी शुरू होना निश्चित हुआ था| अदायगी सात वर्षों में अर्थात्‌ 994 ज्ञक करती होगी | इस 
ऋण की स्वीकृति के पूर्व पश्चिमी देशो विशेषकर अमेरिका ने अनेक बाधाएँ खडी की थीं । अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष को यह अधिकार रहा कि वह निगरानी रखे कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया जा रहा है 
वह पूरा हो रहा है या नहीं । 

भारत में विदेशी सहायता की समीक्षा 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अपने आर्थिक विकास के लिए और विभिन्‍न राकटकालीन परिस्थितियों 
से उबरने के लिए भारत सरकार को बहुत बडी मात्रा मे विदेशी ऋण लेने पडे है | विकासशील 
अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक नियोजन का मार्म अपनाने के कारण, यह स्वाभाविक था कि वह बडी 
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मात्रा में दाहय ऋण लेती | यह कहना अनुचित न होगा कि बहुत कुछ बाहुय ऋणों के बल पर हमारा 
देश आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर पर पहुँच राका है। 
इसमे सन्देह नहीं कि बाहुय ऋण हमारे देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहे हैं। 
अब स्थिति ऐसी आ गई है कि विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहना हमारे लिए उचित नहीं है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बाहय ऋणो के महत्त्व की पूर्ण उपेक्षा कर दे | आवश्यकता रुह है कि 
उपलब्ध विदेशी सहायता का उपयोग निर्यात माल के उत्पादन बढाने और आयात) के प्रतिस्थापित पदार्थ 
उत्पन्न करने में किया जाए ] अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक उत्पादक बनाएँ ताकि भविष्य मे निर्यात 
दढाकर दिदेशी पूँजी का ब्याज सहित भुगतान किया जा सके 
विदेशी सहायता के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय यह है कि उसमे प्रोजेक्ट सच्ययता (2080 870) का 
अनुपात अधिक रहा है | विदेशों से अब भारत की प्रोजेक्ट रहित सहायता की माँग पर सहानुमूत्िएूर्वक 
विचार किया जाने लगा है | प्रोणेक्ट रहित सहायता से हमे स्वतन्त्र सहायता अधिक मिलनी चाहिए ताकि 
मूलधन और ब्याज की किस्त चुकाने मे उसका उपयोग किया जा सके | बाहुय ऋणों पर कम से कम 
निर्भर रहना जरूरी हो गया है क्योकि पिछले वर्षों मे सहायता की स्वीकृतियों (30फएा80007 ० ७०) 
और सहाघता के प्रयोगो (0॥53000 ० #॥0) में काफी अन्तर रहा है । प्रयुक्त की गई सहायता 
स्वीकृत होने वाली सहायता की आधे से कुछ अधिक रही है | इसके अतिरिक्त विश्व के कुछ बडे शाह 
जो भारत को कभी उदार मय से सहायता दे रहे थे अब अपने राजनीतिक हितो के कारण भारत पर 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभिन्‍न प्रकार के दबाव डालने लगे है। भारत की दृढ़ नीति के कारण उन्हे 
अपने प्रयासों मे सफलता नहीं मिल पा रही है । डॉ के एन राज का यह कहना सही है कि हम एक 
ऐसी व्यवस्था मे पहुँच गए है जहा आर्थिक एव राजनीतिक कारणों से यह आवश्यक हो गया है कि बाहुय 
ऋणो पर अपनी निर्भरता को यथा शक्ति कम कर दे और विदेशी सहायता के पीछे दकेलने बाल़े प्रभावों 
(एथआ0ाह पशीलट७) से सावधान रहे! भारत में पिछले वर्षों से प्रक्ष ऋण का कई दृष्टियों से प्रभावी 
उपयोग नहीं हो पाया है | इसी तथ्य की और सकेत करते हुए प्रो शेनाय ने कहा था कि इतनी विशाल 
सहायता के बावजूद देश मे जन साधारण का भला नही हो रहा है और आर्थिक पिषमता बढती जा रही 
है ( प्रो शेनाय का कहना था कि गति को तेज करने के बजाय सष्ठायता और घरेलू विनियोग 
अनुत्पादक औद्योगिक नीति घाटे और अन्य विशाल परियोजनाओ मे लग गए है। इन्होने उत्पादन 
क्षमता का आधिक्य उत्पन्न कर दिया है ! इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रहठाधार विलासी जीवन और 
अनावश्यक शहरी सम्पत्ति की वित्तीय व्यवस्था की प्रोत्साहन मिला है | सौभाग्यदश पिछले कुछ अर्से से 
सरकार आन्तरिक और विदेशी ऋणो के प्रभावी उपयोग के प्रति सजग होती जा रही है। 
उत्पादन और निर्यात बदाना तथा विदेशी मुद्रा के कोष का निर्माण करना और आयात करना 
हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के हित की दृष्टि से आत्म निर्भरता में वृद्धि और विदेशी 
सहायता मे निर्मरता से मुक्ति आज की और भविष्य की एक मात्र आवश्यकता है । आवरयक सामान के 
आयात और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति को जारी रखने के लिए विदेशी सहायता से तुरन्त 
मुक्ति नहीं पाई जा सकती ! हपारी तत्कालीन नीति विदेशी ऋणो को प्रमादपूर्ण ढग से नियन्त्रित करने 
की होनी चाहिए | इसके लिए कुछ सुझाव तिम्न है-- 
(॥) आयात निर्यत असन्तुलन को कम किया जाए। 
(2) विदेशी दूतावास के खो मे कटौती की जाए। 
(3) पचवर्षीय योजनाओ को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जाए। 
(4) उत्पादन मे प्ञीत्र वृद्धि की जाए। 
(5) विदेशी सलाह के लिए जो बडी राशि दी जाती है उसमे कमी की जाए। 
आरत के आर्थिक विकास में विदेशी कर्ज की उपादेयत्ता 
हमे इस पर विचार करना चाहिए कि भारत के आर्थिक विकास मे विदेशी कर्ज की उपदेयता क्या 
है ? भारतीय आर्थिक विकास वस्तुत विदेशी ऋण पर पूर्ण निहित हो गया है क्योकि स्वतन्त्र उत्पादन 
एव निष्ठा की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है | परिवर्वनशील घटक मुद्रा को विरोष मानते हैं परन्तु स्वय यगी 
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शक्ति पर बल नहीं देते | यदि विदेशी ऋण का भारत की वास्तविक स्थिति के साथ मूल्याॉँकन किया 
जाए तो स्थिति सुदृढ नहीं जान पडती | स्वावलम्बी एवं सीथे स्थिर खडे रहने की बात पूरे होते नहीं 
जान पड़ती । केवल दूसरो पर निर्भर रहना एक नियम-सा बन गया है| वैसे तृतीय विश्व के अनेक राष्ट्रों 
की यही स्थिति है | 

अर्थशास्त्रियों का मत है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में विदेशी वित्त केवल मौण स्थान ही प्राप्त 
कर सकता है । प्रो बुकानन और एलिस के अनुसार विदेशी तथा देशी वित्त एक-दूसरे के पूरक हैं 
परन्तु जब तक कि उपयोग तथा बचत करने की क्रियाओं को घन-सग्रह करने वाली सस्थाओं को 
कानूनी सरचना को तथा ऋण देने व विनियोग करने की क्रियाओ को पूँजी के निर्माण के अनुकूल नहीं 
बनाया जाता तब तक विदेशी सहायता से केवल क्षणिक लाभ प्राप्त हो सकते है | उच्च जीवन-स्तर हेतु 
एक स्थायी आधार का निर्माण तो देश के आन्तरिक प्रयत्नो से किया जा सकता है। 

सैद्धान्तिक रूप मे विदेशी ऋण भारत की विकास व्यवस्था के लिए-- 

() लोगों की बचत करने च लोगो के कार्य करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव डालता है. जिससे 
विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था सुप्रभावित नहीं होती है । 

(2) विदेशी ऋणो से प्राप्त घन को बडी आर्थिक परियोजनाओ मे लगाया जाता है जिससे भविष्य में 
उत्पादन बढता है । फलत इस ऋण के शोघन के लिए जो करारोपण किया जाता है वह भी आगामी 
पीछी पर ही विशेषत् भार डालता है। 

(3) विदेशी ऋणो से प्राप्त घन से जब विकास-कार्य प्रारप्म होता है तो देश मे उत्साहजनक 
वात्तावरण बनत्ता है तथा उद्योग एव व्यापार की सुविधाओ मे विकास होता है जिससे निजी उधोयो को 
पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है । 

(4) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है तथा ऋणो का भुगतान किया जा सकता है| 

(5) आर्थिक विकास के दौरान जो मुद्रा-रफीतिक स्थितियों उत्पन्न हो जाती है उन्हे विदेशी ऋण 
द्वारा नियन्द्रित किया जा सकता है। 

वास्तविफत्ता यह है कि वर्तमाच समय मे भारत की लगभग 48 प्रतिशत जनता गरीदी की रेखा से 
नीचे है | जनसख्या वृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से कम होने पर भी लोग गरीबी की रेखा से नीचे 
पहुँच रहे है (जो कि एक समय भोजन जुटा पाने मे असमर्थ है)।प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से 
विश्व मैं भारत का स्थान बहुत पिछडा हुआ है । 

बढते हुए विदेशी ऋण की निरन्तरता दूसरो पर निर्भरता एक दयनीय दशा उत्पन्न कर रही है। 
यह थोडा-सा अन्तराल आर्थिक विकास की वृद्धि करने मे सहायक है लेकिन स्वतन्त्रता और साहस की 
प्रवृत्ति से हटकर चलायमान व्यवस्था है जो अस्थिर है | सगठन एकाग्रता एव उत्पादन बढाने की प्रवृत्ति 
आय मे वृद्धि करने मे परोक्ष रूप से सहायक बन सकती है। 

भारत एक कृषि-प्रघान राष्ट्र है । यहाँ की लगभग 65 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है | अभी 
हमारे यहॉ रूढिवादी विधियों तथा प्राचीनकाल से उपयोग मे लाए जाने वाले यन्त्रो तथा जानवरो की 
सहायता से कृषि-कार्य किया जाता है । कृत्रिम उर्वरक तथा आधुनिक कृषि-यन्त्र जैसे--ट्रैक्टर प्रेशर 
पावर ट्रेलर बगैरह महेँगे होने के कारण तथा साहस के अमाव में कृषक इनका उपयोग नही कर पाते 
सिचाई के साधन सीमित है | कृषक वर्ष भर मे केवल दो-तीन माह कृषि-कार्य करते है शेष नौ-दस 
महीने बेकार बैठे रहते है । आर्थिक विकास के लिए कृषि मे समृद्धि आवश्यक है | इसके लिए 
विद्युतीकरण सडके सिचाई के साधनो मे वृद्धि तथा छोटे कृषकों को आधुनिक स्वचालित कृषि-यन्त्र 
सस्ते कृषि-उर्वरक उपलब्ध किए जाने चाहिए तथा प्रत्येक 0 5 गाँवों के बीच छोटे-छोटे उद्योग 
स्थापित कराए जाने चाहिए जिससे अपने बेकार समय का सदुपयोग करने के साथ कृषक अपनी आय 
बढा सकेगे और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होमी | गाँव से नपरो की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति मे कमी 
आएगी । उपलब्ध होने वाले विदेशी थ की राशि का योजनानुसार सही उपयोग होना चाहिए | 

अर्थव्यवस्था मे भ्रष्टाचार तथा अकुशलता का सप्तापन होना चाहिए । 
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हमारे आर्थिक विकास मे आज विदेशी सहायता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि विदेशी ऋण से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग किसी मद में करने से पूर्व यह तथ्य 
घ्यान में रखा जाए कि कर्ज कर्ज है, दान नहीं । 

आर्थिक विकास के लिए वित्त 
(छ्लाशा८९ ॥97 ९ ए०0तणमांट 00 शक्कृएाश्य)े 

आर्थिक विकास के लिए पूँजी अथवा पूँजीगत साधनो (0४.9) १८४०ए7८८७) की प्राप्ति दो ्रोतो 
से हो सकती है--आन्तरिक स्रोत एव बाहय स्रोत (फाध्याओं & एशाणाश १९६४०७०८5) । 
आन्तरिक साधन (गाव (९४०००८5) 

4. अनुत्यादक उपयोग साधनो को स्थानान्तरित करना--अधिकाश देशो में साधनो का एक बडा 
भाग बेकार पडा रहता है अथवा उसे अनुत्पादक कार्या के उपयोग मे लाया जाता है | प्राकृतिक उपहार 
तथा मानवीय शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाता | बहुत-सी भूमि बेकार पडी रहती है, न उस पर कृषि 
की जाती है और न औद्योगिक कार्य | पानी, खनिज पदार्थ व अन्य उपयोगी वस्तुएँ भू-गर्भ में ददी पडी 
रहती हैं | विकासशील आर्थिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यर्थ पड़े साधनों को उत्पादक 
कार्यों मे लगाया जाए | 

2, वर्तमान आय उपभोग से हटाकर पूँजी निर्माण मे लगाई जाए--इस प्रक्रिया को बचत 
(52९४7) या पूँजी निर्माण (879८४ &जाशशए०४) कहते है । यदि किसी देश मे समस्त चालू आय को 
डपमोग और तत्कालीन आवश्यकताओ की पूर्ति पर व्यय न किया जाए बल्कि इसके एक भाव को मशीन 
परिवहन के साधनों आदि के निर्माण मे लगा दिया जाए | तब वह आय जो इन उत्पादक उपयोगों मे 
प्रयक्त होगी, 'बचत' (५०५४४) कहलाएगी । सक्षेप मे बचत वह क्रिया है जिसमे वर्तमान धन का वर्तमान 
समय में उपभोग करने के बजाय उसे बचा लिया जाता है ताकि भविष्य मे और अधिक धन का उत्पादन 
करने भे और उसका अधिक उपयोग हो सके । कम उन्नत देशो में निर्धनता के कारण व्यक्तियों की 
आय बहुत कम होती है । फलस्वरूप उनकी बचत करने की क्षमता कम होती है जिससे पूँजी-निर्माण 
कम या बिल्कुल नहीं हो पाता और घनोत्पादन कम होता है | इनकी वस्तुओं की मॉग भी कम होत्ती है 
जिससे उत्पादन करने व पूँजी विनियोग करने की प्रेरण कम हो जाती है और उत्पादन में कमी होने से 
पूँजी की माँग भी कम हो जाती है) 

पूँजी की मॉग-पूर्ति दोनों कम होने से पूँजी का निर्माण कम होने पर यदि सरकार उचित कदम 
उठाए तो आर्थिक विकास के लिए कुछ अश तक वित्तीय साधन प्राप्त किए जा सकते है | यदि व्यक्तियो 
के दीर्घ समूहो को किसी न किसी प्रकार बचत करने के लिए प्रेरित किया जाए तो काफी घन इकट्ठा 

कर सकते है। व्यक्तियों को ऐच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्मनलिखित उपाय किए 
जा सकते है... 

(0) यथासम्मव अधिकाधिक लोगो के लिए बैकिग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। 
देश में ऐसी उपयोगी सस्थाओ का विकास किया जाए जिनके द्वारा बडी मात्रा में विनियोथ किया जा 
सके । बैंक, मिश्रित पूँजी दाल्ी कम्पनियों विनियोग ट्रस्ट जैसी सस्थाओं के उद्देश्य से इग्लैण्ड और 
अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्रो में लोगो ने उक्त सस्थाओं मे अपनी आय का कुछ भाग ऐच्छिक रूप से जमा 
करके पूँजी निर्माण मे भारी योगदान दिया है 

(0) जब ऐच्छिक रूप से सरकार को निर्माण कार्यों के लिए पर्यप्त पूँजी प्राप्त न हो तो सरकार 
व्यक्तियों को बचत करने के लिए प्रेरित करे । इस दृष्टि से वह देश मे बचत' और विनियोग' करने 
की अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराए ताकि नागरिक स्दत बचत और विनियोग करने के तिए प्रेरित हो 
जाएँ ! 

(४४) ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का उपयोग उन्हीं क्षेत्रो मे किया जाए ताकि जनता पर उसका अच्छा 
प्रभाव पे ॥ 

(४५) जनता में सादा जीवन, उच्च विचार और देशभक्ति की मावना का रुचार किया जाए । 
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(५) सरकारी फर्मचारी कुशलत्ता और ईमानदारी से कार्य करें त्वाक॑ जनता का विश्वास सरकार 
और विकास कार्यों में हो । ऐसा होने पर लोग अवश्य ही बचत और विनियोग करेंगे | 

(४0) बचत करने के लिए प्रेरित करने का कार्य दो प्रकार से प्रभावशाली रूप में सम्पन्न किया जा 
सकता है--- 

(अ) व्यक्तियों को निजी उद्योगों मे विनियोग करने के लिए प्रेरणा दी जाए--यह प्रेरणा तमी 
मिलती है जबकि निजी उद्यम काफी सुरक्षित तथा लाभोत्पादक हों एव देश मे पर्याप्त सख्या के विनियोग 
के लिए सस्थाएँ उपलब्ध हो । निजी उद्योगो को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा 
सकती है जैसे--उद्योगो को सरक्षण प्रदान करना तकनीकी परामर्श देना वाणिज्यिक सूचनाएँ देना | 
जिन उद्योगों पर कर भार अधिक है उसे कम करना परिवहन व सवाद वहन के साधनो का विकास 
करना आदि । 

(ब) व्यक्तियों से सरकार को रुपया उधार देने के लिए कहकर उन्हे बचत के लिए प्रोत्साहित 
किया जाए--यह कार्य देश मे सेविग बैक या अन्य किसी प्रकार की सध्थाओं की स्थापना करके सम्पन्न 
किया जा सकता है | अल्प बचत योजनाएँ ($70] 53५08 $८0८॥८९) इस उद्देश्य की पूर्ति में 
महत्त्वपूर्ण योगदान करती है । छोटी बचतो से प्राप्त राशियाँ अन्तत एक बडी रफम के रूप में परिणित 
हो जाती है जिसका प्रयोग उत्पादक योजनाओ की पूर्ति मे किया जा सकता है । इन अल्प बचतो को 
सग्रह करने और इनका यथासमय भुगतान करने मे रारकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिए ताकि अल्प 
बचतों के प्रति जनता में अच्छी भावनाएँ उत्पन्न हो | 

3 बचत करने के लिए बाध्य करना अथवा अनिवार्य बचत (टण्एपैंअणा ॥0 58४०)--यह 
सम्मव है कि सरकारी प्रयत्नो के बावजूद ऐच्छिक बचते पर्याप्त मात्रा मे नही हो सके | ऐसा होने के कई 
कारण हो सकते है जैसे--नागरिको की आय इतनी कम हो कि वे कोई बचत कर पाने मे असमर्थ हो। 
व्यक्तियो के पास कार्यशक्ति बहुत कम हो जिससे वस्तुओ की मॉग बहुत कम हो जाए और लोगों को 
विनियोजन करने का कम प्रोत्साहन मिले । यह सम्भव है कि व्यक्ति अपनी बचत को नकदी गाड़कर 
सोने को खरीदकर रखे | सुव्यवस्थित मुद्रा बचत के अभाव मे बचते हतोत्साहित हो सकती है अच ऐसी 
स्थिति में ऐच्छिक बचत न हो पाने या पर्याप्त न होने की दशा मे सरकार व्यक्तियों को बचत करने के 
लिए बाध्य कर सकती है | इस उद्देश्य की पूर्ति वह निम्न शाधनो द्वारा करत्ती है-- 

(क) करारोपण--अनिवार्य बचत मे सरकार नए कर लगाती है और पुराने करो मे वृद्धि करती 
है । सरकार प्रत्यक्ष और परोक्ष करो का आश्रय लेती है | करारोपण से व्यक्ति उपभोग कम करने के 
लिए बाध्य होते है । वे साधन जो पहले उपभोग के काम मे प्रयुक्त होते थे अब करारोपण के कारण 
पूँजी निर्माण की ओर अन्तरित कर दिए जाते है । करारोपण से पूँजी सचय तभी हो सकती है जब करो 
से प्राप्त आय को स्थायी और पूँजीगत व्यय मे लगाया जाए । 

करारोपण द्वारा विकास हेतु वित्त की व्यवस्था करने मे कई लाभ होते है जैसे-- 

() आर्थिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है अत 
यह उचित है कि आर्थिक विकास के प्रयत्नो से जो कुछ आय मे वृद्धि हुई है उसे करारोपण द्वारा पुन 
वापिस ले लिया जाए ताकि उसासे योजना कार्यक्रम पूरे किए जा सके । 

(५) आर्थिक विकास स्फीति-कारक दबाव उत्पन्न कर सकता है अत आवश्यक है कि व्यक्तियों 
के हाथ में क्रय शक्ति की मात्रा कम करने के लिए करारोपण का प्रयोग किया जाए । 

करारोपण से न केवल व्यक्तियो की बचतो का एकत्रीकरण होता है बल्कि यह स्फीति विरोधी 
यन्त्र का कार्य भी करता है | करारोपण द्वारा योजना के लिए घन जुटाने की नीति का सीमित सीमाओं 
के अन्दर प्रयोग किया जा सकता है | सरकार को करारोपण की नीति का सहारा तभी लेना चाहिए जब 
देश मे पूँजी-निर्माण की गति धीमी हो ॥ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि करारोपण से नागरिकों की 
कार्य और बचत करने की इच्छा तथा शक्ति पर बुरा प्रभाव न पडे और घन की असमानता मे वृद्धि न 
हो | करो की एक सीमा है--करदेय क्षमता से अधिक कर नहीं लगाये जा सकते | यदि करदेय-क्षमता 
से अधिक कर लगाए गये तो देश की आर्थिक स्थिति खतरे मे पडती है अत करारोपण की नीति ऐसी 
होनी चाहिए कि जिससे एक ओर सरकार को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सफे और दूसरी ओर बचत एव 
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विनियोग इतोत्साहित मे हों, उपभोग और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा समाज में आर्थिक 
विष्मता पैदा न हो | कर-नीति ऐसी बनाई जानी चाहिए कि वह मुद्रा-स्फीति की नीति को स्वथ रोक 
सके । कर-प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए और विशेष प्रकार के मुद्रा-प्रसार विरोधी कर लागू किए जाने 
चाहिए। 

(ख) अनिवार्य बचत निशक्षेप---आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफलवापूर्दक पूरा करने के 
लिए पक है कि सरकार लोगो को बचत करने के लिए बाध्य करे और अनिवार्य बचत योजनाएँ 
चालू करे | 

(ग) हीनार्थ प्रबन्धन--अनिदार्य बचत की एक महत्त्वपूर्ण रीति हीतार्थ प्रबधन या घादे की वित्त 
व्यवस्था (0८0८४ 40078) है ॥ भारतीय योजना आयोग के अनुरार घाटे की वित्त व्यवस्था का 
वाक्याश बजट घार्टो द्वारा कुल राष्ट्रीय खर्च में वृद्धि करने के लिए प्रयोग मे लाया जाता है--ये घाटे 
चाहे आय खाते (२०४०४ ॥८००७॥ से सम्बन्धित हो अथवा पूँजी खाते (028 #०८०ए) से । 
अत ऐसी नीति अपनाने का सार यही होता है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में खर्च करती है 
जो उसे करों शरकारी उद्यमो के लाभो जनहा से प्राप्त कर्जों जमा एव निधियाँ तथा अन्य फुटकर 
साधनों के रूप मे प्रात होती है | सरकार बजट के धाटो की पूर्ति अपने सचित कोषो को काम में लाकर 
करती है अथवा दैक़ों से उधार लेकर (मुख्यत देश के केन्द्रीय बैंक से) द्रव्य निर्माण करके करती है । 

घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति तभी पैदा होती है जद सरकार को ऋण व अन्य साथनों से प्राप्त 
होने पाली आय से अधिक व्यय करना पड़ता है । सरकार ऋण-पत्र जारी करके इन्हें केन्द्रीय बैंक को 
देती है और इनके आधार पर अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर देती है। इस अतिरिक्त पुद्रा के 
झ्वात्त सरकार विभिन्‍न साधनों का क्रय करती है ताकि पूँजीगत सामान में वृद्धि हो सके | 

घाटे की वित्त व्यवस्था से देश मे मुद्रा-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न होने का भय पैदा हो जाता है । 
घाटे के दिल प्रबन्धन से मुद्रा का विस्तार होता है जिसरो कीमते बढ जाती है और मुद्रा-रफीतिजनक 
परिणाम उत्पन्न हो जाते है। 

हीनार्थ प्रबन्धन के प्रभाव स्फीति कारक छोते है | यदि सरकार अतिरिक्त मुद्रा फ़ो उत्पाएफ कार्यों 
में विनियोजित करती है तो ये प्रभाव पृष्टिगतत नहीं होते । विख्यात अर्थशास्त्र डॉ वी के आर राब का 

कहना है- 'यह होनार्थ प्रबन्धन नहीं जो भूतकाल की मॉंति मुद्रा-प्रसार के लिए उत्तरदायी रहा है 
अपितु यह अनुत्पादक प्रकृति का व्यय तथा बढ़ते हुए व्यय के साथ-साथ काम व बचत के रूप में 
सयुदाय का असन्तौषजनक दायित्व है जो मुद्रा-पत्तार के लिए उत्तरदायी है। अविकसित्त देश के लिए 
डीनार्थ प्रब्चन उचित हो सकता है यदि सरकार इस पर उचित नियन्त्रण रखे । 

घाटे की वित्त व्यवस्था से देश में मुद्रा-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न होगी या नहीं यह कई बातों पर 
निर्भर रहता है, जैसे--घाटे की वित्त व्यवस्था के विस्तार की मात्रा जिस कार्य के लिए इस व्यवस्था का 
फपयोग किया जा रहा है उसका उत्पादक होना या अनुत्यादक होना एद मुद्रा स्फीति विरोधी विभिन्‍न 
पायो कौ प्रयोग में ल्ञागा जैसे--करारोपण तथा उधार की उपयुक्त नीतियों मूल्य नियन्त्रण की नीति 
आदि । लि 


4 लोक ऋण--करारोपण मे पैघानिक दबाव द्वारा जनता से त्याग करवाया जाता है लेकिन 
लोक ऋण एक ऐसा साधन है जो जनता की निजी बचतो को स्वेष्छा से प्रभावित करता है । लोक ऋण 
पर ब्याज मिलने से जनता स्वत डी बचत करने को प्रेरित होती है । विकासशील अर्धव्यवस्था में धनी 
दर्ग भरड़ी मात्रा मे ऋण देता है लेकिन मध्यम व निम्न श्रेणी के व्यक्ति अल्प बचत योजनाओं ह्वारा 
भरकाश को ऋण देते है ( इसके दो मुख्य लाम होते है--एक सरकार को धन प्रिलता है जिसका 
उपयोग विकास योजनाओं मे किया जाता है और दूसरे जनता का वर्तमान उपयोग कम हो जाता है जो 
कि विकासशील अर्थव्यवस्था का एक सुधारात्मक तत्व है। 

5 सार्वजनिक उपक्रमो से प्रात्त आव--विकासशौल अर्थव्यवरथा के लिए यही आवश्यक नहीं है 
कि सरकार उद्योग-व्यापार के विकास का उचित वातावरण बनाए और निजी क्षत्र में पूँजी विनियोग को 

करे वरन्‌ यह भी अवश्यक है कि वह सार्वजनिक व्यापारिक कार्य क्षेत्र मे वृद्धि करे 
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नियोजित अर्थव्यवस्था में सार्दजनिक उपक्रम आदि कुशलतापूर्वक चलाए जाएँ, तो लाम के 
महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकते है । इन लामों को देश के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में लगाया जा सकता 
है | पश्चिम के औद्योगिक देशों में सरकार द्वारा चलाई गई व्यापारिक सस्थाओं से सरकार की कुल आप 
का लगभग तिहाई भाग प्राप्त हो जाता है । अर्द्धद-विकसित एवं विकासशील देशों में ज्यॉ-ज्यों सरकारी 
उद्योग बढाएं जाएँगे त्यों-त्यों उनसे योजनाओं के लिए वित्त का प्रबन्ध किया जा सकेगा | यह आवश्यक 
है कि सरकार के अघीन उद्योगों से मिलने वाले लाम को पुन उन्हीं के विकास के लिए अथदा नवीन 
उद्योगो की स्थापना के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ! 
बाहय साधन (६&20273। (२९5०0४०९८5) 

किसी देश की सरकार दो मुख्य कारणों से बाहय वित्त (5073 गाआा०८) का सहारा लेती 
हैं का 

0) देश के विकास कार्यों फे लिए आन्तरिक साधन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं हो पाते है । 

(॥) अर्द्ध-विकसित देशों को अपनी विकास योजनाओं के लिए तकनीकी ज्ञान वैज्ञानिक जानकारी 
और मशीनों की व पूँजीगत साज सामान (09.70 £व०एणथ्या5) की आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों 
के पास विदेशी विनिमय के साघन ठालए्णा 572८0972० 7२९५०७४८८७५) अपर्याप्त हुआ करते है। 
किसी सरकार द्वारा विदेशी वित्त निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है-- 

] विदेशी नागरिको से ऋण--कई अविकसित देशो मे ऐसे ऋणों ने बडा योगदान प्रदान किया 
है । भारत में रेलो व सिचाई योजनाओं पर निर्माण मुख्यत इसी प्रकार की पूँजी द्वारा हुआ है | वर्तमान 
काल मे बाह्य सहायता के इस साधन का महत्त्व कम होता जा रहा है क्योकि-- (॥) विदेशी व्यक्ति 
अविकसित देशो की राजनीतिक और आर्थिक दशाओ की अनिश्चितता व जोखिम के कारण पूँजी 
विनियोग करने मे हिचकिचाते है (0) इस पूँजी को उन्नत देशो मे विनियोग करने के अधिक आकर्षक 
अवसर प्राप्त हो रहे है (॥)) कुछ अर्द्ध-विकसित देशो ने व्यक्तिगत बाहय पूँजी के प्रति विरोधी नीति 
प्रदर्शित की है | 

2 विदेशी सरकारो से ऋण--द्वितीय महायुद्ध के बाद ससार के बडे-बडे राष्ट्र अविकसित देशों 
को आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार से ऋण देते रहे है | उदाहरणार्थ अमेरिका एवं सोवियत सघ 
तकनीकी सहयोग त्ञथा अन्य कार्यक्रमो की पूर्ति मे महत्त्वपूर्ण सहायता करते है | इनसे एक बडा खतरा 
यह बसा रहता है कि कहीं विदेशी सरकारों का गुट मिर्लकर ऋणग्रस्त देशो से कुछ राजनीतिक लाभ न 
प्राप्त कर लें और इन देशों का अस्तित्व खतरे मे न पड जाए | 

3 प्रत्यक्ष विदेशी सहायत्ञा-अनेक विकसित देशो की सरकारो ने अर्द्ध-विकसित देशो के लिए 
प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध की है | उदाहरणार्थ अमेरिका के राष्ट्रपति टुमैन के पाइन्ट फॉर प्रौग्राम 
(एव छ0घछ 20छक्षाा७) के अन्तर्गत तथा ब्रिटेन कनाडा आदि राष्ट्रों ने कोलम्बों योजना 
(एएणा०॥9० 797) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से विभिन्‍न देशो की आर्थिक सहायता दी | गत वर्षों में 
कुछ देशों को सोवियत सघ ने ऐसी सहायताएँ प्रदान की है | विदेशी ऋणो की तुलना में प्रत्यक्ष 
विदेशी सहायता अधिक भारपूर्ण होती है क्योकि ऐसी सहायत्ता मे राजनीतिक शर्तें अधिक होती है 
और सहायता नियमित नही होती | 

4 अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण--विभिन्‍न अन्तर्राष्रीय सस्थाएँ जैसे--विश्व बैक अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष (॥स्‍श790079॥ ''श०रटंव/म्या0).. अन्तर्राट्रीय विकास ससथा. (ग्रालाक्षालाग 

0९०९]०एपाटत। ॥६५०००४७००). सयुकत राष्ट्र आर्थिक विकासार्थ विशेष कोब (7000 िश्ञाणा$ 
इए०ण० फपा0 वा 8एजणाणा॥र 92एटाणपाटा) आदि से अर्द्ध विकत्तित देशों को अपने आर्थिक 
विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय एव तकनीकी सहायता प्राप्त होती है । अन्तर्राष्ट्रीय 
पुनर्निर्माण एव विकास बैक ने कई देशो को सिचाई रेलो बिजली आदि योजनाओं के लिए ऋण दिए 
है । अन्तर्राट्रीय सस्थाएँ बडी-बडी धनराशियॉँ पिछडे हुए देशो के आर्थिक विकास के लिए ऋण के 
रूप मे दैती रही है | इन सस्थाओ से मुद्रा के रूप मे ही नहीं वरन्‌ डॉक्टरों इन्जीनियरो वैज्ञानिकों 
सलाहकारों मशीनो कच्ची सामग्री आदि के रूप मे सहायता प्राप्त हुई है । आर्थिक विकास के लिए 
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व्यवस्था करने में इन ससस्‍्थाओं की अपनी कुछ सीमाएँ हैं ! डॉ. दी. के मदान के शब्दों में, 
“अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अन्ततः एक बैंक है जिसकी स्थापना उत्पादक कार्यों और लाभदायक परियोजनाओं 
की वित्तीय ब्यवस्था करने की एजेन्सी के रूप मे की गई है | शिक्षा, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य तथा 
व्यक्तियों का तकनीकी प्रशिक्षण आदि विकास के मौलिक विस्तृत क्षेत्र हैं जिनमें विनियोग की 
आवश्यकता है और जो केवल दीर्घकाल मे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकीय हैं लेकिन जो अर्द्ध-बिकसित 
देशों की क्षमता और आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है ॥” 
स्पष्ट है कि विदेशी ऋण और विदेशी सहायता पिछड़े हुए राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास की 
योजनाओं में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है | इसके द्वारा कम उन्नत देशो को घन, विदेशी विनिमय. 
पूँणीगत माल और तकनीकी सहायता प्राप्त हो जाती है | आज ससझ्ार में जनसख्या का लगभग 
दो-तिहाई भाग ऐसे क्षेत्रों में रहता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं | इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास 
का महत्त्व ससार में शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से अनुप्रेक्षणाय है | यदि इसका समुचित आर्थिक 
' विकास न किया गया तो ये क्षेत्र ज्वालामुखी बनकर सारे ससार की शान्ति में कभी भी आग लगा सकते 
हैं अत. विकसित देशो का स्वय का हित इसी मे है कि वे ससार के पिछडे हुए क्षेत्रों को ऊँचा उठाने में 
ईमानदारी से भरसक चेष्ठा करे 
विदेशी ऋणो के साबन्ध मे निम्न बिन्दुओं का घ्यान अवश्य रखना चाहिए--- 
(0) ऋणो का प्रयोग देनदार देश के निर्यात को बढानै या आयात्त को घटाने के लिए किया जाना 
चाहिए | 
(४) निर्यात की वृद्धि और आयातों की कमी का समय व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि मूलघन 
और ब्याज का निर्धारित समय पर शोधन हो जाए। 
हर (४) ऋण की अदायगी के समय में लेनदार देशों को अधिक माल लेने के लिए राजी किया जाना 
चाहिए | 
(.४) ऋण सम्बन्धी व्यय अधिक नहीं होने चाहिए अन्यथा उनके शोधन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
का बहुत बड़ा भाग देश से बाहर चला जाएगा। 
(५) ऋण उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त किए जाने चाहिए और प्रशासनिक कुशलता व मितव्यय्रिता पर 
पूरा बल दिया जाना चाहिए ! 
अन्त में “आर्थिक विकास के क्षेत्र में विदेशी वित्त केवल गौण स्थान ही प्राप्त कर सकता है ।” 
अर्द्धद-वेकसित देशो से आर्थिक विकास कै कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए बाहय 
ऋणों पर त्तमी तक चिर्मर रहना चाहिए ऊब तक कि वे अपने आन्तरिक साधनों से पर्याप्न पूर्ति का निर्माण 
और सप्रह करने मे समर्थ नहीं हो जाते । प्रो. बुच्चन एवं रेलिस (8एथक्षता आ० 7२९३४) के निष्कर्ष से 
सहपत हैं फि-“देशी तथा विदेशी वित्त एक-दूसरे के पूरक हैं, परन्तु जब तक उपभोग और बचत करने 
की क्रियाओ को, धन सग्रह करने बाली सस्थाओं को, कानूनी सरचनाओ से तथा ऋण देने और विनियोग 
करने की क्रियाओं को पूँजी-निर्माण के अनुकूल नहीं बनाया जाता तब वक विदेशी सहायता से केवल 
क्षणिक लाभ प्राप्त हो सकता है | उच्च जीवन-स्तर के लिए एक स्थायी आघार का निर्माण देश के 
आत्तरिक प्रयत्नों से किया जा सकता है ।” पिदेशी ऋण अथवा विदेशी सहायता पर पूर्णत निर्भर रहना 
उचित नहीं है | इनकी प्राप्ति और मात्रा के सम्बन्ध मे निश्थयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसी 
सहाभता में राजनीतिक स्वार्थों के होने का बडा खतरा हमेशा विद्यमात रहता है । विदेशी ऋण प्राएम्भिक 
अवस्था में अपने आर्थिक विकास का आघार तैयार करने हेतु लिए जाने चाहिए और उनका उपयोग 
उत्पादक कार्यों से फिया जाना चाहिए । 
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भारत सरकार की वजट नीति 
(एप्ठहुलवगाज एणांए३ ण ९ 600 एणी वातांय) 





भारत्त सरकार का दजट : सामान्य परिचय 

] सबिधान के अनुष्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में जो  अप्रेल से 2 
मार्च तक होता है भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस 
वार्षिक विवरण को कैन्द्रीय सरकार का बजट कहते है और यह सबसे प्रमुख बजट-पत्र होता है | इसे 
बजट विवरण भी कहते है | इसमें सरकार की आय और व्यय को तीन भागों मे जिनके अनुसार 
सरकारी लेखे रखे जाते है दिखाया जाता है | ये भाग इस प्रफार है--6) रामेकित निधि 
(0) आकस्मिक निधि और (॥) लोक खाता | 

2 सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वो से सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधारों से और उसके 
द्वारा दिए गए ऋणो की वसूलियो से जो घनराशियाँ प्राप्त होती है वे सब समेकित निधि मे दिखाई जाती 
है | सरकार का सभी खर्च समेकित निधि से किया जाता है और जब तक ससद्‌ की स्वीकृति नहीं मित्र 
जाती तब तक इस निधि मे से कोई रकम खर्च नहीं की जा सकती | 

3 कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते है जब सरकार को ससद्‌ की स्वीकृति मिलने के पहले 
जरूरी खर्च करना पडता है जिसका पहले से अन्दाजा नहीं रहता । इस परह का खर्च आकस्मिक 
निधि से किया जाता है | यह निधि अग्रदाय के रूप मे राष्ट्रपति के पास रहती है | इस प्रकार 
आकस्मिक निधि से जो रकम खर्च की जाती है उसका बाद मे ससद्‌ से अनुमोदन करा लिया जाता 
है और ससद्‌ की स्वीकृति से समेकित निधि में से उतनी ही रकम निकालकर वापस आकस्मिक 
निधि मे डाल दी जाती है । 

4 सरकार की सामान्य प्राप्तियो और व्यय के अतिरिक्त जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता 
है. सरकारी खातो मे कुछ अन्य लेन-देनो जैसे--मविष्य निधियो के सम्बन्ध मे लेन-देन अल्प बचत 
सग्रह अन्य जमा आदि का हिसाब रखा जाता है | सरकार इन लेन-देनो के सम्बन्ध मे लगभग बैकर कै 
रूप में कार्य करती है | इससे जो रकम प्राप्त होती है उन्हे लोक खाते मे दिखाया जाता है और 
सम्बन्धित खर्च इसी मे से रकम निकाल कर किया जाता है | लोक खाते में दिखाई जाने वाली रकम 
सरकार की आय नहीं होती क्योकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या 
प्राधिकारियो को जो इसे जमा कराते है वापस देना होता है | इसलिए लोक खाते से अदायगी करने के 
लिए ससद्‌ की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता | सरकार की आय का कुछ भाग मुख्य मुख्य कार्यों 
के लिए जैसे--कोयला खान श्रमिक कल्याण के लिए या वाणिज्यिक उपक्रमों में जो मशीनरी पुरानी पड़ 
गई हो उसके स्थान पर नई गशीनरी आदि लाने के लिए अलग-अलग निधियो मे अलग निकालकर रस 
लिया जाता है | यह रकम ससद्‌ की स्वीकृति लेकर समेकित निधि से निकाली जाती है और विशेष 
कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए लोक खाते में जमा रखी जाती है | कार्य-विशेष पर जो खर्च किया 
जाता है उसे ससद्‌ के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए फिर प्रस्तुत किया जाता है हालाँकि यह रकम 
निधियो को अन्तरित किए जाने से पहले ससद्‌ द्वारा निधौरित की हुई होती है | 

5 सविधान के अनुसार खर्च की कुछ मदे जैसे--राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ राज्यसभा के 
समापति और उप-सभापति तथा लोक-समा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते उच्चतम 
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न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के देतन, भत्ते और पेंशनें, सरकार 
द्वाद्य लिए गए उधारों के ब्याज और उनकी अदायग्रियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई 
अदायगियाँ, समेकित निधि पर भारित होती हैं | बजट विवरण में समेक्तित निधि पर भारित खर्च को 
अलग से दिखाया जाता है। 

6. संविधान के अनुसार, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता 
है | इस्तलिए सरकार का बजट (0) राजस्व बजट और (४) एूँजी बजट, दो भागों मे बॉटा जाता है । 

4. राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा 
इन राजस्वों से किए जाने वाला व्यय दिखाया जाता है । कर-राजस्व में केन्द्र द्वारा लगाए गए करों और 
अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली आप शामिल की जाती है । राजस्व की आय के जो अनुमान बजट 
विवरण मैं दिए जाते है उनमें वित्त विधेयक घ्वारा किए गए कर-प्रस्तावाँ से होने वाली आय शामिल होती 
है | सरकार की बाकी आय में मुख्य रूप से ब्याज, उसके द्वारा निवेशित पूँजी का लामाश, फीस तथा 
सरकार द्वाद्य प्रदान की गई सेवाओं की आय शामिल होती है । राजस्व खाते से किया जाने वाला खर्च 
सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सेवाओं में काम करने के लिए, सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के ब्याज 
को चुकाने आदि के लिए होता है | ऐसा समी व्यय जिससे किसी परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, 
राजस्व से किया जाने वाला व्यय माना जाता है । राज्य सरकारों और अन्य स्वायत्त सस्थाओं आदि को 
दिए जाने वाले सभी अनुदान राजस्व व्यय मे आते हैं | 

8, पूँजी बजट मे पूँजीगत प्राप्तियोँ और भुगतान शामिल हैं । पूँजीगत प्राप्तियों की मुख्य मददें ये 
हैं-सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार जिन्हें बाजार उधार कहा जाता है राजकोष हुण्डियों की 
बिक्री के ज़रिए (जिनकी अदायगी 9] दिनों के बाद करनी होती है लेकिन जिनका नवीनीकरण किया 
जा सकता है) सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले उघार, विदेशी सरकारों और 
सस्थाओं से प्रात्त उधार तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी और अन्य पक्षों को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिए गए उधार की वसूली से होने वाली आय । पूँजीगत भुगतान में ये म्दें शामिल होती 
हैं--जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों की प्राप्ति पर किया जाने वाला पूँजी व्यय 
और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूँजी, राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी 
कम्पनियों, निगमों, अन्य सस्‍्थाओं आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने बाले उधार और अग्रिम पूँजी 
बजट में लोक खाते के लेन-देन शामिल होते है । 
वित्त विधेयक 

9. सरकार द्वारा लगाए जाने वाले नए करों के प्रस्ताव वर्तमान करों में किए जाने वाले सशोघधनों 
के प्रस्ताव या ससद्‌ द्वारा स्वीकृठ अवधि के बाद किसी वर्तमान कर को जारी रखने के लिए प्रस्ताव 
वित्त विधेयक के रूप में ससद्‌ में प्रस्तुत किए जाते है। 
अनुदानों की मौगे 

१0, बजट विवरण में समेकित निधि से किए जाने दाले व्यय के अनुमान दिए जाते हैं ) ये 
अमुमान सविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसरण में अनुदानो की माँगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं 
और इनकी स्वीकृति लोकसभा से लेनी होती है । जिन मामलें में एक मन्त्रालय/विमाग कई अलग-अलग 
सेदाओं के लिए उत्तरदायी होता है वहाँ प्रत्येक सेवा के लिए एक अलग माँग प्रस्तुत की जाती है | 
प्रत्येक माँग में एक सेवा के लिए आवश्यक व्यवस्था दी गई होती है अर्थात्‌ इसमें राजस्व से किया जाने 
वाला व्यय, पूँजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस 
सेवा में उधारों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है | विघान मण्डल रहित सघ राज्य 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे प्रत्येक सघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग माँग की जाती है | जिन मामलों में 
किसी सेवा से सम्बद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि एर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे--व्याज 
प्रमार, तो उस व्यय के लिए, भौंग से बिल्कुल मित्र, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और 
उत्तके लिए ससद्‌ से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती । ऐसे किसी व्यय के मामले में, 
जिसमें स्वीकृत एव भारित दोनों मर्दे शामिल हों दो उस सेदा के लिए प्रस्तुत की जाने दाली माँग में 
भारित व्यय शामिल कर लिया जाता है लेकिन स्वीकृत और मारित व्यवस्थाएँ अलग-अलग दिखाई जाती 


३42 लोक वित्त 


हैं| विभिन्न माँगों और विनियोगों में सम्मिलित कुल स्वीकृत और भारित व्यदस्थाओं का साराश 'अनुदानों 
की माँगों का साराश” नामक पुस्तक में दिया गया है| 

]4 लेखा तथा बजट सम्बन्धी दर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत एक प्रकार की आय को जैसे एक 
विम्माग द्वारा दूसरे दिभाग को दी गई अदायगी और पूँजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय 
को उस विमाग के खर्च में से जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है | बजट विवरण में दिए गये 
अनुमान जैसा कि लेखों से पता चलता है. निबल व्यय के जो अनुमान होते हैं अर्थात्‌ इसमें से आय को 
घटा दिया जाता है । अनुदानों की मॉँगों में व्यय के जो अनुमान दिए जाते हैं वे सकल व्यय के अनुमान 
होते हैं | बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध 3 में विमिन्न अनुदानों की माँगों में दिखाए गए व्यय 
की सकल रकम, वसूलियों जो व्यय में से घटा दी जाती हैं और बजट विवरण में दिखाया गया निबत 
व्यय विश्लेषण के लिए एक साथ दिखाया जाता है। 

१2 अनुदानों की मॉय बजट विवरण के साथ लोकसमा मे प्रस्तुत की जाती है | प्रत्येक मॉग में 
ऊपर की ओर पहले 'स्वीकृतः और 'भारित” व्यय तथा मॉग में सम्मिलित 'राजस्व' और पूँजी' व्यय 
अलग-अलग जोड़ कर दिखाये जाते हैं | इसके अलावा जिस खर्च के लिए मॉग प्रस्तुत की जाती है 
उसका कुल जोड़ इसमें दिखाया जाता है | इसके बाद विमिन्न शीर्षों में व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। 
मुख्य कार्यक्रमों और सगठनों को जिनके लिए बजट में 0 लाख रुपये या उससे अधिक रकम की 
व्यवस्था की जाती है, अलग से दिखाया जाता है | प्रत्येक कार्यक्रम/सगठन के व्यय का आयोजना और 
आयोजना-मिन्न विभाजन दिखाया जाता है | खातों में व्यय में से घटाई गई वसूलियों के कुल जोड़ 
टिप्पणी में नीचे दिखाए जाते हैं | अगले वर्ष की अनुदानों की माँगों पर टिप्पणियाँ दी राई हैं, जिनमें 
मन्त्रालय/विमाग के उद्देश्यों का सक्षेप में उल्लेख किया गया है | जहाँ कहीं सम्मव हुआ है, इन 
टिप्पणियां में मुख्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में लक्ष्यों और पूरे किए गए कार्यो का वर्णन किया गया है। 
इसके अतिरिक्त, जहाँ आवश्यक समझा गया है, वहॉ इन टिप्पणियों में सक्षेप में यह बत्ताया गया है कि 
चालू वर्ष के मूल और सशोधित बजट के बीच और विभिन्न माँगों में सम्मिलित बजट वर्ष की 
आवश्यकताओं के बीच अन्तर क्‍यों रह गया है | अनुदानों की मॉगों में नई सेवा की मर्दों, जैसे नई 
कम्पनी का निर्माण, नई योजना का शुरू किया जाना आदि का विवरण दिखाया गया है जिसके लिए 
बजट में व्यवस्था की गई है । 

3 अनुदानों की मॉँगों के बाद, अनुदानों की ब्यौरेवार माँगें लोक-समा पटल पर बजट के प्रस्तुत 
किए जाने के कुछ समय बाद लेकिन अमुदानो की माँगो पर बहस शुरू होने से पहले रखी जाएगी | 
अनुदानों की इन ब्यौरेवार मॉँगो में अनुदानों की मॉों में प्रस्तुत घनराशि का और आगे ब्यौरा तथा पहले 
के वर्ष का वास्तविक व्यय दिखाया जाएगा | इन माँगों में प्रत्येक कार्यक्रम/सगठन से सम्बन्धित अनुमानों 
का ब्यौरा जहौं-कहीं यह रकम ]0 लाख रुपये से कम की नहीं होती, कई ब्यौरेदार शीर्षों के अन्तर्गत 
दिया छात्ता है जिससे उस कार्यक्रम पर किए गए व्यय की किस्म और स्वरूप का, जैसे--वेदन, मजदूरी, 
यात्रा-व्यय, सामग्री और उपकरण, सहायत्रा अनुदान आदि का पता चलता है। इन ब्यौरेवार माँगों के 
अन्त में वसूलियों का ब्यौरा दिया जाता है जिन्हें व्यय में से घटाकर खातों में दिखाया जाता है | प्रमुख 
कार्यक्रमों और योजनाओं के भौतिक और वित्तीय पहलू कार्य-निष्पादन बजटों में दिए गए हैं जो 
मन्‍्त्रालयों/विभागों द्वारा ससद्‌ में अलग से प्रस्तुत किए जाएँगे | 
लेखो का वर्गीकरण 

]4 बजट विवरण मे आय और व्यय के अनुमान तथा अनुदानो की मॉँगो मे व्यय के अनुमान 
लेखों के वर्गीकरण की उस प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते है जो सविघान के अनुच्छेद 450 के 
अन्तर्गत विहित है | इस वर्गीकरण का उद्देश्य ससद्‌ू और जनता को यह समझने में सहायता देना है कि 
प्रत्येक कार्यक्रम पर कितना धन निर्धारित किया गया है और धनराशि खर्च करने में सरकार के उद्देश्य 
क्या हैं। 
राज्यों को अन्तरिम साधन 

5 राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजना और आयोजना-मित्र योजनाओं के लिए अनुदान और 
उघार दिए जाते हैं । इसके अलादा, केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर, सघ उत्पाद-शुल्कों और 
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संपदा-शुल्क के रूप मे सगृहोत कर-राजस्व की अधिकाश राशि राज्य सरकारों को दी जाती है ) कुल 
शज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान 
दिए जाते हैं | राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रो को अन्तरिम कुल साधनो की जानकारी बजट का सार नामक 
पुस्तक के एक दिवरण मे दी जाती है | बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के भाग और 2 में करों, 
सहायता अनुदानों और उधारों के रूप में राज्यों और सध राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली राशियों का और 
अधिक ब्यौरा दिया जाता है | संघ उत्पाद-शुल्को का हिस्सा और अधिकाश अनुदान तथा उच्चार वित्त 
मम्त्रालय द्वारा दिए जाते हैं और ये इरा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली 'राज्य सरकारों को 
अन्तरण' मामक मॉँग मे शामिल किए जाते है । जो अनुदान और उचचार अन्य मन्न्रालयों द्वारा दिए जाते 
हैं, उन्हें इन मन्त्रालयो की मॉँगों मे दिखाया जाता है । 

आयोजना परिव्यय हि 


6. केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय मे आयोजना व्यय का अनुपात अधिक होता है । विभिन्न 
मन्त्रालयो की अनुदानो की मॉगो में, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आयोजना व्यय को आयोजना-मिन्र व्यय से 
अलग दिखाया जाता है | आयोजना बजट नामक पुस्तक मे प्रत्येक मन्त्रालय के कुल आयोजना खर्च को 
विभिन्न विकार! शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाता है और आयोजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं 
के लिए बजद में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया जाता है॥ आयोजना में सम्मिलित 
महत्त्वपूर्ण योजनाओं का विवरण प्रत्येक भन्त्रालय के कार्य-निष्पादन बजट में दिया जाता है जिसये इन 
चोजनाओं का ब्यौरा दिया होता है अर्थात्‌ इन योजनाओं के उद्देश्ये और लक्ष्यो की तुलना मे कितना 
कार्य पूरा कर लिया गया है | 
कार्य-निष्पादन बजट 

7. कार्य-निष्पादन बजट विकास सम्बन्धी कार्य कर रहे सभी मन्त्रालयौ/विभागो द्वारा तैयार किए 
जाते हैं और उन्हे ससद्‌ के संदस्यो मे परिचालित किया जाता है। यह बजट मन्त्रालय/विभाग के बजढ 
को कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के रूप मे प्रस्तुत करता है | 00 करोड़ रुपये से अधिक 
अनुपानित लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे अलग से मूल्यॉकन रिपोर्ट 
देता है | इसमें मरत्रालय/विभाग के अधीवरथ सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमो के कार्यक्रमों और उनके 
द्वारा श्म्पन्न कार्य का विवरण दिया जाता है, जिसमें सस्थापित और उपयोग की गई क्षमता, भौतिक 
लक्ष्य और सफलताएँ, कार्यसचालन के परिणाम और पूँजी पर होने वाली आय आदि का ब्यौरा दिया 
जाता है | कार्य-निष्पादन बजट, विकारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे प्रवच्धक वर्ग के लिए प्रशासनिक 
और वित्तीय नियन्त्रण के साधन के रूप मे उपयोगी सिद्ध होता है। 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 

8, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आयोजना व्यय का अधिकाश माग सरकारी क्षेत्र के 
उपक्रमों पर खर्च होता है | सरकार द्वारा इन उपक्रमों के परिव्यय की वित्त व्यवस्था के लिए उनकी 
शैयर पूँजी में धत लगाकर या उन्हें उधार देकर बजटीय सहायता दी जाती है | बजट के व्याख्यात्पक 
ज्ञापन में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चालू और बजट वर्षों मे आयोजना और आयौजना-मिन्न प्रयोजनों 
के लिए दी गई पूँज़ी और दिए गए उचारों के अनुमानों और इन उपक्रमो को अपनी आयोजनाओं के 
दित्त-पोषण के लिए उपलब्ध बजट मे बाह्य साधनों का ब्यौरा दिया जाता है | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो 
के कार्य की विस्तृत रिपोर्ट, "सरकारी उद्यम समीक्षा" नामक पुस्तक में दी जाती है जो विज्न मन्त्रालय 
द्वारा अलग से प्रकाशित की जाती है । दिमिन्न मन्त्रालयो के नियन्त्रण मे काम कर रहे विभिन्न उपक्रमो 
के कार्य का विवरण इन मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों मे दिया होता है जो ससद्‌ सदस्यों में वित्तरित की 
जाएँगी ( प्रत्येक सरकारी काम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट परीक्षित लेखो सहित ससदू्‌ मे अलग से प्रस्तुत की 
जाती है | इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के विमिन्र उपक्रमों के कार्य-विवरण भारत के नियन्त्रक- 
मद्बालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ससद्‌ में प्रस्तुत की जाती है 

9, रेलवे और डाक तथा दूर-सचार सेवाएँ (डाक-तार विभाग का दो अलग-अलग पिमागो-- 
डाक-विमाग और दूर-सचार विमाग---के रूप में पुनर्गठन किया गया है) सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 

प्रमुद्ध वाणिज्यिक उपक्रम हैं | रेलवे का बजट और रेल व्यय से सम्बन्धित अनुदानों की माँगें ससद्‌ को 
अलग से प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन रेलवे की कुल आय और व्यय को भारत सरकार के बजट विवरण 
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में शामिल किया जाता है । डाक तथा दूर-सचार के दोनो विभाग की अनुदानो की मो्गें केन्द्रीय सरकार 
की अन्य अनुदानों की मॉगो के साथ प्रस्तुत की जाती है | इन दोनो विमागों के कार्य-सचालन के 
वित्तीय परिणामों का साराश बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन मे दिया जाता है। 

20. राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से मित्र निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों का 
ब्यौरा, गैर-सरकारी निकायों को अदा किए जाने वाले सहायता अनुदानों के विवरण में दिया जाता है जो 
विभिन्न मन्‍्त्रालयों की अनुदानों की ब्यौरेवार मॉगों के राथ सलग्न होती है | 
विनियोग विधेयक 

2]. लोक-समा द्वारा अनुदानो की मॉगों को स्दीकार किए जाने के बाद स्वीकृत रकमों को और 
समेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम को समेकित निधि से निकालने के 
लिए विनियोग विधेयक के जरिये ससद्‌ का अनुमोदन माँगा जाता है | सविधान के अनुच्छेद ]4 (3) के 
अनुसार समेकित निधि से कोई रकम ससद्‌ द्वारा ऐसा कानून बनाये बिना नहीं निकाली जा सकती । 

22 अनुदानों की मॉगों पर विस्तृत विधार करने का कार्य मई के प्रथम सप्ताह में पूरा हो पाता 
है । पहली अप्रेल से “विनियोग विधेयक' के अधिनियमित हो जाने तक, विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 
के जरिए ससद्‌ से लेखानुदान प्राप्त कर लिया जाता है ताकि इस अवधि मे सरकार अपना सामान्य कार्य 
चला सके | 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारत सरकार की वजट नीति 

बजट प्रत्येक देश की आर्थिक नीतियो को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है। देश की आर्थिक 
नीति उसमे परिलक्षित होती है । बजट नीति से देश मे वस्तुओं और सेवाओं की कुल मॉग प्रमावित होती 
है और उसी पर देश में आय का स्तर, विनियोगों की मॉग एद रोजगार का स्तर निर्मर करता है | बजट 
नीति में साधारण-सा परिवर्तन देश के सम्पूर्ण आर्थिक दाँचे को प्रभावित कर देता है| 

किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से सचालित करने के लिए बजट नीति का दीर्घकाल 
में सन्तुलित होना आवश्यक है | सन्तुलित बजट होने पर देश की आर्थिक फ्रियाओं में परिवर्तन न्यूनतम 
होते हैं किन्तु जब सरकार आर्थिक क्रियाओं पर नियन्त्रण करना चाहती है तब वह घाटे के बजट बनाती 
है | घाटे के बजट राष्ट्रीय आय और कुल माँग मे दृद्धि करके देश मे आर्थिक क्रियाओं के स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए कारगर सिद्ध होते है और आधिक्य के बजट मुद्रा-स्फीति की दशाओं में आर्थिक क्रियाओं 
के स्तर को गिराने के लिए बनाए जाते हैं । 

विदेशी सरकार को भारत की आर्थिक उन्नति में कोई विशेष रुचि नहीं थी । अत. विदेशी शासन 
की बजट 'नीति का लक्ष्य और क्षेत्र सीमित था | आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से तत्कालीन बजट नीति 
ज्ञठस्थ थी | ब्रिटिश सरकार ने निर्बाघावादी नीति (8७८० 797०) पर चलते हुए ऐसे प्रयत्नों में रुचि 
नहीं ली जिससे भारत औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बने, देश में धन तथा आय की असमानताएँ घटे और 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा मै कदम उठाए जा सके | विदेशी सरकार की मूल नीति यही 
रही कि भारत के आर्थिक हितों के प्रति यथासम्भव उदासीनता बरती जाए और भारत पर मारी मात्रा में 
ऐसे सरकारी ऋण का भार डाल दिया जाए जो ब्रिटिश साप्राज्य के लिए व्यय किया गया था | कराघान 
का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि राज्य के अनिवार्य कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक घन प्राप्त किया 
जाए | सामान्य उद्देश्य 'बजट को सन्तुलित करना” रहा और सामाजिक तथा विकास कार्यों पर बहुत कम 
व्यय किया गया । बजट का एक बड़ा भाग प्रतिरक्षा और नागरिक प्रशासन मे व्यय होता रहा | वित्त 

> नीतियों में समग्र-सम॒य पर मामूली सशोधन किए गए जो जनमत के दबाव और महायुद्धजनित 

'चर्िस्थितियों के परिणाम थे । कुछ सशोधन 99 के सुधारों के दाद लोकप्रिय सरकारों कौ स्थापना के 
फलस्वरूप हुए | 935 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन लागू होने के बाद अनेक 
सशोघन हुए । 

द्वितीय महायुद्ध काल में बजट सम्बन्धी नीति में काफी परिवर्तन किए गए । ब्रिटेन और मारत के 
बीच हुए एक वित्तीय करार के अन्तर्गत भारत सरकार पर यह उत्तरदायित्व डाला गया कि वह भारत में 
होने वाले ब्रिटिश खर्चों के लिए रुपए में वित्त व्यवस्था करे | इसके फलस्वरूप भारत सरफार का 
प्रतिरक्षा व्यय 939-40 में लगभग 50 करोड़ रुपए से बढकर 944-45 में लगमग 460 करोड रुपये 
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हो गया | नागरिक अथवा असैनिक व्यय तेजी से बढा | भारत में अमेरिकी फ़ौजों पर व्यय करने के लिए 
रुपए में वित्त व्यवस्था का भार भारत को उठाना पडा | अनेक प्रशासनिक विभागो का विस्तार किया गया 
और अनेक नए दिमाग खोले गए ] 

बढ़े हुए व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत सरकार को आय वृद्धि के अनेक उपाय करने 
पड़े ! अतिरिक्त करारोपण किया गया । उदाहरणार्थ, आय-कर, अति-कर (5 0 तथा निगम 
कर की दरें बढ़ा दी गईं, अतिरिक्त लाम-कर (5७०६७६ शा 5) लगा दिया गया तथा सीमा शुल्को 
व उत्पादन करो से परिदर्न किए गए | बाजार ऋणो मे वृद्धि की गई | अल्प बचते प्रात्त करना, 
पत्र-मुद्रा छापना आदि उपायो का भरपूर आश्रय लिया गया | कर-मिन्न भ्ोतों (४०४-7%: 59#ण०ड) में 
युद्ध कात्त में रेज़ो ने ठोस भाग अदा किया । युद्ध काल में सरकारी ऋण बहुत बढ गये | 938-39 में 
यह ,220 फरोड कुएए का था जो बढ़कर 944-45 मे 2,300 करोड़ रुपए हो गया । मुद्रा-स्फीति 
(प्रीआणा (णाश्या८)) का इतना आश्रय लिया गया कि ॥939-40 मे लगभग ]98 करोड़ रुपये के 
कायजी नोट चलन में थे जो बढकर [945-46 मे लगभग ,63 करौड रुपए के हो गए । सरकार ने 
काफी सम्रय परचाह्‌ मुद्रा-स्फीति विरोधी कुछ उपाय अवश्य अपनाए परन्तु उनमे कोई विशेष सफलता 
नहीं मिली । 

देश की अध्धव्यवस्था पर भारी बोझा पडने से युद्ध समाहि तक स्थिति बहुत खराब हो गई और 
युद्बोत्तर काल मे मूल्य-वृद्धि से जनता के कष्ट अत्यधिक बढ गये । देश मे अकाल जैसी दराएँ उत्पन्न हो 
गई । सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त स्थिति मे पहुँच गई । 

स्वातन्च्योत्तर युग में भारत सरकार वी घजट नीति 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत सरफार की बजट सम्बन्धी नीठि ने एक नई दिशा ग्रहण की । देश 
की परिस्थितियों के अनुरूप और आर्थिक विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने प्रभावशाली ढंग 
रो शाणकोपीय नीति का सवालन फिया ! समय-समय पर यजट नीति को नए मोड दिए गए ) इसका 
विषेषन निम्नानुसार शीर्षको मे करना उपयुक्त होगा-- 

आर्थिक नियोजन से पूर्व बजट मीति--स्वतन्त्र होते ही देश की आर्थिक नीति मे व्यापक परिवर्तन के 
साध-साथ बजट नीति मे भारी परिवर्तन हुए | दृष्ठिकोण और उद्देश्य बदल जाने से आर्थिक क्षेत्र में निर्दाधावादी 
नीति का परित्याग कर दिया गया। राष्ट्रीय सरकार पे देश की बिगडी हुई आर्थिक दशा को सँवारने, भावी 
आर्थिक विकास की आधारमूमि तैयार करने की दिशा मे ठोत आर्थिक नीति पर चलना शुरू वार दिया! 
सविधान के गीति-निर्देशक सिद्धान्तो मे यह व्यक्त कर दिया गया कि राज्य आर्थिक व्यवस्था का सघालन इस 
तरह करैगा फि घन का केन्द्रीयकरण न हो उत्पादन के साधनो का सर्वसाधारण के लिए दुरुपयोग न हो 
समुदाय के भौतिक साधनो का स्वामित्व और नियन्त्रण बढ़े जिससे सामूहिक हित पे सर्वोत्तम ढग प्ले वृद्धि हो, 
सभी नागरिकों को जीविको' जज के पर्याप्त साधन मिलें आदि ( 

सविधान के निर्देशनो के अधीन राष्ट्रीय सरकार ने 'सुनियोजित आर्थिक विकास पर आधारित 
समाजवादी ढग के समाज और कल्याणकारी राज्य की स्थापना' के आदर्श को अपनाया | अब बज 
नीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र बन गई ! राष्ट्रीय सरकार को सर्वप्रथम 
पुग्रा-स्फीति के दबाव को नियन्त्रित करने देतु देश के विमाजन से उत्पन्न अराजकता और शरणार्थियों 
की बाद आदि की समस्याओं से जूझना था । खाद्य चकट को हले करने के लिए 'अधिक अत्र उपणजाओऔ' 
फी नीति स्वीकार की गई । युद्ध काल मे जो विशाल प्रशाराकीय ढाँचा खड़ा हो गया था वह न केवल 
जारी रहा ब्रत्कि कई मामलों में उसका और विस्तार फरना पडा | शरणार्थिये' तथा विस्थापितों की 
सहायता और पुनर्वास पर विपुल धनराशि व्यय करनी पंढी | एक स्तन्त्र देश के अनुरूप सराद्‌ और 
लोकतान्द्रिक प्रशासन के विविध साज-सामान और सस्थाओं पर किया णाने वाला व्यय बहुत बढ गया | 
विदेशों के साथ राजनीतिक संम्बन्धो की स्थापना का नया व्यय सिर पर आ पड़ा | विशाल और स्वत्न्त्र 
देश के अनुक्ृप प्रतिरक्षा व्यय मे वृद्धि हो गई । 

इन सभी कारणों से स्वतस्द्वता प्राप्ति के समय सरकारी व्यय मे काफी वृद्धि हुई और सरकार को करो में 
वृद्धि करनी पड़ी ) व्यय-पृद्धि से सरकारी आय मे समवर्ती वृद्धि हुई ॥ वस्तुत सार्दज़निक व्यय कराघान 
सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रो मे भारी उधल-पुथल शुरू हो गई। 
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योजना-काल मे बजट चीति--95 से सरकार की बजट नीति को आर्थिक नियोजन ने क्रान्तिकारी 
रूप मे प्रमावित किया | राजकोषीय नीति योजनाओं के कार्यान्वयन का महत्त्वपूर्ण अस्त्र बन गई | सम्पूर्ण योजना 
काल में केन्द्र सरकार के राजस्व और पूँजीगत दोनो खात्तो में आय तथा व्यय मे भारी वृद्धि हुई | पचवर्षीय 
योजनाओं में राजस्व खाते के आय और व्यय दोनों में ही कई गुना वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत खाते की प्राप्तियों 
और भुगतानों में इससे अधिक वृद्धि हुई । समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य के आदर्श को पाने के लिए 
सामाजिक एव भआर्थिक सेवाओं तथा विकास प्रायोजनाओं पर अधिकाधिक व्यय किया गया | गैर विकास व्यय में 
प्रतिरक्षा तथा नागरिक प्रशासन में भारी वृद्धि हुई । सघ सरकार की भोंति राज्य सरकारों के आय-व्यय में काफी 
वृद्धि हुई | सरकारी व्यय में वृद्धि का अधिकाश माग विकास कार्यों पर खर्धघ किया गया। केन्द्र और राज्य 
सरकारों की आय-व्यय की जो मुख्य प्रवृत्तिया रहीं उसका अध्ययन पिछले अध्याय में किया जा चुका है । योजना 
काल मे सार्वजनिक व्यय की भात्रा और प्रतिरूप मे समयानुसार विविध परिवर्तन आए और भारत सरकार का 
व्यय बढता गया। आज प्रत्तिरक्षा व्यय सामाजिक सेदाओं पर व्यय आदि निरन्तर विद्यमान प्रकृतति' कै च्यय बन 
चुके हैं। भारत सरकार के पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई। आर्थिक नियोजन आरम्भ होने के बाद पूँजीगत व्यय को 
अधिक महत्त्व देने की प्रवृत्ति विकसित हुई ( केन्द्र के समान राज्यो का राजस्व और पूँजीगत व्यय बढ़ा | राज्यों में 
पूँजीगत व्यय के माध्यम से आर्थिक विकास पर अधिकाधिक व्यय करने की प्रवृत्ति विकसित हुई । 

सार्वजनिक व्यय मे पृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक आय का स्थरूप बदल गया है | विकास की 
निरन्तर बढती हुई गति ने कर-भार मे भारी वृद्धि की है | विदेशी आक्रमणो से उत्पन्न राष्ट्रीय सकट और 
शत्रु देशो की अमैज्नीपूर्ण कार्यवाहियो के फलस्वरूप कर भार बढा है । कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करो का 
प्रतिशत गिरने और परोक्ष कराधान पर निर्भरता बढने की प्रवृत्ति पाई गई है | सध सरकार की 
सार्वजनिक आय में वृद्धि आशिक रूप से मूल्यों के बढने से उत्पन्न होने वाले लामों के कारण हुईं है | 
'कर-भिन्न आय भारत सरकार का महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत रहा है । आन्तरिक और बाह्य ऋणो की मात्रा 
बढी और विकास योजनाओं पर की गई अधिकाश व्यय की वित्तीय व्यवस्था उधार लेकर की जा सकी 
है। ॥950 5। से अब त्तक सम्पूर्ण योजना काल मे घाटे क्री दित्त-व्यवस्था (हीनार्थ प्रबन्धन) का 
अधिकाधिक आश्रय लिया जाता रहा है | 

भारत सरकार की नवीनतम बजट नीति--भारत सरकार की बजट नीति उसके द्वारा अनुमोदित 
राजकरोषीय अनुशासन एव तर्कसगत आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । राजकोषीय समायोजन 
की इस प्रक्रिया के अतर्गत राजकोधीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 5% रत्तर तक लाना एक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है | यह सरकारी फिजूल खर्च को न्यूनतम करके एवं अन्य गैर योजना खर्चों पर 
नियत्रण कर प्राप्त किया जाना है | ब्याज अदायगी एव सब्सिडी में कभी करने से ही गैर योजना खर्चे पर 
नियत्रण पाया जा सकता है | 996 97 एव 997-98 बजटों मे इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण लघु 
उपाय किए गए है । 

'शाजकोाशिय समायेजजन की विशिष्ठता महत्त्वपूर्ण है। १9796 प्र/ भे राजकोदिय घाटे पर दबाव 
हटाने का प्रयास राजस्व की वृद्धि एव खर्चों मे कमी दोनों के सयोजन से किया गया है | बजट नीति के 
तहत ब्याज अदायगी आर्थिक राज्य सहायता (सब्सिडी) के कारण बहिर्भ्रवाह मे वृद्धि हो गई | इसके 
बावजूद राजस्व व्यय मे कम दर से वृद्धि हुई है । यह मुख्यत ब्याज रहित आयोजना मित्र व्यय पर 
अकुश लगाने से हुआ है| 

बढती ब्याज अदायगियाँ वित्तीय उदारीकरण के कारण बढते ऋण एवं उसी ब्याज दरो को 
प्रतिब्रिम्बित करते है | ब्याज अदायगियाँ जन ससाघनो का एक बडा हिस्सा हडप लेती है | नई बजट 
नीति में इस प्रकार के ऋणो पर अकुश लगाये जाने की इच्छा है ॥ 

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार अपने कर राजस्व मे वृद्धि करने के प्रयास कर रही है जो 
कि उसकी बजट नीति मे प्रतिबिम्बित होता है । करो की दरों में कमी कर उसे सरल एवं तर्कसगत 
बनाना इसी दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है | कर सुधार प्रत्यक्ष एव परोक्ष करो के क्षेत्रों में फिए जा रहे 
है | इस कार्य के लिए कर प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है| 


भारत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय 
सम्बन्ध, वित्त आयोग की रिपोर्टों में केन्द्रीय हस्तान्तरणों 
के आवंटन के लिए मुख्य मापदंड, योजना आवंटन 
के लिए एन, डी. सी. फार्मूला 


(गराभात॑ज फिशछाण्रा5 एशक्तश्था पर एशाएनंे) जावे 5086 00श/00्श5 ? 
वात, .५]०० (एत(शा३ 7 क्षाएल्लांणा ता एशाएओ शित्रतद्ता तह ६९०05 
०0९ विद्या (जाता), पि.0,(00, ए0ए09 णि शिक्त 3॥0020075) 





ऐव्रिहासिक पृष्ठभूमि 
(पां$(णांप्यों 8300ह7०७१०) 

गारत में केन्द्र एव राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों पर प्रकाश डालने से पूर्व पृष्ठभूमि के 
रुप मे इनका सक्षि्र पेतिहासिक अवल्लोकन कर लेना उपयोगी रहेगा । 
9 ७ के चुधागर से पूर्व फे वित्तीय सम्बन्ध 

भारत मे 833 से 87) तक वित्त-शक्तित पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथो मे केन्द्रित रही 
और प्रान्तीय सरफार के ध्यय की छोटी-छोटी बातो पर नियन्त्रण करती रही | 860-6[ से ही 

वित्त-व्यदस्था के सम्बन्ध में विद्ार प्रारम्भ हो गया । 287] में लॉर्ड मेयो (04 /9)०) ने 
रेल, पजीयन (२९४)५४०४०४, शिक्षा, पुलिस, सडकें, स्वास्थ्य सेदाएँ जादि विभाग पूर्ण रूप से प्रान्तीय 
सरकारों को सौप दिए । प्रान्‍्तीय सरकारों को वित्त प्रशासन मे कुल स्वतन्त्र अधिकार दिए गए ताकि वे 
स्ूय आय एकत्रित कर स" आर अपने उत्तरदावित्व को विभा सके । विशेष परिस्थितियों ये वैयव्तिक 
अनुदान का प्रावधान रखा गया | यद्यपि लॉर्ड मेयो का कदम विकेन्द्रीकृत विश्ञ-व्यवस्था की आरम्भ की 
दिश्ञ में उत्साहवर््ध७ था लेकिन इसे प्रान्तो को सौंप देने से व्यय आय से अधिक होने लंगा और 
आन्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोषागार से मिलने पर भी पूर्ण नहीं हो सकी । फलस्वरूप 
प्रान्तीय सरकारें आर्थिक अभ्नाव से ग्रस्त रहने लगी ! 

877 में जपत्तद्य लॉर्ड लिटन (/.00 7./00) के समय आय के प्रान्दीय प्रकृति के सभी 
सापन, जैसे--मालगुजारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन, न्याय आदि ग्रान्तों को सौष दिए गए । 
विगागों से प्राप्त आय और अनुदान के अतिरिक्त कुछ आय के अन्य साधन प्रान्तीय रारकारो को दे दिए 
गए। 

882 में लॉर्ड रिपन (.णए |श)ण) ने वित्त सदस्य मेजर बेरिग की सहायता से एक नवीन 
योजना विज्तीय प्रशासन के लिए बनाई । अब वार्षिक अभिहस्ताकन (कैयाएशे ॥६७७झ॥0209) के स्थान 
घर यचवर्षीय प्रक्‍न्ध प्रणाली प्रारम्भ हो गई | प्रव्षीय प्रणाली में प्रान्तीय सरकारें पाँच वर्द तक निश्चित 
ढंग से आय प्राप्त करने के लिए आशवस्त थीं ! अब निर्षारित अनुदान को बन्द कर दिया गया और 
अग्राकित प्रकार से आय के साधनों का पुन बैंटवारा किया गया-- 
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()) केन्द्रीय मदे (एल०0»ं म्रए०05)--रेल तार डाक आय अफीम की आय निगम कर 
सीमा-कर उपहार व सार्वजनिक कार्य विनिमय से लाम आदि | 

(0) प्रान्तीय म॒दे (छ0४0६४॥ छटघत5)--नागरिक वर्ग प्रान्तीय निर्माण कार्य और प्रान्तीय कर | 
कुछ विशेष प्रकार की आय विशिष्ट प्रान्तो को प्रदान की गई जैसे--बम्बई से आवागमन सेवा से प्राप्त 
आय मछलियो से प्राप्त आय | 

(00 विभाजित मदे (99५0०१ प्रन८००$)--उत्पादन कर आरोपित कर स्टाम्प वन रजिस्ट्रेशन 
आदि । इन स्रोतों से प्राप्त आय केन्द्रीय और प्रान्तीय रारकारों के मध्य विभाजित रखी गई | 

इस योजना के कार्यान्वित होने से पहले मालगुजारी केन्द्रीय सरकार के पास थी परन्तु नवीन 
योजना में प्रान्‍्तों का घाटा पूरा करने के लिए निश्चित धन राशि का अनुदान देने के स्थान पर 
मालगुजारी का निर्धारित प्रतिशत दिया गया | लॉर्ड रिपन की योजना मे प्रान्तीय सरकार के पास 
निरन्तर रहने वाली आय की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया | यदि कोई प्रान्तीय सरकार 
स्वीकृत राशि व्यय नहीं कर पाती थी तो केन्द्रीय सरकार उसे वापस ले लेठी थी अथवा आगामी चार्षिक 
अभिहस्ताकन में से काट लेती थी | 

चववर्षीय प्रबन्ध 882 में प्रारम्भ किया गया और प्रति 5 वर्षों के बाद क्रमश प्रबन्ध 887 892 
और 897 में उसमे कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया फिर भी वित्तीय नीति की अनिश्चितता और 
निरन्तरता बनी रही । इस कमी को दूर करने के लिए पचवर्षीय समझौतों को लॉर्ड कर्जन (00 
(0४८०7) ने 904 मे अर्द्ध स्थाई बना दिया अर्थात्‌ पूर्व स्थिति में काफी परिवर्तन होने अकाल या युद्ध 
जैसे विपत्ति काल मे उन्हे बदला जा सकता था । 

92 मे विकेन्द्रीकोण पर शाही आयोग (२०५० ए८एथाएग्राइणआणा (एजागराइशणा) की 
सिफारिशो के आधार पर लार्ड हार्डिग्ज 6.0 प्४७78%) ने वित्तीय प्रबन्ध के लिए स्थायी प्रणाली को 
अपनाने की स्वीकृति दी जिसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था भे अधिक लोच पैदा करना और प्रान्तो को 
अधिक अधिकार देना था ! इस स्थायी समझौते में निम्नाकित विभाजन किया गया जहा तक आय से 
सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने आय के वे सब खोत जो बाटे नहीं जा सकते थे या किसी प्रान्त विशेष के 
नहीं थे अपने पास रखे । इनको साप्राज्य की आय ज्रोत कहा गया जैसे--अफीम रेल निराक्राम्य कर 
नमक टकसाल विनिमय डाक तार सेवा द्वारा आय देशी रियायत्तो से प्राप्त धन आदि | बचे हुए 
आय स्रोतो मे से कुछ पूर्ण रूप से प्रान्तीय रखे गए जैरो--जगल उत्पादन कर शिक्षा न्याय आदि! 
बहुत महत्त्दशाली आय के स्रोत विभाजित मद मे थे जैसे---मालगुजारी आयकर उत्पादन कर (बगाल 
वे बम्बई को छोडकर) सिंचाई और स्टाम्प । 

4949 के सुधारो के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्ध 

99 मे वित्तीय प्रबन्ध के विकास मे विशेष परिवर्तन हुए । प्रान्तों मे दोहरी शासन प्रणाली आरम्भ 
कर दी गई । प्रान्तो के केन्द्रीय सरकार के साथ आर्थिक सम्बन्ध पूर्णत परिवर्तित हो गए और आय-व्यम 
का नवीन बैंटवारा किया गया-- 

(क) केच्ब्रीय आय के साधन--अफीम नमक निराक्राम्य कर (सीमा कर) आय कर रेल डाक 
और तार सेवा से आय । 

(ख) प्रान्तीय आय के साधन---मालगुजारी (सिचाई को सम्मिलित करते हुए) स्टाम्प (व्यापारिक 
और न्यायिक) रजिस्ट्रेशन उत्पादन कर और वन | इस नयदीन पित्तरण व्यपस्था से भारत सरकार को 
लगभग 3 63 करोड रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया गया । केन्द्र के इस घाटे को पूरा करने 
के लिए विभिन्न प्रान्तीय सरकारो से अपनी बचत्त मे से केन्द्र को धन देने की अपेक्षा की गई । प्रान्तीय 
अशदानो की मात्रा अतिरेक (5००0७) के 87 प्रतिशत निश्चित हुई तथा शेष 3 प्रतिशत उन प्रान्तो 
के विकास कार्यों के लिए छोड दी गई ॥ 
मैस्टन परिनिर्णय (१४०500 # ७०) 

सैद्धान्तिक दृष्टि से उपर्युक्त परिवर्तन नि सन्देह महत्त्वपूर्ण थे लेकिन व्यवहार मे अनेक असुविधाए 
सामने आने लगीं। फलरवरूप इन पर पुनर्दिचार के लिए 920 मे लार्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक 
समिति गठित की गई जिसे इन तथ्यो पर विचार करना था--- 
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(0) घालू वित्तीय वर्ष ($92। 22) में केन्द्र विभिन्न प्राम्तों को कितना अशदान दे और किस प्रकार दे 

(0) आयागी दो मेँ केन्द्रीय घाटे की पूर्ति के लिए भिन्न प्रान्तों की देयता कितनी रखी जाए 

(0 कण बम्बई को उत्त प्रदेश से प्राप्त आय कर में से कुछ अश दिया जाए एव 

(0) आगामी दर्षों में प्रान्तीय ऋणो की व्यवस्था क्या हो | 

मैस्टन समिति ने मार्च 920 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | इस समिति की सिफारिशों के आधार 
पर 92! से 3935 तक केन्द्र और प्रान्तों के मध्य वित्तीय व्यवस्था रही | प्रैस्टन समिति के सामने 
विचार करने के लिए उपरोक्त चार तथ्य रखे गए थे उन पर समिति के सुझाव इस प्रकार दिए गए--- 

(0) 92] 22 की लगमग 963 लाख रुपये की वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रान्तो 
के अशदान निर्धारित किए गए | मद्रास मुम्मई बगाल उतार प्रदेश पज़ाब म्यापार मध्य प्रात असम 
प्रान्तों के अशदान क्रश 384 56 65 240 )75 64 22 और ॥5 लाख निश्चित किए गए। इन 
अनुदानों को प्रारम्भिक अशदान कहा गया और इनका विर्णय करते समय प्रान्तो की वर्तमान आर्थिक 
स्थित्रि विशेषकर उनके बदते हुए व्यय को ध्यान में रखा गया । 

(0) आगामी वर्षों मे केन्द्रीय घाटे की पूर्ति के लिए प्रान्तों द्वारा निश्चित अशदान देने का सुझाव 
दिया गया | यह निश्चित देयत्षा प्रान्यो की करदेय क्षमता (950० 0७७७:७) प्यक्तियों की आय और 
प्रन्‍्तों की लोच आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई | 

(४) प्रान्तीय ऋण लेखो को अविलम्ब बन्द कर देने की सिफारिश की गई | समिति मे दिधार 
प्रकद किया कि केन्द्रीय सरकार को प्रान्तो को दिए गए ऋणों पर आगामी 2 दर्षों में व्याज सहित 
दापस ले लेना चाहिए । 

(४) समित्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय यह था कि आय कर से प्राप्त सम्पूर्ण आप केन्द्रीय 
सरकार के पास पह़े | राषिति थे यह विर्णय दिया कि प्रान्‍्तो की आय कम रह जाने पर प्रान्तो को 
सामान्य मुद्रा कर (0५८ 5६॥ए 0७५) लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 

विभिन्न क्षेत्रो में मैस्टन निर्णय की आलोचना की गई । यह योजना प्रारम्भ से ही धूमिल पड़ती गई 
कि अब वित्तीय व्यवस्था में स्थायित्व आ सकेगा और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के बीच सहयोग तथा 
विकास का वातावरण बनेगा । पैस्दन निर्णय का विरोध पुख्यव निम्न बिन्दुओं पर किया गया-- 

| केन्द्रीय व प्रान्तीय सरक्रारो के मध्य आय गदों का विभाजन असन्तोषजनक था | केन्द्र के पास आय 
के सारे लोबदार साधन रखे गये थे जबकि प्रान्तीय सरकार्रो को लगभग बेलोघदार र्लोत सौप दिए गए थे। 

2 केन्द्रीय सरकार के घाटे की पूर्ति के लिए प्रान्तो द्वारा देय प्रारम्भिक अनुदान राशि अनुचित 
थी । इससे केन्द्र और प्रान्त तथा विभिन्न प्रान्तीय सरकारो के मध्य वैमनस्य मे वृद्धि हुईं । 

3 पैस्टन निर्णय मे कर भार में एकरूपता का अभाव रहा | विभिन्न प्राव्तो में लोक आगय की पूर्ति 
कै लिए मित्र मित्र खोत चुने गए जिससे समाज के विभिन्न दर्गों पर करो का असमान भार पड़ा। 

4 मैस्टन निर्णय ये आशा प्रकठ की गई थी कि निकट भविष्य मे प्रान्तीय सरकारों की आप 
डदेगी किन्तु व्यवहार में प्रान्दीय आगप में घाटे की प्रतिक्रिया हुई । 

3935 के विधान के अन्तर्गत वित्तीय सम्बन्ध 

प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को 929 50 की विश्वप्यापी मन्‍्दी ने गम्भीर बना दिया | फलस्वरूप 
99 के सदिधान को समाप्त कर केन्द्र और प्रान्दीय सरकारो को वित्तीय स्थिति पर पुनर्विद्यार की 
पुरजोर मौंग की जाने लगी । शशि 

१933 के भारत सरकार के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कर का जात्तपण और कसूली 
एक अधिकारी करे परन्तु उसे दूसरे अधिकारी को दिया जा सकता है | अब केन्द्र और प्रान्तो की मदे 
नए ढंग से विभाजित की गई--(क) पूर्णतया सघीय (ख) पूर्णतया प्रान्तीय एव (य) वे मर्दे जिन्हें केन्द्रीय 
सरकार प्रारम्न करती किन्तु उन्हें प्रान्तो में भी करना पड़ता [ रत 

पूर्णतया सचीय आय के झोत---आय कर (कृषि आय के अतिरिक्त) विमम कर रेलो से आय 
डाक तार टेलीफोन आदि से आय मुद्रा व सिक्के दलाई से प्राप्त आप तटकर सेदा सम्बन्धी आय आदि । 

पूर्णवया प्रान्तीय आय के झखोब--मालगुजारी सिघाई शान्ति और न्याय पुलिस छिकित्सा 
रिक्षा सड़क पुल द शाखा रेल मादक वस्तुओं पर उत्पादन कर कृषि आय कर मूमि द मकान आदे 
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पर कर, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार कर, प्राल्तीय व्यापार, विज्ञापन कर, मनोरजन कर, आन्तरिक 
जलमार्गों से आय, चुगी. प्रान्तीय स्टाम्प कर आदि | 

केन्द्र द्वारा आरोपित व एकत्रित और केन्द्र व राज्यों के मध्य विभाजित कर--सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार कर (कृषि भूमि के अतिरिक्त कर), रेल, वायु एव जल मार्ग द्वारा ले जाए गए सामान तथा 
व्यक्तियो पर सीमा कर, साख पत्रो पर स्टाम्प कर, रेलवे किरायो एव भाडे पर कर आदि । 

१935 के अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यदस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार अपनी आय में से नए 
प्रान्तों एव कम आय वाले प्रान्तों को सहायता दे सकती है | इस अधिनियम मे प्रान्तीय सरणारों को खुले 
बाजारों से कर्ज लेने की अधिक स्वतन्त्रता मिल गई । 
ओटोनिमेयर मिर्णय 

]935 के अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक ठहराया गया कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति की 
नियुक्ति करे जो आय-कर (70070 7990, जूट निर्यात कर (70/8 5/फुण॥ 7000) तथा उत्पादन कर 
(एःधटाघ८ 99) के केन्द्र और प्रान्तों के मध्य वितरण की विधि के सम्बन्ध में अपनी राय दे तथा 
अधिनियम की अन्य वित्त सम्बन्धी बातो की जॉच करे और अपनी रिपोर्ट दे । अत भारत में इस कार्य के 
लिए सर ओटोनिमेयर को नियुक्त किया जिन्होने अपनी रिपोर्ट मे विशेष रूप से दो तथ्यो पर ध्यान 
दिया--प्रथम यह कि भारत रारकार की आर्थिक स्थिति और साख को कोई हानि न पहुँचे और द्वितीय 
यह कि प्रान्तो को आर्थिक सहायता दी जाए जिससे वे स्वावलम्बी हो जाएँ । सर ओटोनिमेयर ने अपने 
जो निर्णय दिए वे इस प्रकार थे-- 

3. ऋण की समात्ति--ओटोनिमेयर निर्णय में यह सुझाव दिया गया कि असम, बगाल, बिहार, 
'उडीसा और उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त का अप्रेल 936 से पहले का सारा ऋण समाप्त कर दिया 
जाए तथा मध्य प्रान्तों का 936 से पहले का और 92] से बाद का 2 करोड़ रुपये का ऋण समाप्त 
कर दिया जाए। 

2, आय-कर का वितरण--निर्णय से यह कहा गया कि आय-कर की वास्तविफ आय का 
50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार अपने पास रखे और शेष आधा भाग प्रान्तीय सरकारों के बीच बॉट 
दिया जाए इस आय-कर की आय मे उन प्रान्तो से प्राप्त होने वाली आय-कर की आय शामिल नहीं 
थी जो केन्द्रीय शासित क्षेत्र थे | केन्द्रीय अधिकारियो से प्राप्त होने वाले आय-कर की राशि मी वितरित 
होने वाली राशि में नहीं गिनी गई थी | उल्लेखनीय है कि आय-कर का विभाजन करते समय 
ओटोनिमेयर ने दो बातें अपने सामने रखी थीं--प्रान्त विशेष से कितना आय-कर इकद्‌ठा किया जाता है 
और उसकी जनसख्या कितनी है | इन पर विचार कर ओटोनिमेयर द्वारा विभिन्न प्रान्तों के लिए 
आय-कर वितरण के निम्नाकित प्रतिशत निश्चित किए गए- 








प्रान्त प्रतिशत 
मुम्बई 20 
बगाल 20 
उत्तर प्रदेश 5 
मद्रास ॥5 
बिहार 30 
पजाब 8 
अध्य प्रान्त 5 
असम 5: 
उड़ीसा 2 
सिन्ध क्र 
उच्चर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त ्‌ 
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3. जूट निर्याव-कर का विंतरण--जूट निर्यात करने वाले प्रान्तो को पहले जूट निर्यात-कर का 
50 प्रतिशत भाग मिल रहा था । ओटोनिमेयर निर्णय मे यह सिफारिश की गई कि यह भाग बढाकर 
625 प्रतिशत कर दिया जाए ताकि प्रान्तों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सके । 

4, नकद आर्थिक सहायता--ओटोनिमेयर निर्णय में पिछडे हुए प्रान्तो को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष 
नकद सहायता देने का सुझाव दिया गया | बगाल, बिहार, मध्य प्रान्त को क्रमश 75 लाख 30 लाख व 
5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की गई | सिन्ध को 05 लाख रुपये वार्षिक की 
आर्थिक सहायता आगामी 0 वर्षों तक देना और धीरे-घीरे कम कर देने का सुझाव दिया गया | यू पी को 25 
लाख रुपये वार्षिक का 5 वर्ष तक अनुदान और उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, उडीसा व असम को 00, 40 व 
30 ज्ञाख रु. प्रति वर्ष अनुदान या सहायता देने का सुझाव दिया गया। 

सर ओटोनिमेयर ने जो सुझाव प्रस्तुत किए उन्हें साधारण सशोधन सहित सरकार ने जुलाई, 
936 मे स्वीकार कर लिए लेकिन इससे कोई राज्य पूर्णत सन्सुष्ट नहीं हुआ । यू. पी, मुम्बई और 
बंगाल पूर्णत असन्तुष्ट थे | 
निमेयर-सूत्र मे संशोधन 

फरवरी, 940 मे आय कर मे से प्रान्तों को उनका भाग लेने के सम्बन्ध मे निमेयर के सूत्रों 
में ससद्‌ ने सशोपन कर दिया । कौसिल की सशोषित आज्ञा के अन्तर्गत जो  अप्रेल, 939 से 
लागू हुई, रेल विभाग का अशदान पूर्ण रूप से केन्द्रीय घनराशि की गणना से (जो प्रान्तो को बॉटने 
के लिए प्राप्त था) अलग कर दिया गया और केन्द्र का भाग इस घनराशि में पिछले तीन वर्ष के 
औसत पर नियत कर दिया गया । 

स्वतन्त्र भारत मे केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध 
(एफआणा-$9॥6 छागाल॑ंवा रश्धांगात़ ग वित९एचातआए बता) 

5 अगस्त, 947 को स्वतन्त्रता के साथ यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत का नवीन 
सविधान बनने व लागू होने तक वित्त के पुनर्वितरण की नई योजना तैयार वी जाए । अन्त 7 मार्च, 
948 को दो वर्ष के लिए एक नई योजना घोषित की गई, जिसके अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए 
गए- 

] भविष्य में प्रान्‍्तो को आय-कर मे से प्राप्त होने वाले भाग का विभाजन इस प्रकार होगा--बम्बई 
2] प्रत्तिशव, पश्चिमी बगल 22 प्रविशव्र पूर्वी पजाब 5 प्रतिशत, मद्रास 8 प्रतिशत विहार 3 प्रतिशत, 
सयुकत प्रान्त 9 प्रतिशत, मध्य प्रान्त एव बिहार 6 प्रतिशत, असम तथा उडीसा 3 प्रतिशत । 

2, ओटोनिमेयर निर्णय के अनुसार जूट उत्पादक प्रान्तो को जूट नियवि-कर का 625 प्रतिशत 
भाग से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया । 

3. केवल असम व उडीसा को आर्थिक सहायता देने का निश्वेय किया गया | यह त्तय किया भया 
कि 947-48 में असम व उड़ीसा को 8 75 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तथा 948-49 मे क्रमश 
30 लाख व 40 लाख रुपये दिए जाएँगे। 

4. यह निश्चित हुआ कि आय-कर का ! प्रतिशत भाग चीफ कमिश्नर के म्रान्तों को दिया 
जाएगा | 

948 की इस योजना से कोई भी प्रान्त प्रसन्न नहीं हुआ | उनकी पारस्परिक ईर्ष्या बनी रही तथा 
योजना की कदु आलोचना की गई | अत. केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारो के मध्य वित्तीय व्यवस्था में सुधार 
करने के लिए नवीन सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार ने श्री एन आर सरकार 
(प. ए, 5थ्ञप्व) की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्ति की । इस समिति को आय-कर के भाग का केन्द्र 
द ग्रान्तों के मध्य वितरण करने के सम्बन्ध में सुझाव देने थे । घूँकि इस समिति के प्रस्ताव विशेषत 
प्रान्तों के पक्ष में थे, अत. भारत सरकार ने इससे असहमति प्रकट की ! 

देशमुख निर्णय (0297ण८७ #४०»0)--आय-कर की आय को व जूट निर्यात की आय को 
विभाजित करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार ने श्री सी डी देशमुख (2 9 एआ्रण/0 
को नियुक्त किया । देशमुख ने लो सुझाव दिए वे 950-5! तथा १957-52 के लिए थे अर्थात्‌ देशमुख 
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निर्णयों को उस समय तक अपनाया जाना था जब तक कि भारत के नवीन सविधान के प्रावधानानुसार 
वित्त आयोग के सुझाव लागू नहीं किए जाते | 

श्री देशमुख ने अपनी सिफारिशों को विशेष रूप से आय-कर के विभाजन के लिए विभिन्न राज्यों 
को मिलने वाले भाग तक सीमित रखा | उन्होने इसमे परिवर्तन की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की 
और ओटोनिमेयर की भाँति आय-कर की आय का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में वितरित करने की 
सिफारिश की | देशमुख निर्णय के अनुसार आय-कर का विभाजन निम्तानुसार होता था- 








राज्य देशमुख निर्णय की व्यवस्था 948 की अस्थायी 
अवस्था में अन्तर 
बम्बई 20 न 
मद्रास ]75 (005 
उत्तर प्रदेश 890 ()70 
पश्चिमी बयाल 435 (+)5 
बिहार 25 (-)05 
मध्य प्रदेश 60 पल 
पजाब हक (+)05 
असम 82; 
उड़ीसा 30 > 





देशमुख निर्णय के अनुसार सिन्ध एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के अश समाप्त कर दिए गए | 
पश्चिमी बगाल व पजाब के भाग मे वृद्धि की गई जबकि मद्रास बिहार व उत्तर प्रदेश के भागों में कमी 
हुई । शेष राज्यो के भाग पहले के समान रहे | 

जहाँ त्तक छूट निर्यात-कर का प्रश्न था नए राविघान मे जूट निर्यात-कर पूर्ण रूप से केन्द्रीय 
भाग में रखा गया था लेकिन केन्द्र यदि चाहे तो जूट उत्पादक प्रान्तो को आर्थिक सहायता दे सकता 
था । देशमुख निर्णय में जूट उत्पादक प्रान्तो को आर्थिक सहायता की राशि निम्न प्रकार निश्वित की 
गई-- 








राज्य अनुदान की राशि (रुपये में) 
पश्चिमी बगाल 05$ लाख रुपये 
असम 40 लाख रुपये 
बिहार 35 लाख रुपये 
उड़ीसा 5 लाख रुपये 





ये अनुदान जूट पर निर्यात-कर लगे रहने की स्थिति तक अथवा 0 वर्ष तक जो पहले हो 
मिलते रहने की सिफारिश की गई | 

भारत सरकार ने देशमुख निर्णय को अक्सूबर 950 में स्वीकार कर लिया लेकिन देशमुख निर्णय 
का राज्य सरकारो ने स्वागत नहीं किया । पिछड़े हुए राज्यो का तर्क था कि आय-कर के वितरण में 
उनकी बिकारा आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है । मुम्बई ने कहा कि आय-कर से 
प्राप्ति उनके राज्य से अधिक होती है जबकि उसे भाग कम मिलता है| 
भारतीय सविधान मे केन्द्र और राज्य सरकारो के वित्तीय सम्बन्ध 


प्रत्येक सघात्मक सविधान यह व्यवस्था करता है कि वित्त के सम्बन्ध मे सघ सरकार और इकाई 
सरकारें परस्पर स्वतन्त्र रहें तथा उनके पास अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त वित्तीय 
साधन हों | राज्यो के विधायी और प्रशासकीय प्राधिकार कायम रखने के लिए उनकी वित्तीय स्वतन्त्रता 
को आवश्यक माना जाता है लेकिन इस राघीय सिद्धान्त का पूरी तरह पालन विश्व के किसी सधात्मक 
सविधान में नहीं किया जा सका है | उदाहरणार्थ आस्ट्रेलिया और कनाडा के सविधानों में राज्यों को 
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दिए गए राजस्व साधन इतने अपर्याप्त है कि उन्हे एक बडी सीमा तक केन्द्रीय अनुदानो पर निर्मर रहना 
पडता है ! स्विस सविधान में वित्तीय साधनों का विभाजन इसके बिल्कुल विपरीत है | वहाँ केन्द्र इकाई 
सरकारों (कैप्टनो) पर निर्भर है क्योकि केन्द्रीय राजस्व का अधिकाश भाग उन्हीं से प्राप्त होता है । 
अमैरिकी सविधान में वित्तीय साधनों के विभाजन को इस त्तरह लागू करने का प्रयास किया गया था कि 
केन्द्र और राज्य वित्तीय मामलो मे स्वावलम्बी रहते हुए सविधान द्वारा उल्लिखित अपने-अपने 
उत्तरदायित्वों का पालन करे, किन्तु यह कठोर व्यपस्था अधिक समथ तक नहीं चल सकी क्योकि लोक 
कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के साथ-साथ राज्यो के कर्त्तय्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई और 
उन्हे केन्द्र के अनुदान पर निर्मर रहने के लिए बाध्य होना पडा जिससे अमेरिका मे केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति का विकास हुआ । इसने राज्यो की ज््वायत्तता को कम कर दिया । विश्व के सघीय सविधानो के 
इस परिप्रेक्ष्य मे भारत मे केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के विकास की आलोचना फ़ीकी पड जाती है । 
भारतीय सविधान के अनुच्छेद 264 से 29 मे केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धो का उल्लेख 
है | केन्द्र और राज्यो मे राजस्व वितरण की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 4935 का अनुसरण है । 
सविधान-निर्माताओं ने किसी कठोर सिद्धान्त को लागू न करके लघीलेपन के तत्त्वो का समावेश किया 
है ) संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल समय-समय पर वित्त-स्थिति पर पुर्नर्चार करने 
और सशोघन एव परिवर्तन का सुझाव देने के लिए वित्त-आय्रोग की स्थापना का उपबन्ध किया गया | 
विश्व के किसी सघात्मक सविधान मे ऐसी कोई विस्तृत व्यवस्था नही पाई जाती जिसके माध्यम से सघ 
और इकाइयो मे राजस्व-वितरण का समयानुकूल समायोजन और वित्तरण होता रहे | यह व्यवस्था भारत 
का अपना मौलिक योगदान है जिसने केन्द्र और राज्यों के जटिल वित्तीय सम्बन्धो का सरलीकरण कर 
दिया है | सघ एद राज्यो के मध्य राजस्व-साधनों के विभाजन के सिद्धान्त के आधार हैं---कार्यक्षमता 
पर्यप्तता और उपयुक्‍तता | इन ही + एद्देश्यो की एक साथ प्राप्ति कठिन कार्य है अठ हमारे सविधान में 
समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई गई है | हदनुसार विषय को दो भागों मे विमक्त किया गया है--प्रथम संघ 
एव राज्यो के मध्य राजस्व का विभाजन, द्वित्तीय सहायक अनुदानो का वितरण । 
सिधान की सातर्वी अनुसूची मे केन्द्र और राज्य सरकारो के आय के साधनों का उल्लेख किया 
गया है | इसकी सूची एक मे सध सरकार तथा सूची दो मे राज्य सरकारों का प्रावधान है । 
. सघ के राजस्व स्रोत (50008 7२९५ ७१०० ० ४0० (॥700)--यूची एक मे सधीय अर्थात्‌ 
सरकार के आय के साधन निम्नलिखित ऐ-- 
(।) कृषि आय को छोडकर अन्य आय पर कर | 
(2) सीमा-शुल्क | 
(3) मुद्रा, मुद्रा-टकण (09॥95०) निविदा (.889 शशा00) तथा विदेशी विनिमय (ए0शट्टा 
ऋयोभा8०) । 
(५) नियम कर । 
(5) तम्बाकू तथा भारत मे निर्मित ब उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क (&2६5८ 909) | 
(6) कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क (5घछा8 909) | 
(7) कृषि-भूमि को छोडकर अन्य सम्पत्ति के उत्तराध्रिफार शुल्क । 
(8) रेल समुद्र या वायु से ले जाने बाली वस्तुओं अथवा यात्रियों पर सीमा-कर रेल के जन 
भाडे और वस्तु भाड़े पर कर! 
(9) समाचार-पत्रो के क्रय या विक्रय पर तथा उनमे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो पर कर। 
(0) हुण्डियों, चैको, प्रोमिजरी नोटो पर मुद्राक-शुल्क । 
(0) व्यक्तियों तथा कम्पनियों की कृषि-भूमि से भिन्न रूम्पदा पर कर |) 
(02) शेयर बाजार त्तथा संट्ठा बाजार के सौदो (]250707) पर मुद्राक-शुल्क से मिन्न कर। 
(73) समाबार-पत्रों से भिन्न दस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर जिसमे ऐसा क्रय या विक्रय हो 
जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वागिज्य की चर्चा में हो । 
(]4) रूघ सरकार की सम्पत्ति । 
(5) विदेशी ऋण । 


354 लोक /कित्त 


(१6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(20) 
(24) 
(22) 


भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा सगठित लॉटरियों | 

डाकखाना-बचत बैक । 

डाक व तार टेलीफोन बेतार-प्रसार (४0८५5 870900850॥8) तथा अन्य सचार साधन | 
सघ सरकार की सम्पत्ति । 

सघ का सार्वजनिक ऋण । 

भारत का रिजर्व दैक । 

न्यायालय हेतु लिए जाने वाले शुल्क (6८5) को छोड़कर सघ सूची मे प्रमाणित किन्हीं 
विषयों पर शुल्क । 


2 राज्यों मे राजस्व स्रोत (500005 ०6 २९४८॥ए८ ॥7 00 5६05)--राज्य सरकारों के आय के 
साधनों का वर्णन सूची दो मे निम्न प्रकार किया गया है- 


(7) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 
(0) 
(3]) 
(2) 
(3) 


(4) 
(75) 
(6) 
(7) 
(38) 
(9) 
(20) 
(24) 


मू-राजस्व । 

कृषि-आय पर कर | 

कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय मे शुल्क । 

कृषि-भूमि के विषय मे सम्पत्ति शुल्क । 

भूमि और भपनो पर कर | 

ससद्‌ के विधि द्वारा खनिज विकास के सम्बन्ध मे लगाए गए परिसीमाओं के अधीन रहते 
हुए खनिज अधिकार-पत्र कर | 

प्रति व्यक्ति पूँजी कर । 

शराब अफीम आदि जो मादक द्रव्य राज्य मे उत्पादित अथवा निर्मित होते है उन पर 
उत्पादन कर | 

न्यायालयो द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को छोडकर राज्य सूची मे सम्मिलित विषय पर शुल्क | 
सघ सूची मे वर्णित लेखो को छोडकर अन्य लेखो पर मुद्राक शुल्क | 

किसी स्थानीय क्षेत्र मे उपभोग प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर | 

विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर | 

सूची एक से सम्बन्धित उपबन्धो के अधीन रहते हुए समाघधार-पत्रो से विभिन्न वस्तुओं के 
क्रय या विक्रय पर कर | 

समाचार प्रो मे प्रकाशित होने वाली विज्ञप्तियो पर कर । 

सडको तथा अन्तर्देशीय जल मार्गों पर लगाए जाने वाले माल तथा यात्राओं पर कर | 
वाहनों पर कर । 

पशुओं और नोकाओं पर कर | 

वृत्तियो व्यापारो आजीविकाओं और नौकरियों पर कर (जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त) । 
विकारा वस्तुओं पर कर जिसमे मनोरजन जुआ कर सम्मिलित है । 

चुगी कर | 

पथ कर | 


3 सघ और राज्यों में राजस्व वितरण--अनुच्छेद 268 सघ और राज्यो मे राजस्व के वितरण 
की व्यवस्था करता है | राज्य-सूची के विषयो पर राण्यो को कर लगाने का अनन्य अधिकार है और सघ 
सूची के विषयो पर केन्द्रीय सरकार को । समवर्ती सूची मे केवल कुछ ही करो का उल्लेख है । 

समवर्ती सूची मे निम्नलिखित कर है-- 

(]) न्याय सम्बन्धी स्टैग्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य स्टैम्प शुल्क | 


(2) समवर्ती सूची के विषयों मे से किसी एक के सम्बन्ध में शुल्क जिसमे किसी न्यायालय में 
लिया जाने याला शुल्क शामिल नहीं है । 


उल्लेखनीय है कि राज्य सूची में वर्णित विषयो पर लगाए गए करो को राज्य वसूल करके अपने 


पास रखते 


है जबकि सघ सूची मे वर्णित विषयो पर लगाए गए कुछ कर पूर्णतया अथवा अशत राज्यो मे 


खत मे क्रेद्टीय और यण्य सरकारों के कब (वितीया छम्कन्धा 355 


वितरित कर दिए जाते है ! सपिधान में ऐसे चार प्रकार के सघीय करो का उल्लेख है जो पूर्णतया या 
आशिक रूप में राज्यों को सौप दिए जाते है-- 

(क) संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यो को सौपे जाने वाले कर-- 
अनुच्छेद 269 (]) के अनुसार निम्नलखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और सग्रहीत 
किए जाएँगे किन्तु राज्यों को खण्ड (2) मे उपबच्चित रीति से सौप दिए जाएँगे-() कृषि भूमि के 
अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क, (2) कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति विषयक 
शुल्क, (3) रैल, ्मुद्र व वायुयान द्वारा ले जाए गए माल और यात्रियो पर सीमा कर, (4) रेल भाड़ो 
उस्तु भाड़ो पर कर, ($) शेयर बाजार और सड्डा बाजार के सौदों पर मुद्राक शुल्क के अतिरिक्त अन्य 
कर, (6) ज्तमाधारपत्नो के क्रय-विक्रय तथा उनमे प्रकाशित विज्ञप्तियो पर कर एच (7) समाचार-पत्र के 
अलावा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के माल कै क्य-विक्रय पर कर | 

(ख्र) संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यो द्वारा संगृहीत तथा पिनियोजित किए जाने वाले 
शुल्क-.अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे मुद्राक शुल्क तथा औषधीय एव प्रसाधनीय सामग्री पर उत्पादन 
शुल्क, जो सघ सूधी मे वर्णित है, मारत सरकार द्वारा आरोपित किए जाएँगे किन्तु ये शुल्क राज्य 
सरकार द्वारा वसूल किए जाएँगे और राज्य ही उनका विनियोजन करेगे | 

(ग) भ्ंघ द्वारा आरोपित और एकत्र कर, जिनका पिभाजन सघ घ राज्यो के मध्य होता 
है-अनुच्छेद 200 के अनुसार कृषि-आय के अतिरिक्त आय-कर (॥00॥6 70) सध द्वारा लगाया 
जाता है और उसी के द्वारा एकत्रित किया जाता है समय-समय पर निर्पारित रीति के अनुसार उसका 
विभाजन स्घ और राज्यों के मध्य होता है । आय-कर मे निगम कर सम्मिलित नहीं है । आय-कर की 
प्राप्तियों का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशो के अनु़तार किया जाता है | 

(घ) संघ उत्पादन शुत्को का वित्तरण--अनुच्छेद 272 के अनुसार सघ सूची मे वर्णित औषधीय 
_और प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त अन्य सघ उत्पादन शुल्क भारत सरकार द्वारा 
ग्रहण और सगृहीत किए जाएँगे, किन्तु इनके शुद्ध आगमो को ससद्‌ द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार सघ 
एवं शज्यो में वितरित कर दिया जाएगा । 

सविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण शक्ति का विभाजन इस तरह 
किया गया है कि केन्द्र राज्यों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियो में समन्वय स्थापित करने में 
समर्थ रहे | यह समन्वय व्यवस्था नवोदित भारत के सन्तुलित और समच्पित विकास के लिए आवश्यक 
है। दैश की एकता को बनाए रखने के लिए सविघान निर्माता केन्द्र को सबल बनाने के पक्ष मे थे अत 
उन्होने केन्द्र को विस्तृत और लचीले आय-स्रोतठ प्रदान किए जबकि राज्यो की आय के खोत कुछ कदौर 
और सीमित रह गए | इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्रो से राजस्थ का 
विशाल स्रोत राज्यो के लिए मुक्त रहा और इसे खेदजनक कहा जाएगा कि राज्य अपनी आय के स्रोत 
का पूर्ण लाभ उठाने की और से उदासीन रहे है | 

4. अनुच्छेद 274 का उपबन्ध ऐसे करो से सम्बद्ध विधेयकों से है जिनसे राज्यों के हिल्लो पर 
अभाव पड़ता है | यह व्यवस्था की गईं है कि कोई विधेयक जो कर अथवा शुल्क मे राज्यों का हित 
शम्बद्ध हो, उसको आरोपित या सशोधित करता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद्‌ के किसी 
सदन मे पुन स्थापित व प्रस्तावित नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार यदि कोई विधेयक जो भारतीय 

आय-कर के प्रयोजन से सम्बद्ध कृषि-आय की परिभाषा मे परिषर्तन लाना घाहेगा इसकी पुन स्थापना 
कै लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। इस व्यवस्था से राज्यों के हितो की सुरक्षा करने 
का उद्देश्य प्रकट होता है क्योकि राष्ट्रपति के माध्यम से सघ सरकार के लिए राज्य सरकार की सलाह 
लैना अनिवार्य कर दिया गया है ] 
आओ $. कैन्द्रीय अनुदान ((॥.॥॥9-ध-900)--अत्येक सघात्मक व्यवस्था मे ऐसी व्यवस्था रहती हे 
घर भले राज्यो को अनुदान मिले ताकि राज्य अपने विशुद्ध कर्त्तव्यों का पालन कर सके और 
“केल्पाणकारी कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढा सके । भारतीय संविधान इसका जम ड ४ 
(!) सविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा ससद्‌ को अधिकार दिया गया कि उन राज्यों को जित्हे 
उसके अनुसार सहायता की आवश्यकता है, ऐसी राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदात करेगी जो 
सरद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे | भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए मित्र-मित्र राशि तय की जा सकती है । 
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(2) अनुच्छेद 273 मे पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क से प्राप्त होने वाली कुछ राशि 
का कुल अश असम उडीसा पश्चिमी बगाल और बिहार राज्यो को सहायक अनुदान के रूप मे दी जाने 
की व्यवस्था है | केन्द्रीय अनुदान की राशि राष्ट्रपति वित्त आयोग के परामर्श से नियत करता है । 

(3) यदि राज्य केन्द्र की स्वीकृति से अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए कोई योजना 
प्रारम्म करते है तो उसकी पूर्ति के लिए केन्द्र वित्तीय अनुदान प्रदान करता है । अनुसूचित क्षेत्र के 
प्रशासनिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान 
है। 

(4) केन्द्र ऐसे विषय के सम्बन्ध मे अनुदान दे सकता है जिस पर विधि-निर्माण का आधार ससद्‌ 
के पास नहीं है ॥ विवेकाधीन अनुदानो का अनुपात दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है और राज्यो के बजट 
सम्बन्धी घाटो की पूर्ति के लिए केन्द्र से अनुदान दिए जाते रहे है | 

वित्तीय अनुदान एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों मे नियन्त्रण रखने मे सहायता मिलती है और केन्द्र राष्ट्रीय विकास की 
चोजनाओं मे सघ और राज्यो के बीच सहयोग और समन्वय ला पाता है । ये आरोप वजन नहीं रखते कि 
केन्द्रीय सरकार वित्तीय अनुदान की अपील शक्ति का प्रयोग राज्यो मे गैर-कोंग्रेसी सरकारों पर दबाव 
डालने के लिए करती रही है | केन्द्र ने स्वय की क्षमता और राज्य विशेष की आवश्यकता के निद्धान्त 
के आधार पर यथासम्भव निष्यक्ष रूप में वित्तीय अनुदान दिए है । घन माँगने की कोई सीमा नहीं होती 
घन दिए जाने की सीमा अवश्य होती है । राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यो को 
बडी मात्रा मे अनुदान मिले है और राज्यों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने यहॉ किसी बडे उद्योग 
आदि की स्थापना के लिए केन्द्र पर दबाव डालते है । 

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो के आग्रह पर सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है | उसका 
भरसक प्रयत्न रहा है कि राज्यों के राजस्व (आय-व्यय) मे सन्तुलन लाने और विषमता की स्थिति में 
उन्हे व्यवस्थित करने मे सहायता अनुदान प्रभाषित सिद्ध हो | राज्यों की आवश्यफशा की करौटी के 
लिए न केवल उसकी वित्तीय आवश्यकता बल्कि कर-प्रयत्न व्यय मे मित्तव्ययिता सामाजिक सेवाओं का 
स्तर विशिष्ट परिस्थितियाँ और राष्ट्रीय महत्त्व का दृष्टिकोण प्रमुख रहा है । भारत मे सघीय वित्त व्यवस्था 
के प्रारम्भ से राज्यों के उत्तरदायित्व और साधनो के मध्य असन्तुलन की स्थिति बनी हुईं है और वित्त 
आयोगो ने इस खाई को पाटने में उदारतापूर्वक सहायता अनुदान की सिफारिशे की है जिन्‍्हे केन्द्र ने 

अधिकाशत्त माना है | केन्द्रीय सरकार राजनीतिक दल्गो राज्य सरकारों और बहुप्त से विद्वानों की इस 
मॉग के प्रत्ति जागरूक है कि राज्यो को आर्थिक क्षेत्र में केन्द्र की दया पर अधिक निर्भर न रहना पडे | 
6. केन्द्र एय राज्य : ,कारों के उधार लेने वी शक्ति--सविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार ससद्‌ द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत की सचित निधि की गारण्टी पर धन 
उधार ले सकती है और इन सीमाओं लक किसी ऋण की गारण्टी दे सकती है | अनुच्छेद 293 के 
अनुसार कोई राज्य भारत की सीमाओं के अन्दर राज्य विधान-मण्डल द्वारा नियत सीमाओं मे रहते हुएं 
राज्य की सचित निधि की गारण्टी पर धन उधार ले सकता है और इन्ही सीमाओं के भीतर किसी ऋण 
की गारण्टी दे सकता है | लेकिन राज्यो को धन उधार लेने की शक्ति पर ये प्रतिबन्ध है कि () कोई 
राज्य भारत के बाहर से कर्ज नही ले सकता (॥) किसी ऐसे राज्य को केन्द्रीय सरकार त्तब तक धन 
उधार देने से इन्कार कर सकती है जब तक कि पिछला उधार दिया हुआ घन राज्य ने लौटा नहीं दिया 
है, एव (00) यदि पिछला कर्ज बकाया रहते हुए राज्य धन उधार लेने का आग्रह करे तो केन्द्रीय सरकार 
को अधिकार है कि वह उचित शर्तों के साथ धन उधार दे । भारत मे राज्य सरकारे सघ सरकार के 
ऋण-भार से दबी पडी है अत उन्हे सघ सरकार की शर्तों को अधिकाशत मानना पडता है लेकिन सघ 
सरकार गैर-वाजिब शर्तें लादने की प्रवृत्ति से सदैव बची रही है। 

पर, केन्द्र और राज्य सरकारो के अन्य वित्तीय सम्बन्ध निम्न प्रफार रखे गए है-- 

0) किसी राज्य के किसी भाग मे स्थित केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियाँ राज्य या स्वायत्त शासत 
सस्क्षाओं के सभी करो से मुक्त रखी गई है। 

60 केन्द्रीय सरकार द्वाय उपमोग की जाने वाली बिजली राज्य सरकार के कर से मुक्त है । 
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69) केन्द्र सरकार द्वारा नदी घाटी योजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न या वितरित जल अथवा बिजली 
पर साधारणत कोई राज्य कर नहीं लगा सकता है। 

(५) राज्य सरकार की सम्पूर्ण सम्पत्ति और,आय केन्द्रीय कर से मुक्त है । 

8. वित्त आयोग--सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग सम्बन्धी प्रावधान है | वित्त 
आयोग निम्नलिखित विषयों पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्ररतुत करत्ता है-- 

(क) संघ और राज्यों के बीच उन करों की विशुद्ध प्राहियों के वितरण के सम्बन्ध मे जो स्थ एव 
राज्यो मे विभाजित होती है अथवा होगी और राज्यो के बीच ऐसे करो की प्राप्ति के उस अश के वितरण 
मे जो राज्यो को प्राप्त हो | 

(ख) भारत की सचित निधि मे से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान के सिद्धान्तों को 
निर्धारित करने के सम्बन्ध मे | 

(ग) अन्य विषयो में जो राष्ट्रपति सुब्यवस्थित वित्त-व्यवस्था के हित मैँ आयोग को सौपे । 

वित्त आयोग की व्यवस्था सविधान निर्माताओं के उच्च-कोटि के विवेक की परिचायक है | दोनों 
सरकारों के बीध जटिल वित्तीय समस्याओं को सुलझाने वाले एक साबिधानिक उपकरण के रूप में वित्त 
आयोग की भूमिका प्रमुख रही है । वित्त-वितरण-व्यवस्था पूर्णत वित्त आयोगो की सिफारिशों पर 
आधारित है । आयोग के काये का महत्त्व इसमे ही है कि बह सघात्मक शासन-पद्धति की वित्त-व्यवस्था 
को स्थिर बनाने मे निष्पक्ष तथा तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है | वित्त-वितरण के प्रश्न को सघ तथा राज्य 
के भध्य अन्य राजनीतिक विवादों से दूर रखने का श्रेय इसी को प्राप्त है | वस्तुत्त वित्त आयोग राज्यो 
तथा सध के बीच एक ऐसे प्रत्यावरोध का कार्य करता है जो एक ओर निरन्तर अधिक वित्त की मॉँग 
करने वाले राज्यो के राजनीतिक दबाव से रृघ की रक्षा करता है दूसरी ओर आवश्यकताग्रस्त राज्यो 
को यथासम्भव सहायता प्रदान करने के लिए सघ को विवश करता है। सघ के लिए वित्त आयोग की 
सिफारिशों की उपेक्षा करना असम्भव है । 

9. वित्तीय आपात्‌कालीन शक्तिया एवं अन्य व्यवस्थाएँ--केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में 
वित्तीय सम्बन्धों के सन्दर्भ मे भारतीय सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दी गई वित्तीय आपात्‌कालीन 
शक्तियाँ अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत 
अथवा उसके किसी माग की वित्तीय स्थिति या साख सकट में है तो वह सविधान के अनुच्छेद 360 के 
अनुसार वित्तीय सकट की घोषणा कर सकता है | इस वित्तीय आपात्‌ की घोषणा को ससद्‌ की स्वीकृति 
आवश्यक है | वित्तीय सघ की घोषणा की स्थिति मे राष्ट्रपति किसी राज्य के सेवारत कर्मचारियों के वेतन 
तथा भत्ते मे कमी करने और सभी घन विधेयको और अन्य वित्तीय विधेयको को स्वीकृति के लिए अपने 
पास भेजने के लिए निर्देश दे सकता है । वह सविधान के उन अनुबच्धो को स्थगित कर सकता है 
जिनके सम्बन्ध अनुदानों से हो या सघ के करो को राज्यो मे बॉटने से हो | बह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशो सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तो मे कभी करने के 
आदेश दे सकता है | भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (007700॥6८7 क्ाव 80909 (थायज व 
॥700) द्वारा केन्द्रीय सरकार अपना नियन्त्रण दृढ करने मे समर्थ होती है | यह अधिकारी भारत सरकार 
और राज्य सरकारो के लेखा रखने के ढय और हिसाब-किताब की जाँच करता है ) इस अधिकारी के 
माध्यम से ही ससद्‌ राज्यों की आय पर अपना नियन्त्रण रखती है । 

स्पष्ट है कि सघ एव राज्यो के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का विश्लेषण बड़ी जटिल समस्या है । 
सविधान मे यह विस्तृत उपबन्ध कठिन कानूनी भाषा मे है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामान्य सिद्धान्त 
अपवादो तथा परिसीमाओं से घिरा है किन्तु इन विस्तृत उपबन्धो का यह परिणाम है कि पुरातन सघ 
राज्यो में होने वाली अत्यधिक मुकदमेबाजी से भारत बचा रह सका है । इसके अतिरिक्त भारतीय 
सविधान में इन विस्तृत उपबन्धों के द्वारा उन कमियो को मिटाने का प्रयत्न किया गया है जो अन्य 
सधात्मक सविधानो मे वित्तीय उपबन्धों मे पाई जाती है | यह कार्य सघ एव राज्यों के मध्य कर आरोपण 
करने की शक्ति के स्पष्ट विमाजन से सम्मव हो सका है | सक्षेप मे यह कहना होगा कि सम्पूर्ण वित्तीय 

ढाँचा स॒घ एवं राज्यों के पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित है और यह समुचित व्यवस्था की 
गई है कि सध एव राज्य के मध्य वित्तीय सम्पर्क सामजस्यपूर्ण हो ! 
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केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एव सघीय शासित प्रदेशों के बजट सम्बन्धी लेन-देन 
980-8। 990-9, 995-96 में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों एव केन्द्रशासित प्रदेशों में बजट 
सबधघी जो लेन-दन रहे उन्हें आर्थिक समीक्षा 995-96 में निम्न प्रकार दर्शाया गया है-- 











#िसेड़ रप्यां से 
980-87 990-9 995-96 
(बजट अनुमान) 

() कुल परिव्यय 36,#45 ,76,548 3,39,485 
(क) विकास 24,426 ,05,922 ,90,398 

(ख) विकास मित्र ]2,49 70,626 ,49,087 

(४) चालू राजस्व 24,563 72,70,607 2,37,078 
(क) कर राजस्व 9,इ44 87,723 ,65,435 

] आयकर व निगम कर 2,887 0 772 29,000 

2 सीमा शुल्क ३,407 20,644 27,500 

3 सघ उत्पाद शुल्क 6,500 24,54 42,780 

4 बिक्री कर 4,08 8,228 34,706 

5 अन्य 3,00 3,625 29,449 

(ख) कर-मित्र राजस्व 4,79 22,884 65,583 

(0) अन्तर (-) के द्वारा वित्तपोषित 2,282 65,्रवा ,08,467 
(५). पूँजीगत प्राप्तियाँ निवल (क + ख). 8,83॥ 54,455 ,0,848 
(क) आतरिक (निबल) 76 50,92 96,238 

(छ) विदेशी ,670 4,263 5,60 

(५) कुल बजटीय घाटा 3,45] व,486 669 

वित्त आयोग 
(एमाश्ाए९ (:छात्रा॥55907) 


सविधान के अनुसार हर पॉँचवें वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा होने पर उससे पहले वित्त आयोग 
गठित किया जाना चाहिए । आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित ज्ञापन ससदू 
के दोनों सदनों मे रखा जाता है | सदिधान के लागू होने से अब तक |] वित्त आयोग क्रमश 95], 
956, 960, 964, 968, 97], 977 982 987, 992, 997 मे नियुक्त किए जा चुके है | 

प्रथम वित्त आयोग 
(पछाड़ कावद्वाएह (एणापरा50ा) 

राष्ट्रपति ने 22 नवम्बर 95 को श्री के सी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग नियुक्त 
किया जिसकी रिपोर्ट सरकार द्वारा जनवरी 953 मे लोकसभा के सम्मुख पेश की गई | लोकसमा ने 
आयोग की राभी सिफारिशों को रवीकार कर लिया । आयोग द्वारा अपनी सिफारिशे तीन सिद्धान्तों पर 
की गईं-. 

(क) सघ और राण्यो के बीच साधनों का वितरण ऐसा हो कि सघीय सरकार रक्षा आर्थिक 
विकास और अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक चला सके 

(ख) साघनों के वितरण और अनुदानो के निर्घारण मे सभी राज्यो के लिए समान सिद्धान्त अपनाए 
जाएँ एव 

(ग) साधन वित्तरण की योजना का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान अरामानताओं को दूर 
करना हो! 
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आयोग की मुख्य सिफारिशें ये थीं--. 

आय-कर की प्राप्ति का विवरण--आय कर से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय में राज्यों का भाग 
50 से बढाकर 55 प्रतिशत कर दिया जाए | आय-कर की विभाज्य घनराशि का 80% भाग राज्य 
झरकारों में जवसख्या के आघार पर और शेष 20 प्रतिशत भाग आय-कर मे त्तापेक्षिक सग्नहो (रछप्पए८ 
(०॥९८४०१७) के आधार पर राज्यो मे वितरित किया जाए | 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों का वितरण--आयोग ने तीन उत्पादन शुल्को--तम्बाकू तथा उससे 
निर्मित पदार्थों दियासलाई और वनस्पति से प्राप्त होने वाली आय का 40 प्रतिशत जनसख्या के आधार 
पर बॉटने की सिफारिश की । राज्यो में इन वस्तुओं के उपभोग सम्बन्धी ऑकड़े इकटठे किए जाएँ ताकि 
वित्त आयोग उपभोग के आघार पर उत्पादन शुल्कों का वित्तण कर सके । 

जूद निर्यात कर के बदले मे सहायक अनुदान--आयोग ने पश्चिमी बमाल बिहार असम और 
उडीसा को जूट निर्यात-कर के स्थान पर वार्षिक सहायता अनुदान देने की सिफारिश की । इन चारों 
प्रान्तो के लिए अनुदान की राशि क्रमश 750 75, 75 और 25 लाख रुपये प्रस्तावित की गई । 

राज्यों को आर्थिक सहायता--आयोग ने असम मैसूर उडीसा पश्चिमी बगाल पूर्वी पजाब 
सौराष्ट्र और ट्रावशकोर कोचीन राज्यों को विशेष अनुदान की सिफारिश की । इन्हें क्रश ॥00 40 75, 
80, 25, 40 और 45 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया गया । विभिन्न राज्यों को 
आर्थिक सहायता देने में आयोग ने कई नथ्यो को ध्यान मे रखा जैसे--राज्यो की बजट सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ सामाजिक सेवाओं का स्तर राज्य के सामने सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित कोई विशेष 
उत्तरदायित्व राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति आदि । अपनी सिफारिशे करते समय दित्त आयोग 
ने न्‍्याय-भावना का पूरा परिचय दिया | 

प्रारम्भिक शिक्षा अनुदान--शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए राज्यों (बिहार हैदराबाद मध्य प्रदेश 
शजस्थान उडीसा पंजाब मध्य भारत एव पेप्सू) को प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष अनुदान 
देने की सिफारिश की गई | यह कहा गया कि आर्थिक सहायता चार वर्ष तक बढती हुई मात्रा मे 
मिलनी चाहिए ! इन सभी राज्यो को 953 54, 7954 55 7955 56 956-57 में क्रश 250 2 
250 एवं 3 करोड़ रुपये देने का सुझाव दिया गया । 

अन्य स्रिफारिशे--प्रथम वित्त आयोग ने कुछ और सिफ़ारिश कीं--() राज्यों की आर्थिक व्यवस्था 
का निरन्तर अध्ययन करने के लिए सस्था स्थापित की जाए (५) आय कर के मौजूदा ऑकडों में सुधार 
किया जाए एवं (70 केन्द्र से आर्थिक सहायता गाने वाले राज्यों की जाँच की जाए कि वे आत्मनिर्मर 
होने का प्रयत्व कर रहे है या नहीं । 

प्रथम आयोग ने इस पर विशेष बल दिया कि राज्यो की उन्नति एक सुदृढ और आर्थिक दृष्टि से 
सम्पन्न केन्द्रीय सरकार पर आधारित होनी चाहिए | आयौग ने अपनी सिफारिशे ऐसे समय दीं जब राज्यों 
की आवश्यकताएँ उनके राजस्व स्रोतों के अनुपात से अधिक बढ रही थीं । आयोग ने यद्यपि 
न्याय भावना से काम लिया परन्तु उसकी सिफारिशों की व्यापक आलोचना की गई क्योकि राज्यों ने 
अपने हितों को सामने रखकर उन सिफारिशो को ऑका | सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को 
स्वीकार करने के फलस्वरूप राज्यो को मिलने ढाते केन्द्रीय अशदान में 2) करोड रुपये की वृद्धि हुई । 
यह वृद्धि अशत आय-कर के भाग और अशत अनुदानो द्वारा हुई । 

दित्तीय वित्त आयोग 
(ताप्तर $९०णाव एाभा९९ (0॥्राप्राष्छणा) 

राष्ट्रपति ने जून 956 मे श्री सत्थानम्‌ की अध्यक्षता में द्वितौय वित्त आयोग की नियुक्ति की 
जिसने नवम्बर 956 मे अपनी अन्तरिम रिपोर्ट और सितम्बर १957 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । सरकार द्वारा रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय 957 58 के वित्तीय वर्ष से लागू कर दिए गए | आयोग 
ने अपनी सिफारिशे करते समय इन बातो का विशेष रूप से ध्यान रखा-- 

(क) राज्यों को आय के इतने साधन उपलब्ध हो जाएँ कि वे अपने सामान्य खर्चों को पूरा कर 
सकें तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना से सम्बच्चित व्यय निमा सके तथा 
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(ख) राज्यो की आधारभूत और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर एक साथ विषार किया गया 
क्योकि पच्ववर्षीय योजनाओं का दित्तीय पहलू दोनों सरकारो (केन्द्र एव राज्य सरकारो) का प्रमुख अग 
बन चुका था | 
आय कर का वितरण--आयोग ने सुझाव दिया कि आय-कर की शुद्ध आय में से राज्यों को 
मिलये वाला भाग 55 प्रत्तिशत से बझककर 60 प्रतिशत फर दिया जाए । वितरण के आधार मे कहा गया 
कि 0 प्रतिशत भाग राज्यों मे एकत्रित की गई धनराशि के आधार पर बॉटा जाए और शेष 90 प्रतिशत 
भाग जनसख्या के आधार पर | आयोग का विचार था कि वितरण का एक मात्र आघार जनसख्या होना 
चाहिए किन्तु यह परिवर्तन धीरे-धीरे किया जाना चाहिए ॥ आयोग द्वारा राज्यो को दिए जाने वाले 
प्रतिशत निर्घारित कर दिए गए | आय-कर आय मे से | प्रतिशत भाग केन्द्र प्रशासित प्रदेशों को दिए 
जाने की सिफारिश की गई | वित्त आयोग ने पश्थिमी बगाल और मुम्बई का यह प्रस्ताव नहीं भाना कि 
आय-कर की आय का वित्तरण राज्यों से एकत्रित की गई राशि के आघार पर किया जाय | आयोग का 
तर्फ था फि भारत में अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न होने से व्यापारिक आय राम्पूर्ण देश की 
परिस्थितियों से उत्पन्न होती है अत इन आय पर लगा कर सारे देश की आय होना चाहिए किसी 
क्षेत्र-विशेष या राज्य विशेष की नहीं | 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों का वितरण--आयोग ने सुझाव दिया कि संघीय उत्पादन-शुल्को मे से 
अधिक भाग दिया जाना चाहिए | दियासलाई तम्बाकू तथा वनस्पति तेल के अतिरिक्त चीनी कॉफी 
चाय कागज और कुछ साधारण तिलहन से निकाले गये खाद्य तेलो या अन्य तेलो पर लगे सघीय 
उत्पादन-शुल्कों की आय को राज्य सरकारो मे वितरण करने की सिफारिश की गई लेकिन साथ ही 
यह भी कहा गया कि इन शुल्कों से राज्य सरकारो को दिया जाने वाला हिस्सा कुल आय के 40% से 
कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाए | 5 प्रतिशत की इस कमी को उत्पादन शुल्कों की सख्या वृद्धि 
करके पूरा किया जाए | वितरण मे आयोग ने जनसख्या क़ो मुख्य आधार माना । प्रथम वित्त आयोग ने 
प्रस्ताव किया था कि भविष्य मे उपभोग को आधार बनाना अधिक उपयुक्त होगा लेकिन द्वितीय वित्त 
आयोग का मत था कि प्रथम उपभोग सम्बन्धी ऑकडे मिलना कठिन है और दूसरे जनसख्या अधिक 
उचित आधार है क्योकि उपभोग के आधार पर विवरण करने से नगरीकृतत राज्य अधिक लाम प्राप्त 
करेंगे । सघीय उत्पादन-शुल्कों के बैंटवारे के लिए आयोग ने राज्यों के प्रतिशत निर्धारित कर दिए | 
जूट निर्यात कर के बदले मे आर्थिक सहायता--935 के अधिनियम के अन्तर्गत जूट 
निर्यात-कर से होने वाली आय का एक भाग जूट उत्पादक राज्यों को दिया जाता था | नए सविधान में 
इस प्रकार के आय-कर वितरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और 959 60 तक उन्हे विशेष आर्थिक 
सहायता देने की व्यवस्था की गई । इस दृष्टि से आयोग ने असम बिहार उडीसा और पश्चिमी बगाल 
के लिए क्रमश 75 753] 5 और 52 69 लाख रुपये की सहायता की सिफारिश की | 
आयोग की सिफारिशे मुख्यत इस प्रकार थीं-- 
राज्यो की आर्थिक सहायता--आयोग ने राज्य सरकारों की आशात्मक आवश्यकताओं को ध्यान 
मे रखते हुए उनके लिए पहले से अधिक राहायक अनुदानों की सिफारिश की | यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि सहायता कि राशि द्वितीय पववर्षीय योजना के कारण बढाई गईं थी ओर इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि ये राज्यो की स्थाई आवश्यकताएँ थीं | समस्त राज्यो को दिए जाने वाली कुल आर्थिक 
सहायता में प्रत्येक राज्य का अलग-अलग हिस्सा क्‍या होगा यह भी आयोग ने राज्य विशेष की 
परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए निश्चित कर दिया | 

मृत्यु-कर से प्रात्त आय का विभाजन--आयोग ने मृत्यु-कर से प्राप्त आय के विभाजन के सम्बन्ध 
में सुझाव दिया कि--(क) कर की वास्तविक आय का 99% भाग राज्यों मे बॉटा जाए और शेष 
4 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा शासित क्षेत्रे के भाग के रूप मे रखे और (ख) चल सम्पत्ति पर 
कर की आय जनसख्या के आघार पर और अचल सम्पत्ति से आय स्थिति के आधार पर विभाजित हो | 
आयोग ने प्रत्येक राज्य का प्रतिशत भाग निर्धारित कर दिया | 

भारत शरकार द्वारा राज्य सरकारो को विए गए ऋण---आयोग से कहा गया था कि वह राज्यों 
को दिए जाने वाले सघीय ऋणों पर अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करे | मार्च 956 में ऋणों की कुल राशि 
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बढ कर 900 करोड़ रुपये हो चुकी थी | ऋणो कौ अवधि एक वर्ष से चालौस वर्षों के बीच थी | ब्याज 
की दर । प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक थी | इन ऋणो की विविधता और रातों की विविधता के कारण 
केन्द्र और राज्य सरकारो के बीच दित्तीय सम्बन्धों मे कई प्रकार की कठिनाइयोँ उत्पन्न हो गई थी | इन्हे 
दूर करने के लिए आयोग ने समी ऋणो के एकीकरण और ध्याज तथा भुगतान की शर्तों के समानीकरण 
की योजना सरकार के सम्मुख रखी | आयोग ने 5 अगस्त ॥947 से 3] मार्च 956 के मध्य दिए 
गए ऋणों के सम्बन्ध में ये स्तिफारिशे की--()) | अप्रेल ॥957 से राज्य केन्द्र को केवल वही घनराशियों 
लौटाएं जो वे शरणार्थियों (0/5932७0 एश३०७७) से मूलघन और ब्याज के रूप में (उस दिन तक के 
पिछले बकाया सहित) वसूल करे (2) अन्य ऋणो पर 3% की दर से ब्याज लिण जाए एव 
(3) ब्याज-मुन्त ऋणो के सम्बन्ध पे कोई परिवर्तन न किया जाए | आयोग ने राज्यों के ऋणों के 
पुनर्गवन और युक्तिकरण (29॥009॥59000) की सिफारिश की जिससे सयुक्त रूप में समी रण्ज्यो के 
ब्याज खर्च मे लगभग 5 करोड़ रु वार्षिक की कमी हो गई । आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों को 
नियमित रूप से ऋण न दिए जाएँ ब्रल्कि आवश्यकता के समय कुछ घन वैसे ही सहायता के रूप मे दे 
दिया जाएं | प्रत्येक वर्ष के अन्त मे समस्त धनराशियो को मिलाकर दो ऋणों मे बॉट दिया जाए । 
दीर्घकालीन 6,णाह हा (0) और मध्यकालीन (ाह्हाएा। ला। [.0आ) | ब्याज की दर को 
निर्धरण उस अवधि से सभी सघीव उधारों की लागत का अनुमान लगा कर किया जाए। 
अतिरिक्त उत्पादन-कर का विभाजन-भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके यह 
निर्णप लिया था कि यदि राज्य सरकारे सूती वस्त्र चीनी और तम्बाकू पर बिक्री-कर समाप्त कर दे तो 
उनके श्यान पर भारत सरकार इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन-कर लगाए और उससे उत्पन्न सम्पूर्ण 
आय को राज्य सरकारों मे बितरित कर दे | द्वितीय वित्त आयोग को इन उत्पादन करो के वित्तरण में 
अपने सुझाव देने थे | आयोग ने दो प्रकार के सुझाव दिए | तीन बस्नुओं की आप को अलग-अलग 
बॉटने के सम्बन्ध में और एक साथ बॉटने के सम्बन्ध मे य8 सिफारिश की गई कि तीनो वस्तुओं से प्राप्त 
उत्पादन-कर राशि मे से ] प्रतिशत तो केन्द्रीय सरकार अपने पास केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के भाग के रूप 
मे रख ले 25 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर को मिले तथा शेष राशि राज्यो मे जनसख्या और इन वस्तुओं के 
उपभोग के मिले-जुले आधार पर वितरित की जाए | आयोग ने पहले तो प्रत्येक राज्य की बिक्री-कर से 
प्राप्त होने वाली आय को मालूम किया और तब प्रत्येक राज्य का माग निश्थित किया । 
रेल किरायो पर लगे हुए कर का वित्रण--रैल किरायो पर कर के सम्बन्ध मे प्रत्येक राज्य के 
भाग का निर्धारण करते समय आयोग ने यह ध्यान मे रखा कि प्रत्येक रेलवे क्षेत्र का कौनसा भाग किस 
राज्य में है वहाँ कौन-कौनस्ी लाइने है और उन पर कितनी यात्रा सम्पन्न की यई है। आयोग ने पिएले 
तीन वर्षों की आय ज्ञात करके प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित किया | यह सुझाव दिया गया कि रेल 
किरायो सै प्राप्त होने वाली आब का 0 25 प्रतिशत भाग केचद्र अपने द्वारा शासित क्षेत्रों के भाग के रूप मे 
रखे और शेष भाग को विभिन्न राज्यों मे विदरित कर दिया जाए । राज्यों की प्राप्त होने वाली आय का 
प्रतिशत आयोग द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 
अन्य सिफारिशे--आयोग ने कुछ और भी सिफारिशे की जैसे--]) राज्य कुछ कोष नियमित रूप से 
अलग रखे ताकि प्राकृतिक आपत्तियों के समय उनकी पित्तीय स्थिति अस्त-ब्यस्त न हो सके (2) राज्य 
हिसाब-किताब रखने का समान तरीका अपनाएँ (3) वित्त मन्त्रालय पर्याप्त ऑकडे एकन्नित करने और अन्य 
अनुसन्धान कार्यों के लिए उचित व्यवस्था करे ताकि भादी वित्त आयोगो को ऑकडो से सहायता गिल सके 
एव (4) सपरी सम्बन्धिल सस्थाएँ पर्याप्त ऑकडे एकत्रित करने की ओर विशेष ध्यान दे । 
तृतीय व्ति आयोग 
रएह ॥॥ए छोवभाए8 (.एाा5७0ा) 
राष्ट्रपति ने 2 दिसम्बर ॥960 को श्री ए के चन्दा की अध्यक्षता में तृतीय वित्त आयोग नियुक्त 
किया जिसने अपनी रिपोर्ट ]4 दिसम्बर 96। को प्रस्तुत कर दी जिसे मार्च 962 थे ससद में प्रस्तुत 
किया गया | आयोग की लगभग राभी सिफारिशे भारत सरकार द्वारा मान ली गई | ये सिफारिश मुख्यत्त 
अप्राकित प्रकार थीं-.. 
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आय-कर का वितरण--आयोग ने ॥ अप्रेल 962 से चार वर्षों की अवधि के लिए सुझाव दिया 
कि (क) कृषि-आय को छोड़कर अन्य आयों पर कर से प्राप्त होने वालीं शुद्ध आय में से 66 66 प्रतिशत 
भाग राज्यों में बॉँट दिया जाए और 25 प्रतिशत केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए रखा जाए एवं 
(ख) वास्तविक एकत्रित आय का 80 प्रतिशत माग जनसख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत 
राज्य-विशेष से एकत्रित किए गए आय-कर से प्राप्त आय के आधार पर वितरित किया जाए | आयोग ने 
आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण में जनसख्या को मुख्य तत्त्व स्दीकार करते हुए कर-सग्रह के तत्त्व 
पर द्वितीय वित्त आयोग की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया क्योकि (]) विभाज्य-कोष ()ए8$0।6 700) से 
कम्पनियों द्वारा अदा किए जाने वाले आय-कर के अलग हो जाने से अब आय-कर स्थानीय झ्रोत की 
आमदनियों में से पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिशत से प्राप्त होता था एव (2) औद्योगिक राज्यों को जिन्हें 
प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं पर काफी व्यय करना पड़ता है कर-प्राप्तियों का अधिक भाग मिलना 
चाहिए | आयोग ने विभिन्न राज्यों के प्रतिशत भाग निर्धारित किए । 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों का वितरण--आयोग ने 35 अनुसूचित वस्तुओं पर लागू संघीय 
उत्पादन-शुल्कों की कुल शुद्ध आय मे से 20 प्रतिशत राज्यों में वितरित करने का सुझाव दिया किन्तु 
तब केवल 8 वस्तुओं से प्राप्त कर-आय का भाग बॉटा जाता था | इस राशि-विमाजन के लिए राज्यों की 
जनसख्या को मुख्य आघार माना गया लेकिन राज्यो की आर्थिक स्थिति विकास स्तर अनुसूचित जाति 
को प्रधानता और पिछडे वर्गों के अनुपात आदि को भी ध्यान मे रखा गया । राज्यो को प्राप्त होने वाले 
भाग का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया | 
अतिरिक्त उत्पादन कर--तृतीय आयोग ने द्वितीय वित्त आयोग द्वारा की गई व्यवस्था में किसी 
परिवर्तन की सिफारिश नहीं की । चूँकि अप्रेल 96] से रेशमी कपडे पर बिक्री-कर के स्थान पर 
अतिरिक्त उत्पादन-कर लगा दिया गया था अत राज्य सरकारो को बिक्री-कर के स्थान पर भारत 
सरकार द्वारा गारण्टी शुदा रकम 325 करोड से बढाकर 3254 करोड रुपये कर दी गई । तृतीय 
आयोग ने अतिरिक्त उत्पादन करो से प्राप्त होने दाली आयो मे से | प्रतिशत भाग केन्द्र शासित क्षेत्रों को 
और ॥ 5% भाग जम्मू व कश्मीर को देने की सिफारिश की । राज्यो को गारण्टी शुदा तथा जम्मू-कश्मीर 
को दी गई राशि के उपरान्त शेष रकम को राज्यों में अधत उनकी सापेक्षिक जनराख्या और अशतः 
957 58 मे उनकी बिक्री-करों से होने वाली आय के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया गया | 
शेष आय के विभाजन के लिए राज्यो का अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया । 
आस्ति-कर (४५७० 700025$)--आयोग ने आस्ति-कर के वितरण के सम्बन्ध में कोई नवीन सुझाव 
नहीं दिया | द्वितीय आयोग की मान्यताओं को यथावत रखा गया लेकिन 96] की जनगणना की जनसख्या 
के आधार पर प्रत्येक राज्य को मिलने वाले अश के प्रतिशत को सशोधित कर दिया गया | 
रेल भाड़ा-कर के स्थान पर अनुदान--] अप्रेल 96 से पांच वर्षों की अदधि (96 66) के 
लिए प्रतिवर्ष 725 करोड रुपये राज्यो में वितरित करने की सिफारिश की गई । राज्यो का प्रतिशत 
निर्धारित कर दिया गया । 
आर्थिक सहायता--आयोग ने महाराष्ट्र को छोडकर अन्य समस्त राज्यों को । अप्रेल 962 से 
4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4॥0 25 करोड रुपयो का आर्थिक अनुदान देने का सुझाव दिया जिसमे से 
52 करोड़ रुपये राज्य के बजट घाटो को पूरा करने के लिए और 58 25 करोड रुपये राज्यो की 
योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को धूरा करने के लिए रखे गये | 0 राज्यो (आन्ध्र प्रदेश असम बिहार 
गुजरात, जम्मू व कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मैसूर उडीसा व राजस्थान) को सवादवाहन के साधनों की 
उन्नति के लिए पृथक्‌ से अनुदान दिया गया | राज्यो को मिलने वाली आर्थिक सहायता का वार्षिक 
निर्धारण कर दिया ग्रया | 
अन्य सिफारिशे-आयोग ने कुछ अन्य सिफारिशे भी कीं जैसे--(() केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
के बीच बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियो के सन्दर्भ मे एक स्वतन्त्र आयोग का गठन किया जाए जो 
प्रत्येक राज्य मे वहाँ की कर-सम्मावनाओं पर दिघार करे दिभिन्न शीर्षकों के पक के वाली करों 
की दरो पर सुझाव दे कर की रूपरेखा पर विचार प्रस्तुत करे योजनाओं के हम कट आय-व्यय 
साधनों के बीच बढते हुए अन्तर के 'कारणो पर प्रकाश डाले तथा केन्द्र और रा य सम्बन्धों 
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प्रर॑यदि आवश्यक हो तो सशोधन के सुझाव दे एवं (2) वित्त आयोग के कार्यों मे वृद्धि की जाए ताकि 
वह राज्यों की देय कुल आर्थिक सहायता को निश्चित कर सके और इतनी राशि का प्रबन्ध कर सके जो 
राज्यों के लिए योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से पर्यात्त हो | 

तृतीय वित्त आयोग ने निम्नलिखित दो सिफारिशों को छोडकर जिन पर आयोग के एक सदस्य 
ने मतमेद प्रकट किया था शेष रिपोर्ट सर्वस्म्मत्ति से पेश की थी-- 

6) सन्देश वाहन के विकास के लिए कुछ राज्यों को विशेष अनुदान दिए जाएँ एव 

(४) राज्य योजनाओं में 75 प्रतिशत आय मात्र (२९४८४७6 (0घए०एथवा) को वित्त आयोग द्वारा 
प्रस्तावित निक्षषण योजना' (9800ए७४०१ $लाला०) में शामिल किया जाए। 

भारत सरकर ने आयोग के सर्दसम्मति से पेश फिए गए सुझावों को और बहुमत से पेश किए गए 
सन्देश वाहन के साधनों के सुझादों को स्वीकार कर लिया | 

तृतीय वित्त आयोग की रिपोर्ट पर मूल्याकन किया जाए तो यह कहना होगा कि आयोग ने राज्य 
सरकार की बदती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए उन्हें अधिक वित्तीय साप्न उपलब्ध 
कराने का प्रयत्न किया | आयोग ने यह ध्यान रखा कि केन्द्र सरकार की आय में बहुत अधिक कमी न 
हो जाए । आयोग की सिफारिशो से राज्यों की आय में पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई तथा पिछडे हुए 
राज्यों को विशेष सुविधाए मिली । राज्य सरकारो के निरन्तर बदते हुए बजट के घाटों की स्थिति में 
उचित आर्थिक सहायता का प्रावधान कर आयोग ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 

पित्त आयोग की कुछ सिफारिशो ने काफी विवाद उत्पन्न किया और कुछ राज्य उनसे सन्तुष्ट नहीं 
हुए | इनमे सहायक अनुदानों और यातायात के साधनो की उम्रति के लिए विशेष अनुदानो से सम्बन्धित 
सिफारिशे विशेष आलोचना का शिकार बनीं | यह स्पष्ट नही हुआ कि आयोग ने किस आधार पर बिहार 
और उत्तर प्रदेश को जो अपेक्षाकृत अधिक धनी और औद्योगिक राज्य नही है सहायक अनुदान देने का 
सुझाव दिया | आयोग ने यह प्रमावपूर्ण दलीले नहीं दीं कि राज्य की योजनाओं के 75 प्रतिशत राजस्व 
भाग की पूर्ति के लिए सच्च सरकार के अनुदान क्यो दिए जाएँ । 

चतुर्थ वित्त आयोग 
(कर 70070 थिग्राट€ (00755) 

भारत के राष्ट्रपति ने 5 मई 964 को एक आदेश जारी करके चतुर्थ वित्त आयोग की नियुक्ति 
की जिसके अध्यक्ष डॉ पी वी राजामत्रार (2५ एएशुअगजा370 थे तथा सर्यश्री मोहनलाल गौतम 
(उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मन्त्री) डा जी कर्व (रिजर्व बैक के भूतपूर्व डिप्टी गवर्भर) भामातोष 
दत्ता (सचालक सार्वजनिक निर्देशन प्रश्धिमी बगाल) एवं पी सी मेथ्यू (सदस्य सचिव) को सदस्यों के 
रूप में नियुक्त किया गया। 

आयोग के विषय--सविघान के अनुच्छेद 280 माग 3 के खण्ड (अ) तथा (ब) में दिये गये विषयों 
के अतिरिक्त वित्त आयोग से निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करने के लिए कहा गया-- 

] आय कर और केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त शुद्ध प्राप्तियों को केन्द्र एवं राज्यों में वितरित 
करने तथा राज्य के हिस्से निर्धारित करने के लिए सिद्धान्तों का निर्धारण । 

2 राज्यों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तो का निर्माण | 

3 सविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत जिन राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने है उनको 
इनका भुगतान किस प्रकार किया जाए। 

4 सविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार कृषि भूमि को छोडकर अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर जो 
सम्पदा कर लगाया जाता है उसका राज्य के बीच वितरण के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन करने की 
आवश्यकता है अथ्ववा नहीं । 

$ रेल किरायो पर करो से प्रात्त आय की राज्यों के बीच दिवरण से सम्बन्धित सिड्धान्तों में कोई 
परिवर्तेन करने की आवश्यकता है या नहीं । 

6 सूली वस्त्र रेबन नकली रेशम का कपड़ा ऊनी कपड़ा चीनी तम्बाकू व उससे निर्दित 
वस्तुओं (जिसमें पहले राज्य सरकारे बिक्री कर लगाती थीं) पर अतिरिक्त उत्पादन कर से प्राप्त होने 
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वाली शुद्ध आय को राज्यों मे वितरित करने के सिद्धान्तों पर विचार करना और यदि आवश्यक हो तो 
उसमे परिवर्तन करने के सुझाव देना | 

7 उन वस्तुओं में उत्पादन, उपभोग और निर्यात (जिन पर लगने वाले उत्पादन-करो की आय 
का बेंटवारा राज्यो मे किया जाता है) पर राज्य के बिक्री-करो एव केन्द्रीय सरकार के सामूहिक कर-मार 
के प्रभाव का अध्ययन करना | 

चतुर्थ आयोग की सिफारिशे--आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 965 मे प्रस्तुत कर दी । आयोग 
की सिफारिशे जो आगाप्री 5 वर्षों के लिए दी गईं  अप्रेल 966 से लागू की गईं | आयोग के भुख्य 
सुझाव इस प्रकार थे-- 

. आय-कर (८0ग्भञ८० 73९) --आयोग ने कहा कि अभी तक राज्यो को आय-कर से प्राप्त होने 
वाले राजस्व का (जिसमे नगर-कर शामिल नहीं है) 6666 प्रतिशत भाग बॉटा जाता है और राज्य के 
हिस्से का हिसाब लगाते हुए £0 प्रतिशत भाग उस राज्य फी जनसख्या के हिसाब से है और 
20 प्रतिशत उसके आय कर के एकन्नण के हिसाब से निकाला जाता है किन्तु अब राज्यो का हिस्सा 
66 66 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए । केन्द्र शाम्तित्त राज्यों को 35 प्रतिशत भाग दिए 
जाने की सिफारिश की गई ! आयोग ने कहा कि राज्यो का अनुपात पिछले 3 वर्ष (जो 963-64 को 
समाप्त हुए) के अनुसार होगा । 

2. संघीय उत्पादन-कर ((]70॥ 8»८%0 [00५०5)--आयोग ने सुझाव दिया कि उन सब 
उत्पादन करो को जो हाल मे लगाए गए हे ओर जो आगामी 5 वर्षों मे लगाए जाएँगे से प्राप्त आय को 
केन्द्र और राज्य दोनो मे बॉँटा जाना चाहिए । तृतीय वित्त आयोग की भाँति निश्थित वस्तुओं पर लगी 
शुद्ध सघीय उत्पादन करो की आय का 20 प्रतिशत भारत के सचित कोष मे से राज्यो को बॉटे जाने की 
सिफारिश की गई | इस बंटवारे का आधार मुख्यत जनसख्या को रखा जाता था किन्तु चतुर्थ आयोग ने 
राज्यो की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दुरुपयोगिता को ध्यान मे रखा । आयोग ने सुझाव दिया कि 
सघीय उत्पादन करो की आय का 80 प्रतिशत भाग जनरुःख्या फे आघार पर बॉटा जाए और 
20 प्रतिशत भाग राज्यो की आर्थिक दुर्बलता के आघार पर वितरित हो | 

3. अतिरिक्त उत्पादन-कर (॥00॥00793 700५० ० 8६८४४०)--आयोग ने शुद्ध प्राप्तियों मे सघ 
क्षेत्रों का ] प्रतिशत और जम्मू ब कश्मीर का | 5 प्रतिशत भाग निश्चित किया जैसा कि तीसरे आयोग 
का सुझाव था | त्तीसरे आयोग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाली राशि को स्वीकार किया 
गया और शेष राशि के वितरण के सम्बन्ध मे सुझाव दिया गया कि इसका वितरण प्रत्येक राज्य मे वसूल 
की गई बिक्री-कर की आय और राभी राज्यो मे एकत्रित की गई बिक्री-कर की कुल आय (96। 62 से 

963 64 के वर्षों मे) के अनुपात के आधार पर होना चाहिए । सघीय क्षेत्रों के लिए ] प्रतिशत जम्मू 
और कश्मीर के लिए 5 प्रतिशत और नागालैण्ड के लिए 5 प्रतिशत हिस्सो को निकाल कर आयोग ने 
विभिन्न राज्यो के प्रतिशत निश्चित किए | 

4. सम्पदा कर या आस्ति-कर (50802 00॥))--इंस सम्बन्ध मे आयोग का गत यह रहा कि 
पिछले आयोगो द्वारा दिए गए वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन किया जाए | आयोग का सुझाव था 
कि केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग शुद्ध आय के | प्रतिशत से बढाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए | जहाँ 

तक एक कोष की स्थापना का प्रश्न था आयोग ने यह मत प्रकट किया कि चूँकि सम्पदा-कर की शुद्ध 
आय मे से केवल 7 करोड रुपये राज्यो मे विभाजित किया जाना था अत ऐसे कोष की स्थापना का 
कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं होगा | 

5 रेलवे किरायो में लगे हुए कर का वितरण (5ःक्षा5 ए ] /९0)--चेतुर्थ वित्त आयोग ने तृतीय 
आयोग द्वारा निर्धारित नीति को अपनाया | आयोग ने निश्चित किया कि ॥ अप्रेल 966 से 5 वर्षों की 
अवधि के लिए प्रति वर्ष ।2 5 करोड रुपये प्रति राज्य । प्रतिशत के आधार पर बॉटा जाए। 

6. आर्थिक सहायता (ठाव्ा5-ा-8॥0)--राष्ट्रपति ने वित्त आयोग को सहायता अनुदानो के 
वितरण के प्रश्न पर सिफारिशे करने को कहा था | चौथे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा पिछले 
वित्त आयोगो ने सहायता अनुदानो मे यो सिद्धान्त निर्धारित किए थे वे सन्तोषप्रद है किन्तु इससे सहमत 
होना कठिन है कि योजना अनुदानो और विशेष उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानो को सम्मिलित 


खत ग्रे लेन्द्रीय और शण्य सरकार के बीच विलीए सम्ब्ध 265 


किया जाए। इसका कारण बताते हुए चौथे आयोग ने लिखा कि सहायता अनुदानो को निश्चित करने 
और राज्य को इसको देने के लिए राष्ट्रपति ने आयोग को यह स्पष्ट बता दिया था कि आयोग को 
सहायता अनुदान निश्चित करते समय कुछ विशेष बिन्दुओं कौ ध्यान मे रखना होगा जैसे--राज्यो को 
अपनी ऋण व्यवस्था के ऊपर कितना व्यय करना पड रहा है और राज्यो के प्रशासन व्यय मे 
कार्यकुशलता बनाए रखने के साथ बचत लाने की कहाँ तक सम्भावना है एवं सम्पदा कर की आय के 
एक भाग से एक कोष का निर्माण करना आदि । 

चतुर्थ आयोग ने इस सब बातो को ध्यान मे रखते हुए राज्यो को सहायता अनुदान दिए जाने के 
सम्बन्ध मे सिफारिशे की | आयोग ने विभिन्‍न राज्यों की पिछली आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए 
भविष्य में प्राप्त होने वाली आय और व्यय (योजना कार्यों पर होने दाले व्यय के अतिरिक्त) का अनुमान 
लगाया । 

आयोग का अनुमान था कि 6 राज्यो (बिहार गुजरात मराध्वराषट्र पजाब उत्तरप्रदेश व पश्चिमी 
बगाल) को केन्द्र करो से इतनी राशि प्राप्त हो जाएगी कि उनके पास भावी 5 वर्षों मे अग्रिम आधिक्य 
रहेगा। अत उन्हें कोई अनुदान देने की आवश्यकत? नटीं होगी । 

7 संघीय उत्पादन कर व बिक्री कर के दीच समन्वय ((0 0/एंए॥0ण 02% ०८॥ $905 प७४०५ 
970 (700 8५75० 7040०५)-- सरकार द्वारा आयोग को बिक्री एव उत्पादन करो में समन्वय स्थापित 
करने के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया ग्रगा था किन्तु उचित आकडी के अभाव में 
आयोग इस विषय में अपना मरते प्रकट करने मे असफल रहा! 
चतुर्थ आयोग की रिपोर्ट का भूल्याकन 

पिछले वित्त आयोग की भौंति बतुर्थ आयोग ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धो 
के क्षेत्र में बडा महत्त्वपूर्ण कार्म किया है | चतुर्थ आयोग की सिफारिशे कुछ दृष्टियों से अपना विशेष 
महत्त्व रखती है | राज्यो की बढती हुई जिम्मेदारियों और भावी योजनाओं पर होने वाले व्ययो को 
ध्यान में रखते हुए चतुर्थ आयोग ने रूघ और राज्यो के वित्तीय सम्बन्धों का विशेष सावधानी से 
सिंहावलोकन किया है और उसका सुझाव नि सन्देह महत्त्वपूर्ण है) नवीन परिस्थितियों में आयोग का 
यह सुझाव एकदम उचित है कि सघीय करो मे से राज्यो को देय हिस्से मे सहायक अनुदान के रूप 
में दी जाने वाली घनराशि की मात्रा पहले की अपेक्षा बढाई जाए और आय कर मे से राज्यो को ग्राप्त 
होने वाले प्रतिशत को 66 66 से 75 किया जाए । राज्यों के वृद्धिमान व्ययों और उत्तरदायित्वो को 
समुचित महत्त्व देते हुए आयोग ने यह सिफारिश की कि उत्पादन करो से प्राप्त वर्तमान घनराशि मे 
उन सब वस्तुओ से प्राप धनराशि को सम्मितित किया जाए जिन पर आगामी 5 वर्षों भे उत्पादा कर 
लगेगे । प्रथम और तृतीय आयोग के इस सूत्र को कि राज्यो मे आय कर का 80 प्रतिशत भाग 
जनसख्या थ 20 प्रत्तिशत सगृह के खत के आघार पर बॉटा जाए पुन लागू करके चौथे आयोग ने 
राज्यो का बडा उपकार किया है | इससे उन राज्यों को जिमका औद्योगीकरण हो चुका है 
आवश्यकतानुसार लाम पहुँचेगा | 

निष्कर्ष रूप मे चतुर्थ आयोग की शिफारिशे बड़ी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है! सरकार ने आयोग 
की सिफारिशों को 970 7] त्तक के लिए स्वीकार किया | 

पॉचवाँ वित्त आयोग 
(परत एप छापड70९ एएणशाग$डाणा) 

। मार्च 968 को गठित पॉँचवे दित आयोग' ने 3 जुलाई 969 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश 
की । आयोग की अन्तिम रिपोर्ट मे विम्नाकित सिफारिश की गई--- 
आय कर 

चौथे क्ति आयोग की सिफारिशो के अनुसार पॉचवे वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 75 प्रतिशत 
ही रखा किन्तु पोच वर्षों की अवधि में हस्तान्तरित की जाने वाली रकमो की वास्तविक रकम पहले की 

4. इस आयोग के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद त्याती थे । आयोय के अन्य मार सदस्य थे- -श्री पी स्वाभीनाशन श्री एम 
शेषावलणाथी श्री डी टी लफ़्डावाला ठथा डी एल गिडवानी॥ 
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अपेक्षा बहुत बढ गई, क्योकि अग्रिम कर-सग्रह की राशि, कर-सग्रह वर्ष की विभाज्य रकम में शामिल 
करली गई । आयोग ने राज्यो का हिस्सा 90 प्रतिशत जनसख्या के आधार पर और ॥0 प्रतिशत 
कर-निर्धारण सम्बन्धी ऑकड़ो के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की | आयोग ने सघीय राज्य 
क्षेत्रो से प्राप्त होने वाले हिस्से की रकम 2.6 प्रतिशत निर्धारित की । 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

पौंचवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के वितरण के सम्बन्ध मे निम्न सिफारिशे कीं. 

]. 969-70 से 973-74 के पॉच वर्षों मे सभी वस्तुओं पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्फो 
से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकमों का 20 प्रतिशत राज्यो को देय होगा, लेकिन अन्तिम दो वर्षों के लिए 
972-73 और 973-74 के लिए यह सिफारिश की गई कि विशेष बुनियादी शुल्को से प्राप्त होने वाली 
उन रकमों मे राज्य का हिस्सा होगा. जिन्हें अब तक विमाज्य कोष मे अलग रखा जाता था। 

2. राज्यो के हिस्से के 80 प्रतिशत भाग का वितरण जनसख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत 
भाग का वितरण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर करने का सिद्धान्त बनाए रखा गया 
लेकिन पिछड़ेपन के आधार पर नियत की जाने वाली 20 प्रतिशत रकम का दो-तिहाई भाग उनकी प्रति 
व्यक्ति आय के अन्तर वाले अनुपात से दिया जाएगा | शेष एक-तिहाई भाग सभी राज्यो मे पिछडेपन के 
एकीकृत सूचकाक के आधार पर बॉटा जाएगा | 
विक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 

बिक्री-कर के बदले में उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में पॉचवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य 
सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके वर्तमान व्यवस्था मे उचित सशोघन किया जाना चाहिए | जब तक 
वर्तमान ध्यवस्था जारी रहे, शुल्कों की दरे यथासम्भव मूल्यानुसार रखी जाएँ और समय-समय पर उन्हे 
सशोधित किया जाए ताकि प्रचलित मूल्यों और वस्तुओ पर राज्यो द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री-कर के 
सामान्य स्तर का ध्यान रखते हुए उचित कर-भाग बनाए रखा जा सके । आयोग ने, अन्तिम निर्णय होने 
त्तक, अतिरिक्त उत्पादन शुल्को से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकमो का वित्तरण की जाने की सिफारिश की 
कि--() जम्मू और कश्मीर, नागाजैण्ड तथा सघीय राज्य क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश 083 प्रतिशत, 
009 प्रतिशत और 205 प्रतिशत, (॥) शेष 9703 प्रतिशत अन्य राज्यों मे । आयोग ने यह भी 
सिफारिश की कि गारण्टी शुदा रकमों की अदायगी करने के बाद शेष रकम मे से 50 प्रतिशत जनसख्या 
के आधार पर त्था 50 प्रतिशत 965-66 से 967-68 तक की अवधि मे सग्रह किए गए बिक्री-कर 
(केन्द्रीय बिक्री-कर को छोडकर) के आधार पर बॉँटी जाए। 
सहायक अनुदान 

आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मे 3 राज्यों को वर्ष 969-70 मे 768] करोड रुपये के 
सॉविधानिक अनुदान दिये जाने की सिफारिश की थी | आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट देते समय यह 
महसूस किया कि राज्यों कै व्यय मे तेजी से होने वाली वृद्धि और उनके पूर्वानुमानों मे दिखाए गए बजट 
सम्बन्धी घाटों की बडी रकमो को ध्यान मे रखते हुए. अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करते समय बजट 
आवश्यकताओं पर जोर देने के स्थान पर राज्यो की व्यापक वित्तीय आवश्यकताओ पर जोर दिया जाए। 
तदनुसार, आयोग ने राज्यो के पूर्वानुमानो के समान आधार पर मूल्याकन किया और बकाया करों के 
सग्रह, ब्याज की बसूलियों राज्यो के उद्यमों के सचालन महँगाई भत्ते के लिए व्यवरथा और ग्रामीण 
विद्युतीकरण के लिए राज-सहायतता, दैवी विपत्तियो के सम्बन्ध मे राहत सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के 
लिए राज्यो की आवश्यकता अन्य तुलनीय राज्यो के मुकाबले व्यय के स्तर केन्द्र से प्राप्त ऋणों पर 
ब्याज की अदायगियो और ऋण-शोधन आदि के लिए व्यवस्था आदि कई प्रकार के मापदण्ड अपनाए | 
अतिरिक्‍त राजस्व की गुजाइश 

समाचार-पत्रो के विज्ञापनो पर कर को छोडकर, आयोग को सविधघान के अनुच्छेद 269 में गिनाए 
गए करों और शुल्को से जो इस समय नहीं लगाए जा रहे है. वर्तमान परिस्थितियो मे राजस्व प्राप्त करने 
की गुजाइश मे आयोग ने कई सुझाव दिए । इन कृषि क्षेत्र, सिचाई योजनाओं, बिजली प्रायोजनाओ, 
कर और ब्याज सम्बन्धी वसूलियो आदि से राजस्व प्राप्त करने के सुझाव शामिल है । आयोग की 
सिफारिशो की ओर राज्य सरकारो का ध्यान आकर्षित किया गया । 
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ऐिपोर्ट का मूल्यांकन 
पौंचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का स्वागत छुआ । आयोग ने अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए। 
यह प्रस्ताव स्वागत योग्य था कि आस्ति-कर के बॉटे जा सकने वाले भाग के विभाजन मे इस तत्त्व को 
लागू किया गया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है । 
इससे निर्धन राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई | अतिरिक्त उत्पदन शुल्की के सम्बन्ध मे आयोग 
राज्यों के इस आग्रह को भान गया है कि उत्पादन कर के स्थान पर राज्यो को पुन बिक्री-कर लगाने 
का अधिकार दे दिया जाए | आयोग का यह मद तर्कसगत था कि वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शज्य 
सरकारों को जो साधन उपलब्ध है उनके गहन विदोहन की आवश्यकता है। 
छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट का साराश 
(5णाया79 ए तह ए९७० ए त6 $छ5॥ पआ९९ (.णा्रा5907॥) 
छठे वित्त आयोग की स्थापना जून, 972 मे की गई थी | इस आयोग को राज्यो के गैर-योजना 
पूँजीगत अन्तर के प्रश्व पर विचार और उनकी ऋणगत स्थिति की समीक्षा करने को कहा गया | आयोग 
ने 28 अक्टूबर 973 को अपनी रिपोर्ट पेश की | सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशो को स्वीकार 
कर लिया | आयोग की सिफारिशो के अनुशार आय के क्षेत्र मे राज्यों का हिस्सा 75 प्रतिशत से बढाकर 
80 प्रतिशत कर दिया गया | आयोग ने बुनियादी उत्पादन शुल्क को बॉटने की पद्धति में परिवर्तन की 
कोई सिफारिश नहीं की । केन्द्र सरकार के उपसगी उत्पाद शुल्क मे 976 77 से राज्यों का हिस्सा 
बुनियादी उत्पादन शुल्क की चरह शुद्ध आय का 20 प्रतिशत रहा । राज्यो को दिये जाने वाले अनुदान 
में वृद्धि की गई। आयोग की सिफारिश थी कि 973 74 की समाप्ति पर बकाया केन्द्रीय ऋण की 
अधिकाश श्रेणियों मे अदायगी की शर्तों को उदार बनाया जाए । राहत कार्यों मे होने वाले व्यय के लिए 
कोई राष्ट्रीय निधि बनाचे का सुझाव आयोग ने नहीं दिया | 
छठे आयोग की रिपोर्ट से सर्वाधिक घन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ | इस आयोग ने राज्यों के 
दादों को अधिकाधिक भह्ननुभूति से देखा और उतकी न्यायोचित मॉगो को स्वीकार करके केन्द्र सरकार 
पर भार बढा दिया |] इस आयोग की मुख्य सिफारिशो की व्याख्या नीथे की जा रही है-- 
निगम कर का प्रश्न (७८घघाजा 0 00%णप्गाष्त 75) 
राज्यों की ओर से यह तीद्र मॉग थी कि आय-कर के विभाज्य कोष में निगम कर की आय को 
सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसे कि 959 मे अलग कर दिया गया था क्योंकि आय-कर प्राप्त होने 
वाली आय में दृद्धि की दर निगम-कर से प्राप्त होने वाली आय मे वृद्धि से यहुत कप है | वित्त आयोग ने 
राज्यो की इस न्यायोधित मांग को स्वीकार कर लिया और सरकार को सलाह दी कि व राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ के सम्मुख इस मामले को पेश करे । 
आय कर विभाजन (000८ पक 0:900णण) 
जैसा कि विदित है कि चौथे वित्त आयोग ने कुल आय-कर का 75% भाग राज्यों के लिए 
निर्धारित किया था और पांचवे वित्त आयोग ने राज्यों के प्रबल दबाव के बावजूद इसमे कोई परिवर्तन 
स्वीकार नहीं किया | छठे वित्त आयोग के सम्मुख राज्यो ने कहा था कि आय कर से प्राप्त राम्पूर्ण राशि 
राज्यों के मध्य बॉँट दी जानी चाहिए परन्तु इसे आयोग ने पूर्णत स्वीकार नहीं किया | इसके विपरीत 
उसने आय-कर में राज्यों का भाग 75 प्रतिशत से बढाकर 80 प्रतिशत अवश्य कर दिया। आवे-कर 
की आय मे से () ॥79 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशो के लिए. (॥) 80 प्रतिशत राज्यों के लिए तथा 
00) शेष केन्द्र के लिए निर्धारित किया गया । राज्यो के इन प्रतिशतों को ठय करते समय इस आयोग 
ने वही वीति और नियप प्रयुक्त किए है जिन्हे पाँंचदे वित्त आयोग ने बनाए थे [ 
केन्द्रीय 'उत्पादन-कर का आवटन (#0टजआाणा ण॑ एशाएथे ए7०5० 0७०७) 
पिछले आयोग ने धीरे-धीरे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में राज्यों को दिया जाने वाला प्रतिशत घटा 
दिया अत राज्यो की मॉग थी कि सभी आधारभूत विशेष उत्पादन-करो को आवदित कोष में रखा जाए 
ईथा राज्यों का विभाज्य कोष से भाग 20% से बढाकर कम से कम 33 33% कर दिया जाए। आयोग 
ने इस ढोँदे में कोई परिवर्तन नहीं किया और राज्यों की मॉग अस्वीकृत कर दी लेकिन इसमें आय के 
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पितरण के आधार मे परिवर्तन किया जिससे राज्यों का पिछड़ापन दूर किया जा सके । विशेष 
उत्पादन-करो को विभाज्य कोष मे सम्मिलित कर लिया गया । राज्यों के भाग का 25% पिछडेपन के 
आधार पर आवदित किया गया शेष 755 जनराख्या के आधार पर बॉटा गया। 
अतिरिक्‍त उत्पादन-करो का आवटन (3॥0<3607 व 4पकााआज ९८७० 2०) 

राज्य स्तर पर बिक्री-कर के स्थान पर 957 से कुछ चयनित वस्तुओ पर केन्द्र उत्पादन-कर लगाता 
था । यह राशि आयोग द्वारा निर्धारित आघार पर राज्यो मे बॉटी जाती थी | इस राशि के आवटन को लेकर 
पांचवे आयोग के निर्णय पर कई राज्यो ने अप्रमनन्‍नता व्यक्त की थी क्योकि उनका मत था कि केन्द्र सरकार 
अतिरिक्त उत्पादन करो की दर क्गे स्थिर रखे हुए है और केवल केन्द्रीय उत्पादन शुल्को की दरो मे ही वृद्धि 
कर रही है | वस्त्र (].%000) शक्कर और तम्बाकू पर जहाँ उत्पादन शुल्क में ।958 59 से 967 68 के 
मध्य 70% वृद्धि की गई थी वहाँ इन पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्को मे वृद्धि सिर्फ 45% की थी अत छठे 
वित्त आयोग ने मत व्यक्त किया कि अतिरिक्त उत्पादन-करो के स्थान पर राज्यों को पुन बिक्री-कर लगाने 
का अधिकार दे दिया जाए। आयोग ने केन्द्र सरकार को सलाह दी कि वह इरा राम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र 
राज्य सरकारो से विचार-विमर्श करे और तब इस प्रश्न पर पुन निर्णय ले कि इन अत्तिरिक्त उत्पादन-करो 
को जारी रखन्‍्ग उचित है अथवा नहीं। 

जब तक वर्तमान व्यवस्था चलती रहे वित्त आयोग ने राशि आवटन के आघार मे परिवर्तन कर 
दिए । कुल वितरण का ")८ जनसस्या के आधार पर वितरित करने का निश्चय किया गया | 
रेलवे खाते का अनुदान (छा का रि3]५३४६ #५ ९0७9) 

इस मद के नाम पर राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान देता है | चौथे वित्त आयोग ने इस 
मद पर राज्यों को 65) करोड रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया । पॉचबे आयोग ने यह राशि 
इढाकर 50) करोड रुपये कर दीं छठे आयोग ने इस मद पर सिर्फ 6 25 करोड रुपये की राशि रखी 
जो 972 73 के कर-सग्रहण का आधे से कम थी और यह राशि ]976 77 के सम्मावित॒ कर-सग्रहण 
(55 58 करोड रुपये) से बहुत कम थी । 
अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुदान (6ज्ञा७ आर मरते जरातल 42७ 275) 

सविघान के अनुच्छेद 273 के अन्तर्गत अनुदान का निर्धारण करना वित्त आयोगो का एक 
महत्त्वपूर्ण काम रहा है | पांचवे ठित्त आयोग द्वारा निर्धारित ढाँचे मे कुछ राज्यों जैसे--बिहार गुजरात 
हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पजाब और उत्तर प्रदेश को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था क्योकि 
उनके बजट आधिक्य बजट थे । आयोग ने घाटे के बजट वाले राज्यो को 637 85 करोड रुपये के 
अनुदान दिये थे। अनुदान न पाने वाले राज्यो मे काफी असन्तोष फैला और उन्होने इसे मितव्ययता और 
अधिक साधन संग्रहण का दण्ड माना | छठे वित्त आयोग ने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया । 

छठे अण्योग का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत था | कई नए विषय विचारार्थ सौपे गये जो पिछले 
आयोगो के विधार-विमर्श के बाहर थे | इस आयोग से कहा गया कि वह ]974 75 से 978 79 के 
काल के लिए राज्यों की योजना से अलग 0४59 ए23 पूँजीगत अन्तराल ((थ्ाप्य हब) के 
सजाणीय और पूर्व आधार का निर्घारण करे | आयोग से यह आशा की गई थी कि वह राज्यों की 
ऋण स्थिति का अध्ययन करेगा और आवश्यक सुझाव देगा । आयोग से यह कहा गया कि वह 
प्राकृतिक विपत्तियों सो निपटने के लिए राज्यो द्वारा किए जाने वाले व्ययो की नीति और प्रावधानों की 
विवैचना करे तथा एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जाए जिसमे केन्द्र और राज्य सरकारें 
अपनी-अपनी आय से अशदान करे 
राज्य सरकारों की ऋण-स्थिति (0७६ ?०थञा00% ० 5988 6052ग्रागश्ाछ) 

मार्च 3972 तक राज्य सरकारों का कुल ऋण-मार 9568 करोड रू था जो मार्च 973 में 
बढकर 0,794 करोड रुपये हो गया और मार्च 974 में दढकर ,673 करोड रुपये हो गया। 

ऐसा अनुमान था कि 972 73 मे राज्यो द्वारा केन्द्र को 3॥03 करोड रुपये का भुगतान किया 
गया जबकि ऋण के रुप में उन्हे [097 करोड रुपए प्राप्त हुए । अधिकाश राज्य अतिरिक्त साधन जुटाने 
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में सफल नहीं हो सके और उनकी ऋणो पर निर्भरता बढती गई | छठा वित्त आयोग इसी बढती हुई 
ऋणग्रस्तता के निष्कर्ष पर पहुँचा | 
अकाल राहत सहायता (एथगवार-२2॥४६ 0ठाथा0 
छठे वित्त आयोग ने अकाल सहायता के प्रश्न पर विचार किया, किन्तु इस हेतु एक राष्ट्रीय कोष 
स्थापित करने के विचार को अस्वीकृत कर दिया | उसमे पॉचवीं पचवर्षीय योजना के दौरान भारी 
अकाल राहत सहायता की सिफारिश की। वार्षिक प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग ने 50 7॥ करोड रुपए 
का प्रावधान किया । सर्वाधिक अनुदान राजस्थान (0 9 करोड रुपये) के लिए रखा गया । बिहार के 
लिए 4.6] करोड रुपए, हरियाणा के लिए .4 करोड रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 करोड रुपये, 
सष्य प्रदेश के लिए 34] करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश के लिए 43] करोड रुपए, महाराष्ट्र के लिए 
4.7 करोड़ रुपए, पश्चिमी बगाल के लिए 66 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए ]5 करोड रुपए, 
उड़ीसा के लिए 3.58 करोड़ रुपए और कर्नाटक के लिए 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गईं । 
निष्कर्षतः छठे दित्त आयोग की रिपोर्ट ने कई क्षेत्रो में नए आयाम स्थापित किए । 


सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का सारांश 
($णाग्राक्ष) 0 06 8९7७7 0/क्‍॥6 5९६ शा।। [ा।ज्ा९€ (!0ग्रा्मा डा) 
राष्ट्रपति के रूप भे कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति ने दिनाक 23 जून 977 को सविधान के 
अनुच्छेद 280 के अनुसरण में दिए गए आदेश के द्वारा भारत के उद्यतम न्यायालय के भूतपूर्व 
न्यायाधीश श्री जे, एम. शैलट की अध्यक्षता मे सातवे वित्त आयोग का गठन किया गया | इस आयोग 
के अन्य चार संदस्य ये थे-- 


डॉ. राजकृष्ण सदस्य (अशकालिक) 
सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्‍ली 

2, डॉ. सी. एच, हनुमन्त राव सदस्य (अशकालिक) 
निदेशक, आर्थिक विकास सस्थान, दिल्ली 

3, श्री एच, एन. रे सदस्य (अशकालिक) 
वित्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली 

4. श्री वी, थी. ईश्वरत्‌ सदस्य (सचिव) 


वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विशेष कार्याधिकारी नई दिल्‍ली। 
वित्त आयोग के साथ योजना आयोग का एक सदस्य रखा गया जिससे दोनो आथोगो के बीघ 
समन्वय रखने में सुविधा हो | सबिधान के अनुच्छेद 260 (3) खण्ड (ख-6) और (ख) के अन्तर्गत 
आयोग को निम्नलिखित विषयो में राष्ट्रपति को सिफारिशे प्रस्तुत करने का काम सौपा गया-- 
(के) सघ और राज्यो के बीच, परस्पर राज्यो के बीच उन केन्द्रीय करो, यौसे--आयकर (निगम-कर ख 
से मिन्‍न) और सघ उत्पादन करो से प्राप्त होने वाली निदल राशियो का इंटवारा कार्य तथा 
(ख) ये सिद्धान्त जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि सै राज्यो को राजस्व के सहायक 
अनुदान दिए जाने चाहिए ! 
आयोग जरूरतमन्द राज्यों को, सविधान के अनुच्छेद 275 (]) के मूल उपबन्ध के अनुसरण में 
उनके राजस्वों के सहायक अनुदानो के रूप मे दिए जाने वाली धतराशियो को निर्धारित करना और 
करना था | आयोग केन्द्रीय सरकार के साधनों और राज्यों की आयोजनाओ के वित्त पोषण के 
सहायता के निर्धारण और विज्तरण की पर्तमान पद्धति का ध्यान रखेगा । उसके अलावा 
आयेग अशासन-व्यय और अन्य आयोजना भिन्न वचनदद्धताओं को पूरा करने के लिए, राज्यों की 
सस्ते खाते से सम्बन्धित जो आवश्यकताएँ है उनका राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को दृष्टि में 
रखते हुए ध्यान रखेगा। 2 
सातवें वित्त आयोग ने अपने 2! कै प्रतिवेदन मे जो सिफारिश पेश कीं उन स| 
परकार ने स्वीकार कर लिया | थे कफ एक अप्रेल, 979 से ह्लागू हुई | सातवें वित्त आयोग की 
का साराश अग्र प्रकार है. 
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(क) केच्रीय करो और शुल्को में हिस्से 

. आय कर--.(]) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करो की निबल प्राप्तियो मे से 2 !9 प्रतिशत के 
बराबर की राशि सघ-राज्य क्षेत्रों से प्राप्तियों की द्योतक समझी जानी चाहिए 

(2) सघ-राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित प्राप्तियो के द्योततक अश को छोड़कर आय पर करो की निबल 
प्राप्तियों का राउ्यो को सौपा जाने वाला प्रतिशत 85 होना चाहिए और 

(3) प्रत्येक वित्तीय दर्ष मे राज्यों को सौपे गए हिस्से का राज्यो के बीच वित्तरण सही प्रतिशत्त के 
आधार पर किया जाना चाहिए | 

2. सघ उत्पाद शुल्फ--() योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष में किसी राज्य में बिजली उत्पादन पर 
समृहीत सघ उत्पाद शुल्क की सम्पूर्ण निबल प्राप्तियों के बराबर की राशि उस राज्य को भारत की 
समेकित निधि से अदा करनी घाहिए और 

(2) प्रत्येक वर्ष मे अन्य सभी वस्तुओं पर लगाए गए और वसूल किए गए सघ उत्पाद-शुल्कों की 
शेष निबल प्राप्तियों को झिनमें विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत लगाए गए तथा विशिष्ट प्रयोजनो के लिए 
अलग रखे गए उपकरो की राशि शामिल नहीं होगी 30 प्रतिशत भाग भारत की समेकित निधि से राज्यों 
'को अदा किया जाना चाहिए | 

3 अत्तिरिक्‍्त उत्पाद शुल्क--() अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की निबल प्राप्तियो मे से राज्यो के 
लिए कोई सुनिश्चित (गारण्टिड) राशियाँ अलग रखने की आवश्यकता नहीं है क्योकि आयोग के विचार 
से जिन वस्तुओ पर बिक्री कर के बदले मे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है उन पर बिक्री-कर 
लगाए जाने से किसी राज्य की राजस्व वसूली की रकम से उस राज्य का हिस्सा कम होमे का कोई 
खतरा नहीं था | 

(2) सिक्किम को इन शुल्को की निबल प्राप्तियों में से हिस्सा मिलना चाहिए सिवाय उन ब्त्रो के 
शुल्फों फे जिन पर राज्य बरिक्री-कर लगाशा है । 

(3) प्रत्येक वर्ष चीनी पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की निबल प्राप्तियो के 327] प्रतिशत के बराबर 
राशि को सघ राज्य क्षेत्रो को देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पास रख लेना चाहिए । 

(4) 979 ४0 से 983 84 के वर्षों मे प्रत्येक वर्ष वस्त्रो और तम्बाकू पर अतिरिक्त शुल्कों की 
निबल प्राप्तियो के 292 प्रतिशत के बराबर राशि को सघ राय्य क्षेत्रों सें सम्बन्धित मानकर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अपने पास रखा जाना चाहिए | 

(5) वस्त्र और तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की ऐसी निबल प्राप्तियो की बकाया 97 808 
प्रतिशत राशि को रा+। + बॉट दिया जाना चाहिए । 

(6) किसी वर्ष जब सिक्किम की राज्य सरकार वस्त्रो पर बिक्री-कर को समाप्त कर देगी तो वह 
इस पर क्षत्तिरिक्त उत्पाद शुल्को की निबल प्राप्तियो मे से ब्रिक्री-कर को समाप्त करने की तारीख से 
अपने हिस्से की हकदार हो जाएगी | 

4 रेल यात्री किराए पर कर के वदले मे अनुदाच--रेल यात्री किराया-कर अधिनियम 957 के 
अन्तर्गत कर के बदले राज्यों को पॉच वर्षों मे प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला अनुदान राज्यो में वितरित 
किया जाना चाहिए | 

5 सम्पदा शुल्क--() कृषि भूमि से भिन्‍न सम्पत्ति मे सम्पदा शुल्क की निबल प्राप्तियों में से 
प्रत्येक वर्ष सघ राज्य क्षेत्रो को देय राशि का निर्धारण उन्हीं सिद्धात्तों के अनुसार किया जाना चाहिए जो 
प्रत्येक राज्य के हिस्सो का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए हैं | इस प्रयोजन के लिए सघ राज्य 
क्षेत्रों को एकक पाना जाए | 

(2) प्रत्येक वर्ष मे सम्पदा शुल्क की निबल प्राप्तियो की शेष राशि को प्रत्येक राज्य मे स्थित 
अचल सम्पत्ति और अचल सम्पत्ति से मिन्‍त्र सम्पत्ति को इकदृठा लेकर और उसका मूल्याकन कर 
निकाले गए सकल मूल्य के अनुपात मे राज्यों मे वितरित किया जाना चाहिए | इस प्रयोजन के लिए 
राज्य के बाहर स्थित सम्पत्ति को उसी राज्य मे स्थित सम्पत्ति माना जाना चाहिए जहाँ उसका मूल्याकन 
किया गया है| 
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(3) यौजना अवधि के दौरान जब सिक्किम राज्य से शुल्क लगा दिया जाएगा उस तारीख से वह 
राज्य इस शुल्क की निबल प्राप्तियो के हिस्से का हकदार हो जाएगा और उत्तका हिसाब उसी प्रकार 
लगाया जाएगा पित्त प्रकार अन्य राज्यों के लिए लगाया गया है| 

6, कृषि-सम्पत्ति पर धन-फर के लेखे अनुदान--योजना अवधि के वर्षों मे प्रत्येक वर्ष मे राज्यो 
को दी जाने वाली अनुदान की रकम प्रत्येक वर्ष राज्य में सगृहीत निबत साशि के बराबर होनी चाहिए । 
इस अवधि के दौरान जब सिक्किम मे धन-कर लगा दिया गया उसी आधार पर उसे प्रत्येक वर्ष इस 
अनुदान का हकदार बनाया गया ! 

(ख) सविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन सहायता अनुदान 

राजस्व खाते के आयोजना भिन्‍न अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान--सविधान के 
अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) के मुख्य भाग के अन्तर्गत स्वीकृत की गई | 

2. प्रशासन के स्तरो को ऊँचा उठाने के लिए अनुदान--आयोग ने सिफारिश की कि जिन 
शज्यों के आयोजना-भिन्‍न राजस्व खाते मे केन्द्रीय करों और शुल्को के अन्तरणन के बिना घाटे रहेंगे 
उन्हें निम्नलिखित विकास-भिन्‍न सेवाओं मे प्रशासन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए संविधान के 
अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत सहायता अनुदान दिया ज्गए-- 

“ ॥] न्यायिक प्रशासन 2 राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन 3 पुलिस प्रशासन 4 जेल 
प्रशारान 5 रटाम्प पजीयन और खजाना प्रशारान । 
(ग) अन्य विचारणीय विषयो पर प्िफारिशे 

4, राहत-व्यय का वित्त पोषण--राहत-व्यय के वित पोषण की वर्तमान नीति और प्रबन्धों के 
सम्बन्ध में की गई समीक्षा तथा दैवी विषदाओ के बाद नि शुल्क राहत देने और लोक परिसम्पतियो को 
पहले की स्थिति में लाने के (ल किए जान वाले निर्माण कार्यों पर राज्य सरकारो द्वारा किए गए व्यय 
कप हार करने के बाद आयोग ने (विभिन्‍न राज्यो के लिए वार्षिक व्यवस्थाओं (मार्िन) की सिफारिश 

| 

आयोण के विचार में राहत व्यय के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की वर्तमान नीति 

और प्रबन्धी में सशोधन किया जाना चाहिए ! सूखे की स्थिति मे राहत व्यय के लिए जो व्यवस्था है 
उससे अधिक होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार को राहत सम्बन्धी रोजगार की व्यवस्था करने कै 
लिए अपनी आयोजना से अशदान देना चाहिए । केन्द्रीय दल को राज्य सरकार के साथ सलाह 
करके यह मूल्याकन करना चाहिए कि राज्य सरकार को किस सीमा तक अशदान दिया जाए और 
यह अशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । यह वार्षिक आयोजना परिव्यय के पॉच 
प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए | राज्य सरकार द्वारा दिए गए इस आयाजना-अशदान को उस 
वर्ष में हुए आयोजना-परिव्यय के अतिरिक्त माना जाना चाहिए और वर्तमान योजना के अन्तर्गत दी 
जाने वाली अग्रिम आयोजना-सहायता मे उसे शुमार किया जाना चाहिए | राज्य की आयोजना के 
लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के सन्दर्भ मे अग्रिम आयोजना सहायता का 
समायोजन सूखे की स्थिति की समाप्ति के बाद से शुरू करके पाँच वर्षों के अन्दर किया जाना 
चाहिए । यदि किसी विशेष मामले मे केन्द्रीय दलो और उच्चस्तरीय समिति द्वारा मूल्याकित व्यय की 
अवश्यकता को राज्य के आयोजना-अशदान को हिसाब मे लेने के बाद सनन्‍्तोदजनक रूप से यूरा 
नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति मे अतिरिक्त व्यय से यह सकेत लेना चाहिए कि यह विपदा की 
विशेष भयकरता के कारण हुआ है ! बाढ़ बवण्डर और अन्य देवी विपदाओ के बाद राहत-कार्यों 
तथा लोक-निर्माण कार्यों की मरम्मत और उन्हे पहले जैसा बनाने के लिए किए जाने वाले व्यय के 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता आयोजना मिन्‍न अनुदान के रूप मे उपलब्ध की जानी चाहिए जो 
निर्धारित मार्जिन के अतिरिक्त हुए कुल व्यग्र के 75 प्रतिशत चक राज्य की आयोजना तथा राज्य को 
आयोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के सन्दर्भ मे समायोजन न हो । जहाँ विपदा 
असाघारण किस्म की हो वहाँ केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक हैं कि वह सम्बन्धित राज्यों को 
आयोग द्वारा सुझायी गई योजना से बाहर सहायता दे | 
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2. ऋण राहत--आयोग ने 983 84 को समाप्त होने वाले पॉघ वर्षों मे राज्यो के आयोजना-मभिन्‍न 
पूँजीगत अन्तर (गैप) को एक-समान त्था तुलनीय आधार पर ऑका | इस अनुमान के लिए आयोग ने जो 
पद्धति अपनाई उसे दृष्टि भे रखते हुए आयोग ने राज्यो की कर्ज की स्थिति को देखते हुए और 978 79 के 
अन्त तक बकाया रहन की सम्मावना वाले केन्द्रीय ऋणो के विशेष सन्दर्भ मे सामान्य समीक्षा की तथा राज्यों 
द्वारा केन्द्रीय ऋणो की वापसी अदायगी के मामले मे राहत दिए जाने की सिफारिश की । 
सातवे वित्त आयोग की रिपोर्ट का मूल्याकन 

सालदें वित्त अप्योग ने पांच वर्षों 979 84) के दौरान राज्यो को केन्द्र से कुल 20,842 9॥7 
करोड रुपये के हस्तान्तरण की सिफारिश कर एक साहसिक कदम उठाया | इच सिफारिशो के आधार 
पर राज्यो को केन्द्र से मिलने वाली राशि के बाद अधिकतर राज्यो के पास अपने नए विकास कार्यों के 
लिए राजस्व खाते मे पर्याप्त धन मिला क्योकि आयोग ने छठी पव्दर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय कोष 
से राज्यों को मिलने वाली घनराशि डेढ गुना कर दी । 


भारत मे केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध एवं आठवाँ वित्त आयोग 

भारत मे केन्द्र-राज्य वित्त सम्बन्धो के प्रश्न पर काफी विवाद पाया गया है | राज्य सरकारों पर 
योजना क सचालन की अधिक जिम्मेदारी रहती है लेकिन इसके अनुरूप काम करने के लिए उनके पास 
वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है । इसलिए राज्यों मे विभिन्‍न दलों की सरकारो के सत्ता मे आने 
से वे अधिक वित्तीय स्वायत्तता (नाक्षाटा3 #ैधाणा07)) की मॉग करने लगते है । योजना के लिए 
वित्तीय साधनो के वितरण का कोई सूत्र सभी राज्यों को स्दीकार नहीं हो सकता क्योकि कुछ राज्य 
गरीब है और कुछ गरीब नहीं है | अत जनता शासन-काल मे गाडगिल फार्मूला कुछ सशोधन सहित 
जारी रखा गया । अगस्त 980 मे कॉग्रेस (इ) सरकार ने भी गाडमिल फार्मूला जारी रखा लेकिन 
निर्धन व पिछड़े राज्यों को लाभ पहुँचाने के लिए सिचाई व विद्युत परियोजनाओ का 0 प्रतिशत भार 
समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय के भार को 0 प्रतिशत से बदाकर दुगुना अर्थात्‌ 20 प्रतिशत कर दिया 
गया। 

केन्द्र व राज्यो मे अलग अलग राजनीतिक दलो की सरकारो के सत्तारूढ होने पर केन्द्र-राज्य 
दित्त सम्बन्धी विवाद नथा रूप धारण कर लेता है । राज्य अधिक वित्तीय साधन व अधिक वित्तीय 
स्वायत्तता चाहने लगते है । पश्चिमी बगाल के वित्त योजना व विकास मन्त्री श्री अशोक मित्र चे 
केन्द्र-राज्य वित्त सम्बन्धो पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि केन्द्र के हाथो मे आर्थिक साधनों का 
केन्द्रीयकरण हो भया है राज्यो के लिये स्वतनन्‍्त्र रूप से साधन जुटाने फा क्षेत्र सीमित है राज्यों को 
केन्द्र के पास वित्तीय सा के लिए जाना पडता है और जब राज्यों मे सरकारे केन्द्रीय सरकार से 
मिन्‍न विचारघारा वाले दल की होती है तो उन्हे योजना-हस्तान्तरणो की राशि कम मिल पाती है केन्द्र 
के पास अधिक साधन होने से उसका रुख तानाशाही का बन जाता है आय कर पर सरचार्ज की राशि 
राज्यो मे वितरित नहीं की जाती एवं उनकी राय मे वस्त्र तम्बाकू व तम्बाकू की वस्तुओ तथा चीनी पर 
बिक्री कर का अधिभार राज्यों को मिलना घाहिए | 

राष्ट्रपति ने 20 जून 982 को श्री दाई वी चव्हाण की अध्यक्षता मे आठवाँ वित्त आयोग गठित 
किया था | इसके सदस्य इस प्रकार थे-->्री टी पी एस चादला डॉ सी एच हनुमन्थ राय 
श्री जी सी बावेजा तथा श्री ए आर शिराली श्री एन वी कृष्णच आयोग के सचिव रहे | आयोग ने 
अपनी अन्तिम रिपोर्ट (ऋघाव एकुणा) 30 अप्रेल 984 को पेश की | सरकार ने रिपोर्ट पर आपने 
निर्णयो की घोषणा 2+ जुलाई 984 को ससद मे की | चूँकि 984 85 के बजट पहले ही बन चुके थे 
इसलिए आयोग ने अपनी सिफारिशे 989 86 के लिए लागू की जिसे लेकर देश मे काफी प्रतिक्रिया 
हुई । राज्यो का कहना था कि इससे उनको प्राप्त होने वाली राशि मे कमी हो गई क्योकि यदि आयोग 
की सिफारिशे 984 89 की अवधि के लिए लागू की जाती तो उनके हिस्से मे ज्यादा घनराशि आती | 

इस आयोग को केन्द्र ब राज्यों के बीच करो की विशुद्ध प्राप्तियो के वितरण के प्रतिशत व आधार 
अनुदान सहायता (55 7 90) के सिद्धान्त व राशि निर्धारण सम्पदा-शुल्क के वितरण वस्त्र चीनी 
व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के वितरण रेल यात्री किराए की एवज में अनुदान की 
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राशि के वित्रण तथा कृषिगत जायदाद पर घन-कर की एवज मे अनुदान के अलावा निम्न विषयों पर 
सिफारिशें करने के लिए कहा गया था-- 

]. आयोग को संविधान की धारा 269 के अन्तर्गत शामिल करों व शुल्को से राजस्व प्राप्त करने 
की सम्भावनाओं का पत्ता लगाने का कार्य सौपा गया था जो अभी तक नहीं लगाए गए है | इसमे 
अखबारों में विज्ञापन पर कर, अखबारों पर कर, इनामी प्रतियोगिता पर कर, आदि शामिल है | धारा 
268 में वर्णित शुल्को से राजस्व बढाने का मुद्दा शामिल था| 

2, वित्त आयोग को गैर-योजना पूँजी-अन्तर (४०0-कछभा 00७॥ 680) का निर्धारण करने व 
इसे दूर करने के उपाय सुझाने का कार्य सौपा गया ! 

3 इसे प्राकृतिक विपदाओ से ग्रस्त राज्यो के राहत सहायता कार्यों पर व्यय की वित्तीय व्यवस्था 
करने के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया | आयोग को अपनी रिपोर्द 3) अक्तूबर, 083 तक 
प्रस्तुत करनी थी लेकिन वह 30 अप्रेल, ।984 को ही अपनी रिपोर्ट पेश कर पाया। 

आठवें वित्त आयोग की अन्तरिष रिपोर्ट (्राधाणा ए८००:0) मे 984-85 की अवधि के लिए 
9 राज्यो को 494 83 करोड रुपये के सहायतार्थ-अनुदान (970॥5-॥॥ 280) की व्यवस्था घाटे की पूर्ति 
कै लिए की गई थी। अन्तिम रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है-- 

. आय-कर--आय कर की विशुद्ध प्राप्तियों मे ।792 प्रतिशत अश सध्दीय प्रदेशों का माना 
जाएगा और शेष 85 प्रतिशत राज्यो मे वितरित किया जाएगा। 

2. संघीय उत्पादन शुल्क --आठवे वित्त आयोग ने संघीय उत्पादन शुल्को की शुद्ध प्राप्तियों का 
45 प्रतिशत अश राज्यों मे बॉठने की सिफारिश की है,। 

शेष 5 प्रतिशत राशि का वित्तरण घाटे के राज्यो में किया जाएगा। इसके लिए 984 85 के लिए 
]। राज्य इस प्रकार रखे गये है--असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर मणिपुर मेघालय नागालैण्ड 
उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा व पर्चिम बगाल । सपीय उत्पादन शुल्को से प्राप्त राशियों के 
5 प्रतिशत का घाटे के राज्यों मे वितरण एक नया कदम है जिससे कुछ घाटे के राज्यों को लाभ होगा। 

_ 3, भहययत्तार्थ अनुदान (008॥5-0-४१)--उपर्युक्त सूची के [[ राज्यों के लिए 984-89 के लिए 
2206 22 करोड़ रुपये के सहायवार्थ अनुदान की सिफारिश की गई | 984-85 के लिए 644 39 करोड 
रुपये की व्यवस्था होने से शेष अवधि (985-89) के लिए यह 555 83 करोड रुपये रह जाती है। 

4. प्रशासन कौ समुन्नत करने तथा विशेष समस्याओं के लिए--984-89 की अवधि के लिए 
967 33 करोड रुपये सहायतार्थ अनुदान की व्यवस्था की गई है। 985.89 के चार वर्षों के लिए यह 
808 08 करोड रुपये आती है | प्रशासन को समुन्नत करने के लिए ॥6 राज्यो को अनुदान मिलेगा तथा 
विशेष समस्पाओ के लिए ।0 राज्यों को मिलेगा | 

5, राहत व्यय (एणाणं :फलाताक्ा०--राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए विभिन्‍न राज्यों 
के लिए प्रति दर्ष 20 375 करोड रुपये के मार्जिन मनी के सहायतार्थ अनुदान की व्यवस्था की गई है। 
मार्जिन मनी की वार्षिक व्यदस्था 240 75 करोड रूपये की रखी गई है। 

6. वस्त्र, चीनी य तम्बाकू पर लगे अतिरियत्त उत्पादन-शुल्को की प्राप्तियो का वित्तरण--इनफी 
अप का 239] प्रतिशत सघीय देशो के लिए रखने के बाद शेष राशि विभिन्‍न राज्यो में बॉँटी 
जाएगी | 

7. रेत किरायो पर कर की एज में अनुदान--इसके लिए प्रति वर्ष अनुदान की राशि 
95 करोड़ रुपए कर दी गई है | यह 984-89 के लिए उपलब्ध की गई है। 

3. गैर-योजना पूँजी-अन्तर (एणाछंआ एशाप्य 0399) के लिए उपाय-इस झम्बन्ध में वित्त 
आयोग की सिफारिशे निम्ताकित है-- 

(अ) ऋण-राहत के लिए गैर-योजना अन्तर का अनुमान ओवरड्रापट कर्जों के युनमुंगतान को 
टालकर लगाया गया है | 

(ब) 982.83 व 983-8+ के वर्षों मे राज्यो को दिए गए ओवरड्राफ्ट कजों के सम्बन्ध मे किसी 
प्रकार की राहत की सिफारिश नहीं की गई ! 
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(स) अल्प-बचत कर्णों के पुनर्भुगतान मे किसी प्रकार की राहत की सिफारिश नहीं की गई है| 
केवल इसके लिए : 284-85 में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा । 

(द) विस्थापित्त व्यक्तियों को फिर से बराने व राहत देने राम्बन्धी कर्जों को समाप्त माना जाये । 

(य) 984-89 के वर्षों के लिए राज्यों को अनुमानित राहत की राशि 405 20 करोड़ रुपये के 
पुनर्भुगतानो को समाप्त करने (५४०॥०॥) सहित 2,285 39 करोड रुपये रखी गई है । 

9 आयोग का मत है कि सदिधान की घारा 268 के तहत कुछ दशाओ मे स्टाम्प शुल्कों की दरों 
भे वृद्धि की गुजाइश है लेकिन दवा व टॉयलेट की वस्तुओ मे रेवेन्यू बढाने की गुजाइश नहीं है | घारा 
269 के तहत अखबारो व पत्रिकाओं मे दिए गए विज्ञापनो पर कर लगा कर रेवेन्यू प्राप्त करने की 
सम्भावना है| 
वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय की समीक्षा 

आठवे वित्त आयोग की सिफारिशों को 985-86 से लागू किया गया है जिससे कुछ राज्य 
सरकारों ने गम्भीर आपत्ति उठाई | इससे घाटे के राज्यों को कम धनराशि मिल पाएंगी | यदि 984-85 
से सिफारिशे लागू की जात्तीं तो उन्हे ज्यादा घनराशि मिलती | 

पश्चिमी बगाल के वित्त मन्‍्त्री श्री अशोक मित्र का कहना था कि केन्द्रीय सरकारों द्वारा आयोग 
की सिफारिशो को 984 85 से लागू न करने से राज्य को इस वर्ष 300 करोड रुपए कम मिलेगे जो 
984-85 की वार्षिक योजना मे प्रस्तावित व्यय का 5 प्रतिशत अश है | राजस्थान सरकार के वित्त 
भन्‍्त्री का कहना था कि राज्य को 984-85 की अवधि मे 45 करोड रु फी राशि से वधित कर दिया 
गया । राजस्थान की छठी योजना में व्यय का लक्ष्य 2025 करोड रुपए का था, जो बदलती हुई 
परिस्थितियों मे घटकर 729 करोड रुपए रह गया । इससे राज्य के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव 
पडा । 

सविधान के अनुसार आयोग की सिफारिशो को 984-89 की अवधि के लिए लागू किया जाना 
चाहिए था | अब पूरक अनुमानो के जरिए पाटे के राज्यो की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, जो भ्यायोचित 
मानी जाएगी । 

आववे वित्त आयोग ने केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व खाते की आय का 23 5 प्रतिशत राज्यों 
की तरफ हस्तान्तरित किया | जबकि पिछले तीन वित्त आयोगो ने कुल केन्द्रीय राजस्व का 26 प्रतिशत 
या अधिक अश आवंटित किया था। 

कुछ लोगो का मत है कि आठवे वित आयोग की सिफारिशे पिछले आयोगो की तुलना में कर्म 
उदार रही । इस सम्बन्ध मे यह कहना उचित होगा कि स्वय केन्द्र की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं 
है । इस आयोग ने 38,500 करोड रुपए के हस्तान्तरणो की व्यवस्था की है जो सातवे वित्त आयोग से 
7,500 करोड रुपए अधिक रही | 


योजना आवंटन के लिए गाडगिल या एन. डी. सी. फार्मूला फार प्लान अलोकेशन 
(२, 0. (९. एएआआए9 0णि एव 3॥0टय्रा०ा) 

विभिन्‍न राज्यो के बीच क्षेत्रीय असन्तुलन मे सुधार लाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को आर्थिक 
सहायता देने के लिए चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे एक नया फार्मूला अपनाया इसे गाडगिल फार्मूला कहा 
जाता है | इस फार्मूले का रूप इस प्रकार है-. 

(१) राज्यो की जनराख्या के आधार पर 60 प्रतिशत सहायता राज्यो की योजनाओ के लिए दी 
जाती है । 

(2) सम्बन्धित राज्य के पिछडेपन को ध्यान मे रखा जाता है और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम 
प्रति व्यक्ति औसत आय वाले राज्यो को 0 प्रतिशत सहायता दी जाती है (राष्ट्रीय पिकास परिषद्‌ से 
दिनाक 3]. अगस्त, 980 की बैठक मे इसे 0 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत कर दिया है | 

(3) अणिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के प्रयास के आधार पर 0 प्रतिशत सहायता दी जाती है | 

(4) 0 प्रतिशत राशि बडी सिचाई और बिजली योजनाओ को जारी रखने के लिए दी जाती है | 
यह्व प्रावधान 980-8 से समाप्त कर दिया गया । 

(5) 0 प्रतिशत राशि राज्यो की विशेष समस्याओ के लिए दी जाती है। 


ऋए ऐ केन्द्रीय और रज्य सरकार रे डीच वित्तीय छमका 375 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल में सूखा क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र पहाडी क्षेत्र और बडे 
शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं को विशेष सपस्या माना गया था | पायवी पचदर्शय योजना काल मे 
कैबल रेगिस्तान क्षेत्र की समस्याओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए 
केन्रीय शारान द्वारा राज्य की योजनाओ के बाहर केन्द्रीय क्षेत्र मे विशेष योजनाएं लागू की गई और 
उनके लिए सहायता दी गई | पचम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप पर चर्चा करते समय कई मुख्य 
मन्द्रियों ने इस फार्मूले मे सशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया परन्तु योजना आयोग के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री हक्सर ने सुआादों के परीक्षण की आवश्यकता प्रतिषादित की और कहा कि अगले दो वर्षों तक 
इसी फार्मूले के अनुसार सहायता दी जानी चाहिए । 


नवे विद्र आयोग (वर्ष 989 90 के लिए) प्रथम रिपोर्ट और 
केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध 
भारत के राष्ट्रपति ने ।7 जून 987 को भारतीय सव्धिन की धारा 290 के तहत नवे वित्त 
आयोग की स्थापना की जिसमें ससद्‌ सदस्य श्री एन के पी साल्वे अध्यक्ष थे । नवे वित्त आयोग के 
चार अन्य सदस्य न्यायमूर्ति श्री अच्दुल स़॒र कुरंशी डॉ राजा जे चेलैया श्री लालथनहवाला एद 
औी महेश प्रसाद थे | देश की राजकोषीय स्थिति के सम्बन्ध मे आयोग ने निम्न निष्कर्ष निकाले-- 

(अओ) केन्द्रीय सरकार की राजस्व आय मे पर्य्ष वृद्धि हुई है । 

(ब) लेकिन केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय में भी तेजी से बृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार का 
व्यय और अनुदानो के अनुपात मे यह काफी उृद्धि हैं ) 

(सर) केन्द्रीय राजस्व के अनुपात में राज्यो के राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई | 

(द) राज्यो के राजस्व व्यय में राज्यों की राजस्व आय की तुलना मे तेजी से वृद्धि हुई जबकि 

केन्द्रीय राजरव इत्तनी तेजी से नहीं बढ़ा है । 

में वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि आय कर की संगृहीत राशि का 90 प्रतिशत तंथा संघीय 
उत्पाद शुल्क की राशि का 40 प्रतिशत राज्यो में आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभाजित फ़िया 
जावे । इस सन्दर्भ मे आयोग थे निम्त सिफारिशे कीं---. 

(अ) 25 प्रतिशत भाग का वित्वरण राज्य की 97] की जनसख्या के आधार पर किया जावेगा । 

(६) 50 प्रतिशत भाग का वितरण राज्य के प्रति प्यक्ति आय एव राज्य की 297 की जनसख्या 

आधार पर होगा | आयोग ने पजाब को अधिकतम प्रति व्यक्ति आय का राज्य माना है| पजाब के 
हिस्से के निर्धारण के लिए महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से पंजाब की प्रत्ति व्यक्ति आय की दूरी के 
आधार पर निकाला जावेगा । 

(स) 25 प्रतिशत भाग का वित्तरण राज्य की प्रति प्यक्ति आय का इच्चर्स गुणा राज्य की ॥भ्रा 
की जनसंख्या के आधार पर होगा। 

(द) 2 5 प्रतिशत भाग का निधोरण 983 83 के योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार राज्य 
मे गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगो का कुल गरीबी की रेखा के चीये जीवनयापन 
करने वाले लोगो के अनुपाव के आधार पर होगा ! 

प्रथम रिपोर्ट में इन सिफारिशों के आघार पर चर्चा की गयी । राज्य की प्रति व्यक्ति आय के 

के लिए राज्य की 982 83 से 984 85 के उत्पादन के आकडो को आधार बनाया गया। 
ऑकडों के अनुसार गोआ अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है परन्तु गोआ प्रतिनिधि राज्य न माता 
जाकर पजाब को प्रतिनिधि राज्य माना गया है | पज़ाब गोआ के दाद प्रति व्यक्ति आय मै दूसरे स्थान 
पर आता है | अत सभी राज्यो की प्रतिव्यक्ति आय की पजाब की प्रतिव्यक्ति आय से दूरी निकाली 
गयी | तौसरे स्थान पर महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय है | अत पजाब के हिस्से का निर्धारण करने के 
किए महाराष्ट्र की प्रतिव्यक्ति आय को आधार माना गया है | 

संघीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि का 2023 प्रतिशत केन्द्र अपने पास रखेगा तथा शेष विभिन्‍न 
राज्यों में वित्तरित होगा । 


376 लोक /गि 


दसवोॉ वित्त आयोग 
(लाएं पघरणार९ (०0ग्राण्रोडडांणा) 

ओर के. सी पत की अध्यक्षता मे महामहिम राष्ट्रपति ने दसवे वित्त आयोग का गठन किया 
जिसका कार्यकाल ] अप्रेल 995 से 5 वर्षों का है । इस आयोग के अन्य सदस्य--डॉ डी पी. पाल, 
डॉ री रगराजन श्री बी पी आर विहठल एव श्री एम. सी गुप्ता (सदस्य राचिव) है । 

आयोग को निम्न विषयो पर कार्य करने को कहा गया-- 

(]) केन्द्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बेटवारा निर्घारण करना एवं विभिन्‍न राज्यों के मध्य 
इसको विभाजित करना | 

(2) राज्यो को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानो हेतु नीति निर्देश निर्धारण करना | 

(3) राज्यों के ऋणों के मामले मे सुझाव देना । 

(4) अतिरिक्त निवेश हेतु राजस्व एवं वित्तीय घाटे मे कमी की आवश्यकता पर ध्यान देना एवं 
वित्तीय सतुलन को बनाना | 

(5) राज्यों के द्वारा राजस्व मे वृद्धि के प्रयासों का निरीक्षण करना एवं सुझाव देना | 

दसवे वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशे--आयोग ने र॒ था « लिए आयकर प्राप्ति का 85% 
हिस्सा निर्धारित किया | आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 40% हिस्सा राज्यो के लिए निर्धारित 
फिया । अतिरिक्त आबकारी कर के जिए आयोग ने ]8% राशि ऊेन्द्रशासिंत प्रदेशों के लिए एवं शेष 
राज्य सरकारो मे विभाजित करने का सुझाव दसवे वित्त आयोग ने दिया ) मृत्युकर की वितरण व्यवस्था 
का आधार शुद्ध आय वसूली को माना एवं इस राशि को राज्यो के मध्य विभाणित करने का सुझाव 
दिया । रेलवे यात्री भाडे पर कर के बदले में राज्य सरकारो को 80 करोड रुपये वार्षिक देने की 
सिफारिश इस आयोग ने की | 

इसी प्रकार अनुदान (5क्चा७०॥ 90) हेतु राज्यो की बजटीय आवश्यकताओ को ध्यान में रखने 
का निर्णय आयोग ने लिया | आयोग ने व्यय का 70% भाग दिए जाने की सिफारिश की । 

निष्कर्ष रूप मे दसवे वित्त आयोग की सिफारिशे मूल रूप से दो त्तत्वो से प्रमावित रही है । पहला 
केन्द्र व राज्यो को आयोग की नोर्मेटिव एप्रोच व उसके प्रभावों के समायोजन के लिए पर्याप्त समय दिया 
जाना चाहिए | दूसरे वित्तीय मान्यताओं जिन पर पचवर्षीय योजना आधारित थी उनमे भारी परिवर्तन 
नहीं किए जाने चाहिए । राज्यो को गत वर्षों की तुलना मे अधिक राशि का हस्तान्तरण किया जाना 
चाहिए क्योकि कीमतो मे अत्यधिक वृद्धि हुई हो रही है ॥ 


भारत में सार्वजनिक व्यय की मुख्य प्रवृत्तियों 
(३०० एालाएं ण॑ ९0४८ ४92॥0778 ॥ 00/9) 





मारतीय सविधान के अन्तर्गत संघ एवं राज्य सरकारों के बीच कार्य-विभाजन है । सविधात की 
चाबी अनुसूची की प्रथम सूची के अनुशार साथ सरकार के व्यय की मुख्य म्दे ये हैं--प्रतिरक्षा एव 
प्रश्न चेनाएँ, असैनिक प्रशासन, विदेशी मामले, जहाजरानी, विभान-घालन, रेले डाक-तार, राष्ट्रीय 
रड़कें आदि | द्वितीय सूची में राज्यों के व्यय की मुख्य मदे इस प्रकार है--सार्वजनिक शान्ति-थ्यवस्था 
पुलिस, स्थानीय सस्थाएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, सड़के अस्पताल (औषधालय) कृषि स्लिचाई एव 
इन आदि | समवर्ती सूची है जिसमे ऐसी मदे है जिन मर दोनों सरकारे मिलकर काम करती है जैसे-- 
आर्थिक एव सामाजिक नियोजन, श्रम-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि | 

संघ सरकार के व्यय 
(एशाशावा९ ते 6 एजंणा पक शाग्रताए 

सप अधवा केन्द्र सरकार के बजट को राजस्व और पूँजीगत बजट (र७/श्ाएर 4 (990 
30(6208) के नाम से पुकारा जाता है, उसी तरह राघ सरकार के व्यय को राजस्त व्यय तथा पूँजीगव 
हे के रूप में विमाजितत किया जाता है | राजस्व व्यय (रि8:७7०९ !9५८:0/0९) की पूर्व चालू आय 

से की जाती है जबकि पूँजीगत व्यय की पूर्ति पूँजीगत मदो से होने पाली प्राप्तियों मे से की जाती है। 

950 में भारत के नवीन सविधान के अन्तर्गत सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य देश में समाणवादी 
समाज की स्थापना करना रखा गया | इसका अर्थ था कि कल्याणकारी सेवाओं को सभुचित महत्त्व देते हुए 
देश के पिछड़े और गरीब तबके को ऊँचा उठाकर यथाशीघ्र सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं की दूर 
करना । स्वाधीन भारत सरकार की इस परिवर्तित नीति. विभाजन-जनितत कठिचाइयो और पूल्यो मे वृद्धि के 
कारण सरकार के ऋणो में भारी दृद्धि हुई। एक स्वत्रत्र देश होने के नाते राष्ट्रीय सरकार को कुछ नए व्यय 
गर्म करने पड़े और पुराने व्ययो मे वृद्धि करमी पडी | देश की आर्थिक व्थिति को देखते हुए विकास सम्बन्धी 
अं को प्राथमिकता देना जरूरी था ! सत्तद्‌ सम्श्ची ब्यय, कूटनीति सम्बन्ध और प्रतिरक्षा पर पहले की 
अपैलला अधिक व्यय करना आवश्यक हो गया। 95। से देश में पबवर्षीय योजनाएँ प्रारम्म हुईं। फलस्वरूप 

व्यय के आकार मे निरन्तर वृद्धि होना शुरू हो गया! 
हो दो पे मारा में सार्वजनिक व्यय निरन्तर बढ रहा है । नि बालिका में भारत सरकार के व्यय 
दर्शाया गया है... 





8 लिप मनन अनम्नननन 
वर्ष कुल व्यय (करोड रुपयो मे) 
495957 34646 
4960-6[ 826 27 
9707 34220 
4980-8] 3682 00 
3999-97 64,690 9 
4994-95 १59,699 90 


4995-96 70,73400 
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भारत सरकार के पूँजीगत एवं राजस्व व्यय दोनों मे वृद्धि होती रही है | राजस्व व्यय पूँजीगत 
व्यय के मुकाबले काफी तीव्रता से बढा है | 

अब हम राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय को पृथकृ-पृथक्‌ विस्तार से लेगे। 
(क) सघ सरकार का राजस्व व्यय (२८घलआएट ६४एथाएा्राए) 

सघ सरकार के राजस्व व्यय को दो वर्गों में बॉँटा जा सकता है-(क) प्रतिरक्षा व्यय (90थाए८ 
छकुथाकाष्यट) तथा (ख) नागरिक या असैनिक व्यय (२९५६८४०८ ए>एथ०आए८) । असैनिक व्यय के 
पुन चार भेद है--) असैनिक प्रशासन पर व्यय 2 ऋण-+मार (06) 5टाश०८७) 3 समाज एवं 
विकास सेवाएँ तथा 4 राज्य सरकारो को दिया जाने वाला घन | 

भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की मदो का वितरण निम्नानुसार किया गया है- 

] सामान्य सेवाएँ (ठश_ा८टा० 5९०7५7८८५)--राज्य के अग राजफोषीय सेपाएँ ब्याज अदायगियाँ 
प्रशासनिक सेवाएँ पेशने और विविघ सामान्य सेवाएँ तथा रक्षा सेवाएँ (निबल) । 

2 सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ (50८4 थत एकग्राणा॥9 $टा७८४५) । 

3 आर्थिक सेवाएँ (६०००७ $०००९५)--सामान्य आर्थिक सेदाएँ कृषि और सम्बद्ध सेवाएँ 
उद्योग और खनिज जल और विद्युत विकास परिवहन और सचार तथा डाक सेवाएँ (निबल)। 


4 सहायता अनुदान और अशदान आदि (6ाआ5 था क0 3890 (०0४०7 एआा$)--रचाज्यो और 
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान अन्य देशो को सहायता तथा स्थानीय निकायों आदि 
को मुआवजा और समानुदेशन | 
(ख) सघ सरकार का पूँजीगत व्यय 


राजस्व खाते की मदों की पूर्ति जहाँ चालू आय से की जाती है वहाँ केन्द्रीय सरकार के कुछ खर्चे 
पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते है जिनकी पूर्ति ऋणों तथा अन्य कोषो से की जाती है | गूँजीगत व्यय से 
सरकार की आय पर कोई भार नहीं पडता | चूँकि 7948-49 से सरकार ने पूँजीगत व्यय का कुछ भाग 
आय बजट से प्राप्त करना शुरू कर दिया है अत करदाताओं पर मार बढा है। 

भारत की विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं मे पूँजीगत व्यय का मारी महत्त्व है | राष्ट्रीय उत्पादन 
आय एवं रोजगार अभिवृद्धि के लिए तथा लोगो के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए और 
आर्थिक विकारा की आधारशिला रखने के लिए यह आवश्यक है कि बडे पैमाने की पूँजीगत परियोजनाएँ 
प्रारभ्ण की जाएँ | ये परियोजनाएँ काफी महँगी होती हैं और उन पर पर्याप्त मात्रा भे घन्र व्यय करना 
पडता है | इसमे कुछ ऐसी प्रकृति की है कि उनकी वित्तीय व्यवस्था राजस्व बजट से की जाती है | 
भारत में पिछले कुछ वर्षों से पूँजीगत व्यय मे काफी वृद्धि हुई है और सरकार को विकास कार्यों को पूरा 
करने के लिए दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक घन की आवश्यकता पड रही है | प्रशासनिक लापरवाही और 
अपव्यय के कारण भी पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है | 

मारत मे सघ सरकार के पूँजीगत घ्यय मे दो प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं-(क) विकास सम्बन्धी 
व्यय एव (ख़) गैर-विकास सम्बन्धी या विकासोत्तर व्यय | विकास सम्बन्धी व्यय में रेल डाक-तार 
नागरिक विमानचालन सिचाई तथा बहूद्देश्यीय योजनाएँ नागरिक निर्माण कार्य तथा औद्योगिक विकास 
आदि मे लगाई जाने वाली लागत सम्मिलित है | भारत मे विकास कार्यों पर लगाई जाने वाली पूँजीगत 
लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । यह व्यय देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
गैर-विकास सम्बन्धी व्ययो मे बाह्य और आन्तरिक ऋणो की अदायगी सम्बन्धी व्यय राज्यो को दिये 
जाने वाले अग्रिम धन राजकीय व्यय मुद्रा टकसाल सुरक्षा छपाई आदि से सम्बन्धी व्यय शामिल है | 

भारत सरकार के बजट मे पूजीगत व्यय मे चार प्रमुख शीर्षक है-.. 

] सामान्य सेवाएँ रक्षा सेवाएँ तथा अन्य सामान्य सेवाएँ | 

2 सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ । 

7 3३ आर्थिक सेवाएँ. सामान्य आर्थिक सेवाएँ कृषि और सम्बद्ध सेवाएँ उद्योग और खनिज जल 

और विद्युत विकास परिवहन और सचार (रेलवे और डाक-तार को छोडकर) रेलवे तथा डाक-तार | 
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4 उधार और अग्रिम-राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो की सरकारो को उधार और अग्रिम, समाज 
और सामुवायिक सेवाओं के लिए उधार, आर्थिक सैवाओं के लिए उधार, विदेशी सरकारों को अग्रिम तथा 
अन्य उधार । 


भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदों का विवरण 
(8 0507 0॥0॥ ४॥8 ए:फशीफर जा 5० शजाशा। ० ]009) 

भारत सरकार कै व्यय की मुख्य मदों का विस्तृत विवेधन अपेक्षित है-- 

(. प्रतिरक्षा व्यय (08८०८ &55६१७॥ए7९)--खर्च की इस सबसे बडी मद में सेना, नौसेना, 
वायुसेना तथा अप्रभावित सेना पर किए जाने वाला व्यय सम्मिलित है । 962 के बाद से चीन और 
पाकिस्तान के साथ सशस्त्र सघर्षों के कारण और इन दोनों देशो द्वारा परमाणविक तैयारियों के कारण 
चारों ओर बढते शस्त्रीकरण के कारण देश की प्रत्रिरक्षा तैयारियोँ बहुठ तेजी से बढ रही है और सरकार 
को प्रतिदर्ष विपुल धनराशि व्यय करनी पडती है | इत्तमे सैनिकों और स्लैनिक अधिकारियों के वेतन, पेश 
तथा उनको दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ आदि भी राम्मिलित होती हैं । सशस्त्र सेनाओं का निरन्तर 
आपुनिकीकरण करना होता है | [92। मे सुरक्षा पर कुल व्यय का 63 29 प्रतिशत व्यय किया जाता था 
जो 939 मे बढ़कर 829] प्रतिशत हो गया और 943-44 मे यह 8॥ ] प्रतिशत था | इस व्यय की 
वृद्धि का मुख्य कारण दोनो अन्तिम कालो मे महायुद्धों का होना था | स्वाधीनता के उपरान्त सुरहा व्यय 
प्रतिशत के रूप में कम हुआ है | 

950.-5] में भारत का प्रतिरक्षा व्यय केवल 64 करोड रुपए था जो बढ़कर !962-63 (चीनी 
आक्रमण के कारण) मे 474 करोड रुपये हो गया । 970-7] मे यह 99 करोड रुपए था जो बढकर 
972-23 में 652 करोड रुपये तक पहुँच गया । इरा वृद्धि का मुख्य कारण यह रहा कि पाकिरतान के 
साथ भारत कौ दो मोचों पर भयकर युद्ध करना पडा | 975-76 मे भारत का प्रतिरक्षा व्यय 2472 
करोड़ रुपये से बदकर 980-8। में 3867 करोड रुपए तक जा पहुँचा और फिर सशस्त्र सेनाओं के 
तेणी से आधुनिक्ीकरण के कारण 989.90 में यह व्यय 3,000 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा । 

यह व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है | कुल बजट का 2)% भाग प्रतिरक्षा सैदाओं पर व्यय किया 
जाता है। 995-96 मे रक्षा व्यय 25,500 करोड रुपये का था ] इसम॑ अत्यधिक वृद्धि का कारण 
कश्मीर की समस्या के झारण पाकिस्तान से बढती रक्षा समस्या एवं हथियारों के आधुमिकीकरण की 
आवश्यकता है 

2. नागरिक अथवा असैनिक व्यय (0श! 8/फ०ाण्मण०)--स्थ सरकार के नागरिक अथवा 
अस्तैनिक व्यय के चार उपमेद किए जाते हैं--असैनिक प्रशासन का व्यय ब्याज अदायगी, समाज तथा 
विकास सेवाएँ और राज्यों को दिए जाने दाले अनुदान । 

राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के फलस्वरूप अप्तैनिक प्रशासन के व्यय में काफी वृद्धि हुई है | 
केन्द्र सरकार के विमागो के विस्तार, नवीन पिमागों की स्थापना, सरकारी कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि, 
दिश्व के सभी देशो म॑ राजनयिक शाम्बन्धो की स्थापना, अन्तर्रष्रीय क्षेत्र में प्रतिनिधि-मण्डल को भेजने, 
सरकारी ऋणों पर ब्याज की अदायगी, आर्थिक सेवाओं के निरन्तर विस्तार, सामाजिक सेदाओं के प्रसार 
आदि के कारण सघ सरकार का असैनिक व्यय बहुत बढ गया है | 

सरकारी ऋणो पर की जाने वाली ब्याज की अदायगी असैनिक व्यय की एक महत्त्वपूर्ण मद है । 
भारत सरकार एक महत्त्वपूर्ण उधारकर्तो (8070४%) बनी हुई है जो व्यक्तियों, बैकों तथा वित्तीय 

भैन्‍्याओं आदि से उधार लेती है और न्याज का भुगतान करती है। चूँकि सरकारी ऋण की माज्ना 
विसन्‍्तर बढ रही है अतः ब्याज की अदायमी सरकार पर एक बोझ बन गई है [ 

समाज तथा विकास सेवाओं पर किया जाने दाला व्यय असैनिक व्यय का बहुत ही महत्त्वपूर्ण मद 
है। विकास व्यय का दो दृष्टियो से राष्ट्र-निर्माण की दिशा में मारी महत्त्व है--[क) शिक्षा, चिकित्सा, 
सार्वजनिक स्पास्थ्य, श्रम, रोजगार जेस्ी समाज-सेवाओं पर यह व्यय होता है, (ख) आर्थिक सेदा, 
अधा--कृदि और सम्बद्ध सेवाएँ उद्योग, निर्यात-दृद्धि, सिंचाई एव विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन 
व सच्चार सेवाओं आदि पर यह व्यय किया जाता है| इन सेवाओं से श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढती है 
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जिससे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है | राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के फलस्वरूप सरकार समाज और 
विकास सेवाओं की व्यवस्था मे भारी रुचि ले रही है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रो 
की सरकारों को सहायता अनुदान अरौनिक व्यय मे गिने जाते है। 

3. आर्थिक सेवाओं (६८णाणा॥८ $श५८८५)--आर्थिक सेवाओं पर व्यय किया जाने वाला विकास 
व्यय होता है | इसमे सामान्यत कृषि और सम्बद्ध सेवाएँ उद्योग और खनिज जल एब विद्युत विकास, 
परिवहन तथा सचार सम्मिलित है | राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय 
का निरन्तर बढते जाना स्वाभाविक है | यह व्यय समाज को समृद्धि प्रदान करता है और राष्ट्र-निर्माण में 
इसका भारी योगदान है। 

विकास एवं गैर-विकास व्यय 
(0७श९०फ्ञताशा। ज्ञात 'ैता-065९6क्गाशा सिद्एशावाएक९) 

केन्द्र सरकार के व्यय को विकास एव गैर विकास व्यय मे बॉटा गया है | विकास व्यय को 
4 उपभागो एवं गैर विकास व्यय को 0 उपमागों मे बॉँटा गया है । 

भारत सरकार के विकास एवं गैर विकास व्यय दोनो मे निरतर वृद्धि होती रही है | भारत मे 
विकास व्यय गैर विकास व्यय से सदैव ही अधिक रहा है | निरतर विकास व्यय मे सापेक्ष एवं निरपेक्ष 
वृद्धि होती रही है | इसका प्रभाव उत्पादन रोजगार एव मुद्रास्फीति पर घटनात्मक प्रभाव पडता है | 
निम्न तालिका भारत मे विकास एव गैर-विकास व्यय के विकास को व्यक्त करती है-- 





#ियेज रजयरे शे! 
वर्ष 970-7 ]980-8] 890-9 994-95 995-96 
(सआ) (ब अ) 
विकास व्यय 2659 24426 305922 ]72827 390398 
गैर-विकास व्यय 298 4249 70626 3508 49087 





भारत मे केन्द्रीय सरकार के व्यय की नवीनतम प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार है-- 

() सार्वजनिक व्यय मे निरत्तर वृद्धि होना | 

(2) विकास व्यय मे गैर-विकास व्यय के मुकाबले अधिक सापेक्ष वृद्धि । 

(3) प्रतिरक्षा व्यय मे सापेक्ष रूप से कमी एव इसमे स्थिर भावों पर निरपेक्ष रूप से कमी | 

(4) ब्याज अदायगी में निरतर वृद्धि हो रही है। 

(5) सब्सिडी में सरकाशी प्रयासों के बावजूद वृद्धि जारी, पर 997-98 के बजट मे इसमे कमी 
आई है। 


राज्य सरकारों के व्यय 
(85 एुट090प९५ 0 5(88९ (5055 ) 

सघ सरकार की तरह राज्य सरकारो के व्यय दो भागो मे विभक्‍त है--राजस्व खाते के व्यय और 
पूँजीगत व्यय ॥ आय और व्यय की जो म्दे राज्यो को सौपी गई है सघ सरकार की मदो से बिल्कुल 
भिन्न हैं। रूप सरकार की आय की मदे लोचपूर्ण है और व्यय की मदे बेलोचदार | इसके विपरीत राज्य 
सरकारों की आय की मदे बेलोचदार जबकि खर्चे की मदे लोचपूर्ण है | राज्यों को जो कार्य सौपे गए 
उनमें से अधिकाश पर खर्च होता है। आय होती नहीं है या इतनी कम होती है कि वह कोई महत्त्व नहीं 
रखती । राज्यो पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा राष्ट्रीय निर्माण कार्यों जैसे--शिक्षा स्वास्थ्य, 
सामाजिक सेवा सहकारिता आदि की व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण दायित्व है । ये कार्य ऐसे है जो अधिक 
व्यय-साध्य है | 

राज्यो के राजस्व व्यय को तीन भागो में विमाजित किया जाता है--0) विकास व्यय, 
(४) गैर-विकास व्यय एवं (0) क्षपिपूर्ति समर्पय--स्थानीय एवं पचायती राज सस्थाओं को | राजस्व 
खाते के विकास व्यय (02ए७०छाला छच्छलाएप्राए) को पुन दो भागो मे विमाजित किया जाता 

् 
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हैक) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ तथा (ख) आर्थिक सेवाएँ । गैर-विकास व्यय 
(४04-९४थ०एग&्ा। 85एथ॥00ए७) मे--(0) राज्य के अग, (॥) राजस्व सेवाएँ, (॥0) ब्याज की 
अदायगी, (४) रिजर्द समायोजन, (५) प्रशासकीय सेवाएँ एवं (७) पेशन तथा सामान्य सेदाओं पर व्यय 
प्रम्मिलित किया जाता है । 

राज्यो के पूँजी खाते के व्यय को पॉच भागों में विभाजित किया जाता है-- 

0) कुल पूँजी व्यय--(क) विकास व्यय एवं (ख) गैर-विकास व्यय, (9) आन्तरिक ऋण का 
धुगतान, (00) केन्द्र को पूर्ण भुगतान, (४) ऋण एवं अग्रिम तथा (५) अन्य । 

राज्य सरकारो का कुल व्यय केन्द्रीय सरकार के व्यय की भाँति निरन्तर बढता जा रहा है | 
(क) राज्य सरकारो के राजस्व खाते के व्यय 

राज्यों के राजस्व खाते के खर्चों की पूर्ति राज्यो द्वारा लगाए जाने वाले करों, केन्द्रीय करो के 
भाग, सरकारी उद्यमो की प्राप्तियों, केन्द्र सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदानो तथा कुछ अन्य मदो 
द्वारा की जाती है | राज्यों का राजरव घ्यय दो वर्षों में विभाजित किया जाता है--सामाजिक एवं विकास 
सैवाजं 5008 था 06४० एशशाए। $0०८०४) पर व्यय तथा गैर-विकास या विकासोत्तर 
(धणा 0०४९०फुणटाव) व्यय । सामाजिक एवं विकास सेवाओं मे शिक्षा चिकित्सा एवं सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, कृषि 4 सहकारिता, सिंचाई, विद्युत योजनाएँ ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, अम्रैदिक 
निर्माण कार्य में उद्योग तथा रसद आदि सम्मिलित किया जाता है जबकि गैर-विकासोत्तर व्यय में 
नागरिक प्रशासन, ऋणभार, कर-सग्रह, अकाल आदि के खर्च शामिल है | 

विकास व्यय (08२७०७७/७॥४ 599०४4॥७७)--मारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य 
देश में एक समाजदादी समाज की स्थापना करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राज्य 
सरकारों द्वारा अधिकाधिक विकासात्मक व्यय किया जा रहा है | विकास व्यय मे मुख्य गर्दे हैं-- 
(0) शिक्षा, (2) चिकित्सा एवं सार्वजनिक व्यय (3) कृषि सिचाई, सहकारिता, ग्रामीण विकास आदि, 
(3) चिकित्सा निर्माण कार्य, ($) उद्योग एव पूर्ति ! ये दिमिन्न सेवाएँ जन-समुदाय को ठीक लाम प्रदान 
करती हैं । सेवाएँ जितनी अधिक विकसित होती है, जता फा उत्तगा अधिक कल्थाण होता है और वह 
अधिक सुखी तथा अच्छी दशा में रहती है | राज्य नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते है, उच्च 
शिक्षा एव तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करते है | भारतीय संविधान के 
राज्य-नीति के निर्देशक तत्त्वो मे राज्यो को बच्चो और नवयुवको के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का 
भार सौपा गया है परन्तु भारत की विशाल जनसख्या और अशिक्षा की व्यापकता को देखते हुए राज्य 
सरकारों द्वारा इस मद पर किया गया व्यय पर्याप्त नहीं कहा जा सकता | राज्य सरकारो द्वारा 
औपषधालयों, स्कूलों आदि की स्थापना की जाती है | राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार पर 
काफी धन व्यय करती है । भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है और राज्य सरकारों को कृषि के सुधार तथा 
उत्यान के लिए प्रतिवर्ष काफी व्यय करना पडता है | कृषि ग्राम विकास की सामुदायिक विकास 
योजनाओं और सहकारिता को अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है त्ञाकि ग्रामीण जनता में अपने आप 
पन्रति करने की भावना जाग्रत हो सके । राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर भारी व्यय 
किया जाता है | संडको, भवनो आदि पर व्यय देश की आर्थिक सम्पत्रता के लिए आवश्यक है | राज्य 
सरकारों ने अपने राज्य के उद्योगो के विकास के लिए छोटे और यध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धों को 

तथा व्यय-सुविधाएँ प्रदान करती है । वास्तव मे देश मे जब से नियोजन (जगा?) का 

प्रारम्भ हुआ है तब से राज्यों के विकास व्यय में निरन्तर वृद्धि होती गई। 

गैर-विकास व्यय (0७ 0०९७०/००४ &::०॥4:४४०)--गैर-विकास व्यथ की उल्लेखनीय मर्दे 
हैं नागरिक या असैनिक प्रशासन, ऋण-सैवाएँ अकाल सहायता आदि | आन्तरिक शान्ति और सुरक्षा 
बनाए रखने का दायित्व राज्य सरकारों का है जिसके लिए वे पुलिस, न्यायालयों और जेलों की व्यवस्था 
करती हैं । राज्यों के समझ साम्प्रदायिक दगो, औद्योगिक विवादों, छात्र आन्दोलनों आदि के रूप में 
ऊानून और व्यवस्था की अनेक गम्भीर समस्‍्याएँ विद्यपान रहती हैं जिनसे सुलझने के लिए पुलिस शक्ति 
में काफी विस्तार और सुधार किया गया है | सरकारी कर्मचारियों की सख्या और वेतन मे वृद्धि के 
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फलस्वरूप असैनिक प्रशासन का व्यय बढा है | राजरव की प्रत्यद्वा मॉगो पर राज्य सरकारों का काफी 
व्यय होता है | राज्य सरकारे अपने-अपने क्षेत्रों मे कर-सग्रह मे पर्याप्त व्यय करती है | कर-एकत्रीकरण 
के लिए बडी सख्या मे कर्मचारी रखने पड़ते है जिनको वेतन और भत्ते के रूप में बहुत बडी राधि देनी 
पड़ती है | राज्य सरकारों का ऋण सम्बन्धी व्यय काफी होता है | राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से 
ऋण लेती है जिन पर प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करना पडता है और विविध प्रकार के गैर-विकासात्मक 
व्यय राज्य सरकारों को करने पडते हैं | वे विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए व्यय करती हैं । 
निजी व्यक्तियो को ऋण राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते है | उच्च तकनीकी शिक्षा और वजीफों की 
व्यवस्था करना एक व्ययकारी कार्य है | 
(ख) राज्य सरकारो का पूँजीगत य्यय 

सघ सरकार की भांति राज्य सरकारो के पूँजीगत खर्च को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता 
है-.() विकास व्यय, (2) गैर-विकास व्यय 

बहुद्ेश्यीय नर्दी घाटी योजनाएँ, सिवाई तथा नौ-घालन, कृषि-सुघार व अनुसन्धान की योजनाएँ, 
जल, विद्युत, सडके यातायात, औद्योगिक विकास और भवन आदि विकास-व्यय की मुख्य मदे है। 
पचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप तथा अधिकॉश खर्च पूँजीगत प्रकृति 
का होने के कारण इन सभी मदो के अन्तर्गत होने वाले पूँजीगत व्यय की वित्तीय व्यवस्था पूँजीगत 
प्राप्तियो (09[00७] 7२८८०६७७७) से विशेष रूप से राज्यो द्वारा लिए जाने वाले ऋणो तथा उघारो से और 
केन्द्र द्वारा राज्यो को दिए जाने वाले अनुदानो तथा ऋणो से की जाती है । 

सरकारी व्यय का बदलता हुआ प्रतिरूप--सघ और राज्य सरकारों के कुल व्यय मे तेजी से 
विस्तार हुआ है किन्तु सभी प्रकार के व्ययो में परिवर्तन समान मात्रा मे हुआ हो, ऐसा नहीं है । सरकार 
मदो के महत्त्व को बदलती रही है | विभिन्न मदो के व्ययो मे समानुपातिक परिवर्तन (207ण्राणाभ० 
(थ्वा2०७) हुए है उनमे भारी विभिन्नताएँ पाई जाती है । यही कारण है कि सरकार के व्यय के स्वरूप 
मे उल्लेखनीय अन्तर दिखाई देता है । 

विकास कार्यों के अन्त्गति कुछ व्यय अन्य के मुकाबले अधिक तेजी से बढें है, उदाहरणार्थ, 
शिक्षा-व्यय । राज्यो के व्यय मे वृद्धि की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण ये रहे है-योजना 
कार्यक्रमो की पूर्ति मुद्रा-स्फीति के कारण कर्मचारियों के वेतन और वरतुओं के मूल्य में बढोत्तरी, नए- 
पुराने क्षेत्रों में नवीन विभागो की स्थापना और विस्तार | सघ सरकार के समान ही राज्य-वित्त की 
तीसरी भुख्य प्रवृत्ति करों की दरो मे वृद्धि और नए करो को लागू किया जाना है | चौथी प्रवृत्ति 
सामाजिक सेवाओं पर अधिक खर्च करने की रही है ॥ देश मे समाजवादी समाज स्थापित करने का 
उद्देश्य निश्चित करने के कारण सभी राज्यो को केन्द्र की तरह सामाजिक सेवाओं पर अधिकाधिक खर्च 
करना पड रहा है और आगामी वर्षों मे इस मद मे खर्च बढने की आशा है । पॉचवी मुख्य प्रवृत्ति केन्द्र 
और राज्यो में सहयोग वृद्धि की रही है | 990 ठक सभी राज्यों मे अधिकाश समय तक केन्द्र मे 
लगातार एक ही दल की सत्ता बनी रहने के कारण केंन्द्र का प्रादेशिक, राजनीतिक और प्रशासन मे 
हस्तक्षेप बढने से केन्द्र और राज्यो की वित्त नीतियो मे सहयोग निरन्तर बद रहा है | इस कारण राज्य 
की केन्द्र पर निर्भरता अधिक बढी है | 990 के बाद के काल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ | इरा 
राजनीति मे क्षेत्रीयत्त बढ़ी | इससे केन्द्र सरकार ब राज्यो की सरकारों मे मतभेद बढे, क्योकि दोनो मे 
अलग-अलग दल की सरकारे रही है अत इससे भी राज्यो का व्यय बढता रहा है । 

सरकारी व्यय के आर्थिक प्रभाव 
(एस्णाणामंद ०त5 त एच्॥र छडफुध्यतापा€) 

निरन्तर बढते हुए सरकारी व्यय के अनेक लाभ प्राप्त हुए है जिनमे कुछ मुख्य निम्नाकित है- 

] क्रृषि एव उद्योग के विकास की गति बढी है और परिवहन एवं सचार सेवाओं का विस्तार हुआ 
है । इन सभी दिशाओं मे ठोस सहायता मिली है, जिससे आर्थिक एव सामाजिक उच्च स्तरों का निर्धारण 
हुआ है ! 

2 शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं का विस्तार और उनमे उत्तरोत्तर सुधार 
हुआ है । यद्यपि समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य अभी दूर है लेकिन इस दिशा मे प्रगति हुई है 
और देश का गरीब वर्ग ऊँचा उठा है 


श्ररत मे सार्वतरतिक व्यय की मुख्य अद्गतियाँ 383 


3 राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर बडे है | जनसख्या में वृद्धि के कारण 
यद्यपि कुल बेरोजगारी बदी है लेकिन रोजगार के अवसरो मे काफी वृद्धि हुई है । लोगो के रहन-सहन 
का स्तर ऊँचा उठा है | 

4, पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है । 

5. आज राष्ट्र विकास की दिशा में त्तेजी से अग्रसर है और विश्व के अनेक देशो को अपनी 
प्राविधिक तथा अन्य सेवाये सुलम करता है | वे आधारशिलाये बन चुकी है जिन पर निकट भविष्य में ही 
राष्ट्र विकसित देशो की श्रेणी में आ खडा होगा परन्तु सरकारी व्यय में हुई वृद्धि के कुछ विपरीत परिणाम 
सामने आए हैं। मुद्रास्फीति (॥900) मे निरन्तर वृद्धि हुई है और गत कुछ वर्षों से हो स्फीतिजनक 
दबाव (|विधा99 ॥2८६5४४९) तीव्र गति से बढा है | स्फीति को नियन्द्रित करने के उपाय तब सफ़ल 
नहीं हो सकते, जब तक कि सरकारी व्यय की वृद्धि पर रोक न लगा दी जाए | 


सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण और मित्तव्ययिता के उपाय 

(एंशा5९5 एज वाट९३७९ था ॥6 एए॥९ एच्छुराताएा& जावे ९३५७७९५ [00 ए८एाशा३) 
वृद्धि के कारण 

सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी ऑकडों से स्पष्ठ है कि इसमे निरन्तर तेजी से वृद्धि होती जा रही है । 
इस वृद्धि के कुछ कारण सक्षेप मे निम्नवत्‌ रखे जा सकते है-- 

] द्वितीय महायुद्ध के बाद से उत्पन्न हुई युद्धजनित परिस्थितियो ने मारत सरकार के सार्वजनिक 
व्यय को काफी बढा दिया । युद्धौत्तर वर्षों मे और उसके बाद तीव्र आर्थिक विकास से प्रेरित काल में 
हे गह। के कारण सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यो मे वृद्धि हो जाने से सरकार के व्यय में वृद्धि 

गती गई ॥ 

2, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में विभिन्न दिशाओं में बढते हुए अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के 
उद्देश्य से सरकार को प्रशासनतन्त्र का पर्याप्त विस्तार करना पडा है| नए-नए मन्त्रालय स्थापित हुए है 
और लोकसेवको की सख्या मे भारी वृद्धि हुई है । नए-नए विभाग बड़ी सख्या मे खोले गए है | देश के 
विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने राज्यो के पुनर्गठन आदि के सम्बन्ध मे अपने कर्त्तव्यो 
का पालन करने, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को वास्तविक रूप मे प्रतिष्तित करने आदि के लिए 
सरकार को प्रारम्म से ही प्रशासन व्यय में पर्याक्ष वृद्धि करनी पडी और यह क्रम आज भी जारी है। 
ससार के अनेक देशों के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने विभिन्न देशो मे दूतावास 
स्थापित करने, बाणिज्य दूतो तथा वाणिज्य आयुक्‍्तों को नियुक्त करने, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं में अपने 
प्रतिनिधि भेजने आदि के कारण देश के प्रशासनिक व्यय में काफी वृद्धि हुई । 

3. जन्म से पाकिस्तान के शब्रुतापूर्ण रवैए के कारण और चीन तथा पाकिस्तान दोनो देशों में 
सशस्त्र सघर्षों के कारण भारत को बाघ्य होकर अपने प्रतिरक्षा व्यय मे वृद्धि करमी पडी | विशेषकर 
962 में चीनी आक्रमण के पश्चात्‌ दो इमारे सैनिक व्यय मे बहुत अधिक बृद्धि हुई और 963 64 के 
बजट में कुल प्रतिरक्षा की मात्रा लगभग दुगुनी हो गई | 965 और 97] के भारत-पाक युद्धों के बाद 
देश की सशस्त्र सेनाओं पर व्यय काफी बढ गया । पिछले कुछ वर्षों से हमारे पडौसी देश किस प्रकार 
अपना शस्त्रीकरण कर रहे है, उसके कारण भारत को मजबूर होकर अपनी प्रतिरक्षा सैयारियाँ बढानी 
पडी हैं | भए डिविजनो के निर्माण, सेनाओं के आधुनिकीकरण आदि के कारण भारत को भारी प्रतिरक्षा 
व्यय करना पड्ध रह्दा है! भारत ने सदा ही यह प्रयत्न किया है कि छउत्तकी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं में 
कभी हो, क्योकि इस व्यय से उसके विकास कार्यों मे बाघा पडती है लेकिन अन्तर्राट्रीय परिस्थितियों ने 
भारत को अपनी प्रतिरक्षा तैयारियों को त्तेजी से बढाने के लिए विवश कर दिया है | वर्तमान परिस्थितियों 
का तकाजा है कि देश अपनी प्रतिरक्षा क्षमता मे कोई दील न आने दे, विकास प्रयत्नो की पूर्ववत्‌ उच्च 
होते कं बनाए रखना है अत सरकार को कराघान और उधार में वृद्धि करके अधिक साधन प्राप्त करने 

॥ 

£ 4. भारत सहित ससार भर मे जो राजनीतिक तथा आर्थिक उधल-पुथल हो रही है उसके कारण 
सार्वजनिक व्यय पें वृद्धि हुई है 


384 लोक /कित्त 


5. सबसे महत्त्वपूर्ण (950-5 से देश के आर्थिक दिकास के लिए आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत 
भारी व्यय करना पड़ रहा है | इन योजनाओं में बड़ी-बड़ी बहुमुखी नदी-घाटी योजनाओं, बडे-बडे 
उद्योगों और राजकीय उपक्रमों, सामुदायिक विकास योजनाओं, यातायात और सवादवाहन के साघनों 
तथा सामाजिक सेवाओं आदि पर किया जाने वाला खर्च बहुत अधिक हो रहा है | यद्यपि यह विकास 
खर्च सभी क्षेत्रों मे आशानुकूल अनुशात्तित रूप में नहीं हुआ है और जनता के घन का प्रशासनिक तथा 
अन्य कई कारणों से काफी अपव्यय हुआ है फिर भी इस अप्रत्याशित खर्च से अनेक अल्प-विकसित 
क्षेत्रों का प्रत्यक्ष विकास तो हुआ ही है | उन क्षेत्रों मे निजी पूँजीपतियो ने भी पर्या्ति मात्रा में पूँजी 
लगाकर नवीन औद्योगिक इकाइयों स्थापित की है | इनका सामूहिक प्रभाव उत्पादन में वृद्धि के रूप में 
दृष्टिगोचर हुआ है | सामुदायिक योजनाओं और पचायत्ती राज के माध्यम से अनेक सामाजिक सेवाओं की 
यथोचित व्यवस्था हुईं है । इन सेवाओं से भारत के जन-यानस में एक नवीन चेतना प्रस्फुटित हो रही है 
जो विकासोन्मुख्ी और प्रगतिवादी है | इस चेतना रो श्रमिको, किसानो और सर्वहारा वर्ग को अपने 
अधिकारों का एक नया सन्देश मिला है जो शोषण की समाप्ति की ओर एक कदम है | सामाजिक 
सेवाओं के माध्यम से सरकार द्वारा एक विकास युग का सूत्रपाठ किया गया है जो भावी प्रगति की 
आधघारमूत मूमिका है। 

6 बढ़ती हुई जनसख्या के लिए नागरिक व सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करने के प्रयासों मे भी 
सरकार को अधिक खर्च करना पड़ रहा है । सामाजिक सेवा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों 
और श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं विर्थापितों की सहायता तथा पुनर्वारा और ऐसी अन्य सेवाओं 
पर किया जाने वाला ब्यय आधुनिक राज्य के व्यय का एक अनिवार्य अग है । साम्राजिक सेवाएँ उतनी 
अनिवार्य नहीं होतीं जितनी कि सुरक्षा रोवाएँ होती हैं, तथापि जहाँ सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय 
नकारात्मक लाम (३९४००५९ छाल प्रदान करता है वहा सामाजिक सेवाओं पर किया गया कार्य एव 
व्यय सकारात्मक लाम (१०४४० 0०7८6 प्रवान करता है । सामाजिक सेवाएँ जितनी अधिक विकसित 
होती हैं, समाज के लोग उतने अधिक प्रसन्न और सुखी दिखाई देते है | एण्डले सुन्दरम्‌ एव अग्रवाल ने 
लिखा है कि--सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय सुरक्षा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को कम 
रखने में सहायक होता है क्योकि सामाजिक सेवाओं की पर्याप्त एव उच्चकोटि की व्यवस्था होने से देश के 
लोगों का ईमानदारी एवं नैतिकता का स्तर ऊँचा उठता है, जिसके फलरवरूप पुलिरा तथा कानूनी 
अदालतों आदि की कम आवश्यकता होती है | इस स्थिति में, लोगों मे अधिक सन्तोष बना रहता है, 
कानून तथा व्यवस्था भग करने की घटनाओं तथा इसी प्रकार की अन्य कठिनाइयाँ कम उत्पन्न होती है |” 
सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि करके सरकार सुरक्षा सेवाओं के व्यय में किफायत कर सकती है, 
जिससे साधनों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है । भारत जैसे लोकतन्त्रीय देश मे, जहाँ का भाग्य 
वयस्क जनसख्या के हाथों में है यह अत्यावश्यक है कि देश की जनसख्या को शिक्षित किया जाएं, 
चिकित्सा एवं ज्ार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेदाओं को समुन्नत किया जाए और विभिन्न सेवाओं पर 
सार्थक व्यय किया जाए | 

7, भारत मे पुलिस एवं जेल राज्य के प्रशासन से रम्बनच्धित विषय है | पिछले वर्षों मे देश में 
पुलिस दल के विस्तार और उन्नत करने के काफी प्रयल हुए हैं, विशेष पुलिस सस्थानो की स्थापना हुईं 
है । भारत में दण्ड-न्याय (आशय 050०७) पूर्णतया राज्य के खर्चे पर प्रदान किया जाता है । 
सिविल न्याय (0४५॥| 7075४८७) के लिए अवश्य अदायगियाँ की जाती है और फीस की मात्रा, मामले से 
सम्बद्ध धन अथवा सम्पत्ति के मूल्य पर निर्मर होती है ! भारत मे जेलों मे काफी सुधार किए गए है, अत- 
व्ययों में वृद्धि हुई है । सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मशीनरी का काफी विस्तार हुआ है | इन सब 
सेवाओं से असैनिक प्रशासन के व्यय में काफी वृद्धि हो रही, है । 

8. देश में सरकार स्वयं अनेक उद्योगों की स्थापना कर रही है । अनेक उद्योगो का राष्ट्रीयकरण 
कर लिया गया है जिससे सार्वजनिक खर्चे में दृद्धि हुई है | इसके अतिरिक्त सरकार उत्पादन को 
प्रोत्साउन देने के लिए निजी सस्थाओं को आर्थिक सहायता, ऋण और अनुदान आदि देती है | इससे 
सार्वजनिक खर्च बढा है। 


खारत मे सार्वजनिक व्यय की उुख्य अठ्रप्तियाँ 385 


9 देश मे खाद्यान्नो का भारी मात्रा भे आयात सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा 
है | पिछले कुछ वर्षों से यह देश खाद्यान्नो के मामले मे आत्म-निर्मरता की ओर बढा है लेकिन अमी 
मानसून पर कृषि का निर्मर रहना और सम्बन्धित नीतियो मे तेजी से परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितता से 
निपटने के लिए अनेक सामग्रियो का आयात किया जा रहा है। 

]0 देश के आर्थिक विकास की महत्त्वाकाक्षी योजनाओं और उनमे पर्याप्त अपव्यय के कारण 
सरकारी व्यय की मात्रा मे काफी वृद्धि होती रही है | सरकारी विभागो मे अकुशलता बढती जा रही है 
और अनेक खर्चे इस प्रकार किए जा रहे है जिनसे सप्ताज को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता । प्रयोजनाओं 
के समुचित रूप से सचालन न हो पाने के कारण सरकारी व्यय बहुत कुछ अनावश्यक रूप से बढः है | 

4। भाई-भतीजावाद रिश्वतखोरी भ्रष्टाधर आदि सरकारी अपव्यय के अन्य कारण है | 
दुर्भाग्यवश उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारी और मन्त्री भी भ्रष्टाचार के आरोपो से मुक्त नहीं रह सके है | 


सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि के विरुद्ध आपत्तियों 
सार्वजनिक व्यय में होने वालो इन वृद्धियो के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई जाती रही 


] सरकारी विभागो मे अकुशलता बढ रही है | आवश्यकता से अधिक व्यक्ति भर्ती कर लिए जाते 
हैं और व्यय इस प्रकार किए जाते है जिनसे समाज को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता 

2 उपलब्ध साधनो का पूरा प्रयोग नही किया जाता | 

3 जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते है वे अनेक मामलो मे पूरे नहीं हो पाते | सार्वजनिक आय का 
अपव्यय होता है। 

4 प्रशासनिक व्यय मनमाने ढंग से बढाते रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है | स्टेशनरी का अपव्यय 
होता है अनेक टयूर अनावश्यक रूप से किए जाते है मन्त्रियों और अधिकारियों के स्वागत सत्कार पर 
बेतहाशा राशि का अपव्यय होता है 

$ अनेक निर्माण कार्य ठोस और टिकाऊ नहीं किए जाते | फलस्वरूप वे शीघ्र नष्ट हो जाते है 
और उनके पुन निर्माण पर बार-बार व्यय करना पड़ता है। 
| 6 भाई-भत्तीजावाद (४८००४श्ना)) रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार आदि सरकारी अयव्यय के अन्य कारण 

। 

एण्डले और सुन्दरम्‌ ने लिखा है कि यह मारत का सौभाग्य है कि उर'के पास प्रशासन के उच्च 
स्तरों पर सिविल सेवकों का एक ऐसा दल है जो ससार के किसी देश के सिदिल सेवकों के बराबर है 
परन्तु केवल उच्च स्तर के अधिकारियो से ही प्रशासन क्य सम्बन्ध होता है ऐसा नही है | वास्तविकता यह है 
कि सरकारी पद-सोपान (0/8०» |#/०:४८४)) के सभी स्तरों पर ईमानदारी एवं कुशल कर्मचारी वर्ग 
की आवश्यकता होती है । यह भारत का दुर्भाग्य है कि उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी तथा मन्त्री 
(0/गा028) बेईमानी के आरोप से बच नहीं सके है | इसके कारण भारत मे लोकपाल की नियुक्ति की 
आवश्यकता अनुभव की गई | यह हो राकता है कि इन आरोपो को लगाते समय सरकार के आलोचको 
ने कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया हो परन्तु उच्च स्तर के लोगों को सीजर की पत्नी की तरह सभी 
सन्देहों से परे रहना चाहिए । अत्त यह आवश्यक है कि सरकार किसी ऐसी प्रशासनिक मशीनरी की 
स्थापना करे जो उच्च स्तर के व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार तथा भाई मतीजेवाद के आरोपो 
एवं शिकायतों की जॉच करे । ऐसी प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना करना बडा कठिन है जिससे उक्त 
जैक्ष्य की पूर्ति हो जाए और न तो सरकारी कर्मचारियों का मनोबल (४००) गिरे और न सरकार के 
कार्य-सचालन पर उसका कोई प्रतिकूल प्रमाव पडे । इसने सरकार पर बडा बोझ डाला है और यही 

कारण है कि इस दिशा मे अब तक कुछ नहीं हो सका है । 
के उपाय 

सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक वृद्धि और अपव्यय को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर 

अनेक कदम उठाती रही है-- 


386 लोक वित्त 


 भार्च 958 में ससद्‌ मे कांग्रेस द्वारा स्थापित मितव्ययिता समिति (2८ण0॥7 0छगाधब्रध्शे 
ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सरकारी विभागों में अनावश्यक रूप से और 
छोटे-छोटे कारणो के आधार पर स्टाफ मे वृद्धि करने की सामान्य प्रवृत्ति बढ रही है अत सरकार को 
चाहिए कि प्रशासकीय अधिशासी लिपिकवर्गीय एव कुशल तथा अकुशल पदो की भर्तियों को बन्द कर 
दे तथा उन सभी पदों को समाप्त कर दे जो 6 माह अथवा अधिक समय से रिक्त हों केवल उन पदों 
को छोडकर जहाँ तकनीकी कर्मचारी आवश्यक हो | समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि स्टाफ से 
कर्मचारियों का एक केन्द्रीय पूल बनाया जाए और नई भर्तियाँ उसमें से की जाएँ | यह कहा गया कि 
सभी प्रकार की पुनर्नियुक्तियाँ बन्द की दी जाएँ ठथा रिटायर होने वाले लोगों के सेवाकाल में वृद्धि न 
की जाए | सरकार ने समिति की सिफारिशो को ध्यान मे रखते हुए अनेक कदम उठाए और इसमें 
आवश्यकतानुसार अब उपाय किए जा रहे है | 

2 सरकार के केबिनेट सचिवालय का सगठन और प्रणाली सम्भाग (0हथराइक्लाणा आप॑ 
]४९८७३०७ [ण%णा) कार्य करने के तरीकों में सुधार और कार्यक्षमता तथा मितव्ययिता सम्माग 
(&८णाणा५ 0श5णा) उन समी प्रस्तावों की जाच करता है जिन्हे वित्त मन्त्रालय की अनुमति 
आवश्यक होती है | यह सम्माग अधिकाधिक मितव्ययिता लाने की दृष्टि से अपनी खोजदीन करता है। 
इसी सम्भाग की विशेष पुनर्गठन इकाई ($5ए०८७॥ #९७ छाष्ठआ0$900॥ (शा) का पुनर्गठन 964 में 
किया गया ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलत़ा के अनुरूप कर्मचारियों की सख्या में कमी का अनुमान लगाया 
जा सके और कार्य प्रतिमानो का निष्पादन-मानदण्ड निर्घारित किये जा सके । 

3 विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों मे आन्तरिक मितव्ययिता रामितियाँ ([ग्राध्ग्ध 2090५ 
(/०॥॥॥०८७) कार्य की प्रकृति किस्म और मात्रा की जॉब करके पता लगाती है कि सम्बन्धित कार्य 
को और अधिक शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सकता है अथवा नहीं तथा स्टाफ पर किए जाने वाले 
ज््यय में और सामान्य खर्च मे कमी की गुजाइश है । 

4. केन्द्रीय मितव्ययिता मण्डल (0९॥४8॥ ४८००॥५७ 8020) यह देखता है कि आन्तरिक 
मिलव्ययिता समितियों की सिफारिशे लागू की जा रही है अथवा नहीं | यह भी जॉच की जाती है कि विशेष 
पुनर्गठन इकाईं अथवा कर्मचारी निरीक्षण इकाई के प्रस्तावों पर कहां तक अमल किया जा रहा है। 

5 प्रत्येक मन्त्रालय से एक पृथक्‌ आन्तरिक दल ऐसे मामलों के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट देता है 
जिनका सम्बन्ध अकुशलता आदि से होता है। 

सार्वजनिक व्यय को प्रभावशील बनाने की दिशा में सरकार ने काफी प्रशासनिक मशीनरी 
आवश्यक जॉघ-पडताल और सुझावो के लिये नियुक्त कर रखी है | इस बात का ध्यान रखने की चेष्टा 
की जाती है कि सार्वजनिर >य का उपयोग आर्थिक नीति के एक अस्त्र के रूप में सही ढंग से हो सके 
और सार्वजनिक व्यय की योजनाये ऐसी बनें जिनसे राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की मात्रा में अधिकतम 
वृद्धि की सम्भावनाए उह्ावल हो | लेकिन भारत जैसे विशाल आकार और विपुल जनसख्या वाले देश मेँ 
यह अस्वामाविक नहीं है कि अपव्यय और अकुशलता की घटनाएं घटे विशेषकर उस अवस्था में जबकि 
देश राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सक्रान्ति काल से गुजर रहा हो । विश्व के काफ़ी विकसित राष्ट्र भी 
उन दोषों से बचे हुए नहीं है जिनसे भारत ग्रस्त है । आपातकाल के दौरान देश में चहुँमुखी सुधार की 
जो प्रवृत्ति विकसित हुई वह उत्साहवर्घक थी । एक ओर कर-घोरी और तस्करी के खिलाफ अभियान 
तेज करके सार्वजनिक आय मे वृद्धि के प्रयत्न किए गए तो दूसरी ओर प्रशासनिक अपव्यय को दूर 
करने राजकोषीय नीति को प्रभावशाली बनाने हर स्तर पर सार्वजनिक व्यय का समुचित लाभ उठाने 
की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए। 

सरकार विभिन्न रचनात्मक और सगठनात्मक परिवर्तन लाकर सार्वजनिक व्यय के अपव्यय को 
रोकने का प्रयत्न कर रही है और इस दिशा मे कुछ सफलता भी मिली है। 
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998-५9 का केन्द्रीय वजट 





“बजट' शब्द का उद्गम फ्रान्सीसी शब्द '80०४०७' अर्थात्‌ चमडे के थैले से हुआ हे | बजट मे 
आय एवं व्यय के अनुमान लगाये जाते है | इसमे व्ययो को करने के लिए विभिन्न साधनो एवं पद्धतियों 
का प्रयोग किया जाता है | यह आय एवं व्यय का एक वार्षिक विवरण है । भारतीय सविधान के अनुसार 
यह दार्षिक लेखा, चित्त मन्‍्द्री द्वारा लोक समा एय राज्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है | इस 
लेखे पर बहस के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है । यक्ष तथा वियक्ष के सभी सदस्य बहस में भाग लेते 
है | हमारे देश के बजट मे ग वर्ष की दास्तणिक राशि, चालू वर्ष के सशोधित अनुमान त्तथा अगले वर्ष 
के अनुमान प्रस्तुत किये जाते है । वित्तीय वर्ष [ अप्रेल से प्रारम्भ होकर 37 मार्च को समाप्त होता है | 
बजट की परिभाषा (02व्रावाठत 0/ छएत६ए) 

विभिन्न विद्वानों ने मिज-मिन्र अकार से बजट को परिमागित किया है । लेनॉय व्यूलियों के अनुसार 

बजट एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियो एव घ्र्चों का एक विवरण है ।' 
रीन स्टार्म के अनुसार, बजट एक लेखा पत्र है जिसमे सरफारी आय और व्यय की एक 
प्रारम्भिक अनुमोदित योजना है | * 

जी, गीज के अनुस्तार दजट सम्पूर्ण सरफारी प्राप्तियों तथा खर्चा का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान 
और कुछ प्राप्तियों का राग्रह करने तथा कुछ खो के करने का एफ आदेश अथया प्राधिकरण है ।* 

विलोवी के शब्दों में * इस प्रकार बजट आमदनियो तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है । 
वह एक साथ ही, एफ प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है अथव उसे ऐसा होना चाहिये | वह 
एफ ऐसा प्रलेख अथवा दस्तावैज है अथया होना चाहिये जिसके द्वारा मुख्य कार्यप्रालिफा धन प्राप्त करने 
बाली तथा ध्यय स्वीकृत करने वाली सत्ता फे समक्ष इस यात का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है कि अपने और 

! उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत्‌ वर्ष काम-फाज की व्यवस्था किस प्रकार की सरकारी कोषागार की 
वर्तमान स्थिति क्या है, और इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की धोषणा 
करती है और घण्लाती है कि उस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जायेगी | 

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बजट राष्ट्रीय आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा है जो 

£ एक नियोजित एव वैज्ञानिक व्यवस्था है । 
बजट के कार्य (90007 ० 87080) 

हे बजट के माध्यम से ही सरफार अपनी योजनाओं को क्रियात्मक रूप देती है तथा मुख्य रूप से 
निष्नलिखित कार्य पूरे करती है-- 

0) राष्ट्रीय बित्त का रुत्यवस्थित रूप से सदुपयोग प्रशासन एबं उपयोग करना है। 

(0) त्तार्वजबिक आय-व्यय के विभिन्न मंदो का विस्तृत विवरण वैज्ञानिफ एवं सुष्यवस्थित विधि से 

कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है। 

(9) स्पोकृत बजट के अनुसार कार्यपालिझा को आवश्यक आय व्यय करने के लिए बजट आधार 

पर अनुमति देना है | 

(५) सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट का एक साधन के रूप में 

उपयोग फिया जाता है। 
(५) बजट द्वाया पिछले वित्तीय वर्ष मे किये गये कार्यो का सिंहावलोकन करना । 

(४) बजट द्वारा नवीन नीति का निर्माण करने के लिए पिछले वर्षों में किये गये कार्या का ऐसा 

विवरण प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर अगले वर्षों के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिये जा सके | 
(५४) बजट द्वारा विभिन्न विभागो पर इस विषय में मार्गदर्शन करना है कि उन्हें इस पर्ष कौन से कार्य 
कितनी धन राशि की सीमा के भीतर रहते हुए करने है। 3, 

इस प्रकार कमान में 'क्जद' एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके कारण बणट खो समस्त 

वित्तीय प्रशासन लन्त्र का प्राण तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के अस्तित्व का आधार माना जाता है। 


390 ल्वैक़/रिता 


बजट का निर्माण (छठ7रणाणा ण॑ छ8ए०8०) 

भरत में बजट कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाया जाता है | बजट दैयारी करने से पूर्व दिमिन्न दिभागो कौ 
एक नोट भेजा जाता है जिसमे दिभागो के अध्यक्षो से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने विभाग 
के आय व्यय लेख्यें का अनुमान लगावर पित्त मत्रालय ऊो भेजे । पिद्य मत्नालय आए्त शक दिशित्न मजालयो 
वो एक अनुमान फार्म भेज देता है। अनुमान प"म यो दो भागों मे विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग में 
बर्तमान आय तथा व्यय से राम्बग्रित अनुमान टेत़ा है जबकि दूसरे भाग मे आने याले यर्ष के आय व्यय 
सम्बन्धी अनुमान होते हैं। इस प्रफ्तर प्रथम भाग का सम्बन्ध वर्तमान से होता है और दूसरे भाग का सम्बन्ध 
भदिष्य से । अनुमान फार्म के मुख्य दिन्दु निम्न हैं- 

(॥) पर्तमान वर्ष के आय तथा व्यय सम्बन्धी स्वीकृत अनुमान 

(॥) वर्तमान वर्ष के आय तथा व्यय सम्बन्धी अस्वीवृत अनुमान 

(70) वर्तमान वर्ष तथा गत वर्ष के वास्तविक आय व्यय सम्बन्धी जाकड़े 

(:५) भावी वर्ष के दजट अनुमान 

(५) वर्तमान दर्ष के दुहराये हुए आय अनुमान | 

995 99 का केन्द्रीय बजद 

चालू यित्तीय वर्ष ]29७ 99 के लिए केन्द्र सरकार का नियमित बजट केन्द्रीय दित्त मन्त्री यश्वन्त 
सिन्हा ने 0 जून 998 फो प्रस्तुत किया । इससे पूव 2» मार्च 098 को ससद मे निम्न बजट प्रस्तुत 
फिया- 





सारणी छित्येंड रुपये मो 
्र 
]996-97 997 98 997 98 ]99४ 9. 
भद्द दियरण वास्तविक बजट अनुमान सशोधित अनुमान बजट जनुमान 
। राजस्व प्रात्तियाँ 3,26,279 4 53,43 ,3$,5]4 ,6,9%4 
2. कर राजस्व 93 70: 43 394 99 38 346 837 
3 कर नित्र राजस्प 32378 39 749 39 396 49 37 
4. पूँजी प्राप्तियाँ प्र4225$ 79,035 96,754 ,05,9335 
5 ऋणों की वसूली 7540 4 779 9479 9908 
6 जय प्राप्तियाँ 4395 4800 907 5000 
7 उपधारियों एव अन्य देयताएँ (67353 65 45५ 86 345 9] 029 
8 कुल भात्तियाँ (+4) 2,0 007 2,32,476 2.39,245 267927 
9 आयोजना भिन्न व्यय ,47.473 ,69,324 ]74 6३२ 4,95,925 
१0 चरण स्व खाते पर ॥47 298 45 854 ]-+6 090 66 503 
]] ब्यात अदायगियाँ 59 478 68 000 09700 73000 
]2 पूँजी खाते पर 20 ]75 23 470 28 535 729 64 
43. आयाजना व्यय 53,5उन+ 62,852 60,630 72,002 
]4 राजस्व खाते पर 3] 635 37 554 36 20 43 76! 
5 पूँजी खाते पर 24 899 25 298 245]0 28 24 
6 फुल व्यय (9०+3) 20|007 2 32 ]76 9 33 245 26797 
]7 दाजस्व वाय (0+4) ,58 933 ] 33 408 ।82 200 20 062 
१8 पूँणी व्ण्य (]?+]9) +2 074 38 70$ 53 045 57 860 
]9 राजस्व घाटा (] ]7) 32654 50 265 33 686 348 068 
20. राजझोषीय घाटा 66 733 65 वउ4 $6 345 94,025 
(+5+6 6) ध 

2। मभौद्विककृत राजकोषीय घाटा न 6,000 3,000 च्+ 
22 प्रारम्भिक घाटा (१0+2]).. 7,255 2 546 20 645 6 025 





केन्द्र सरकार छो भारतीय रिजर्द बैक द्वारा समर्थन दिये जाने का प्रत्यप्शेद स्तर बजट अन्तरिम बजट था | जन्चरिय 


बजट के दो माह बाद प्रस्तुत इस बज मे माऊपा जी स्वदेशी वी नीति की स्पष्ट छप दिखाई देती है । 
] योजना मई ॥993 पू 2 


+ प्रतियोगिता दर्षण जुलाई १998 पृ 2058 


4998 99 क्र कैली इघाट 39] 


नये कर प्रावधानों के पश्चात्‌ बजट 998 99 के दोरान केन्द्र की कुल प्राप्तिया एव ध्यय 
20927 करोड़ रुपये अनुपावित किये गये है | इसमे से 6] 994 करोड रुपये राजस्व प्राप्तिया 
एवं शैद्र 05933 करोड़ रुपये पूजीणव प्राप्तिया होगी | राजस्द प्राप्तियों में | [6 857 करोड रुपये 
कर राजस्व एवं शेष 45 37 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्द के रूप मे अनुमानित्त है जबकि एूँजीगत 
प्रान्नियों मे 9908 करोड़ रुपये ऋणो की वसूली 9] 025 करोड रुपये उधारियों तथा शेष 5000 
करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों मे अनियेश से प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है ] ] 6] 904 
करोड़ रुपये की राजस्व प्रातियों की तुलना मे कुल राजस्व व्यय 2 ]0062 करोड रुपये होने से 
राजस्व घाटा 48068 करोड रुपयै अनुमानित है जोकि समस्त घरेलू उत्पाद का 3% है | 998 99 
मैं राजकोषीय घादा 9] 025 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि समस्त घरेलू उत्पाद का $6% है | 


सारणी बजट का घाटा 


नप््््््_्््ञ्घज+तहहई.. 





वर्ष राजझोपीय घाटा. राजस्व घाटा... प्रारक्षिक घाटा 
3994 957 77% 3! 009 3655 
995 96 60 243 29 का 0 22 
३996 9 66733 32654 7255 
997 98 (संशोधित अनुमान) 86 345 43 686 20 645 
998 99 (बजट अंनुभान) 9] 025 48 068 5 075 
बजट के मुख्य उद्देश्य 
(0/५॥ 00]००।४०5 0 8 ७१००0) 


वित्त पन्नों डॉ यशवन्त सिन्हा ने वर्ष 998 99 के बजट के दस भहस्वेपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किए हैं 
जो कि निम्न प्रकार है... 

()) अन्तर्विहित अनिश्चित विदेशी दातावरण का प्रमावकारी रूप से सामना करने के लिए भारतीय 

की युनियाद को सुदृढ़ करना | 

(2) कृषि में गिरावट को दूर करके तेजी लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना | 

(3) औद्योगिक विकास विशेषकर लघु उद्यमो की प्रगति को पुन स्थापित करना और पूछी 
बाजार को पुनर्जीवित करना । 

(3) आधारभूत सरचना के विकास में तेजी लाना । 

6) रोजगार के अवसरो मे तेजी से विस्तार करना | 

(6) सामाजिक क्षेत्र के विकात्त को विशेष रूप से गतिशील बनाना । 

(2) निर्यात्रों की पुनत्थापना और उधार ली गयी निधियों पर निर्भरता कम करके भारतीय 
अन्तराष्रीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना | 

७) वृहद आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना और मुद्रा स्पीति पर नियत्रण करना ! 

0) आर्थिक शाप निवेश प्राप्त करने के लिए घरेलू बचतों की दर मे वृद्धि करना। 


(१0) भारतीय --- ० फार्तीय भूमि श्रम और पूँजी की उत्पादकता बढाने के लिए सुधार कार्य ऊरना ! 


2 0७७ 998 $ 304 
2. एव 995 $ 309 
| राजस्थान पत्रिका 2 जून १998 के लेख -- दिवमत्री के इजट भाषण का मूले पाठा पर आधारित | 
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कृषि एवं ग्रामीण विकार (# 70 एफ जाएं रक्क। 20४०एजुआलाए 


ग्रागीण अर्थव्यवस्था यी स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थव्यवस्था और सागराजिक 
विकास की धुरी है | अत्त वित्तमन्त्री ने अपने बजट भाषण मे कृषि एघ ग्रामीण विकास को विशेष महत्त्व 
दिया है | 


भारत मे योजनाओं के 50 बर्षों फे राद भी कृषि योग्य क्षेत्र का केबल 37% भाग ही आश्वस्त 
सिचाई के अन्तर्गत आता है जोकि भारत की कृषि व्यवस्था को स्पष्ट दृष्टितत करता है | भारत 
सरकार के कई मज्ालयो एवं दिमागों मे फैले दज़र भूमि विकास कार्यक्रम और आयोजन आवटन वर्ष 
]997 98 मे सशोधित अनुमान को 57 करोड रुपये से बढाफर 677 करोड रुपये किया जायेगा | 
इसके अपिरिफत त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 58% यी वृद्धि की 
गयी है | 


पिछले त्तीन वर्षों पे ग्रामीण एवं सरचना विकास निधियो के अन्तर्गत 7500 करोड रुपगे की 
एक सचित विधि बनायी गई है िसमे 25 000 से अधिक स्कीमो को वित्त पोषण में मदद मिली है। 
अष्यी ग्राधीण अवस्रचना विफास तिथि के लिए आवटन को बढाकर 3000 करोड रुपये किया जा 
रहा है | चालू वर्ष मे नावार्ड की शेयर पूँणी मे 500 करोड़ रुपये की पृद्धि प्रस्तावित है जिसके 
अन्तर्गत शारकार १00) करोड रुपये बजट से आवटित फरेगी और भारतीय रिजर्य बैक शेष 400 
करोड रुपये का अशदान करेगा | इससे नाबार्ड कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से 
अतिरिवत संसाधन रुटाने मे समर्थ हो सकेगा | नाबार्ड ने लघु उद्यमियों को निधियों उपजब्ध फराने 
के एक माध्यम के रूप में स्वय सहायता समूहों फो बढावा देश के लिए एक सीमित स्कीम शुरू वी 
थी । पित्त मन्‍्त्री ने नाबार्ड की इस स्वीम के कार्यक्षेत्र व दायरे को बढाने के निर्देश दिये जो कि 
लघु ऋण प्रदान करने की उस स्कीम के माध्यम से अगले पाघ वर्षों मे 2 लाख स्दय सहायता 
समूहो को भदद दी जा सके जिससे 40 लाख परिवार लाभान्धित हो सके | 2 लाय परिवारों को 
लाभान्वित करने वाले 0 000 स्वय सहायता समूहो फो इस वर्ष मदद दी जाएगी | भारतीय रिजर्व 
बैंक भी लघु उद्यमियों की जरूरतो को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बेकों कौ विशेष ऋण पैकेज 
तैयार करने की सलाह दे रहा है | 

वित्त मन्त्री ने राष्ट्रीय आवस बैक से स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तह्ठत गत वर्ष 
50000 इफाइयों की तुलना में इस वर्ष एक लाख ग्रामीण आवास इफाइयो को पित्त पोषित करने के 
निर्देश दिये । क्षेत्रीय ग्रामीण बैको (आर आर बी) के पुनर्गठन एव पुन पूँजीकरण की प्रक्रिया को आगे 
बढाने के लिए 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको फो प्रबन्धन 
प्रचालनात्मक और पुनर्सरच्ननात्मक सहायता मुहैया कराने में प्रायोजक बेफों की भूमिफा मे बढोत्तरी की 
जा सके | नाबार्ड से किसानो के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन्हे बैको द्वारा समान रूप से अपनाया 
जाएगा जारी करने की स्फीम का नमूना तैयार करने के लिए निर्देश दिये गये है ताकि किसान उनका 
उपयोग बीज खाद कीटनाशक आदि जैसी कृषि सम्बन्धी सामग्री की आसानी से खरीद करने और 
उनकी उत्पादन की जरूरतों के लिए नगदी प्राप्त करने में कर सके | भारत ने तिलह्नों के उत्पादन में 
सराहनीय प्रगति की है | एक सक्षम बाजार का माहाल कायम करने और इस क्षे+ में वीमत्ो मे 
अस्थिरता को कम करने फे उद्देश्य से सरकार खाद्य तिलहनो उनके तेल और खली मे भावी व्यापार 
शुरू करने की योजना बना रही है | 

चर्ष 998 99 के बजट मे यूरिया और विनियन्त्रित फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरक दोनों के 
लिए वर्तमान सब्सिडी स्कीमों को जारी रखा गया है ) पिछले कुछ वर्षों मे अधिकतम फसल की 
पैदावार प्राप्त करने के लिए त्तीनों पोषक साधनों चाइट्रोजन (एन) फारफोरस (पी) और पोटशियम 
(के ) के प्रयोग मे सन्तुलन बिणडा है जो 399] 92 मे 59 24 था 996 97 त्ञक प्रतिकूल 
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रूप से बदल कर 0 29 2 हो गया है | वित्त मन्त्री ने इस अनुपात को व्यवस्थित करने के जिए 
यूरिया के मूल्य मे वृद्धि फी घोषणा की । यह वृद्धि एक रुपया प्रनि किलोग्राम बढाने का प्रस्तप्व रखा 
था | विपक्ष के बदते दबाव के कारण इस दृद्धि को 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक्त सीमित रखा गया है 
तथा बाद में इस बढ़ोत्तरी को वापरा ले लिया गया । 


सरकार अगले पाँच वर्षों भें ग्रामीण बस्तियो मे स्वच्छ पेयजल की व्ययस्था (त्वरित ग्रामीण 
जलापूर्ति कार्यक्रम) के लिए आवटन 997 98 के संशोधित अनुमान पे 302 करोड रुपये से बढाकर 
इसे गियमित बजट में 627 फरोड रुपये किया जा रहा है। इस बढे हुए परिष्यय से लगभग एक लाख 
बस्तियाँ लाभान्वित होगी [ 
अत वर्ष 3998 99 के बजद मे वित्त मन्त्री ने कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजन'ओं 
का क्रियान्दयन किया है जो कि भारतीय कृषि एव ग्रामीणों के जीवन स्तर की पृद्धि मे मदत्त्यपूर्ण कदम 
है। 
औद्योगिक विकास (व्रत॥फ्राछ 00०९एफला) 
लघु उद्ोग क्षेत्र कुल विनिर्माण क्षेत्र उपादन मे लगभग 40 प्रतिशत निर्यातो मे 35 प्रतिशत का 
बहुमूल्य योगदान करता है और 60 लाख से अधिक कामगारो को रोजगार देता है। 
पर्तमान मे 2 करोड रुपये तक फी कार्यशील पुँजी आवश्यकताओं थानी लघु उद्योग इकाइयों के 
लिए कार्यशील पूंजी की सीमा उनकी वार्षिक कुल बिक्री के 20 प्रतिशत के आसान परिफलन के आप्पार 
पर बैक द्वारा निर्धारित कौ जाती है | इस सुविधा को दुगना कर 4 करोड़ रुपणे ऊिया जा रहा है| 
इससे त्धु उद्योगो को बैफ ऋण फा मिलना सुविधाजनक हो सकेगा | 
भारतीय लघु औद्योगिक विफास बैक (एस आई डी दी आई ) भारतीय औद्योगिक विकास बैक 
(आई डी दी आई ) की एक सहायक इकाई है ओर आई डी दी आई राज्य वित्त निगमो (एरा एफ सी ) 
मे प्रमुख शेयर धारक है | एस आई डी बी आईं (5॥एछ8) को लघु उद्योगो की ऋण व्यवस्था में 
शीईस्थ भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने के लिए 808] को ॥)8 से अलग कर दिया जायेगा और 
श्य वित्त निगमो में ]08] की शेयर घारिता $08] को अन्तरित की जायेगी | लघु उद्योगों फो प्राय 
बडी कम्पनियों से अपनी बफाया धन राशि प्राप्त करने मे विल्म्य के कारण अडचने आती है | इस 
प्रमस्या के निवारण के लिए वित भज्जी ने बजट मे भारतीय रिजर्व बैक से हुडियो को भुनाने के लिए लघु 
उद्योगों को उपलब्ध विद्यमान व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए निर्देश दिये है | 
वित्तमन्त्री ने वर्ष )998 99 के बजट मे उद्योगों में विदेशी निवेश को बढाया देने की सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी है | वर्तमान सरकार ने बचे हुए औद्योगिक क्षेत्र मे कोयला और लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम 
उत्पादों को लाइसेन्स मुक्त करने का निर्णय लिया है | विदेशी दिनियषम सर्धन बोर्ड (ग78। ने विदेशी 
निवेश को बढादा देने और केन्द्र सरफार के स्तर पर प्रक्रियाओं फौ सरल ओर फारणर बनाते में अच्छा 
फार्य किया है। चर्ष 7997 98 में विदेशी निवेश प्रवाह 3] पिलियन डालर होने का अनुमान है| लगभग 
0 प्रतिशत निवेश स्वीकृतियों ऊर्जा और आधारभूत सरचना क्षेत्रों में ही लगभग दो वर्षो के भीतर विदेशी 
पक्ष निवेश दुगुना करने का अनुमान है | विदेशी निवेशकों को प्राय देश की व्यवस्था और सविधियो 
की जानकारी की कमी और राज्य स्तर पर विशेष समस्याओं के कारण काफी परेशानियों का सामना 
फेरना पड़ता है | इस कमी को दूर करने के लिए 00 करोड से अधिक के प्रत्येफ विदेशी निश के 
स्तावो के लिए केन्द्र और राज्य प्राधिदारियों के साथ मिलकर परियोजना की कार्यवाही और 
पर में सहायता के लिए एक अधिकारी को मानिटरिंग अधिकारी के रूप म॑ नियुक्त फिया जायेगा 
और निवेश प्रस्तावों पर निर्णय 90 दिन की अवधि के भोतर ले लिया जावेगा । 
जादास व्यवस्था (मिठए्ञ्जाए्ट 5) बल) 
लाब दे 2? भे 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयो का निर्माण किया जायेगा जिनमें ॥3 
ग्रामीण देन में एव 7 लाख हरी क्षेत्रो मे होगी | इन्दिस आवास योजना के लिए बजद आपटन 
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मे पर्याप्त वृद्धि कर इसे पिछले वर्ष के 4 करोड से 600 करोड रुपये किया जा रहा है | इस योजना 
के दायरे का विस्तार करफे इससे ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है । 
प्रयोज्य शहरी भूमि को आवासीय निर्माण के लिए मुक्त करने हेतु शहरी भूमि हद-बन्दी और 
विनिमय अधिनियम का विरसत किया जायेगा | आवास और शहरी विकास निगम के पूँजी आधार को 
बजट से 0 फरोड रुपये पी व्यपस्था कर बटाया या रहा है ताकि यह आवास निर्माण के लिए अधिक 
निधियाँ दे सके । 
इमन्फ्रास्ट्रन्‍्चर व्ययस्था (वर बाएटएए $) शरण) 
ऊर्जा परिषह्तन और रचार फे प्रमुख आधारमूत सरचना क्षेत्र के लिए 997 98 के सशोधित 
अनुमात्रों मे आयोजन परिष्यय 45 252 करोड रुपये था णो कि चालू वर्ष में परिव्यय 6] 46 करोड 
रुपये होमा | यह वृद्धि 35 प्रतिशत की है | कुछ फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाओं जो लम्बे समय से 
रुकी थी के लिए सम्प्रभु काउटर गारटियाँ प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया 
है । 
विद्युत मत्रालय के लिए फुल आयोजन परिव्यय 996 97 के सशोधित अनुमान में 6738 करोड 
रुपये और अन्तरिम बजट मे 985 करोड़ की तुलना मे 9900 करोड रुपये किया जा रहा है | प्रमुख 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो पर राज्य विद्युत दोर्डों की बकाया देयताएँ लगभग 0 000 करोड बनती हैं। 
यह भारी बकाया देयताये सम्बंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा निवेश मे गम्भीर रुकावटे हे । सरकार 
ऐसी देयताओं को शमिल करने के लिए एक गारटी की योजना का क्रियाययन करेगी जिसमें सरफारी 
क्षेत्र के उपक्रम इन ऋणो फी समीक्षा करके अथवा ससाधन जुटाने मे समर्थ हो सकेगे | इससे इन 
उद्यमो को विद्युत और कोयला क्षेत्र मे विशाल परियोजनाओं हेतु निधि पोषण के लिए ससाघन जुटाने मे 
मदद मिलेगी | इराफे परिणामरवरूप होने वाला निवेश रायोजित प्रभावों के म्प्यम रो औद्योगिक विकास 
और नियेश वो भी बडावा देगा | 
वर्ष 99९ 99 फे बण्ट में भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के लिए 500 करोड रुपये की 
व्यवस्था की गयी है । निजी क्षेत्र मे आधारभूत सुविधा न्विश के लिए दीर्घकालीन वित्त बटाने हेतु 
आधारभूत विकास वित्त ऊम्पनी (0/0) को 997 मे एक सरकारी कम्पनी के रूप मैं स्थापित फिया 
गया था जिसने 000 करोड रुपये की प्रदत्त इक्यिटी पूँणी को सयोजित फर दिया है जिसके 
अन्तर्गत 9 विदेशी निवेशों की इक्विंटी भागीदारी भी शामिल है और अब इसने कार्य करना प्रारम्भ 
कर दिया है | 
शिक्षा (500९०) 
सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिष्षा महत्त्वपूर्ण साधन है| प्राथमिक शिक्षा को सभी कै लिए 
पॉचदी कक्षा और बालिकाओं के लिए कॉलेज स्तर तक नि शुल्क एव अनिवार्य बनाने हेतु साविधिक 
उपबन्ध को कार्यान्यित्त करने वी योजना है | इस बजट में शिक्षा के लिए कुल बजटीय आवंटन में 
लगभग 50% की वृद्धि की गयी है क्योकि 997 98 के सशोधित अनुमानों मे यह आवटन 476 
करोड रुपये का था जिसे बढाफर इस दर्ष 7047 करोड रुपये कर दिया गया है | सरफार सकल घरेलू 
उत्पाद का 6% शिक्षा के लिए कुल ससाधन आवटन बढदाना चाहती है | महिला शिक्षा म॑ तेजी लाने के 
लिए बस्तुरबा गाँधी शिक्षा योजना और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत आवटनो का एफीकरण फिया 
जायेगा। 
सूचना प्रौद्योपिफी (ा्रा्रणाता उस्याएएए३) 
सूचना एव प्रोद्योगियी विश्व अर्थव्यवस्था की तरह वास्तव मे भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक 
तेजी से बढता हुआ क्षेत्र है | यह क्षेत्र करोडो कुशल महिलाओं के लिए रोजगार भी प्रदान कर सकता 
है | सरकार ने दस वर्षों के अदर भारत को विश्व सूचना प्रोद्योगिकी शक्ति बनाने और साफ्टवेयर के 
सबसे बडे उत्पादक एवं निर्धातक के रूप मे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है | एक राष्ट्रीय 
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आम सूचना नीति तैशार करने के लिये योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय सूचना 
प्रौद्योगिकी कार्ययल का गठन कर दिया गवा है जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सहायता करेगा | 
बीमा, वैकिंग एवं पूँजी बाजार (परहण98॥0७, एकत्र & 0०फाओ फोप्ट) 
सरकारी क्षेत्र के बैफों मे गैर-निष्णादनकारी परिसम्पत्तिया जो 996-97 मे औसत्तन 9 प्रतिशत 
थी, सरकार उन्हे वर्ष 2000-200] तक 5% से नीचे के स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत्‌ है। गैर- 
निष्पादनकारी परिस्तम्पत्तियो (५०५) को कम करने के लिए ऋण वसूली न्‍्यायाधिकरणो को सुदृढ किया 
जाएगा और सभी राज्यो को इनके अन्तर्गत लाने के लिए अधिक न्‍्यायाधिकरण स्थापित फ़िये जायेगे | 
ढैंकों के गिरते हुए स्तर फो सुदृढ करने के ज़िए भारतीय रिजर्द बैक, पैकों के लिए न्यूनतम आवश्यक 
पूंजी पर्याप्तता अनुपात 3] मार्च, 2000 तक वर्त्तमान 8% से बढाफर 9% और इसके परचात्‌ यथा शीघ्र 
0% कर रहा है। 
बैकिंग क्षेत्र मे सुधार के साथ-साथ बीमा क्षेत्र को भी सुधार की ओर आगे बढाना आवश्यक है | 
इस क्षेत्र में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाघिकार रहा है | इस बजट मे नागरिको को बेहपर बीमा 
कंदच उपल्षब्य कराने और आधारमूत सरचना के वित्त पोषण हेतु, दीर्घकालीव संसाधनों के प्रवाह को 
बढ़ाने के लिए दीमा क्षेत्र को भारतीय निजी ऊम्पनियों के साथ प्रतियोगिता के लिए खोलगे का प्रायपधान 
है। 
वर्तमान पिदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 973 (फेर) फो निरस्त कर उराके स्थान पर एक नया 
विदेशी मुद्रा-प्रदयय अधिनियम (फेमा) लाने का निर्णय लिएा हे जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओं के अनुरूप होगा ) यह नया ग्िघेगक ससद के इस सत्र में पेश किया जायेगा। 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार में अधिक नगदी झी सुरक्षा एवं प्रयाह के 
लिए अधिफ अवज्तर प्रदान करने के उपाय के रूप मे 'स्टाऊ इडेक्स फ्यूवर्स में व्यापार शुरू करने का 
अनुमोदन कर दिया है | सरफार प्रतिभूतरि सविदा (विनियमन) अधिनियम मे आवश्यक सशोधन रगेगी 
ताकि सुत्पत्र विलेखों को प्रतिभूतियों के रूप में माना पण सके । वर्तमान मे विदेशी सस्थाण्त निवेशको 
(एफ, आई, आई ) की ऋण निधियों को केवल सूचीकृत ऋण प्रत्तिभूतियों मे निपेश करने की अनुमति है । 
इस बजट में उन्हें असूचीकृत घरेलू ऋण प्रतिभूतियो मे भी निवेश करने की अनुमति प्रस्तावित है। चूक 
के मामले में जोखिम विदेशी सस्थागत निवेशकों द्वारा बहन किया जायेगा | दलालों की श्ेवाये 
आधुनिकीफरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूँणी अनुलाभ कर लगाये बिना अपने कारोबार के 
निगगीकरण के लिये शेयर दलालो को गत्त वर्ष तफ एक बार की अनुमति दी गयी थी | रारकार इस 
छूट को एक वर्ष तक बढाना चाहती है । 
व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय कै लिए कम्पनी फी कुल इफ्यिटी के एक प्रतिशत और 
एन आर.आई. विदेशी कम्पनी निकाय के लिए कपनी मे कुल एन आर आई/ओ सी दी निवेशों के 
लिए 5% सीमा की शर्त पर दित्तीयक बाजार मे भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिए थे को 
स्वीकृति दी | इस बजट में व्यक्तिगत निवेश सौमा % से बढाकर 5% करने और कम्पनी मे सभी 
पक निदेशो के लिए 5% से बदाकर !0% करने का प्रस्ताव रखा गया है ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक 
न्यू इण्डिया मिलेनियम योजना आरम्भ करेगा जो केदल !शश द्वारा डालरों मे अशदान के लिए 
खुलेगी । इस योजना के अन्तर्पत सग्रहित धन का भारतीय कम्पनियों के शेयर में निवेश फिया जायेगा 
जिसकी वृद्धि की काफी क्षमता होगी और अच्छे किस्म के भारतीय ऋण की सुविधा होगी | इस योजना 
के ब्यौरे की घोषणा शीघ्र की जायेगी। 
भारतीय स्टेट बैंक शरा द्वारा अशदान के लिए विदेशी मुद्राओं के रूप मे एक नया रिसरजेंट 
इण्डिया दाण्ड' शुरू कर रहा है । इससे अनिष्तती भारतीयों को हमारे देश के विकास विशेषकर 
आधारभूत सरचना निर्माण के लिए सायं की प्राप्ति मे योगदान करने मे मदद मिलेगे'। यह बाण्ड पूर्ण 
रुप से स्वदेश लौटाने योग्य होगे और सरकार इन बआाण्डों के लिए वही रियायतें देगी जो (शर जमा 
रैशियों पर इस समय उपलब्ध है| सरफार ने विदेश में रहने दाले और विदेशी पासपोर्ट रखने वालों के 
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लिए भारतीय मूल का व्यक्ति (?[0) कार्ड जारी करने की एक योजना तैयार करने का निर्णय लिया 
है | ये कार्ड वीजा मुफ्त प्रणाली शुरू करने के अतिरिफ्तत कुछ विशेष आर्थिक शैक्षणिक वित्तीय और 
सास्कृतिक लाभ भी प्रदान करेगी । 
विनिवेश/निजीकरण/लोक उद्यम से सम्बद्ध सुधार 
(र९त्ग्रा$ २९००१ 00 परए९/शशिष्शास्वा07िफ/॥९ 50०70 

नियमित बजट फो चालू वर्ष मे वितिवेश से 5000 करोड़ रपये प्राप्ति का श्रेय जाता है। प्रक्रिया 
में गेजी लाने वे लिए सरकार ने 700' गेल ४७छ[, और कॉतकर से इक्विटी के विनिर्दिष्ट भाग का 
विनियेश करने का निर्णय लिया है ! इडियन एयरलाइन्स की पुनर्सरचना करने की सगग्र नीति के रूप मे 
और उनकी क्षमता के पिरतार के लिए सरकार ने इडियन एयरलाइन्स की पूजी को पुनर्गठित करने और 
साथ ही इस कम्पनी में तीन वर्षों मे चरणबद्ध विनिवेश करने और सरकार की इक्विटी धारिता 49% 
शक नीधे लाने का निर्णय लिया है। 

वर्तमान मे णब फोई इकाई बन्द होती है तो उसमें कार्यरत कामगार उद्योग (विकास और 
विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केवल छटनी के लिए प्रति पूर्ति प्रात्त करने के हकदार है जो सेवा के 
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में केबल 5 दिन की मजदूरी के बराबर है | इस प्रति पूर्ति पैकेज को 
आकर्षक बनाने के लिए स्पेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के लाभों को लागू करने का प्रस्ताव है 
अर्थात्‌ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दियसों की मजदूरी प्रदान की जायेगी जो इन सरकारी क्षेत्र 
की इकाइयो के बन्द होने के समय सभी कामगारो के सम्बन्ध में उनके बकाया सेवा वर्षों के आधार पर 
अधिकतम मजदूरी अथवा सचित वेतन के अधीन होगी । पैकेज और सुधार के रूप में इन इकाइयों के 
कामगार यदि उन्होने अधिकतम 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है तो वे अधिकतम 60 महीनों अथवा 5 
वर्ष का वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करने के पात्र होगे | 


वर्ष 4998 99 का बजट अनुमान 
(छ060६६ (दस्‍ध938९ 0 ४९७४ 998 99) 

वर्ष 998 99 के लिए कुल व्यय का अनुमान 268 07 करोड रुपये लगाया गया था । इसमे 
72002 करोड़ रुपये केन्द्रीय राज्यो एव सघ राज्य क्षेत्रो की आयोजना के सम्बन्ध मे बजटीय सहायता 
के रूप मे उपलब्ध कराये गये हैं और शेष ]96 05 करोड रुपये की राशि आयोजना भिन्न व्यय के 
लिए है । बजट सहायता 997 98 के सशोधित अनुमानो में मौजूद 60 630 करौड रुपये से बढाकर 
]] 372 करोड रुपये हो गयी है झो अब तक फी सर्वाधिक बदोत्तरी है यहा त्तक फि प्रतिशतता ये रूप 
में 8 8 प्रतिशत की यह बढोत्तरी एक वर्ष को छोडकर पिछले दशफो मे सर्वाधिक रही है | 
आयोजना व्यय (0]9॥78 छिक़लाएाएर) 

05 87 करोड रुपये का उक्त केन्द्रीय आयोजन परिव्यय पिछले वर्ष के 8] 033 करोड रुपये 
के स्तर की चुलना गे 24 54 करोड रुपये अधिक है | केन्द्रीय आयोजना व्यय से सम्बद्ध राकल 
बजटीय सहायता को 997 98 के सशोधित अनुमानो मे 33 629 करोड रुपये से बढाकर 42 464 
करोड़ रुपये किया जा रहा है | इस बकाया राशि की पूर्ति केद्रीय रारकारी क्षेत्र के उद्यमो के आन्तरिक 
त्था बजट बाह्य ससाधनो से फी जायेगी । केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता मे विदेशी 
सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए की गयी 574] करोड रुपये की व्यवरथा भी की जायेगी [ 

कृषि मत्रालय के लिए आयोजना आवटन मे 58% ऊी वृद्धि करके उसे 807 करोड रुपये से 
बढाकर 854 करोड़ रुपये कर दिया गया है | 

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मत्नालय के लिए आयोजना आवटन की राशि को बढाकर 9972 करोड 


रुपये की जा रही है जो वर्ष 997 98 की सशोधित्त अनुमान की 8536 करोड रुपये की राशि से 
] 556 करोड रुपये अधिक है | 


ह 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय के लिए आयोजना आवटन राशि बढाकर 3,684 करोड 
रुपये है जो वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमान 2,747 करोड रुपये की तुलना मे 34% की वृद्धि है | 
शिक्षा विभाग के लिए आयोजना आवटन की राशि 3,35] करांड रुपये से बढ़ाकर 4,245 करोड 
रुपये कर दी गयी है [ 
कल्याण मत्रालय फे लिए आयोज़ना आवटन की 804 करोड रुपये की राशि मे 9] प्रतिशत की 
वृद्धि करके उसे ,539 करोड़ रुपये किया जा रहा है ॥ इससे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त और विकास 
विगम के लिए 92 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय अज्पसख्यक विकारा और वित्त नियम के लिए 4| करोड रुपये 
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमो के शेयर एूँजी अशदान के लिए 60 करोड रुपये, राष्ट्रीय विकल्ाग 
वित्त और विकास्त विगम के लिए 28 करोड रुपये और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास ओर वित्त निगम 
के लिए 0 करोड़ रुपये की राशि शामिल्न है | 
परमाणु ऊर्जा विभाग के लिये आयोजना आयटन की राशि मे 68% की वृद्धि करफ 828 करोड 
रुपये से ,39] करोड रुपये की जा रही है और अतरिक्ष विभाग के लिए आयोजना आयटन में 62% 
की वृद्धि करके इसे 850 करोड़ रुपये से ,38) फरोड रुपये किया जा रहा है। 
गैर-पारप्परिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का पता लगाने ऊे लिए गैर पारम्परिक ऊर्जा मत्रालय का 
आयोजन आवटन 90 करोड रुपये से दुगुने से अधिक बढाकर 404 करोड रुपये फ़िया जा रहा है| 
पर्यावरण एवं वन मत्रालय के लिए आयोजना आवटन व्यय की 440 करोड रुपये की राशि मे 
60% वृद्धि करके उसे 704 करोड़ रूपये किया जा रहा है | 
नागर विमानन और पर्यटन मत्रालय के लिये ब्रजटीय समर्घन 22 करोड रुपये के तिगुने से भी 
अधिक बढाकर 379 करोड़ रुपये किया जा रहा है । 
महिला और बाल विकास पिमाग के लिए आयोजना आवटन ,026 करौड रुपये से 'बढाकर 
,226 करोड़ रुपये किया जा रहा है | 
वर्ष 997-93 के सशोधित अनुमानो मे 27,090 करोड़ रुपये की घुलना में वर्ष 998-99 के 
बजट अनुमानों मे केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूए मे राज्यो एव सघ राज्य क्षेत्रों को 28,538 करोड 
रुपये दिये जायेगे | राज्य की आयोजनाओं फे लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 2,888 करोड रुपये से 
बढ़ाकर 5,037 करोड रुपये किया जाना प्रस्तावित है | जन-जातीय उप-आयोजना के लिए विशेष 
केन्द्रीय सहायता 330 करोड रुपये से बढाकर 380 करोड़ रुपये की जानी प्रस्तावित विदेशी सहायता 
प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय राहायता की राशि 5,000 करोड रुपये रखी गई है । 
बुनियादी भ्यूनतम सेदाओं और गदी बस्तियो के विफास की स्फीमो के लिए सहायता की राशि 2,873 
करोड़ रुपये से बढाकर 3,760 करोड रुपये की जानी प्रस्तावित है । 
00 करोड रुपये की व्यवस्था सहित गैर ऋणी किसानो को शामिल करने के लिए 24 चुनिदा 
जिलो में एक नई प्रायोगिक फसल दीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है । ' 
60 करोड रुपये की व्यवस्था सहित कपास या प्रौद्योगिकीय मिशन की एक नयी योजला प्रारम्भ 
की जा रही है! 
25 करोड रुपये की व्यवस्था सहित राष्ट्रीय उद्यानो और परियोजना क्षेत्रों से पिश्थाफित 
जनजातियो के पुनर्वास की एक नदी योजना प्रारष्प की जा रही है। 
वर्ष 998-99 में कुल आयोजना मित्र व्यय वर्ष 997 98 के सशोधित अनुमानों में ).7465 
करोड़ रुपये की तुलगा में ,96,305 फर्ेड रुपये होना अनुमानित है [| 
कर ब्याज भुगतानों के लिए प्रावधान वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमानों मे 65./00 करोड़ रुपये से 
उफर 75,000 करोड रुपये हो गया है | 


398 लोक पित्त 


रक्षा व्यय के लिए प्रावधान वर्ष 7997-98 के सशोधित अनुमान मे 36,099 करोड रुपये स काफी 
बढ़ाकर 4,200 करोड़ रुपये हो गया है । 

वर्ष 998-99 में खाद्य सब्सिडी के लिए 9,000 करोड रुपये की राशि निर्धारित वी जा रही है, 
जो वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमानों की तुलना मे .500 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रदर्शित की गयी 
है । चीनी के लिए सब्सिडी हेतु प्रावधान 400 करोड़ रुपये रखा गया है। 


यूरिया की बिक्री मूल्य मे परियर्तन के अनुसरण मे देशी नाइट्रोजनी उर्वरफो पर सब्सिडी वर्ष 
997-98 के सशोधित अनुमान की 6,600 करोड़ रुपये की राशि से घटाफर 6,000 करोड रुपये की 
जा रही है । फॉस्फेटी ओर पोटाश उर्वरको पर सब्सिडी वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमानों में 2,000 
करोड़ रुपये की राशि से बढाकर 3,000 करोड रुपये की जा रही है । 


वर्ष 998-99 भे राज्यो गे अनुदान की राशि वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमामों में 4,4 
करोड़ रुपये से बठाकर 6,34 फरोड रुपये की जा रही है, जो 2,200 करोड रुपये की वृद्धि प्रदार्शित 
करती है । इसमे से 950 करोड रुपये फी वृद्धि विश्वविद्यालयों और कॉलेजो के शिक्षकों के वेतग और 
भत्तो मे सुधार के लिए राज्यो को सहायता देने के कारण हुई । शेष वृद्धि दसवे वित्त आयोग फी 
सिफारिश के अधिक अनुदान के कारण है । 


पेशन के लिए प्रापधान वर्ष 997-98 फे सशोधित अनुमानो की तुलना मे केपल 459 करोड़ 
रुपये से बढ़ाकर 7,342 करोड़ रुपये किया जा रहा हे | यह द्णवस्था करते समय सेवा निवृत्ति की आयु 
सीमा को 58 से बढाकर 60 वर्ष करने के सरकारी निर्णय के प्रभाव को ध्यान मे रखा गया है | 


मुख्यत कृष्ण और स्थिति सुधार रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के कर्मचारियों को देतन और 
मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की आयोजना भिनत्र ऋण हेतु ,482 करोड़ रुपये 
का प्रावधान किया गया है | 
राजरव प्राततियों 
(र९एथाए९ (00९00) 


कराधान की मौजूदा दरो पर सकल कर राजस्व ],48,506 करोड रुपये होना अनुमानित 8 | 
स्पेब्छिक आय प्रकटीकरण योजना 997 की आय मे राज्यो फे हिस्से के लिए 997-98 के सशेधित 
अनुमान में 7,594 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था क्योकि 3। मार्च 998 तक 0,050 करोड रुपये 
का सग्रहण अनुमानित था चथापि वास्तविक सपद्रहण लगभग 7,000 करोड क्ृपये कम हुआ है । राज्यो 
को अदा किये गये अधिक हिस्से के लिए समायोजन करने के बाद में राज्यो को करो के हिस्से के रूप 
में 39,074 करोड रुपये प्रदान किये जायेगे | अत वर्ष ]997-98 के सशोधित अनुमानो में 9,458 करोड 
रुपये की तुलना मे केन्द्र का कर राजस्व 0,943 करोड रुपये होगा | कर भिन्न राजस्व का वर्ष 
997-98 के सशोधित अनुमानो मे 39,356 करोड रुपये से बढकर इस वर्ष 45,37 करोड रुपये होना 
अनुमानित है । भिन्न प्राप्तियों सहित केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 997-98 के सशोधित अनुमान 
में ,38,574 करोड रुपये से बढाकर वर्ष 998-99 में ,54,569 करोड रुपये होने की आशा है | पूँजी 
प्राप्तियों के क्षेत्र मे बाजार उधार की राशि 55,93] करोड रुपये ऑकी गयी । निवल विदेशी सहायता 
2,337 करोड रुपये होना अनुमानित है | 
अतिरिक्‍त साधन संग्रह एवं कर प्रस्ताव 
(छ&%0 ६७४०एण७८६ एण९०ए०क घात पक) 


वित्तमन्त्री के द्वारा दिये गये बजट वर्ष 7998-99 मे कहा कि पिछले वर्ष जापू की गई कर दरें 


प्र सतुलित है | व्यक्तिगत कर या फपनी के किसी भी कर ढॉचे मे कोई परिपर्तन लागू नहीं किया 
जायेगा | 
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0) प्रत्यक्ष-कर (0॥0८ 79९) 


वित्तमन्त्री ब्वात सीमान्त स्तर पर फरदाताओं द्वारा जनुमद की जा रही कठिनाइयों पर विचार 
करते हुए कर सम्बन्धी छूट का स्तर 40,000 रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया 
जा रहा है [ 


वैतनभोगी, जिनकी आय ] लाख रुपये हक है उनकी मासिक कटौती की उच्चतम सीधा 20,000 
रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव है | देतनमोग्री जिनकी जाय ] लाख रुपये और 
35 लाख रुपये के बीच हो के लिए वर्त्॒माच स्थिति मे कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है । 

चिकित्सा व्यय की कर मुक्त प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा को भी ॥0/000 रुपये से बढाकर 
5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है| 

भारत में कर निर्धारितियो की कुल सख्या देश की जनसख्या की ]25% से भी कम है | इस 
शयस्या को हल करने के लिए पित्तमन्त्री ने एक योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत कर जाल के दा 
अतिरिक्त मानदण्ड चौसे - क्रेडिट कार्ड रखना और महेंगे क्लबो की सदस्यता शामित्र फरन के लिए 
बढाया जा रहा है जिससे कुल पेराभीटर छ हो जायेगे | यदि कोई व्यक्ति इन छ मानदण्डो में से एक 
की पूर्ति करता है तो उसे आयकर विवरणी में दाखिल किया जायेगा | यह सशोधित योजना छ में से 
एक” नाप्र से ज्ञात होगी । 

वित्तमन्त्री ने कर अपवधन को एक गभीर बाधा माना है । उन्होने उच्च मूल्य के लेन देनो के सबंध 
मैं निर्धारिदियों के लिए अपनी 'पैनः अथवा “58' रूख्या बताना अनिवार्य करना प्रस्तादित फिया है| ये 
लेन-देन निल है-- 

7“ अवल सम्पत्ति की खरीद व बिक्की 

-+ मोटर वाहनो की खरीद व बिक्री 

+-- 50000 रुपये से अधिक शेयरो का लेनदेन 

+- बैक का नया खाता खोलना 

-- 50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा राशियों 

-+ टैलीफोन कनेक्शन आपटन फै लिए आवेदन 

-- छौदलो को 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान 

आयकर सबधी प्रपत्नो की जटिलता को समाप्त करने के लिए वर्ष 998-99 के बजट मे वित्तमत्री 
नै साधारण एक पत्र वाज़ा विपरणी-पत्र जारी किया है जिसे 'सरलः के नाम से जाना जायेगा। 

मुकदमेबाजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनो के लिए अभिशाप रष्ा है। इसको समाप्त करने फे 
लिए दित्तमद्वी ने 'समाधान" सामक योजना शुरू करने कार प्रस्ताव रखा है । यह योजना फ्रायक्ष य 
उप्ररपक्ष कर दोनों पर लागू होगी और वर्तमान दरो पर पत्यक्ष कर के बक़ाया भुगलान पर ब्याज तथा 
चुनने की माफी तथा मुकदमा चलाने से सुक्ति प्रदान करेगी । अप्रत्यक्ष करों के मामलों में जहाँ पिछले 
यों में दरों का समायोजन अधिक रहा है, व्याज और जुर्यने की माफी और मुकदमा चलाने को मुक्त 
शुल्क की 50% छूट उपलब्ध होगी। 
विक्तन्त्री ने 30 सितम्बर, 998 के बाद दिये गये उपहारो पर कर लगान समाप्त करने का 
अस्ताब रखा तथापि बैकिंग माध्यमों से प्राप्त होने वाले अनिषासी भारतीयों सहित अनिवासियो से उपहारों 
पर मौजूदा छूट जारी रहेगी | 
आवाज्त निर्माण सम्बन्धी कार्यकल्यप्रो को बढादा देने के लिए निम्न प्रस्ताव रखे गये है-- 
“- अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए कर अवकाश प्रथम पाँच वर्षों के लिए लाभो मे 
300% कटौती और परवर्ती पाच्य वषों के लिए 30% कटौती । 
7. आवास सपत्ति से आय की एक्ण में दर्षिव कटौवियाँ-मरम्मत्ों तथा संग्रहण प्रमादों के लिए 
कटौती ॥/5वे हिस्से से इढाकर एक चोधाई करना और स्वय कब्णा की गयी सपत्ति के 
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मामले मे उधार ली गयी पूजी पर ब्याज के लिए फटौतती को 5 000 रुपये से बढाकर 
30 000 रुपये करग। 
-- आवारीय सम्पत्ति से हुई हानियो को भावी आय मे इसी शीर्ष के अधीन 8 वर्ष तक आगे 
लाते वी अनुमति दी जायेगी | 
-- पिश्व बैव से सहायता प्राप्त आवास परियोजना मे सलग्न कम्पनियों के लिए होने वाले लाभों 
में 50% वे” बराबर कटोत्ती । 
-- अदा किये जा रहे किराये ये लिये कटौती के सम्बन्ध में धारा 80 को पुन लागू किया जा 
रहा है । 
-- धन कर अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक परिसरो जैसी कतिपय निर्दिष्ट सम्पत्तियों फो छूट | 
पर्यावरण के सुधार ये लिए जैव अपशिष्ट उत्पद रुग्रष्टण और प्रसस्करण मे लगे उपग्रमो को 
00 प्रतिश्त फटौत्ती जिसकी अधिकत्तम सीमा 5 लाख रुपये होगी की अउुमति का प्रस्ताव रखा है । 
देश मे थ्रेलकूद को बढावा देने फे लिए राष्ट्रीय फ्रीडा निधि की स्थापना की योजना है जिसमे 
दिये गये दानों पर 00% फटौती बी सुविधा प्रदान की जायेगी । 
औद्योगिक रूप से पिछडे राज्य या जिले मे स्थित औद्योगिक उपक्रमो को प्रदत्त करावकाश को 
वर्ष 2000 तफ बढाने का प्रस्ताव रखा है तथा इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष 2003 तक और 
] अक्टूबर 998 के बाद स्थापित नई शोघ शालाओं को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है । 
वित्त मन्‍त्री ने इसके अतिरिक्त रेडियो पेजिग सेवाओं और दूरसचार के लिए उपग्रह स्वामियो द्वारा 
प्रदत्त सेवाओं के लिये करावकाश लाभो का प्रस्ताव रया है । 
यदि कोई फिन्म वाणिज्यिफ आधार पर पूर्व बर्ष की समाप्ति से फम से कम 50 दिन पूर्व रिलीज 
की जाती है तो फिल्म निर्माण या फिल्म के वितरण अधिकारी के अधिग्रहण और लाग्त पर रीलिण किए 
जाने वाले वर्ष मे ही पूर्ण परिशोधन की अनुमति दी जाती है जबकि फिल्‍म बाद मे रिलीज होती है तो 
पूर्ण परिशोधन पी अनुमति नहीं दी जाती है। वित्त मन्त्री ने [80 दिनो की अवधि को घटाकर 90 दिन 
करने का प्रस्ताव रखा है | फिल्म निर्माताओं जिन्हे कसी वित्तीय वर्ष मे 5000 रुपये से अधिक की 
सभी अदायगियों के सम्बन्ध मे जानकारी देनी होती थी अब फेवल 2500 रुपये से अधिक की 
अदायगियो मे ऐसा करना होगा । 
व्यय कर लगाने के प्रयोजनार्थ होटलो में कमरे के किराए की सीमा | 200 रुपये से बढाकर 
2000 रुपये करने का प्ररताव है । 
भारत में ईमानदार करदाताओं द्वाद्य गर्व की अनुभूति और उत्तकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की सामाणिक 
मान्यता की सस्कृति अभी विकसित नहीं हुई है । इस भनोवृत्ति मे परिवर्तन लाने के लिए वित्त मस्त्री ने 
सम्मान नामक योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है। करदाताओं और स्थायी खाता सख्या धारकों 
को प्रदत्त सुविधाओं और मान्यताओं के ब्यौरे अलग से घोषित किये जायेगे | 


(0) अप्रत्यक्ष कर (007९2 790 
सभी उत्पादों को बढवा देने के लिए सभी आयातो पर 8% कर गैर आशोधित्त मूल्य योणित कर 
आरोपित किया गया है | एफ विशेष टैरिफ सरघना के तहत कच्चे तैल अखबारी कागज पूणीगत माल 
यात्रियों व नामित एजेसियोँ द्वारा आय सोना चौँदी तथा सीमा शुल्क से मुक्त जीवन रक्षक 
विशेष शुल्क लागू नहीं होगा | 
85 दम हे ओम पर आयात शुल्क को मौजूदा 220 रुपये प्रति 0 ग्राम के स्थान पर 250 रुपये 
सवा किया जा रहा है । तीन दिन से अधिक समय तक विदेश में रहने के बाद यात्रियों द्वारा 
मा 22 सामान पर शुल्क मुक्ति की सीमा को 6 हजार रुपये से बढाकर ]2 हजार रुपये 
हक न पान या चीन से 3 दिन के प्रवात्ष के बाद विमान द्वारा लौट रहे यात्रियों के लिए 
(नेपाल 


3 000 रुपये) करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है| 
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नये बजट मे कच्चे तेल के आयात पर आयात शुल्क 27" से घटाकर 22% फिया गया है। इसे 
सन्‌ 200। तक 5% तक लाने का लक्ष्य है । इसके विपरीत मोटर स्थिरीत के आयात पर आयात शुल्क 
20% से बढाकर 35% तथा समानातर विषणन के लिए आयातित केरोसिन पर 2% के विशेष शुल्क 
सहित 32% सीमा शुल्द का प्रस्ताव किया गया है [ 


लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए इनके लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट की सीमा 
को पूर्व के 30 लाख रुपये से बढाऊर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताय रखा गया है | 
पैकेट बद घाय ब्राडेड मक्खन पनीर और घी ब्राड युक्त मसालों मास ओर मछली 8000८ 
तक के ट्रेक्टर एवं चश्मो के शीशो एवं फ्रेम सहित कुछेक वस्तुओं पर 8% उत्पाद शुल्क आरोपित किया 
गया है। 
दिकित्सा यन्‍्त्रो एव प्रदूषण + यत्रक उपकरणो पर उत्पाद शुल्क 55 से बढाकर 8% द माल्ट 
कुछ प्रकार के डिब्बों धूप के चश्मो तथा गैर रिकार्डेड आडियो कैसिटो आदि पर यह 8% से बढाफर 
43% किया गया था [| 
हथियारो एवं गोला बारूद पर यह 8% से बढाकर 25% किया गया है | बहुप्रयोजनीय वाहनों 
पर उत्पाद शुल्क को 25% से बढाकर 30% संगमरमर की टाइल्स पर 35 रुपये प्रति वर्गमीदर से 
बढ़ाकर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है | सिगरेटो पर भी उत्पाद शुल्क मे वृद्धि वी गई है। 
0 अश्वशक्ति तक के 'गेजल इजनो पर उत्पाद शुल्क 3% से घटाकर 8% चिकित्सा दस्तानो 
पर 8% से घटाकर 8% इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटरो पर 8% पेजर पर 8% से घटाकर 3% 
सेल्युलर पोच पर 25% से घटाकर 8% 79५८ योगिक पर 25% से घटाकर 8% करने के प्रस्ताव 
बजट मे किये गये है 
प्लाफी डिस्क ड्राइब्स हार्डडिस्क ड्राइब्स और सीटीटोम ड्राइव्स पर शुल्क 2% से घटाकर 
45% एक हजार रुपये से अधिक आई सी पर शुल्क कम करके 5% कम्प्यूटर पुर्णों पर सए१08 को 
छोड़फर शुल्क 5% से घटाफर 2% ०२४८४ पर शुल्क 25% से घटाफर 22% कम्प्यूटर के रभीन 
मानिदरो के लिए कैथोड किरण ट्यूबो पर शुल्क 75% से घटाकर 5% और दूरसधघार साफटवेयर पर 
शुल्क 40% से घटाकर 30% करने के प्रस्ताव बजट मे किये गये हैं । 
प्राचिस नाइलॉन फिलामेंट व एल्फोहल आधारित प्रसाधन निर्मितियो आदि पर नी उत्पाद शुल्फ 
मैं कमी की गई है | रिकार्डेड आडियो कैसिटों को उत्पाद शुल्फ से छूट दी गई है। नारतीय रष्ट्रीय 
हाइवे प्राधिकरण के ससाधनो मे वृद्धि करके सडको के विकास के लिए राशि जुटाने को पेट्रोल पर | 
रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया गया है | इससे 790 करोड रुपये प्राप्त हो सकेगे | 
998 99 के बजट मे चाकलेट माल्टयुक्त खाद्य निर्मितियों काचित टाइल्स रैजर ब्लेड रेडियो 
सेट घरेलू विद्युट उप्फ़रणो और पान मसालो जैसी कुछ और वस्तुओं का भी अधिकवम खुदरा मूल्य 
(४२०) आर्घारित शुल्क प्रणाली के दायरे में लाया गया है कथा वास्तुकार आन्तरिक सज्जाकार 
प्रबन्ध परामर्शदाता चार्टर्ड लेखाकार लागत लेखाकार कम्पनी सचिव निजी सुरक्षा सेवाए स्थावर 
सम्पदा ऐजेंट बाजार अनुसघान एज़ेसियों व बड़े पशुओं के लिए यत्रिकृत साघनो का प्रयोग कर रहे 
बुचड़खाने' की सेवाओं पर 5% सेवा कर के दायरे मे लाया गया है जबकि अन्य 3 सेवाओं माल दुलाई 
आउटडोर केटरिंग व पड़ाल निर्माण को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है ] 
डाक दरो मे भी वृद्धियों की गयी हैं | इनमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्डों का मूल्य 2 रूपये से बदाकर 
3 रुपये अन्तर्देशीय पत्र का ] रुपये से बढाकर ]50 रुपये लिफाफे का 2 रुपये से बढ'कर 3 रुपये 
करना शामिल है 
बजट में प्रस्तावित सीमा शुल्क सम्बन्धित प्रावधानों से 3 304 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 
प्रस्तावों से 5009 करोड रुपये सेवा कर सम्बश्धित प्रस्तावों से 220 करोड रूपये तथा डाक दरों की 
पुनसरचना से 270 करौड रुपये की अतिरिक्त प्राप्तिया अनुमानित की गयी है। 


402 लोज़ /कित्त 


सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित कतिपय श्रेणियो के विवादों को निपटाने के लिए एक 
१6०२ ं का प्रस्ताव भी बजट मे दिया गया है| 
27 कर वजट के महत्वपूर्ण विन्दू 
(४]ण॥ 20॥5 04 87096) 
उद्देश्य निश्चित किए गये है-..- 
सरघना विकास निधि (श079) के लिए 3000 करोड़ रुपये आवटित किये 
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030 


ह ४ 
हे पा कै निम्न 
2. ॥ ग्रामीण 











से नाबार्ड की शेयर पूँणी मे 500 करोड रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव जिसमें 00 
करोड़ रुप कन्‍्द्र सरकार द्वारा एव शेष 400 करोड रुपये रिजार्द बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे | 
3 स्वर्ण जयन्ती ग्राभीण आवास योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैक द्वारा गत दर्ष की 50 हजार 
इकाइयो की तुलना मे चालू वित्त दर्ष में | लाख आवासीय इकाइयो को वित्त पोषित करने का लक्ष्य है। 
4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए 265 करोड रुपये का आवटन 
प्रस्तावित है । 


5 यूरिया का बिक्री मूल्य ] रुपये प्रति कि ग्रा बढाने का प्रस्ताव जिसे घटाकर 50 पैसे प्रति 
किग्रा कर दिया गया । विपक्ष के बढते दबाव के कारण वित्तमन्त्री ने यूरिया पर बढेः हुये बिक्री मूल्य को 
पूर्णत समाप्त कर दिया | 


6 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए आवटन 997 98 के ,302 करोड़ रुपए (सशौधित 
अनुमान) से बढाकर 998-99 में ,627 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं । 

7 भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (5]08) को भारतीय औद्योगिक विकास बैक (787) की 
सहायक इकाई के स्थान पर स्वतत्र भूमिका राज्य वित्त निगमो (5705) मे आई डी बी आई की 
शेयर घारिता $]08॥ को हस्तान्तरित्त करने का प्रस्ताव रखा गया है 

8 997 98 वर्ष मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 3] अरब डालर रहने का अनुमान है। 

9 हुडको के एूँजी आधार सम्बर्धन हेतु बजट में 0 करोड रुपये का प्रावधान है | 

0 चालू वित्त वर्ष मे 20 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य जिसमे 3 लाख ग्रामीण 
क्षेत्रो एव शेष 7 लाख इकाइयां शहरी क्षेत्रों मे होगी | इन्दिरा आवासन योजना के लिए 998 99 मे 
4,600 करोड रुपये का आवटन है। 

]] 998 99 की केन्द्रीय योजना का परिव्यय 05 87 करोड रुपये है | 

2 अनिवासी भारतीयों (शारा $) के लिए कम्पनियो मे निवेश की व्यक्तिगत सीमा कम्पनी की 
इक्विंटी के % से बढाकर 5% तथा कम्पनी मे सभी [४६] निवेशों के लिए यह 5% से बढाकर 40% 
का प्रस्ताव है | 

]3 भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा न्यू इडिया मिलेनियम स्कीम प्रारम्भ करने की घोषणा जो पारा $ 
प्वारा डालरो मे खुली रहेगी | 

4 भारतीय स्टेट बैक द्वारा ।श्रा'$ के लिए विदेशी मुद्राओं के मूल्य मे एक द सर्जेन्ट इडिया 
बाण्ड शुरू करने की योजना है। 

5 विदेशो मे रहने वाले तथा विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए 

भारतीय मूल का व्यक्ति (0[0) कार्ड जारी करने की योजना है। 

6 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य वित्त निगमो/औद्योगिक विकास निगमों के औद्योगिक ऋणो के लिए पुनर्वित 


कार्य 708/870छ8 के स्थान पर !995 में गठित पूर्वोत्तर विकास निगम (घ5ा9%0) को सौपने का 
निर्णय लिया गया है । 


7 शिक्षा के लिए बजटीय आवटन 997 98 के 476 करोड रुपये से बढ़ाकर 998 99 में 
7,047 करोड रुपये करने का प्रस्ताव है | 

8 ५0 से वास्तविक भ्राप्तियों पूर्व अनुमानित 0 050 करोड़ रुपये से 00 करोड़ रूपये कम है | 

9 बीमा क्षेत्र में घरेलू निजी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी है। 
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20 बैंकों के लिए पूजी पर्याप्तता अनुपात वो वर्तमान के 8५ से बढाकर 3] मार्च, 208) तक 
9 प्रतिशत व इसके बाद यथाशीघ्र 0% करने का लक्ष्य है हि 

2] दैंको दी गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को 996-97 मे औसतन 9% से वर्ष 2000-200 
तक 5% से नीघे लाने का लक्ष्य रखा गया है | 


बजट का आलोचनात्मक मूल्यॉकन 
(एंदा परशापााणा ण 39१9०) 

वर्ष 998-99 का बजट विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रस्तावों मे समन्दय स्थापित करके बन्यया 
गया है | इस बजट मे भाजपा की 'स्वदेशी” की नीति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वित्त मन्‍्त्री ने इस 
बजट में कृषि-श्षेत्र एव लघु-उद्योगो को बढादा दिया है जिससे देश को मजबूत व आत्मनिर्भर बनाया जा 
सके । लघु-उच्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गयी है तथा बीमा 
क्षेत्र को निणी कम्पनियों के लिए खोलना भी उदारीकरण की दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम है। फिर भी इस 
बणट में मदी और महँगाई तथा ऋणग्रस्तता जैसी जटिल समस्याओं को नजरान्दाज किया गया है । 
इसलिए आगामी वर्ष भी विकास की दृट्टि से चुनौती पूर्ण होगे और सरफार को प्रस्तावित कार्यक्रमो को 
यथासम्भय शीघ्रता से एवं सर्वाधिक कार्यकुशलता से लागू करना होगा तभी अर्थव्यवस्था पर गहरा व 
सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा । वर्ष 998 99 के वजट की विभिन्न क्षेत्रे मे की गयी आलोचनाये निम्न 
प्रकार है. 

(॥) बजट में निर्यातों को बढावा देने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गये है | वर्ष 99 से 
995 हक रुपये की विनिम्तय दर घटती रही है और हमारे निर्यात बढ़े है, लेकिन 996 फे बाद रुपये 
के वास्तविक मूल्य मे दृद्धि हुई है और हमारे निर्यात की वृद्धि दर मे गिरावट आ गई है। वित्मस््री ने 
बणट मे इसके लिए महत्त्वपूर्ण प्रावधान नही किये है | 

(2) औद्योगिक उत्पादन बढाने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये | यह भी सही नहीं 
है कि सभी आगातो पर 8% आयात कर आरोपित करने से घरेलू उद्योगो की परेशानियाँ दूर होगी । 
जैसे विदेशी टेलिविजन कम्पनियों के उत्पाद देश के उत्पादों से महगे होगे जिससे घरेलू औद्योगिक 
उत्पादन त्तो बढ़ेगा परन्तु विदेशी कम्पनियों के उत्पाद को काफी घक्का लगेगा | साथ ही वित्तीय दबावो 
के बादजूद सरकारी यर्च मे कटौती नहीं की गयी है और अर्थतन्त्र के आधारभूत क्षेत्रों मे खर्च बढाया 
गया है| इससे भी माँग में वृद्धि होगी। 

(3) आर्थिक प्रतिबत्धो के प्रभाव का सही ऑकलन नहीं किया गया है | थे आर्थिक प्रतिबन्ध मूल 
कप से ऋण तथा निवेश पर ख़गेंगे | बजट में आशा व्यक्त की गई है कि अगले दो वर्षों मे विदेशी 
निदेश दुगुता हो जायेगा। वित्तमन्त्री का मानना है कि जो निवेश अनुबन्धित हो चुका है वह तो आना ही 
चाहिये | सम्भव है ऐसा हो लेकिन यह भी सभव है विदेशी निवेश क्षोण हो जाये । अत वित्त मन्‍्त्री ने 
इन आर्थिक प्रतिबन्घो से सामना करने के लिए कोई नीति नहीं बनायी है। 

(६ ३५ ॥998 99 के बजट से महँगाई बढेगी | अनेक वस्तुओं पर टैक्स लगाये गये है जैसे - 
पैट्रोल, सिगरेट, अन्तर्देशीय-पत्र, लिफाफे द यूरिया तथा रेल किराया भी बढा है । इससे मुद्रा-स्फीति 
को बडादा मिलेगा और परहेंगाई बढेगी | 
(5) पित्त-मन्त्री मे बजट मे सरकारी खर्घ के रिसाव को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा 
और इसे नहीं रोका गया लो मदी और महँगाई की समस्या बने रहने की पूरी आशका है । सरकार की 
चाहिये कि इसके लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये | 

(5) घजद में देश पर लदे हुये विकराल ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में कोई स्प्रष्ट सोच नहीं 
दिखाई देवी है। आज परिस्थिति यह है कि टैक्स ढवारा वसूल किये गये प्रत्येक रुपये मे 40 पैसा इस 
0 ब्याज की अदायगी मे ही लग जाता है | देश की ताकते पुराने ऋणो की अदायगी फे भार से 
न्‍ हो रही है | रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 997-98 में सरकार का कुल ऋण 

35900 करोड रुपये था, जिसमे 56,000 करोड रुपये विदेशी ऋण था | यदि सरकार इस ऋण को 
मैंदा करदे तो प्रति दई 68,000 करोड़ रुपये की ब्याज की बचत हो जायेगी | 
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(7) वित्त-मन्त्री का मानना है कि घाटा फम हो जायेगा और 56% तक आ जायेगा | यह सम्भव 
ही नहीं ऐ क्योकि रक्षा पर व्यय बढाया गया है | हो सकता है कि उसे और भी बढाना पड़े | 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किये जाने थाले प्रावधान और किसानों को राज-सहायता बढाने 
के दबाव तथा सार्दजनिक निजी दोनो क्षेत्रों भे सगठित्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की भागों से 


जितना प्यय बढ़ेगा तो 7 रूम होते का ण््याल ही पैदा नहीं होता है * 

(8) ७ + र्या जबकि 
समाज के त ए०ए०६ ०५४६ ५0९ आय तथा 
पैतृक स्पा दढण्एब, 650558508, पछाएछधमछए गे आकर्षक 
योजनाएँ करो. $ ॥((07& (8&».) 

(9) वर्तमान में |«५८५ घ ईल १ ,»« », ते बाणारान्मुख तथा निर्ज करण की 


पक्षघर राजस्व नीति है जिनके तहत विदेशी पूँजी यश आकांपत करने के लिए अतिरिक्त छूटो तथा 
रियायतो पर अनाग्श्यक जेर दिया गया | वित्त-मन्त्री ने इस दिपरीत परिणाम देने वाली राजस्व नीति 
में न तो कोई फेर-बदल विया और न ही उर्होने भारतीण अथव्यवस्था की जद़ता तथा मुद्रा स्फीति के 
दलदल से निकली के लिए सार्दणनिक्र निवेश को बढावा देने के लिए ससाधन जुटात्रे की दिशा मे कोई 
सार्थक पहल की है । 

(0) आयकर में दी गयी छूट विशेष महत्व नहीं रखती है क्योकि इससे मध्यम वर्ग को कौई लाभ 
नहीं होगा | एक तरफ वेतनमानों मे भारी वृद्धि हुई है तथा सामान्य व्यक्ति भी आयकर फी गिरफ्त मे आ 
गया है | इस पर आयकर की छूट सीमा 40 हजार से बढाफर 50 हजार करना तथा मानक कटौती को 
20 हजार से बढ़ाकर 25 हणार फरने से भध्यम वर्ग की समसस्‍्पाओं का समाधान नहीं होगा | 
मुद्रा-स्फीति के बढने से यह एक फागजी प्रावधान रह जायेगा क्योकि शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण सरचना 
आदि पर व्यय अधिक दर्शाया गया है जिससे मुद्रा स्फीति मे बृद्धि होगी और महँगाई बढेगी | 

(]) कर सुधार प्रक्रिया के जागक डॉ राजा सी चैलेया के अनुसार पर्ष 998 99 फे बजट में 
40 से भी अधिक कर दरे लगाई गयी है जिससे पूरा कर ढॉँचा जटिल हो गया है तथा नये नये विवादों 
को जन्म मिलेगा। 

(१2) उन्होने कहा कि बजट राजरव जुटाने वाले विभिन्न प्रायधानों को वापरा लिये जाने से वित्तीय 
घाटा नौ खरब दस अरब से बठकर ]0 खरब तक पहुचने को आ गया है जिससे मुद्रा-स्फीति 0 
प्रतिशत से भी अधिक होगी ॥ 
वजट-निष्कर्प 

वर्ष 998 99 का बजट स्वदेशी की नीति पर आधारित है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण वियास की 
ओर ध्यान देने से ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे | लघु-उद्योगो को प्रोत्साहित करने 
की घोषणा व्यक्तियों को स्वरोजगार फी ओर प्रेरित कर पूर्ण स्वदेशी की परिकल्पना को साकार फरने में 
कारगर सिद्ध होगी | आयकर की सीमा मे छूट कम होते हुए भी विशेष रूप से मध्यम वर्ग के नौकरीपैशा 
व्यक्तियों के लिए राहत कार्य आर्थिक प्रतिबन्धो के बावजूद सरकार द्वारा सतुलित बजट की घोषणा 
करना इसका साहसिक एवं सराहनीय कदम देश के विकास के लिए निर्णायक साबित होगा । 


